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प्रमुख शासन पद्धतियों' का नवीन संशोधित संस्करण प्रस्तुत हैं । इसे अब 
- की घटनाओं और विभिन्त विद्वविद्यालयों द्वारा स्नातक कक्षाओं के लिए 
-तावित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर पूर्णतया संशोधित एवं परिवद्धित किया 
या है । कठिन और जटिल संवैधानिक वातों को सरल भाषा में रखने का प्रयत्त 
“या गया है और उनके उपयोगी उदाहरण जोड़े गय्रे हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में 
स प्रब्न दिये गये है. कि जिनकी सहायता से विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छी श्रेणी 
प्राप्त कर सकेंगे । सोवियत संघ की शासन पद्ठति नये संविधान के आधार पर ही 
ग़्व्री गई है । 
पाठ्य सामग्री में कठिन और पारिभापषिक शब्दों के कोण्ठकों में अंग्रेजी 
तर दिये गये हैं और फुटनोट में मान्य अंग्रेजी ग्रन्थों से उपयुक्त उद्धरण दिये गये 
। जिन विद्वान लेखकों के ग्रन्थों से विचार तथा उद्धरण लिए गए हैं, उनके प्रति 
तक अत्यन्त आभारी है | लेखक को विश्वास हैं क्रि पाठकों को पुस्तक पहले से भी 
कहीं अधिक पसन्द आयेगी । 
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शासन के सिद्धान्त 


१, शासन और राजनीतिक पद्धति 


१. शासन फा अर्थ व महत्व 
राज्य -गालनी तिक मगदठन एवं मृंस्याओं में सदमे प्रमुख स्थान 'राज्य' वंग है । 
एव स्वच्यापी संस्या है ओर प्रत्येक व्यक्ति शिसो ने किसी राज्य में रहता है । 
प्की के शब्दों मे राज्य सामानिक महराब को आधारणशिता है । फाइनर के 
पनुसार, राज्य फो संवधिरि सामाजिम ढांचे के रुप में देशा जा सकता है । 
जनीतिक रूप में संगठित समाज ही राज्य है। मेफाइयर फे मनुसार, 'राज्य एक 
इ संघ है जो सामाजिक व्यवस्या को स्थित रखता है और उसका चिकारा कर्ता है; 
गी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको केन्द्रीय संस्था (सरकार) को समुदाय की समुक्त 
क्त मिली होती है । बृडरो विलसन कहता है: “राज्य सबसे उच्च समुदाय है 
ः एक निश्चित प्रदेश में नियम पालन के लिये संगठित किया जाता है ।” राज्य 
| वेभिन्न परिभापाओं में सदसे अधिक स्पप्ट और श्रेष्ठ गार्नर द्वारा की गई परिभाषा 
;)ो इस प्रकार है : “राज्य मनुष्यों का एक संगठन है; वें मनुष्य एक निश्चित 
'ग॒ पर न्यूनाधिक स्थायी अधिकार रखते हैं; वे प्राय: बाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
हैं और उनकी एक संगठित सरकार होती है, जिसकी आज्ञाओं का उनकी बहत- 
जनसंख्या आदतन पालन करती है।” संक्षेप में, राज्य एक स्वतम्त्र, संगठित 
भूमिगत समाज होता है। राज्य के चार आवश्यक तत्व जनसंझ्या, निश्चित 
भाग, सरकार कौर प्रभुसत्ता (राज्य सत्ता) हैं । 
शासन या सरकार-प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है; यह सभी शासन 
ने वाले व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार ही शासन का संचालन करती है 
! राज्य के सभी कार्यो की देख-रेख करती है। वास्तव में, राज्य के ध्येयों को 
कार द्वारा ही पारिभाषित किया जाता है; उनको सामने रखकर ही सरकार 
य-समय पर राज्य की नीति निर्धारित करती है और उसके कार्यक्रम ही सरकार 
नीति व कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें सरकार कार्य रूप देने के सभी प्रयत्न करती है। 
प्रकि राज्य सामान्य ध्येयों और सामान्य आवश्यकताओं की पति के लिये राजनीतिक 
में संगठित “ब्यक्ति' अथवा संस्था: है। सरकार उस अभिकरण, अधिकारी-वबर्ग 
वा संगठन का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा को निर्धारित, 
भव्यक्त ओर प्राप्त किया जाता है ।' संक्षेप में, सरकार राज्य की मशीन है। 
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सरकार के कई अर्थ हैं। सबसे व्यापक अर्थ में, किसी भी देश की सरकार में वे सभी 
अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित रहते हैं जो किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य 
करते हैं । अति संकुचित अभी में, राज्य की सर्वोच्च कार्यंपालिका को (जो राज्य की 
तीति को कार्यान्वित कराती है) सरकार कहते हैं, यथा कांग्रेस सरकार, ब्रिटेन में 
मजदूर दलीय सरकार, आदि । सरकार को प्रशासन (धवगांगभाका०7) का 
पर्यायवाची भी समझा जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका में कहा जाता है--कनेडी 
प्रशासन, कार्टर प्रशासन । फाइनर ने ठीक ही बताया है कि सरकार राजनीति और 
प्रशासन का योग (90०ा॥08 ए05 वगांगरांआ।8॥0॥) है । इस प्रकार सरकार को 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--(१) राजनीति की प्रक्रिया और 
(२) प्रशासन प्रक्रिया । 

सरकार का महत्व--किसी भी राज्य का सरकार के बिना अस्तित्व सम्भव नहीं; 
शासन के अभाव का अर्थ व परिणाम अराजकता है। राज्य की सुरक्षा, राज्य में 
शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने तथा उसके निवासियों की अच्छे जीवन के लिए 
अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सरकार का होना अत्यन्त आवश्यक 
हैं। ऑस्टिन रेती के अनुसार, 'सरकार का मुख्य कार्य सामाजिक आवश्यकताओं 
को पूरा करना, और अधिकारपूर्ण- नियमों (अर्थात्‌ कानूनों) को इस प्रकार बचाना 
व लागू करना है कि राष्ट्र की एकता व स्वतन्त्रता बनी रहे । सरकार का महत्व 
इस वात से भी आँका जा सकता है कि यह एक सर्वव्यापी संस्था है | सभी स्थानों 
पर और सभी कालों में मनुष्य किसी न किसी सरकार के अधीन रहे हैं। परन्तु 
सरकार के वृद्धिपूर्ण महत्व का कारण उसके कार्यों में हुई अपूर्व वृद्धि है । 

सरकार के कार्यक्षेत्र में बुद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों को हम, संक्षप में, इस 
प्रकार रख सकते हैं---(१) राज्य के ध्येय के विषय में राजनीतिक विचारधारा में 
है अन्तर हुआ है; 5; अ-हस्तक्षेप 3 (द्वां57८2 4// 9००४) को 

या गया है और राज्य जनता के हित में अनेक प्रकार के कार्य करने लगा 

है। (२ 2 प्रत्येक राज्य में जनसंख्या को वृद्धि हो रही है। उससे उत्पन्त कठिन 
समस्याओं का निराकरण हक के लिए अब प्रगतिशील सरकारें प्राय: सभी , 
प्रकार के कार्य करने लगी हैं। (३) वर्तमान युग में युद्ध का रूप अत्यन्त भयंकर हो 
गया है और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई हैं कि आधुनिक सरकारों 
को छनेक कार्य करने होते हैं । इन सभी बाठों के परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों 
अर्थात्‌ सरकार के कार्यक्षेत्र में इतना अधिक विस्तार हो गया है कि आज 
सरकार के लिए अग्रलिखित वाकक्‍्यांशों का प्रयोग होने लगा है : “वड़ी सरकार 
3 रे, गकाशा परकाढ वरटठाए गाव /8०व०९ 0 ध०त९० 050रटगए?र॥ 0. 7. 
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शासन ओर राजनीतिक पद्धति श 


(8998 060एथाए्रव), प्रशासनिक राज्य” (8वगांगरंधाश।ए० 8906०) और 'नया 
लिवियायन' (?२८ए 7,८एंब्तीछा) ।॥' 

यह सच है कि आज के युग में भौतिक कल्याण (]/७७7४४। ४०!॥०) के लिए 
मनुष्यों की चाह इत्तनी अधिक वलवती वन गई है कि उन्होंने अपनी स्वृतन्ता को 
प्रवन्धक वर्ग (/ध॥28०77) (855) अर्थात्‌ सरकार व प्रशासक समूह के हाथों. में 
सौंप दिया है। शासन के विशेषज्ञों (76०॥8०४४) ने यह आशा दिलाई कि वे 
जन-साधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकंगे और काम करने के घण्टों में कमी 
भी करा तकंगे। फलत: सरकार के कार्यो में बहुत वृद्धि हुई, विशेष रूप से जन- 
कल्याण कार्यो अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र और सांस्कृतिक कार्यों में । 

अतएवं नए समाज में जन-साधारण के लिए शासन की ध्रूमिका में बड़ा परि- 
वर्तन हुआ है । परन्तु सन्तुलन बनाये रखने के हित में राज्य के लिए यह भावश्यक 
हो गया है कि वह सामाजिक पद्धति में अपना नियन्त्रण अथवा अपनी प्रधानता को 
कायम करे | ऐसा करने के लिए नई सामाजिक और आशिक व्यवस्था में विभिन्‍न 
समूहों की विरोधी मांगों को समायोजित करना ही काफी नहीं रहा, वरन्‌ सरकार 
को सोच-समझकर सामाजिक कल्याण की नई दशाओं की रचना करनी पड़ी है। 
इस प्रकार सरकार को राज्य के अभिकर्ता (8807) के रूप में धन के उत्पादन और 
वितरण के लिए निश्चित रूप में अधिक उत्तरदायित्व सम्भालना पड़ा ।* 

सरकार के संगठन का आधार संविधान (0०55धप्रा07) होता है। उसमें 
सरकार के प्रमुख अंगों--कार्यपालिका, विधायिका-और न्यायपालिका के संगठन, 
उनकी शक्तियों व कार्यों का परिगणन तथा उन्तके आपसी सम्बन्ध दिये रहते हैं । 
साथ ही,. संविधान में नागरिकों के अधिकारों (व कतंब्यों) का भी समावेश होता 
है। इस प्रकार संविधान सरकार और नागरिकों के बीच सम्बन्धों को भी पारि- 
भाषित करता है । किसी देश की सरकार के अध्ययन में इन सभी बातों या पहलुओं 
का अध्ययन तो किया ही जाता है, परन्तु आजकल इस. प्रकार के अध्ययन को पूर्ण 
नहीं समझा जाता । सरकार के. संचालन- में राजनीतिक दलों व हित समूहों 
([रशि०४ 67०78) का बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहता है । “शासन? (60ए०:077077/) 


4,.. छॉ8 8०एथशआायगशा। ८वुण[88 8 )॥86, बएएश्राप्ड [0 ए 07 ग्राधाए 0 75 ॥070- 
धं075,..ण6 07 86 ९०7षॉएपठा$ लीक्ाइटटांडआउं2४ 00॥700247 80एथयायदा। 5 
[6786९ भागते वीडालवरडंगएर ग्रपराएथण णी प्रिणंणाइहर 776 कुशातकियाक्षाए> 0 
धा९5९ पिारीणा$ऊ 7ट्वपा25 29046 80ग्रांगंबा 8५2 7407709५ हि 

नई, 24472, 7॥6 00 (ए६ 508०, 0. 2. 

2. पफ्षपड 20एकाएपशां, 38 6 22थाई गिल अंकल, ॥88 9867 07060 7078 3॥0 
79076 [0 8597076 9030ए९-'४89०07श9//97 [07486 0684807 870 तांड।ा905 
0०/ एल, 380 0०7४8 7 ॥85 30770४ऋ प्राएश88॥ए9 982076 छांह 80एशपा- 
प्रथा, 70077 50076 था 47 ह6 ग्रपाएं/श३3 06 [5056 87979056व ॥॥ टक्ापशंा३2 
०णा 5 725890729665 
पल 586 चाबे झल॑ंट,_ 00एनाव्रवएं बात 2णञापएड मर प९ ए'एशा।ला टॉपाए, 


"| शासन के सिद्धान्त 


का एक अति महत्वपूर्ण पहलू 'राजनीति' (?०॥४८०७) है और र-जनीति में जैसा 
कि इसका शाब्दिक अर्थ है, राज्य की नीति का निर्धारण (#0फ्राप्रार्धाणा ए 
70॥०9) अथवा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार द्वारा निर्णय करना ([060ंभ्रं०7 
शप्षाता8) आते हैं । इस कार्य में राजनीतिक दलों, हिंत समूहों भादि का भाग 
महत्वपूर्ण होता है। अत्तएवं आजकल प्रवृत्ति यह है कि शासन (सरकार) के संगठन 
के साथ उसे प्रभावित करने वाली राजनीति का भी अध्ययन्त किया जाय। इन 
दोनों के अध्ययन से मिलकर “राजनीतिक पद्धति' का अध्ययन वनता है, जिंसमें 
इनको प्रभावित करने वाली अन्य बातों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसा 
कि आगे के विवेचन स्पष्ट होगा । 
२. राजनीतिक पद्धति 
आजकल पाद्य-पुस्तकों व प्रवन्धों (770708797%5) में शासन, राज्य और राष्ट्र 
के स्थान पर राजनीतिक पद्धति (9०॥7००व ४एशथा) के प्रयोग का चलन हो गया 
है । राज्य, शासन और राष्ट्र शब्द कानूनी व संस्थागत अर्थों से सीमित हैं । ये 
हमारा ध्यान संस्थाओं के उस समूह की ओर दिलाते हैं जो साधारणतया आधुनिक 
पाश्चात्य समाजों में पायी जाती हैं। अब शासने के अध्ययन के लिये जिन 
विश्लेषणात्मक पंरिप्रेक्ष्यों (0४४४८ एथ7४०८००८४४८४) का प्रयोग किया जाता है 
उनमें वर्तमान काल में बड़ा परिवर्तन हुआ है । उस परिवतेन का प्रतीक “राजनीतिक 
पद्धति! (2०7 8०४॥ 5५४४८४) की धारणा का उदय और उसकी प्रधानता है। 
राजनीतिक पद्धति की धारणा का अब व्यापक रूप में चलन हो गया है क्योंकि 
यह हमारा ध्यान समाज के भीतर राजनीतिक गतिविधियों के सम्पूर्ण क्षेत्र की ओर 
दिलाती है, वे गतिविधियाँ समाज के चाहे किसी भी क्षेत्र में आती हों । 
आमोण्ड और पोवेल के मतानुसार इसकी अनेक परिभाषाओं में सामान्य बात 
इसका समाजों में प्रयुकतत होने वाले वंध शारीरिक बल (68ंप्रशाधा० फ़ाइआंप्क। 
०००००४) से सम्तन्ध है । ईस्टनच ने उस्ते मूल्यों का अधिकारपूर्ण नियतन (4७॥॥0- 
प्र॥तए8 80020707 ० एथ००5) कहा है। डहल श्वित, शासन और सत्ता की 
बात कहता है। इन सभी परिभाषाओं में वैध अनुंशा स्तियाँ (!०8धग्रक्वा० 5क्ा0(0॥8), 
कानून मनवाने व दण्ड देने की उचित शक्ति निहित है । 
पद्धति की धारणा इसलिए आकर्षक है कि राजनीतिक पद्धति, जीवित प्राणी की 
भाँति अन्त निर्भर अंगों से मिलकर बनती है | यदि हम पूर्ण संगठन (पद्धति) का 
अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसके अंगों के त्रीच जटिल अन्तक्तियाओं की गहराई 
में जाना होगा । राजसीतिक पद्धति, शासनतन्त्र द्वारा, वाध्यकारी और वैध निर्णयों 
को उत्पन्न करने का का करती है राजनीतिक पद्चति के आधारभूत तत्व ये हैं : 
(१) शक्ति (२) हित, (३) नीतियाँ, गौर (४) राजनीतिक संस्कृति ।' आमोण्ड के 
शब्दीं पें; राजनीतिक पद्धति समाज में वध, व्यवस्था बनाये रखने वाली, अथवा 
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परिवतंन लाने वाली पद्धति है “वैध श्वल वह सत्र है जो राजनीतिक पद्धति के 
निवेशों (॥77ए5) और निर्गतों (०७७०7) में घिरा है, और उसे पद्धति के रूप 
में उसका विशेष गुण, प्रमुखता और सुसंगतता प्रदान करती हैं ।” 

वार्ड और मेक्रीडीज के शब्दों में : 'राजनीतिक पद्धति वह॒ततन्‍्त्र है जिसके द्वारा 
सावंजनिक मामलों के क्षेत्र में (0 ॥6 7०87 ० छफण० शीक्िए) समस्याओं को 
समन्ना ओर भ्रस्तुत किया जाता है तथा निर्णय किये व प्रशासित किये जाते हैं । 
वह सरकारी तन्त्न जिसके द्वारा इन समस्याओं और निर्णयों को कानूनी रूप में 
समझना, प्रस्तुत किया और प्रशासित किया जाता है सरकार कहलाती है। 
परन्तु तुलनात्मक राजनीति के विद्याथियों के लिए सरकार ही भध्ययन का एकमात्र 
विपय नहीं है।' 

कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार (शासन) तो अधिक व्यापक धारणा-- 
राजनीतिक पद्धति--का एक अंग है । राजनीतिक पद्धति में सरकार के अतिरिक्त 
उन सभी अनौपचारिक अथवा गर-सरकारी कारंकों को भी सम्मिलित किया जाता 
है जो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में समस्याओं को समझने व प्रस्तुत करने, निर्णय 
करने और उन्हें प्रशासित करने के यन्त्र को प्रभावित करते हैं, यथा (१) उसकी 
ऐतिहासिक विरासत और भौगोलिक साधन, उसका सामाजिक व आशिक संगठन 
उसकी विचारधारायें और मूल्य-पद्धतियाँ तथा उसकी राजनीतिक शैली (90ध0ववा 
89०); और (२) उसके दलीय हित तथा नेतृत्व की संरचना | इस प्रकार राज- 
नीतिक पद्धति में बल शासनतन्‍्त्त पर ही महीं वरनू उन अनेक अनौपचारिक व 
गर-सरकारी कारकों पर हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। आमोण्ड ने 
. राजनीतिक पतद्मनति के निवेश कार्यो (97० ग00८०7०४७) और सरकार के नियत 
कार्यों (०पए७ए #ए॥०075) के बीच अन्तर किया है । 

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजशास्त्री डेविड-ईस्टन है। उसके 
विचारों का सारांश इस प्रकार है--हम राजनीतिक पद्धतियों का अध्ययन इसलिये 
करते हैं, कि उनके अधिक़ार पूर्ण निर्णयों (बपा॥0परद्दाए6 त8०ंआं०॥8) के परि- 
णामों का समाज के लिये बहुत महत्व है। इन परिणामों को निर्मंत (०४9४9) 
कहा ज़ा सकता है किसी भी पद्धति को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
. उसमें निरन्तर निवेश (॥7706) होता रहे। निवेशों के बिना कोई पद्धति कार्य 
नहीं कर सकती; और निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा-पहचाना नहीं 
जा सकता । राजनीतिक पद्धति के निवेश और निर्गत कार्यों को अग्न प्रकार रखा 

जा सकता है : 
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राजनीतिक पद्धति में निवेश कार्य समाज, साधारण वातावरण, राजनीतिक 
दलों, दबाव अथवा हित समूहों, स्कूलों, समाचार-पत्रों द्वारा किये जाते हैं। परन्तु 
[सभी निगंत कार्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया को पर्यावरण के 
सम्बन्ध में देखना चाहिए। हम सरल ढंग से कह सकते हैं कि समाज में समय- 
समय पर नई माँगें (१७००705) उठती हैं और उन्हें समर्थन (57०7०) मिलता 
है। ये सभी कार्य राजनीतिक दल, हित समूह, समाचार-पत्र आदि करते हैं ! 
माँगें और उनके समर्थन राजनीतिक पद्धति के लिये निवेश हैं। राजनीतिक पद्धति 
में उन माँगों के फलस्वरूप आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं तथा नीतियाँ 
बनाई जाती हैं, जो उसके निर्गत कहलाते हैं। समय बीतने पर निर्गतों से पर्यावरण 
(थाश्लाए77०7) में परिवतंन पैदा होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप नई माँयें उत्पन्न 
होती हैं। फीडबैक (०७१७४०८) का यही विचार है । इसी विचार के अनुसार, 
आजकल राजनीति के गतिशील कारकों (67470 80075) को अध्ययन में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । 
उपर्युक्त चार प्रकार के निवेश कार्य जोर तीन प्रकार के निर्गत कार्य बताये गये 
हैं; उनकी संक्षिप्त व्याख्या यहाँ दी जाती है। शासन व राजनीति में भाग लेने के 
लिये व्यक्तियों को समाजीकृत किया जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार की शिक्षा व 
प्रशिक्षण दिया जाता हैं और उनकी राजनीति में भर्ती होती है अर्थात्‌ वे राजनीति 
में प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार की भुमिकायें (7065) प्रस्तुत करते हैं । समाज 


घासन और राजनीतिक पदति [ दीं 


वर्क मई 


मांगे उठतो हैं; विभिन्न प्रत्ार के हितों का हित समूह (70०58 870प075) 

रय (शाएंप्णैशा।) करते हैं अर्थात्‌ माँगों को सरकार के सामते रखते हैं । 
: प्रकार के हितों के समूहीकरण (मह४ट०8970॥) के लिये राजनीतिक दलों का 
हो जाता है । राज्य और सरकार के बीच विभिन्न प्रकार से संचार होता है, 
जिसे राजनीतिक संचार (फणांपंत्वों ०णगगाणांप्था०7) कहते हैं । इसके मुझ्य 
साधनों में हम समाचार-पत्नों, रेडियो व टेलीविजन (77859 76079) को ग्रिन 
सकते है । 

राजनीतिक पद्धति में मनेक अधिकारी व शासन के अंग अधिकार-पूर्ण निर्णय 
करते हैं तथा सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इसी कार्य को नियम 
बनाना (06-एरशध72) कहा गया है। नियमों को लागू करने (7०-३०. ८407) 
का काम कार्यपालिका व प्रशासन का है । जो व्यक्ति नियमों अर्थात्‌ कानूनों का 
उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही (770-46[7०0०४7०॥) की 
जाती है; यह कार्य न्यायपालिका का है। इस प्रकार राजनीतिक पद्धति के उत्पादन 
कार्य वही हैं जो कि परम्परा के अनुसार सरकार के माने गये हैं । 


माँगों का निवेश (770£ ० 6७॥8708) पद्धति को कार्य करते रहने के लिये 
काफी नहीं है । माँगों का समर्थन होना जरूरी है, जो राजनीतिक पद्धति में इन 
लक्ष्यों के सम्बन्ध में किया जाता है--समुदाय और शासन । माँगों का कितना 
समर्थव किया जाय जिससे कि राजनीतिक पद्धति माँगों को निर्णय व नीति के 
उत्पादन में परिवर्तित कर सके, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्त हैं। यदि राज्य के निर्णय 
व नीतियाँ ऐसे हों कि समुदाय उसका समर्थन करें तो उससे शासन-तन्त्र की बल 
मिलता है । समुदाय के सदस्यों के राजनीतिक समाजीकरण (0॥6९वव 50लंक्वॉा- 
2470०॥) से भी शासन-तन्त्त को समर्थन मिल सकता है। इसीलिये प्रगतिशील 
राज्यों में सरकारें युवा वर्ग को स्कूलों व कालिजों में राज्य के उद्देश्यों, उच्च 
आदर्शो व कार्यक्रमों के बारे में शिक्षा देने की व्यवस्था करती हैं। साथ ही संचार 
माध्यमों (7855 77०074) द्वारा भी सम्पूर्ण जनता को राजनीतिक शिक्षा देती हैं। 
आजकल अपने देश में सरकार जनता को २० सूत्री तथा ५ सूत्री कार्यक्रमों के बारे 
में सभी प्रकार से शिक्षित करने का यथासम्भव प्रयत्न कर रही है । इसके परिणाम- 
स्वरूप जनमत सरकार के पक्ष में बन सकेगा और जन समर्थव से सरकार को आगे 
बढ़ने में बल प्राप्त होगा । 


राजनीतिक पद्धति के अध्ययन हेतु अनेक नई धारणाओं की जानकारी पाना 
आवश्यक है | उनमें से मुख्य का उल्लेख उपरोक्त विवेचन में किया गया है। आज- 
कल विभिन्‍न प्रकार की सरकारों (अथवा राजनीतिक पद्धतियों) के अध्ययन को 
वैज्ञानिक रूप प्रदाव किया गया है और उसे तुलनात्मक शासन व राजनीति 
(ए०7फ्शाक्ाए& ह0एथाग।]शा 70 7०॥00०४) कहा जाता है। अतः इस प्रकार 
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के अध्ययन का स्वरूप भाजकल चले आ रहे--परस्परायत (६8०0074/)---अध्ययन' 
से काफी भिन्‍न है। परन्तु इस बारे में यहाँ अधिक विवेचन करना आवश्यक नहीं है। 
यद्यपि सरकारों के प्रमुख रूपों (#07778 ०णी 80०एथआगयाल०ा) का विस्तारपूर्ण 
विवेचन अध्याय ३ में किया गया है, फिर भी यहाँ यह बताना' उचित प्रतीत होता 
है कि राजनीतिक पद्धतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। आमोण्ड के अनुसार उनका 
' वर्गीकरण यह है (१) आंग्ल-अमरीकी पद्धतियाँ, (२) महाद्वीपीय यूरोप की पद्धतियाँ, 
(३) पूर्व-औद्योगिक अथवा आंशिक रूप में औद्योगिक पद्धतियाँ. और (४) सर्वाधि- 
कारवादी पद्धतियाँ। ब्लॉण्डेल के मतानुसार राज्यों (राजनीतिक पद्धतियों) को 
पाँच बड़े संवर्गों में रखा जा सकता है: (अ) उदारबवादी प्रजातन्त्र (#ए9लथ् 
१०7०८ थटां६3) जिनमें बल सार्वजनिक निर्णय किये जाने में उदारवाद पर है। 
(ब) साम्यवादी पद्धतियों में, सामाजिक लाभों की क्षमता को प्राथमिकता दी जाती 
है और उदारवादी उपायों (साधनों) पर बहुत कम बल दिया जाता है। (स) परम्प- 
रागत राज्य में शासन सामान्यतः अल्पतान्त्रिक (या धनिकतनन्‍्त्री) होता है और 
उसका स्वरूप रूढ़िवादी अथवा अनुदार (०075०ए३४००) होता है। (द) दूसरे 
विश्व युद्ध के बाद बने विकासशील राज्यों में सामाजिक और आश्िक लाभों की 
अधिक समता के ध्येयों का पालन करने का प्रयास हो रहा है। (य) एक सत्ताधारी 
अनुदार (,प्रधा०तॉधााए8 ०0752ए७४५०) पद्धति वह है जिसमें अधिक समता और 
शासन-कार्यों में जनता के अधिक भाग लेने के प्रयत्नों का विरोध किया जाता है ।' 


प्रश्त 


१, शासन” का अर्थ बताइये और उसका मद्ृत्व समझाहये । 

२. वर्तमान काल में सरकार के कार्यों में वृद्धि के कारण दीजिए । आजकल सरकार को बड़ी 
सरकार' (छ28 (00५९७77767/0) क्‍यों कहा जाता है ? 

३. राजनीतिक पद्धति! (एगांधं०४। 5/४/०॥) की कोई परिभाषा दीजिये और बताइये कि 
आप उससे क्‍या समझते हैं ? 

४. शासन और राजनीतिक पद्धति के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 

५. निम्नलिखित शब्दों से आप क्‍या समझते हैं ? 
(अ) निवेश कार्य 
(व) निर्गेत कार्ये 
(स) राजनीतिक समाजीकरण 
(द) मांगें मौर समर्थेन । 


4, ३. माशाध्ा०, (१०070 धांए8 ?90॥009 59४0०79, 99. 4-- 3. 


२, संविधान 


१. संविधान कया है ? 

संविधान का अर्थ वे परिभ्ाषायें--संविधान की विभिन्‍त लेखकों ने अनेक 
परिभाषायें और व्याख्यायें की हैं। हम उनमें से कुछ प्रमुख का संक्षिप्त विवेचर 
करेगे। जोन ऑस्टिन के शब्दों में संविधान वह है 'जो सर्वोच्च शासन के संगठन के 
नियत करता है ।” लीकॉक के शब्दों में यह सरकार का स्वरूप है! ([६ 8 (० पा 
0 ९०ए६पापण०॥।) | जी० सी० ल्विस कहता है कि 'संविधान शब्द का अथ् 
समुदाय में सर्वोच्च सत्ता की व्यवस्था और वितरण अथवा शासन के रूप से है 
(6 छा णाआीप[ता आंशात65 6 बाश्ाएबआला। बात तन्राणाणा 0| 
- 6 50एशलंशा 90०ए७7 व 6 ००गरधधराओज, 0" [#४07॥ 07॥6 80ए8९१- 
गा७॥(.) एक और अच्छी परिभाषा जैलीनेक की है, इसके अनुसार 'संविधान उन 
कानूनों का नाम है जिनके द्वारा राजशक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रधान अज्ों का 
रूप निश्चित क्रिया जात्ता है और उनके द्वारा ये सब बातें निर्धारित की जाती हैं हि 
इन विभिन्‍न अंगों का निर्माण किया जाय इनमें परस्पर क्‍या सम्बन्ध हो, इसक 
अर्थ क्या हो और इनमें से प्रत्येक का राज्य के साथ क्‍या सम्बन्ध हो ?” 'लिखि 
- संविधान साधारणतया विशेष पवित्नता का आलेख होता है, जो अन्य सभी 
से स्वरूप में भिन्न होता है, जो भिन्न खोत से निकलता है, जिसकी कानूनी सत्ता 
उच्चतर होती है और जिसमें परिवर्तत भिन्न प्रक्रिया द्वारा होता है 

स्ट्रांग के शब्दों में : संविधान उन सिद्धान्तों का समृह होता है, जिनके भअनुसाः 
सरकार की शक्ति, शासितों के अधिकार और दोनों के बीच सम्वन्धों को ठीक रख 
जाता है । ब्राइस के अनुसार, संविधान ऐसे सुस्थापित नियमों का समूह है जो सरकार 
के संचालन से सम्बन्धित हों ओर उसे निदेशन देते हों ((०॥४0पम0 48 & 56 
ण हांब)त्ालत यराह8 शाए०१वज़ाडहड थात वाबणाह ॥6 एछा40006 ०0 
8०५ए०:07०7) अन्तिम परिभाषा अधिक विस्तृत है, पर इसमें व्यक्ति के अधिकारों, 
का वर्णन नहीं है। यद्यपि डायसी की परिभाषा अधिक स्पष्ट नहीं है, फिर भी 
व्याख्या करने पर उससे ये बातें स्पष्ट हैँ--(अ) नियमानुसार लिखित कानून और ” 
प्रचलित प्रथायें संविधान के मुख्य तत्व होते हें और वे सरकार का स्वरूप निश्चिर ; 
करते हें । (आ) व्यक्तियों के अधिकार, सरकार का संगठन वे उसकी कार्य-पर्दा 
तथा राज्य और नागरिक के आपसी सम्बन्धों का उसमें वर्णन होता है । भव €' 











4. 8 एं(ला ए०प्रशपचिांएणा 48 8०ाश३)ए वा. गरशाप्राशा 05ए9८८ा8| 530 
तांडरापल 70 कीकाबएछण व#णा 3) णगाशः एड, 07700०९778 चिण्ए 8 कॉलिशल्य 
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संविधान की व्याख्या एस प्रकार कर सकते हैं : वे आधारभूत सिद्धान्त, जो किसी 
राज्य फे शासन फी बनावट और शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों, उनके 
आपसी सम्बन्धों व राज्यों और नागरिफों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित 
फरते हैँ, जो एक या अधिक आलेखों (6००7 शा 63) में बणित होते हैँ और जिनमें 
परिवर्तन की फोई विशेष विधि होती है, राज्य का संविधान कहलाते हैं । 


उपर्यक्त परिभाषाओं व व्याख्याओं से एक यह बात स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य 
के लिए संविधान का होना अनिवायं है। कुछ लेखकों, जैसे डी० टॉकविले का मत है 
कि इंगलेंड में कोई संविधान नहीं है, क्योंकि वे केवल लिखित संविधान को ही संविधान 
मानते हैं। परन्तु वे संविधान! शब्द का संकुचित अर्थ लेते हैं। वास्तव में, संविधान 
के व्यापक अर्थ में इंगलेंड तथा अन्य सभी राज्यों का अपना-अपना संविधान है, चाहे 
वह लिखित हो या अलिखित ।'* ऊपर दी गई संविधान की परिभाषाओं से दूसरी 
बात यह स्पष्ट है कि संविधान कम या अधिक रूप में निम्नलिखित बातों को निश्चित 
करता है--(१) राज्य के शासन का स्वरूप और संगठन; (२) शासन के विभिन्‍न 
अंगों--कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ और कायें; 
(३) शासन के विभिन्‍न अंगों के आपसी सम्बन्ध; (४) नागरिकों के अधिकार और 
कतेव्य; (५) शासन और नागरिकों के आपसी सम्बन्ध; और (६) संविधान के 
संशोधन हेतु प्राविधान (7 ०ता॥ड छा०शंभंणा5) । 


हि "बम शासन ((०78४ए४०08] (30ए७77०7)--जिस राज्य में निरंकुश 
।जतन्त्र (अथवा अधिनायकतन्त्र) होता है, वहाँ शासन की सभी शक्तियाँ 
व्यक्ति के हाथों में निहित व केन्द्रित होती हैं। सर्वोच्च सत्ता प्राप्त व्यक्ति 

- ४ इच्छा ही उस राज्य में कानून होती है और वहाँ पर शक्तियों का शासन के 
विभिन्‍न अंगों में वितरण नहीं होता । ऐसे राज्य या शासन को बिना संविधान 
वाला राज्य कह सकते हैं। इसके विपरीत संवैधानिक शासन का आधार कोई 
संविधान होता है और शासन शक्तियों का प्रयोग शासन के उच्च अधिकारी तंथा 
विभिन्‍्त अंग संविधान द्वारा वितरित शक्तियों के अनुसार करते हैं। उदाहरण के 
लिए, प्राचीन तथा मध्य युग में अधिकतर राज्य ऐसे थे, जिनमें कोई संविधान न 
था, अतः उनमें संवंधानिक शासन न था । आजकल भी ऐसे राज्यों के कुछ उदाहरण 
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मिलते हैं--जसे सऊदी अरब या अरब के कुछ अन्य छोटे-छोटे राज्य, जिनमें शासक 
अपनी इच्छानुसार शासन करते हैं । 


परन्तु अब सभी प्रगतिशील राज्यों में किसी न किसी प्रकार का संविधान मिलता 
है | भतः अब अधिकतर राज्यों में संवैधानिक शासन पाया जाता है। इंगलेंड में अब 
राजा है, किन्तु उसके अधिकार और शक्तियाँ केवल दिखावटी हैं, इसलिए वहाँ का 
राजा सर्वधानिक शासक कहलाता है । संवेधानिक शासन की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता अथवा पहचान यह है कि उनमें किसी व्यक्ति था शक्ति-समृह का शासन 
नहीं होता वरत्‌ कानूनों का शासन होता है और संविधान के कानून शासकों की 
शक्तियों पर कम या अधिक रोक लगाते हैं । इसीलिए प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि 
संविधान शासकों की स्वेच्छाचारी शक्ति को सीमित करता है और शासितों के 
अधिकारों का संरक्षण भी । 

अच्छे संविधान के लिए आवश्यक्ष बातें--अच्छे संविधान में कुछ आवश्यक बातों 
का होना जरूरी है; उन्हें हम उसके लक्षण भी कह सकते हैं। संक्षेप में, ये निम्न 
प्रकार हैं : 

(१) यह निश्चित होवा चाहिए। इसी कारण उसके प्रावधान लिखित हों और 
उनकी भाषा स्पष्ट हो, ऐसा जरूरी है। 

(२) संविधान विस्तारपुर्ण (007फ्ताध्ाथाभंए०) होना चाहिए; उसमें शासच 
के संगठन, अंगों की शक्तियाँ, उनके आपसी सम्बन्ध व नागरिकों के अधिकार आदि 
दिये होने चाहियें | 

(३) साथ ही संविधान संक्षिप्त (»४0) होता चाहिए | दूसरे शब्दों में, उसमें 
विस्तार की वातों (6४25) को जहाँ तक हो सके, कम से कम देना चाहिए । 

(४) संविधान में संशोधन की विधि दुस्संशोध्य (780) होनी चाहिए; परन्तु; 
परन्तु ऐसी अनमनीय नहीं कि उसमें समय के साथ परिवतंत करने में अति 
कठिनाई आये । 

(५) संविधान की प्रस्तावना ([7०87॥06) तथा अन्य भागों में राज्य के लक्ष्यों 
(०४[०८४ए८४) तथा सरकार के मार्ग-दशंक सिद्धान्त (श्ाथ006 ०7 9००१) 
दिये होने चाहियें, जैसे कि भारत के संविधान में प्रस्तावना और राज्य नीति के 
निदेशक सिद्धान्त (9००४९ एलंग्रणं)०8 ० 886 79०]४०४) दिये हैं । 

संविधान निर्माण के विभिन्‍न ढंग--आधुनिक राज्यों के संविधानों का निर्माण 
प्ाधारणतया चार प्रकार से हुआ है । (१) राजा द्वारा प्रदत्त (67875)-- आधुनिक 
राज्यों का विकास मध्यकालीन राजतन्तों से हुआ है । एक के वाद दूसरे शासक ने 
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, अपनी प्रजा को कुछ अधिकार और शासन में भाग लेने का अवसर दिया और 
अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु कुछ सिद्धान्तों को सीमा रूप में स्वीकार किया। 
साधारणतया शासकों ने यह काय॑ जनता द्वारा क्रान्ति किये जाने के भय से किया 
और इस प्रकार सीमित राजतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र का विकास हुआ । ऐसे संविधान 
को ऑक्ट्राइड (00709००) संविधान कहते हैं, क्योंकि ऐसे संविधान या अधिकार 
पत्र (ट॥47७/) का स्वरूप एक प्रकार के अनुबन्ध या वायदे जैसा होता है | कुछ 
वर्ष पूर्व नेपाल नरेश ने अपनी प्रजा को एक प्रजातान्त्रिक संविधान दिया था, जिसे 
वर्तमान नरेश ने एक प्रकार से वापस ले लिया । जापान का संविधान इसी प्रकार 
बना था। (२) मननात्मक रचना (०92०थग०५७ ०«४४०॥)--फिलाडेलफिया 
सम्मेलन में सन्‌ १७८७ में संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान इसी प्रकार निर्मित 
किया | प्रथम विश्व-युद्ध के बाद मध्य योरप के कई देशों और वर्तमान समय में 
अनेक नये स्वतन्त्र राज्यों के संविधान इसी प्रकार वने हैं। एक अर्थ में भारत का 
संविधान भी निर्मित है, किन्तु यह बहुत सीमा तक विंकास का फल है । (३) क्रान्ति 
के परिणामस्वरूप (२८ए०।००॥)--फ्रांस, रूस और स्पेन के संविधानों का त्िर्माण 
आन्तरिक क्रांतियों के बाद ही हुआ था | कभी-कभी तो क्रांति के बाद बनने वाली 
अस्थायी सरकार स्वयं संविधान बनाती है और उस पर जनता की स्वीकृति लेती 
है और कभी-कभी यह ॒ संविधान निर्माण के लिए कोई विशेष प्रक्तिया का प्रयोग 
करती है, जैसे संविधान-निर्मात्ती सभा बुलाना। (9) विकास द्वारा (5एणए- 
प0०॥)- ग्रेट ब्रिटेन के संविधान को अधिकांशतः विकास का परिणाम कह सकते 
हैं। भारत का संविधान तथा अनेक देशों के वर्तमान संविधान बहुत सीमा तक 
विकसित हैं । वास्तव में, निर्मित संविधान भी समयानुसार संशोधित होते रहते हैं; 
इस प्रकार अधिकतर संविधानों का वर्तमात रूप विकास का परिणाम कहा जा 

सकता है। 

है २. संविधानों का वर्गीकरण 
- वास्तव में, संविधानों के उतने ही प्रकार हैं जितने प्रकार शासन संगठनों 
के पाये जाते हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए संविधानों का कुछ आधारों 
पर वर्गीकरण किया गया है | वर्गीकरण के मुख्य आधार इस प्रकार हैं-- 

प्रथम, संविधान के संशोधन .की विधि-- किसी राज्य के संविधान में वहाँ की 
सर्वोच्च व्यवस्थापिका द्वारा उसी साधारण ढंग से संशोधन होते हैं, जैसे कि राज्य 
के अन्य कानूनों का निर्माण होता है । अधिकतर राज्यों में संशोधन के लिए विश्येष 
प्रक्रि] होती है, जो संविधान में ही दी हुई होती हैं। इस आधार पर संविधान 
सुसंशोध्य अथवा दुस्संशोध्य कहे गये हैं। दूसरे जिस ढग के अनुसार शासन की शक्तियों 
का सम्पूर्ण राज्य की सरकार और प्रादेशिक इकाइयों के बीच वितरण किया जाता 
है, उस आधार पर संविधानों को एकात्मक अथवा संघात्मक में वाँटा जाता है । 
एकात्मक संविधान में शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ एक-केन्‍्द्रीय सरकार में निहित 
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होती है शासन की सुविधा के लिए राज्य प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हो सकता 
है, परस्तु इत इकाइयों की कोई स्वतन्त्र सत्ता व अधिकार नहीं होते । संघात्मक 
संविधान में संविधान द्वारा शक्तियों को संघ सरकार और इकाइयों की सरकारों में 
बांट दिया जाता है | | 

तीसरे, शासन के विभिन्‍त अंगों, विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 

के. आपसी सम्बन्ध के आधार पर संसदात्मक संविधान में कार्यपालिका और 
विधायिका के बीच सामण्जस्य रहता है और अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय) संविधान 
में दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ होते हैं। चौथे, कुछ लेखकों ने संविधान को 
राजतस्त्रात्मक और गणतनन्‍्त्रात्यक दो अलग समूहों में वाँटा है । जिस देश में राज्य 
का अध्यक्ष राजा होता है चाहे वहाँ जनतन्व्रीय शासन हो जैसा कि इंगलेंड में, 
उसे राजतत्त्रात्मक कह सकते हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य भमरीका व भारत 
भादि देशों में गणतन्त्रीय संविधान हैं क्योंकि इनमें राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित 
राष्ट्रपति हैं । इनके अतिरिक्त संविधानों का अन्य भाघारों पर विकसित और 
मिमित, कानूनी और यथार्थ तथा लिखित और मलिखित में भेद किया गया है ! 
यहाँ पर केवल संविधानों के निम्नलिखित प्रकारों'का विवेचन किया जायेगा, क्‍योंकि 
शेप की व्याख्या आगे के अध्यायों में की गई है--- 

(१) विकसित और निर्मित (52ए०९ए०त 27004 8798०(७१)--कुछ लेखकों ने 
संविधानों का वर्गीकरण इस जाधार पर किया है कि कुछ संविधान लम्बे ऐति- 
गसिक विकास के फल हैं जबकि दूसरों का किसी समय-विशेष में निर्माण हुआ है । 
विकसित संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है । हेनरी मेन ने विकसित 
पंविधानों को ऐतिहासिक भी कहा है; क्‍योंकि ये अनुभव पर माधारित विकास 
का परिणाम होते हैं। इसके विपरीत जो संविधान दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार 
पर बनाए जाते हैं, उन्हें उसने “अं श्रायोराई' (6 #7४ं०7) वताया है। लगभग 
सभी लेखक यह स्वीकार करते हैं कि इंगलेंड का संविधान चिकसित है, क्‍योंकि 
इसका भिर्माण किसी संविधान सभा द्वारा किसी समय-विशेष में नहीं हुआ। इसके 
संविधान का विकास कई सदियों में जाकर पूर्ण हुआ है (पाड़ाल ९००ज्ञाप्तांत्त 
8 8 7090 बाते वा 779/:0) । वहाँ पर राजा ने किसी एक समय-विशेष 
पर अपने अधिकारों को सीमित करके वहां की जनता को न तो कोई संविधान 
प्रदान किया और न ही वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों ने किसी समय विशेध में 
एकत्रित होकर देश के संविधान का निर्माण किया । इसी कारण समय-समय पर 
वने संवैधानिक कानून, स्वीकृत प्रभायें और न्यायालयों के निर्णय वहाँ संविधान के 
अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके विपरीत निर्मित संविधान वह है जिसे कोई संविधान 
सभा, जिसकी रचना विशेष रूप से संविधान के निर्माण हे की दि 

ला रे हेतु ही की गई हो, किसी 
466 दी थ एकत्रित होकर लिखित रूप में स्वीकार करती हैं। आजकल 
अधिकतर राज्यों के संविधान नि्ित ही हैं । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इस प्रकार 
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के संविधान फा सवसे पहले निर्माण हुआ और उसके बाद फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत 
संघ, भारत आदि सभी देशों में संविधान का निर्माण किया गया। भारत का 
संविधान ऐसा ही है, जिसे संविधान सभा ने २६ नवम्बर, सन्‌ १६४४८ को अन्तिम 
रूप में स्वीकार किया था, किन्तु यह संविधान एक लम्बे काल में हुए संवंधानिक 
विकास का परिणाम है । 

(२) फानूती ओर यथार्थ ([,८8० ४॥0 7२००।)--कभी-कभी इस प्रकार का 
भेद लिखित संविधान के विषय में किया जाता है। लगभग प्रत्येक राज्य में जहाँ 
लिखित संविधान होता है, संविधान के मौलिक लेख्यों (लिखित तत्वों) के अतिरिक्त 
कुछ प्रचलित प्रथायें और अभिसमय (2007९०70075$) भी संविधान के तत्व रूप 
में स्वीकार कर ली जाती हैं। संविधान के लिखित तत्वों--मौलिक आलेखों को 
कानूनी संविधान कहते हैं और जब इनमें प्रचलित प्रथाओं, अभिसमयों और न्याया- 
लयों के निर्णय को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संविधान के. ऐसे सामूहिक 
रूप को यथार्थ संविधान कहते हैं। वास्तव में, किसी देश का संविधान केवल 
मौलिक आलेख ही नहीं होते । उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान 
के लिखित तत्वों को २ घण्टे से भी कम पढ़ा जा सकता है, किन्तु केवल उनके 
अध्ययन से ही वहाँ के संविधान के वास्तविक रूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । . 
अस्तु, किसी राज्य के संविधान को समझने के लिए हमें उसके यथार्थ संविधान का 
अध्ययन करना आवश्यक है । 

. (३) लिखित और अलिखित--इतिहास से पता चलता है कि लिखित संविधान 
आधुनिक युग की देन है। स० रा० अमरीका का संविधान, जो सन्‌ १७८७ में 
बना था, सबसे पुराना लिखित संविधान है । लिखित संविधान में अधिकांश भाग , 
लिखित होता है। संवैधानिक आलेख एक या अधिक हो सकते हैं । इनमें शासन.के . 
स्वभाव और संगठन तथा सर्वोच्च सत्ता के निवास का वर्णन दिया होता है। ये 
आलेख शासकों की शक्तियों और शासितों के अधिकारों का परिगणन भी करते - 
हैं। इसके विपरीत अलिखित संविधान वह होता है जिसमें संविधान सम्बन्धी नियम 
अधिकांश में लिपिबद्ध नहीं होते बरन्‌ वे अनेक प्रचलित प्रथाओं, अभिसमयों और: 
न्यायिक तिर्णयों आदि पर निर्धारित होते हैं । इस प्रकार के संविधान किसी समय- 
विशेष पर तथा किसी व्यक्ति द्वारा वहीं बनाये जाते । जैसा कि पहले बताया गया 
है विकसित संविधान का स्वरूप अधिकांशत; अलिखित होता है, जबकि निर्मित - 
संविधान प्रायः लिखित होते हैं। अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण 
इंगलेंड का संविधान है। सं० रा० अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित 
संविधान है ओर लगभग अन्य सभी गराधुनिक संविधान भी लिखित हैं। भारत का 
संविधान भी लिखित है। लिखित संविधान का अधिकांश भाग लिपिबद्ध होने के 
पज्रण लेख्य रूप में एक स्थाव पर प्राप्त होता हैं, जबकि अलिखितसंविधान (अधिकतेद 
सु 
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अलिखित होने के कारण) उस देश के इतिहास में बिखरा होता है भोर उसका 
धधिकांश भाग लेख्य रूप में एक स्थान पर प्राप्त नहीं होता । 

लिखित और अलिखित संविधान का भद वःस्तविक नहीं है । बहुत से विद्वानों 
ने इस प्रकार के भेंदों को मिथ्या, भ्रममुलक और अवैज्ञानिक बताया है। इसका 
कारण यह है कि कोई भी लिखित संविधान पूर्णतया लिखित नहीं रहता और 
कालान्तर में उसमें अलिखित तथ्यों का समावेश हो जाता है। ऐसे ही कोई भी 
अलिखित संविधान पूरी तरह से अलिखित नहीं होता, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण 
तत्व लिखित होते हैं । उदाहरण के लिए सं० रा० अमरीका का संविधान लिखित 
और इंगलेंड का अलिखित माना जाता है | परन्तु अध्ययन करने पर पता चलर्ता 
- है कि सं० रा० अमरीका के लिखित संविधान का विकास हुआ है, बहुत सीं प्रथाये 
और अभिसमय उसके महत्वपूर्ण अंश वन गए हैं | वहाँ के संविधान में राष्ट्रपति 
के मन्त्रिमण्डल व दलीय पद्धति का कोई वर्णन नहीं है | दूसरी ओर, इंगलेंड का 
सविधान कहने को अलिखित है । किन्तु उसके बहुत से महत्वपूर्ण अंश लिखित हैं 
जैसे मेग्ना चार्टा, विल ऑफ राइट्स, हेबियस कॉर्पस एक्ट, एक्ट ऑफ सेटिलमेंट्ट 
और पालियामेंट के संगठन व निर्वाचन सम्बन्धी कानून जिन्हें समय-समय पर 
पालियामेंट ने कानून का रूप दिया । अत: हम इंस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
लिखित और अलिखित संविधानों में गुण की अपेक्षा मात्रा का अन्तर अधिक होता 
है, (॥6 तांड्ांएरणांणा 45 078 ० 668९७ 370 ॥0 ० 070.) 

अलिखित संविधान का प्रमुख गुण उसका लचीलापन होता है । इसमें समय 
और परिस्थिति के अनुकल सुगमता से परिवर्तन हो जाते हैं। इसी कारण ऐसे 
पंविधान के होते हुए कांति की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि यह संकंटपूर्ण 
परिस्थितियों का सामना सरलतापूर्व॑क करने की क्षमता रखता है। दूसरे, अलिखित 
संविधान में निर्वाध विकाप्त का पूर्ण अवसर होता है । अत: यह समय की भाँति 
गतिशील और परिवतंनशीलं होता है । ऐसे संविधान का मुख्य दोष अनिश्चितता च॑ 
अस्पष्टता है, व्योंकि इसके महत्वपूर्ण अंश लिखित नहीं होते । इसका दूसरा दोष 
अस्थायोपन है, इसमें सत्तारूढ़ दल अपने स्वार्थ-साधन के हेतु अथवा जनमत को 
अपने पक्ष में रखने के विचार से चाहे जब आसानी से परिवर्तन कर लेता है । कुछ 
लेखकों के विचार से ऐसे संविधान के भन्तगंत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 
भपेक्षाकृत बहुत कम होती है। लिखित संविधान का मुख्य गुण उसकी निश्चितता 
व स्पष्टता होती है | अत: नागरिकों को सरकार की शक्तियों और अधिकारों का 
ज्ञान होता है। साथ ही सरकार के विभिन्‍न अंगों में विरोध और विवाद के अवसर 
कम आते हैं । इसका दूसरा गुण यह है कि इसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन 
होने से वे अधिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि शासक मनमानी नहीं कर सकते । लिखित 
संविधान में क्षणिक भावावेश में परिव्तत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायः सभी 
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लिखित संविधान दुस्संशोध्य होते हैं । चुकि लिखित संविधान प्रायः दुस्संशोध्य होते 
हैं, अतः इनका सबसे बड़ा दोप यह होता है कि संविधान में आवश्यकतानुसार 
परिवततेन, आसानी से नहीं हो पाते । 


(४) सुध्षशोध्य (7]०)90०) ओर दुस्संशोध्य ((श80)--चूंक्रि लिखित. और 
: अलिखित संविधानों में भेद गुण का नहीं वरन्‌ मात्रा का है, अतः इनका अन्तर 
कोई महत्व नहीं रखता । इसी कारण ब्राइस ने संविधान को सुसंशोध्य और 
: दुस्संशोध्य दो श्र णियों में बाँटा है। सुसंशोध्य संविधान से उत्तका अर्थ ऐसे संविधान 
से है जिसमें साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही परिवर्तत किया जा सके 
अर्थात्‌ जिसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष या पेचीदा प्रक्रिया की आवश्य- 
कता न पड़े । इसके विपरीत दुस्संशोध्य संविधान वह होता है जिसमें साधारण 
कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधन न किया जा सके । इस प्रकार इंगलेंड का 
संविधान सुसंशोध्य है, क्योंकि वहाँ कि पालियामेंट इसमें आवश्यकतानुसार जब 
चाहे और जैसे चाहे परिवर्तत कर सकती है और उसके लिए कोई तिशेष प्रक्रिग्रा 
या, बहुमत की आवश्यकता नहीं है । परन्तु सं० रा० अमरीका, फ्रांस और भारत 
आदि देशों में संविधान दुस्संशोध्य हैं; वर्योँंकि इन देशों में संविधान के संशोधन के 
लिए किसी विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था है। इसका लाभ यह. है कि सुसंशोध्य 
, संविधान नई परिस्थितियों के अनुसार बिना किसी कठिनाई के बदले जा सकते हैं, 
उनसें लचीलेपन का आधिक्य होता है; परन्तु दुस्संशोध्य संविधान आसानी से नहीं 
- बदला -जा सकता, क्योंकि वह कठोर होता है । अस्तु, सभी अलिखित संविधान 
सुसंशोध्य होते हैं और अधिकतर लिखित संविधान दुस्संशोध्य होते हैं, परन्तु यह 
अनिवारय नहीं है: कि लिखित संविधान दुस्संशोध्य ही हों । लिखित संविधान दोनों 
ही प्रकार के हो सकते हैं | विभिन्‍न देशों के लिखित संविधानों के अध्ययन से पत्ता 
चलता है कि उनमें लचीलेपन की मात्रा में अन्तर होता है । संविधान का. लचीला- 
. पन उसके संशोधन की विधि पर निर्भर * करता है| सं० रा० अमरीका में संशोधन 
- की विधि काफी कठिन और कठोर है, परन्तु अपने देश में संशोधन की विधि कम 
कठोर है | आधुनिक राज्यों की प्रवृति लिखित परन्तु सुसंशोध्य संविधान की ओर 
- है। अतः: संक्षेप में सुसंशोध्य और दुस्संशोध्य संविधानों में अन्तर का आधार यह है 
कि संविधान निर्माण एवं संशोधन करने और साधारण कानन बनाने की प्रक्रिया 
एकरूप है या नहीं । 


- सुसंशोध्य संविधान के कई लाभ हैं--(१) यह नई अथवा संकटकालीन 
परिस्थितियों का सामना सरलतापूर्वक कर सकता है; क्‍योंकि इसमें आवश्यकतातुं- 
सार परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। (२) यह प्रगतिशील एवं विकासशील 
होता है । यह कभी पुराना और समय के विरुद्ध नहीं होता | इसका क्रमश: विकार्स 


संविधान [ १८ 


होत/ है; इसकी व्यवस्था जीवित और उर्बर होती है । इस प्रकार इस पर इतिहास 
की छाप लगी होतो है । (४) चूँकि इसमें अति सुगमता से परिवतंन हो जाते हैं, 
इसलिए देश में विप्लव व क्रान्ति का डर नहीं रहता ।* परन्तु इसके गुण ही कभी 
दोपों का रूप धारण कर सकते हैं। चूंकि यह बहुत आसानी से बदला जा सकता 
है इस कारण इसमें भावावेश के अन्तरगंत क्षणिक और अहितकर परिवतेंन हो 
सकते हैं । इसके साथ ही ऐसा संविधान कुछ अनिश्चित गौर अस्पष्ट होता है, 
क्योंकि यह सरदंव ही परिवर्तत की अवस्था में रहता है (0 789 ७6 ॥ 9 ४8० 
णी एलथाएलनप्वो विपर बात ग्राइ/ 526 06 99/ए॥गराह एगांप्रलंब5) । 

दुस्संशोध्य संविधान में ये गुण हीते हैं---(१) यह अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी 
होता है; क्योंकि इसमें आसानी से परिवतंन नहीं किये जा सकते और यह दलीय 
हितों तथा जनता के भावावेश का शिकार नहीं बनता। (२) चूँकि यह लिखित 
होता है; इसीलिए इसमें सुनिश्चितता व स्पष्टता के ग्रुण होते हैं । परन्तु इसकी 
अपरिबतंनशीलता व स्थायित्व की कमी बड़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, 
विशेषकर राष्ट्रीय आपातकाल में जबकि नई परिस्थितियों का सामना करने के हेतु 
इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता । दूसरे चूँकि ऐसे संविधान का निर्माण किसी 
बीते हुए काल में, उस समय के आदशों व सिद्धान्तों के अनुरूप होता है, इसलिए 
उसमें बदलते हुए आदर्शों और सिद्धान्तों का समावेश सुगमता से नहीं होता; अत 
यह प्रगतिशील होता है ।* 

संविधान का संशोधन और विकास 

संशोधन प्रक्तरिव--साधारणतया संशोधन करने की दों .विंधियाँ हैं--प्रथम, 
जिन देशों में सुसंशोध्य संविधान होता है, जैसे इंगलेंड व न्यूजीलेंड में, वहाँ राज्य 
की सर्वोच्च विधायिका जैसे अन्य साधारणं कानून बनाती है वैसे ही संविधान में 


कोई भी- परिवत्तन' कर- सकती “है  दूसरें;।" जधिकेत्तर दुस्संशोध्य संविधान वाले 


राज्यों में संशोधन के लिए साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से भिन्‍न कोई विशेष 
विधि होती है, जिसकी व्यवस्था संविधान में दी हुई होती है । संविधान की विशेष 
विधियाँ विभिन्‍न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं; उदाहरण के लिए यहाँ कुछ प्रमुख देशों 
की विधियों का. सामान्य परिचय दिया जाता है--- 

सं० रा० अमरीका में कांग्रेस (राष्ट्रीय विधायिका) २/३ के वहुमत से संणोधन 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, अथवा २/३ 'उपराज्यों की व्यवस्थापिकाओं के प्रस्ताव 
पर संशोध्षन करने के हेतु कांग्रेस द्वारा उप-राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 


4 
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बुलाया जा सकता है। यह सम्मेलन आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश कर 
सकता है । प्रस्तावित संशोधन का सम्पुष्टिकरण (78/0407॥) या तो उपराज्यों 
की ३/४ व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति द्वारा या इतने ही उपराज्यों के सम्मेलनों 
द्वारा होता हैं । स्विट्जरलेंड में संशोधन का प्रस्ताव मतदाताओं की निश्चित संख्या 
हवारा भी पेश किया जा सकता है, इसे प्रस्तावाधिकार (7708॥०) कहते हैं । वहाँ 
पर प्रत्येक संशोधन पर मतदाताओं की स्वीकृति ली जाती है, इसे लोक-निर्णय 
(४0) कहते हैं । भारत में संशोधन प्रस्ताव संसद्‌ में ही पास किया जाता 
है, किन्तु उसके पास होने के लिए संसद्‌ के दोनों सदनों में २/३ का बहुमत पक्ष में 
होना चाहिये | साथ ही संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और अधिकारों के बीच 
सम्बन्धित प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव का सम्पुष्टिकरण कम से कम आधे स्वायत्त 
शज्यों की व्यवस्थापिकाओों हारा होन; आवश्यक है। 

संविधान का विकास--समय परिवरतंतशील है, समय के. साथ -राज्यः की 
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दशायें बदलती हैं और उनके कारण संविधान 
में भी आवश्यकतानुसार परिवत्तन होता रहता है । इसी को संविधान की विकास 
(87०ए0॥ ण॑ ॥6 ०0ा४7ए्रटण) कहते हैं.। साध।रणतया संविधान का विकास 
पाँच प्रकार से होता है :--- 

प्रथम, संशोधन द्वारा (87 बणशातग्राण)--दुस्‍्संशोध्य -संशोधनों में भी 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका 
के संविधान में अब तक २२ संशोधन हो चुके हैं और भारत के संविधान में इतने 
अल्पकाल में ही १८ संशोधन हुए हैं । 

दूसरे, अभिसमयों हारा (छे7 ००7एथाप्र०7)'--प्रायः सभी देशों के संविधानों में 
समय के अनुसार बहुत सी संवैधानिक प्रथायें (००४०7४8), चलन (588८8) या 
'अभिसमय पड़ जाते हैं। ,ग्रेदल्रिटेव- का संविधरन तोन्‍्वास्तत में बहुत बड़े अंश में 
अभिसमयों का समूह है । संयुक्त राज्य अमरीका व भारत भादि देशों के लिखित 
संविधानों में भी बहुत से परिवर्तत बिया संशोधन अभिसमयों द्वारा हुए हैं । 
उदाहरण के लिये, ब्रिटिश कॉमन सभा का अध्यक्ष पूर्णतया निष्पक्ष व निर्दलीय व्यक्ति 
होता है घौर जब वक वह सक्रिय राजनीति में भाग लेता है, उसे बिना विरोध चुन लिया 
जाता है । बहुत समय तक संयुक्त राज्य अमरीका में यह अभिसमय रहा कि कोई भी 
राष्ट्रपति दो अवधियों से अधिक पद पर न रहे किन्तु अब इस उद्देश्य से वहाँ के 
संविधान में संशोधन हो गया है। भारत की संसद्‌ व राज्य विधान मण्डलों ने 
विभिन्न बातों में ब्रिटिश अभिसमयों को अपनाया है । 


.#रि 
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संनबिश्लान 


तीसरे, न्यायिक निर्वाचन व निर्णयों द्वारा (87 [एवींल॑ंा री 7040 





न्यायाधीश ने सच ही कहा था 'हम संविधान के अन्तगंत हैं, परन्तु संविधान 
जैसा कि इसे न्यायाधीश बताते हैं ।” उदाहरण के लिये, न्यायालयों ने ये मत प्रकः 
किये हैं--(१) संविधान की प्रस्तावना कोई शक्तियाँ नहीं प्रदान कश्ती वह ते 
केवल लक्ष्य को पारिभाषित करती है । (२) प्रथम १० संशोधन केवल राष्ट्रीय सरकार 
में लागू होते हैं। (३) न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं जे 
संविधान का अतिक्रमण करते हैं। न्यायालयों के निर्णयों से ही निहित शक्तियों 
(779॥60 9०४८७) का सिद्धान्त निकला है, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस की 
शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है । 

चौथे, श्रायः सभी देशों की विधायिकारें समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
संवंधानिक कानून बनाती हैं, अर्थात्‌ उन बातों के बारे में कानूनों या संविधियों 
(5४००७) द्वारा उचित व्यवस्था करती हैं, जिनकी संविधान में पूर्ण व्यवस्था 
नहीं होती । संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी 
धारायें हैं, अन्य संघीय न्यायालयों का संगठन कांग्रेस द्वारा निमित कानूनों से हुआ 
है । ऐसे ही राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में कांग्रेस ने कानून बनाये हैं । ब्रिटेन में 
तो अधिकतर संबैधानिक कानून पालियामेंट ने ही. बनाये हैं। यथा पालियामेंट एक्ट 
सनू १६११, विभिन्न सुधार अधिनियम जिनसे मताधिकार विस्तृत हुंआ है । भारत 
की संसद्‌ राज्यों के पुतगंठन सम्बन्धी कानून बना सकती है । जन.प्रतिनिंधित्व कानून 
(?९९०००5 २०००5००८४7०7 ४०) संघीय क्षेत्ञों की विधायिकाओं की रचंना 
सम्बन्धी आदि कानून संसद्‌ द्वारा ही बने हैं । 

पाँचवें, न्यायपालिका और विधायिका के साथ-साथ कार्यपालिका भी संविधान 
के विकास में योग देती है । सं० रा० अमरीका में कई राष्ट्रपतियों ने संविधान की 
विभिन्न धाराओं का निर्वंचन किया है। लिकन ने इस मत पर बल दिया कि दक्षिणी 
राज्य संघ से सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकते; रूजवेल्ट ने इस मत पर बल दिया कि 
कांग्रेस कायंपालिका अधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति पर सीमायें नहीं लगा 
सकती ; उसने यह भी मनवाया कि बृहंत्त्‌ अथं में राज्य आधथिक संकट को दूर करने 
के लिये आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है | विश्व युद्ध के दौरान में कांग्रेस 
की स्वीकृति के बिना ही राष्ट्रपति विल्सन ने कई प्रशासनिक अभिकरण स्थापित 
किये थे । वहाँ पर काययंपालिका अन्य देशों के साथ संधियों के अतिरिक्त कार्य पालक 
समझौते (८४९८प४४० 387८८०९८४७) करने लगी है, जबकि - संविधान में केवल 
संधियों के लिये ही व्यवस्था है । 
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व्हीयर के मतानुसार संविधान में परिवर्तन कई शक्तियों के प्रभाव से होता है। 
ल्‍जनता' का अर्थ वास्तव में विभिन्न प्रकार के हितों और मतों के प्रभाव से है । 
इन शक्तियों में प्रमुख स्थान आध्िक संकटों का है, जिनके कारण संविधान में केन्द्रीय- 
करण की दिशा में परिवतंन होते हैं । दूसरे, केन्द्रीयकरण की ओोर ले जाने में बड़ा 
महत्वपूर्ण भाग कार्यपालिका . का है, जो विभिन्न कारणों से अतीत की तुलना में 
अधिक सुर्ढ़ होती जा रही है। तीसरे, संविधान के क्रियात्मक रूप पर सबसे महत्व- 
पूर्ण प्रभाव राजनीतिक दलों का है। दलों का महत्व इतना अधिक है कि यह कहना 
उचित होगा कि संविधान ढाँचा है, जिसे रक्त और माँस दलों से मिलता है। अन्त 
में, संविधान के बारे में जनता के क्‍या विचार हैं, वह उसे कितना पवित्न मानती , 
है, इन बातों का भी उनके परिवतंन पर प्रभाव पड़ता है । 


प्रश्त 
१. 'संविधघानः (20750४00४०7) किसे कहते हैं ? 
२, संबिधान की दो परिभाषाएं दीजिए और यह स्पष्ट कोजिए कि उसमें किन बातों को 
सम्मिलित किया जाता है । 
३. अच्छे संविधान में ब्या-ववा बातें होनी चाहिए ? 
छ, संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया. जा. सकता है ॥ 
४, भिम्नलिखित के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिये :-- 
(म) विकसित और निर्मित संविधान 
(घ) सुसंशोध्य और दुस्संशोध्य संविधघाब 
(स) लिखित और अलिखित संविधान 
६. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएु।-- 
(भ) संवैधानिक शासन, ; 
(व) संविधान का विकाध 
(स) संविधान में संशोधन 


३. शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त 


१. सरकार के अंग या शाखायें 

सरकार के कार्यों का परम्परागत विभाजन तीन वर्गों--विधायी, कार्याण और 
न्यायिक में किया जाता है । उसी के आधार पर अधिकतर सरकारों के तीन प्रमुख 
अंग--विघायिका, कार्यंपालिका व न्यायपालिका होते हैं ॥ परन्तु कुछ विचारकों के 
अनुसार सरकार के कार्यो को दो समूहों --नीति निर्धारण और नीति का कार्यान्वयन 
में रखा जाना सबसे सरल है। बिलोबी ने लिखा है कि सरकार की शक्तियों के 
सुस्थापित त्नि-वर्गीय विभाजन में यह बड़ी कमी है कि इसमें निर्वाचक मण्डल और- 
प्रशासन के कार्यो के लिए स्थान नहीं है । अत: उसके अनुसार सरकार के कार्यों को 
पर वर्गों में रखा जाना चाहिये ।॥* - 

यहाँ पर फाइनर के मत को भी दिया जाना आवश्यक और उचित प्रतीत होता 
है । मोटे रूप में वह सरकार की शक्तियों को दो भागों में बाँटेता है--(१) नीति- 
निर्माण और (२) प्रशासन । परन्तु जब वह इस विभाजन को राजनीतिक गति- 
विधियों के वारे में लागू करता है तो उसके अनुसार नीति-निर्धारण शाखा के केन्द्र 
निर्वाचक मण्डल, राजनीतिक दल, विधायिका, मन्त्रि-मण्डल और राज्य का अध्यक्ष 
हैं। दूसरी शाखा के केन्द्र मंत्रि-मण्डल, राज्य का, अध्यक्ष, नागरिक सेवा और 
न्यायालय हैं । इस प्रकार राजनीतिक गतिविधियों के साथ मुख्य केन्द्र हैं, जिनका 
सहयोग सरकार के किसी भी पूर्ण कार्य के लिए आवश्यक है । ५ 

पूर्वोक्त विभिन्‍न मतों में सत्य का काफी अंश है, फिर भी, सामान्यतः व्यवहार 
में सरकार की तीन ही प्रमुख शाखायें पायी व मात्ती जाती -हैं। अत: आगे के 
अध्यायों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विशद्‌ विवेचन ' किया ' 
जाएगा । उससे पूर्व यहाँ पर सरकार की तीनों शाखाओं अथवा शक्तियों के सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का विवेचन किया जाता है । | 

ह २. शक्ति पृथक्‍्करण का सिद्धान्त 

शासन की शक्तियाँ तीन प्रमुख अंगों में बटी रहती हैं, यह विचार काफी प्र।चीन 
है। एरिस्टॉटिल ने शासत्न के ;विभागों को सावंजनिक सभा, मजिस्ट्रेटों और 
न्यायपालिका में विभाजित किया था। १६वीं शत्ताब्दी में जीन घोदां ने राजा द्वारा 
न्याय-प्रशासन के खतरों को बताया और ,तकु दिया कि न्यायिक कृत्य, स्वतन्त्र 
मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाना-चाहिये ।.जेम्स हेरिगटन _ने क्रार्यप्रलिका और विधायिका 
के बीच स्पष्ट पृथक्‍करण पर जोरदिया | ,जोन लॉक ने शासन की: शक्तियों को 
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श्४॑ |] शासन के सिद्धान्त 


तीन शाखाओं --विधायी, कार्यपालिक्रा और फंडरेटिव (जिसका अर्थ कूटनीतिक 
शक्ति से है) में बांटा। किन्तु शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन 
१८वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक मॉन्‍्टेस्क्यू ने अपने विख्यात ग्रंथ 'स्प्रिट ऑफ 
दी लॉज' (8छात ० ॥6 7.89७$ 748) में किया । वास्तव में मॉन्टेंस्क्यू ने ऐसे 
समय में लिखा जबकि फ्रांस का राजा कह सकता था--'में राज्य हूँ (॥ धा॥ ॥॥6 
89८) ।” वह इंगलेंड गया और वहाँ की जनता द्वारा स्वतन्त्रता के उपभोग की 
बड़ी सराहना की । उसने फ्रांस और इंगलेंड की शासन पद्धतियों की तुलना की और 
वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शासन शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्री- 
भूत होना अत्याचारी व निरंकुश शासन की ओर ले जाना है। अस्तु, उसने शक्ति- 
पृथवकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 


उसके अनुसार सिद्धान्त की व्याख्या अग्रलिखित है:---“जब विधायिका और कार्ये- , 
पालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या व्यक्ति 'समुदाय (मजिस्ट्रेटों के समुदाय) के 
हाथ में केन्द्रित होती हैं, तो किसी भी प्रकार की स्वतनन्‍्त्नता नहीं होती, क्योंकि यह 
भय बना रहता है कि कहीं राजा या सीनेट (विधायिका) मनमाने कानून पास करके 
उनको मनमाने ढंग से लागू न करने लगें। यदि न्यायाधीश की शक्तियों को 
विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक्‌ नहीं किया जाता तो भी स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं हो सकती । यदि न्यायपालिका और विधायिका शक्तियाँ सम्मिलित 
हैं तो प्रजा के जीवन और स्वतन्त्रता पर स्वेच्छाचारी नियन्त्रण होगा, क्योंकि इस 
दिशा में न्यायाधीश विधिनिर्माता (कानून बनाने वाला) भी होगा। यदि न्याय- 
पालिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ सम्मिलित हैं, तो न्यायाधीश पूर्ण रूप से 
आतत्ायी बन सकता है । यदि एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय, कुलीन या साधारण, 
कानून बनाये, उसको लागू करने ओर फंसला करने के तीन कार्यो को स्वयं करने 
लगे, तो प्रत्येक वस्तु का अन्त हो जायेगा अर्थात्‌ पूर्णतया स्वेच्छाचारी चिरंकुश शासन 
होगा और स्वतन्त्रता का स्वथ्न में भी विचार नहीं किया जा सकेगा |" 

उसका सिद्धान्त उस समय की राजनीतिक विचारधारा का महत्वपूर्ण अंश बना । 
यह सिद्धान्त संयुक्त राज्य अमरीका व फ्रांस की क्रांतियों के पीछे राजनीतिक दर्शन 
का भाग रहा | इस सिद्धान्त का १८वीं शताब्दी के अन्त में बने संविधानों में 
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शक्ति पृथक्‍करण सिद्धान्त [ २५ 


कभी समावेश किया गया | सन्‌ १७८६ में फ्रांस की संविधान निर्मात्नी सभा ने यह 
घोषित किया कि जिस देश में शक्ति प्रथक्‍करण की व्यवस्था नहीं है, उस देश में 
संविधान नहीं हो सकता अर्थात्‌ वहाँ का शासन संवंधानिक नहीं हो सकता। सन्‌ 
१७६४ में मॉन्‍्टेस्व्यू के उपर्यूक्त दृष्टिकोण का समर्थन प्रसिद्ध अंग्रेज विधिशास्त्रवेत्ता 
(७75) ब्लेकस्टोन ने इन शददों में किया : 'जव कभी कानून बनाने और उनको 
लागू या क्रियान्वित करने का अधिकार (या शक्ति) एक ही व्यक्ति या व्यक्ति 
समुदाय के हाथ में होगा तो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक स्वतन्त्रता नहीं हो 
सकती ।*''यदि न्याय करने की शक्ति को विधि निर्माण की शक्ति के साथ 
सम्मिलित कर लिया जाये तो जनता का जीवन, स्वत्तन्त्रता व सम्पत्ति स्वेच्छाचारी 
न्यायाधीश के हाथ में हो जायेगी, जिनके निर्णय को मर्यादित करने के लिए उनके 
निजो विचार होंगे और कानून में कोई मौलिक नियम उसको मर्यादित नहीं कर 
सकेंगे ।**“यदि न्यायपालिक की शक्तियाँ सम्मिलित हो जायें तो ये दोनों मिलकर 
व्यवस्थापिका को निरथ्थंक कर देंगे ॥ | 
३. शक्ति प्रथक्‍्करण का सिद्धान्त व्यवहार में 
इस सिद्धान्त को पूर्णतया लागू करने का अर्थ यह है कि विधायिका जो एक 
निश्चित अवधि के लिए चुनी जाये केवल विधि निर्माण कार्य करे; कार्यपालिका 
जिसका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करे या जो संयुक्त राज्य अमरीका की भांति 
निर्वाचक मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से चुनी जाये केवल कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य 
करे; और न्यायाधीश, जिनका इसी प्रकार चुनांव हो, अपना कार्य विधायिका व 
कार्यपालिका से स्वतन्त्र रह कर करें। विभिन्न राज्यों के संविधानों के अध्ययन से 
पता लगता है कि किसी भी राज्य में इस सिद्धान्त को पूर्णतया लागू नहीं किया जा 
सका । कुछ प्रमुख राज्यों में सिद्धान्त के क्रियात्मक रूप का संक्षिप्त विवेचन 
निश्नलिखित है 
संयुक्त राज्य अमरोका--संयुक्त राज्य अमरीका तथा विभिन्‍न संघान्तरित 
ज्यों के संविधानों में इस सिद्धान्त का समावेश है। सं० रा० अमरीका की विधायिका 
का कांग्रेस द्वरा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और 
» राष्ट्रपति भी एक निश्चित अवधि के लिए परोक्ष रीति से चुना जाता है। राष्ट्रपति 
और उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न विभागों के अध्यक्ष काँग्रेस की कार्यवाही में उपस्थित 
रह कर भाग नहीं ले सकते और राष्ट्रपति. .कांग्रेस, का निश्चित अवधि से पूर्द 
विघटन, नहीं कर सकता | इसी प्रकार न्यायाधीश भी स्वतन्त्न हैं, उनका कार्यकाल 
कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर नहीं करता । परन्तु वहाँ भी तीचों शाखाओं के 
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२१ |] शासन के सिद्धान्त 
बीच कई प्रकार से सम्पक बना हुआ है। प्रथम, निरोध ओर सन्तुलन के सिद्धान्त के - 
अनुत्तार एक शाखा के कार्यों पर दूसरे को रोक लगाने की शक्तिप्राप्त है। राष्ट्रपति 
काँग्रेस को अपने संदेशों द्वारा आवश्यक और वांछनीय कानून बनाने के सुझाव : 
देता है और जब काँग्रेस किसी विधेयक को पास कर देती है तो उसे उस पर एक 
प्रकार का प्रतिषेध (४००) की शक्ति प्राप्त है। विभिन्न विभागीय अध्यक्षों को 
कांग्रेस की समितियों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा 
उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों और कार्यपालिका द्वारा की गई संधियों पर 
सीनेट की सहमति आवश्यक है । राष्ट्रपति पर काँग्रेस महाभियोग लगा सकती है । - 
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। न्यायाधीश 
सरकारी अधिकारियों की अवैध कार्यवाहियों तथा काँग्रेस द्वारा निर्मित अवैध कानुतों 
पर अपने निर्णय देते हैं ।' 
इसरे, वर्तमान शताब्दी में सं० रा० अमरीका में बहुत से स्वतन्त्र रेग्रुलेटरी 
आयोग (706एशा००ा २७४प्रश07ए 0०गायं$४0॥8) बने हैं, उनके कारण भी 
शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त संशोधित हुआ है । उदाहरण के लिये फेडरल ट्रेड कमीशन 
की रचना काँग्रेस ने सन्‌ १४१४ में की । इसका उद्देश्य व्यवसाय और व्यापार को 
विनियमित करना है अर्थात्‌ एक प्रकार का विधायी कार्य करना है। परन्तु कमीशन 
नियमों का उल्लंघन करने वालों की जाँच करता है जो एक प्रकार से कार्यपालिका * 
का कार्य है और साथ ही यह उनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करता है, यह' 
न्यायिक का है| तीसरे, शासन की विभिन्‍न शाखाओं के बीच समन्वय बनाये 
रखने में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण भाग है ।”* 
३ रेट ब्रिटेन और भारत--संसदात्मक पद्धति वाले देशों में जिनमें ग्रेट ब्रिटेन सर्व- 
* मुख है, मश्लिमण्डल एक प्रकार से विधायिका की समिति होता है अर्थात्‌ विधायिका 
और कार्यपालिका के बीच अत्यधिक निकट सम्पर्क है। मन्त्नरी विधायिका की 
कार्यवाही में प्रमुख भाग लेते हैं, कानून वनवाते हैं और उन्हें लागू भी कराते हैं।. 
मन्तिमण्डल कॉमन सभा का अवधि से पूर्व दिघटन भी करा सकता है और लाई 


].. था 9780०॥९९, 5९८०973[707 $ 76ए८/ ९८0प79)66९. प१]॥6 50-08]02ट0 ८४९८८४ ४४4 
छ88970९5 ॥ [#6 एग॥/60 5(8९5, ४020 85 (९ ९९६० ० 06 ९४067 0067 
8९|8 07 ('एएष्टाट55 370 767970007 ० 7९800०5 09 [9९ 8८0986९ 7000725९7१5 
8& 92400 एग7 #परांए 8४४9शन्ल00, 50 280 0058 [6 हैलांएवा 858ए7रफ07 
(8 (6 ए7८४ं0९7६ या! 970 शं02 एणाएंए3 [ह6906507 0796 (0ए7श८६६,' 

| - >-कााका, ४ वा, 777007९०॥०7 00 एणंपंरव] $लंसा००, 9 72५ 

2... हा ए्नां।80 8986९8, शाशर इ९एभ007 0750जटाड3 390 ट९८॥8 800 048- 
॥0९5 876 9९6॥ 97५९9 ॥0 था ७तप्श्य6 69780075 0 ॥6 प्रधाए४ 0([00ए270« 
प्राए0[82 82079, 9077९27 997(865 4ए८ 878९0, 90एलापिं व 078०पफ्ां29800, 

- एांग्वांगई ए०शचाश शी 6 06809770088 06 00एथाएवध्ग[.! डे 
कलह लक को मत -7. 7. नह, ए. ठदथा एगाधव्थ 5व०घ०६, 7. 26. 


शक्ति पृथंक्केरंण सिंद्धान्ते [ २७ 


सभा के नये सदस्यों (2८०७) को भी बनवाता है | दूसरी ओर, विधाधिका मन्त्रि- 
मण्डल को हठा सकती है। कार्यपालिका न्यायाधीशों को नियुक्त करती है और कुछ 
प्रकार के मुकदमों की सुनवायी भी करती है । इस प्रकार ब्रिटेन में पृथककरण के 
स्थान पर एकीकरण है । कार्यपालिका कानूनों के अन्तर्गत अधीन नियम और 
विनियम (२७॥९४ 850 ८€ट०४॥0०79) भी बनाती है । न्यायाधीश सरकारी 
अधिकारियों के आचरण पर विधि के नियम के सिद्धान्त के अनुसार, निर्णय देते हैं । 
यह सब कुछ होते हुए भी ब्नविटेन में शक्तियों का सीमित पृथक्करण है | विधि-निर्माण 
विघायिका का कार्य है और विधायिका कायंपालिका से पुथक है। कार्यपालिका 
शक्ति ताज और उसके मन्त्रियों में निहित है, विधायिका इस कार्य में अनुचित 
हस्तक्षेप नहीं करती, न्यायपालिका के कार्य में कार्यंपालिका तथा विधायिका हस्तक्षेप 
नहीं करती । भारत में भी शक्ति पृथक्‍्करण सिद्धान्त को ब्रिटेन की भांति ही लाग्रू 
किया गया है । 

सोचियत संघ--सोवियत संघ के संविधान में इस सिद्धान्त का ध्यान नहीं रखा 
गया । वहाँ प्रिसीडियम (।८आंतांप॥) एक ऐसी अनोखी संस्था है जो तीनों 
ही प्रकार के कार्य करती है ॥ स्वयं एक सोवियत लेखक, विशिस्की का कथन है 
कि “ऊपर से नीचे तक सोवियत सामाजिक व्यवस्था एक ही भावना से प्रेरित है, 
वह यह कि सत्ता एक (अविभाजित) है और वह परिश्रम करने वालों की है। 
सर्वंसंघीय साम्यवादी दल के कार्यक्रम ने शक्ति पुथककरण सिद्धान्त को अस्वीकृत 
किया है ।* |! 
४. सिद्धान्त की समालोचना 

यह सच है कि एक व्यक्ति या समूह के हाथों में शासन की सभी या अधिकांश 
शक्तियों का केन्द्रित होना अत्याचारी शासन की ओर ले जाने वाला है। इसी 
कारण प्राचीन राजा निरंकुश होते थे और आजकल अधिनायकशाही में भी व्यक्तियों 
की स्वतन्त्रता नहीं के समान रहती है ।. सिद्धान्त रूप में यह उचित ही है कि 
शासन के तीन मुख्य कार्यो को तीन शाखाओं या अंगों को सौंपा जाय, जिससे वे 
अपना-अपना कार्य सुचारु रूप से. कर सके । सभी विचारक इस बात से सहमत हैं 
कि न्यायपालिका स्वतन्त्र होनी चाहिए अर्थात्‌ उसके कार्य में कार्यपालिका व 
विधायिका को हस्तक्षेप करने को शक्ति- नहीं मिलनी  चाहिए। इस प्रकार जहाँ 
शक्ति पृथक्‍्करण सिद्धान्त के आधारभूत विचार और उद्देश्य का सम्बन्ध है वे सभी 
को मान्य होंगे; किन्तु इसे क्रियात्मक रूप देने में .क॒ठिन्ाइयाँ हैं और ,यह व्यवहार 
में दोष-रहित नहीं. है । ; 
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२८ ] शासन के सिद्धान्त 


संयुक्त राज्य अमरीका तथा ग्रेट-ब्रिटेन आदि में इस सिद्धान्त के क्रियान्वित 
रूप को देखने से स्पष्ट होता है कि इसे कहीं भी पूर्णतया लागू नहीं किया जा 
सकता । संयुक्त राज्य अमरीका में, जहाँ इसे अधिक से अधिक मात्रा में लागू किया 
गया है, शासन का सुचारु रूप से संचालन सम्भव न होता यदि वहाँ पर निरोध व 
सन्‍्तुलन के पिद्धान्त और राजनीतिक दलों का विभिन्‍न अंगों के बीच सम्पर्क स्थापित 
करने में महत्वपूर्ण योग न होता । वास्तव में, इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से लागू 
करना असम्भव है; क्योंकि शासन की विभिन्‍न शाखाओं को एक दूसरे से भिन्‍न 
दिशाओं में जाने से रोकने वाली व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में यह कार्य संविधान के वाहर “भरश्य सरकार द्वारा किया 
जाता है ।* 

कुछ विद्वानों के मतानुसार शासन को तीन भागों में बाँटना क्ृत्निम है; जैसा 
कि दूसरे खण्ड में बताया जा चुका है। कुछ विचारकों के अनुसार शासन को २ और 
कुछ के अनुसार ५ भागों में बाँठा जा सकता है। वास्तव में शासन एक पूर्ण 
वस्तु (॥॥ ०78०77० ए/०]6) है जिसके विभिन्न अंग्रों के बीच निकट सम्पर्क रहना 
आवश्यक है । अतएव्‌ शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त पूर्णतया मान्य नहीं हो सकता। 
शक्ति पृथकक्‍करण के सिद्धान्त का एक बड़ा दोष यह है कि इसके कारण शासन के 
विभिन्न अंगों के बीच एक प्रकार की अनुचित स्पर्धा चलती है, एक दूसरे के प्रति 
संदेह की भावना पैदा होती है और इनमें विवाद के अवसर आते हैं । संयुक्त राज्य 
अमरीका में कांग्रेस ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखने के अनेक प्रशासनिक 
अभिकरण और सेवायें (86गरांगंभावाए6 ब8थाल॑०5 ावत॑ 5शशं००३) कायम को 
हैं । इस सिद्धान्त के रहते हुए यदि कार्यपालिका का अध्यक्ष एक दल का हो और 
विधायिका में बहुमत दूसरे दल का हो तो कायंपालिका और विधायिका के बीच शक्ति 
के लिए एक प्रकार का संघर्ष चलना स्वाभाविक है, जिसके परिणामस्वरूप शासन 
कार्य सुगमतापूर्वक नहीं चल सकता । हरसन फाइनर के शब्दों में 'शक्ति का पृथक्करण 
शासन व्यवस्था में शिथिलता तथा संघर्ष को जन्म देता है ।' 


लासकी ने लिखा है कि संयुक्त राज्य अमरीका में नियुक्ति शक्ति के प्रयोग 
और दलों के संगठन ने कार्यपालिका और विधायिका के वीच आवश्यक मेल स्थापित 
किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कहीं अधिक अच्छी विधिइंगलेंड और फ्रांस 
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शक्ति पृथकक्रण सिद्धान्त [ रण 


की भाँति कार्यपालिका को विधायिका की एक समिति बनाने में है ।* गेटेल कहता 
है कि यदि मान लिया जाये कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का विस्तृत 
पृथवकरण आवश्यक है तो भी इस सिद्धान्त को व्यवहार में सफलतापूर्वक लागू 
हीं किया जा सकता | प्रजातन्त्रीय राज्य में उस अंग की शक्तियों का केन्द्रीयकरण 
जो कि जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हो, जन-स्वतन्त्नता की स्वतन्त्र और 
अनुत्तरदायी विभागों में वाट देने की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से सुरक्षा कर 
सकता है। अतः मॉर्टस्क्यू की यह घारणा की स्वतन्त्रता की रक्षा शक्तियों के प्रथक्क- 
रण द्वारा हो सकती है, सर्वथा निर्मूल है। स्वतन्त्रता 'शक्ति त्रिभाजन' या 'निरोध और 
संतुलन के सिद्धान्त' (॥००४ ० (7७८८४ ४00 89]970०४) पर निर्भर नहीं करती, 
वरन्‌ जनता की भावना एवं स्वतन्त्रता के प्रति उसके प्रेम पर निर्भर करती है। इंग्लेंड 
की जनता अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग इसलिए नहीं करती कि वहाँ 
पर शासन शक्तियाँ विभक्त हैं, जैसा कि मांटेस्कयू का विचार था, वरन्‌ इसलिए कि 
वहाँ कि जनता स्वतन्त्रता को भपेक्षाकृत अधिक प्रेम करती है। इंग्लैंड की जनता 
अपनी स्वतनन्‍्त्नता के प्रति सदा पर्याप्त रूप से जागरुक रहती है और कभी ऐसे 
शासन को सहन नहीं कर सकती जो उसमें वाधा डालता है । 
यह धिद्धान्त शासन के विभिन्न विभागों की भ्रमात्मक समता पर आधारभूत है 
जबकि वास्तव में विधायी (॥०९5800०) विभाग अन्य दोनों विभागों की अपेक्षा 
महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है । लोकतन्‍्त्र विकास के साथ-साथ कार्यपालिका 
की स्थिति इसके अधीन हो गई है । आऑग (088) के अनुसार “कार्यपालिका परे 
विधायिका का नियन्त्रण उत्तरदायी सरकार की पहली शर्त है, जिसके अभाव में 
लोकतन्‍्त्न सफल नहीं हो सकता | देश के वित्त (फ्ंग्८7०७) पर अधिकार होने के 
कारण की विधायिका की शक्ति सर्वोपरि हो जाती है, क्‍योंकि उसके हाथ में कोष 
(7ण७८) का नियन्त्रण रहता है। वित्त विभाग प्रत्येक बस्तु का नियन्त्रण करता 
है ।' गिलक्राहस्ट कहता है कि “वित्त पर नियन्त्रण होने से विधायिक्रा कार्यपालिका 
को मर्यादित करती है, तथा उस पर नियन्त्रण करती है, सैद्धान्तिक रूप से कार्य- 
पालिका कितनी ही स्वतन्त्र क्‍यों न हो ।! 
निष्कर्ष--शक्ति विभाजन की उपर्युक्त आलोचना से यह सबथा प्रकट है, कि 
, इस सिद्धान्त का पूर्ण रूप से प्रयोग करना व तो-व्यावहारिक ही है और न वांछनीय 
ही, परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि इस सिद्धान्त का कोई मूल्य या महत्व ही नहीं 
है । यद्यपि शासन के तीन विभाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो भी उनके कार्य 
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क्षेत्र स्पष्टतया पृथक होने चाहिएँ। लास्की कहता है कि कार्यों का पृथक्‍करण 
(अवश्य) होना चाहिए। (परन्तु) इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि कमंचारी पृथक्‌- 
पृथक हों । इस प्रकार का विभाजन शासन के निपुण संचालन के लिये आवश्यक 
है । वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए कर्मचारियों का विशेषकर न्यायपालिका के कर्म- 
चारियों का पृथवकरण भी आवश्यक है। 
राजशास्त्र के विद्वानों में इस प्रश्न पर एक मत नहीं है कि मॉनन्‍्टेस्क्यू ने अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय तीनों शक्तियों के पूर्ण अथवा सीमित पृथक्करण 
का अनुमोदन किया । हम अधिकतर लेखकों के इस मत से सहमत हैं कि मॉन्‍्टेस्क्यू 
तीनों विभागों के बीच पूर्ण शक्ति-पृथक्करण नहीं चाहता था। उसके सामने ग्रेट 
ब्रिटेन का उदाहरण एक आदर्श रूप में था, अस्तु वह सीमित पृथक्‍्करण ही चाहता 
था। शक्ति पृथवकरण का सिद्धान्त मुल्यवान है यदि हम इसका अर्थ यह लें कि 
शासन के तीनों अंगों पर नियन्त्रण प्रथक-पृथक व्यक्ति समृह का हो और उनमें से 
किसी एक को भी अन्य दो विभागों के ऊपर नियन्त्रण शक्ति प्राप्तन हो । इस 
प्रकार का पृथक्‍करण व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का रक्षक और अत्याचारी शासन से 
बचाने वाला है । 
अन्त में, न्‍्यूमेन का मत मान्य प्रतीत होता है; अत्यधिक पृथक्करण में तो उत्तर- 
दायित्व नष्ठ हो सकता है, कायं की प्रगति रुक सकती है। सरकार ही नष्ट हो 
सकती है। सरकार स्वतन्त्र रहनी चाहिए; परन्तु इसमें शासनव करने की शक्ति 
अवश्य ही बनी रहनी चाहिए। सफल संवैधानिक और प्रजातन्त्रात्मक सरकार की 
माँग है कि शक्ति पृथक्‍्करण व ॒ संयुक्त शासनिक कार्य की सम्भावना में मेल बना 
रहे । इस प्रकार शक्ति पृथककरण सब प्रजातन्त्रतात्मक देशों में एक जीवित शक्ति है, 
जो असीमित और अत्याचारी शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाती है। इसके लिए 
नेतृत्व का अभाव नहीं होता चाहिये, क्योंकि उनके विना शीघ्ष ही संवैधानिक गति- 
रोध और अधिनायकशाही पैदा हो जायेंगे । ॥॒ 
५. निरोध व सन्तुलन का सिद्धान्त 
“निरोध व सच्तुलन' भी कोई सवंधा नया सिद्धान्त नहीं है। पोलिबियस और 
सिसरो (?09905 270 ((०७०) ने रोमन गणतन्त्र की अच्छाई का कारण उसके 
संगठन में निरोध व सन्तुलन के सिद्धान्त की व्यवस्था को बताया है। जेम्स हेरियटन 
ने अपने ग्रन्थ (00७४४) में विधायी और का्यंपरालिका विभागों के प्रथवकरण पर 
बल देते हुए निरोध व सन्तुलब की विस्तृत व्यवस्था में विश्वास प्रकट किया है । 
सेकाइवर ने अपने ग्रन्थ “आधुनिक राज्यों! ([॥6 ॥(००७८॥ 8096) में लिखा है कि 
व्यवहार में प्रायः सभी आधुनिक राज्यों में किसी रूप में निरोध व सन्तुलन के 
सिद्धान्त की व्यवस्था है; परन्तु उसने इस सिद्धान्त का विस्तृत अं लिया है| उसके 
अनुसार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतितिष्टियों की विधायिका के कार्यो पर तीन प्रकार 
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से रोक लगाई जाती है। प्रयम, विधाधिक्रा संविधान की सीमाओं के बाहर नहीं 
जा सकती । दूसरे, साधघ/रणतया अधिकत्तर राज्यों में दो-सदन वाली विधायिक्रायें हैं 
और दोनों सदन एक-दूसरे की अनुचित कार्यत्राही पर रोक लगाते हैं। तीसरे, 
जन-निर्णय द्वारा विधाथिका के कार्यों पर निर्वाचक्र-्मण्डल स्वयं रोक लगा 
सकता है । 
यहाँ पर 'निरोव और सन्‍्तुलन” के सिद्धान्त को हमर इस विस्तृत भर्थ में न 
लेकर सीमित अर्थ में लेंगे, ज॑सा कि साधारणतया संयुक्त राज्य भमरीका की 
शासन प्रणाली के विपय में समझा जाता है। निरोध गौर सन्तुलन का सिद्धान्त 
(7॥००४ ० ८॥००ण८४ 20 39]97००5) स्वभावतः शक्ति प्रवक्‍करण सिद्धान्त के 
साथ जुड़ा है । शक्ति के पृथककरण का सिद्धान्त अपने पूर्ण रूप में न तो सम्भव है 
और न वांछनीय ही, क्योंकि शासन के विभिन्न अंगों में भांगिक (0789770) एकता 
है। जिस प्रकार आँख, कान, हाथ, पैर आदि शारीरिक अंगों के कार्य परथक-पृथक्‌ 
हैं, परन्तु शरीर से पूर्णतया परथक्‌ होकर कोई भी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्न एवं प्रथक्‌ होकर 
कार्य नहीं कर सकते । इसी कारण संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान निर्माताओं 
ने शक्ति पृथम्करण के इस गम्भीर दोप को पहचानकर निरोध और संतुलन के 
सिद्धान्त को शक्ति प्रथक्करण के सिद्धान्त के साथ-साथ जोड़ा । 
इस सिद्धान्त के अनुसार विधघायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों 
पर दृष्टि रखती है तथा उन्हें अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करने देती । इसी प्रकार 
कार्यपालिका का यह कार्य है कि वह विधायिका और न्यायपालिका की गतिविधियों 
पर दृष्टि रखे ओर उतकी अवांछनीय कार्यवाही को नियन्त्रण में रखे। ऐसे ही 
न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका और कार्यपालिका को मनमानी 
करने से रोके और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप न होने दे । 
इस प्रकार शासन $ विभिन्‍व अंग एक दूसरे के अनुचित एवं अवांछनीय कार्यों पर 
नियन्त्रण रखते हैं तथा शासन यंत्र के सच्तुलन को बनाये रखते हैं ।,इस सिद्धान्त का 
सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान है, जिसने विधायिका 
को यह अधिकार दिया है कि वह संघीय न्यायालय के अन्‍न्तर्गंत न्यायालयों की 
स्थापना की व्यवस्था कर सकती है तथा संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
पर नियन्त्रण रखती है | दूसरी ओर कार्यपालिका ( ष्ट्रपति) द्वारा की गई नियु- 
क्तियाँ तथा विदेशों के साथ की गईं संधियाँ उस समय तक प्रभावी नहीं हो पातीं 
जब तक विधायिका का उच्च सदन (सीनेट) उनकी सम्पुष्टि नहीं कर देता। 
विधायिका को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पदच्युत कर देने का भी अधिकार 
है । इसके अतिरिक्त विधायिका आवश्यक बजढ पास न करके राष्टपति को प्रशासस 
के क्षेत्र में मममानी करने से रोक सकती है । इस प्रकार विधायिका कार्यपालिका 
पर नियन्त्रण रखती है । 
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कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह विधायिक्रा द्वारा पारित 
विधेयक को अपने प्रतिषेधाधिकार ([रांहा। ० ५००) द्वारा कानून न बनने दे 
और इस प्रकार विधि-निर्माण के क्षेत्र में विधायिका को मनमानी करने से रोक दे । 
दूसरी ओर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के अपने अधिकार द्वारा तथा 
क्षमादान के अधिकार के प्रयोग द्वारा न्यायपालिका पर भी नियन्त्रण रखता है। इसी 
प्रकार न्यायपालिका भी विधायिका और कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है । 
न्यायपालिका को संविधान ने न्यायिक समीक्षा या पुतरावलोकन का अधिकार प्रदान 
किया है, जिसके द्वारा वह विधायिकः द्वारा पारित विधेयकों को असंवेधानिक 
(एग०णाशतणाणा०) तथा अवैध (##4 7८४) घोषित कर प्कती है, यदि 
वह विधेयक न्यायपालिका की दृष्टि में संविधान की धारा या प्राविधान का अति- 
क्रमण करते हों | संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का 
बड़े व्यापक रूप में प्रयोग किया है। इसी प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका 
(राष्ट्रपति) द्वारा उद्घोषित एवं प्रख्यापित अध्यादेशों तथा प्रशासनिक नियमों को 
भी अवैध घोषित करके उस पर नियन्त्रण रखती है। 
संविधान में जहाँ एक ओर एक अंग दूसरे अंग पर रोक लगा सकता है, दूसरी 
झोर यह भी व्यवस्था है कि शासन का सन्तुलन न बिगड़े । उदाहरण के लिए यदि 
राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक पर प्रतिषेध का प्रयोग करे और यदि 
कांग्रेस उसे दूसरी बार $ के बहुमत से पास कर दे तो वह विधेयक कानून का रूप 
धारण करेगा । संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के निर्माण के पश्चात्‌ जितने भी 
संविधानों का निर्माण हुआ, लगभग सभी में न्‍्यूनाधिक अंशों में निरोध और सन्तुलन 
के सिद्धान्त का पालन किया गया है, विशेषतया उन देशों में जिन्होंने संयुक्त राज्य 
अमरीका की शासन प्रणाली को अपना आदर्श बनाया है। परन्तु “निरोध और 
सन्तुलन' की प्रणाली भी सर्वथा दोषहीन नहीं कहीं जा सकती । इस प्रणाली के 
जन्म-गृह अमरीका में ही जब कार्यपालिका और विधयिका एक ही राजनीतिक 
दल के हाथ में आ जाती हैं, तो प्रणाली का क्रियान्वयन विफल हो जाता है, क्योंकि 
दलीय निष्ठा के आध्रार पर दोनों में गठबन्धन हो जाता है और एक दूसरे पर 
नियंत्रण रखने की बात भूला बैठता है। जब दोनों अंग विरोधी दलों के हाथों में 
होते हैं तो गतिरोध पैदा होता है । 
इस सिद्धान्त का समावेश निर्माताओं ने इसी उद्देश्य से किया था कि शासन 
के किसी एक अंग को अत्यधिक शक्त प्राप्त न हो, वे असीमित जनतनन्‍्त्न में विश्वास 
न रखते थे। इसका फल यह हुआ है कि शासन कार्य चाहे कानून बनाने या उनको 
लागू करने सम्बन्धी हो, कठिन और पेचीदा हो गया । व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
द्वारा एक दूसरे पर रोक लगाने के फलस्वरूप शासन कार्य काफी सुगमता से नहीं 
चल सकता था जैसा कि संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत होता है । प्रेसीडेन्ट विल्सन ने 
अपनी पुस्तक ()२९८७ 776०००॥) में इस सिद्धान्त का दोष बताते हुए लिखा है कि 


व । 


शत पृुधवकरण सिद्धान्त [ ३३ 
सरकार एक जीवित चीज है जिसके विभिन्‍न अंग एक दूसरे पर रोक लगाकर जीवित 
नहीं रह सकते ।' 
इस विषय में जेम्स बेफ ने लिखा है कि इसके द्वारा सरकारी कार्य की गति को 
विधायिका तथा कार्यपरालिका दोनों ही क्षेत्रों में इतना भारी-मरक्म व कठिन बना देना 
शासन की कुशलता पर ब्रेक लगाना है। जत्र कि गणतन्त्र छोटा था और साबंजनिक 
मामले कम होते थे, इस पद्धति के चलने में कोई विशेष कठिनाई न पढ़ी होगी। 
परन्तु आजकल इसमें आवश्यक सुधार हुए बिना यह सुगमतापूर्वंक न चल सकती 
थी । परिस्थितियों ने दलीय पद्धति का थिकास किया और शासन कार्य में सुगमता 
। वेंक आगे लिखता है क्रि यदि निरोध मोर सन्तचुलन का सिद्धान्त न लाग्रु 
किया गया होता तो कांग्रेस ब्रिना पूरी तरह विचार किये हुए अनेक कानून बना 
डालती । निरोध भीर सनन्‍्तुलन के सिद्धान्त के बारे में अभी तक बाद-विवाद होता 
हैं और लेखक व आलोचक किसी एक निश्चित निष्कर्प पर नहीं पहुच सके हैँ । 
इसी कारण आजकल भी संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की किसी अन्य 
विशेषता के सम्बच्ध में इतना अधिक मतभेद नहीं है जितना कि निरोध और 
सन्तुलन के भिद्धान्त के विषय में है । 
इस विषय में हरमन फाइनर लिखता है : “मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति- 
पृथक्करण सिद्धान्त इस अनुभव पर आधारित है कि प्रत्येक वह व्यवित जिसे शवित 
सौंपी जाती है उनका दुसपयोग कर सकता है। इसको रोकने के लिए यह आवश्यक 
है कि एकाकी शक्ति के ऊपर (दूमरी की) शक्ति द्वारा रोक लगा ,दी जाय परन्तु 
इस प्रकार का सन्तुलन वना रहे । परिस्थितियों ने तीनों ही विभागों को एक दूसरे 
से मिलकर कार्य करने पर विवश कर दिया है जेसा कि फाइनर ने कहा है | परस्त 
वह आगे कहता है कि सभी वस्तुओं के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है, तीनों शक्तियाँ 
एक दूसरे के विरोध से आगे नहीं वढ़ सकती थीं अतएव- मिलकर चलीं, यद्यपि ऐसा 
सामंजस्य संविधान के अन्तगंत सुगम न था किन्तु बाह्य कारणों द्वारा यह व्यावहारिक 
बना । यह कार्य दलीय पद्धति के विकास द्वारा हुआ। 


ध प्रश्न 

१. शासन के विभिम्न अंगों (या शाखांओं) के बारे में अपने विचार लिखिए । 

२. शक्ति पृथवकरण सिद्धान्त की व्याख्या कोनिए । 

३, संयुक्त रे ज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेव और सोवियत संघ में शक्ति पृथवकरण सिद्धान्त को 
किस प्रकार लागू किया गया है ? 

४, शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त की समालोचना दीजिए । 

५. निरोध और सन्‍्तुलन के सिद्धान्त को संयुक्त राज्य अमरीका में किस प्रकार लागू किया. 
गया है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

६, विरोध भौर सन्तुलन के सिद्धान्त का महत्व बताइये । 


४. शासन के प्रमुख रूप 


१. वर्गीकरण के आधार 

अधिकत्तर लेखकों का यह मत है कि राज्प्रों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, 
वयोंकि सब राज्य समान होते हैं । प्रत्येक राज्य के चार तत्व होते हैं--भूमि था 
प्रदेश, जनसंख्या, सरकार और राज्य-सत्ता । प्रत्येक राज्य के आवश्यक कर्तव्य भी 
समान होते हैं । वर्गीकरण उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है, जो एक दूसरे से कुछ 
रूपों में समान होते हैं और कुछ में भिन्‍न । किन्तु राज्यों के रूपों में भिन्‍नता नहीं, 
अत्तः उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता | प्रसिद्ध राजशास्त्वेत्ता विलोबी ने 
लिखा है कि राज्यों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता; क्योंकि राज्य को अच्य 
मानवी समुदायों से अलग करने वाला तत्व सर्वोच्च सत्ता है, जो अनिवार्य रूप से 
सभी राज्यों में पायी जाती है अतः सर्वोच्च सत्ता के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण 
नहीं हो सकता । वास्तव में राज्यों का आवश्यक तत्व सरकार ही एक ऐसा आधार 
है जिस पर किया गया राज्यों का वर्गीकरण शास्त्रीय और लाभदायक हो सकता 
है । अतएवं ऐसे वर्गीकरण को राज्यों का वर्गीकरण न मानकर सरकारों का 

वर्गीकरण ही माना जाता है ।* 
परम्परा के आधार पर राज्यों को राजवन्त्रों (पूर्ण या सीमित), गणततन्त्रों, 
कुलीनतन्तों, प्रजातन्त्रों, धर्मंतन्त्रों ((०००:७०७४), अत्याचारी शासन (0०890095), 
सामसन्‍्ती राज्य आदि में वर्गीकृत किया गया है। अपने धन, साधनों, सैनिक शकिति 
और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रभाव के महत्व पर राज्यों को महान 'शक्तियों' या 
“विश्व शक्तियों, “कम शक्तिशाली राज्य ([655७ ए0छ&75) और “छोटे राज्य 
(7०५ 8465) में वर्गीकृत किया गया है। राज्यों का अन्य आधारों पर भी वर्गीकरण 
हुआ है, यथा स्वतस्त्रता की मात्रा के आवार पर 'प्रभुत्वपुर्ण', 'प्रभत्वहीन', “रक्षित' 
(77०००७१); जिन राज्यों का समुद्री तट बड़ा है और समुद्री शक्ति भी बड़ी है, उन्हें 
'समुद्री' (:987776) शक्तियाँ कहा जाता है; जो चारों भोर स्थली भागों से घिरा 
है, उन्हें स्थल से घिरा हुआ (]8॥0-00०:७०) कहा जाता है और जिनका क्षेत्र हीपों 
पर है, उन्हें जल से घिरा हुआ (75फ47) कहा जाता है। साधारणतः वर्गीकरण 
के दो महत्वपूर्ण और माने हुए सिद्धान्त हैं : (१) उन लोगों की संख्या, जिनमें राज- 
सत्ता निहित है, और (२) राज्य के संगठन के रूप । राज्यों (अथवा सरकारों) का 
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शासन के प्रमुख रूप [ ३५ 


वर्गीकरण विभिन्‍न लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। सबसे प्राचीन और 
परम्परागत वर्गीकरण के अनुसार राज्य तीन प्रकार के होते हैं--प्रजातन्त्र, 
कुलीनतन्त और जनततनत । 


एरिस्टॉटिल का वर्गोकरण--अति प्राचीन काल में ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक 
एरिस्टॉटिल ने राज्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया था--प्रथम, राज्य की 
सर्वोच्च सत्ता या शासन-शक्ति कितने मनुष्यों के हाथों में है और दूसरे, राज्य का 
उद्देश्य अच्छा है या बुरा । यदि शासन का संचालन लोक-कल्याण के लिये होता है 
तो वह अच्छा है और यदि शासकगण शासन-शक्ति का प्रयोग अपने हितसाधन के 
लिए ही करता है तो वह शासन बुरा अथवा विकृत (7.ए०॥८०) है। इस प्रकार 
राज्य (शासन) की दो दशायें होती हैं। साधारण दशा में शासक प्रजा के हित का 
ध्यान रखते हैं, परन्तु घिकृत दशा में सरकारें अनेक प्रकार के अत्याचार करती हैं 
मौर शासक अपने हितों का ध्याव रखते हैं। अतः उसके अनुसार राज्यों (या 
सरकारों) का वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 








शासकों की संख्या |! साधारण दशा विक्ृत दशा 
| 
एक व्यक्ति का शासन , राजतन्त्न (या एकमात्र) स्वेच्छाचारी एकमात्र 
((०णावबारटा9) (४8779) 
कुछ व्यक्तियों का शासन कुली नतस्त्न वर्ग (धनिकर) तन्‍्त्र 
(27800080५) (07747/०॥५) 
इसंस्यक जनता का शासन । बहुतन्त्न प्रजातन्त् 
(?0709५) (72६970९740५) 








उपरोक्त की आलोचना---उपर्युक्त वर्गीकरण में. प्रजातन्त् से अभिप्राय भीड़तन्त्र 
से है । एरिस्टॉटिल के मतानुसार प्रजातस्त्र अथवा अज्ञानियों का शासन था; जिसे 
आजकल हम प्रजातन्त्र कहते हैं, उसके लिए एरिस्टॉटिल ने त्तो बहुतन्त्त शब्द का 
प्रयोग. किया है। यह वर्गीकरण अन्य प्राचीन विद्वानों के वर्गीकरण से अधिक 
शास्त्रीय है, क्योंकि इसमें केवल शासकों की संख्या को वर्गीकरण का आधार नहीं 
साना गया है, वरन्‌ राज्य के उद्देश्य पर भी काफी जोर दिया गया है फिर भी 
उसके वर्गीकरण को कई आधारों पर आलोचना की गई है । सर्वप्रथम, आजकल 
राजतन्त्र व कुलीनतन्त् जैसा भेद नहीं पाया जाता । इंगलेंड जैसे राज्यों में तीनों 
ही प्रकार के राज्यों के लक्षणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। दूसरे लीकॉक ने 
बताया है कि इस वर्गीकरण का प्रयोग वैधानिक या सीमित राजतस्त्र के सम्वन 
में नहीं किया जा सकता। इस वर्गीकरण के विरुद्ध यह वात भौर कही जाती हैं 
क्रि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ वास्तविक (राजनीतिक) राज-सत्ता एक ही व्यक्ति 
या कुछ व्यक्तियों तक सीमित रही हो | भाघुनिक काल में तो जनता में ही 
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राजसत्ता निहित होती है। अतएवं राज-सत्ता के आधार पर किया गया वर्गीकरण 
व्यवहार में मूल्यहीन है | गानंर कहता है कि एरिस्टॉटिल का वर्गीकरण संख्या पर 
आधारित है, बांगिक स्वरूप पर नहीं, यह संखझ्यात्मक है, गुणात्मक नहीं । सीले नें 
एस वर्गीकरण की इस आधार पर आलोचना की है कि यह आज के राज्यों पर 
लागू नहीं होता । एरिस्टॉटिल नगर राज्यों को ही जानता था जो आज के देशीय 
राज्यों से अत्यन्त भिन्‍न थे । 
अन्य वर्गीकरण--एरिस्टॉटिल के बाद अनेक विद्वानों ने राज्यों का वर्गीकरण 
किया है । इनमें मांटेस्वयू, ब्लंटएली, मेरियट और लीकॉक के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । ब्लंटइली ने एरिस्टॉटिल के वर्गीकरण का मौलिक रूप माना है, 
पर अपनी ओर से भी उसने शासन का एक और रूप जोड़ा है। चौथे प्रकार का 
राज्य उसने धर्मतन्त्र (7॥०००४०५) बतलाया है, जो विक्षत होने पर प्रतिमातन्ती 
(700008०५) शासन कहलाता है । परन्तु आजकल राजशास्त्र के पंडित, धर्म को 
राजनीति से पृथक करके, शासन के रूपों का विभाजन करते हैं। मास्टेस्कयू ने 
राज्यों के तीन प्रकार बताये--गणतन्त्र, राजतन्त्र और स्वेच्छाचारी एकतन्त्र 
(70०5900&7) । गणतन्त्न में राज-सत्ता जनता के कुछ भाग या पूर्ण जनता में 
निहित होती है । राजतन्त्र में राजा सर्वोच्च होता है, परन्तु वह निश्चित विधियों 
ओर परम्पराओं के अनुसार शासन करता है, जबकि निरंकुश शासक स्वेच्छाचारी 
होता है। 
मेरियद का वर्गीकरण बड़ा रोचक है; उसके वर्गीकरण के तीन आधार हैं । 
प्रथम, शासन शक्ति का विभाजन : इस आधार पर राज्य दो प्रकार के होते हैं-- 
एकात्मक और संघात्मक । दूसरा आधार है संविधान का स्वभाव--प्ंविधान दो 
प्रकार के होते हैं--लचीला और कठोर । तीसरा आधार है व्यवस्थापिका और 
कार्यपयालिका का आपसी सम्बन्ध | इस आधार पर भी राज्य दो प्रकार के होते 
हैं--संसदात्मक और अध्यक्षात्मक । परन्तु लीकॉक का वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ कहा जा 
सकता है, वह आधुनिक राज्यों को दो भागों में बाँटता है--स्वेच्छाचारी एकतम्त्र 
और जनतनन्‍त । उसने जनतस्त्र को भी दो भागों में वाँठा है--(१) संबंधानिक राज- 
तन्त्र जहाँ राजा नाममात्र के लिए होता है और वास्तविक शक्ति व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ में होती है । (२) गणत्तन्त्र, जहाँ कार्यपालिका 
का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। 
इसके अतिरिक्त, लीकॉक के अनुसार से वेधानिक राजतन्त् और गणतन्त्र में से 
प्रत्येक एकात्मक और संघात्मक रूप धारण कर सकता हैँ 
अन्त में, जनमत के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण--सॉल्टो ने, शासन तन्‍त्र के 
विभिन्‍न अंगों का शासनात्मक सत्ता से जो सम्बन्ध है, उसके वारे में जनमत के 
अनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया है, जनमत के दृष्टिकोण से उसने सरकार को 
चार प्रकार का बताया है-- (क) संसदीय (?धव॥877८79)--ईस श्रकार की 
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शासन प्रणाली में सरकार को निरन्तर निर्वाचन विधान-मण्डल के समर्थन पर 
निर्भर रहना पड़ता है । इस प्रकार के राज्यों में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली 
व भारत आदि हैं । (ख) प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष शासनतन्त्र में विधान-मण्डल की भाँति 
शासनाधिकारियों का भी निर्वाचन किया जाता है । इस व्यवस्था में शासनतन्त्न के 
अधिकारियों को अपने कार्य-काल के लिए विधान-मण्डल के समर्थन पर निर्भर नहीं 
रहना पड़ता, किन्तु शासनाधिकारी विधान-मण्डल की सहमति बिना अपना कतंव्य 
पालन समुचित रीति से नहीं कर सकते । उदाहरणस्वरूप अमरीका का नाम लिया 
जा सकता है । (ग) तानाशाही--यहाँ शासन का अध्यक्ष जनमत के आधार पर 
एक बार निर्वाचित हो जाता है और उसे विधान-मण्डल के समर्थंन पर निर्भर 
नहीं रहना पड़ता ज॑से स्पेन, पुतंगाल आदि । (घ) निरंकुश--निरंकुश शासनतन्त्र 
सें समस्त सत्ता एक अनुत्तरदायी राजा के हाथ में रहती है| राजा सामान्यतः वंश 
परम्परागत होता है, उदाहरण के लिए सऊदी अरब में ऐसा ही शासन है ।' 
२. प्रजातन्त्र (लोकतस्‍्त्न) 

वतंमान युग को प्रजातन्त्र का युग कहा जाता है। प्रजातन्त्र शब्द का आजकल 
अत्यधिक प्रयोग होता है और उससे विभिन्‍न अथ॑ लिये जाते हैं। प्रजातन्त्र का 
अंग्रेजी रूपान्तर “डैमोक्रेसी' है जो 'डेमोस' और 'क्रेतिया' दो ग्रीक शब्दों से मिल 
कर घना है । इसका अर्थ क्रमशः 'लोक' और 'शक्ति' से है । अतः प्रजातन्त्र शासन 
वह है जिसमें शासन सत्ता जनता में निहित होती है। इस सत्ता का जनता चाहे 
स्वयं प्रयोग करे या समय-समय पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका 
प्रयोग किया जाय । इसमें राज्य की नीति का निर्धारण और महत्वपूर्ण प्रश्नों का 
निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि “जनता की इच्छा सर्वोपरि है।” यह 
पहले ही बताया जा चुका है कि प्राचीन ग्रीक दाशंनिक डेैमोक्रेसी को पोलिटी का 
विकृत रूप मानते थे, और इसे वहुसंख्या का शासन समझते थे, उसे आजकल का 
शासन (770000209) कहा जाता है और प्रजातन्त्न को शासन का बहुत ही अच्छा 
रूप माना जाता है। हे 

परिभाषायें--प्रजातन्त' की अनेक परिभाषायें की गई हैं; इनमें कुछ मुख्य 
यहाँ पर देना पर्याप्त होगा। “वह शासच जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहे 
(00एथ्राप्राशा वी शा ७एश५०१० ॥88 4 शक्वा०.)--सीले । शासन का वह 
रूप जिसमें शासक वर्ग, राष्ट्र की जचता का एक बड़ा अंश हो--डायसी । 'प्रजातन्त्, 
शब्द का प्रयोग हिरोडोटस के समय से ही एक ऐसे शासनतन्‍्त्न के रूप में होता 
आया है जिसमें सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में सीमित न रहकर सम्पूर्ण प्रजा 
में निहित रहती है ।/--बाइस । “प्रजातन्त्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन 
शासितों की सामान्य इच्छा के अनुकूल होता है'--चेस्टरटन। 'जनता का, जनता के 
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लिए तथा जनता द्वारा शासन--अन्नलाहुम लिकन । ग्रिलक्राइस्ट के अनुसार 'प्रजा- 
तन्‍्त्र समझौते द्वारा शासन की वह पद्धति है जो (विभिन्न वर्गों व समूहों) के दावों 
और हितों में वाद-विवाद द्वारा सामंजस्य स्थापित करके सभी के लिए न्याय प्राप्त 
कराती है ।* 

उपर्यूक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से ये वातें स्पष्ट हैं--(१) प्रजातन्त्त में 
शासन सत्ता जनता में निहित होती है; (२) शासन-सत्ता का प्रयोग जनता के हित 
में किया जाता है; शासन-कार्यों में राज्य की सम्पूर्ण वयस्क या बहुसंख्यक जनता 
भाग लेती है। इनके अतिरिक्त दो अन्य वातें ध्यान में रखने योग्य हैं---(अ) 
शासन कार्यों में जनता की रुचि व भाग किसी दल, गुट, जाति या वर्ग विशेष के 
हित साधन के लिए नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण समुदाय के हित साधन के लिए होना 
चाहिए । (आ) यह ठीक है कि अधिकांश निर्णय बहुमत द्वारा होते हैं (सवंसम्मति 
की प्राप्ति किसी निर्णय में ही हो सकती है); कित्तु प्रजातन्त्न में बहुसंख्या अत्या- 
चार नहीं करती अर्थात्‌ अल्पसंख्या की इच्छा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता 
आवश्यक है । 


प्रजातन्‍त्र के भेद--साधारणतया प्रजातन्त्र के दो भेद किये जाते हैं । प्रथम, 
विशुद्ध या प्रत्यक्ष (276 ० ॥)76०), दूसरा प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष (॥२०- 
ए76907(४पए० 07 ॥74|/6०८) । जब लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, राज्य का शासन 
चलायें और सावंजनिक विषयों पर अपनी इच्छा प्रकट करें तो प्रथम प्रकार का 
प्रजातांत्रिक शासन होता है । सार्वजनिक इच्छा या जनता का मत, सभा या 
सभाओं में व्यक्त अथवा निश्चित किया जाता है । इस प्रकार का प्रजातन्त्र छोटे 
राज्यों में ही सफलतापूर्वक चला है और चल सकता है । प्राचीन ग्रीस के नगर-राज्य 
प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र के आदर्श उदाहरण कहे जा सकते हैं । आधुनिक युग में भी इस 
प्रकार के शासन के उदाहरण मिलते हैं। स्विटजरलेंड के कुछ उपराज्यों में जिन्हें 
केन्टन कहते हैं, आजकल भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की प्रणाली प्रचलित है । प्रत्येक केन्टन 
की सारी वयस्क जनसंख्या (स्त्रियों को छोड़कर क्योंकि उन्हें वहाँ पर मताधिकार 
प्राप्त नहीं है) वर्ष में एक दो बार किसी खुले चरागाह में इकट्ठटी होती है और 
राज्य का बजट व अनेक प्रस्ताव स्वीकार करती है तथा अनेक अधिकारियों की 
नियुक्ति करतो है। उत्तर प्रदेश के गांवों में ग्राम पंचायतों की कार्य-प्रणाली भी 
कुछ इसी नमूने की है । परन्तु आज हम संसार को छोटे-छोटे नगर-राज्यों में नहीं 
वरन्‌ बड़े-बड़े देशीय राज्यों में बंदा पाते हैं। भारत, चीन, सोवियत संघ, सं० रा० 
अमरीका आदि बड़े-बड़े राज्यों में जनसंख्या करोड़ों में है और प्रत्येक का 
क्षेत्रफल भी लाखों वर्ग मील है। इनमें प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त शासन-प्रगाली सम्भव ही 
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नहीं । अत: इन देशों में जनता समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
करती है भोर ये प्रतिनिधि सामान्य इच्छा के अनुसार राज्य के लिए कानून बनाते 
हैं और सभी प्रशासन सम्बन्धी कार्यो की देख-रेख करते हैं। संसार के सभी प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्यों में आजकल अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्तल शासन- 
प्रणाली चल रही है । जे. एस. मिल ने प्रतिनिव्यात्मक प्रजातन्त की परिभाषा करते 
हुए लिखा है; 'थह ऐसा शासन है जिसमें सम्पूर्ण जनता या उसका बहुसंख्यक भाग 
शासन सत्ता का, अपने नियत काल पर निर्वाचित प्रतिनिधियों हारा प्रयोग 
करता है ।! 
प्रजात्तनत्र के गुण--प्रजातन्त शासन-प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न 
लेखकों ने बहुत से तक दिये हैं। पहले हम प्रजातन्त्र के पक्ष में दिए मए तर्को का 
संक्षिप्त विवेचन क रंगे-- भ्रथम, प्रजातस्त् में सभी व्यक्तियों को, चाहे वे धनी हों 
या निधंन, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं । निधन व्यक्ति को अपनी 
इच्छा और राय व्यक्त करने का उतना ही अवसर मिलता है, जितना कि धनी को । 
इस शासन-प्रणाली में किसी को यह शिकायत नहीं हो सकती कि उसकी वात नहीं 
सुनी जाती । दूसरे, चूँकि सभी व्यक्ति शासन-कार्यो (प्रतिनिधियों के चुनाव आदि) 
में भाग लेते हैं, इसलिए सर्वसाधारण को शासन सम्बन्धी विषयों के प्रति अधिक 
रुचि पैदा होती है ओर उदासीनता दूर होती है । देश में क्या होता है और सरकारी 
अधिकारी क्या करते हैं--इन सभी वातों के प्रति वें जागरुक रहते हैं । फलस्वरूप 
जनता सरकारी अधिकारियों के सभी कार्यों के बारे में सत्तक॑ रहती है और सतर्कता 
से ही अधिकारों व स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकती है। 
तीसरे, प्रजातन्‍्त्र॒ का आधार सर्वसाधारण की रुचि तथा ज्ञान है, इसलिए 
प्रजातन्‍त्र में जनता की राजनीतिक, शिक्षा बड़े पैमाने पर होती है । प्रजातन्ते 
के नागरिक को देश की आथिक और सामाजिक--सभी प्रकार की समस्याओं 
के बारे में जानना और विचारना पड़ता है; आवश्यकंतानचुसार सरकार की नीति 
की आलोचना करनी पड़ती है और अवसर मिलने पर महत्वपूर्ण चिषयों के 
सम्बन्ध में निर्णय भी देना होता है। इस प्रकार से नागरिक प्रतिदिव ही कुछ न 
कुछ सीखता है और अपने देश की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में योग देने के 
लिए तैयार करता है। चौथे, व्यावहारिक इष्टि से (अ) प्रजातन्त्र में चागरिक यह 
समझते हैं कि शासन कार्य उचका कार्म है और इससे उनमें यह भाव पँदा होता है 
कि जिस देश में वे रहते हैं वह उनका देश है। इस प्रकार उनमें देश-प्रेम और 
देश-भक्ति की भावना सुर्ढ़ होती है । (आ) अब नागरिक यह जानते हैं कि कानूनों 
को बनाने में उनका भी हाथ है, तो वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाये काननों का 
अधिक अच्छी प्रकार या स्वेच्छा से पालन करते हैं। फलत: प्रजातन्त्न में विद्रोह 
और विप्लव होने की कम से कम सम्भावना रहती है। इसके विपरीत, शासकों 
ओर शासितों के बीच अधिक सहयोग बढ़ता है । 
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पाँचवें, नतिक दृष्टि से प्रजातन्त् में वागरिकों का चरित्र ऊँचा उठता है; 
प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे के वरावर मान होता है। प्रजातन्त्र के नागरिकों में 
क्षात्म-विश्वास और रचना-शक्ति की वृद्धि होती है। ये गुण राजतन्त अथवा 
कुलीनतस्त्न में साधारण जनता में उत्पस्न नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें जनता को 
शासम-कार्यों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता | छठे, किन्तु लोकतन्त्र का 
शुणग एक सरकार के रूप में उसकी योग्यता में निहित नहीं है । एक अच्छी सरकार 
स्वशासल की स्थानापन्त नहीं हो सकती । लोकतन्त्र लोगों द्वारा उनके कल्याण का 
शाप्तम है । वह उनमें आत्म-शिक्षण के लिए प्रेरणा पैदा करता है । लोकतस्त्न चरित्र 
को मिखारता है' और जनता के राजनीतिक विवेक को उन्नत करता है। यह एक 
साधारण व्यक्ति से विषेक, ईमानदारी, सार्वजनिक भावना और नियंत्रण की एक 
यथेष्ट मात्षा की मांग करता है । यह राष्ट्रीय चरित्र के श्रेष्ठ और उच्चत रूप की 
बुद्धि करता है, क्योंकि-तागरिक अनुभव करते हैं कि वे सरकार के अंग-अत्यंग हैं । 
अन्त में, प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली में सरकार का वदलना सुगम होता है। जब भी 
बतेमान सरकार (मन्त्ि-भण्डल) संतोषजनक ने रहे, चुनाव आने पर उसे बदला 
जा सकता है ।* 


प्रजातन्त्र के दोष--उपर्यूक्त विवेचन के बाद हमें प्रजातन्‍्त्र के दोषों को देखना 
है। ये भी विभिन्‍न लेखकों के अतुसार बहुत से हैं। अतः उनका संक्षिप्त विवेचन 
इस प्रकार है-पहला, प्रजातन्त्र पर सबसे बड़ा अभियोग यह लगाया जाता है 
कि यह अच्छा शासन स्थापित करने में सर्वंधा असफल रहता है (78 88 9०७॥ 
८566 (6 ८0 ठा 8504706) । इस विचार के समर्थकों का कहता है कि 
प्रजातन्‍्त्र भ्ञानियों का शासन होता है, क्योंकि बहुमत सूर्खो का होता है। इसका 
कारण यह है कि बहुसंखघ्यक साधारण जनता, जो अपने प्रतिनिधियों का चनाव 
करती है राजनीतिक समस्याओं को नहीं समझ्नती । दूसरा, प्रजातन्त् जनता का, 
जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
है । (अ) जनता को वाकपुदु नेता व राजनीतिशञ अपने शब्द जाल में फांस लेते हैं 
और आदशवाद की धारा में बहा ले जाते हैं, इन्हीं चाक्‌ू-पटुओं ([9७0028०९8४०७) 
का जनता बच्धानुकरण करती है और वे लोग जनता का सत्ता-प्राष्चि के लिए 
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उपयोग करते हूँ ([ 93ए८५ पा छ्ूए 00 धाए वेठगांपगांणा बचत 0एशत्लाणा 
0 धथा०-एणाण$.) | (आ) प्रजातन्त में दलवन्दी एक बड़ी चुराई है । इसके 
कारण जनता (अथवा समुदाय) के हितों को दलवन्दी के आधार पर बाँटा जाता 
है और बहुमत दल के हितों के सामने सामान्य हितों को त्यागा जाता है । इस अर्थ 
में प्रजातन्‍त्न एक दल का, दल के लिए दल, द्वारा शासन कहा जाता है । तीसरा, 
संकुचित दलीय तथा वर्गीय आदि हितों के कारण प्रजातन्त्न में भ्रष्टाचार, पक्षपात, 
भाई-भतीजावाद आदि अनेक दोप पाये जाते हैं। फलस्वरूप, दलीय वफादारी और 
वर्ग हित के रहते हुए सुदक्ष शासन स्थापित नहीं हो सकता । बहुधघा दल के अयोग्य 
व्यक्तियों को योग्य और कार्य-कुशल व्यक्तियों के मुकाबले में आगे बढ़ने का 
अवसर मिलता है । व्यावहारिक दृष्टि से, प्रजातन्त्त में दलवन्दी के सभी दोष पाये 
जाते हैं । 

चौथा, प्रजातन्त्र की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि इसमें शासन 
निबंल व धीमा होता है और शासकगण निर्णयों में पहुँचने पर बहुत समय लेते 
हैं! उदाहरण के लिए, सन्‌ १८६१४ में जमंनी के सम्राट ने वेल्जियम पर आक्रमण 
करने का निश्चय क्षणों में कर डाला था, जबकि ब्रिटिश पालियामेंट स्थिति पर 
कई दिनों तक वाद-विवाद करती रही । साथ ही इसका एक दोष यह भी है कि 
शासन की नीति में जल्दी-जल्दी परिवर्तन होते हैं और कभी-कभी अनुभवहीन 
शासकगण विना समझे-बूझे राजनीतिक क्षेत्र में गलत या असफल प्रयोग कर 
डालते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्ति शासल के उच्च पदों पर जआसीन हो जाते हैं 
जिन्हें प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान भी नहीं होता । पांचवां, इसमें गुणों की अपेक्षा 
संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। अशिक्षित, अज्ञानी व्यक्ति को योग्य और 
अनुभवी व्यक्ति के समान मत्ताधिकार मिला होता है । बहुमत के आधार पर 
शासन चलता है | कभी-कभी बहुमत असहिष्णुता प्रदर्शित करता है । इसी कारण 
कुछ लेखकों ने इसे “क्लूर बहुमता का शासन (ि्षातए ०ी धाल ग्राधुंणयाज) भी 
कहा है । 

ब्राइस ने प्रजातन्त्र के अग्नलिखित दोष बताये हैं---(१) शासन व्यवस्था या 
विधान को विक्ृत करने में धन की शक्ति; (२) राजनीति की कमाई का पेशा 
बनाने की ओर झूकाव; (३) शासन व्यवस्था में अति व्यय; (9) समानता के 
सिद्धान्त का अप>ब्यवहार और शासनीय पटुता या योग्यत्ता का उचित मूल्य न 
भांका जाना; (५) दलबन्दी या दल-संगठन में अनुचित बल-प्राप्ति।; और 
(६) विधान सभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अफसरों हारा कानून पास 


कराते समय मतों को दृष्टि में रखना और समुचित व्यवस्था भंग होने को सहन 
. करता ।*१ 
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प्रजातन्‍त्र शासन की सफलता के लिए अग्रलिखित बातें आवश्यक हैं--(१) चूँकि 
प्रजातन्त्न शासन प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण मिर्णयों पर वाद-विवाद द्वारा पहुँचा 
जाता है, अतः युक्तियाँ देने व सुनने में स्वभाव की मधुरता अति आवश्यक गुण है, 
जिससे कि अपनी बात कहने के साथ-साथ दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझा जा 
सके । जहाँ पर व्यक्तियों में आधारभूत प्रश्नों पर मतभेद होते हैं और जहाँ अधि- 
काँश व्यक्ति बहुमत को मानने के स्थान पर सिर फोड़ने में अधिक विश्वास रखते 
हैं, वहाँ ये बातें नहीं पाई जा सकतीं | प्रजातन्त्रीय देश के नागरिकों में सहनशीलता 
का गुण विशेष रूप से विकसित होना चाहिए । बहुसंज्यकों और अल्पसंख्यकों को 
अपनी बात मनवाने के लिए यथासम्भव समझाने-बुझाने का ढंय अपनाना चाहिए | 
बहुसख्यक दल को अल्पसंख्यक दल का मत आदर से सुनना चाहिये, साथ ही जब 
बहुमत से कोई निर्णय हो जाए उसे अल्पमत को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए । 
(२) 'यथा राजा तथा प्रजा' एक प्राचीन कहावत है। यह राजतल्त्र के बारे में 
अक्ष रशः सत्य है, अर्थात्‌ यदि राजा राम जैसा प्रजापालक होगा तो प्रजा सुखी 
रहेगी, और यदि राजा अत्याचारी होगा ती प्रजा दुखी रहेगी। परल्तु प्रजातन्त्र में 
जनता को वैसा शासन मिलता है जिसकी प्रजा अधिकारी होती है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि प्रजातन्‍्त्र में शासन तभी अच्छा होगा जब सर्वेतराधारण जनता शिक्षित 
हो, उसका चेतिक-स्तर ऊँचा हो और नागरिक अपने दायित्वों व कत्त॑व्यों को 
अधिकारों से अधिक महत्व दें | अतः प्रजातन्‍्त॒ की सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण 
आवश्यकता शिक्षा की है। अच्छी शिक्षा द्वारा ही वागरिकों का चरित्र सुधर सकता 
है और उनमें अपने कततेब्यों को पूरा करने व अधिकारों का उचित उपभोग करने 
की भावना जागृत की जा सकती है | देश की विभिन्न समस्याबों का ज्ञाव नागरिकों 
को शिक्षित होने पर ही ठीक-ठीक हो सकता है जौर तभी वे उनके हल करने में 
छिपूर्ण व सक्तिय योग दे सकते हैं । इसलिए यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र सें 
चामियों को शिक्षित होवा चाहिये । 
(३) आजकल बधिकतर राजनीतिक प्रश्नों का आधार आधिक है और किसी 
भी देश की अनेक राजनीतिक समस्‍यायें तब तक हल नहीं हो सकृती जब तक कि 
सर्वंसाधा रण की आर्थिक दशा सत्तोषजनक न हो । जिस देश में ल्ाधिक वियमतायें 
बहुत होती हैं और बहुसंज्यक जनता निर्धन होती है वहाँ प्रजातन्‍्त्र तच तक सफल 
नहीं हो सकता जब तक कि सर्वेताघारण की आशिक दर्या न सुधरे | दास्‍्तव में, 
निर्धन व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का उचित उपभोग नहीं कर सकते, उनके 
मतों को धनी व्यक्ति खरीद सकते हैं मौर उन पर अन्य प्रकार से अचुद्चित दवाद 
भी डाल सकते हैं। अतः राजवीतिक प्रजातनन्‍्त्र को सफल बनाने के लिये ज्ापिक 
प्रजातन्‍्त॒ भी होना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात बोर विचारणीय हैँ पूँजोवादी 
देशों में केवल वे ही व्यक्ति सफलतापू वेक चुनाव लड़ सकते हैं जिनके पास काफ़ी 
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घन हो या जिन्हें ऐसे दल ने खड़ा किया हो जिमके साधन खूब हों और उन्हें जो 
आधिक सहायता दे ऐसी दशाओं में विभिन्न दलों (ओर समाचा र-पत्नों आदि) 
पर धत्तेकों का नियन्त्रण रहता है, जिस कारण प्रजातन्त बहुत कुछ धोखा या 
दिखावामात्न रह जाता है । 


(४) प्रजातन्त्र के लिये सामाजिक व्यवस्था का आधार प्रजातन्त्ात्मक होना 
जरूरी है। भारतीय, विशेष रूप से, हिन्दू समाज का आधार प्रजातस्त्र नहीं है । इसी 
कारण चुनावों में जात-विरादरी और ऊँच-नीच की भावना का महत्वपूर्ण भाग 
रहता है । खेद की बात तो यह है कि स्वतन्त्नता प्राप्ति के बाद से जात-विरादरी 
की भावना में वृद्धि हुई है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव तो बहुत सीमा तक इसी 
आधार पर खड़े और जीते जाते हैं। उनकी कार्य प्रणाली में भी यह भावना जार 
रहती है । 

(५) प्रजातन्त्र में दलों का होना आवश्यक है, परन्तु दलबन्दी का आधार स्वस्थ 
होना चाहिये। वर्ग और सम्प्रदाय जैसे संकुचित हितों के आधार पर बने दल 
देश के लिये बड़े हानिकारक होते हैं | साम्प्रदायिक दलबन्दी के विषले फल भारत- 
वासियों को भोगने पड़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में विभिन्‍न जातियों, प्रदेशों 
और वर्गों के हित साधन के लिये अनेक दल हैं, जिनका अन्त होना चाहिये | दलीय 
व्यवस्था का आधार विरुद्ध राजनीतिक और आशिक कार्यक्रम होना चाहिये और 
कोई भी दल राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं बनना चाहिये । इस बात को एक दूसरे 
रष्टिकोण से भी देखना है। जहाँ एक ओर बहुमत प्राप्त दल को अल्पमत अथवा 
विरोधियों के इष्टिकोण को पूरी तरह से समझना उसकी आलोचना का स्वागत 
करना और अच्छे सुझावों को स्वीकार करना चाहिये, वहाँ दूसरी ओर विरोधी 
दलों, को सत्तारूढ़ दल का केवल विरोध के लिये ही विरोध चहीं करना चाहिये 
और राष्ट्रीय हित में भी पुरा-पुरा सहयोग देता चाहिये। साथ ही विरोधी दल 
सुदढ़ होना चाहिये, जो अवसर मिलने पर शासन भार सम्भाल सके। वर्तमान 
प्रजातन्‍्त्र के दो बड़े दोष--चुनाव व्यवस्था और दलीय आधार हैं, जिन्हें उनके 
विचार में बहुत कुछ त्यागा जा सकता है। जहाँ तक स्थानीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, 
कम से कम उनमें तो उनके विचार को कार्य रूप दिया जाना उचित होगा । 

(६) प्रजातन्त्र में यह भी आवश्यक है कि राजनीतिक अधिकार सभी वयस्कों 
को बिना किसी भेद-भाव के प्रदान किये जायें। साथ ही, निर्वाचन की पद्धति ऐसी 
होनी चाहिये कि स्वतन्त् और निष्पक्ष चुनाव हो सके | यह न हो कि सत्तारूढ़ दल 
चुनावों को जीतने के लिये अनुचित लाभ उठा सके | इसी बात का ध्यान रखते गा 
भारतीय सविधान के निर्माताओं ने स्वतन्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये 
एक निर्वाचन आयोग (ह6०ांगा (०फ्राप्ांई्अं००) की व्यवस्था की है। गत दोनों 
काम चुनाव यथा सम्भव निष्पक्षता और स्वतन्त्रताधुवंक सम्पत्त हुए । 
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(७) प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिये आवश्यक है कि स्वस्थ भौर स्वतन्त्न जनमत 
घनने की पूरी सुविधायें हों, क्योंकि प्रजातन्त् जनमत पर भाधघारित होता है। 
जनता की इच्छा अर्थात्‌ सामान्य इच्छा का पता जनमत द्वारा ही चलता है| जनमते 
के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों और समुदायों को अपने 
विचार प्रकट करने और उन्हें प्रकाशित करने की समुचित स्वतन्त्रता हो । भाषण 
व लेखन की स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश में संगठन करने और सभा करने की 
भी उचित स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जिस देश में ये स्वतन्त्रतायें बहुत सीमित कर 
दी जाती हैं वहाँ पर सच्चा प्रजातन्त्र नहीं पनप सकता । 

अन्त में, सफल प्रजातन्त्र के लिये स्थानीय स्वशासन की सुद्ढ़ चींव होनी 
आवश्यक है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा होने के कारण ही 
प्रजातन्‍त्र शासन प्रणाली लागू करना एक प्रकार से ऊपर से थोपना है। 
यह॒सर्वथा सच है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में सच्चे श्रजातन्त्न की 
शासन प्रणाली इतनी सुगमता और सफलता से चल रही है। इसके विपरीत 
जिन देशों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का समुचित विकास न हुआ हो, उनमें 
प्रजातन्त्र' के लिये बहुत बड़ी संख्या को आवश्यक प्रशिक्षण मिलता है और ऐसे ही 
व्यक्ति प्रजातन्‍त्र को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। गाँधी जी ने तो इस बात पर 
विशेष वल दिया कि गाँव पंचायतें वास्तविक शक्ति का स्रोत होनी चाहियें। इसलिये 
भारत के सभी राज्यों में गाँव पंचायतें व अन्य स्थानीय संस्थाओं का विकास किया 
जा रहा है । 

संक्षेप में, गार्नर के अनुसार प्रजातन्त्त की सफलता के लिये आवश्यक दशारयें इस 
प्रकार हैं--(१) राजनीतिक सुझ-बूझ की काफी ऊँची मात्रा और साव॑जनिक मामलों 
में स्थायी दिलचस्पी; (२) सावंजानक उत्तरदायित्व की समुचित भावना और 
अहुमत के निर्णयों को मानने व कार्यान्वित करने के लिए तत्परता; (३) नैतिक 

ा के लिए सुविधायें;। (४) राजनीतिक मामलों को शिक्षा और स्वशासन की 
तनग, तथा (५) उच्च नेतिक स्तर ।' हमारे विचार में इनके साथ सामाजिक और 
आथिक प्रजातन्त का होना भी आवश्यक है। जहाँ तक संत्दीय लोकतन्त का 
सम्बन्ध है, अग्नलिखित बातें भी आवश्यक हैं : प्रथम, जनता को अपने प्रतिनिधियों 
के चुनने की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। जनता को निश्चित समय पर 
अपने प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तत (7००४॥|) करने का अधिकार होना चाहिए । दूसरी, 
जनता द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि वह कौन सी नीति 
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कार्यान्वित कराना चाहतो है| तीसरी, प्रतिनिधियों में इतनी योग्यता और सामथ्ये 
होनी चाहिए कि वे वांछित नीति को अनावश्यक बविलम्ब किये बिना किसी भी 
स्वार्थ या व्यक्ति-विक्षेप के हस्तक्षेप के सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकें । 
३. अधिनायकशाही 

अधिनायक्कतन्त्र या तानाशाही (/90०४४ं9०)--प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत 
अनेक योरुपीय देशों में प्रजातन्त्र शासन शीघ्रता से अपने-अपने देश की अति जटिल 
और गम्भीर, आधिक व राजनीत्तिक समस्याओं को हल करने में मसफल सिद्ध 
हुए । फलस्वरूप उन देशों में तानाशाही का विकास हुआ । जर्मनी में हिटलर, इटली 
में मुसोलिनी ओर स्पेन में फ्रांकों ने शातन-सत्ता अपने हाथों में ले ली । इन देशों 
में प्रजातनत्न शासन समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह तानाशाही स्थापित 
हुई | कुछ ही समय में इन तानाशाहों ने अपने-अपने देश की कुछ गम्भीर समस्याओं 
को शीघ्रता से हल करने में सफलता पाई । परन्तु दूसरे विश्वयुद्ध के फलस्वरूप 
हिटलर का जमंनी भौर मुसोलिनी का इटली हारे हुए देशों में रहे | तभी से बहुत 
से विचारकों के सामने यह प्रश्न चल रहा है कि प्रजातन्त्र अथवा तानाशाही ः 
कौनसी शासन-प्रणाली अधिक अच्छी है। सोवियत संघ में साम्यवादी दल क॑ 
तानाशाही के अन्तर्गत भल्पकाल में ही वहाँ जनता की हालत में बड़ा ही प्रशंप्तनीय 
सुधार हुआ । ऐसे हो हमारे पड़ोप्ती देश चीन में भी कुछ ही वर्षों में काफी उन्नति 
हुई है । अतः भारत के अनेक विचारशील व्यक्तियों के मन में यह विचार उठता हूँ 
कि देश में यदि प्रजातन्त्र के स्थान पर तानाशाही की स्थापना होती तो शायद देश 
की अवस्था में अधिक शीघ्रता से सुधार ब उन्नति होती । अस्तु, हम यहाँ संक्षेप ? 
तानाशाही का विवेचन करना आवश्यक समझते हैं | 

तानाशाही की व्यवस्था--तानाशाही राजत्तन्त्न से सर्वथा भिन्‍ने है; वक्योंवि 
राजतन्त् वंशानुगत होता है । या तो तानाशाह शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन-सत्ता को 
पाता है या वह कोई चुना हुआ ही नेता हो सकता है, किन्तु वह सत्ता को अपने 
हाथों में शक्ति द्वारा ही कायम रब पाता है | अस्तु त्तानाशाही श'सन का वह रूप 
है जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति द्वारा मनचाहे ढज्ज से प्रयुक्त की 
जाती है। इसमें जनता की सहमति उसके साथ अथवा विरुद्ध भी हो सकती है, 
परन्तु सभी दशाओं में तानाशाही शक्रित के सहारे कायम रहती है। तानाशाह के 
कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती । तानाशाह के लिए यह भी आवश्यक 
नहीं कि वह राज्य के स्थापित कानूनों के अनुसार शासन करे | वास्तव में, वह तो 
आदेशों (6०८००७८४) व अध्यादेशों (0765040०९४) द्वारा शासन चलाता है और 
अति संक्षेप में उसकी इच्छा ही कानून होती है । तानाशाह एक सेना और एक 
दल के शासन में विश्वास करते हैं । फलस्वरूप, या तो वे अन्य सभी समुदायों और 
दलों पर कड़ा नियन्त्रण रखते हैं या उनका अन्त कर देते हैं | ऐसे ही नागरिकों के 


' 


भाषण व लेखन सम्बन्धी स्वतन्त्रता के अधिकार अति सीमित कर दिये जाते हैं या 
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उनका अन्त कर दिया जाता है। संक्षेप में, तानाशाह किसी भी प्रकार का विरोध 
सहन नहीं कर सकते । 

आधुनिक अधिनायकशाही राज्यों की सॉल्टो के अनुसार मुख्य विशेषतायें ये हैं--- 
(१) विरोध तथा आलोचना के अधिक्रार को पूर्णतया अस्वीकार करना; 
(२) राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ (ह4४074500 शावाशं०5); (३) राज्य की पूजा 
(०७४9 ० 6 808०); (४) एकदलीय शासन । ये विशेषतायें फासिस्ट इटली, 
ताजी जमंत्री और साम्यवादी सोवियत संघ आदि राज्यों में मिलती हैं । इन राज्यों 
में एक दल और एक नेता का शासन रहा है। इनके अतिरिक्त, ये राज्य सर्वाधिका र- 
वादी (047४7) रहे हैँ; क्योंकि इन्होंने नागरिकों के सम्पूर्ण जीवन को 
नियन्त्रित व नियमित किया है ।' आधुनिक तानाशाही सरकारों को तीन वर्गों में रखा 
जा सक्ता है--(१) इटली व जर्मनी में स्थापित फासिस्ट अधिनायकतन्त्र जैसा कि 
अभी तक पुतंगाल में है; (२) साम्यवादी देशों में अधिनायक्रतनल्; और (३) सैनिक 
अधिनायकत्तन्त् । 

तानाशाही से लाभ और हानियाँ--तानाशाही का सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
तानाशाही देश की अव्यवस्थित और बिगड़ी हुई दशा को शीघ्रता से सुधारने में 
सफल होती है । हिटलर और मुसोलिनी ने अपने देश की गिरी हुई दशा को बड़ी 
जल्दी सुधारने में सफलता प्राप्त की, ऐसे ही तानाशाही के अन्तर्गत सोवियत संघ 
और चीन ने काफी प्रगति की है। नियोजन (प्लानिंग) भी तानाशाही में अधिक 
अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। यदि तानाशाह योग्य व कुशल हो और उसे 
जनता का समर्थन प्राप्त हो तो वह देश को उन्नति के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ 
चला सकता है । किन्तु विचारने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि तानाशाही एक प्रकार 
का अस्थायी शासन है, जो संकट अथवा अव्यवस्था के काल में अधिक लाभदायक 
सिद्ध होता है । इसका सबस्ते बड़ा दोष यह है कि सम्पूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथों 
में रहती है और वह उसका देश के हित या अहित दोनों के लिए ही प्रयोग कर 
सकता है । यदि तानाशाह चुना हुआ, भी हो तो इस बात की कोई गारन्टी न होगी& 
कि सत्त। मिलने पर वह सत्ता के मद में चूर न हो जाय | 

उसमें जनता के स्वातन्त्रय अधिकारों पर अनेक प्रतिवन्ध लगते हैं। तानाशाह 
देश को चाहे जितने गलत मार्य पर ले जाये, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती | 
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साथ ही तानाशाहो अर्भात्‌ घक्ति पर झ्ञापारित शासन जनता की इच्छा को तनिक 
भी परवाह न करें तो विद्रोह के क्षतिरिकत उसे बदलने या सुधारने का कोई और 
साधन नदी । अन्त में, तानाशाही का एक दोग यह है कि एक सफल ओर गोग्य 
तानाशाह के बाद ऐसा ही उत्तराधिकारों मिल जाम पह बहुत कठिन है । विभिन्‍न 
कारणों से अविकसित किन्तु हाल ही में हुए स्वत्तन्त्र देशों में शासन के कर्णधार 
प्रजातन्त्वात्मक च अधिनायकत्व दोनों ही शासन परद्धतियों को विशेषताओं को मिलाने 
का प्रयत्न करते रहे है | उन्होंने मिल्रित्त अ्ब्यवस्था को अपनाया है, जिसके 
अन्तर्गत राज्य अधिकतर महत्वपूर्ण उद्योगों का नियन्तन्नण तथा विनियमन करता है 
ओर निजी उद्यमों को 'नी चलने देत्ता है । ऐसी सरकारे एक दलीय णारान के पष्ठा 
हैं, किन्तु वे व्यक्तिगत्त व सामूहिक विरोध के लिए अवस्तर प्रदान करतो हैं । वे 
अपने शासन को प्रजातन्त्र का ही परिवर्तित रूप बताती हैं, जैसे इन्डोनेशिया के 
राष्ट्रपति ने "“मार्यनिर्देशित प्रजातन्त्र'ा (फांतत्त तक्वा0००४०९०५), पाकिस्तान के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति ने “नियन्नित प्रजातन्त्र' आदि वाक्याशों का प्रयोग किया। इनके 
शासन एक प्रकार से प्रजातन्त्र व अधिनायकत्तन्त्न के बीच में हैं । 
9. एकात्मक व संघात्मक शासन 
संघटन (या परिसंघ) व संघ (0?076लश्ांणा धाव एल्वेल३ध०णा)--भाजकल 
पहले प्रकार के राज्य प्राय: नहीं रहे हैं, अब तो प्रवृति संघ राज्यों की स्थापना की 
ओर है । इन दोनों प्रकार के साधनों में महत्वपूर्ण अन्तर है | संघटन के अन्तर्गत 
सदस्य राज्यों को पूर्ण प्रभूता प्राप्त रहती है; उसमें केन्द्रीय सरकार (संघटन) तो 
होता है किन्तु केन्द्रीय प्रभुता नहीं होती। केन्द्रीय सरकार तो केवल विभिन्न 
राज्यों द्वारा उसे प्रदान की गई सत्ता व अधिकारों का ही प्रयोग कर सकते है : 
डेनियल विट के अनुसार 'संघटन स्वतन्त्र राज्यों का अत्यधिक ढीला-ढाला संघटन 
होता है, जिसमें कुछ सामान्य राजनीतिक तनत्र रहता है। इसकी सबसे प्रभु 
विशेषता यह है कि इसके द्वारा नये राज्य की रचना नहीं होती” ।' इसके विपरीत 
संघ शासन में संबीय व संघात्मक राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभा- 
जन होता है और दोनों ही प्रकार को सरकारों का जनता से सीधा राम्यन्ध रहता 
है। कम्फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से स्वतन्त् व सम्प 
'रहता है। इसी कारण कन्फेडरेशन को अद्ध संघ कहते हैं; इसके बगने से नये राज्य 
की रचना नहीं होती । संघ राज्य ((१८शांणा) वास्तव में एक नये राज्य का 
रूप धारण करता है। संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्‍न सदस्य राज्यों ने पहले 
एक कन्फेडरेशन बनाया था जो सफलतापूर्वक न चल सका, अतः समर १७८७ में 
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फिलेडलफिया सम्मेलन ने एक नये संघ राज्य को जन्म दिया | स्विटजरलॉेंड के 
विभिन्‍न राज्यों के संघ का रूप भी प्रारम्भ में कन्फेडरेशन जैसा ही था, किन्तु बह 
अब एक संघ राज्य है । भारत कनाडा, आस्ट्रेलिया प्रमुख संघ राज्य हैं । 

शासन के एकात्मक और संघात्मक स्वरूपों का आधार धभरुमियत विभाजन 
(शराणांव तांशंज्ञणा) है। आाज के बड़े-बड़े देशीय राज्यों में शासव की सुविधा 
के लिए इस प्रकार का विभाजन अत्ति आवश्यक और उपयोगी है। इसी कारण 
प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय शासन के साथ-साथ प्रादेशिक और स्थानीय प्रशासन की 
व्यवस्था होती है | स्थानीय प्रशासन या स्वशासन की व्यवस्था तो आजकल सभी 
राज्यों में मिलती है । अतः यहाँ पर भूमिगत विभाजन से हमारा अर्थ शक्तियों का 
केन्द्र व प्रान्‍न्तों के बीच विभाजन से है । 

एकात्मक शासन-- इस प्रकार के शासन में शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ केन्द्रीय 
सरकार में निहित हैं। केन्द्रीय सरकार इतनी शक्तिशाली होती है कि यह राज्य के 
प्रदेशिक विभागों का अन्त कर सकती है या उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन 
कर सकती है । प्रान्तीय सरकारों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । इन्हें जो भी 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी हुई होती हैं तथा केन्द्रीय सरकार 
उनकी शक्तियों में जब चाहे और जैसा चाहे परिवर्तत कर सकती है । अतः प्रान्तीय 
सरकार केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि रूप (32०7/5) होती हैं । इससे यह स्पष्ट है 
कि एकात्मक शासन में सभी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रित होती हैं, 
और प्रान्तों की शक्तियाँ केन्द्र द्वारा दी हुई (0०८४०४९०१) होती हैं, जिसमें केन्द्रीय 
सरकार चाहे जब कोई भी परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार से एकात्मक शासन 
में राज्य एक ही रहता है ।' 

एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेत का शासन है। वहाँ पर 
पालियामेंट को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं; इसी कारण इसे सर्वोपरि कहते 
हैं । यह सम्पूर्ण राज्य के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और 
इसके बनाये हुए कानूनों को सारे राज्य को मानना आवश्यक है। न्यायालय इन 
कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते । इस प्रकार ब्रिटेन में सारी शक्तियाँ 
पालियामेंठ में निहित हैं, जो लन्दन में एकत्नित होती हैं। परन्तु इसका यह अथे 
कंदापि नहीं कि पालियामेंट राज्य के सभी छोटे और बड़े कार्यों की देख-रेख स्वयं 
करती है और ऐसा होना सम्भव भी नहीं है। वास्तव में प्रशासन की सुविधा के 
लिए राज्य अनेक स्थानीय क्षेत्रों में बँटा है और उनमें से प्रत्येक को अपने-अपने 
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बृहु३४ में। भारतीय शासम अधिसियस के साम होने # 
तक एकात्मक घासन प्रण व भी एकात्मक शास्तन 
है; प्रशासन की सुविधा के छिए दाज्य अमेक प्रान्‍्तों (वियाटमेंट) मे शंटा है। 
वास्तव में, संसार के अधिकतर राज्यों में रेसा ही शासन पामा जाता है भौर गह्टी 
शासन प्रणाली प्राचीन बाल से प्रचतित है। सापुनिक संघास्‍्मक प्रणाती को 
उत्पत्ति तो लगभग दो सदी पूर्व सं० रा० अमरोकी संघ के निर्माण से हुई | प्रामीन 
काल में भी विभिन्न राज्यों के संघों के उदाहरण मिलते हैं, किन्तु वे संध आज 
के संघात्मक शासन वाले संघों से अति भिन्‍न थे। इसी कारण गह कहा जाता है 
कि सं6 रा० अमरीका ने एक नई घासन प्रणाली (संघात्मक प्रणाली) को जन्म 
दिया है । 
संघात्मक शासन--जब कुछ स्वतन्त्त राज्य अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति 
के लिए एक केन्द्रीय शासन संगठित करते हैं और शेप विषयों में वे अपनी-अपनी 
स्वायत्तता (॥08॥07079) सुरक्षित रखते हैं, तो ऐसे राज्यों में संघात्मक शासन 
की स्थापना होती है । संघ शासन के निर्माण का दूसरा ढंग यह भी है कि बुहुत 
क्षेत्र वाले देश (जैसे कनाडा या भारत) जहां पर पहले से एकात्मक शासन रहा हो, 
अपनी .इकाइयों को कुछ स्वायत्तता प्रदान कर दे भोर णासन की शक्तियां केन्द्रीय 
सरकार के हाथों में केन्द्रित न रहें वरनु इसमें शक्तियों को स्पष्ट और निश्चित रुप 
से केद्रीय (अथवा संघीय) शासन प्रान्तों (अथवा उप-राज्यों) के बोच विभाजित 
कर दिया जाये । यह विभाजन संविधान के द्वारा होता है, जो लिखित होना 
चाहिए। अतः संघात्मक शासन की प्रथम आधारभूत शर्त यह है कि एक लिखित 
संविधान हो, जो दुस्संशोध्य होना चाहिए जिससे कि शक्तियों के विभाजन में कोई 
परिवर्तत किसी एक सरकार की इच्छा से आसानी से न हो पाये । 
इसकी दूसरी आधारभूत शर्ते शासन फी शक्तियों का बंटवारा है। इस विभाजन 
के कारण ही तो इसे दोहरी सरकार कह देते हैं। यह विभाजन इस प्रकार से होता 
है कि सम्पूर्ण राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी महत्वपूर्ण विपयों तथा विदेशों 
से सम्बन्ध, सेना, संचार के साधन--रेल, तार आदि संघीय सरकार को सौंप 
दिए जाते हैं और प्रादेशिक महत्व के विपय ' उपराज्यों को । कुछ संघीय राज्यों 
में एक तीसरी सूची--समवर्तो शक्तियों की भी होती है। इस सूची में दिए गए 
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विपयों के ऊपर संघीय और उप-राज्यों की सरकारें दोनों ही-कानून बना सकती हैं, 
किन्तु विरोध की दशा में संघीय सरकार का कानून मान्य होता है। भारत के 
चतंमान संविधान के अन्तगंत संधीय, राज्यों के विषयों की भौर समवर्ती--तीन 
पूचियाँ बनी हैं ॥ 

संघात्मक शासन की एक तीसरी आधारभूत शर्तं गौर भी है। चूंकि इसमें 
शक्तियों का बंदवारा होता है ओर यह वंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है 
इसलिये एक दूसरे के अधिकार-क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कभी 
किसी शक्ति या अधिकार के वारे में यह विवाद उठे कि वह किसके अधिकार >-क्षेत्र 
में है या.कभी संविधान की धाराओं के निर्वाचन के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाय 
तो ऐसे विवाद या प्रश्नों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना 
अनिवायं है। ऐसे राज्य में संघीय सरकार के उप-राज्यों की सरकारों का दरजा 
संवैधानिक कानूनों के समक्ष समान होता है और संविधान सर्वोपरि होता है। 
कोई भी सरकार संविधान से प्रतिनिधियों के विरुद्ध केसा भी कानून नहीं बना 
सकती ; यदि गलती से कभी ऐसा हो भी जाये तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध 
घोषित कर सकता है | 

संघात्मक शासन के प्रमुख उदाहरण सं० रा० अमरीका, भारत, सोवियत संघ, 
स्विट्जरलेंड और आस्ट्रेलिया हैं। हेमिल्टन के शब्दों में, 'कुछ स्वतन्त्र राज्यों के 
संघ से एक नये राज्य का निर्माण होता है । डायसी के अनुसार संघ, “राष्ट्रीय 
एकता और शक्ति तथा राज्यों के अधिकारों में समन्वय स्थापित करने का एक 
राजनीतिक प्रयत्न या उपाय है! ।' संक्षेप में संघात्मक शासन की ये विशेषतायें 
होती हैं--(१) एक लिखित और दुष्परिवर्तेनीय संविधान; (२) शासन शक्तियों का 
विभाजन; और (३) सर्वोच्च न्यायालय । 

एकात्मक और संघात्मक शासन में अन्तर--दोनों प्रकार के शासन की विवेचना' 
करने के उपरान्त उन दोनों के बीच अन्दर की मुख्य- बातों को हम इस प्रकार रख 

कते हैं---(१) एकात्मक शासन एक इकाई अथवा एक होता है। संघीय शासन 
:” सत्ता एक संघ एवं दूसरी सरकार को प्राप्त होती है। एकात्मक शासन में 
शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को ज्राप्त होती हैं, प्रान्तों को इसी से 
शक्तियाँ मिली होती हैं। संघात्मक शासन में शक्तिग्रीं क्ना विभाजन संविधान द्वारा 
किया जाता है और संविधान सर्वोपरि होता है॥ (२३ एकात्मक राज्य में प्रान्त 
केवल प्रशाप्तनिक इकाइयाँ होती हैं, जो केन्द्रीय सरकार के अ्ंग-प्रत्यंग ही होते हैं । 
संघीय राज्य में उपराज्य (अथवा प्रान्त) स्वायत्त अर्थात अड्ने अधिकार क्षेत्र में 
स्वतन्त्र होते हैं। एकात्मक सरकार भ्रान्‍्तों की रचना ब्र शक्तिकों में जब चाहे और 
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जंसा चाहे परिब्तत कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति संघीय सरकार को प्राप्त 
नहीं होती । संघ राज्य में संविधान के प्राविधानों के अनुसार ही किसी प्रकार के 
प्रिवरतंन किए जा सकते हैं। (२) एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार सर्वोपरि 
होती है, जब कोई विवाद उठता है तो यही उसका निर्णय कर देती है। इसके 


विपरीत, संघीय शासन में सभी प्रकार के संवैधानिक विवादों का निर्णय सर्वोच्चि 
न्यायालय करता है । 


संघात्मक शासन के गुण व दोष--सर्वप्रथम, इसमें राष्ट्रीय शक्ति और स्थानीय 
स्वतन्त्रता का सुन्दर समन्वय होता है। संघ में सम्मिलित छोटे-छोटे निर्बेल 
राज्य शक्तिशाली शत्रु-राष्ट्रों के आक्रमणों से अपने को सुरक्षित बना लेते हैं और 
साथ ही प्रादेशिक स्वतन्त्नता का भी उपयोग कर सकते हैं। “संगठन ही शक्ति है” 
वाली सर्वंविदित उक्ति संघ राज्य के विषय में सर्वथा सत्य है। दूसरे, ऐसे शासच 
में राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार को मिले होते हैं और स्थानीय अथवा 
क्षेत्रीय महत्व के विषयों का प्रशासन उप-राज्यों के द्वारा किया जाता, है। इसमें 
एकता और विभिन्‍नता का बड़ा सुन्दर समन्वय होता है। तीसरे, संघ शासन 
प्रणाली में प्रान्तीय समस्याओं का निराकरण करने के लिये.उसी स्थान के योग्य 
व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो जाता है | राज्य की राजधानी में शासन को चलाने 
वाले राजनी तिज्ञ सुदू रवर्ती प्रादेशिक समस्याओं को भली प्रकार नहीं समझ सकते | 
चौथे, इस शासन प्रणाली में अधिक व्यक्तियों को शासन-कार्यों में भाग लेने का 
अवसर मिलता है। अतः सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने की उनकी रुचि को 
प्रोत्ताहन मिलता है और स्वशासन के लिये उनका आवश्यक प्रशिक्षण हो जाता है । 
इस प्रकार नागरिकों की प्रशासन-सम्बन्धी दक्षता,बढ़ती है। 

परन्तु प्रत्येक शासन प्रणाली में गुण व'दोष-दोनों ही पाये जाते हैं। पूर्वोक्त 
शुणों के साथ संघात्मक शासन में कुछ, दोष भी हैं---(१) इसमें शासन और राजभक्ति 
में दैधता होती है । संघ और उप-राज्यों के बीच शासनाधिकार क्षेत्ञ के विषय सें 
बहुधा विवाद उठते रहते हैं । संघ शासन की इष्टि से एकात्मक शासन की अपेक्षा 
कम सुदृढ़ और शक्तिशाली होता है, क्योंकि शासन की इंढ़ता और सुचारुता उद्देश्य 
की एकता, समय पर शीघ्रता के साथ काम करने की जो क्षमता एकात्मक शासन- 
प्रणाली में पाई जाती है, वंसी संघात्मक शासन-प्रणाली में सम्भव नहीं । लाड्ड ब्राइस 
के अनुसार संघ शासन के प्रमुख दोष अग्नलिखिंत हैं--(१) विदेश चीति फे संचालन 
में दुर्वलता--बहुधघा उप-राज्यों की सरकारें विदेशों के साथ की गईं सन्धियों की' 
शर्तों को पूरा करने में अनेक प्रकार की अड़चमें डालकर संघीय सरकार के मार्ग में 
कठिनाइयाँ पैदा कर देती हैं। (२) आस्तरिक शासन में दुर्बलता--इसमें शासन 
शक्तियों का विभाजन अनिवारय है। परिणामस्वरूप केन्द्र और उप-राज्य दोनों ही 
निर्बल हो जाते हैं। (३) संघ के भंग होने और संघ में प्रतिस्पर्धो गछ बनने की 
आशेका--राज्यों में विद्रोह या पृंथक्‍्करण की भावना के कारण संघ के भंग होने 
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की आशंका बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई राज्य की स्वतन्त्र सरकार होती है, 
जो अपने स्वार्थ-साधन के लिये कभी भी ऐसे प्रयत्त कर सकती है। (४) राज्यों में 
प्रशासन एवं कानूनों फी एकरूपता का अभाव--संघ शासन प्रणाली का एक बड़ा 
दोप यह भी है कि उप-राज्यों में कानूनों और प्रशासन की एकरूपता नहीं रहती। 
बहुधा उप-राज्यों में दण्ड-विधान विवाह और तलाक, श्रम आदि महत्वपूर्ण विषयों 
के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी कानून वन जाते हैं। (५) दोहरे शासन के कारण 
अपव्यय, विलम्ब तथा अनुतरदायित्व--संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरे प्रशासन 
के कारण शासन-व्यय बहुत बढ़ जाता है | इसके अतिरिक्त, निर्णय और काम करने 
में देरी होती है । 
कुछ लेखकों ने सफल संघ के लिये अग्नलिखित बातें बताई है--(१) भौगोलिक 
सामीप्य (06०ट9.॥709] ००7४ं2णं५)--संघ में सम्मिलित होने वाले उपराज्य 
(अथवा प्रदेश) एक दूसरे से मिले हुए होने चाहियें भर्थात्‌ उनके बीच में दूरी नहीं 
होनी चाहिये जैसी कि पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में थी । (२) विभिन्न 
प्रकार की समानता--संघ शासन के अन्तगंत रहने वाले निवासियों में रक्त, भाषा, 
संस्कृति, विश्वास तथा हितों की समानता होनी चाहिये। (३) संघ की इच्छा 
परन्तु एकता की अनिच्छा (06976 #णः प्रगांगा 900 70 ि प्रभा/)--संघ के 
निवासियों में संघ की इच्छा परन्तु एकता की अनिच्छा होती है। (8) इकाइयों में 
समानता--संघ में [सम्मिलित होने वाले सदस्य राज्यों में गम्भीर असमानतायें न 
होनी चाहियें, जिससे कि कुछ बड़े और शक्तिशाली राज्य निर्बल राज्यों पर अपना 
आधिपत्य न जमा सकें। उन सबमें सहयोग होना चाहिये, क्योंकि एक का दूसरे पर 
आधिपत्य उचित नहीं । 
एकात्सक शासन प्रणाली के गुण व दोष--जैसा पहले बताया जा चुका है 

एकात्मक शासन-प्रणाली अति प्राचीन है और यह एक स्वाभाविक पद्धति है जबकि 
संघात्मक शासन-प्रणाली विशेष परिस्थितियों के सम्भालने का एक प्रयत्न मात्र है । 
आज भी कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर में एकात्मक शासन ही चल रहा है । 

इसके मुख्य गुण ये हैं--(१) एकात्मक शासन सुदृढ़ और शक्तिशाली होता है, 
क्योंकि इनमें सारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में केन्द्रित होती हैं जो आवश्यकता- 
नुसार कसी भी परिस्थितियों का दढ़ता और शीघ्रता से सामना कर सकती हैं । 

(२) राज्य के कानूनों और प्रशासन में एकरूपता रहती है। (३) राज्य का शासन 

एक ही केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहने से व्यय में कमी होती है। (४) इस 

शासन-प्रणाली में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के वीच विवाद और गम्भीर मत- 

भेद नहीं होते। (५) ऐसी शासन प्रणाली शान्ति स्थापना, वेदेशिक नीति और 

युद्ध संचालन में अधिक सफल होती है। (६) शासन कार्य के सम्पादन में जटिलता 

और विलम्ब के कारण कम पाये जाते हैं। यह शासन-प्रणाली भी दोपरहित नहीं 

है। इसके मुख्य दोप ये हैं--(१) इस शासन-प्रणाली में केन्द्रीय शासन पर कार्य- 


शासन के प्रमुख रूप [ ४३ 


भार अत्यधिक होता है.। शासन और व्यवस्था सम्बन्धी अनेक ऐसे कार्य केन्द्रीय 
सरकार को ही करने पड़ते हैं, जो प्रादेशिक शासन द्वारा अधिक सफलता और 
सुचारुता के साथ किये जा सकते हैं। (२) एकात्मक शासन सरकारी कमंचारियों 
पर अधिक निभंर होता है, जिसके कारण नौकरशाही (दफ्तरी शासन) में वृद्धि 
होती है और साथ ही नागरिकों को शासन-कार्यों में भाग लेने के कम अवसर प्राप्त 
होते हैं । 


प्रश्न 


» सरकारों के विभिन्न जाघारों पर किये गये वर्गीकरण का विवेनन कीजिये । 
« आपकी राय में माधुन्तिक सरकारों के प्रमुख रूप फ्या हैं ? 
« 'प्रजातन्त्र' पर एक निवन्ध लिखिये 
प्रजातंत्र की कोई उपयुक्त परिभाषा दीजिये और उसके गृण-दोपों का विवेचन कीजिये । 

 प्रजातंत्र की सफलता के लिये कया बातें (दशायें) जभावश्यक हैं ? 

६. अधिनायक छंत्न की मालोचनात्मक परीक्षा कीजिये । 

७. एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच अन्तर फो स्पष्ट कीजिये । 

८. एकात्मक शासन के गृण-दोपों का विवेचन की जिये ॥ 

६ संघा मक शासन का अर्थ समझाइये और उसके ग्रण व दोपों का संक्षिप्त विवेचध दीनिये। 
१०, संघात्मक शापतत की आवश्यक्ष दशाओं को समझक्षाइये भौद बताइये कि सफल संघ के 
लिये बया वातें होनी चाहियें ? 
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प८ कार्यपालिका 


१. कार्यपालिका का सहत्व और उसके कार्य 

मह॒त्व--'कार्यपा लिका' (8४००॥॥ए०) शब्द का अर्थ उतर अधिकारियों के समूह 
से है जिनका मुख्य काम राज्यों के कानूनों लागू करना अथवा शासन की नीति व॑ 
कार्यक्रम को क्रियान्वित करना होता है । साधारणतया कार्यपालिका के व्यापक अर्थ 
में (१) कार्यपालिका के अध्यक्ष (जो राज्य का भी अध्यक्ष होता है), (२) कार्य- 
कारिणी परिपद्‌ या मन्त्रिमण्डल और (३) नागरिक सेवाओं (टाशं| 80शं००४) 
को सम्मिलित किया जाता है। कार्यपालिका के महत्व के कई कारण हैं--प्रथम, 
यह कानूनों का निर्माण करती है, दूसरे, उन्हें लागु करती है । वृहत्‌ अथे में इसमें 
सावंजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनमें विधायिका के सदस्यों और 
न्यायाधीशों को छोड़कर सभी नागरिक भौर सैनिक सेवाओं के सदस्य आते हैं--- 


सम्मिलित किया जा सकता है । 
अस्तु, का्यंपालिका केवल उच्च अधिकारियों और मन्त्रियों (जो राज्य की नीति 
को निर्धारित करते हैं और उसको पूरा करने के लिए आदेश निकालते हैं) से ही 
नहीं बनती, बल्कि इसमें सभी प्रशासकीय विभागों के अधिकारी व कर्मचारी 
सम्मिलित रहते हैं। इनको ही प्रशासकीय या नागरिक सेवाओों के नाम से पुकारा 
जाता है। इस प्रकार कार्य पालिका की प्रमुख नीति को निर्धारित करते हैं और उनको 
कार्यान्वित करने में विभागों के सभी क्रार्यों की देख-रेख करते हैं, किन्तु साव॑जनिक 
सेवाओं के सदस्य अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस 
प्रकार के कर्मचारीगण सभी राज्यों में पाये जाते हैं। कार्यपालिका केवल कानून 
और व्यवस्था को ही स्थिर नहीं रखती वरन्‌ यह तो लोक-कल्याण के सभी कार्यों 
और योजनाओं को प्रचलित करती हैं। शासत की सफलता अथवा जनता का हित 
'बहुत कुछ कार्यपालिका के सदस्यों के गुणों पर निर्भर करता है । यदि वे अपने कार्यो 
में दक्ष, तत्पर, ईमानदार, उत्साही और सूझ-बूझ से पूर्ण हैं तो प्रशासन उत्तम * 
होगा । वास्तव में, साधारण नागरिकों का सम्पर्क तो स्ुख्यततः सरकारी कर्मचारियों 
से ही रहता है, इसलिए जनता राज्य के विषय में अपना मत उनके कार्यों के आधार 
पर ही वनाती है । 
कार्य---क्रायंपालिका के मुख्य कार्यों को हम निम्नलिखित समूहों में रख 
सकते हैं--- 
(१) विधायी (,68820४०)--कार्ययालिका के उच्च अधिकारियों, मन्त्रियों 
अधवा विभागीय का अध्यक्षों कानून-निर्माण' कार्यों में कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष भाग अवश्य 
ही रहता है। संसदात्मक शासन-पद्धति में तो सभी महत्वपूर्ण विधेयक, प्रस्ताव व 
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वजट भादि कार्यपालिंका (मन्त्रि-मण्डल) द्वारा ही पेश किये जाते हैं | सं० रा० 
अमरीका में भी, जहाँ भध्यक्षात्मक पद्धति है, राष्ट्रपति अनेक विधेयकों के लिए 
सिफारिश करता है तथा संदेश भेजता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष (जो राज्य का 
भी अध्यक्ष होता है) विधायिका के सत्र बुलाता है, उनका अन्त करता है और 
आवश्यकता पड़ने पर विधायिका या उसके लोकप्रिय सदत को विघटित भी करता 
है । वह विधायिका में भाषण दे सकता है और विधायिका को संदेश भेज सकता हैं। 
सवसे मह॒त्वपूर्ग वात तो यह है कि विधायिका द्वारा पास किये गये विधेयकों पर वह 
अपनी अनुमति देता है, या नहीं देता अथवा उन्हें पुनविचार के: हेतु वापस लौटा 
देता है । उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि आवश्यकता पड़ने पर वह 
स्थायी कानूच अथवा अध्यादेश जारी कर सकता है। लगभग सभी राज्यों में विधा- 
यिका द्वारा पास किये गये कानूनों के अन्तगंत अनेक प्रकार के नियम कायंपालिका 
: द्वारा ही बनाये जाते हैं । है 

(२) प्रशासकीय (&60975080ए०)--इसके अन्तर्गत कार्यपालिका: के ' उच्च 
अधिका री शासन के विभागों के अध्यक्ष होते हैं और अपने-अपने विभागों- के कार्यो 
की पूरी देख-रेख करते हैं। संसदात्मक प्रणाली” में मन्त्रियों को अपने-अपने विभागों 
के बारे में प्रश्नों के उत्तर में माँगी गई सूचना देवी पड़ती है. और आलोचना का 
जवाब भी देना पड़ता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष अथवा उच्च अधिका रियों को 
वहुत से अधिकारियों की नियुक्ति व उन्हें पद से'हटाने के अधिकार प्राप्त होते हैं । 
सं० रा० अमरीका व भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करते हैं, वे उच्च सैन्य अधिकारियों, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों 
और अनेक आयोगों की नियुक्तियाँ भी करते हैं । 

(३) प्रतिरक्षा सम्बन्धी--यह ऊपर ही बताया गया है कि सर्वोच्च सेनापति, 
जल, थल व नभ तीनों ही प्रकार की प्रतिरक्षा सेवाओं के सेनापतियों आदि की 
नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती. है | तीनों प्रकार की सेनाओं से सम्बन्धित 
सर्वोच्च कमान के विषय में कार्यपालिका ही नीति-निर्धारण करती है और निर्देश 

- देती है । - कम 

(४) विदेश सम्बन्धी--विदेशों से किस प्रकार का सम्वन्ध रखा जाये, किन देशों 
में अपने राजदूत व प्रतिनिधि भेजे जायें और किन्‍्हें विदेशों में राजदूत या प्रतिनिधि' 
बनाकर भेजा जाये ये सभी महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिकायें ही करती हैं। युद्ध को: 
घोषणा करता अथवा सन्धि करना आदि भी कार्यपालिकाओं के कार्य हैं । 

(५) न्‍्यायिक--सुख्य रूप से इसके अन्तर्गत राज्य के अध्यक्ष को गम्भीर अपराधों - 
के लिए दण्डित व्यक्तियों को क्षमा-दान देना अथवा दण्ड को स्थगित करना या कम 
करना आते हैं । अधिकतर राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी कार्यपालिकाओं - 
द्वारा होती हैं। कुछ राज्यों में कार्यपालिकाओं को नागरिकों और सरकारी कर्म- 
चारियों के वीच होने वाले झगड़ों में निर्णय देने के अधिकार हैं। कार्यपालिका को, 
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राजनीतिक वबन्दियों अधवा क्रान्तिकारी आन्दोलनों आदि में भाग लेने वाले 
व्यक्तियों को श्रमदान (धा7०59) का विशेष अधिकार होता है । 

(६) अन्य --कार्य पालिका के अध्यक्ष को नागरिकों को विशेष सेवा करने अथवा 
योग्यता प्राप्त करने पर उपाधियाँ (ध68 शत 0००0शाणा) देने का अधिकार 
भी होता है। स्वतन्त्तता से पूर्व ब्रिटिश सम्राट भारतीय प्रजाजनों को साम्राज्य 
की सेवा के लिए उपाधियाँ दिया करते थे । भारत के संविधान के अन्तगगंत राष्ट्रपति 
भारत रत्न! 'पदुम-विभूषण” आदि अनेक पदक व पारितोषिक प्रदान करता है। 


निष्कर्ष --कुछ समय पूर्व तक जनता कार्यपालिकां की शक्ति को स्वतन्त्रता 
विरोधी व खतरनाक समझती थी, क्योंकि जनता को निरंकुश शासकों के विरुद्ध 
दी्घं-काल तक संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु प्रतिनिधि संस्थाओों के विकास के बाद 
इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तत हो गया है ।' संसदात्मक पद्धति वाले देशों 
में विशेषकर तथा अन्य देशों में भी अव प्रवृत्ति कायंपालिका को सुदृढ़ बनाने की 
दिशा में है, क्योंकि संसदीय कार्यपालिकाओं की निर्वलता व अक्षमता की काफी 
आलोचना हुई है । कार्यपालिकाओं की शक्तियों में वृद्धि के कई कारण हैं। सर्व- 
प्रथम,--शक्तिमय कार्यशीलता व कार्यकुशलता की मांग बढ़ी है। दूसरे, विभिन्‍न 
देशों में वंशानुगत कार्यपालिका अध्यक्षों के लोप होने के साथ-साथ निर्वाचित 
राष्ट्रपतियों, प्रधान मन्त्रियों और अधिनायकों के पद का विकास हुआ है और इस 
विकास का एक महत्वपूर्ण परिणाम कार्यपालिकां की शक्तियों में वृद्धि है। तीसरे 
वर्तमान कार्यपालिकाओं के पीछे जनमत व बहुमत दल का सर्मथन रहता है। इसी 
कारण संयुक्त-राज्य अमरीका का राष्ट्रपति एक प्रकार से जनता द्वारा निर्वाचित 
अध्यक्ष रूप में विभिन्‍त शक्तियों का प्रयोग करता है और ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल' 
अत्यधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। चौथे, वर्ततान आथिक व सामाजिक 
परिस्थितियाँ और विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कार्यपालिकाओं की शक्ति 
बढ़ाने में सहायक हैं । 

२: कार्यपालिकाओं के विभिन्न प्रकार 

कार्यपालिकाओं को विभिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न प्रकार का बताया गया है, 
उनमें से मुख्य भेदों की संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है--- 
» (१) वास्तविक या नासमसात्र की (२९७] ०7 य०7॥॥9])--नाममात्न (या ध्वज- 
प्ान्न) कार्यपालिका से तात्पयं उस व्यक्ति से होता है जो सद्धान्तिक रूप में (नाम 
है लिए) तो राज्य का प्रमुख होता है भर उसके नाम से ही प्रशासन का प्रत्येक 
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(२) एकल या बहुल फार्यपालिफा ($धह्वा० ठा 03]--एकल कार्यवानिका 
में प्रशासन की सव शक्तितर्या एक हो व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति समूह के इाशी 
में रहती हैँ जो एक मत के आधार पर कार्य करता है। सं० रा० पमरोका में 
राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्त है, अपने द्वारा नियुक्त मन्ध्रियों को 
सलाह को वह माने या न माने यह उम्तकी इच्छा पर निर्भर करता है। अतः यहाँ 
एकल कार्यंप्रालिका है | ब्रिटेन, भारत भादि ज॑ंसे मन्त्रिमण्डलात्मक कार्यपालिफा 
वाले देशों में मन्त्रिमण्डलों में कितने ही सदस्य हो सकते हैं, किन्तु चूंकि मन्त्रिमण्डल 
के सभी निर्णय औौर कार्य एकमत के सिद्धान्त के मनुसार किये जाते हैं, अतः ऐसी 
कार्यपालिका को भी एकल ही कहते हैँ । मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व 
का यही महत्वपूर्ण अभिप्राय है । मनन्‍्त्री लोग सभी बातों में एकमत रहते हैं, वे एक 
साथ ही तैरते या डूबते हैं । 

: इसके विपरीत स्विट्जरलेंड में बहुल कार्यप्रालिका है | वहाँ की संघीय कौंसिल 
(ए7८तंठावगा (००7०) में सात सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को समान शवित 
एवं अधिकार भ्राप्त हैँ । इस काये पालिका का एक सदस्य सभापति रहता है, परन्तु 
उसे कोई विशेष शक्ति या अधिकार नहीं मिले हैं। स्विटजरलैंड की कार्यपालिका 
नी विशेषता यह है कि इसमें मन्त्रिसण्डलात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की 
कार्यपालिकाओं के लक्षणों का मेल है। यह अग्नलिखित वातों में मन्‍त्रमण्डल 
(८४०7०) के समान है--(१) एक अर्थ में यह विधायिका की समिति है, जिसके 
सदस्यों को विधायिका ही चुनती है । (२) प्रत्येक सदस्य एक प्रशासनिक विभाग का 
अध्यक्ष होता है । (३) इसके सदस्य विधायिका की दोनों सदनों की कार्यवाही में 
भाग ले सकते हैं, किन्तु मत उसी सदन में दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य होते हैं | 
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(४) विधायिका के सदस्य इनसे प्रशासन के विषय में प्रश्न पुछ सकते हैं। (५) 
परिषद्‌ के सदस्य विधायिका के नियन्त्रण में रहते हैं भौर उसकी इच्छा के अनुसार 
कार्य करते हैं। (६) परिपद्‌ के सदस्य वजट और विधेयक भादि पेश करते हैं । 

अग्रलिखित वातों में यह परिषद्‌ फेविनेट से भिन्‍न है : (अ) यह बहुसंख्यक दल 
या दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करती; (आ) इसके सदस्य किसी सामान्य राजनीतिक 
कार्यक्रम से नहीं बंधे होते; (इ) इनके विरुद्ध अविश्वास व निन्‍्दा आदि के प्रस्ताव 
पेश नहीं किए जाते और बहुमत विरुद्ध होने पर भी उन्हें पदत्याग नहीं करना 
पड़ता और (ई) परिपद्‌ के सदस्य व्यवस्थापिका का विधटन नहीं करा सकते। 
इसमें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायित्व (5809॥9) है; 
वयोंकि इसमें अन्य मन्त्रिमण्डलों की भांति बहुधा उलट-फेर नहीं होते । जबकि एकल 
कार्यपालिका का एक स्पष्ट गुण यह है कि इसमें कार्यपालिका की सफलता के लिए 
दो बातें--प्रयोजन की एकता व निर्णय की शीघ्रता विद्यमान है; बहुल कार्यपालिका 
में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व बटे रहते हैं | परन्तु इसका बड़ा गुण इस बात में 
है कि यह “परामशंदाताओं की एकता में ही बुद्धिमता का निवास होता है ।” 
इस सिद्धान्त पर बाधारित है, इसके अन्तर्गत नागरिक अधिकार भी अधिक सुरक्षित 
रहते हैं ।! स्विटजरलेंड में बहुल कार्यपालिका बड़ी सफल सिद्ध हुई है, यद्यपि 
इसका अन्य देशों में अनुकरण नहीं हुआ है । ऐसी कार्यपालिका को सामूहिक या 
बोर्ड जैसी (20]629 ०7 (१०79०७४४७) भी कहते हैं । 

(३) राजनीतिक और स्थायी (?०॥00३/ क्वात ?शा्रक्ा॥)--राजनीतिक 
कार्यपालिका का तात्पये कार्यपालिका के उच्च निर्वाचित अधिकारियों से है, जैसे 
भारत ब्रिठेव आदि देशों में मन्त्रिमण्डल के सदस्य । ये अधिकारी एक निश्चित 
अवधि के लिए निर्वानकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और अपने 
पदों पर तभी तक रहते हैं जब-तक कि इनकी अवधि समाप्त नहीं होती अथवा 
इन्हें हटा नहीं दिया जाता । वास्तव में इबके पद राजनीतिक हैं । यदि ये फिर से 
निर्वाचित होकर आ जायें और इन्हें मन्त्रिमण्डल में ले लिया जाए तो ये कुछ वर्षों 
तक और अपने पदों पर रह सकते है। इनके अ्षतिरिक्त प्रशासन में बहुसंख्यक 
अधिकारी स्थायी रूप में सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी सेवा उनका पेशा ही है। 
राजप्तीतिक कार्यपालिका राज्य की नीति का निर्धारण करती है, उसे कार्य रूप देने 
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के लिए अनेक कानूनों को विधायिका की स्वीकृति से बनवाती है। यह अपने 
सभो कार्यो और नीति के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। स्थायी 
अधिकारियों को नीति अथवा कानून नहीं बनाने होते, वे तो लागू करते हैं। मन्त्री 
लोग उनके कार्यो की देख-रेख करते हैं। जबकि मन्‍्त्री बदलते रहते हैं, स्थायी 
अधिकारी सरकारी पदों पर कायम रहते हैं। उनको इसी कारण मन्त्रियों द्वारा 
निर्धारित नीति का वफादारी के साथ पालन करना उचित है, क्योंकि मन्त्ती किसी 
भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं और सरकारी अधिकारियों को राजनीति से 
अलग रहना पड़ता है| 

(४) मन्द्रिमण्डलात्मक व राष्ट्रपतीय कार्यपालिकार्यें-- आजकल अधिकतर 
प्रजातान्त्रिक राज्यों में संसदात्मक व राष्ट्रपतीय शासन पद्धतियाँ हैं, इन पद्धतियों 
में अन्तर का मुख्य आधार कार्यपालिकाओं का निर्माण, संगठन व उनके काय॑ हैं। 
प्राय: सभी संसदात्मक पद्धति वाले देशों में मन्त्रिमण्डलात्मक कार्यपालिका होती है, 
जिसे सन्द्रिसप्डल ((१४७६७०६ 0४ १/९७६४७५४०) या मसन्सि-परिषद्‌ (000फए०] ०00 
शांगं४/०75) कहते हैं । राष्ट्रपतीय शासन पद्धति में कायंपालिका का मुख्य राज्य 
का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है; गत: यह शासन पद्धति राष्ट्रपतीय कहलाती है। 
सन्त्रिमण्डलात्मक कार्यपालिका संसदात्मक शासन पद्धति का अत्यधिक महत्वपूर्ण 
अंग है । भन्त्रिमण्डलात्मक कार्यपालिका का विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ । 
'केविनेट' शब्द की उत्पत्ति राजा चाल्सं द्वितीय की इस प्रथा से हुई कि. वह अपने 
परामशंदाताओं को गुप्त परामर्श देने के लिए एक छोटे कमरे या केबिनेट में बुलाया 
करता था| प्रथम आधुनिक केविनेट विलियम तृतीय की थी। १८वीं शताब्दी के 
अन्त तक इस प्रकार की शासन प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्तों की स्थापना हो चुकी 
थी । सन्‌ १5१६ में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा नियुक्त 'शासनतन्त्न पर समित्ति' 
((०म्रामा।२6 070 ॥6 ]॥४८०४॥४९७४ ० 00ए४॥7767 7) ने मन्त्रिमण्डल के ये 
मख्य कृत्य बताये-- (१) उस नीति का अन्तिम रूप से निर्धारण जो संसद के सामने 
प्रस्तुत की जाती है; (२) संसद्‌ द्वारा निर्धारण नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्य पालिका 
पर नियन्त्रण और राज्य के विभिन्‍न विभागों की कार्यवाहियों को परिसीमित करना 
तथा उनमें निरन्तर समन्वय रखना । 

. केबिनेद का निर्माण--राज्य का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति प्रधानमन्धी को 
नियुक्त करता है; प्रधानमन्त्री साधारणतया ऐसा: व्यक्ति होता है जिसे लोकप्रिय” 
सदन के बहुमत का समर्थन और विश्वास प्राप्त हो । अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
प्रधानमन्त्री के परामर्श से राज्य के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। मन्त्िमण्डल के 
सदस्य विधान-मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं; परन्तु उनमें से अधिकतर 
लोकप्रिय सदन के ही सदस्य होते हैं। मन्त्री बहुमत दल या मिले-जुले दल के 
प्रमुख नेता होते हैं । मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती; 
ग्रेट ब्विटेन में केबिनेट के सदस्यों की संख्या २० के लगभग और भारत में १४-१५ 
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रहती है। दोनों ही देशों के मन्त्रि-मण्डल में केविनेट के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य 
कई श्रेणियों के सदस्य भी होते हैं । ग्रेट ब्रिटेन में केबिनिट मन्त्रियों के अतिरिक्त 
राज्य-मन्त्री (शंगरांहा०ा$ 6 506०), उप-मन्त्री (0०907 'शांग्रंभध४४) और 
संसदीय सचिव (?क्षांधाशांशाए 56०८ ०ंश्ा५) होते हैं और सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल 
(777579५) के कुल सदस्यों की संख्या ६०-६५ रहती है | भारतीय संघ में इन 
सभी मन्त्रियों की संख्या ५० के लगभग है। मन्त्रियों का कार्य-काल साधारणतया 
लोकप्रिय सदत की अवधि के समान होता है, किन्तु मन्त्रि-मण्डल को उसका 
विश्वास खोने पर त्याग-पत्र देना पड़ता है। प्रधानमन्त्री भी किसी मन्त्री से, जब 
उचित समझे, त्यागपत्न माँग सकता है। 

सन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाली--मन्त्रिमण्डल का प्रमुख प्रधानमन्त्री ([7छ7्रांश' 
०7 ए76 )५॥7750०) होता है, जो मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व 
करता है। वही मन्त्रियों में काय॑ का वितरण अथवा विभागों का विभाजन करता 
है । वह दल और सदन का नेता होता है और मत्रिमण्डल व राज्य के भध्यक्ष 
के बीच की कड़ी भी । प्रधानमन्त्री सभी विभागों के कार्यों में समन्वय रखता है । 
प्रत्येक मन्त्री किसी एक या अधिक विभागों का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। उप- 
मन्त्री और संसदीय सचिव बड़े मन्त्री की सहायता करते हैं। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल, 
विधान-मण्डल, व्यवहार में लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उनका 
उत्तरदायित्व सामूहिक अथवा संयुक्त (206०ए6 ०7 70०) होता है। ग्रेट 
ब्रिटेन में प्रधानमन्त्री के परामर्श पर कॉमन सभा का विघटन (70550]प07) किया 
जाता है। जब कभी मन्त्रिमण्डल किसी महत्वपूर्ण प्रश्त पर बहुमत का समर्थन पाने 
में असफल रहता है तब प्रधानमन्त्री नए चुनावः कराने के उद्देश्य से ताज को 
कामन-सभा के विघटन का परामर्श देता है । ऐसी ही प्रथायें अन्य संसदात्मक देशों 
ब्र पड़ रही हैं, किन्तु फ्रांस के मन्त्रिमण्डल के अधिकार इस विषय में सीमित 
रहे हैं। 

राष्ट्रपतीय कार्यपालिका--इस प्रकार की कार्यपालिकां का विकास संयुक्त राज्य 
अमरीका में हुआ और यह वहाँ के संघातरित राज्यों के अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका 
के कई राज्यों में भी पाई जाती है। राष्ट्रपतीय कार्यपालिका का शासन में भाग 
मुख्यतः संवैधानिक उपबन्धों और यथार्थ शक्तियों के प्रयोग से निर्धारित होता है। 
बुद्ध अथवा राष्ट्रीय संकटों के दौरान में सुदृढ़ राष्ट्रपतियों ने संविधान भें निहित 
अनेक शक्तियों (77!०6 909४७४७) का प्रयोग किया है। इस प्रकार की कार्य- 
पालिका की प्रमुख विशेषता इस बात में है कि यह विधायिका से स्वतन्त्र रहती है । 
प्रयपि कुछ बातों में निरोध व संतुलन (०००४८४ धा्व 9497००७) के सिद्धान्त के 
अनुसार शासन की दोनों शाखायें एक दूसरे के कार्यो पर कुछ बातों में रोक 
न्गाती हैं, फिर भी इस प्रकार की कार्यपालिका अथवा शासन पद्धति का आधार 
शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त' है। कार्यपालिका अपनी स्वतन्त्रता के कारण शासन 


३: संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियाँ 

संसदात्मक (अथवा सांसद) शासन पद्धति-इहसे दी मन्चि-मण्झलात्मक 
(८४७॥० +99०) घणासन-प्रणाली भी कहते हैं ॥ इस प्रणाली की विशेषता ये 
हैं--प्रथम, राज्य का प्रमुख, चाहे वह वंशानुगत राजा हो बयथवा निर्वाचित राष्ट्र- 
पत्ति, नाम-मात्र की शक्तियाँ रखता है। शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग 
निर्वाचित मन्तियों द्वारा क्या जाता है । मन्त्रियों से मिलकर फेबिनेट बनती है । 
मन्त्रीगण राज्य की विधायिका के सदस्य होते हैं और वे बहुमत प्राप्त दल में से 
छाँटे जाते हैं | दूसरी, मन्त्रिमण्डल अपनी नीति और कार्यो के लिए विधापिका के 
प्रति उज्नरदायी होता है । मन्त्री अपने पदों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि विधा- 
यिका के सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन करे । जब कभी विधायिका उनमें प्रस्ताव 
हारा अविश्वास प्रकट करती हे या भन्क्िमण्डल द्वारा प्रस्तुत किसी महत्वपूर्ण 
विधेयक (9)!) को पास होने से रोक देती है तभी मन्त्रिमण्डल को पद त्याग 
करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो विरोधी दल का नेता, यदि बहुमत उसे 
प्राप्त हो जाये, शासन-भार संभालता है या विधायिका को विघटित कर दिया जाता 
है और नये चुनाव कराये जाते हैं। नये चुनाव पूर्ण होने पर बहुमत दल के नेता 
को राज्य का अध्यक्ष प्रधानमन्ती नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य 
मस्त्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही मन्त्तियों में 
विभागों का वितरण किया जाता है । .इस प्रकार मन्त्रिमण्डल कानूनी इष्टि से 
सीधे विधान मण्डल अथवा लोकभ्रिय सदन के प्रति और दूर से निर्वाचक-मण्डल के 
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प्रति उत्तरदायी होता है ।। साधारणतया प्रत्येक मन्त्री एक या अधिक प्रशासनिक 
विभागों का अध्यक्ष होता है। तीसरी, मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता है। यदि किसी मन्त्ी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रस्ताव 
या विधेयक बहुमत का समर्थन न पा सकने के कारण गिर जाता है, तो केवल उस 
मन्त्री को ही नहीं वरन्‌ सारे मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करना होता है । इसलिए 
यह कहा जाता है कि सभी मन्त्री एक साथ तैरते अथवा डूबते हैं । 
चौथी, मन्त्िमण्डल के सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती; आवश्यकता- 
नुसार वह विभागों के घटने-बढ़ने के साथ घटाई व बढ़ाई जा सकती है। मन्त्ति- 
मण्डल का कार्य-काल भी निश्चित नहीं होता; क्‍योंकि विश्वास खोने पर मन्त्रि- 
मण्डल को विधायिका की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पदत्याग करना पड़ सकता 
है । साथ ही यदि वही राजनीतिक दल नये चुनावों में फिर से जीत कर आता है 
तो नवनिर्मित मन्त्रिमन्डल में अधिकतर पुराने मन्त्री ही रहते हैं। पाँचवीं, 
प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है, वह मन्त्रिमण्डल की बेंठकों में सभा- 
पति रहता है| वह मन्त्रिमन्डल व सरकार का नेता होता है। उसके पदत्याग का 
अर्थ सभी मन्त्रियों द्वारा पदत्याग होता है। वह जब चाहे किसी मन्‍्त्री से त्यागपत्र 
की मांग कर सकता है और किसी अन्य सदस्य को नया मन्त्री नियुक्त करा सकता 
है। इन सब वातों के होते हुए भी अन्य मन्दक्री प्रधानमन्त्री के सहयोगी होते हैं 
और उनका दर्जा उससे कुछ कम होता है। छठी, मन्त्रिमण्डल के निणंयः बहुमत 
से होते हैं और जब कोई निर्णय मन्त्रिमण्डल हो जाता है तो कोई भी मन्त्नी बाद में 
उसका किसी भी प्रकार से विरोध चहीं करता । यह सामूहिक उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त का ही परिणाम है। सातवीं, विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका 
पर नियन्त्रण रखने और बजट को स्वीकार करने के सभी अधिकार होते हैं । 
संसदात्मक पद्धति का सबसे उत्तम उदाहरण ब्विदेन है। इस पद्धति की उत्पत्ति 
और विकास ब्रिटेन में ही हुये और फिर इसका अनुकरण संसार के अनेक देशों ने 
किया 4 संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजा (अथवा ताज) चाममात्र का 
रध्यक्ष है; यद्यपि सिद्धान्त रूप में सारी शक्तियाँ छसी की हें, परन्तु व्यावहारिक 
व्रास्तविकता यही है कि कार्यपालिका की सम्पूर्ण शक्तियाँ भन्त्रिमण्डल (केव्निट) 
के हाथों में हे। मन्त्रिमण्डल का प्रमुख प्रधानमन्त्ती होता है। मन्त्रिमण्डल वहाँ 
हो विधायिका अर्थात्‌ पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है । मन्त्रिमण्डल का 
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गह उत्तरदायित्व सामूहिक है । ब्रिटेन संसदात्मक शासन-पद्रति का आदर्श नप्ूना 
है भौर इसमें ऊपर वर्णित संसदात्मक पद्धति की सभी विशेषतायं मिलती हे। 
ब्रिटेन के समूने पर भारत, आास्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस तथा अन्य 
देशों में इस पद्धति को अपनाया गया है । 

राष्ट्रपतीय शासन-पद्धति--एस प्रकार की शासन-अणातों में सर्वप्रयम, वार्य- 
पालिका विधायिक्रा से पृथक होती है और वह विधाधिक्ा के प्रति उत्तरदागी भी 
नहीं होती । कार्यपालिका का अध्यक्ष भोर पराममेदाता विधामिता हो वार्यबाक़ी 
में भाग भी नहीं ले सकते | इसकी दुसरो विशेसता है कि विधायिवा एक निश्यिस 
काल के लिए जनता द्वारा चुनो जाती ह ओर साथ ही कार्मप्रालिका का 
अध्यक्ष भी एक निश्चित जवधि के लिए अप्रत्यक्ष नियधिन हारा चना जाता है । 
निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल विधायधिका की इच्छा पर सिभर नहीं झीता ।१ 
सिद्धान्त और व्यवहार में एक दूसरे पर निमन्नण नहीं होता संधि एक को दुसरे 
गे कुछ रोक के अधिकार प्राप्त होते हूँ । दोनों ही अंग एक दुगरे से स्वत्तस्ध होते 
| | इसकी तीसरी विशेषता यह है कि अध्यक्ष प्रशासन कार्यों को सुविधाएु्फ 
वुचारुता से चलाने के हेतु अपने कुछ परामर्शदाता नियुक्त करता है । इन परामर्श 
पताओं को सामूहिक रूप में अध्यक्ष का मन्त्रि-मण्टल (केबिनेट) गए देते है; वास्तव 
ते यह मन्त्रि-मण्डल के समान नहीं होता। परामशंदाताओं की नियुक्ति, उनका अपने 
दो पर रहना जादि वात अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती हूँ । वे अध्यक्ष को 
गो भी परामश्श देते हैं उसे मानना अधवा न मानना अध्यक्ष की अपनी इच्छा या 
वेबेक पर निर्भर करता है । चौथे, परामश्दात्ता, जैसे पहले कहा जा चुका है 
र्वोच्च कार्यपालिका के अंग्र तो होते है, किन्तु विधाधिका के सदस्य नहीं होते और 
[ ही उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। पाँचवे, राष्ट्रपति को केवल सहाधियोग 


9006800005॥) के द्वारा ही विधायिका निश्चित अवधि से पूर्व पद से हटा 
कती है । 


इस शासन पद्धति की विशेषतायें अधिक अच्छी प्रकार से समझते के लिए हमें 
० रा० अमरीका के उदाहरण को जानना होगा। वहां पर कार्यपालिका 
वेधामिका के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। दोनों को ही अपनी पक्तियाँ और भधिकार 
विधान से प्राप्त होते हें। क्योंकि वे प्रयत्कष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हैं 
सलिए यवि हम कहें कि उन्हें अपने अधिकार व शक्तियाँ जनता से प्राप्त होते हं, 
ते अधिक उपयुक्त होगा । सं० रा० अमरीका में, कार्वप्रालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति 
प्रेततीडेण्ट) होता है। राष्ट्रपति राज्य का केवल माममात्र का अध्यक्ष नहीं, वरस्‌ 
गर्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचन अध्यक्ष ढंग से 


नथ69व ०7 दि 80एश्पाए९व( 38 घि 0 बम जाए (एल 2ए३्ा लर९टपराए2 8 
॥्रतक्रथावेदा ० €डांश्रडापार ३३ 0 फ्रं3 दाएएह इत ६0०६ [988 ९५६७४७०७६ 88 ६0 


छांड 900०8 क्षापं 8045," “मै 6. 6व॥व, ९०॥४08,50५0709, 9. 2)9. 


६४] शासन के सिद्धान्त 


४ वर्ष की अवधि के लिए होता है । राष्ट्रपति स्वयं ही अपने परामशंदाताओं (मंत्रियों) 
को नियुक्त करता है, वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते हूँ । राष्ट्रपति स्वयं और 
उसके मन्त्नी विधायिका के सदस्य नहीं होते और उन्हें विधायिकरा उनके पदों से 
हटा भी नहीं सकती । विधायिका उसी प्रकार से निर्वाचित होती है जैसे किसी 
संसदात्मक पद्धति वाले देश में संसद । इस पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त मांटेस्क्यू 
द्वारा प्रतिपादित शक्तियों का विभाजन है | इसके अनुसार विधायिका और कार्य- 
पालिका एक दूसरे से पृथक तथा स्वतन्त्न बनाये गये हे । 
संसदात्मफ शासन-पद्धति के गुण--संक्षेप में, इस पद्धति के प्रमुख गुण अग्र- 
लिखित हैं--प्रथम, मन्त्रि-मण्डल विधायिका में बहुमत-प्राप्त दल की एक समिति 
के रूत में होता है, इसका भर्थ यह हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका में आपसी 
मतभेदों और विवादों की सम्भावना कम से कम रहती है और सभी कानून दोनों 
के सहयोग से बनते हैं । दूसरा, यद्यपि इस पद्धति में न्यायपालिका स्वतन्त्र होती 
है, फिर भी शासन के तीनों प्रधान अंगों में पृथक्करण नहीं होता और मंत्रिमण्डल 
विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहता है, अतः शासन में सर्देव्र ही उत्तरदायित्व की 
एकता रहती है, अर्थात्‌ उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता | तीसरा विधायिका 
में विरोधी दल के अस्तित्व के कारण मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने कर्त्तव्य के पालन 
में अधिक सतर्क रहते हैं, अन्यथा विरोधी दल उन्हें जनता की भाँखों में गिरा देंगे । 
इस सबका परिणाम अच्छे और उपयोगी कानूनों का निर्माण होता है। चौथा, 
विधायिका में विरोधी दल के अस्तित्व का लाभ यह भी होता है कि यदि मंत्रिमण्डल 
किसी प्रश्न पर हार जाये तो शीघ्र ही विरोधी दल के सदस्यों का मंत्रिमण्डल बन 
सकता है | गैटेल के मतानुसार संसदात्मक शासन के ये गुण हैं--(१) यह ऐसे राज्य 
के लिए त्रिशेष रूप से उपयुक्त है, जहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई हो, किन्तु 
वंशानुगत राजा का पद शेष हो । इसका सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है । 
(२) कार्यपालिका व विधायिका के बीच सामञ्जस्यपूर्ण सहयोग (॥क्चाग्रा0गरंणा$ 
८०-०७०४४०॥) रहता है । (३) प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों की विधायिका में 
उपस्थिति और उनके नेतृत्व में कानूनों के प्रारूपों का तैयार किया जाना विधायिका, 
प्रशासन और जनता सभी के लिए लाभकारी है। (४) इसमें प्रशासन जनता के 
प्रतिनिधियों और उनके द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। 
संसदात्मक पद्धति के दोष--(१) दलीय व्यवस्था के, जिसके ऊपर यह पद्धति 
भाधारित है, कई दोष हैं, जो इस प्रकार के शासन में विशेष रूप से प्रकट होते हैं । 
इनमें दलों का आपसी मतभेद, ईर्ष्या और दलीय हितों और राष्ट्रीय हितों के ऊपर 
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कायपालिका [ ६४५ 


महत्व देवा आदि बुराइयाँ पायी जाती हैं। (२) कभी-कभी विरोधी दल वाले कुछ 
उपयोगी प्रस्तावों और विधेयकों का भी इस कारण विरोध करते हैं कि वे सत्तारूढ़ 
दल द्वारा पेश किये गये हैं और इस प्रकार बहुमत दल विरोधी दल के अच्छे 
सुझावों का विरोध करता है । ऐसे विरोध के कारण राष्ट्रीय विधि निर्माण में समय 
व्यर्थ जाता है और बाघायें उत्पन्न होती हैं । (३) यदि विधाथिका में कई दल हों 
झौर किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो मन्त्रिमण्डल अस्थायी रहता 
है । इस अस्थायीपन के कारण प्रशासन के कार्यों में दक्षता का अभाव बढ़ता है। 
वर्तमान संविधान से पूर्व फ्रांस के मन्त्रिमण्डलों में बहुधा परिवर्तन होते रहते थे । 
राष्ट्रपतीय शासन के गुण--इस पद्धति के मुख्य गुण अग्रलिखित हैं---प्रथम, 
इसमें कार्यपालिका महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वतन्त्त दृष्टिकोण अपना सकती है, 
क्योंकि यह विधायिका से स्वतन्त्र होती है। वैसे भी इस पद्धति में कार्यपालिका के 
हाथों में वड़ी शक्तियाँ व दायित्व केन्द्रीभूत रहते हैं, अतएवं युद्ध अथवा राष्ट्रीय 
संकटों में ऐसी कार्यपालिका विशेष रूप से उपयोगी रहती है । दूसरा, क्‍योंकि कार्य 
पालिका का अध्यक्ष और उसके परामशंदाता विधाथिका के प्रति उत्तरदायी नहीं 
होते, और उन्हें व्यवस्थापिका उनके पदों से हटाने में असमर्थ होती है, इसीलिए 
कार्यपालिका अधिक स्थायी रहती है । उस पर जनमत के क्षणिक परिवतंनों का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अस्तु कार्यपालिका की नीति में जल्दी-जल्दी 
परिवतंन नहीं होते । इसमें प्रशासन भी अधिक स्थायी रहता है, क्योंकि इसमें 
मन्त्रि-मण्डलों की उलट-फेर कम होती है और प्रशासनिक नीति का शक्तिमय 
संचालन होता है। तीसरा, संसदात्मक पद्धति में प्रधानमन्त्ती बहुमत दल का नेता 
होता है और इस कारण वह इस दल का प्रमुख ही रहता है, जवकि अध्यक्षात्मक 
पद्धति में राष्ट्रपति वास्तविक अथे में राज्य का प्रमुख होता है। इसी कारण उसका 
अपेक्षाकृत अधिक सम्मान होता है | चौथे, इस पद्धति के अन्तर्गंत विधायिका में 
-दलीय भावना का प्रभुत्व कुछ कम रहता है, क्योंकि सदस्य विभिन्न प्रश्नों पर 
स्वतन्त्र रूप से मतदान कर सकते हैं ! 
राष्ट्रपतीय पद्धति के मुख्य दोष अग्रनलिखित हैं--(१) कायपालिका और 
विधाग्रिका के पृुथककरण के कारण शासन का उत्तरदायित्व बंट जाता है, जिसके 
फलस्वरूप शासन में सुगमता की कमी रहती है और व्यवस्थापन एवं प्रशासन कार्यो 
में बाधायें आती हैं । (२) इसमें मन्त्री विधायिका की कार्यवाही में भाग नहीं ले 
सकते, इस कारण विधायन की उपयोगिता में कमी पैदा होती है । (३) कभी- 
कभी राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार कार्य करके राष्ट्र को संकट की स्थिति में डाल सकता 
- है। यदि बह किसी विदेशी शक्ति के साथ युद्ध की घोषणा कर दे तो न चाहते हुए 
भी राष्ट्रीय विधायिका को उम्तकी कार्यवाही. का समर्थन करना पड़ सकता है। 
वास्तव में, राष्ट्रपत्रीय पद्धति;की.शक्ति और कमजोरी बहुत बड़ी सीमा तक शक्ति 
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विभाजन सिद्धान्त के गुणों ओर दोपों पर निर्भर करती है, जिश्त पर यह मुख्यतः 
बाधारित है ।* है 
जन्‍्त में, संसदात्मक शासन-पद्धति की सफलता के लिये ये बातें जरूरी समझी 
जाती हैँ--प्रथम, ससद अथवा प्रतिनिधि सभा को सम्पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होनी 
चाहिएं और मन्त्रि-मण्डल को उसके प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए । दूसरे, 
संसदात्मक पद्धति के विकास के लिए दलों का होना आवश्यक है । बहुमत दल 
मन्त्रिमण्डल बनाता है और शासन का संचालन करता है । उसकी नीति व कार्य॑- 
वाहियों की उचित आलोचना करने के लिए सुदृढ़ विरोधी दल होना चाहिए। 
ब्रिटेन की द्वि-दलीय पद्धति को वहुदलीय पद्धति से अधिक अच्छा समझा जाता है। 
तीसरे, जनता को काफी राजनीतिक शिक्षा मिलनो आवश्यक है जिससे मतदाता 
अपने मत का सदुपयोग कर सकें | चौथे, जनमत निर्माण की समुचित स्वतन्त्ता 


भी आवश्यक है । 


प्र्श्त 


कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं ? उसके महत्व को बताइये 3 ' 

आधुनिक राज्यों में कार्ययालिका के क्‍या कार्य हैं ? 

कार्यपालिकाओं को किन आधारों पर भिन्न २ प्रकार का बताया गया है ? 

एकल और बहुल कार्यवालिका के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिए ॥ 

मंत्रिमण्डलात्मक व राष्ट्रपतीय कार्य लिकाओं के बीच अन्तर की मुख्य बातें दीजिए। 

संसदात्मक (मंत्रिमण्डलात्मक) शासन की मुख्य विशेषतायें क्‍या हैं ? इसके गुण-दोषों का 

भी विवेचन कोजिए । 

७, राष्ट्रपतीय शासन की मुख्य विशेषतायें दोजिए और उसके गुण व दोषों का भी विवेचत 
कीजिए । 

८... निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिय्रे--- 

(अ) नाममात्र की ओर वास्तविक कार्यपालिका 

(ब) राजनीतिक व स्थायी कार्यपा लिका 

(स) बहुल कार्यपालिका 

(द) कैबिनेट और पूर्ण मंत्रिमंडल 
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६. विधायिका 


१, विधायिका का महत्व और उसके छ्ायें 

महत्व--आजकल प्रजातन्त्र का युग है और प्रायः सभी प्रजातन्त्रीय राज्यों में 
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जिसका प्रधान काये कानून 
बनाना होता है । इस सभा को विधायिका, व्यवस्थापिका या विघानमण्डल कहते 
हैं। विधायिका अथवा विधानमण्डल के एक या दो सदन होते हैं । चूंकि शासन का' 
आधार कानून होता है, अत: विधायिका का राज्य के संगठव व संस्थाओं में चूल 
जैसा स्थान होता है । प्रजातन्त्वीय राज्यों में विधायिकां कार्यपालिका के ऊपर भी 
नियन्त्रण रखती है । सरकार के तीनों अंगों में विधायिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । यह उत विभिन्न प्रकार के कानूनों को बनाती है, जो चागरिकों के अधिकांश 
जीवन को विनियमित करते हैं । | 

इसके द्वारा निर्मित कानूनों पर ही समुदाय का कल्याण निर्भर करता है। 
यदि इसके बनाए हुए कानून लोकहित में हैं तो सम्पूर्ण समुदाय को लाभ पहुंचेगा, 
किन्तु यदि वे किसी एक वर्ग के हित में बनाए जाते हैं तो उनका परिणाम असमानता 
और अन्याय होगा। इस प्रकार विधायिका मुख्यतः एक मनात्मक (60॥#908- 
पंए०) संस्था होती है। पूर्ण अथवा निरंकुश राजतस्त में विधाग्रिका का अस्तित्व 
नहीं होता; क्योंकि राजा की इच्छा ही कानूव होती है। प्राचीन ग्रीस के नगर- 
राज्यों में सभी नागरिक प्र॒त्यक्ष रूप से कानून-निर्माण कार्यों में भाग लेते थे, क्योंकि 
एक तो नगर-राज्य छोटे-छोटे होते थे; दुसरे उनमें बहुमत सीमित जनसंख्या को 
नागरिकता के अधिकार मिले होते थे । किन्तु आधुनिक राज्य तो बहुत बड़े-बड़े 
हैं, इसी कारण नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं । ये प्रतिनिधि विधायिका 
के सदस्य होते हैं और सर्वताधारण के हित में सभी प्रकार के कानून बनाते हैं। 

विधायिका के कार्य ([70॥0/0॥8 ०7 7,6858077०) -- सभी आधुनिक राज्यों 
की विधायिकायें एक समान कार्य नहीं करतीं, फिर भी उनके कार्यों में काफी 
समानता होती है। सभी विधायिकायें कानून बनाती हैं, राज्य की आय और 
व्यय पर नियन्त्रण रखती हैं और अन्य सावंजनिक महत्व के विषयों पर विचार 
करती हैं । लगभग सभी राज्यों में उनका संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भी 
भाग रहता है। जिन राज्यों में संसदात्मक पद्धति होती है वहाँ विधायिकायें 
कार्येपालिका पर नियन्त्रण रखती हैं। कुछ राज्यों की विधायिकाओं को कार्यंपालिका 
के अध्यक्ष के निर्वाचन अथवा उच्च . सदत के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेने 
का अधिकार है। साथ ही, कुछ राज्यों, की विधायिकायें कार्यपालिका सम्बन्धी 


६८ ] शासन के सिद्धान्त 


कार्यों में भाग नेती हैं। अन्त में, कुछ राज्यों की विधायिकायें न्यायिक कार्य भी 
करती हैं।' अस्तु, विधायिकाओं के मुख्य कार्यो का विवेचन निम्नलिखित है-- 
विधायी (कानून बनाना)--र्जमा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक विधायिका 
व्यवस्थापन कार्य अर्थात्‌ कानून बनाने का कार्य करती है। वास्तव में सभी राज्यों 
में विधायिकाओं का विधायो कार्य सवसे अधिक महत्वपूर्ण है । इस शक्ति के अन्तर्गत 
विधायिकायें आवश्यकतानुसार नए कानून बनाती हैं, पुराने कानूनों को समाप्त ' 
अथवा उनमें संशोधन करती हूँ, जिससे कि राज्यों के कानूनों (विधियों) और बदली 
हुई सामाजिक, आधिक और राजनीतिक दशाओं में सामझजस्य बना रहे। कानूनों 
में स्रोतों का वर्णन करते हुए यह पहले ही बताया जा चुका है कि आजकल प्रायः 
सभी देशों में अधिकतर ही क्‍यों वरन्‌ सभी कानून विधायिकाओं द्वारा वनाये जाते 
हैं जो संविधि (६980/९$) कहलाते हैं । कानून बनाना तो विधायिकाओं का प्रमुख 
कार्य है, किन्तु विधेयकों के प्रारूप (07405 ० 8॥]8) राज्य के कानूनी अधिकारियों 
द्वारा तंयार किए जाते हैं । विधि निर्माण कार्य में विधायिका समितियों का व्यापक 
प्रयोग करती हैं, जिनके सदस्यों को उन कानूनों से सम्बन्धित विषयों के बारे में 
विशेष जानकारी हो जाती है। साधारणतया विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों में 
मोटी बातें दी जाती हैं उनके अन्तर्गत नियम व उपनियम प्रशासनिक अधिकारी 
बनाते हैं । इस प्रकार के विधि-निर्माण को अधीन या सौंपा हुआ (इप्फ0 एवां॥० 
०7 6९०९४४४९०) विधि-निर्माण कहते हैं। यह कहना उचित होगा कि यथासम्भव' 
विधायिका के कानून बनाते समय छोटी-छोटी विस्तार की बातों में जाने की 
आवश्यकता नहीं । 
वित्तीय (ए779709])--प्रत्येक राज्य में विधायिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य 
आय और व्यय पर नियन्त्रण रखना है। यही विभिन्‍न प्रकार के कर लगाने 
और विभिन्‍न स्रोतों से होने वाली आय को राज्य द्वारा की जाने वाली विभिन्‍न 
सेवाओं पर व्यय करने की स्वीकृति देती है। दूसरे शब्दों में, विधायिकार्यें बजट 
पास करती हैं । इस प्रकार विधायिक्राओं को राज्य के कोष पर नियन्त्रण के अधि- 
कार होते हैं। वर्तमान समय में बजट पास करना विधायिकाओं का बड़ा ही महत्व- 
पूर्ण कार्य हो गया है | वे बजट पास करने के साथ-साथ सरकारी विभागों की भय 
और व्यय पर नियन्त्रण करती हैं और उनकी जाँच-पड़ताल (40००) की 
रिपोर्ट अनेक देशों की विधायिकाओं के सामने पेश की जाती हैं । वास्तविकता तो 
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यह है कि संसदात्मक पद्धति वाले देशों में इस शक्ति द्वारा विधायिका विभिन्‍न 
विभागों के कार्यो की आलोचना करती है और उन पर एक प्रकार से अपने नियन्त्रण 
को लागू करती है । इसी शक्ति को धन स्वीकार करने की शक्ति (ए०फक्षष्य ० 76 
ए90७7४८) कहते हैं । 

कार्यकारी या प्रशासनिक (&०)्ांगरं॥आ7४०)--सभी राज्यों में विधायिकायें 
कार्यपालिका सम्बन्धी अथवा प्रशासनिक कार्य भी करती हैं । वे प्रशासनिक विभागों 
के संगठन के विषय में कानून बनाती हैं। विभिन्‍न भागों के कार्यों की आलोचना 
करती हैं और उनके लिए आवश्यक व्यय की स्वीकृति देती हैं। संसदात्मक पद्धति 
के अन्तर्गत कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) और विधायिका में अति निकट सम्पंके 
रहता है, विधायिका के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह 
है कि मन्त्रिमण्डल तभी तक अपने पदों पर आरुढ़ रह सकता है जब तक उसे 
व्यवस्थापिका के बहुमत का विश्वास अथवा समर्थन प्राप्त हो । ऐसे शासन में 
कार्यपालिका द्वारा तयार की हुई नीति को विधाथिका ही स्वीकार करती है, 
मन्त्रियों से उनके विभागीय कार्यों के बारे में प्रश्न पूछती है व जब चाहे बहुमत 
द्वारा उन्हें त्यागपत्न देने को विवश कर सकती है। किन्तु राष्ट्रपतीय शासन-पद्ध ति 
से कार्यंपालिका विधायिका से स्वतन्त्र होती है अर्थात्‌ विधायिका का कार्यपालिका 
पर नियन्त्रण नहीं होता । परन्तु वहाँ भी विधाथिका सरकारी विभागों के संगठन 
के बारे में कानून बनाती है, उनके कार्यों में जाँच करने के लिए कमीशन नियुक्त 
करती है, उदाहरण के लिए सं० रा० अमरीका में सीनेट (कांग्रेस का उच्च सदन) 
राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों का अनुसमर्थन (००0॥7779807) करती है । 

संविधान में संशोधन--लगभग सभी राज्यों में विधायिकाओं को अपने-अपने 
राज्यों के संविधान में संशोधन करने के कुछ अथवा पूर्ण अधिकार प्राप्त होते 
हैं । जिटेन की पालियामेंट तो साधारण कानून की ही तरह से कैसा भी संविधान 
सम्बन्धी कानून बना सकती है। अन्य देशों में संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों 
को विधायिकार्ये ही पास करती हैं, किन्तु उन्तके पास करने के लिए सामान्यतया 
विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है । कुछ राज्यों में उनके द्वारा पारित संशोधन 
सम्बन्धी प्रस्तावों को लोक-निर्णेय (7्श७०७१077) द्वारा, जैसा कि स्विटजरलंड में 
होता है, सम्पुष्ठ (४४५) किया जाता है, अथवा संघात्मक राज्यों में विभिन्‍न 
उपराज्यों की विधायिकाओं द्वारा उनका सम्पुष्टिकरण होता है। सं० रा० अमरीका 
तथा भारत में ऐसी ही व्यवस्था है । | 

अन्य--कुछ देशों की विधायिकाओं को निर्वाचन-सम्वन्धी कार्य भी करने होते 
हैं । स्विटजरलेंड व सोवियत संघ में तो “सर्वोच्च कार्यपालिका के सदस्यों की 
नियुक्ति विधायिकायें ही करती हैं और सोवियत संघ में विधायिकार्यें न्यायाधीशों का 
निर्वाचन भी करती हैं ।.हमारे देश में संसद व राज्यों की विधान सभायें राष्ट्रपति 
का निर्वाचन भी करती हैं तथा जिन राज्यों में विधान परिपदें हैं वहाँ की विधान 
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सभायें उच्च सदन के १/३ सदस्यों का निर्वाचन भी करती हैं। विधायिकाओं को 
कुछ राज्यों में न्यायिक कार्य करने के भी अधिकार प्राप्त हैं। सं० रा० अमरीका 
में कांग्रेस को गौर भारत में संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग्र की कार्यवाही 
फा पूर्ण अधिकार है । ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन (हाउस ऑफ लॉड स) राज्य 
का सबसे ऊंचा न्यायालय है। 

२. विधायिका की रचना 

विभिन्‍न प्रजातन्त्रात्मक राज्यों की विधायिकाओं के अध्ययन से पता चलता 
है कि विधायिका के संगठन के दो तरीके हैं। यह एक सदन वाली अथवा दो सदन 
थाली होती है । वास्तव में, विधायिका की वनावट के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण 
प्रशत ही यह है कि विधायिका एक संदन वाली हो अथवा दो सदन वाली । आधुनिक 
राज्यों में दोनों ही प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इस प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही प्रक्रार की विधाग्रिकाओं के गुण और दोषों पर 
विचार किया जाय । द्विसदनात्मक (87087704]) विधायिका के पक्ष में निम्नलिखित 
तक दिये जाते हैं-- 

(१) उच्च अथवा इसरा सदन उतावलेपन को रोकता है'--यह कहा जाता है 
कि निर्वाचित विधायिका के अधिकांश सदस्य जनमत के अनुकूल क्षणिक भावावेश 
में अथवा प्रभावशाली वक्ताओं के प्रभाव में आकर किसी प्रस्ताव या विधेयक के 
ऊपर पूरी तरह से विचार किये बिना ही पक्ष या विपक्ष में मत दे देते हैं । ऐसी 
जल्दी में पास किये जाने वाले विधेयकों पर उच्च सदन एक प्रकार की उपयोगी 
रोक लगाता है ॥ (6 5छए65 88 & बल: पफरणा गबधज, उबशी 00 पी 
200#50864 [688]8007.) । रे 

(२) स्वेच्छाचारिता को रोकता है--जब व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता 
है, तो उसका बहुमव चाहे तो स्वेच्छाचारी कानूब बना सकता है (7675 8 
इाल्टपरशात ब8क्ााग् 6 त6४9००ग9ञआ 0 ३ धगड़ी6 दाब्यः०/) । दिसदतीय 
प्रणाली के अन्तगंत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा विधायिका की स्वेच्छाचारिता के 
विरुद्ध अधिक अच्छे ढज़ा से हो सकती है। यदि विधायिका में एक ही सर्दन 
होता है तो सारी शक्ति उसी के हाथ में केन्द्रीभूत हो जाती है और वह जैसे चाहे 
कानून बना सकती है। किन्तु दो सदनों के होने पर एक सदन दूसरे सदन की 
स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है; फलस्वरूप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की 
अधिक सम्भावना बढ़ जाती है । 

(३) कानून पास होने में देरी करता है--दो सदन होने पर कानून के पास होने 
में देरी लगती है। विधायिका के प्रथम सदन द्वारा पास किये किसी विधेयक पर 
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कुछ समय वाद दूसरा सदन विचार करता है; इस बीच में उस विधेयक्र के विषय 
में विचारवात माथरिक भी सोचते हैं और उसके पक्ष या विपक्ष में एक प्रवल 
जनमत का मिर्माण हो सकता है ।! फलस्वरूप दूसरा सदन विधेयक पर विचार 
करते समय जनमत का पूरा ध्यान रख सकता है । इस प्रकार से बनाये गये कानून 
अधिक सन्तुलित व जनमत के अनुकूल होते हैं । | ! 

(४) अशुद्धियों को दूर करता है--इसमें विधेयकों पर अधिक अच्छी प्रकार से 
विचार किया जा सकता है और प्रथम सदन द्वारा पास किये गये विधेयकों में यदि 
कुछ लुटियाँ रह गई हों तो यह उन्हें दूर कर सकता है । साथ ही, यह प्रथम सदन 
के भार को भी कम करता हैं। बहुत से ऐसे विधेयक, जिसके वारे में गम्भीर मतभेद 
न हों आरम्भ में दूसरे सदन में पास किये जा सकते हैं मौर बाद में प्रथम सदत 
उनकी शीघ्रता से पास कर सकता है। 

(५) विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देता है--दूसरे सदव में विभिन्न प्रकार के 
विशेष हितों का प्रतिनिधित्व सुविधापूवेक किया जा सकता है। इसमें नामजदरणगी' 
द्वारा योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की सेवायें राष्ट्रीय हित में प्राप्त की जा सकती 
हैं । गत: जो योग्य और अनुभवी व्यक्ति चुनाव के झंझट में पड़ना पसन्द नहीं 
करते, उन्हें आसानी से उच्च सदन में नामजद सदस्य बनाया जाता है (६ ४०-०5 
8 ००7रएथांशाए 7्राध्था5 0 शा) 760768४शाहा07 70 590९9] 77 28४5 07 
0]88868 4॥ ॥76 &:96.) | 

(६) संघीय रण्ज्यों में उप-राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है--साधारणंतया 
संघ राज्यों में प्रथम सदन में प्रतिनिधित्व का आधार राज्य की जनसंख्या होती है 
जो विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्ों में बंटी रहती है। संघीय राज्यों में आवश्यकता इस 
बात की. होती है कि राज्य की इकाइयों. (अथवा-उपराज्यों) का राज्य की व्यवस्था- 
पिका में, जहाँ तक हो सके समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व हो । यह कांये 
दूसरे सदस के होने पर सुविधापूर्वक किया जा सकता है | * 

(७) जंसा कि मेरियट (3. 8. 7. )शधा77/०0) नामक लेखक ने कहा है, 
इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के कनुभव दसरे सदन के 
पक्ष में हैं (कएुशंल्ाए8 ० ग्रॉंध09 445 960॥ व 8ए०प7 09० ०४870 ७5) 
इसका प्रमाण यह है कि जिन देशों में दो संदन वाले विधान-मण्डल बनाये गये 
उन सभी में यह व्यवस्था अभी तक स्थिर है और उसकी देखा-देखी अन्य राज्यों से 
भी इस व्यवस्था को अपनाया है। ॒ 

दूसरे सदन के विपक्ष में तके--(१) अवेसिये के विचार--प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखंक 
अवेसिये ने कहा है, “जनता की इच्छा ही कानून है” । एक समय में किसी विषय 
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पर जनता की दो इच्छायें नहीं हो सकतीं अत: जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एक हो सदन होना चाहिए। दूसरा सदन यदि प्रथम का विरोध 
करता है, तो दुष्ट है भर यदि अनुमोदव करता है, तो बेकार है! ([/ 8 86००॥० 
णावाजिलशः तांइ४ढ8 (०ण पाठ ग्री४ा, व ३5 ग्रांइ्णगांठए0पन्‍5; मी या. बह/०९5 
जाता वी, ई६ 8 इपछ०-ीप०ए8) । परन्तु इस विकल्प का फाइनर ने इस प्रकार से 
उत्तर दिया है--यदि दोनों सदन किसी विषय पर सहमत हों तो जनसाधारण का 
कानून के न्‍्याय और वुद्धिमत्ता में विश्वास और भी चढ़ होगा, किन्तु यदि उनमें 
मतभेद है, तो ऐसे समय में जनता को उस विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर 
से विचार करना चाहिए । 

(२) दूसरा सदन होने पर कानुनों के बनने में देरी लगती है और व्यय भी अधिक 
होता है (8 86००7व दाक्ार०थ/ 45 8 ००भीड़ वाडएाओ) । 

(३) दूसरे सदन की बनावट किस प्रकार की हो; इस प्रश्त का उत्तर विभिन्न 
प्रकार से दिया गया है भर्थाव्‌ दूसरे सदन के समर्थकों में इसकी बनावट के विषय 
में एकमत नहीं हैं । आधुनिक लेखकों का मत है कि दूसरा सदन हो तो प्रथम से 
प्रतियोगिता न करे, और इस प्रकार से संगठित किया जाय कि इसमें योग्य वे 
अनुभवी सदस्य आ सके । इन दोनों बातों को व्यवहार में मिश्रित करना अत्यन्त 
कठिन है । ; 

(४) गेलेद के मतानुसार एक सदन वाली विधायिका के पक्ष में ये तके दिये जतति 
हैं--(अ) ऐसी व्यवस्थापिका का संगठन सरल भौर सीधा होता है; भौर यह 
निर्वाचकों के प्रतिनिधित्व का सीधा ओर अधिकारपूर्ण साधन हैं। (५) लॉस्‍्की फे 
विचार--लॉस्की कहता है कि दूसरा सदन व्यर्थ है, क्योंकि जब कोई विधेयक प्रथम 
सदन में पास होता है, तो उसके तीन वाचन होते हैं, उसकी प्रत्येक धारा पर 
विचार करते समय पक्ष-विपक्ष में सभी तर्को पर पूरा ध्यान दिया जाता है। साथ 
ही विधेयक की धारायें और उन पर होने वाले बाद-विवाद समाचार-पत्ों में 
प्रकाशित होते हैं. और देश भर में उचकी विवेचना व आलोचना की जाती है; 
विधेयक पर विचार करने वाली समिति इन सब पर पूरी तरह से ध्यान देती है !' 

निष्कर्ष---आधुनिक' प्रवृत्ति यह है कि जिन राज्यों में उच्च सदनों की व्यवस्था 
है, वहाँ पर उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। इस अक्रिया का सबसे 
सुन्दर उदाहरण ब्रिटेन है, जहाँ पर कि लार्ड सभा की शक्तियाँ घट्ते-घटते 
केवल नाममातन्न की रह गई हैं | भारत में भी राज्य सभा व राज्यों की विधान 
प्रिषदों की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित व जनप्रिय सदन की शक्तियों से बहुत कम 
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रखी गई हैं; क्योंकि कई देशों के अनुभव से पता चलता है कि दो सदन वाली 
व्यवस्था के कारण बहुधा गतिरोध व अनावश्यक विरोध पैदा हो जाया करते हैं 
और अनावश्यक देरी होती है | संघात्मक देश में, संघीय विधानमण्डल में तो दो 
सदन होने आवश्यक ही समझे जाते हैं, किन्तु इकाई राज्यों की विधायिकायें 
सामान्यतया एक सदत वाली होती हैं। ऐसी ही व्यवस्था कनाडा के प्रान्तों 
स्विटजरलैंड के केन्टनों और आस्ट्रेलिया व भारत के अधिकतर इकाई राज्यों में पाई 
जाती है । अन्त में, हम यहीं कहेंगे कि संघीय व विशाल क्षेत्रों वाले राज्यों में दो 
सदन वाले विधानमण्डल अधिक उपयुक्त हैं; किन्तु उच्च सदनों की शक्तियाँ काफी 
सीमित होनी चाहियें । छोटे-छोटे राज्यों व संघों के इकाई राज्यों में एक सदंन 
वाली विधायिकायें ही पर्याप्त समझी जानी चाहियें। अब हम दोनों सदनों की 
रचना के बारे में अलग-अलग विवेचन करेंगे । 
दूसरे सदन की रचना--(१) कुछ राज्यों में दूसरा सदन वंगानुगत आधार पर 

बनाया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्निटेन की लार्ड सभा है; 
जिसमें अधिकांश संदस्य वंशानुगत आधार पर बैठते हैं और शेष का विभिन्न 
पीयसे (उच्च वंश के उपाधिकारी व्यक्ति) निर्वाचन करते हैं। परन्तु अब इस 
आधार को सर्वेथा प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त का विरोधी माना जाता है। (२) कुछ 
राज्य के उच्च सदन में राज्य के अध्यक्ष द्वारा नामजद व्यक्ति ही रहते हैं। कनाडा 
की सीनेट में सभी सदस्य वहाँ के गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किये जाते हैं | अन्य 
अधिकतर राज्यों में सब तो नहीं किन्तु कुछ सदस्य बहुधा राज्य के अध्यक्ष द्वार। 
नामजद होते हैं । भारतीय राज्यसभा तथा राज्यों की विधान परिषदों में राष्ट्रपति 
व गवर्नरों को क्रमशः कुछ सदस्यों को नामजद करने का अधिकार है । परन्तु इस 
सिद्धान्त को भी प्रजातन्त्र विरोधी समझा जाता है, इसी कारण इसका प्रयोग कम होत। 
जा रहा है। (३) कुछ राज्यों, विशेषकर संघीय राज्यों, में उच्च सदव के सदस्य 
विभिन्‍न उप-राज्यों या इकाइयों का-प्रतिनिधित्व करते हैं। सं० रा० अमरीका 

स्विटज रलेंड, सोवियत संघ और भारत में ऐसा ही है; परन्तु पहले तीन में प्रत्येक 

उप-राज्य का समान प्रतिनिधित्व है--अर्थात्‌ प्रत्येक उप-राज्य से दो-दो या अधिक 

प्रतिनिधि चुनकर भाते हैं, भारत में ऐसा नहीं है । ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 

निर्वाचित होते हैं । 

आजकल अग्नलिखित ढंग को सबसे उत्तम समझा जाता है । उच्च सदन का एक 

भाग नामजद सदस्यों का और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का होना 

चाहिए । इस सदन क्के सदस्यों की संख्या जहाँ तक हो कम ही रहनी चाहिए, २५० 

से अधिक संख्या अच्छी नहीं समझी जाती, ब्रिटेन और सोवियत संघ को छोडकर 

अन्य राज्यों में इसकी सदस्य संख्या सीमा से कम ही है। भारत की राज्य सभा में 

अधिक से अधिक २५० सदस्य रे सकते हैं और किसी भी उपराज्य की विधान परिषद 

में १०८ से अधिक संख्या नहीं हैं । उच्च सदन के सदस्यों में पहले उच्च वंश या 
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वर्गीय हितों जैसी--उद्योगपतियों, व्यापारियों श्रमिकों और जमींदारों का प्रति- 
निधित्व अधिक होता धा । भारत के संविधान द्वारा इनमें शिक्षकों, स्वातकों भौर 
विभिलल क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व रखा गया है। उच्च सदन के सदस्यों 
के लिए निर्धारित योन्यताओं में निम्नतम आयु की सीमा निचले सदत के सदस्यों से 
ऊंची होती है। इन सदस्यों की अवधि भी अधिक होती है। हमारे यहाँ प्रत्येक 
सदस्य ६ वर्ष के लिये निर्वाचित होता है। यह सदन स्थायी है; इतके १/३ सदस्य 
प्रति दो वर्ष में अपने स्थान खाली कर देते हैं, परन्तु उन्हीं सदस्यों को फिर से 
निर्वाचित किया जा सकता है। अन्य राज्यों में भी इतकी अवधि ५ या ४ वर्ष 
रबखी जाती है और एक तिहाई सदस्य प्रति दो या तीन वर्ष में अपने स्थान रिक्त 
करते हैं । पूरे सदन का एकदम पुन्र:निर्वाचन नहीं होता । इसका लाभ यह है कि यह 
सरकार की नीति में आकस्मिक परिवर्तनों को रोकती है, परन्तु साथ ही साथ नये 
विचारों के प्रदेश पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती । 

निचले सदत की रचना--इस सदन का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन 
होना चाहिये। अधिकतर राज्यों में अब व्यस्क मताधिकार प्रदान किया जा रहा 
है। मताधिकार पर किसी भी प्रकार की सीमाये लगाना आजकल अप्रजातन्त्ात्मक 
समझा जाता है। सदन की सदस्य संख्या वितनी हो ? यह प्रश्व विचारणीय है । 
इसकी सदस्य संख्या इतनी अधिक न हो कि यह अपना मननात्मक काय॑ प्रभावशाली 
ढंग से न कर सके, परन्तु इसमें राज्य के सभी प्रदेशों अथवा जन-समूहों का उचित 
प्रतिनिधित्व भी हो । अत: इसकी सदस्थ-संख्या निश्चित करते समय राज्य के 
क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिये । इसके लिए ५०० सदस्यों 
की अधिकतम सीमा अधिकतर लेखक ठीक मानते हैं। सदस्यों के निर्वाचन -े 
विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न तरीके हैं, परन्तु अधिकतर राज्यों में भूमिगत निर्वाचन- 
क्षेत्र और वे भी एक सदस्य वाले अधिक पसन्द किये गये हैं। कुछ देशों में आनु- 
पातिक प्रत्तिनिधित्व पद्धत्ति की व्यवस्था है, जिसके लिए बहु सदस्य वाले निर्वाचन 
क्षेत्रों का होना आवश्यक है । 

इस सदन की अवधि इतनी कम न हो कि सदस्यगण चुने जाने के उपरान्त जब 
(सकी आवश्यक काये-विधि से परिचित हों, उसके कुछ समय बाद ही फिर उन्हें 
ये निर्वाचन की चिन्ता सताने लगे। सं० रा० अमरीका में काँग्रेस के मिचले 
दत की अवधि २ वर्ष है। फलतः वहाँ सदस्यगण जैसे ही अपने कार्य को भली 
कार समझने योग्य होते हैं, तुरन्त ही उन्हें नये चुनाव की तैयारी में लग जाना 
गीता है। इसके विपरीत इसकी अवधि इतनी लम्बी भी न हो क्ि सदस्यगण कुछ 
मय बाद जनमत का ठीक से प्रतिनिधित्व न कर सकें। इन कारणों से इसकी 
प्रवधि ४ या ५ वर्ष होनी चाहिये। निचला सदन ही लोकप्रिय सदन (2079 
005०) होता है; अर्थात्‌ यही जनता की इच्छा का सच्चा प्रतिनिधि होता है । मत: 
से कानून निर्माण और आय-व्यय के नियन्त्रण में अन्तिम निश्चय के अधिकार 
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प्राप्त होने चाहियें। साथ ही इसे कार्यपालिका पर भी नियन्त्रण की शक्ति होनी 
चाहिये । संसदात्मक पद्धति में तो ऐसा ही होता है। निचले सदन को कार्यपालिका 
पर पूर्ण नियस्त्रण के अधिकार होते हैं, क्योंकि इसे अविश्वास का श्रस्ताव पास 
करके उस्ते हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। आशिक क्षेत्न में भी वास्तविक शक्ति 
निचले सदन को ही मिली रहती है । 
३. सदनों की तुलनात्मक शक्तिपाँ और विधायी प्रक्रिया 
दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना--वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि दो सदन वाले 
विधानमण्डल में निचले अथवा लोकध्रिय सदन को व्यापक और वास्तविक शक्तियाँ 
प्राप्त हों । इसी कारण अधिकत्तर देशों में ऊपर वाले सदनों की शक्तियाँ निचलेः 
सदनों की तुलना में बहुत कम और परिमित होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में सन्‌ १६११ 
के पालियामेंटरी अधिनियम द्वारा ला्ड सभा की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित कर 
दी गई । जहाँ तक घन विधेयकों (](0769 9॥॥$) का सम्बन्ध है, उनके वारे 
में तो ला सभा की शक्तियाँ नहीं के समान हैं। अन्य विधेयकों के बारे में भी वह 
केवल उनके पास होने में कुछ देरी करा सकता है तथा उनको दोहराता है, अतएव 
लार्ड सभा की शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं । ब्राइस कास्फ्रेंप ने लार्ड सभा. के उचित 
कार्य इस प्रकार बताये--ऊपर वाले सदन को लोकप्रिय सदन की इच्छा में बाधा 
नहीं डालनी चाहिये, परन्तु उनके द्वारा पास किये गये विधेयकों को दोहराना 
चाहिये। इस विधेयक को कानून बनने के बीच में इतनी देरी कराने का अधिकार 
हो कि उस पर जनमत की अभिव्यक्ति के लिये काफी समय मिल जाये। भारत में 
भी राज्य सभा व विधान परिषदों की शक्तियाँ क्रमश: लोकसभा व विधान सभाओं 
| की तुलना में बहुत ही सीमित हैं और वित्तीय क्षेत्र में तो नाममात्र की हैं । सोवियत 
संघ व संयुक्त राज्य अमरीका में दोनों सदनों की शक्तियाँ लगभग समान हैं । 
अमरीका की सीनेट (5०786) तो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली ऊपर वाला 
सदन कहा जाता है । 
विधायिका का संगठन ((शष्ट४752007)--प्रत्येक सदन अपने लिए एक 
सभापति और एक उप-सभापति का निर्वाचन करता है । साधारणतया निचले सदन 
के सभापति अध्यक्ष (57०2:७) और उपाध्यक्ष कहलाते हैं। संयुक्त राज्य 
अमरीका और भारत में यह व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति उच्च सदन का सभापति 
रहे और उसकी अनुपस्थिति में उसी सदन द्वारा निर्वाचित उप-सभापति कार्य करे | 
नये निर्वाचित सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व अपने पद की 
शपथ लेनी होती है । उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सदन में उन्हें भाषण 
और मतदान की स्वतन्द्गतता होती है साथ ही उन्हें अपने कार्यकाल में वेतन और 
भत्ते मिलते हैं। विधायिका के वर्ष में कम से कम एक अथवा दो सत्न होते हैं 
जो काफी दिनों तक चलते हैं। प्रत्येक सदन की वैध काययंवाही के लिए गण्पु्िः 
की शर्ते होती है, अर्थात एक निश्चित संझंया से कंम संद॑स्यों की उपस्थिति मे 
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कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। सदन में अधिकांश प्रस्ताव और विधेयक 
बहुमत पक्ष में आने पर पास होते हैं । किन्तु कुछ विशेष प्रस्तावों जैसे संशोधन 
पथधवा राष्ट्रपति पर महा अभियोग सम्बन्धी प्रस्तावों को पास करने के लिये विशेष 
बहुमत की शर्त होती है । 
विधायी प्रक्चिया ([.८४5$]४#५० ?70०८१४7०)--किसी भी सदन में पेश किये 
जाने से पूर्व प्रत्येक विधेयक (9॥]) का प्रारूप (ता47) बहुत सोच-समझकर और 
कानूनी सलाहकारों के परामर्श से त॑यार किया जाता है| अन्तिम रूप में पास होने के 
पूर्व साधारणतया इसको कई मंजिलें पार करनी होती हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन 
निम्नलिखित है-- 
(१) प्रस्तावित विधेयक किसी निश्चित समय पर सदन में पेश किया जाता 
है। इस समय पेश करने वाला सदन-सदस्य से प्रार्थना करता है कि विधेयक का 
पहला वाचन किया जाय | प्रार्थना स्वीकृत हो जाने पर वह सदन के सामने इन तीच 
में से एक वात स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता है--विधेयक का तुरन्त ही 
दूसरा वाचन किया जाय; (ख) विधेयक प्रवर समिति (806० (०एणयग९6) के 
विचाराधीन कर हिया जाये, या (ग) विधेयक लोकमत जानने के लिए प्रसारित 
किया जाये । (२) जब कोई विधेयक समिति के विचाराधीन कर दिया जाता है तो 
समिति उसके बारे में छानबीन करती हैं और निश्चित समय के भीतर रिपोर्ट देती 
है । समिति की रिपोर्ट गजट में प्रकाशित होती है । इसके उपरान्त निश्चित समय 
पर यह रिपोर्ट फिर सदन के सामने पेश की जाती है। दूसरे वाचन में विधेयक की 
प्रत्येक धारा पर विस्तार के साथ विचार और विवाद किया जाता है। इसी समय 
उन धाराओं पर संशोधन पेश किये जाते हैं । प्रत्येक धारा के ऊपर आये संशोधन 
” पर विचार के बाद मत लिए जाते हैं और स्वीकृत संशोधन के अनुसार घारा में 
सुधार कर लिया जाता है और फिर धारा पर मत लिया जाता है। इस प्रकार 
स्वीकृत धारायें विधेयक के अंग बन जाती हैं। अन्त में एक बार फिर इस प्रस्ताव 
पर मत लिया जाता है कि क्या विधेयक का तीसरा वाचन हो। (३) यह प्रस्ताव 
स्वीकृत होने पर विधेयक का तीसरा वाचन होता है। इस समय विधेयक में यदि 

. कोई साधारण या भाषा सम्बन्धी त्रुटि मिलती है तो उसे ठीक कर लिया जाता है । 
यह वाचन केवल विधेयक को दोहराने के विचार से होता है । 


उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा कोई भी विधेयक एक सदन में पास होता है। उसके 
उपरान्त दूसरे सदन में विधेयक पर ऐसी ही प्रक्रिया द्वारा विचार होता है। दोनों 
सदनों द्वारा जब कोई विधेयक एक ही रूप में पास होता है, तव उसे राज्य के 
अध्यक्ष के पास अनुमति (855७7) के लिए भेजा जाता है। संसदात्मक पद्धति वाले 
देशों में राज्य का अध्यक्ष उस पर अपनी अनुमति दे देता है या कहीं-कहीं, जंसा 
भारत में है, विधान-मण्डल को अपने सुझावों के साथ पुनविचार के लिए विधेयक 
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को लौटा देता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश में, ज॑सा संयुक्त राज्य 
अमरीका में राष्ट्रपति को विधेयक पर प्रतिषेध (४७४०) का अधिकार भी है। 

विधायी प्रक्रिया में समितियों का प्रयोग--प्रायः सभी देशों के विधान-मण्डल' 
समितिन-व्यवस्था (00766 $ए&०70) का कम या अधिक प्रयोग करते हैं । 
विधायिका की समित्तियाँ स्थायी (88748) तथा प्रवर (50००)) समितियाँ होती 
हैं । संथुक्त राज्य अमरीका में काँग्रेस की स्थायी समितियों का महत्व अन्य सभो' 
देशों की समितियों से बढ़कर है। काँग्रेस का प्रतिनिधि सदन (लोकप्रिय सदन) 
अपना अधिकांश विधायी कार्य अर्थात्‌ विधेयकों को समितियों के सुपुर्द कर देता है । 
ये समितियाँ विधेयकों पर विस्तृत रूप से विचार करती हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों 
अथवा समूहों के प्रतिनिधियों की गवाहियाँ भी लेती हैं । इनकी रिपोर्ट पर सदन 
विचार और वाद-विवाद करता है, किन्तु यदि कोई समिति किसी विधेयक विशेष 
पर रिपोर्ट न दे तो वह विधेयक सदन के सामने नहीं आता । इसी कारण यंह कहा 
जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में काँग्रेस की स्थायी समितियाँ लघु विधायिकायें 
(486 १.688४40०7८४) हैं, जिन्हें विधेयकों पर विचार करने का अधिकार ही 
नहीं वरन्‌ उसके अन्त करने की शक्ति भी प्राप्त है । 

वित्तीय प्रक्रिया (साक्यालंत्र [7००८१प४)--साधारणत: सभी प्रकार के वित्तीय 
अथवा धन विधेयक निचले सदन में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसे विधेयकों के 
सम्बन्ध में ब्रिटेन की लार्ड सभा तथा भारत की राज्य सभा की शक्तियाँ अत्यधिक 
सीमित हैं । दूसरे शब्दों में, उन्हें कोई वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं किन्तु संयुक्त 
राज्य अमरीका में काँग्रेप का ऊपर वाला सदन वित्तीय विधेयकों के क्षेत्र में भी 
बराबर की शरक्तियाँ रखता है । न्‍ - 


.. अच्छी अर्थात्‌ स्वतन्त्र व सुचारु रूप से काये करने वाली विधायिका के सम्बन्ध 
में ये बातें ध्यान देने योग्य हैं--(१) यथासम्भव कार्यपालिका विधायिका पर प्रभाव 
न डाल सके । (२) विधायिका के सदनों की कार्यवाही में स्वतन्त्र वाद-विवाद के 
लिए पूर्ण अवसर होना चाहिए । (३) कुछ सीमित अंश में, जहाँ तक व्यावहारिक 
हो, जन-निर्णय, प्रस्तावाधिकार तथा प्रतिनिधि प्रत्यावतैन के लिए व्यवस्था हो । 
(४) प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली में ऊपर वाले सदन का अप्रत्यक्ष निर्याचल और 
परिमित शक्तियाँ होनी चाहिएँ । विधायिका के सदस्यों और प्रशासन के विभागों 
के बीच आंगिक सम्बन्ध ("840० ००४९०४०7) हो, इस उद्देश्य से विधायिका के 
सदस्यों की विभिन्‍न विभागों से सम्बन्धित कार्यों और विधेयकों पर विचार करने 
के लिए स्थायी समितियाँ होनी चाहिएँ । (६) निर्वाचकों को काफी राजनीतिक शिक्षा 
अथवा प्रशिक्षण मिलवा चाहिये और प्रतिनिधियों को राजकीय मामलों का समुचित 


ज्ञान व अनुभव होना चाहिये | अतः उनके लिए कुछ निम्नतम अंग आवयन 
होनी चाहिए । 


७८ ] शासन के सिद्धान्त 


७. प्रत्यक्ष चिधि-निर्माण 


कुछ समय से जनता का प्रतिनिधि संस्थाओं में विश्वास कम हो रहा है और' 
जनता द्वारा स्वयं विधि निर्माण हो, ऐसी प्रवृत्ति देखने में आती है । इसके दो 
मुख्य कारण हैं; प्रथम, जनता यह समझने लगी है कि राजसत्ता जनता में निहित 
है और राजसत्ता को वास्तविक रूप देने के लिए यह आवश्यक समझा जाने लगा है 
कि जनता कानूनों पर स्वीकृति दे या उनके निर्माण में प्रत्यक्ष भाग ले । दूसरे, 
विधघायिकाओं के कार्यो से निराशा और उनमें अविश्वास का बढ़ना । यह सच है कि 
विधायिक्रा सभाओं में राजनीतिक दलों की प्रधानता रहती है, अतः वे वास्तविक 
जनहित का पूरा ध्यान नहीं रख पाती | अधिकतर देशों में वर्गीय हितों को बढ़ाने 
के लिए पक्षपातपूर्ण कानून बनाए जाते हैं । ऐसे कानून सामान्य इच्छा पर आधारित 
नहीं कहला सकते । यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि कठोर दलीय अनुशासन के 
7रण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से अपने मत का प्रयोग नहीं कर 
सकते । इन कारणों से तथा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्न के सिद्धान्त को यथासम्भव क्रियात्मक 
रूप देने के लिए आजकल प्रत्यक्ष विधि निर्माण (0॥6८६ [6९8%॥०॥) का समर्थन' 
किया जाता है | प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की दो विधियाँ प्रमुख हैं, जिनका संक्षिप्त 
विवेचन निम्बलिखित है-- 
जन-निर्णय (7२८०७४९७००४77)--जन-निर्णंय अथवा लोक-निर्णय का तात्पयं उस 
साधन से है जिसके द्वारा उन विधेयक्नों अथवा संवधानिक संशोधन पर जनता को 
नर्णायक्र सम्मति ली जाती है जिन पर व्यवस्थापिका में वाद-विवाद हो चुका होता 
है । यदि निर्वाचक एक निश्चित बहुमत द्वारा उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वह 
कानून बन जाता है, अन्यथा नहीं । इनका आधारभूत विचार यह है कि कानून 
ज़नता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए विधायिका द्वारा पास कानून पर 
ज़नता की निर्णायक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । जन-निर्णय दो प्रकार का 
होता है---अनिवार्य (००#82४०7५) और दूसरा ऐच्छिक या वैकल्पिक (09#0॥9) 
अनिवार्य जन-निर्णय के अच्तगंत विधायिकरा द्वारा पारित (995860) प्रत्येक कानून 
जनता की सम्मति जानने के लिए उसके सामने अनिवार्य रूप से पेश किया जाता 
है । स्विटजरलेंड के केन्टनों में प्रत्येक कानून के लिए और स्विटजरलेंड तया संयुक्त 
राज्य अमरीका के अनेक राज्यों और आस्ट्रेलिया में संवैधानिक संशोधन के लिए 
अनिवार्य जन-निर्णय का प्रयोग किया जाता है । ऐच्छिक जन-निर्णय में प्रत्येक कानून 
को जनता के सामने पेश नहीं किया जाता, वरन्‌ वे ही कानन जनता के निर्णय के 
लिए उसके सामने रखे जाते हैं, जिनके लिए निर्वाचक एक निश्चित संख्या म 
मतदाताओं के हस्ताक्षरों के साथ प्रार्थना करते हैं। यह संख्या संविधान में दी हुई 
है | स्विटजरलेंड में साधारण कानूनों पर जन-निर्णय की माँग के लिए तीस हजार 
नागरिकों के हस्ताक्षर या आठ केन्‍्टनों की विधायिकाओं की प्रार्थना आवश्यक 
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स्विटजरलेंड के कुछ केन्टनों--उ री, ग्लेरस आदि में जन-निर्णय में भी बढ़कर 
प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की एक विधि और भी है। इन केन्टनों में निर्वाचक वर्ष में 
एक बार खुले चरागाहों में एकत्वित होते हैं । वे अपनी प्रभाओं (7.870528077066) 
में कानूनों को पास करते हैं, करों पर स्वीकृति देते हैं और आगामी वर्ष के लिए 
अपने कार्यपालिका अधिकारियों को चुनते हैं। इसके अतिरिक्त जननिर्णय से 
मिलती-जुलती एक विधि और है, जिसे जनमत ([0695००) कहते हैं। जनमत 
एक प्रकार का लोकप्रिय जन-निर्णय है, जिसका राजनीतिक उद्देश्यों अथवा महत्व- 
पूर्ण प्रश्नों पर जनता का मत जानने के लिए प्रयोग किया जाता है । 
प्रस्तावाधिकार (एफर्राए०)--जन-निर्णय को भी प्रत्यक्ष विधि-निर्माण का 
संतोषजनक साधन नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें विधथिका द्वारा प्रस्तावित कानूनों 
को विधायिका द्वारा पास किए जाने पर ही जनता का निर्णय जानने के लिए उसके 
सामने रखा जाता है । इसमें जनता को अपनी ओर से चाहे कानूनों को प्रस्तावित 
करने का अधिकार नहीं है। यह माना जाता है कि नागरिकों को अपनी इच्छा के 
कानूनों के लिए विधायिका में प्रस्ताव रखने का अधिकार भी होना चाहिए । इसी 
को प्रस्तावाधिकार कहते हैं। इसके अन्तर्गत संविधान द्वारा निश्चित संख्या में 
नागरिकों को चाहे कानून के लिए प्रार्थना करने या स्वयं उसका मस्तौदा तैयार 
करके उस पर कानून बनाने की प्रार्थना करने का अधिकार होता है। जब विधायिका 
उस कानून को पास कर देती है तो यह कानून पुनः एक बार जनता का निर्णय 
जानने के लिए नागरिकों के सामने रखा जाता है । इस साधन का प्रयोग स्विट्जर- 
लेंड के केग्टनों में और संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों में प्रत्येक प्रकार के 
कानूनों के लिए किया जाता है और स्विस संघ तथा अमरीका के १४ राज्यों में 
संवंधानिक संशोधन के लिए भी इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है | स्विस संघ 
में ५० हजार नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं । 
प्रतिनिधि प्रत्यावर्तव (/९८०७॥)--प्रत्यावतेत के द्वारा एक निश्चित संख्या सें 
'मतदाता किसी निर्वाचित कर्मचारी या ऐसे प्रतिनिधि को पदच्युत कराने की प्रार्थना 
करते हैं जिनके कार्य से उनको संतोष प्राप्त नहीं हो | प्रार्थता पर मतदान होता है, 
यदि बहुमत प्रार्थना को स्वीकार करता है तो वह कर्मचारी या प्रतिनिधि पदच्युत 
हो जाता है। इसका प्रयोग कुछ अमरीव-न राज्यों व सोवियत संघ में किया जाता 
“है। वास्तव में, प्रतिनिधि प्रत्यावर्तनः ऐसे प्रतिनिधि को दण्डित करने का साधन 
है, जो अपने कतव्प एवं दायित्व का पालन चहीं कंरंता । परन्तु इसके अनेक दोष 
भी हैं । इसके पे के भय के कारण प्रतिनिधि स्वतन्त्र एवं निडर होकर अपने 
कतव्य का पालन नहीं कर सकता तथा राजनीतिक दलबन्दी की गन्दगी की कीचड़ 
में फँंस जाता है, दलबन्दी के आधार पर किसी प्रतिनिधि पर मिथ्या दोषारोपण 
किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि साधन का प्रयोग किया ही 
जाए तो विधायिका के प्रथम और अन्तिम वर्ष में इसका प्रयोग वर्जित होना चाहिए 
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ओर प्रभावी करने के लिए कम से कम ४० प्रतिशत मतदाताओं की स्वीकृति होनी 
चाहिए। 

प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के गुण--(१) इसके द्वारा लोकप्रिय राजसत्ता के विचार 

को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। प्रस्तावाधिकार के द्वारा जनता स्वयं चाहे 
कानून का प्रस्ताव रखती है और जन निर्णय के द्वारा पास किये गये कानून पर 
भपत्ती स्वीकृति देती है। इस प्रकार अनुचित विधेयकों को कानून बनाने से' 
रोका जाता है और उचित एवं चाहे विधायकों को कानून का रूप दिया जाता है । 
(२) प्रत्यक्ष विध्ति निर्माण द्वारा जो कानून पास होते हैं उन पर जनता की स्वीकृति 
होती है। उनका इच्छापूर्वक पालन किया जाता है। इस प्रकार इन कानूनों के 
पालन द्वारा देश-भक्ति की भावना को प्रोत्साहन एवं बल मिलता है। (३) इन 
साधनों के द्वारा जनता की राजनीतिक शिक्षा होती है । इनके कारण नागरिकों को 
चार या पाँच वर्ष के पश्चात्‌ केवल निर्वाचन काल में ही देश की महत्वपुर्णं आर्थिक 
तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। 
(४) विधायिका के सदस्य साधारण निर्वाचन समाप्त होने के कुछ समय पश्चात 
लोकमत से दूर तथा उदासीन हो जाते हैं। जन-निर्णय और प्रस्तावाधिकार 
विधायिका को सदा लोकमत के घनिष्ठ सम्पक में रखते हैं । 

(५) साधारण निर्वाचन के समय मतदाता लुभावने नारों के प्रवाह में बह जाते 
हैं और नीति विषयक नियम पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाते । इसके 
अतिरिक्त साधारण निर्वाचन के समय एक साथ अनेक समस्‍यायें तथा विषय एक 
दूसरे से मिले-जुले रहते हैं, इस कारण से भी साधारण नागरिक उनको पूर्णतया 
नहीं समझ पाते । परन्तु जन-निर्णय और प्रस्तावाधिकार का प्रयोग करते समय 
उनके सामने केवल एक विशेष विषय होता है। अतः इस पर वे लोग गम्भी रता- 
पृ॑ंक विचार कर सकते हैं। (६) विधायिका के सदस्यों को घूस आदि देकर 
पूँजीपति तथा अन्य लोग भ्रष्ट कर सकते हैं और सावंजनिक हित की अवहेलना 
करके व्यक्तिगत अथवा वर्गहितों को पूरा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्यक्ष विधि-निर्माण 
की व्यवस्था में ऐसा करना असम्भव है। (७) प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के ये साधन 
विधायिका के दोनों सदन के गतिरोध (66४०॥००८) को दूर करने में सफल सिद्ध 
हैए हैं | आस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है। अन्त में दुष्परिवर्ततीय संविधान वाले 
“शों में प्रस्तावाधिकार का एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसके द्वारा संवि- 
धान का संशोधन सरलता से हो जाता है जबकि विधायिका को ऐसा करने में 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के दोष--(अ) प्रत्यक्ष विधि का प्रमुख दोष यह है कि 
इसके कारण विधायिका का गौरव नष्ट हो जाता है और परिणामस्वरूप वह 
छनुत्तरदायी हो जाता है; क्योंकि उसे यह ध्यान रहता है कि कानून का पास होना 
या न होना अन्तिम रूप से नागरिकों की प्रत्यक्ष इच्छा पर निर्भर करता है | इस 
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प्रकार विधायिका अपने कार्य (विधि-निर्माण) के प्रति उदासीन हो जाती है । 
(आ) कानून का निर्माण करना विशेषज्ञों का कार्य होता है। साधारण मनुष्यों में 
ऐसी योग्यता नहीं होती जो वे आधुनिक काल की जटिल, आर्थिक एवं राजनीतिक 
समस्याओं को समझ सकें । अनेक पर-राष्ट्र नीति और वित्तीय (ग0थ००]) नीति 
सम्बन्धी समस्‍यायें ऐसी होती हैं जिनको शिक्षित मनुष्य भी भली प्रकार नहीं समझ 
पाते तो फिर साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्‍या ? इसलिए प्रत्यक्ष विधि 
निर्माण के द्वारा बहुधा दोषपूर्ण कानून जिस पर यथोचित विचार नहीं किया 
जाता, पास हो जाते हैं। (३) जन-निर्णय और प्रस्तावाधिकार में मतदाताओं को 
केवल 'हाँ या 'नहीं' कहने से ही कार्य पूरा नहीं हो जाता । (ई) यह कथन भी 
अधिक सारपूर्ण नहीं है कि प्रत्यक्ष विधि-निर्माण द्वारा पास किए गए कानूनों का 
अपेक्षाकृत अच्छी तरह पालन किया जाता है। यदि जन-निर्णय में मतदाता ५१ 
प्रतिशत बहुमत से किसी कानून को पास कर देते हैं तो ४४" प्रतिशत मतदाता 
उस कानूव से उस समय से अधिक विरोधी बन जाते हैं, जबकि वही कानून केवल 
प्रतिनिधि विधायिका के द्वारा ही पास किया गया होता है। 

(उ) स्विटजरलेंड और अमरीका में राज्यों के अनुभव से पता चलता है कि 
अधिकतर मनुष्य जन-निर्णय और प्रस्तावाधिकार में दिलचस्पी नहीं लेते । इसको 
परिणाम यह होता है. कि बहुध्ता कानूच अल्पमत के द्वारा पास हो जाते हैं और 
इसलिए कानून में जनता की वास्तविक इच्छा परिलक्षित नहीं हो पाती । मत- 
दाताओं की इस उदासीनता का कारण यह है कि प्रतिदिन मतदान की परेशानी 
से वे तंग आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति जन-साधारण के लिए विशेष रूप 
से आकर्षक भी नहीं होती तथा साधारण मनुष्यों का अधिकांश समय जीविकोपार्ज न 
में व्यय हो जाता है और इसलिए राजनीतिक विषयों पर विचार करने के लिए 
उनके पास बहुत कम अवसर रहता है । (ऊ) इस कथन में भी अधिक सत्य नहीं 
है कि प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के साधनों हारा जन-साधारण की राजनीतिक शिक्षा 
अच्छी हो जाती । जो बात साधारण निर्वाचन के विषय में सत्य है, वही जन- 
निर्णय या प्रस्ताधाधिकार के विषय में. भी कही जा सकती है कि इनके द्वारा 
उत्तेजना एवं अष्टाचार फैलाने वाले लोगों को जनसाधारण के अज्ञानं और भोलेपन 
से अनुचित लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। ह 
“ (ए) जन-निर्णय और अस्तावाधिकार का प्रयोग विशालकाय, देशों में नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर इनके द्वारा कानून के निर्माण में अवांछनीय 
विलम्ब होगा । (ऐ) अन्त में, जिन देशों में. इन साधनों का प्रयोग किया. गया है 
उनके अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनता की उनके द्वारा विधि 
तिर्माग के कार्य में कोई उन्नति नहीं हो पाई । हर 

प्रत्यक्ष विधि-निर्माणः के गुण-दोषों के विवेचन से प्रकट हो जाता है कि इसको 
सभी राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि गत इतिहास से प्रकट 
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भी है। प्रत्यक्ष विधि-निर्माण का सरलतापूर्वक प्रयोग केवल. उन राज्यों में ही किया 
जा सकता है जिसका आधार एवं जनसंख्या विशाल न हो जिसकी आच्तरिक पूर्ण 
चेतना एवं बाह्य समस्या अधिक जटिल न हो तथा चागरिकों में राजनीतिक चेतना 
प्रणंतया विकसित हो चुकी हो । 
५ प्रदत्त विधि-निर्माण 

वास्तव में प्रदत्त विधि-निर्माण ([966४4०१ ॥6टह8]407) कार्यपालिका अथवा 
सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के उच्च अधिकारियों का कार्य है; फिर भी यह 
एक प्रकार का विधि-निर्माण है, अत: उसकी आवश्यकता और उसके ऊपर विधान- 
मण्डल के नियन्त्रण का संक्षिप्त विवेचन इस अध्याय में दिया जा रहा है। पहले 
भी ओर विशेषकर आजकल, यह सम्भव नहीं रहा कि विधायिका .प्रत्येक आपात 
काल के लिए कानून वनाने की व्यवस्था पहले से ही करने अथवा प्रत्येक कानून में 
उसे प्रभावी बनाने के लिए विस्तार की सभी बातों का समावेश कर दे ।, ऐसी 
परिस्थितियों में कायंपालिका को सम्बन्धित . कानूनों के अन्तर्गत विनियम तथा 
नियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है । 

संक्षेप में प्रदत्त विधि-निर्माण के लिए ये कारण उत्तरदायी हैं--(१) सभी 
विधायिकाओं को अनेक कानून बताने पड़ते हैं और उन्तके पास समय का अभाव 
रहता है; अतः प्रदत्त विधि-निर्माण के द्वारा विधायिका का कार्य-भार काफी हल्का 
हो जाता है। (२) जिन बातों के बारे में विधायिका कार्यपालिका को प्रदत्त विधि- 
निर्माण का अधिकार देती है, वे सामान्यतः बहुत पेचीदा और प्राविधिक होती है । 
उनके बारे में प्रशासनिक विभागों के अधिकारी सम्बन्धित कानूनों के अस्तर्गत 
अधिक अच्छी प्रकार से आवश्यक विनिमय तथा नियम बना सकते हैं। (३) इस 
पद्धति में विनियोग तथा नियमों को विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं 
और उनके सम्बन्धित हितों पर पड़ने वाले प्रकाश की दृष्टि से समय-समय पर परि- 


बंतित किया जा सकता है। (४) यदि कोई प्राविधान व्यवहार में संतोषप्रद न सिद्ध 
हो तो उसमें सफलता से आवश्यक परिवर्तत किया जा सकता है । 
उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप, प्रशासन के अनेक क्षेत्रों-कृषि, उद्योग, निर्धन 
सहायता, सावंजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में नियम विनिमय और आदेश सामान्य 
कानूनों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के उच्च अधिकारियों द्वारा बनाये जाते हैं । 
इस प्रकार विधायिका का महत्व कुछ कम हो गया है और कार्यपरालिका का महत्व 
बढ़ गया है। परन्तु प्रदत्त विधि-निर्माण के सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य ही रखा 
जाता चाहिए कि जिन बातों के वारे में कार्यपालिका को विधि-निर्माण का कार्य 
सौंपा जावे वे सम्पूर्ण विधायी सिद्धान्त की न हों ।! विधायिका को यह भी देखना 
व. 0 (6 9765600 97958 0 दा€ 2070१9ध07 6 ए९006 0 हा2एशर 95 
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जाहिए कि प्रदत्त विधि-निर्माण का - कार्य किसी एक व्यक्ति को न सौंप कर किसी 
बोर्ड था कमीशन को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही इस कार्य के ऊपर विधायिका 
द्वारा देख-रेख तथा रोक की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । 
भारत में इस प्रकार के विधि-मनिर्माण को अधीन विधि-निर्माण ($ए90:वाए० 
]628970॥) नाम दिया गया है और संसद ने १५ सदस्यों की एक समिति बनाई 
है जिसका कार्य इस प्रकार से बनाये गए नियमों और विनियमों की यह - परीक्षा 
करना है कि वे संसद द्वारा सौंपी गई सत्ता के अनुसार ही हैं । ब्रिटेन में इस प्रकार 
से बनाए गए विनियमों .तथा भज्ञापतियों /8०००८5) को दो समूहों में रखा जा 
सकता है--(१) ऐसे विनियम आदि जो उन पर संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव 
द्वारा स्वीकृति लिए जाने पर ही लागू किए जाते हैं। इसे सकारात्मक प्रक्रिया 
(रगिएर४०० 970०९(ए०) कहा जाता है। (२) वे मियम और विनियम जो 
निर्मित होने के वाद ही लागू हो जाते हैं, परन्तु जिन्हें संसद के किसी भी सदन के 
प्रभाव हारा रद किया जा सकता है। इसे नकाशत्मक प्रक्रिया (76०8०(ए८ 
77००००००) कहते हैं। इस प्रकार से बने नियमों आदि को उनके सदन में रखे 
जाने के ४० दिन के भीवर ही रद्द किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका में 
शक्ति पृथक्‍्करण सिद्धान्त लागु होने के कारण साधारणतः काँग्रेस कार्यपालिका को 
ऐसा अधिकार नहीं देती परच्तु- समय-समय . पर राष्ट्रपति ने कुछ बातों को कार्य- 
पालिका आदेशों द्वारा विनियामत करने की शक्ति काँग्रेस से प्राप्त की है। इस 
प्रकार से दी गई शक्तियों के प्रयोग पर संवंधानिक वेधता की दृष्टि से, सर्वोक्षच 
न्यायालय कड़ी दृष्टि रखता है। - 
प्रश्त 

« विधायिका का महसस्‍व बताइये । आधुनिक राज्यों में विधायिकाओं के मुख्य कारय॑ क्या हैं ? 
» दो-सदन वाली विधायिका (एांण्शगलाओ। ०85|प/४) के पक्ष और विपक्ष में तर्क॑ 

दीजिए । 
« विधायिकाओं की रचना के बारे में जाप क्‍या जानते हैं ? 
. विधाधिका के संगठन और विधायी प्रक्रिया का संक्षेप में, वर्णन कीजिए ! 
« प्रत्यक्ष विधि-निर्माण” पर एक निवन्ध लिखिए । 
- प्रदत्त विधायन (220099/60 625]477 070) क्‍या है और उसकी क्‍यों मावश्यकता 
« निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिंखिये 2 

(अ) विधि निर्माण । 

(व) दूसरे सदन की उपयोगिता ॥ 

(स) अधीन विधि-निर्माण । 

(द) जन-निर्णय (६७शथात) | 

(य) प्रस्तावाधिकार (ग्रांधंत्रधर७) | 
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१, सताधिकार 

निर्वाचन कार्य फा महत्व-प्रतिनिधि शासन-पद्धति में निर्वाचकमण्डल का 
निर्धारण और निर्वाचन प्रक्रिया का संगठन अत्यधिक महत्व के विषय हैं, क्योंकि 
प्रतिनिधि शासन का आधार ही निर्वाचक और निर्वाचन प्रणाली है। निर्वाचक 
मण्डल अपने कार्य का प्रयोग मतदान द्वारा करता है; जो व्यक्ति मतदान के अधिकार 
का प्रयोग करते हैं वे मतदाता (४००७) कहलाते हैं | इस प्रकार निर्वाचक मण्डल 
सक्रिय नागरिकों का समूह होता है। (७९८० ब्वॉ6 8 क्वा ब०४५ए8 9009 
०४2०॥5) । निर्वाचकों (0७००७) अथवा मतदाताओं को सामूहिक रूप में 
निर्वाचक मण्डल (७९८०:००) कहते हैं | जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हें 
उम्मीदवार या अभ्यर्थी (०७४०४0%65) कहते हैं । संक्षेप में, मत देने के अधिकार 
को मताधिकार (१970756) कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार 
है । निर्वाचकों का मुख्य काये प्रतिनिधियों को चुनना है; निर्वाचित प्रतिनिधियों से 
राज्य की विधायिका बनती है और उन्हीं में से मन्त्री बनते हैं। मन्त्ती और 
विधायिका राज्य की नीति का निर्धारण करते हैं अर्थात्‌ आवश्यक कानून बनाते हैं । 
इस प्रकार राज्य की नीति-निर्धारण तथा कानून-निर्माण में परोक्ष रूप से निर्वाचकों 
का भाग रहता है । 

मताधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त (॥607765 ० 5प्री88०)--निर्वाचन कार्य में 
कौन व्यक्ति भाग ले यह बात मताधिकार के स्वरूप के बारे में मान्य मत पर निर्भर 
करती है । ग्रीक, रोमन और जमंन जातियों के प्राचीन संगठन में जन-जातीय 
आधार पर मताधिकार दिया जाता था, अतः इसे जनजातीय सिद्धान्त (प्राएथ॑ 
776९079) कह सकते हैं। राज्य की सदस्यता के साथ मताधिकार चलता था और 
यह नागरिक के जीवन का आवश्यक और स्वाभाविक भाग समझा जाता था। 
मध्यकाल में, जब प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरम्भ हुआ, मताधिकार एक निहित 
विशेषाधिकार (४९४०१ एपरशो ७४०) था; क्योंकि यह केवल धनी भूमिपतियों के 
वर्ग को ही मिला था | इसे मताधिकार का सामन्ती सिद्धान्त (7९००७ (४००४) 
कहा गया है | आगे चलकर संविदा सिद्धान्त के विकास के फलस्वरूप यह सिद्धान्त 
विकला कि प्रत्येक तागरिक को मत देने का प्राकृतिक अधिकार है, इसे ही प्राकृतिक 
अधिकार का सिद्धान्त (प्राण! गरं&॥॥/ 76079) कहते हैँ । वाद में विकसित हुए 
कानूनी सिद्धान्त (०४४ 0०09) के अनुसार निर्वाचक मण्डल शासन का एक अंग 
है, जिसकी रचना और शक्तियाँ राज्य के कानूवों द्वारा निर्धारित होती हैं। भस्तु, 
मतदान एक सावंजनिक कृत्य (छग्रोम्नीए० ०7०७ ० धए्४) है। अन्त में, नैतिक 
सिद्धान्त (5४ध८४] ॥००४५) के अनुसार शासन-काय्े में भाग लेने का अधिकार, 
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यद्यपि प्राकृतिक अधिकार नहीं है वांछनीय है, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, 
पूर्ण विकास हो सके । 
वतंमान काल में मताधिकार के दो सिद्धान्त प्रमुख समझे जाते हें, अतएव 
उनकी कुछ विस्तृत व्याख्या आवश्यक प्रतीत होती है । प्रथम, प्राकृतिक अधिकार 
का सिद्धान्त ([पक्षांपाक। पष्टा। धा००णए)-इसके अनुसार मताधिकार प्रत्येक 
व्यक्ति का प्राकृतिक व स्वभावगत (7#07०70) अधिकार है---कम से कस प्रत्येक 
ऐसे वयस्क का अधिकार है जिसे कभी अयोग्यता का कदाचार के आधार पर अयोग्य' 
न ठहराया गया हो। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक, को राज्य का सदस्य होने के 
नाते मिलना चाहिए यह मत १८वीं शताब्दी के अन्त में फ्रांस और संयुक्त राज्य 
अमरीका के राजनीतिक दर्शन का प्रधान विचार रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका 
में पेन (2००) आदि विचारकों ने इस मत का समर्थन किया है और फ्रांस में 
मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया । इसे रूसो के राजसत्ता सम्बन्धी 
सिद्धान्त का तकसंगत परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार राजसत्ता का 
निवास जनता में है, अतः प्रत्येक नागरिक को राजसत्ता के प्रयोग में भाग लेने का 
अदेय अधिकार है। इस सिद्धान्त का फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं ने अनुमोदत किया 
इस सिद्धान्त को फ्रांस की संविधान निर्मात्री सभा ने सन्‌ १७४३ में बने संविधान 
में स्थान दिया जबकि उसने यह घोषित किया कि प्रत्येक २१ वर्ष के पुरुष को जो 
फ्रांस में जन्मा हो और जिसका निवास भी फ्रांस में हो नागरिक तथा निर्वाचक 
होने का अधिकार मिलेगा । परन्तु शीघ्र ही फ्रांसवासियों ने इस सिद्धान्त को 
अस्वीकार कर दिया । 
दूसरा, सताधिकार एक पद अथवा कतंव्य है--भाजकल प्राय: सभी राजनीतिक 
विचारक इस मत को मानते हैं । इसके अनुसार मताधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त 
अधिकार है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसका सार्वजनिक हित में 
अच्छी प्रकार से प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं | गानंर के अनुसार, व्यवहार में 
उन देशों में भी जो उम्र प्रजातन्त्ी हैं, निर्वाचन पद्धति इसी सिद्धान्त पर आधारित 
है, परन्तु सर्वसाधा रण का यह मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना 
चाहिए | इसी मत पर स्त्रियों के लिए मताधिकार की माँग आधारित थी। यदि 
मतदान को ऐसा पद माना जाय जो नागरिक को समाज की भलाई के लिए दिया 
जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मतदान नागरिक का एक कतंव्य हो जाता 
है । तब यह प्रश्न उठता है कि क्या उसे कानून द्वारा मत देने के लिए वाष्य किया 
,जाय अर्थात्‌ मतदान को अनिवार्य किया जाय .? व्यवहार में अधिकतर राज्यों ने 
इसे नहीं अपनाया | बेल्जियम, स्पेन व फ्रांस आदि में अनिवार्य मतदान की 
व्यवस्था है और मत न देने वालों को दण्ड भी दिया जाता है। परन्तु लगभग 
सभी लेखक अनिवार्य मतदान के सिद्धान्त का विरोध करते हैं । वे मतदान न करने 
वाले नागरिकों के आचरण को इतना बुरा नहीं मानते कि उन्हें दण्डित किया जाय। 
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अधिकतर लेखक इसे कतंव्य होने के साथ-साथ एक विशेषाधिकार मानते हैं । इसके 
अतिरिक्त कुछ विचारकों का मत है कि अनिवायय मतदान का एक खतरा यह हो 
सकता है कि मतों को आसानी से खरीदा जा सके | 
२. विभिन्‍न प्रकार का मताधिकार 
अखिल मताधिकार (छा्रश्थ्षड्वां $077/48०) के पक्ष-पोषकों का यह अभिप्राय 
नहीं कि मतदान का अधिकार राज्य की सीमा के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रदान हो । इससे उनका तात्पयं॑ वयस्क मताधिकार (&40॥ $07748०) 
से है अर्थात्‌ प्रत्येक वयस्क सत्ली और पुरुष को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए । 
बच्चों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनमें इतना विवेक नहीं होता 
कि वे मतदान करते समय यह निर्णय कर सकें कि किसे मत देना चाहिए। इसी 
प्रकार पागल और अपराधी वृत्ति के भनुष्यों को भी यह अधिकार नहीं दिया जाता, 
क्योंकि वे भी अपने नैतिक पतन के कारण उचित और .अनुचित में भेद नहीं कर 
सकते | यह अधिकार विदेशियों को भी नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी राज-भक्ति 
दूसरे देश के प्रति होती है । गानंर के अनुसार मताधिकार के विषय में आधुनिक 
काल में यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है; यह एक कत्तेव्य है जो राज्य द्वारा उन 
व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिनके विषय में यह समझा जाता है कि 
वे इसका प्रयोग राष्ट्रीय हित में करने की आवश्यक योग्यता रखते हैं। यह एके 
नैसगिक अधिकार नहीं है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेद-भाव के अश्राप्त 
होता है ।' 
घयसक मताधिकार के पक्ष में तक--वयस्क मताधिकार के पक्ष में निम्नलिखित 
तर्क दिये जाते हैं--(१) प्रजातन्त्र का सिद्धान्त यह है कि सभी व्यक्ति सम हैं । अतः 
न्याय की यह माँग है कि सभी को मताधिकार मिले ([0 5 8 72 0 ]ए४70०)। 
इसके अतिरिक्त जनता ही सर्वोक्ष्च. शक्ति का स्रोत है अत: मताधिकार एक मुलभूत 
अधिकार है। (२) राज्य की नीति और निर्णयों का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर 
पड़ता है, इसलिए राज्य की नीति के निर्धारण में सब लोगों का हाथ रहना 
चाहिए । यह तभी सम्भव है जब सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त 
हो । (३) मताधिकार प्राप्त होने से व्यक्ति में आत्म-सम्मान की भावना बढ़ती है 
और समाज में उनका महत्व भी बढ़ता है। यह बात उनके व्यक्तित्व के विकास में 
बहुत सहायक होती है (॥0 ग्राद्था5 था गरए्ा०३४९ ० तांहावाए 07 8 गंएतीशं- 
07%], थात पद्वार्णघ06 ० णाणधा9) । (9) जिन लोगों को मताधिकार प्राप्त 
नहीं होता, उनकी ओर से झासक वर्ग उदासीन हो जाता है । जिसके पास मत्त की 
शक्ति (7०07०: ० ४०४७) नहीं होती सरकार उनके हितों की चिन्ता नहीं करती। 
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(५) मताधिकार मिलने से नागरिकों में राजनीतिक जागृति पंदां होती है और 
सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ती है। इससे नागरिकों में सन्‍तोष और उत्तर- 
दायित्व की भावना भी पंदा होती है । अत: मताधिकार एक मूलभूत अधिकार तो 
है ही, जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करना चाहिए। साथ ही उसका उचित 
उपभोग मतदास द्वारा सामुदायिक जीवन में एक प्रकार का उचित योगदान 
(०गापंएणांगा ६0 6 पड णी ॥6 ०ण्गप्रगरो9 ) भी है । 
विरोध में तकं--(१) लैकी और मेन के अनुसार मताधिकार लोगों का जल्म- 
सिद्ध अधिकार नहीं है। यह राज्य द्वारा दिया हुआ अधिकार है, जिसका उपभोग 
वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो इसके प्रयोग की योग्यता व क्षमता रखते हों। 
(२) अधिकांश व्यक्ति अपढ़, अज्ञानी, मूर्ख और निधेन होते हैं । न तो उनमें पर्याप्त 
समझ ही होती है और न उन्हें पर्याप्त अवकाश ही मिलता है, जिससे कि वे अपने 
सार्वजनिक कत्त॑व्यों का उचित ढंग से पालन कर सकें। मिल का कथन है कि 
'मताधिकार को अखिल बनाने से पहले शिक्षा को अनिवायं करता नितान्‍्त आवश्यक 
है ४४ (३) मताधिकार एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, अत: उसका प्रयोग बहुत 
सावधानी और सोच-विचार के साथ होना चाहिए। राजनीतिक प्रश्न आजकल 
इतने जटिल होते जा रहे हैं कि जनसाधारण के लिए उन्हें समझना या उनके विषय 
में मिर्णय करना सम्भव नहीं है । ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका में जनता 
मे मताधिकार पर लगी सीमाओं को हटवाने के लिए संघर्ष किया और आज प्रायः 
सभी प्रजातन्त्ात्मक राज्यों में ववस्क मताधिकार को स्वीकार कर लिया गया है। 
बयस्क मताधिकार के दोष कुछ भी हों, यह स्वीकार करना पड़ता: है कि यह पद्धति 
अब व्यापक रूप में मान्य हो गई है ([07 8004 07 €णज़ं, 84ंपा। 5प्रीव8० ॥95 
००१४७ ६0 5099) । हम गानंर के इस विचार से सहमत हैं कि हमें जॉन र्थुअर्ट 
मिल के उस कथन का उचित ध्यान रखना चाहिए कि अखिल मताधिकार के पूरे 
अखिल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । ु 
सीमित सताधिकार-- वयस्क मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में समझ लेने के 
बाद यह प्रश्न उठता है कि यदि मताधिकार सीमित भी हो तो उसका आधार क्‍या 
रहे ? इस सम्बन्ध में शिक्षा और सम्पत्ति दो आधार सुख्य माने गये हैं। यह तो 
सर्बंथा उचित है कि प्रजातन्त्र को सफल बचाने के लिए नागरिक शिक्षित हों। 
परन्तु शिक्षित होना और योग्य होना दोनों भिन्न-भिन्न बातें हैं। एक अशिक्षित 
व्यक्ति सामान्य बातों में एक शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक योग्य हो सकता है । 
साथ ही, मताधिकार स्वयं शिक्षा का साधन है। इसके अतिरिक्त, आजकल 
शिक्षा भी अधिक से अधिक व्यक्तियों को दी जाने की सुविधायें बढ़ रही हैं ।. जो 
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विद्वान सम्पत्ति को मताधिकार का आधार बनाने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि 
जिन लोगों के पास वंयक्तिक सम्पत्ति होती है और जो राज्य को कर देते हैं उनको 
शान्ति और व्यवस्था अध्रविक प्रिय होती है । मिल के अनुसार यदि उन भनुष्यों के 
हाथ में शासन-सूत्र दे दिया जाय जो सम्पत्तिहीन हों तो मिश्चय ही वे राष्ट्रीय धन 
का अपव्यय करेंगे जौर मितव्ययिता से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी कोई 
हानि नहीं होती । 

परन्तु उपर्युक्त युक्तियाँ सारहीन हैं, क्योंकि इनके आधार पर शासन शर्ति 
सम्पत्तिशालियों का एकाधिकार वन जायेगा और दीन मनुष्यों का सदा ही उनके 
द्वारा शोषण होता रहेगा। दूसरे, प्रजातन्त्त का एक यह भी माना हुआ सिद्धान्त 
है कि राज्य को मताधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार दिये वित्ा कर लगाने 
का अधिकार नहीं है (0 85860॥ एशांति00( +८७०॥०४९०7४०॥) | इसी आधार 
पर अमरीकी उपनिवेशों ने इंगलेंड से स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया । इसलिए जब 
तक राज्य मतदान का अधिकार प्रदान न करे तब तक उसे कर लगाने का अधिकार 
नहीं होना चाहिए । भाजकल कोई भी विचारवान व्यक्ति यह मानने को तैयार 
नहीं कि मताधिकार का आधार सम्पत्ति अथवा कर देने को बनाया जाय क्यों- 
कि राज्य कोई जॉईन्ट-स्टॉक कम्पनी नहीं है ।' 

स्त्री-मताधिकार--भन्त में मताधिकार से सम्बन्धित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्व 
स्त्रियों का मत देने के अधिकार का है ॥। कुछ समय पू्व॑ तक सभ्य एवं समुन्तत 
देशों में भी स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था । इंगलेंड में सन्‌ १५१५ 
में स्ल्ियों को सीमित अधिकार प्रदान किया गया और सच्‌ १5६२ में उन्हें पुरुषों 
के समान ही मताधिकार प्राप्त हुआ | सं० रा० अमरीका में स्त्रियों को मता- 
घधिकार सन्‌ १5६२० में मिला और फ्रांस में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद । स्विटजरलेंड 
में स्त्रियों को अभी तक मताधिकार नहीं मिला यद्यपि महिला मताधिकार के 
विरोध में दी जाने वाली युक्तियों का भनन्‍्त होता जा रहा है, फिर भी अनेक राज्यों 
में स्त्रियों को अभी तक मताधिकार नहीं मिला । 

स्त्री-मताधिकार के पक्ष और बिपक्ष सें दिये गये तर्कों का संक्षिप्त विवेचन इस 
प्रकार है :--(१) यदि स्त्रियाँ राजनीति में भाग लेंगी तो उन्हें इसकी कठोरता व 
अशिष्टताओं को सहन करवा पड़ेगा, जिसमें उनके स्वाभाविक स्त्ी-ग्ुणों का नाञश्न 
हो जायेगा और विश्व की संस्क्रति को हानि पहुँचेगी । परन्तु यह फहना कि सार्व॑- 
जनिक जीवन में भाग लेने में स्त्ियोजित गुर्णों का ह्वास होता है, ठीक नहीं । कुछ 
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विद्वानों का तो यह मत है कि स्त्रियों के सावंजनिक क्षेत्र में आने से सावेजनिक 
जीवन की बहुत सी दुराइयाँ दूर हो जायेंगी । 

(२) बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि स्त्री का उचित स्थान घर के भीतर है, 
न कि पालियामेंट भवन या सावेजनिक सभायें। उनके विचार में यदि स्त्रियाँ 
सावेजनिक जीवन में भाग लगी तो वे बच्चों का उचित ध्यान नहीं रख सकतीं । 
फलस्वरूप आने वाली पीढ़ियों को हानि पहुँचेगी । यह भी कहा जाता है कि यदि 
पति व पत्नी विभिन्‍न विचारधाराओं के मानने वाले हुए तो घर में मतभेद और 
अशान्ति बढ़ेगी । परन्तु यह तके मानवीय नहीं है। यदि अप मजदूर को मता- 
घिकार मिलने से फोई घोर अतिष्ट नहीं हुआ है तो शिक्षित स्त्रियों को मताधिकार 
मिलने से कौन से अनिष्टठ की आशंका है । वास्तव में, “स्त्रियों को मताधिकार मिल 
जाने पर, राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में स्त्ियाँ भी अपना योगदान दे सकेंगी, 
क्योंकि उनको घरेलू जीवन का अधिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होता है । 
पारिवारिक जीवन में अशांति की आशंका केवल काल्पनिक है, सच तो यह है कि 
आज उनकी क्षुद्र और संकुचित मनोवृत्ति के कारण जो छोटी-छोटी बातों पर 
अनेक झगड़े होते हैं, उनका बहुत सीमा तक अन्त हो जायेगा, क्योंकि जब उनका 
दृष्टिकोण विस्तृत हो जायेगा तो वे छोटी-मोटी वातों पर ध्यान देने के बजाय 
देश की बड़ी समस्याओं पर ध्यान देने लगेगी । 

(३) कुछ व्यक्तियों का मत है कि शारीरिक दृष्टि से स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
दुवंल होती हैं वे राज्य की रक्षा के हुतु शस्त्र-धारण नहीं कर सकतीं । अतः उन्हें 
मताधिकार क्यों दिया जाये ? यह बात सर्वंथा सत्य नहीं है, आज हमारे देश में 
तथा विदेशों में स्त्रियाँ सैनिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं; यदि उन्हें कमजोर भी 
मान लिया जाए तो भी उन्हें अपनी रक्षा के हेतु विशेष रूप से मताधिकार दिया 
जाना चाहिए । यह सभी मानते हैं कि स्त्रियाँ बुद्धि में पुरुषों से कम नहीं होतीं । 
जहाँ-जहाँ उन्हें पुरुषों के समान सुविधाये और अवसर मिलते हैं, वे उनसे किसी भी 
कार्य-क्षेत्र में पीछे नहीं रहती । 

ह भी कहा जाता है कि स्त्रिययाँ स्वयं मताधिकार की माँग नहीं करतीं। 
नारियाँ श्रव जागृत हो गई हैं और गाजकल सभी प्रगतिशील देशों में वे समान 
राजनीतिक अधिकारों के लिए माँग कर रही हैं। अतः उन्हें इस अधिकार से वंचित 
रखना अन्याय हैं । 

(५) कुछ व्यक्ति यह कहते है कि स्त्रियाँ अपने हितों के लिए पहले पिता और 
बाद में पति पर निर्भर रहती हैं गौर वे अपने राजनीतिक विचारों के लिए 
पुरुषों पर ही आश्नित हैं। इसलिए उन्हें मताधिकार देने से क्या लाभ ? वास्तव 
में इस निर्भरता के कारण तथा राजनीतिक अधिकारों के व मिलने से तो उन्हें 
पुरुष हीन अथवा दासी समान समझते हैं । 
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(६) प्रजातन्त्र सभी व्यक्षियों की समता पर आधारित है, इसलिए लिंग के 
आधार पर मताघिफार अथबा दूसरे अधिकारों के प्रदान करने सें किसी प्रकार का 
भेद-भाव नहीं होना चाहिए । अपने व्यक्तित्व के विकास, नागरिक चेतना और 
राजनीतिक जागृति के लिए यह अधि कार नारियों के लिए भी उतना ही आवश्यक 
है जितना पुरुषों के लिए । 

(७) इतिहास और अनेक राज्यों के उदाहरण यह बताते हैं कि स्त्रियाँ राज्य 
कर सकती हैं और पुरुषों के साथ कन्धे से कनन्‍्धा मिलाकर जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, तो फिर राजनीतिक क्षेत्ञ में भी ऐसा क्‍यों त 
होना चाहिए | 

भारत सें सताधिकार--नये संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में बहुत थोड़ी 
जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था। सन्‌ १८१४८ के भारतीय शासन अधिनियम 
द्वारा प्रान्तीय कौंसिल के लिए केवल ३ प्रत्तिशत जनता को मताधिकार दिया गया 
था और सन्‌ १४८३४ के भारतीय शासव अधिनियम द्वारा यह बढ़ाकर १४ प्रतिशत 
जनसंख्या को मिला । मताधिकार के आधार शिक्षा व सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यतायें 
थीं। स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त न था। परन्तु वर्तमान 
संविधान द्वारा अपने देश में वयस्क मताधिकार को व्यवस्था हो चुकी है । अब सभी 
वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त है, यदि वे पागल, दिवालिया या 
अपराधी होने के कारण इस अधिकार से वंचित न कर दिये गये हों । इससे यह 
स्पष्ट है कि अब हमारे देश में शिक्षा व सम्पत्ति का होना मताधिकार के लिए 
आवश्यक शर्तें नहीं हैं । स्त्रियों को पुरुषों के ही समान मताधिकार प्राप्त हैं। वयस्क 
मताधिकार का आदर्श अब सभी सभ्य और प्रगतिशील राज्यों में स्वीकार किया 
जाता है । 

३. प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त अथवा विभिन्‍न विधियाँ 

मताधिकार के अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के मुख्य सिद्धाच्तों में हम इन्हें सम्मिलित 
कर सकते हैं--(१) भूमिगत और कार्यात्मक (व्यावसायिक) और (२) अल्प- 
संख्यकों का प्रतिनिधित्व, विशेषकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व । इन्हीं सिद्धान्तों पर 
आधारित तथा इनसे सम्बन्धित ही प्रतिनिधित्व की विभिन्न विधियाँ हैं। भअतएव 
छनका विवेचन निम्नलिखित है-- 

भूमिगत और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व--एक आधार पर प्रतिनिधित्व की विधियों 
को भूमिगत (#शग्रा/078)) अथवा भौगोलिक और कार्य अथवा व्यवत्ताय 

(पा०४०7०) के अनुसार दो प्रकार का माना जाता है । अधिकतर देशों में प्रथम 
प्रकार की विधि का ही चलन है; सोवियत संघ के पुराने संविधान के अन्तर्गत 
दूसरे प्रकार की विधि को अपनाया गया था। भूमिगत प्रतिनिधित्व का अभिप्राय 
यह है कि राज्य को अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों में भूमि अथवा भूगोल के आधार पर 
बाँटा जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रों से एक या अधिक सदस्यों का चुनाव किया जाता 
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है । इस विधि को सबसे अधिक सुविधाजनक माना गया है। इसके पक्ष में यह भी 
तक॑ दिया जाता है कि जो व्यक्ति एक स्थान या क्षेत्र में रहते हैं, उनके हित समाच 
होते हैं ।. परन्तु कुछ समय से इस विधि की आलोचना की जाने लगी है । इसमें 
दो दोप बताए जाते हैं । प्रथम तो यह कि भूमिगत सीमायें यथार्थ नहीं कृत्रिम 
होती हैं, वे एक समुह या वर्ग के हितों को दूसरे वर्ग या हितों से अलग नहीं कर 
सकती १ केवल एक स्थान पर रहने व्यक्तियों के रष्टिकोण अथवा हितों में एकरूपता 
नहीं आ सकती । दूसरे, यह इस युक्तिहीन सिद्धान्त पर आधारित है कि कोई एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता हैं। वास्तव में प्रतिनिधित्व 
व्यक्तियों का नहीं वरन्‌ हितों का होता है। अतः सच्चा प्रतिनिधित्व सामान्‍य हितों 
का ही होता है । कुछ विचारकों के अनुसार भूमिगत प्रतिनिधित्व से राजनीतिक 
बहुसंख्यकों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (|70790०700०4। 7९ए7/९०६४७१७॥४०7), 
जिसकी विवेचता आगे की गई है, ये अल्पसंडयकों को प्रतिनिधित्व मिलता है, 
परन्तु ये दोनों ही विधियाँ आधुनिक दशाओं तथा प्रतिनिधित्व के सच्चे सिद्धान्तों 
से मेल नहीं खातीं । 

वास्तव में, प्रतिनिधत्व का आधार व्यवसाय वर्ग अथवा कार्य होने चाहिएँ ।' 
जी० डी० एच० कोल ने इस विधि का जोरदार समर्थन किया है। दूसरी विधि के 
अन्तगंत कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के व्यक्तियों के साथ मत देगा न कि अपने 
क्षेत्र के निवासी मतदाताओं के साथ । इसके फलस्वरूप विधायिका में विभिन्‍न हितों 
के प्रतिनिधि पहुंचेगे। इस विधि के समर्थकों का विश्वास है कि जो व्यक्ति एक ही 
प्रकार का काय, व्यवहार अथवा व्यवसाय करते हैं, उनके हित अपेक्षाकृत अधिक 
समान होते हैं। विधायिकाओं में विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 
विशेष रूप से आजकल; क्योंकि अधिकांश राजनं,तिक आशिक प्रश्न अधिक होते 
हैं । इस विधि का विभिन्‍न विचारधाराओं के समाजवादी अधिक समर्थन करते हैं । 
परन्तु इस विधि के विरुद्ध कई व्यावहारिक तके दिए जाते हैं। उनमें से सचेप्रथम 
यह है कि इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय विधायिका वर्गीय और विशेष हितों की सभा 
बन जायेगो और ये प्रतिनिधि राष्ट्रीय हितों का उचित ध्यान न रखेंगे। दूसरे 
प्रतिरक्षा, शान्ति और व्यवस्था, वंदेशिक सम्बन्ध, कर आदि ज॑से सामान्य हितों के 
प्रतिनिधित्व के लिये यह विधि अनुपयुक्त है। इसके लागू करने में बहुत-सी 


व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी आती हैं, इसी कारण इस विधि को अधिकतर राज्यों 
ने नहीं अपनाया । 
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ऊपर एक सदस्य बीले 2" सन-क्षेत्रों के लाभ और हानियों की विवेचना करते 
समय बताया गया है क्रि“इस,र्ग्रणाली का सबसे गम्भीर दोष यह है कि इनमें 
गल्पमत अथवा अल्प गे 7 की उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता । इस दोष को 
दूर करने के लिए निर्वाचन की अनेक विधियाँ निकली हैं, जिनका विभिन्‍न देशों में 
प्रयोग किया गया है । उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं, इसलिए प्रत्येक का साधारण 
परिचय तथा संक्षिप्त विवेचन देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
सीमित मत प्रथा (॥760 ४०० 5४श०॥7)--इसके अनुसार राज्य को बहु- 
सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में बांदा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र से ३, 9 या अधिक 
सदस्य चुने जाते हैं । प्रत्येक मतदाता को सीमित मत देने होते हैं। उदाहरण के 
लिए तीन सदस्य वाले क्षेत्न से दो, पाँच सदस्य वाले क्षेत्न से तीन मत देने का 
अधिकार मतदाताओं को दिया जा सकता है। मतदाता किसी भी उम्मीदवार को 
एक से अधिक मत नहीं दे सकते (880ी रण 48 ब्वा0०ज़ल्त ६ धाव' वरपराएश' 
णी ४065 वीक्षा पाढाल था6 8९४४ 60 77 धात॑ ॥6 799 70 ह8५6 700 
(9॥0 076 ए06 40 2॥9 ८्थातंत०) । इस विधि के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के 
एक या अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं । परन्तु इससे पूर्ण सन्तोष बहुसंख्यक 
व अल्पसंख्यक दलों में से किसी को भी नहीं होता; क्योंकि इनमें केवल दो बड़े 
दलों को तो प्रतिनिधित्व मिलता है, किन्तु छोटे-छोटे दलों का प्रतिनिधित्व नहीं 
हो पाता । 
एकत्न-मत प्रथा (0एफपराक्ाए० ५०४78)---अल्पसंख्यकों की इष्टि में उपर्युक्त 
विधि का मुख्य दोष यह है कि उन्हें अपने मतों का विभाजन करना पड़ता है, 
अतः कभी-कभी ऐसा होता है कि वे अपना एक भी प्रतिनिधित्व नहीं भेज पाते । 
इस दोष को दूर करने के लिये एकत्न-मत प्रथा का चलन हुआ । इसके अनुसार 
कई सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता 
है, जितने उस क्षेत्र से सदस्य चुने जाने को होते हैं। साथ ही मतदाता को यह 
अधिकार भी रहता है कि वह स्वेच्छाचुसार अपने मतों को एक या अधिक 
उम्मीदवारों में जिस प्रकार चाहे बांठ सकता है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग या दल 
अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कराने में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उनके समर्थक 
अपने मतों को एक या दो उम्मीदवारों के पक्ष में एकत्रित कर सकते हैं। इसका 
सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुने जाने की 
अधिक सम्भावना रहती है, परन्तु इसका दोष यह है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न 
दलों का प्रभाव बढ़ जाता है। 
हूसरे मतदान की प्रणाली 22860 88]07)---इसका तात्पय॑ यह है कि यदि 
चनाव में तीन या अधिक उम्मीदवार हों और उनमें से किसी एक को भी चुनाव 
में पूर्ण बहुमत (80800/6 गाशुंण्या) अआप्त न हो तो प्रथम दो उम्मीदवारों को 
छोड़कर शेष नाम को-हटा दिया जाता है और मतदाताबों से उन दो उम्मीदवारों 


| रो ख्प्कों का प्रतिनिधित्व 
| 
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में से किसी एक को फिर से मतदान द्वारा चुनने को कहा जाता है। इसमें बहु- 
संख्यक मतदाताओों का उम्मीदवार तो चूना जाता है, परन्तु अल्पसंख्यकों को तब 
तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि कुछ या सभी अल्पसंख्यक दल मिलकर 
अपना गुठ न बना लें । इसका मुख्य दोष यह है कि दूसरी बार चुनाव किया जाता 
है, जिसके कारण अनावश्यक व्यय और परेशानी बढ़ती है ॥ 
बकल्पिक मत की प्रणाली (3](6.४४ ५०४८ $ए४/०॥7॥)-- इसमें निर्वाचन- 
क्षेत्र एक ही सदस्य वाला रहता है, परन्तु चुनाव के लिए पूर्ण बहुमत आवश्यक 
होता है । इसके अनुसार मतदाता मत्त तो एक ही देता है, किन्तु उसे अपनी पहली, 
दूसरी और तीसरी पसन्द बताने का अधिकार होता है जभर्थात्‌ यदि उसकी पहली 
- पसन्द वाला उम्मीदवार न चुना जाए तो उसका मत दूसरी या तीसरी पसन्द के 
उम्मीदवार को पड़ जायेगा । यदि मतदान के बाद किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहु- 
मत प्राप्त हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है । परन्तु यदि 
किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही होता, तो उस उम्मीदवार का 
नाम हटा दिया जाता है, जिसे सबसे कम मत मिलते हैं और उसके मतों को अन्य 
उम्मीदवारों के पक्ष में दूसरी पसन्द के अनुसार बाँठ दिया जाता है। यदि अब 
किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित कर 
दिया ,जाता है, अन्यथा फिर सबसे कम मत वाले उम्मीदवार का नाम हटाकर 
उनके मतों को तीसरी पसन्द के अनुसार शेष उम्मीदवारों में बांठ दिया जाता है । 
इस. प्रकार जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, वह निर्वाचित घोषित 
कर दिया जाता है। यह प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से मिलती-जुलती 
है । इसमें क्षेत्र एक सदस्य वाले होते हैं, जबकि आनुपातिक पद्धति में बहु-सदस्य 
वाले क्षेत्न होते हैं। इसके गुण और दोष दूसरे मत की प्रथा के समान ही हैं, परन्तु 
इसमें दूसरी बार चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धत्ति (5एश6णा 0 ए709णपंणा्क २९७78४४९७॥४५ 
!#07)--अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अनेक विधियों में 
यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका चलन लगभग सभी प्रगतिशील राज्यों 
'में कुछ प्रकार के चुनावों के लिए होता है । इस पद्धति के भी दो मुख्य रूप हैं--- 
प्रथम एकल संक्रमणीय मत-पद्धति (8786 (_थयाइथ808 ए०७ 5५8(७॥) जौर 
'दूसरा सुची-पद्धति (45 578७॥) | आनुपातिक पद्धति का प्रथम रूप अधिक महत्व- 
पूर्ण व प्रचलित है। इसके लिए ये बातें आवश्यक हैं--(१) बहुसदस्य वाले निर्वाचन 
क्षेत्र जिनमें कम से कम ३ प्रतिनिधि चुने जाने चाहिएँ; (२) किन्तु मतदाता को 
केवल एक ही मत का अधिकार होता है; (३) मतदाता अपनी पसन्द (.7क्ष९१०८) 
को विभिन्न उम्मीदवारों के नाम के आगे १, २, ३, 9 आदि संख्या लिखकर बता 
देता है; (४) मतों का संक्रमण और बन्त में; (५) निर्वाचच के लिए आवश्यक 
कोटा (गिनती) । कोटा निकालने के लिए ये फार्मूले प्रयोग में लाये जाते हैं--- * 
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ञ) कुल मतों की संख्या 

( चुने जान वाल सदस्यों की सख्या 
आर 
चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या +- १ 
उपयवत फार्मूलों में प्रथम अधिक सरल है किन्तु दूसरा अधिक ठीक और 
अधिक ही प्रचलित है । इस प्रकार यदि किसी निर्वाचन क्षेत्ञ से ८ उम्मीदवार हों 
“और तीन मदस्य चुने जाने हों तो मतदाता तीन नामों के सामने अंपनी पहली, 
दूसरी तथा तीसरी पसन्द दिखायेगा | मतदाता का मत पहली पसंद के उम्मीदवार 
को पड़ेगा, परन्तु यदि गणना का यह परिणाम निकले कि उसकी पहली पसंद वाला 
उम्मीदवार कोटा पूरा होने पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया है अथवा उस 
उम्मीदवार के मत इतने कम आये हैं कि उसके चुने जाने की कोई सम्भावना न हो 
तो उसका मत दूसरी पसन्द वाले उम्मीदवार के पक्ष में पड़ जायेगा । यदि दूसरी 
पसंद का उम्मीदवार भी चुना जा चुका है, तो उसका मत तीसरी पसन्द 
के उम्मीदवार के पक्ष में गिना जायेगा । आवश्यकतानुसार यही कम जारी 


रहेगा । 
एक उदाहरण--मान्त लीजिये कि एक निर्वाचन-क्षेत्र से ५ प्रतिनिधि चुने जाने 


हैं और डाले गए कुल मतों कही संख्या २४,००० है। इस दशा में किसी प्रतिनिधि 
के चुने चाने के लिए कोटा इस प्रकार निकाला जायेगा--- 


पक -+-१८७०४० ०१, अर्थात्‌ जिस उम्मीदवार की पहली पदन्‍द के इतने 
मत मिल जायेंगे, या ग्रृंजाइश होने पर दूसरी या तीसरी या चौथी पसन्द के इतने 
मत मिल जायेंगे उसे निर्वाचित कर दिया जायेगा । 

गणना विधि--सर्वप्रयम उन मत-पत्नों को निकाला जाता है, जिनके आगे 
-संख्या १ अर्थात्‌ पहली पसंद लिखी हैं। मान लीजिए इस गणना के फलस्वरूप दो 
उम्मीदवार कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचित घोषित हो जाते हैं | इनमें से जिसके 
मतों की संख्या नियत कोदे से अधिक है उससे अधिक मत-पत्नों को दूसरी पसन्द 
'वाले उम्मीदवारों के पक्ष में गिन लिया जायेगा। इस प्रकार एक या दो अन्य 
उम्मीदवार कोटा प्राप्त करने पर चुन लिए जायेंगे। अधिक मत-पत्नों को उसी 
प्रकार तीसरी पसन्द के उम्मीदवारों के पक्ष में जोड़ दिया जायेगा; यही क्रम कुल 
उम्मीदवारों के चुने जाने तक जारी रहेगा। यह पद्धति उन निर्वाचकों के लिए 
व्यापक रूप से अपनाई जाने लगी है जहाँ निर्वाचकों की संख्या अत्यधिक कम हों | 
भारत में राज्यों की विधान सभायें विधान परिषदों व राज्य सभा के लिए अपने 
द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का चुनाव इसी पद्धति के अनुसार करती हैं । 

सूची पद्धति ([/9 5ए#0॥)--इसमें निर्वाचन क्षेत्न बहुत वड़े आकार के हीते 
हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विभिन्‍न दलों की सूचियों में रखा 


१ 
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जाता है, प्रत्येक-दल के उम्मीदवारों की एक सूची होती है । प्रत्येक मतदाता को यह 
अधिकार होता है कि जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्न से चुने जाते हैं, उतने मत दे सके, 
किन्तु किसी भी उम्मीदवार को वह एक से अधिक मत नहीं दे सकता । निर्वाचन 
का परिणाम निकालने के लिए पहले कोटा निश्चित किया जाता है, कोटा निकालने 
का ढंग वही होता है, जैसा कि. उपर्युक्त प्रणाली में | मान लीजिये, किसी निर्वाचन 
क्षेत्र से 5 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, कुल डाले गए मतों की संख्या ७२,००० है, तो 
कोटा 5,००० हुआ । उम्मीदवारों की विभिन्‍न सूचियों के पक्ष में मानव लीजिये मत 
इस प्रकार आये हैं-- 


कांग्रेस ४२,००० 
प्रजासमाजवा दी १७,००० 
साम्यवादी १०,००० 
जनसंघ ३,००० 

छ२,००० 


अतः विभिन्‍न दलों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्रमानुसार ५, २, १ होगी । 
किसी दल की सूची में से किन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाए, इसका निर्णय 
इस आधार पर होगा कि उस सूची में किन उम्मीदवारों को सबल अधिक मत प्राथ्त 
हुए हैं । इस प्रणाली का चलन फ्रांस तथा कुछ अन्य यूरोपीयन देशों में पाया जाता 
है । यह भी अत्यधिक पेचिदा है । 
. आनुपातिक पद्धति के सुख्य गुण अग्नलिखित हैं--(१) इसमें प्रतिनिधित्व 
न्‍्यायपुर्ण होता है, क्योंकि बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक मतों अथवा दलों को उचित 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । (२) इसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाता, अतः प्रतिनिधित्व 
अधिक यथार्थ और जनतनन्‍्त्रात्मक होता है, क्योंकि प्रत्येक मतदाता के मत की गणना 
का निर्वाचन फल पर प्रभाव प्रड़ता है। (३) इसके फलस्वरूप विधायिका जनमत 
, का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें सभी दलों को शासन-कार्य में अपनी 
बात कहने का अवसर मिलता है। (४) यह मतदाता को छाँट की पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्रदान करता है। उसे अपनी पसन्द दिखाने में खूब अच्छी तरह सोचता पड़ता है, 
, अतएवं वह राजनींतिक शिक्षा का एक उत्तम साधन है। परन्तु प्रत्येक विधि में गुण 
और दोष दोनों ही होते हैं | 


4. “?छऊणातणावों 7९ए९5धशॉशॉणा ९शा३8एट४ 7€97९४टराॉव00 एग ९ए९एए ९7007: 
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अनुपा तिक पद्धति के मुख्य दोष अग्नलिखित हैं--(१) कुछ व्यक्तियों का कथन है 
कि यह पद्धति अत्यधिक पेचिदा है, अतः मतदाता दलों के एजेण्टों के हाथ में फंस 
जाते हैं । इस पद्धति को सफल बनाने के लिये मतदाता शिक्षित होने चाहियें। 
(२) विधायिका में विभिन्‍न दलों का प्रतिनिधित्व होता है, फलस्वरूप स्थायी मन्दत्रि- 
मण्डल का निर्माण गौर स्थायी रहना वहुत्त कठिन हो जाता है । (३) अति विस्तृत 
निर्वाचन क्षेत्रों के कारण प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच निकट सम्पर्क 
नहीं रहता । ' 

साम्प्रदाधिक अथवा पृथक निर्वाचन पद्धति (00छ्रशाप्राकष णा इ७)8 8० 
दाध्ण०९५)--अल्पसंख्यकों को पर्याष्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भारत 
के विदेशी शासकों ने इस पद्धति को चलाया था परन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य 
भारतीयों को आपस में लड़ाना था। 'बाँठों और शासन करो' वाली नीति के 
फलस्वरूप यह पद्धति चलाई गई थी और इसका अन्तिम फल देश के विभाजन में 
मिकला | धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर विभिन्‍न अल्पसंख्यकों को अपने-अपने 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला । इससे संकीर्ण स्वार्थों पर बल दिया गया और 
साम्प्रदायिक बैमनस्थ अत्यधिक बढ़ा। प्रतिनिधित्व और निर्वाच्क राष्ट्रीय समस्याओं 
को साम्प्रदायिक रृष्टिकोण से देखने लगे । यह प्रणाली यम्भीर दोषों से पूर्ण है यह 
बात अंग्रेज राजनी तिज्ञों ने मानी, परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त को ऋरमशः विस्तृत 


किया गया ।' 

साम्प्रदायिक पद्धति के घुख्य दोष ये है---(१) इन चुनावों का आधार प्रजातन्त 
के सिद्धास्त के विरुद्ध है; अन्य देशों में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते । यह पद्धति वँसे 
भी इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है। (२) इस पद्धति के अन्तर्गत मतदाता अपने 
धर्म अथवा सम्प्रदाय के प्रति राज्य से भी अधिक निष्ठा रखने लगते हैं। वे बर्गीय 
अथवा साम्प्रदायिक हितों को राण्ट्रीय हितों से बढ़कर महत्व देते हैं। (३) इसके 
फलस्वरूप साम्प्रदायिक वैसनस्य बढ़ता है और राष्ट्रीयता की भावना क्षीण होती 
है । विभिन्‍त सम्प्रदायों के मतदाता एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। वे सच्चे 
बर्थ में नागरिक नहीं रह जाते | (४) अल्पसंख्यक सम्प्रदाय अपनी स्थिति से एक 
प्रकार से सन्तृष्ट रहता है और अपने अच्छे कार्यों व ग्रुणों के द्वारा वहुसंख्यक 
समुदाय की बराबरी करने का प्रयत्म नहीं करता | (५) बहुसंख्यक्र समुदाय भी 
ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के प्रति अपना कोई अन्य दायित्व अनुभव नहीं करते । 
अतः वर्तमान संविधान के अन्तर्गत उपरोक्त पद्धति का अस्त कर दिया गया है। 
प्रन्‍्तु अनुसूचित जातियों व पिछड़े हुए वर्गों के लिए. १० वर्ष के लिए सुरक्षित 
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तल अमल का आना कि तय मनी विन |. बम कितने मन मटका करा पल 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त [. ७ 


स्थानों की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि इन वर्गों के प्रतिनिधि एक निश्चित 
संख्या (अपनी जनसंख्या के मनुपात) में विधायिकाओं में पहुँच जायें। 


है। ] 


कई ० 


अश्च 


भमताधिकार' का बर्थ बताइये और सीमित तथा वयस्क मताधिकार फे पक्ष और विपक्ष 
में तक दीजिए । 


. भौगोलिक और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के पक्ष और विपक्ष में दिये गये तकों का_विवेचल 


कीजिए १ 


« प्रतिनिधित्व के मुख्य सिद्धास्तों का, संक्तेप में, विवेचन कीजिए ॥ 


मह्पस्षंदपक्ों के प्रत्तिनिधित्व के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन फीजिए ॥ 


» आनुपातिक प्रतिनिधित्व (2070708वां उ२७एा८६5०एथा०णा) पया है ? इसके दोनों 


प्रमुख रूपों को समझाकर लिखिए 


- बानुपाततिक प्रतिनिधित्व फे गृण व दोषों का विवेचन कौजिए ) 
« साम्प्रदायिक अथवा पृथक निर्वाचव पद्धति के दोष घताइये ॥ 


८, न्यायपालिका 


१. न्यायपालिका का महत्व और उसके कार्य 

महत्व--शासन के प्रधान अंगों में तीसरा अंग न्यायपालिका का है। किसी देश 
के शासन की अच्छाई की पहचान वहाँ के न्यायपालिका की स्वतन्त्नता, निष्पक्षता 
ओर उसके सम्मानित स्थान से की जाती है। साधारण नागरिक को यदि यह 
विए्वास रहे कि आवश्यकता पड़ने पर वह न्यायालयों की शरण ले सकता है, जहाँ 
उसको वास्तव में कानूनों के अनुमार न्याय मिलेगा तो उसे बड़ी मानसिक्र शार्च्ति 
रहती हैं । बाइस ने सत्य ही कहा है कि कुशल न्यायपालिका का होना अच्छे शासन 
के लिए आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ यह तो शासन की अच्छाई की पहचान. है।' 
न्यायशास्त्रियों के अनुसार तो राज्य एक कानूनी संध्था है; इसका अस्तित्व कानून 
के लिए है; और यह कानून के रूप में कायम रहती है। बाकेर के अनुसार राज्य 
का सार इस बात में है कि यह प्रभावी कानूनों व नियमों की जीवित व्यवस्था है; 
इस अर्थ में राज्य कानून है | न्यायपालिका अर्थात्‌ न्यायालयों का प्रधान कार्य न्याय 
का प्रशासन अथवा न्याय करना है । 

वास्तव में मानवी सम्बन्धों की संगठित व्यवस्था के लिए विभिन्‍न मूल्यों को 
आवश्यक समझा जाता है, यथा स्वतंत्रता, समता और अ्रातृत्व | प्रत्येक कानूनी 
व्यवस्था में ये सूल्य विद्यमान्‌ रहते हैं | न्यायालयों को स्वतन्त्रता व समता के दातरों 
के बीच उचित सम्बन्ध कायम करना पड़ता है। इस दृष्टि से न्याय विभिरत 
राजनीतिक मूल्यों में उचित सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था है। यहाँ पर यह 
कहना काफी होगा कि न्याय के विचार के विभिन्‍न स्रोत माने जाते हैं | कुछ 
विद्वानों के विचार में न्याय का स्रोत धर्म है। मध्य युग में ईसाई धर्म ग्रुरुओं वा 
विश्वास था कि न्याय का स्रोत ईश्वर है और चर्च उसका साधन है । स्टॉइक दा 
निकों का यह विश्वास था कि न्याय का स्रोत प्रकृति का कानून (पिश्वापा] 8७) 
है, जिसके अनुसार सब व्यक्ति समता के अधिकारी हैं | कुछ विचारक आचार शास्त्र 
अथवा नैतिक नियमों को न्याय का आधार मानते हैं| ग्रेट ब्रिटेन में राजा को 
न्याय का स्रोत माना जाता था । कहने का तात्पय॑ यह है कि न्याय शब्द का अर्थ 
विभिन्‍न दृष्टियों से किया जाता है और ऐसा किया जाना सर्वंथा उचित माना 
जाता है। 
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न्यायपालिका [ दर 


विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती और न्याय- 
पालिका उनके अयुसार कामून तोड़ने वालों को उचित दण्ड देती है और आवश्य- 
कता पड़ने पर उन कानूनों का निर्वंचन (प८एाढांथधं०ा) भी करती है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायपालिका अत्याचार को रोकती है, क्योंकि न्यायाधीशों 
से बह आशा की जाती है कि वे अपना कार्य निर्भीकता और निष्पक्षतापूर्वक करेंगे । 
इस प्रकार न्यायपालिका नागरिकों के बीच होने वाले झगड़ों में ही न्याय नहीं करती 
चरम उन झगड़ों में भी जो नागरिकों और सरकार के बीच उ्ें। इस अर्थ में 
न्‍्यायपालिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सबसे महत्वपूर्ण रक्षक हैं। जिन देशों के 
गंविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन होता है, वहाँ तो नागरिक 
उपने अधिकारों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध न्यायालयों में उपचार के 
[तु जा सकते हैं। संघीय राज्यों में न्यायपालिका का महत्व और भी अधिक होता 
, वयोंकि उनमें सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अधिकार रपूर्ण निर्वचचन करना 
ग़ैतवा है और यदि कोई भी संघीय अथवा उप-राज्य की विधायिका कोई ऐसा 
कानून बना देती है जो उसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे 
उवैध घोषित करने की शक्ति रखता है । 


न्‍्य/यपालिका के कार्य--न्यायपालिका के कार्यों को हम संक्षेप भें अग्नलिखित 
प्रकार से रख सकते हैं--(१) सबसे प्रमुख कार्य तो न्यायपालिका का यही है कि 
परह कानूनों और संविधान का निर्वेचन करे (२) दीवानी (४४) मुकदमों में 
न्याय करना-- विभिन्न नागरिकों के बीच अथवा नागरिकों और राज्य के बीच 
प्म्पत्ति व अधिकारों से सम्बन्धित दीवानी सुकदमों में न्‍्याय करना । (३) फौजवारी 
((तंगांएव]) सुक्तदमों सें न्‍्थाय करना--चो री, डकेती, कत्ल आदि मुकदमों में न्‍्य|य 
करना भी न्यायालयों का महत्वपूर्ण काये है। ऐसे अपराधों के अभियुक्तों के विरुद्ध 
न्यायिक कार्यवाही राज्य की ओर से की जाती है अर्थात्‌ पुलिस .और सरकारी वकील 
इन मुकदमों को चलाते हैं । 

(४) संविधात का संरक्षण--संघीय राज्य में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक 
(09प्क्षापांबा ० ६6 (०75४४/ए४०४) होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
यदि संविधान की धाराओं के विछुद्ध संघ या राज्य की विधायिकार्यें कोई भी 
कानूच वना दें तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अवध घोषित कर देता है ।' संयुक्त राज्य 
अमरीकां के सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को 
न्यायिक पुनरवलोकन (>एताथंध! 7२०शा०छ) की शक्ति प्राप्त है। बर्थ के मतानुसार 
सं० रा० अमरीका में न्यायिक पुनरवलोकन के प्रयोग के लिए दो मुख्य कारण हैं। 
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१०० ] शासन के सिद्धान्त 


प्रथम, सं० रा० अमरीका का संविधान संघात्मक है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय और 
राज्य सरवारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। उनके बीच किसी भी 
प्रकार के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही कर सक्षता 
है । दूसरे, सं० रा० अमरीका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त को बाग 
किया गया है, उसके कारण भी यह आवश्यक है कि यदि शासन की अन्य दोवों 
शाखाओं के बीच अधिकार-क्षेत्न सम्बन्धी कोई विवाद उठे तो सर्वोच्च न्यायात्र 
उसका निर्णय करे । 

(५) नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक--जिन राज्यों के संविधानों मे 
नागरिकों के अधिकारों का परिगणन कर दिया जाता है, उन्हें नागरिकों वे 
मूल अधिकार कह देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी उ 
अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो वागरिक अपने अधिकारों 
की रक्षा के लिए न्‍्यायालयों में मुकदमा ले जा सकते हैं। भारत के संविधान ने 
नागरिकों के अधिकारों को वास्तविकता प्रदान करने के उद्देश्य से एक यह अधिकार 
भी प्रदान किया है कि वे अपने अधिकारों का अतिक्रमण (शं०४४०॥) होने १९ 
न्यायालयों से रक्षण प्राप्त करें। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार (एधिंट्ठा[ ९ 
*८०॥5वप४०॥8] 7०॥०068) कहा गया है। इसकी पूर्ति के लिए सर्वोच्च और 
उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख या आदेश (५४७) जारी कर सकते हैं। 

(६) कानूनों का निर्माण--मुख्यतः न्‍्यायालयों का कार्य कानूनों के 0 
न्‍्याय करना है। किन्तु कभी-कभी न्यायाधीश कानूनों का निवंचन करते समय अ7 5 
निर्णय द्वारा कानूनों का सवंथा नया अर्थ लगाते हैं । उनके निर्णय भविष्य में कानूनों 
जैसा ही प्रभाव रखते हैं। उनके द्वारा निभित कानून 'केस लॉ” (०88० 4िए) मी 
स्यायाधीशों द्वारा बनाये कानून (/0१8७-77806 89) कहलाते हैं। बहुधा काबू 
की बहुत सी धाराओं का अथ्थ स्पष्ट और निश्चित नहीं होता, अतः यह कार्य करों 
समय न्यायाधीश नये कानून निर्माण कर जाते हैं । डायसी के अनुसार इंगलैंड के 
अधिकतर काचून इसी प्रकार बने हैं। ये कानून कानूनों के संग्रह (भंशए! 
७००७) में चहीं मिलते, क्योंकि इन्हें संसद्‌ ने नहीं बनाया । फ्रांस में लगीं 
सम्पूर्ण प्रशासनिक कानून-संग्रह इसी प्रकार निर्मित हुआ । हे 

(७) परामर्श देना (86ए5०७ 0[भंग्रॉं००)--कुछ राज्यों में उच्च स्यायालर्यी 
को कार्यपालिका अथवा विधायिका की प्रार्थना पर महत्वपुर्ण कानूनी प्रश्तों १९ 
परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। इंगलेंड में ताज बहुधा प्रीवि कॉन्सिय मं 
न्यायिक समिति (उप्तीलंग 0066७ णी ॥6 शाएए 0णाणतां) से ऐसा 
परामर्श लेता है। लॉर्ड सभा भी सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करे 
समय किसी भी न्यायाधीश से परामर्श ले सकती है। अन्य अनेक राज्यों में हा 

ऐसी व्यवस्था है। भारत के संविधान के अन्तर्गेत यदि कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा 
प्रतीत हो कि किसी कानूनी या तथ्य के प्रश्व पर सर्वोच्च न्यायालय की संम्मि 
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ली जानी आवश्यक है तो वह उस प्रश्त पर सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति मांगें 
सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके सम्बन्ध में आवश्यक सुनवाई के बार्दे 
अपनी सम्मति या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, किन्तु न्यायालय ऐसा करते के लिए 
बाध्य नहीं है और उसकी सम्मति को अन्य न्यायालय कानूनी रूंप में स्वीकारं 
करने को बाध्य नहीं हैं । 


३. न्यायपालिका का संगठन 


न्यायाधीशों की योग्यता--कानूनी ज्ञान, दक्षता, ईमानदारी, स्वतन्त्नता व 
नष्पक्षता न्यायाधीशों के प्रमुख गुण होते हैं। यह स्पष्ट ही है कि जिन व्यक्तियों 
गे न्यायालयों में न्याय करना है, वे कानूनों के अच्छे ज्ञात्ता, विद्वान और अपने 
गर्य में दक्ष तथा कुशल हों । यदि न्यायाधीश अयोग्य हों और कानूनों से पुरी तरह 
रिचित न हों तो वे न्याय नहीं कर सकेंगे और सर्वबसाधारण का न्यायपालिका से 
वश्वास उठ जायेगा। न्यायाधीश को अत्यधिक ईमानदार व सच्चरित्न होना 
वाहिए। न्यायाधीशों के सामने बड़े-बड़े लालच भा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों 
बड़ी शक्ति रहती है, कानूनों को थोड़ा-सा मोड़ देने पर वे चाहे तो गम्भीर 
प्रपराधियों को मुक्त कर सकते हैं और सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमों में वादी या 
प्रतिवादी को बड़ा लाभ पहुँचा सकते हैं। इसी कारण बहुत से व्यक्ति उन्हें घूम में 
ब्रड्दी-बड़ी धनराशि देने का प्रयत्न कर सकते हैं । यदि न्यायाधीश प्रष्ठाचारी और 
घूसखोर हुए तो फल अन्याय ही होगा । यह भी अति आवश्यक. है कि न्यायाधीश 
स्वतन्त्र व निष्पक्ष हों और वे दलगत नीति से दूर रहते हों, किसी के साथ जाति, 
धर्म अथवा निकट सम्बन्ध के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात न करते हों। 
न्यायाधीशों को निष्पक्ष और स्वतनन्‍्त्न होने के साथ-साथ निष्पक्षता और स्वतम्न्नता 
के लिए प्रख्यात भी होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि न्यायाधीशों के ऊँचे 
गुणों की माँग व आशा की जाती है। जिससे कि उनमें ये गुण मिल सकें, यह अति 
आवश्यक है कि उन्हें उनकी योग्यता और पद के अनुकूल अच्छा वेतन दिया जाय, 
उन्हें अपने पदों की पूर्ण सुरक्षा हो, और राज्य में उनका सामाजिक पद आदर का 
हो । अच्छा वेतन उनको भ्रष्टाचार के दोष से बचाने के लिए बहुत ही 
आवश्यक है। पद की सुरक्षा अथवा स्थायित्व इसलिए आवश्यक है कि वे काये- 
पालिका के दबाव से स्वतन्त्र रह सकें और उनका समाज में उच्च पद .इसलिए 
होना चाहिए कि वे धनिकों से दबे नहीं। साधारणतः न्यायाधीशों की भियुक्ति की 
तीन मुख्य विधियाँ हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। 

विधायिका द्वारा चुनाव--संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्‍न राज्यों में प्ररम्भिक 
काल में न्यायाधीशों को विधायिका द्वारा चुनने की प्रथा थी, क्योंकि उन्हें कार्य- 
पालिकाओं का भय ओर लोकप्रिय निर्वाचन में अविश्वास था । यह विधि अमरीका 
के १--३२ राज्यों में अब भी पाई जाती है और स्विटजरलेंड के संघीय न्यायाधीशों 
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की नियुक्ति इसी प्रकार होती है । इसमें दो दोष हैं--प्रथम, विधायिका हारा चुनाव 
का अर्थ दलों द्वारा तथा दलीय अभ्यर्थियों का चुनाव है। इस प्रकार से चुने गये 
न्यायाधीशों में उन योग्यताओं की कमी रह सकती है जो उनके कार्य के लिए 
आवश्यक है, जैसे निष्पक्षता। दूसरे इस प्रकार से नियुक्त हुए न्यायाधीश अपने 
फार्यपालन में स्वतन्त्र नहीं रह सकते । इन कारणों से इस विधि को आजकल 
पसन्द नहीं किया जाता | 

जनता द्वारा चुनाव--गत शताब्दी के पूर्वाद्ध में लोकप्रिय राजसत्ता के सिद्धान्त 
के अनुसार न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को पसन्द किया जाता था। इस विधि 
को कुछ समय के लिए फ्रांस में अपनाया गया, परन्तु इसके परिणाम निराशाजनक 
रहे । फिर भी संयुक्त राज्य अमरीका के कई संघान्तरित राज्यों में इस विधि का 
प्रयोग जारी है। स्विटजरलेंड में अधीन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 
लिए तथा सोवियत संघ में कुछ सीमा तक इस विधि का प्रयोग होता है। इस 
विधि में भी कई दोष हैं । (१) आधुनिक प्रजातन्त्री राज्यों में लोकप्रिय चुनाव का 
अर्थ भी दलों द्वारा चुनाव से है। इस प्रकार से नियुक्त न्यायाधीशों का दलों के 
प्रभाव अधीन रहना स्वाभाविक है। (२) इस प्रकार से कम योग्यता वाले तथा 
कमजोर व्यक्तियों का चुनाव होता है, क्योंकि मतदाताओं की बड़ी संख्या योग्यतम 
व्यक्तियों को छांटने में यथेष्ट सावधानी नहीं रख सकती, वैसे भी योग्यतम व्यक्ति 
चुनाव की विधि को पसन्द न करने के कारण इससे दूर रहेंगे । (३) यदि न्यायाधीश 
की अवधि पुनर्निर्वाचन पर निर्भर करे तो यह स्वाभाविक है कि न्यायाधीश अपने 
कार्य में जनमत का ध्यान रखेंगे और ऐसे निर्णय देंगे जो लोकप्रिय हों, चाहे उसमें 
कानूनी दृष्टि से कमी रहे। संक्षेप में, इस प्रकार से नियुक्त किए गए न्यायाधीश 
अपना कार्य स्वतन्त्रता व निष्पक्षता के साथ नहीं कर सकते (& जएत86 ८९००१ 
छ7 ७ 9०09]6 एथ्यापठ॑ 8०४ शांधि०्णा विदा 0 ५०7) | संयुक्रत राज्य 
अमरीका में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि चनावों में अच्छे और 
योग्य उम्मीदवारों की हार हुई ।* 

कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति--आजकल इसी विधि को अधिकतर राज्यों ने 
अपनाया हुआ है। इसके अनुसार अध्यक्षात्मक शासन पद्धति वाले देशों में न्‍्याया- 
धीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और ग्रेट ब्रिटेन जैसे संसदात्मक पद्धति वाले देशों 
में न्‍्यायमंत्री (१(॥0867 ०7 ॥787०९८) द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के 
अन्तर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और उसे दलगत राजनीति से ऊपर 
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माना जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति न्याय-मंत्री 
मे स्थान पर सम्बन्धित 0238 के न्‍न्यायाधिपतियों अथवा न्यायाधीशों से परामर्श 
लेता रे । अधीन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के लोक-सेवा 
आयोग द्वारा की जाती है । हमारे मत में यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि न्यायाधीश 
अपना कार्य स्वतन्त्रता व निष्पक्षता से कर सकते हैं। उच्त पर कार्यपालिका अर्थात्‌ 
मन्त्रियों व विधायिकाओं के सदस्यों का कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ सकता । 

ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य कई यूरोपीय देशों में भारत की भाँति निम्नस्तरीय 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही होती 
है | बहुत से राजनीतिक विचारकों को यह विधि अधिक पसन्द है कि न्यायाधीणों 
की नियुक्ति कायंपालिका द्वारा हो, किन्तु उन्हें न्यायाधीशों हारा तैयार की गई 
सुयोग्य व्यक्तियों की सूची में से ही न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार हो । इस 
प्रकार की सूची उस न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, जिसमें कि रिक्त स्थान है, या 
उच्चतर श्रेणी के न्यायाधीशों द्वारा बवाई जा सकती है। लॉस्‍्की ने लिखा है: इस 
विषय में सब बातों को देखते हुए न्यायाधीशों का कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के 
परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं ।' परन्तु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों 
को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाना चाहिए । 

'स्थायाधीशों की पदावधि--न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के लिए 
उनकी पदावधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी नियुक्ति की 
प्रणाली । सं० रा० अमरीका, स्विट्जरलेंड, सोवियत संघ के संघान्तरित राज्यों में 
न्यायाधीशों का जनता द्वारा निर्वाचन होता है, इसी कारण उनके पद को अवधि 
कुछ ही वर्ष होती है। अल्प-अवधि के लिए नियुक्त न्यायाधीश अपनी स्थिति का 
दुरुपयोग कर सकते हैं । वे न्‍्यथय की सभी रीतियों और यहाँ तक कि भौचित्य के 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुए अपनी अवधि में अधिक से अधिक लाभ उठाने का 
प्रयत्त करेंगे । अतः पद से निवृत होने की आयु तक सदाचरण (वणा78 8000 
एल्ाब्शं०प्ए) पद अवधि की प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है ओर लगभग 
सभी प्रगतिशील राज्यों में इसी का अनुकरण किया जाता है। सं० रा० अमरीका 
के सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन-पर्यन्त होती है । भारत में 
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए पद से निवृति की 
आयु-सीमा क्रमशः ६५ और ६२ वर्ष रखी गई है । हि 

न्यायाधीशों को पद से हटाना--सदाचरण पद-अवधि के रहते हुये यह आवश्यक 
है कि प्रत्येक ऐसे राज्य में न्यायाधीशों को विशेष, किन्तु कठिन विधि द्वारा हटाया 


3. *8797णा[परट76 09? ४78 धश्टापए8 795, 0०00 (6 ज7:०0]6, एछा07०6९ं (76 सम 
इटड9॥5,.. फ्रवा 7 5, 7 गंग्रर, एा8श१६ 0 छाह्पथा 000४ ०706 छहाएड पराउएंट 
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भी जा सके यदि ऐसा कार्य राष्ट्र हित में हो। इस विधि का प्रयोग भ्रष्टता 
क्थवा अयोग्यता के आधार पर किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाना 
उचित है; परन्तु किसी न्यायाधीश को हटाने की विधि में अत्यधिक विचार का 
समावेश होना चाहिए और उसे एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए। 
इसीलिए ब्रिटेन में किसी न्यायाधीश की पालियारेंट के संयुक्त आवेदन' पर जिसमें, 
उसके ऊपर भ्रष्ट या अयोग्य होने अथवा नैतिक पतन का आरोप लगाया गया हो, 
ताज द्वारा हटाया जा सकता है। सं० रा० अमरीका में न्यायाधीशों को कांग्रेस 
महाभियोग की कार्यवाही द्वारा हहा सकती है । इस प्रकार की का्य॑वाही का 
प्रारम्भ प्रतिनिधि सदन होता है और सीनेट महाभियोग की सुनवाई करती है । 
ग्रेट ब्रिटेन में व्यायाधीशों को पालियामेंट के दोनों सदनों द्वारा सम्बोधन (4007655) 
पेश करने पर हटाया जा सकता है । 
सं० रा० अमरीका के कुछ संघान्तरित राज्यों में प्रत्यावर्तत (7०८७॥!) हारा 
न्यायाधीशों को हटाने की विधि अपनाई गई है; किन्तु न्‍्यायविद्‌ इस विधि को 
निन्‍्दनीय समझते हैं । भारत के संविधान के भन्तर्गंत इस सम्बंध में व्यवस्था इस 
प्रकार है--कोई भी न्यायाधीश त्याग्र-पत्न द्वारा पद त्याग कर सकता है। किसी 
भी न्यायाधीश को इस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है--सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक पदच्युत न किया जायेगा जब तक कि 
राष्ट्रपति ऐसा आदेश न निकाले, किन्तु ऐसा आदेश राष्ट्रपति तभी देगा जबकि 
संसद का प्रत्येक सदव कुल संख्या के २/३ के बहुमत से यह पास करे कि अमुक 
न्यायाधीश सिद्ध कदाचार ([70५2४ 7752070727) या बयोग्यत्ा (7708/909) 
के भाधार पर हटाया जाए और इस उद्देश्य से राष्ट्रपति के पास सम्बोधन भेजा 
जाए | इससे यह स्पष्ट है कि संसद ऐसा प्रस्ताव पास करने से पुर्व॑ उसके बारे 
में जाँच करायेगी, साथ ही यह भी आवश्यक नहीं क्रि राष्ट्रपति उसके प्रस्ताव 
को मान ही ले । 
न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता ([70०9०74८॥९७ ० 37068०5)---कार्यपा लिका 

के [रा नियुक्त न्यायाधीशों को यदि कार्यपालिका आसानी से व हटा सके और उनकी 
“नियमानुसार पदोन्नति होती रहे, तो वे स्वतन्त्र रह सकेंगे। साथ ही विधायिका 
को उनके वेतन और भत्तों में उनके कार्यकाल में कमी करने की शक्ति नहीं मिलनी 

चाहिए । ऐसा होने पर न्यायाधीश स्वतन्त और निष्पक्ष रह सकते हैं । इस संबंध 
में एक बात और भी है, वह यह कि यदि कार्यपालिका अथवा विधायिका किसी 

भी प्रकार से उनके कार्यों में हस्तक्षेप करे या उन पर अनुचित दवाव डालने का 

प्रयत्न करे तो समझदार नागरिकों को उनके अनुचित कार्यो की खुलकर आलोचना 

करनी चाहिए संक्षेप में, न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए ये बातें 

आवश्यक हैं : (अ) उनकी नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष अथवा लोक-सेवा आयोग 

हरा की जाए; (आ) एक वार नियुक्त हो जाने पर पद से निवृत होने की अवधि 
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तक उन्हें सिवा दुराचार, मानसिक विकृति या शारीरिक अयोग्यता के आधार पद 
से न हटाया जाए, (इ) उनको पर्याप्त वेतन और भत्ते आदि दिये जायें जितसे 
उन्हें धताभाव न रहे और वे घूस या भ्रष्टाचार से बचे रहें, और(ई) काय पालिका 
अथवा व्यवस्थापिका उन पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव न डाल सके । 

भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता--भारतीय न्यायपालिका ग्रेट क्रिदेन व 
संयुक्त राज्य अमरीका की न्‍्यायपालिकाओं के समान स्वतन्त्न है। न्यायपालिका 
को यथासम्भव कार्यपालिका तथा विधायिकाओं के प्रभाव से स्वतन्त्र रखा है। 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के हेतु संविधान में कई उपलब्ध हैं । (१) सर्वोच्च और 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों के 
परामर्श से की जाती है। (२) किसी भी ऐसे न्यायाधीश को राष्ट्रपति एक कठोर 
विहित विधि द्वारा ही हटा सकता है (३) न्यायाधीशों के वेतनों और भक्तों 
आदि में उनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जा सकती और साथ ही उनके , 
ऊपर होने वाला व्यय, संघ या राज्यों की संचित निधियों पर पारित है (जाश्ा2०6 
०070 [6 (0050॥096/९6 एछा0 07 6 एशञा०णा ०7 ४6 5096) । (४) उनकी 
स्वतन्त्रता बनी रहे इस उद्देश्य से यह भी व्यवस्था है कि उनके अधीन 
अधिकारियों और कमंचारियों की नियुक्ति व सेवा की शर्तों पर नियन्त्रण 
न्यायाधीशों का ही रहे । 

३- न्यायपालिका के विषय में कुछ अन्ध जानने योग्य बातें 


न्यायालयों के संगठन (0789॥752007 ० (००)--आजकल न्यायालयों का 
संगठन'काफी' जटिल- होता' है; फिर भी उसके विषय में कुछ साधारण बातें इस 
प्रकार रखी जा सकती हैं--(१) प्रायः प्रत्येक देश में विभिन्‍न स्तरों अथवा श्रेणियों 
के न्यायालयों को एक पिरेमिड के रूप में (॥7 (॥6 गया ० 3 ॥ंश ०९) रखते 
हैं । उदाहरण के लिए, भारतीय न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हें; 
उसके वीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उसके नीचे जिले की तथा 
अधीन अदालतें हैं। (२) सभी देशों में न्यायपालिका के दो प्रमुख अंग होते हैं-- 
दीवानी अदालतें (टाजशा ००प्रा/5) और फौजदारी अदालतें ((पणां74] ००प्र/5) । 
इनके अतिरिक्त विभिन्‍न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार की अदालतें भी होती हैं । 
भारत में भूमिकर सम्बन्धी मुकदमों के लिए माल की अदालतें (२०ए९ाए८ ००प्र78) 
हैं । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ आदि राज्यों में कई प्रकार 
की विशेष अदालतें (४7८०४! ००णा७) हैँ। फ्रांस में प्रशासनिक अदालतों 
(8 47रगांपंश। ५९ ००एा४७) की पृथक अर है । (३) साधारणतया संघीय 
राज्यों में संघीय कानूनों और राज्य कानूनों के प्रशासन हेतु दो प्रकार की अदालतों 
के समृह (४० $००क7०४० 5४४$ ०६ ००७७) होते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में 
ऐसी ही व्यवस्था है। किन्तु भारत में सभी न्यायालयों को ही एक संघठित व्यवस्था 
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(624०6 5५४०३) में रखा गया है। (४) कुछ न्यायालयों में एक ही न्यायाधीश 
होता है और कुछ में व्यायाघीशों की बेन्च (छांप्राका।ए 0 उंपत8९४) । ग्रेट ब्रिठेव 
में एक न्यायाधीश वाली अदालतों में ज्यूरी ([एा७) का प्रयोग होता है | भारत में 
भी ज्यूरी पद्धति अपनाई गई है। 

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (उप्रं8तए09 6876 (0778)--साधा रणतया 
न्यायालयों का दो प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है--प्राथमिक (07रड्ठाए8) और 
अपील सम्बन्धी (897०॥4०) । जिन मुकदमी का जिस न्यायालय में आरम्भ होता 
है, उस न्यायालय का उन्त मुकदमों के ऊपर प्राथमिक क्षेत्राधिकार होता है। जिन 
मुकदमों की अपीलें उच्चतर श्रेणी के न्यायालयों में होती हैं उन न्यायालयों को 
उन मुकदमों के सम्बन्ध में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के 
लिए भारत में छोटे-छोटे दीवानी भौर कम ग्रम्भीर मुकदमे जिले की छोटी अदालतों 
में सुने जाते हैं; उव अदालतों का उन पर प्राथमिक क्षेत्नाधिकार है। इन मुकदमों 
की भपीलें उच्च न्यायालयों में की जाती हैं, अतः उन्हें अपीलीय क्षेत्राधिकार होता 

: है। उच्च स्तरीय न्यायालयों को नीचे की अदालतों में सुने गए मुकदमों की भपीले 

सुनने के अधिकार के साथ-साथ बड़ी मालियत के दीवानी मुकदमे सुनने का प्राथमिक 
क्षेत्राधिकार भी होता है। जिन न्यायालयों को परामश देने का अधिकार है, वह 
उनका परामर्शदाती क्षेत्राधिकार (46एं509 इएएंश्तांलां0ए) कहलाता है । भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कुछ प्रकार के मुकदमों में समवर्ती 
(००7टप्रा7०7) क्षेत्नाधिकार भी प्राप्त हैं 

विधि का तियम और प्रशासनिक कानून की पदति--श्रेट ब्रिटेन, संथुक्त राज्य 
अमरीका तथा भारत भादि देशों में एक प्रकार की कानूनी व्यवस्था है, जिसे विधि 
का नियम कहते हैं । इसके विपरीत फ्रांस तथा अन्य योरोपीय देशों में दूसरी प्रकार 
की व्यवस्था है, जिसे प्रशासनिक कानून की व्यवस्था कहते हैं। इन दोनों के अन्तर 
की मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं। विधि के नियम वाली कानूनी व्यवस्था में 
सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे साधारण नागरिक हों या सरकारी एक ही प्रकार 
के कानून और एक ही प्रकार की अदालतें होती हैं ।! इसके विपरीत दूसरी कानूनी 
व्यवस्था के अन्तर्गत साधारण नागरिकों के लिए एक प्रकार के कानून और न्यायालय 
होते हैं तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई के लिए प्रथक्‌ 
प्रशासनिक कानूनों का संग्रह और प्रशासनिक न्यायालय होते हैं । 

फ्रांस और जर्मनी में सरकारी कमंचारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई के 
लिये साधारण कानूनों और न्यायालयों के समानान्तर न्यायालयों का प्रथक्‌ संगठन 
है। इन न्यायालयों में सरकारी कर्मचारियों अर्थात्‌ राज्य के विरुद्ध दावों की 
सुनवाई होती है। फ्रांस के प्रत्येक प्रान्त (00एकवग्रव्या) में प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण 
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(ध्वाग्रागरां॥ध 9४९ ए0779]) है और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील आदि सुनने 
के लिए एक सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय (ट०एाथं। ० 5046) फ्रांस की 
राजधानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस में पृथक व्यवस्था होते हुए भी नागरिकों के 
अधिकारों की रक्षा में कोई कमी नहीं; व्यवहार में प्रशासनिक न्यायालयों के कार्य से 
साधारण जनता को सनन्‍्तोष है। इन अदालतों में सरकारी कमंचारियों के विरुद्ध 
मुकदमे लाने अर्थात्‌ राज्य के विरुद्ध दावा करने में शीकह्ष कार्यवाही होती है, 
कम होता है और दावेदारों को न्याय मिलता है ।' 

न्यायपालिका का कार्यपालिका से सम्बन्ध--कुछ बातों में कार्यपालिका न्याय- 
पालिका पर नियन्त्रण के अधिकार रखती है, और कुछ में न्यायपालिका कार्य- 
पालिका पर नियन्त्रण के अधिकार रखती है। कार्यपालिका के न्यायपालिका पर 
नियन्त्रण के तीन मुख्य रूप हैं--(१) कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके 
पद से हटाये जाने और स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में कम या अधिक अधिकार 
रखती है। (२) न्यायालयों के निर्णयों को कार्यरूप कार्यपालिका ही देती है । 
ऐसा करने में कार्यपालिका ढील अथवा देरी कर सकती है। (३) कुछ न्यायिक कार्य 
अभी तक कार्यपालिका द्वारा क्ये जाते हैं। उदाहरण के लिये न्यायालयों द्वारा 
दण्डित व्यक्ति के दण्ड को कम करना; उसे निलम्बित करना तथा क्षमादान 
करना। इसके अतिरिक्त, सनिक व नागरिक सेवाओं में अनुशासन रखना और 
अनुशासन भंग करने वाले व्यक्तियों को विभागीय दण्ड देना आदि भी एक प्रकार 
के.न्यायिक कार्य हैं, जिन्हें कायंपालिका करती है । न्यायपालिका कार्यपालिका पर 
इन बातों में नियन्त्रण शक्ति रखती है.। कार्यपालिका के अधिकारी, राज्य के 
अध्यक्ष की छोड़कर जिसे कुछ उन्समुक्तियाँ (ग्राश्ाप्रा॥68) प्राप्त होती हैं, अवैध 
कार्यों के लिए न्यायालयों के अधीन होते हैं, चाहे वे प्रशासनिक न्यायालय ही हों । 
न्यायालय सभा अधिकारियों को कानून का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर उचित 
दण्ड देते हैं तथा उनके विरुद्ध लेख (77६) जारी कर सकते हैं । 

संविधान के निर्वंचच (77८ए76०7०॥) का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, 
जो राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकते है। निर्ववेनन की आवश्यकता सभी 
लिखित सविधान वाले राज्यों में पड़ती हैं । परन्तु संघात्मक राज्यों में संविधान के 
निर्वचन्न का कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है; क्‍योंकि ऐसे संविधान का रूप 
एक दो राज्यों के बीच सन्धि अथवा अनुबन्ध (०००४००८) जैसा होता है । संघात्मक 
संविधान द्वारा संघीय सरकार व संघांतरित राज्यों की सरकारो के बीच शक्तियों 
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१०८ ] शासन के सिद्धान्त 


का विभाजन कया जाता है और दोनों प्रकार की सरकारें केवल अपने-अपने 
अधिकारुजक्षेत्र में ही कानून बना सकती हैं। अस्तु, कभी भी किसी विषय के बारे 
में यह प्रश्न अथवा विवाद उठ सकता है कि उस पर कानून बनाने की शक्ति संघीय 
तनथवा राज्य सरकारों में से किसको मिली है। यह कार्य कोई सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
पूर्णतया भिष्पक्ष न्यायालय द्वारा किया जा सकता है | ऐसे न्यायालय के निवंचन 
करते समय संविधान के प्राविधानों में कभी-कभी नये अर्थ निकाल देते हैं विशेष रूप 
से उनका व्यापक अथवा उदार अर्थ लेकर स्पष्ट शक्ति में निहित शक्ति को निकाल 
लेते हैं। इसी प्रकार सं० रा० अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों 
(77०6 ए0%९४) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। संविधान के निर्बंचन के 
महत्व का एक न्‍्यायाधिपति के निम्नलिखित कथन से भली प्रकार अनुमान लगाया जा 
सकता है। 'हम सविधान के भन्‍्तर्गत हैं, किन्तु संविधान क्या है यह हम बताते 
हैं।' भारत में संविधान की धाराओं का निर्वेचन्न उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों 
द्वारा किया जाता है । 

स्यायायिक पुनरवलोकन (उ7रतीलंध् रे०शं०छ) क्या हैं और उसकी सं० रा० 
अमरीका के संविधान में क्या विशेष रूप से आवश्यकता है, इन बातों का संक्षिप्त 
विवेचन पहले खण्ड में ही किया जा चुका है। वास्तव में, इस प्रकार की शक्ति का 
सर्वोच्च न्यायालय को प्रदाव किया जाना संघात्मक संविधान की तीन अति आवश्यक 
शर्तों में से एक है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि जिन संघात्मक संविधानों 
में सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार शक्ति प्राप्त नहीं होती वे सच्चे अर्थ में 
संधात्मक नहीं कहला सकते। न्यायिक पुनरवलोकन की पद्धति का उदय और 
विकास सं० रा० अमरीका में हुआ और यह 'उस देश की विश्व को एक महानु देन 
है। संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायिक पुनरवलोकन अधिकतम मात्रा में पाया 


जाता है । 
भारत में भी संघात्मक संविधान है; सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को संसद 


व राज्य विधान मण्डलों द्वारा बचाये गये कानूनों पर पुनरवलोकन की शक्ति 
प्राप्त है । सं० रा० अमरीका व भारत में पुनरवलोकच की मात्रा में बहुत थोड़ा सा 

रा एक वात में अन्तर है। जबकि सं० रा० अमरीका में कानून की उचित 
"क्रिया! (676 [70०००७७ ० 8७) वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है; भारत के संविधान में 
/प्के स्थान पर 'धिवाय उस प्रक्रिया के अनुसार जिसे कानून द्वारा स्थापित किया 
गया हो' (छलव्छ व। 8०९८० वंक्रा28 जाग पाल फ॒ा००४१ंपा&  8४४#9््८त॑ 
59 ॥8७) वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, फलत: जबकि सं० रा० अमरीका में 
सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित किसी कानून को इस आधार पर भी अवैध 
घोषित कर सकता है कि उसमें औचित्य का अभाव है । भारत में सर्वोच्च न्यायालय 
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संसद या राज्यों के घिधान मण्डलों द्वारा निभित कानून की इस दृष्टि से जाँच नहीं 
कर सकते, वे तो किसी कानूच को केवल तभी अवध घोषित कर सकते हैं जबकि 
उसकी धारायें संविधान के प्राविधानों का अतिक्रमण करती हों। 


न्प्ण्ज्ण 


प्रश्न 


« च्यायपालिका का महत्व बताइये । न्यायालयों के मुख्य कार्य बया हैं ? 
« न्यायपालिका के संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
« निम्नलिखित को समझाकर लिखिए :-- 


(अ) न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता 
(ब) न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 


, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :--- 


(अं) न्यायिक पुनरवलोकन 
(ब) संविधान का निर्वेचन 
(स) अधिकारों का रक्षण 


दे, स्थानीय स्वशासन 


१. अर्थ और महत्व 

अथं--स्थानीय रवशासन से हम उन स्थानीय संस्थाओं के शासन को समझते हैं 
हैं जिन्हें निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और जो किसी स्थान या क्षेत्र के निवासियों 
से सम्बन्धित मामलों का प्रशासन करती हैं। स्थानीय स्वशासच केन्द्रीय सरकार द्वारा 
संचालित स्थानीय प्रशासन ([.0ल्‍॥[ वतायांए|ं॥ा800०7) से भिन्‍न होता है ।' 
स्थानीय प्रशासन के अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त और उसी के कानूनों 
को लागू करने के लिए होते हैं; इसके विपरीत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के 
सदस्य स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। स्वशासन की संस्थाओं को केन्द्रीय 
सरकार से स्थानीय मामलों के सम्बन्ध में स्वशासन के अधिकार मिले होते हैं और 
वे एक प्रकार के उप-अधिनियम (97०७-७४) बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं । 
सरल भाषा में स्थानीय स्वशासन से तात्पय उन निगर्मों, नगरपालिकाओं, जिला 
बोर्डों व ग्राम पंचायतों से है जिनका कर्तव्य उन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा 
ऐसे क।र्य करने से होता है, जिनका सम्बन्ध विशेष स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से 
होता है। स्थानीय स्वशासन का सम्बन्ध समस्त सामाजिक जीवन से नहीं होता 

वरन्‌ इसके कार्यो का स्वरूप स्थानीय होता है, राष्ट्रीय वहीं । 
गिलद्गधइस्ट के शब्दों में 'स्थानीय शासन का वर्णन किया जा सकता है, उसको 
परिभाषा नहीं की जा सकती, क्योंकि परिभाषा के लिए कुछ सीमाओं की आवश्यकता 
है और केन्द्रीय व स्थानीय शासन में स्पष्ट क्षेत्र विभाजन नहीं किया जा 
सकता ।' स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय शासन से सर्वथा भिन्‍न होता है। 
साधारण प्रान्त या उप-राज्य की सरकार स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की 
स्थापना व संगठन के लिए कानूनी बनाती है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन की 
संस्थाओं को उपनियम बनाने तथा अपने स्थानीय विषयों पर नियन्त्रण रखने के 
सीमित अधिकार मिले होते हैं । लोकॉक के अनुसार केन्द्रीय और स्थानीय शासन का 
भेद दो वातों पर निभेर करता है--प्रथम, दोनों की संवैधानिक स्थिति एक दूसरे 
के स्वंधा भिन्‍न होती है। केन्द्रीय शासन की संस्थायें संविधान के अन्तर्गत स्थापित 
होती हैं, स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना केन्द्रीय शासन के कानूनों के अन्तगंत 


[, प्‌ 508] ॥0क्रांगंडतथांणा 57 तील॑ंधा5ड 060 6 टल्ायी 80एशाप्रटाा (065 70/ 
207४वए्९ '.004॥ (0ए27॥॥"'677?7 पक हाय 45 9920 ६0 7086 08475 ज्रि 
ल्पंए व7 पल जय! ठी 8 टथ्थाव] 80एट्शाग्रटप, 300 छगांटी, एत60 प6€५ €ऊ 5, 78%6 
टलाश0 0१९॥णॉ6 9068 6 ग्राठत्राह इ९ड्प्लॉ४075, ए €०णााणाएए सटा।हिं0 फ़्था5 
० एणजऑंर ग्िशारट, बएव छा लटयाहएड पीटा 0का 48895, 0 प5 4898 रण (० 
स्थानों 88ण्7ग/प्रट, 0शथ 4 एटा दा, --270, २४, 07/0675/- 


स्थानीय स्वशासन [| १११ 


की जाती है। दूसरे, क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा किय्रे जाने वाले कार्यों का स्वरूप भिन्‍न 
होता है। संक्षेप में, सक्षानीय स्वशासन का अर्थ किसी स्थान (या स्थानीय क्षेत्न)-के 
उन सब बातों के शासन से है, जिनका प्रबन्ध वहाँ के निवासी स्वयं करें या उनके 
द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करे । 


स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व--सर्देव ही स्थानीय स्वशासन 
की संस्थाओं को आवश्यक समझा गया है। प्राचीन भारत में विभिन्‍न प्रकार की 
स्थानीय संस्थायें थीं। ग्रेट ब्नविटेन अपनी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए 
प्रसिद्ध है । सभी प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में ऐसे संस्थायें पाई जाती हैं । जेम्स ब्राइस 
के अनुसार ये संस्थायें नागरिकों में अपने सामान्य मामलों के प्रति दिलचस्पी पंदा 
करती हैं । ये संस्यायें नागरिकों को केवल दूसरे के लिए काम करने का प्रशिक्षण 
ही नहीं देतीं, वरन्‌ दूसरों के साथ काम करना भी सिखाती हैं। इस विषय में 
लास्की का कथन है : “प्रजातन्त्रात्मक शासन के पूरे लाभों को हम तब तक नहीं 
उठा सकते जब तक किसी स्थान के निवाध्तियों में सामान्य उद्देश्यों और आवश्यक- 
ताओं की पूति की चेतना न हो ।” वास्तव में, स्थानीय स्वशासन की संस्थायें 
स्वतन्त्न राष्ट्रों की शक्ति हैं । स्वतन्त्रता के लिए स्थानीय सभायें उसी प्रकार हैं 
जिसे प्रकार कि विज्ञान के लिए प्राइमरी स्कूल | ये स्वतन्त्रता का प्रयोग और 
उपभोग करना सिखाती हैं।।... ' 


आधुनिक राज्यों-का क्षेत्रफल व उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ी होती है कि उनका 
शासन एक केन्द्र से सुचारू रूप से नहीं हो. सकता । वर्तमान काल में जबकि 
राज्यों के कार्यो में बहुत वृद्धि. हो रही है, यह विशेष रूप से और भी अधिक 
महत्वपूर्ण हो गई हैं । यदि राज्यों की केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय. सरकारों पर सभी 
शासन-कार्यों का भार हो तो वे इन कार्यो को कुशलता व सुगमतापूर्वक नहीं कर 
सकतीं, क्योंकि न तो उनके पास पर्याप्त समय होता है और न उन्हें विभिन्‍न स्थानों 
व क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान होता है। 
यह बात सभी विच"रशील व्यक्ति मानेंगे कि-किसी देश- की सभी समस्‍यायें केन्द्रीय 
अथवा प्रादेशिक नहीं होतीं, अर्थात्‌ अनेक समस्‍यायें प्रत्येक स्थान व क्षेत्र की अपनी- 
अपनी होती हैं । यह बात भी सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करेंगे कि इन स्थानीय 
समस्याओं का अपेक्षाकृत अच्छा हल इनके ही निवासी कर सकते हैं क्योंकि वे अपने 
नगर व पड़ौस को समस्याओं और आवश्यकताओं को दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छी 
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प्रकार से जानते और समझ सकते हैं, अपने द्वारा किये कार्यों से उन्हें एक विशेष 
प्रकार का सन्‍्तोष व आमन्द प्राप्त होता है; इसके भतिरिक्‍त केन्द्रीय शासन 
साधारण जनता में स्थानीय समस्याभों के प्रति वेसी अभिरुचि व उत्तरदायित्व की 
भावना उत्पन्न नहीं कर सकता, ज॑सी कि स्थानीय संस्थार्यें कर सकती हैं । अन्त में, 
यह भी कहना ठीक होगा कि चूंकि किसी भी स्थानीय सेवा का लाभ वहीं के 
निवासियों को पहुँचता है, अत: उन्हें उनके लिए कर देने में आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए और वे उन सेवाओं का प्रबन्ध भी अधिक कुशलवापूर्वक कर सकते हैं; 
क्योंकि उन्हें व्यय में सभी प्रकार की वचत करने की चिन्ता रहना स्वाभाबरिक है। 

स्थानीय स्वशासन के लाभ--स्थानीय स्वशासन के अनेक लाभ हैं, उनमें से 
प्रमुख का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है--प्रशासन में सुविधा-“प्रशासन की 
सुविधा के लिए केन्द्रीय व स्थानीय शासन का विभाजन अति आवश्यक है। 
ाधुनिक राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत बड़े होते हैं, परिणामस्वरूप प्रत्येक 
राज्य को अनेक और विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं को हल करना पड़ता है। 
उनमें से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय समस्याओं को स्थानीय संस्थायें और वहीं के 
नागरिक अपेक्षाकृत अधिक अच्छी प्रकार तथा सुविधा से हल कर सकते; यह 
सर्वेविदित सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति जिस स्थान अथवा क्षेत्र में रहते है वे अपनी 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों को दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से 
समझते हैं और वे उनको हल करने के लिए सफलता व कुशलतापूुर्वक कायें कर 
सकते हैं । 

शासन-कार्य में कुशलता--स्थानीय शासन की स्थापना अथवा शासन के 
विकेन्द्रीकरण (70९८०ँ824707) से शासन-कार्य में कुशलता बढ़ जाती है। 
स्थानीय शासन का आधार कार्य-विभाजन (79ंशंभं०ा! ० 7.800प्रा) का सिद्धान्त 
तथा यह भावना होती है कि "पहनने वाला ही यह जानता है कि जूता पैर में कहाँ 
कष्ट देता है। साथ ही केन्द्रीय शासन के कार्य-भार को स्थानीय शासन द्वारा हुलका 
किया जाता है। आजकल राज्य के कार्यो का विस्तार बढ़ गया है और सभी कार्यों 
को केवल केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारें कुशलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकतीं । 

शासन-व्यय सें कमी--स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के प्रशासन से व्यय में 
बचत होती है । यदि स्थानीय शासन के कार्यों को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय शासन 
करें तो उन्हें उन कार्यों को कराने के लिए अनेक विभाग खोलने होंगे, जिनमें उच 
वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को रखना होगा और बड़े-बड़े कायलिय खोलने 
पड़ेंगे । इस प्रकार राज्य की आय का एक बड़ा भाग स्थानीय शासन पर व्यय होगा, 
परस्तु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना से शासन-च्यय में काफी बचत 
होती है, क्योंकि इन संस्थाओं में जचता के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रायः अवंतनिक 
रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार सरकार का आर्बिक भार कम हो जाता है और 


अपव्यय का भी भय कम रहता है । 


स्थानीय स्वशासन [ ११३ 


पड़ोस के जीवन में अधिक दिलचस्पो व उत्तरदायित्व--स्थानीय स्वशासन की 
संस्थाओं के निर्माण से नागरिकों की स्थानीय तथा पास पड़ौस के जीवन में 
अधिक दिलचस्पी पैदा हो जाती है; क्योंकि स्थानीय शासन के कार्यों का उनके 
नित्य के जीवन से अपेक्षाकृत अधिक सम्बन्ध होता है। साथ ही नागरिकों में 
उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि होती है। केन्द्रीय शासन द्वारा नागरिकों में आस- 
पास के जीवन के प्रति अभिरुचि और स्थानीय शासन-कार्यों के लिए उत्तरदायित्व 
की भावना पैदा नहीं की जा सकती । 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा व्यापार ((पाांश००] 779078)--स्थानीय संस्थाओं 
को एक अन्य लाभ यह है कि वे कुछ व्यापारिक कार्यों को अधिक अच्छी प्रकार से 
कर सकती हैं । व्यापारी वर्ग सभी कार्य आथिक लाभ के लिए करता है। किन्तु 
ये संस्थायें नागरिकों के हित में बहुत से व्यापारिक कार्य आथिक लाभ की भावना 
के विना कर सकती हैं । विभिन्न देशों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये अनुभवों से पता 
चलता है कि कुछ कार्य स्थानीय संस्थायें अधिक अच्छी प्रकार से तथा कम' व्यय के. 
साथ कर सकती हैं, क्योंकि इन समस्याओं का निराकरण जनता की सेवा के लिए 
होता है और ये व्यापारिक कार्यों के बिना आथिक लाभ के करने का उद्देश्य सामने 
रखती हैं । उदाहरण के लिए आजकल अधिकतर नगरपालिकायें पानी की व्यवस्था 
करती हैं और बहुत से बिजली के कारखाने भी चलाती हैं। कुछ नगर-पालिकार्यें 
(नके अतिरिक्त दूध और मक्खन आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध करने--के विचार 
डेयरी की व्यवस्था करती हैं और सेवा में सस्ते आवागसन के साधन-टद्राम या 
सें--भी चलती हैं । 
राजनीतिक प्रशिक्षण (7०8०७! प्:कए08)--परन्तु स्थानीय स्वशासन का 
बसे बड़ा लाभ उनके द्वारा होने वाली नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा है। 
>थानीय संस्थायें उत्तरदायी शासन को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए प्रशिक्षण- 
क्रेन्द्रों का कार्य करती हैं। प्रथम इनके सदस्य स्थानीय अथवा नगरपालिकाओं के 
कार्यों को करने की ट्रेनिंग पाते हैं और आगे चलकर वे बड़े क्षेत्र में उन्हीं कार्यों को 
अधिक सफलतापूर्वक कर सकते हैं । इस बात को उदाहरणों द्वारा अधिक अच्छी 
प्रकार से समझा जा सकता है । हमारे देश के चोटी के नेताओं स्व० जवाहरलाल 
नेहरू, स्व० जी० बी० मावलंकर, सरदार पटेल व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि 
ते कई वर्षों तक अपनी नगरपालिकाओं में कार्य किया और उनके उस समय के 
अनुभवों व ट्रेनिंग ने उन्हें सर्वोच्च राजनीतिज्ञ बनने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योग 
दिया । स्थानीय संस्थाओं के कोरण नागरिकों की सार्वजनिक कार्यो में दिलचस्पी 
बनी रहती है। इनके कार्यो" तथा निर्वाचच आदि से साधारण व्यक्ति भी 
व्यवस्थापिका की कार्य-प्रणाली व निर्वाचन-पद्धति को समझ जाते हैं। लॉस्‍्की का 
कहना है क्रि जब तक कोई मनुष्य कम से कम ३ वर्ष तक किसी. स्थानीय संस्था 
में काम न कर ले तब॑ तक उसे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित होने का 
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अधिकार नहीं मिलना चाहिए | भावी विधायिकों ([,०854075) व प्रतिनिधियों 
को भपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ अपने नगर या पड़ौप्त के जीवन से सम्बन्धित 
फार्यों में भाग लेकर करना चाहिए अर्थात्‌ उन्हें नगर के स्वास्थ्य, सड़कों, नालियों 
और प्रकाश आदि की समस्याओं की ओर अपता ध्यान लगाना चाहिए। स्थानीय 
संस्थाओं में कार्य करने और नगरप।लिकाओं में नेतृत्व पाने के उपराच्त व्यक्ति 
अधिक अच्छे नेता बन सकते हैं । 
जैसा आरम्भ में ही बताया गया है, 'प्रजातनत्र शासन स्थानीय स्वशासन के 
आधार पर ही सफल हो सकता है ।” इस कथन में सत्य का बहुत अंश है। यह 
सभी समझते हैं कि प्रजातन्त्र का संचालन जनता द्वारा होता है, अतः इसके लिए 
पह अति आवश्यक है कि जनता अथवा जनता के लिए प्रतिनिधियों को शासन-कला 
का आवश्यक एवं परयाप्त ज्ञान हो । नागरिकों को यह ज्ञान स्थानीय स्वशासन की 
संस्थाओं के द्वारा प्राप्त होता है। प्रजातन्‍्त्र शासन की सफलता के लिए जनता में 
मागरिक गुणों के विकास की परम आवश्यकता होती है। जिस देश की जनता 
में नागरिक गुणों का जितना अधिक विकास होता है, उतना ही प्रजातन्त्र उस देय 
में अधिक सफल होता है | प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
मागरिक सार्वजनिक कार्यों में सक्तिय दिलचस्पी लें। स्वशासन की संस्थाओं द्वारा 
नागरिक में सार्वजनिक कार्यों के प्रति क्रियाशील अभिरुचि पैदा होती है और वह 
उनका इस विषय में ज्ञान भी बढ़ाता है । सभी विद्वानों ने माना है कि स्थानीय, 
स्वशासन की संस्थायें राजनीतिक शिक्षा देमे सें प्राथमिक पाठशालाओं का कार्यें 
करती हैं । इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों को एक बड़ी संख्या में साव॑ंजनिक कार्यों 
के सम्पन्न करने में भाग लेने का अवसर मिलता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं 
में काये करने से नागरिकों में सहयोग और त्याग की भावना जागृत होती है, जो. 
प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है । ब्लाइस के अनुसार, स्थानीय 
स्वशासन के द्वारा प्रजातन्‍्त्र का जो अभ्यास नागरिकों को होता है उससे उनमें 
सार्वजनिक कार्यों के प्रति सामान्य हित की भावता एवं रुचि पैदा होती है, तथा 
उनमें व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्यों के प्रति यह कर्तव्य की भावना जागृत होती 
है कि कार्य ईमातदारी और कुशलता के साथ सम्पन्त किया जाए । 
स्थानीय स्वशासन से हानियाँ--कोई भी मानवी संस्था दोषहीन नहीं होती । 
स्थानीय स्वशासत की संस्थाओं की स्थापना से अनेक लाभों के साथ-साथ कुछ 
हानियाँ भी होती हैं ।' प्रथम कानूनों के एक जगह बसने भौर उनके एकरूप होते 
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से व्यय में कमी होती है, परन्तु एस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी स्थानीय क्षेत्रों के 
लिए एक ही समस्या को विभिन्‍न प्रकार से हल किया जाता है और कानूनों के 
लागू करने में एकरूपता की कमी रहती है । दूसरे, स्थानीय स्वशासन के होने पर 
केन्द्रीय अथवा प्रान्‍्तीय सरकारों के योग्य और .अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं से 
नागरिक वंचित रहते हैं । उन जंसा ज्ञान व अनुभव नागरिकों के निर्वाचित्त 
प्रतिनिधियों में बहुधा नहीं होता । तीसरे, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर शक्ति- 
_वान्‌ व्यक्तियों या उनके समूहों का अवांछनीय प्रभाव भी पड़ता है। जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों को सन्तुष्ट रखने के लिए गलत काय॑ कर सकते 
हैं। चौथे, इन सस्थाओं में अपव्यय भी होता है, क्‍योंकि सदस्यगण अनेक त्लूटियाँ 
करते हैं या कभी-कभी गलत प्रयोग कर बैठते हैं । अन्त में, इन संस्थाओं का सबसे 
बड़ा दोष यह है कि इसके कारण स्थानीयता की भावना ओर संकुचित दृष्टिकोण 
पंद होते हैं । परन्तु इन दोषों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि स्वशासन 
फिर भी स्वशासन ही है और स्वशासन से बढ़कर कोई अन्य शासन हो नहीं 
सकता । अस्तु यह सेव ही अच्छा है कि नागरिकों को स्वशासन का अधिक से 
अधिक अवसर मिले । 
२. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का संगठन 
विदेशों में स्थानीय स्वशासन की संस्थायें-- स्थानीय शासन के लिए ग्रेट ब्रिटेन 
काउन्टि बॉरो (0०प्पा/ 80 प्ट्टॉ)) और प्रशासनिक काउन्टि (&0१ायापंड- 
(80४0७ (077९७) में बंटा है। प्रशासनिक काउन्टि तीन प्रकार के जिलों--- 
स्युनिसिपल बॉरो, शहरी जिलों और ग्रामीण जिलों में विभाजित हैं । ग्रामीण 
जिले में स्वशासन की सबसे छोटी इकाई “पैरिश' है, जो [भारत की गाँव पंचायत 
के समान है प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक जनता द्वारा निर्वाचित परिषद्‌ होती 
है, जो अपने अधीन क्षेत्र के लिए आवश्यक कार्यक्रम व उपनियम भादि बनाती है । 
ये परिषदें छोटी-छोटी समितियों का प्रयोग करती हैं और इनके अधीन विभिन्‍न 
कार्यों के अनेक अधिकारी ब कमंचारी होते हैं। ये संस्थायें स्थानीय निवासियों या 
क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के प्रायः सभी कार्य करतो हैं। लन्दन के लिए स्थानीय 
स्वशासन्त की विशेष व्यवस्था है। ब्रिटेन की संस्थायें अपना कार्य काफी सफलता- 
पूर्वक करती हैं । | 
संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसी संस्थाओं के विकास के अतिरिक्त तीन प्रमुख 
प्रकार की संस्थाओं का विकास हुआ है। कुछ भगरों में कौन्सिल और मेयर पद्धति 
का स्थानीय शासन है; कुछ में कमीशन योजना (20फ्राण्रांड्शंणा छांशा) के अनुसार 
| शासन होता है, अर्थात्‌ जनता कुछ कमिश्नरों को चुनती है, जो पद में समान होते 
' हैं, एक साथ मिलकर परिषद्‌ की तरह काये करते हैं और प्रत्येक कुछ स्थानीय 
विभागों या सेवाओं का प्रमुख होता है । कमिश्नरों को जनता द्वारा चुना जाता है; 


११६ |] शासन के सिद्धान्त 


उनकी अवधि १ या ४9 वर्ष होती है भौर इन्हें उनकी सेवा के लिए वेतन दिया 
जाता है | उनमें एक सभापति का कार्य करता है; उसे चेयरमैत या मेयर कहते 
हैं। साधारणतया कमीशन के पाँच सदस्य होते हैं। उनमें कार्यों का वितरण या तो 
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है या कमीशन के निर्णयानुसार मेयर द्वारा | या यह एक 
अति सरल पद्धति है, जिसमें कमिश्नरों की सत्ता एक दूमरे के बराबर होती है । 

कुछ नगरों में 'कोन्सिल मैनेजर! (0णालों शिक्षाब8क ?!क्र) योजना को 
अपनाया गया है। इनप्रें जनता एक परिषद्‌ को चुनती है भौर परिषद्‌ एक कुशल 
व्यक्ति को प्रशासन के प्रबन्धक रूप में नियुक्त करता है। कौन्सिल-मैनेजर योजना 
का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस पद्धति में विधायी कार्य कौन्तिल करती है 
और कार्यकारी कार्य मनेजर द्वारा किया जाता है। नगर मैनेजर की नियुक्ति 
अवधि व कार्य करने की दशायें नगर-नगर में भिन्‍न होती हैं। इस पद्धति को 
व्यावसायिक संगठन के नमूने पर आधारित क्रिया गया है। कौन्धिल बोर्ड ऑफ 
डाइरेव्टर्स के स्थान पर होती है और नगर मनेजर कम्पनी के जनरल मंनेजर के 
समान होता है । इसमें व्यवसाय जंसी कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अमरीका 
में भी स्वशासन की संस्थाओं को कार्य करने की काफी स्वतन्त्रता है और वे भी 
अपने स्थान या क्षेत्र के निवासियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था 
करती हैं । फ्रांस में स्थानीय शासन की संस्थाओं पर केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार 
का अत्यधिक नियन्त्रण है, अतः उन्हें स्वशासित संस्थायें नहीं कहा जा सकता । 
सम्पूर्ण देश प्रान्तों में और प्रान्त जिलों में बंटे हैं। जिले नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों में 
बंटे हैं, जो कम्यून कहलाते हैं । 

भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का संगठन (0॥8459/0॥)-- 
इनमें से प्रत्येक में एक साधारण सभा होती है, जिसके सदस्य नागरिकों द्वारा 
निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं । ये सदस्य कहीं-कहीं केवल कर देने वालों या 
विशेष योग्यता रखने वाले नागरिकों के द्वारा चुने जाते थे, किन्तु अब सभी राज्यों 
में इनका चुनाव सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है.। इनके कुछ सदस्यों को 
राज्य के अधिकारियों की ओर से नामजद भी क्रिया जाता है, किन्तु नामजदगी की 
व्यवस्था को वर्तमान युग में अप्रजातान्त्रिक समझा जाता है। भारत की वगर- 
पालिकाओं और अन्य स्थानीय संस्थाओं के अधिकांश सदस्य वयस्क नागरिकों द्वारा 
चुने जाते हैं । पहले ये चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होते थे, किन्तु अब संग्रुक्त 
पद्धति द्वारा होते हैं । इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अपनी सभाओं के वहुमत 
से कुछ सदस्यों को विनियुक्त (००-०7) करते हैं | यह प्रणाली नामजदगी से अच्छी 
है, क्योंकि इसके द्वारा जनता के प्रतिनिधि योग्य, अनुभवी व विशेष ज्ान-प्राप्त , 
व्यक्तियों को जन-सेवा के लिए अपने साथ मिला लेते हैं 

साधारण सभा एक प्रकार से विधान सभा होती है । यही सभा स्थानीय 
शासन के सम्बन्ध में तथा मीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास करती है, आय-ब्यय के हिसाब 
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विजट) को स्वीकृत करती है ओर स्थानीय संस्था के सभी अधिकारियों व कर्म- 
, चारियों के कार्यो पर नियस्त्रण व देख-रेख के अधिकार रखती है। चूंकि इसके 
सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती है अतः यह सभा अपना बहुत-सा काय॑ समित्तियों 
हारा करती है। ये समितियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोशनी, सार्वजनिक निर्माण 
काये अर्थ आदि के लिए बनाई जाती हैं। साधारणतया सभा की माह में एक वैठक 
होती है, जिस पर चेयरमन या उसकी अनुपस्थिति में वाइस-चेयरमन सभापति का 
पद ग्रहण करता है। चेयरमेन स्थानीय संस्था का अध्यक्ष अर्थात्‌ सबसे बड़ा अधि- 
कारी होता है | साधारणतया अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, बह 
सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है । 

स्थानीय संस्थाओं का प्रतिदिन का कार्य चेयरसैन विभिन्‍न समितियों के अध्यक्षों 
के अतिरिक्त अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा होता है। वास्तव में, उच्च 
अधिकारीगण (निर्वाचित तथा वेतनभोगी) सामूहिक रूप से इसकी कार्यपालिका 
होती है । प्रत्येक संस्था का अपना कार्यालय होता है, जो बहुत से विभागों में बंटा 
रहता है। इसमें अनेक सुपरिष्टेच्डेंट, इंसपेक्टर, अन्य कमेचारी, क्लके और चप- 
रासी आदि होते हैं । उत्तर प्रदेश में बड़ी नगरपालिकाओं के प्रमुख बेतनभोगी 
अधिकारी को एक्जीक्यूटिव ऑफीसर कहते हैं और छोटी नगरपालिकाओं में उसे 
सेक्रेटरी कहते हैं । प्रत्येक जिला परिषद्‌ में उसके अनुरूप अधिकारी सेक्रेटरी ही 
कहलाता हैँ । अधिकांश उच्च अधिकारियों की नियुक्ति या तो राज्य सरकार हारा 
« होती है अथवा उसके द्वारा निर्धारित योग्यताओं और शर्तों वाले व्यक्तियों की 
नियुक्ति इनकी साधारण सभाओं द्वारा ही की जाती है। छोटे कर्मचारियों की 
नियुक्ति चेयरमेन, समितियों के अध्यक्षों या एक्जीक्यूटिव आफीसर द्वार. की जाती. 
है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थानीय संस्था के कार्य संचालन के लिए एक 
0 सभा (विधायिका) और अनेक कार्यकारी अधिकारी (कार्यपालिका) 
होते है ! | 

राज्य का नियन्त्रण---इसके संगठन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है 
कि इन पर राज्य सरकार फा नियन्त्रण किस प्रकार से हो अर्थात्‌ स्थानीय संस्थाओं 
को केन्द्रीय सरकार से बिल्कुल स्वतन्त्र होना चाहिए या पूर्णहप से उसके अधीन 
रहना चाहिए ? इस प्रश्व का उत्तर देने के लिए हमें कई बातों पर विचार करता 
आवश्यक है । यह बात स्पष्ट है कि स्थानीय संस्थाओं को पूर्ण अधिकार अथवा 
स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । जनहित में राज्य की ओर से उनके ऊपर कुछ 
नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए । किसी भी स्थानीय संस्था को सफाई, प्रारम्भिक- 
शिक्षा, आय-व्यय व स्वास्थ्य आदि के विषयों में स्वततस्त् नहीं छोड़ा जा सकता । 
यदि कोई स्थानीय संस्था प्लेग, चेचक जैसे संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के 
लिए तुरन्त उचित कार्यवाही नहीं करती तो ऐसी बीमारियाँ अन्य क्षेत्रों में फैलकर 
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बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन संस्थाओं के 
कार्यों पर सरकार को नियन्त्रण व देख-रेख के अधिकार अवश्य होने चाहियें। 
घास्तव में इन संस्थाओं का संगठन और कार्य-प्रणाली व इनके अधिकार राज्य 
अथवा प्रान्त की सरकार के कानून ढरा निर्धारित होते हैं । यदि थे संस्थायें अपने 
फरत्त व्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करतीं तो सरकार इन्हें ऐसा करने के लिए 
विवश कर सकती है। सरकार द्वारा दी गई चेतावनी व आदेशों का यदि ये 
संस्थायें पालन न करें तो सरकार इनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है; यहाँ तक 
कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भंग भी किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 
इनके कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाए सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक कर 
सकता है । यह उचित ही है कि राज्य सरकार अधिक व्यापक हित में इन संस्थाओं 
के कार्यों की देख-रेख करे और उन पर काफी नियन्त्रण रखे । 
परन्तु राज्य सरकार को इनके कार्यों में अधिक और निरन्तर हस्तक्षेप करता भी 
उचित नहीं है । ऐसा होने पर ये संस्थार्थें अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो 
जायेंगी । राज्य सरकार को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब इनकी लापरवाही या 
कुप्रवन्ध इतना बढ़ जाये कि जनहित में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाए। 
साधारणतया राज्य सरकार को इनके कार्यों की देख-रेख व आय-व्यय की जाँच के 
अधिकार होने चाहिएँ। राज्य सरकार. को उन्हें आवश्यक परामर्श देने के लिए 
अनुभवी और योग्य अधिकारी भी रखने चाहिएँ । यदि इनके अधिकारी भ्रष्टाचारी 
अयोग्य और लापरवाह हों तो सरकार को उन्हें हटाने की शवित होनी चाहिए ओर! 
यदि कोई स्थानीय संस्था अपने क॒त्तंव्यों का पालन न करे और सरकार की चेतावनी 
व आदेश को भी न माने तो सरकार को इन्हें भंग करके नये चुनाव कराने का 
अधिकार भी होना उचित्र प्रतीत होता है । राज्य सरकार को चाहिए कि इन 
संस्थाओं के आय और न्यय की कड़ी जाँच कराये, जिससे ये संस्थायें अपव्यय और 
अष्टाचार से दूर रहें। सरकारी अधिकारी इन्हें उपयोगी सूचना और परामर्श दे 
सकते हैं। इनके कार्यो की देख-रेख करने व उचित परामर्श देने के लिए सरकार 
की ओर से योग्य और अनुभवी इन्सपेक्टर आदि होने चाहियें। शिक्षा, स्वास्थ्य 
और सड़कों की उन्नति के लिए राज्य सरकार की भोर से इन संस्थाओं को काफी 
आधिक सहायता और ऋण आदि दिए जाने चाहिये । 
सदस्यों भादि की अहंतायें (008॥#८4/0॥)--इन संस्थाओं में योग्य और 
अनुभवी व्यक्तियों को ही कार्य करने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा है। इनके 
सदस्यों के निवोचन के लिए शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता की शर्ते लगाई जा सकती 
है । परन्तु जब संसद व राज्य के विधान-मण्डल के सदस्यों के लिए भी कोई शिक्षा- 
सम्बन्धी योग्यत्ता की शर्त नहीं है, तो यह बनुचित प्रतीत होता है कि इन सदस्यों 
के लिए ऐसी योग्यता की शर्ते लगाई जाए। वास्तव में इनके सदस्यों का निवर्चिन 
नागरिकों की दुद्धिमता पर छोड़ना ही उचित है। बसस्‍्तु नागरिकों को चाहिए कि 


च्च 
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वे निर्वाचन के समय सदस्यों में कुछ गुणों के ऊपर विशेष ध्यान दें। उनके सदस्य 
शिक्षित, योग्य व अनुभवी हों तो बहुत ही अच्छा रहे । उन्हें सावेजनिक कार्यों का 
शान और उनमें दिलचस्पी होनी चाहिए। साधारण दिलचस्पी ही काफी नहीं, 
वरन्‌ उनमें समाज सेवा के लिए लगन होनी चाहिए । उनकी भाथिक स्थिति भी 

अच्छी होनी चाहिए, जिससे वे भ्रष्टाचार से दूर रह सके। उनके पास खाली समय 
होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त उनका इष्टिकोण संकुचित नहीं होना चाहिए । 
जात-बिरादरी अथवा सम्प्रदाय और धरम के संकृचित दायरों से जो व्यक्ति ऊपर 
उठ सके, इन्हें ही इनका योग्य सदस्य समझा जाए। 


प्रत्येक देश में ये संस्थायें अपने ढंग की होती हैं। फिर भी इन संस्थाओं को 
साधारणतया दो वर्गों में बाँठा जाता है--(१) शहरी (ए798४) और (२) ग्रामीण 
(रण) । इस भेद को एक उदाहरण की सहायता से आसानी से समझा जा 
सकता है। उत्तर प्रदेश में जिला परिषदें ओर गाँव पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों की 
संस्थाये हैं भौर वगरपालिकार्ये शहरी क्षेत्न की संस्थाये हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे 
कस्बों में नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया कमेटियाँ हैं, जो अपने संगठन और 
कार्यो में नगर॒पालिकाओं के समान हैं। हमारे देश में विशाल नगरों--कलकत्ता, 
बम्बई, मद्रास, नागपुर आदि बड़े शहरों में निगम ((०79ण००४४०४) हैं, जो नगर- 
पालिकाओं से अपने अधिकारों में बड़े होते हैं। बड़े-बड़े बन्दरगाहों में बच्दरगाह के 
क्षेत्र का प्रबन्ध करने के लिए पोर्ट-ट्रस्ट होते हें। जिन नगरों में सैनिक छावनियाँ 


“ हैं, वहाँ पर छावनी बोर्ड हैं । इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े शहरों में इम्परूवमेंट ट्रस्ट 


नाम की सँस्‍्थायें भी होती हैं । 
३. स्थानीय स्वशासन की संस्थाश्रों के कार्य 
स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के संगठन की विस्तृत विवेचना के बाद उनके 


. कार्यो का विवेचल किया जाना चाहिए। साधारणतया अधिकतर लेखकों ने इनके 


कार्यों को, राज्य के कार्यों की तरहं, दो वर्गों में बाँटा है--अभिवार्य ((0779- 
8079) और ऐच्छिक (0798078 | विभिन्‍न राज्यों में इन कार्यों की सूची के 
विषय में अन्तर पाए जाते हैं फिर भी इनमें काफी एकरूपता पाई जाती है । 

सुख्य अनिवाये कार्य संक्षेप में ये होते हैं--सड़कों और रास्तों का निर्माण व 
मरम्मत, सड़कों और गलियों में रोशनी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, 
सफाई, गन्दी बस्तियों को हटाकर स्वच्छ और स्वस्थ बस्तियों का निर्माण, खतरनाक 
व्यापार की रोकथाम, खतरनाक सकानों और इमारतों को ढाना, आग से रक्षा, 
मु्दाघाट व पशु-वध घरों की व्यवस्था, प्रारम्भिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की 
रक्षा के लिए अस्पताल खोलना व बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय करना 
इत्मादि । 
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ऐच्छिक कार्य--सावंजनिक बगीचों, पार्को, पुस्तकालयों, वाचनालयों का निर्माण 
च संचालन, अजायबधर व चिड़ियाघर खोलतना, सड़कों के दोनों भोर वृक्ष 
लगवाना, प्रारम्भिक शिक्षा से ऊँची शिक्षा की व्यवस्था करना, नुमायशों और मेलों 
का लगवाना, आरामघर, स्नावालय व सभा भवन आदि चलाना, मनोरन्जन व॑ 
आमोद-प्रमोद के साधन जुटाना और म्युनित्तिपल व्यापार करता अर्थात्‌ नागरिकों 
की सुविधा के लिए बाजार खोलना, ट्राम या बरसे चलाना, डेयरी खोलना 
इत्यादि । हम उनके कार्यों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न समुहों में वाट 
सकते हैं :--- 

सार्वजनिक सुरक्षा-फायर ब्रिगेड रखना, हिसक और विषैले जन्तुओं को वष्ट 
करना, सड़कों पर तथा गलियों में प्रकाश का प्रबन्ध करना | इंगलेंड में ये ही 
संस्थाएँ पुलिस की व्यवस्था करती हैं । 

सार्वजनिक स्वास्थ्य (अ) रोगों की रोकथाम करना--शुद्ध पानी की व्यवस्था, 
सड़कों और गलियों की सफाई, तालाबों और गड्ढों का भरवाना, (गृह-निर्माण के 
विषय में नियम बनाना, घरों की आन्तरिक सफाई का प्रबन्ध, रोग फैलाने वाले 
कीड़ों (सकक्‍्खी, मच्छर, पिस्सू और चूहों को नष्ट करना), सड़े व गले फलों और 
खाद्य-पदार्थों की बिक्री को रोकना, टीके लगवावा आदि । (ब) रोगों की 
चिकित्सा--चिंकित्सालय, औषधालय, शिशु-गृह व मातृ-गृह (]/४००आ५ ध०००) 
आदि की व्यवस्था करना । 

शिक्षा--प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यथासस्भव माध्यमिक एवं! 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, अध्ययन-केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय आदि 
अजायबघर आदि की स्थापना और उनका संचालन करना । 

सार्वजनिक सुविधा के लिए, सड़कों, पुलों, द्रामों या बसों की व्यवस्था करना, 
सार्वजनिक स्तान-गृह, घाट, तैरने के तालाब, पानी के मल, पार्क, उद्यान, त्रीड़ा- 
स्थल तथा मनोरंजन के साधन (सिनेमा, नाटक, सकेस) आदि की व्यवस्था 
करना । 

सार्वेजनिक सुधार--निवास-स्थलों को सुन्दर एवं स्वस्थ बनाना, नगर-पुनः 
निर्माण योजना (ठाउन-प्लानिंग), जलप्रवाह (ड्रेनेज) में सुधार करके गन्दगी को 
दूर करना, छायादार व फल वाले वृक्ष लगाना । 

सार्वजनिक लाभ के लिए--नागरिक व्यापार (]शणगंणप्क परा80ए5) अर्थात 
वे कार्य जिनके द्वारा नागरिकों को नित्य-प्रति के उपयोग की शुद्ध एवं सस्ती वस्तुय 
प्राप्त हो सकती हैं। विदेशों में स्थानीय संस्थायें नागरिकों के लिए दूध, मवंखत, 
रोटी, ईंधन आदि का व्यापार करती हैं और साथ में बिजली, गैस, ठण्डे व गरम 
पानी की व्यवस्था भी करती हैं । परन्तु हमारे देश के बड़े-बड़े नगरों की नगरपार्लि- 
कार्यो भी अभी ये कार्य नहीं करतीं । वास्तव में, हमारे देश की संस्थाओं में बनक 
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कभियां हैं किन्तु राज्य सरकारें उनके संगठन व कार्य-प्रणाली सम्बन्धी दोनों को 
दूर करने के प्रयत्त कर रही हैं. . 
9. भारत में लोकतांन्निक विकेन्द्रोकरण 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों में पंचायतों की स्थापना का कार्य-क्रम 
तेजी से बढ़ा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया 
गया और दूसरी योजना के काल में उसे अधिक क्षेत्रों तक विस्तृत किग्रा गया | साथ 
में एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एथ्मांणाश फ्ाथाभंणा 5$०शं०७०) के 
नाम से चालू किया गया। पंचायतों के संगठन और इन दोनों कार्यक्रमों का 
उद्देश्य गाँवों में एक नये जीवन का संचार करना था। उत्त कार्यक्रमों की प्रगति 
का अध्ययन करचे और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नये सुझाव देने के लिए भारत 
सरकार ने मेहता अध्ययन समूह (]०॥४७ ह#एत9५ परध्था) नियुक्त किया था। 
उस समूह ने अपनी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश लोकतांत्विक विकेन्द्रीकरण 
(0०क०्लबपं० 722०0००022486090०7) के सम्बन्ध में की । इस योजना को नीचे के 
स्तरों पर शासन के कार्यों में जवता को सक्तिय भाग दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण 
माध्यम अथवा साधन के रूप में अपनाया गया । 
इस कार्यक्रम की धारणा में ये तत्व सम्मिलित हैं :---(१) इसका उद्देश्य शासन के 
कार्यो में जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक भाग दिलाना तथा 
सरकार व जनता के बीच अधिक निकट सम्पर्क व सहयोग कायम करना है । 
(२) सरकार ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों की संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ प्रदान 
करेगी । (३) नीचे के स्तरों को प्रदान की गई शक्तियों के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण की 
संस्थाओं को नीति-निर्धारण व कार्यक्रम के क्षेत्रों में राजनीतिक निर्णय करने तथा 
उन्हें कार्यान्वित करने की स्वायत्तता । (४) इस प्रकार विकेन्द्रीकृत सत्ता का प्रयोग 
जनता स्वयं करे या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करवाये । 
इस योजना के भन्‍्तर्गत अधिकतर राज्यों में जिले के स्तर पर बनी जिला बोर्डों 
का उन्मूलन करके उनके स्थान पर नई संस्थायें बनाईं गई हैं, जिन्हें जिला परिषद्‌ 
कहा गया हैं। विकास खण्ड के स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड के लिए क्षेत्रीय 
समिति बनाई गई है। सबसे नीचे के धरातल पर (गाँवों के स्तर पर) गाँव पंचायतें 
स्थापित की गई हैं । इस प्रकार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत 
त्ि-स्त रीय (66 (०) स्थानीय स्वशासन की संस्थायें स्थापित हुई हैं । अध्ययन 
समूह ने केवल स्वशासन की संस्थाओं के संगठन में ही महत्वपूर्ण परिवतनों का 
सुझाव नहीं दिया वरन्‌ उनके कार्यक्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाने और तीनों स्तरों 
की संस्थाओं के बीच अधिक अच्छा समन्वय कायम करने के सुझाव भी दिए । 
राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने इस योजना को लागू किया; इसका 
प्रारम्भ राजस्थान में २ अक्तूबर १७५४ को हुआ | वहाँ पर गाँव पंचायतों के ऊपर 
खण्ड के स्तर पर पंचायत समितियाँ बनाई गई हैं। उत्तर-प्रदेश में पंचायत समितियों 
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के स्थान पर क्षेत्रीय समितियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक राज्य की संस्थाओं में रचना 
व कार्य-प्षेत्र की रष्टि से साधारण अन्तर तथा अपनी विशेषतायें हैं, किन्तु योजना 
की मुख्य बातें प्रायः समान हैं । 


प्रश्न 
« स्थानीय स्वशासन के पहत्व पर एक निबन्ध लिखिये । 
. स्थानीय स्वशासन की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का, संक्षेप में वर्णण कीजिए । 
. स्पानीय स्वशासन की संस्थाओं के कार्यों का विवेचन कीजिए । 
स्पानीय स्वशासन की संस्थाओं के संगठन के बारे में आप कया जानते हैं ? 
« भारत में प्रजातंत्नात्मक विकेन्द्रीकरण बया है ? 
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१. राजनीतिक दल 
राजनीतिक दल की व्यास्या--राजनीतिक दलों का होना आज के सावंजनिक 
जीवन की एक मुख्य विशेषता है। दलीय पद्धति वर्तमान प्रजातन्त्न के साथ अनिवार्य 
रूप से जुड़ी हुई है । राजनीतिक दलों के विषय में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि 
राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल नागरिकों के वे समूह होते हैं जो 
अनेक सावंजनिक प्रश्नों के विषय में एक रूप से सोचते हैं और जिनके सदस्य अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में एक दूसरे से सहमत होते हैं | गेलेट के अनुसार 
राजनीतिक दल नागरिकों का वह समूह है, जो न्यूनाधिक संगठित होता है, जिसके 
सदस्य एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करते हैं, और जिनका उद्देश्य अपने 
यत की शक्ति द्वारा शासन पर नियन्त्रण पाना तथा अपनी सामान्य नीति को कार्य 
रूप में परिणत करना होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति 
का अति महत्वपूर्ण साधन होता है । यदि नागरिकों का कोई समूह किसी सुधार या 
कानून विशेष में रुचि रखता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कह सकते | यद्यपि 
एक दल के सदस्य किसी प्रश्न के ऊपर मतभेद रख सकते हैं या दल में कई ग्रुट हो 
सकते हैं । फिर भी दल के सदस्यों में कुछ आधारभूत बातों या सिद्धान्तों के बारे 
में मतंक्य होता है और वे संगठित रूप से सरकार के अंगों पर नियन्त्रण पाने की 
इच्छा रखते हैं ।' 
ऑस्टिन रेनी (&पए५४ध४ंक 7२४7०7००) ने लिखा है : “राजनीति आवश्यक रूप में 
सानव समूह के वीच शासन की नीतियों को प्रभावित करने के लिए एक संघषं है । 
राजनीतिक दल एक प्रकार के राजनीतिक समूह हैं। अत. राजनीतिक दल एक 
स्वायत्त, म्ंगैंठित ऐसा समूह है जो निर्वाचकों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी 
करता है और चुनाव संघर्ष में इस आशा से भाग लेता है कि अन्त में वह सरकार 
के सदस्यों और नीतियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेगा ।” एस० न्यूमेन ने राजनीतिक 
दल की और भी अधिक विस्तृत परिभाषा इस प्रकार की है: राजनीतिक दल 
समाज के उन सक्रिय राजनीतिक व्यक्तियों का वाणियुक्त संगठन (धा९प्राँधवा8 
0०४५ांड४70०॥) है जिनका काम शासन की शक्ति पर नियन्त्रण पाना होता है और 
जो भिन्न मत रखने वाले समूह या समूहों से जनता का समर्थन पाने के लिए 
प्रतियोगिता करता है । इस प्रकार, यह वह माध्यम या, की कड़ी है जो सामाजिक 
शक्तियों मौर राजनीतिक विचारधाराओं को शासन की सरकारी संस्थाओं से 
4. & ए०ांधएब] छएथाज गरा3ए पीपड 56 तरलालत 88 व णहए्बपाइटत डा/०007 ए टॉधंटढग8 
जा0 90688 ६0 हा876 [6 8876 एणा॥८०8] भ्रांटएड 399 एए0, 8०४08 25 8 
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जोड़ता है और उन्हें बड़े राजनीतिक समुदाय (राज्य) के भीतर राजनीतिक कार्यों 
से सम्बन्धित कर देता है ।? मेकाइवर के शब्दों में 'राजनीतिक दल एक संघ है जो 
क्रिसी सिद्धान्त या नीति के समर्थन संगठित किया जाता है। यह संवैध/निक 
उपायों द्वारा उस सिद्धान्त या नीति को शासन का निर्धारक बनाने का प्रयत्न 
करता है ।* 
राजनीतिक दलों की उत्पत्ति--आज प्रजातन्त्र राज्य में ही नहीं वर प्रायः 
अन्य सभी राज्यों में राजनीतिक दल पाये जाते हैं। राजनीतिक दल की उत्पत्ति 
प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद नहीं हुई। यथाथे में राजनीतिक दल प्रजातन्त् शासन 
प्रणाली के पूर्व भी पाये जाते थे । इंगलेंड में केवेलियर और राउण्डहेड तथा उनके 
उत्तराधिकारी छ्विग और दोरी सन्नहवीं शताब्दी में भी थे, यद्यपि उस समय इंगलेंड 
में स्वेच्छाचारी राज्य का बोलबोला था। दलों की उत्पत्ति, वास्तव में स्वाभाविक 
है । जब तक मनुष्यों को सोचने की स्वतन्त्रता है, दलों की उत्पत्ति होना अनिवार्य 
है। विचारों की स्वतन्त्रता से मतों में भेद उत्पन्न होता है और विभिन्न मतों के 
आधार पर ही समुदाय विभिन्न दलों में बंद जाता है। दलों की उत्पत्ति के विभिन्न 
कारण होते हैं । सर्वप्रथम, मनुष्यों के स्वभाव में अन्तर होता है, कुछ स्वभावतः 
अनुदार होते हैं और दूसरे शीघ्र-परिवर्तन के सप्थंक व उदार अथवा प्रगतिशील 
होते हैं। इस आधार पर अनुदार दल (०0750 एथ7ए९४) तथा उदार दल (॥9०725) 
का निर्माण होता है। 
दलों के निर्माण के अन्य कारणों में विभिन्‍न प्रकार के धर्म जाति, भाषा 
संस्कृति आदि के भेद मुख्य हैं। कई धर्म अथवा जातियों वाले देशों के धर्म न जाति 
के आधार पर बहुत से दलों का निर्माण होता है। भारत में स्वतन्द्नता के पूर्व काँग्रेस 
को छोड़कर अधिकतर दलों के आधार यही थे । परन्तु आजकल दलों के निर्माण 
का सबसे महत्वपूर्ण आधार आश्िक या  राष्ट्रीय-धन का असमान वितरण है । 
यथार्थ में प्राचीन काल से ही प्रत्येक देश सें धनिक वर्ग और निर्धनों का भेद चला 
आ रहा है; धनिक वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के हित में क्रांतिकारी परिवतंत्र 
नहीं चाहता । इसके विपरीत निर्धन व्यक्ति क्रान्ति का सदव ही स्वागत करते हैं, 
क्योंकि उन्हें यह विश्वास रहता है कि क्रान्ति के फलस्वरूप उनकी आधिक दशा में 
अवश्य ही सुधार होगा। जो शासन के ऊपर नियन्त्रण पाना चाहते हैं उन्हें 
राजनीतिक दल कहते हैं। साधारणतया सभी प्रकार के दल शीघ्र ही राजनीतिक 
दल बन जाते हैं । 
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राजनीतिक दल और दबाव गुट [ १२४५ 


पश्चिमी यूरोप में दलीय इतिहास संब्रंधानिक और प्रतिनिधि शासन के विकास 
के एक पंहलू का दिग्दर्शव कराता है। आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक दल दो प्रकार के 
महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास का परिणाम है : प्रथम, राजाओं की निरंकुश सत्ता 
के सीमित किये जाने और दूसरे, जनता के प्राय: सभी वयस्कों के लिए मताधिकार 
के विस्तार का । जब तक राजा के हाथों में निरंकुश सत्ता केन्द्रित रही भौर 
जनता को किसी प्रकार का मताधिकार प्राप्त न था, दलीय काये व्यर्थ ही नहीं वरन्‌ 
राजद्रोहात्मक समझे जाते थे । अत: इसमें कोई आश्चय की बात नहीं क्रि दलों की 
ऐतिहासिक उत्पत्ति की जड़ निम्नलिखित दो वातों में बड़ी है--(१) विधान-मण्डल 
हारा राजाओं के परमाधिकारों पर सीमाएँ लगाने के लिए किये गये सघणष॑ में। 
(२) विस्तार पूर्ण निर्वाचन-मण्डल के भीतर ऐसे समूहों के विकास में जिन्होंने उस 
संघर्ष में किसी एक का समर्थन किया अथवा अपने हितों को मनवाने के लिए मांगें 
रखीं और उनको पूरा कराने के लिए प्रयत्न किया ।* 


राजनीतिक दल और प्रजातन्त्र--राजनीतिक दलों के कार्यों और उनके अस्तित्व 
के कारणों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजनोतिक दलों और प्रजातन्त्र में 
गहरा सम्बन्ध है। अत्याचारी तथा निरंकुश शासन में जहाँ जनता की शासन में 
कोई कानूनी आवाज नहीं होती, जनता राजनीतिक कार्यक्रम अथवा परिवर्तनों के 
वारे में अपनी इच्छा को हिंसाधूर्णं उपायों--राजनीतिक कत्ल व विद्रोह द्वारा 
व्यक्त करती है। राजनीतिक दलों का संगठन प्रजातन्त्र में सबसे अधिक सुर्ढ़ होता 
' है, क्योंकि ऐसे शासन में विचारों की स्वतन्त्नतायें निरंकुश राजतन्त्र अथवा तानाशाही 
में जनता को नहीं मिली होतीं; उन राज्यों में सरकार का विरोध गुप्त उपायों 
द्वारा किया जाता है । परन्तु प्रजातन्त्र का निचोड़ ही इप्त बात में है क्रि शासन 
जनता की इच्छानुसार हो । श्रजातन्त्र में दल उसी समय से आवश्यक और अवश्य- 
मभावी हो जाते हैं, जब राज्य द्वारा नीति अपनाने के लिए जनमत जानने का 
श्रयत्त किया जाता है।' इसी कारण जनता को संगठित होने तथा अमने मतों का 
भ्रचार जानने के लिग्रे प्रजाचन्त्र में विशेष सुविधायें प्राप्त होती हैं । 


जिन राज्यों सें संसदात्मक -शासन प्रणाली होती है, वहाँ तो राजनीतिक दलों 
का होना अत्ति आवश्यक है | ऐसी शासन प्रणाली सें बहुमत दल का मन्त्रि-मण्डल 
होता है और अन्य दल विरोधी पक्ष बनाते हैं । प्रजातन्त्न में राजनीतिक दलों की 
उत्पत्ति था नये समूहों का निर्माण महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभाव अथवा अन्य प्रकार के 
स्वाभाविक मतभेदों के न होने पर भी कायम रहता है। अधिकतर राज्यों में 
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१२६ ] शासन के सिद्धान्त 


राजनीतिक दल शासन-तम्त्त का कानूनी अंग तो नहीं होते, परन्तु वे यथार्थ शासम- 
तन्‍्त्न के महत्वपूर्ण अंग अवश्य होते हैं। सं० रा० अमरीका में राजनीतिक दल 
शासन-तंत्न के महत्वपूर्ण अंग हैं, यद्यपि उनके निर्माण तथा वर्तमान संगठन के 
आधार कोई राजनीतिक सिद्धान्त नहीं हैं। ग्राइस के अनुसार प्रतिनिधि शासत 
विता दलों के सम्भव नहीं है। कोई भी बड़ा और स्घतन्त्र देश उनके बिना नहीं 
रहा है। किसी ने अभी तक यह नहीं दिखाया है कि उनके बिना प्रतिनिधि शासन 
फरो चल सकता है । असंख्य मतदाताओं से उत्पन्त अराजक स्थिति में दल व्यवस्था 
उत्पन्न करते हैं; वे कुछ बुराइयों को नष्ट और अन्य को कम कर देते हैं । 


राजनीतिक दल का रूप व संगठन--प्रत्येक दल के अपने उद्देश्य, नीति तथा 
कार्यक्रम होते हैं जिनमें समय और झावश्यकता फे अनुसार परिवतंन होते रहते हैं। 
प्रत्येक दल अपनी नीति और कार्यक्रम को निर्धारित करता है, जिसे सं० रा० 
अमरीका में प्लेटफार्म” कहा जाता है । दल की नीति और कार्यक्रम का निर्धारण 
विशेष रूप से तिर्वाचनों के पूर्व किया जाता है। इस हेतु चुनाव में भाग लेने वाला 
प्रत्यके दल अपना घोषणा-पत्न (ए्रथ06७0०) तिकालता है जिस दल के उम्मीदवार 
बहुसंख्या में चुने जाते हैं, उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि जनता ने उस 
दल की नीति और कार्यक्रम को अपनाया है। प्रत्येक दल के सदस्यों की संख्या छोटी 
या बड़ी होती है । सदस्यों को सदस्यता का फार्म भरना होता है और कुछ मासिक 
अथवा वाधिक चन्दा भी देता होता है! प्रत्येक दल यही प्रयत्त करता है कि उसके 
सदस्यों तथा समर्थकों की संख्या बढ़ती रहे । राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन पर 
नियन्त्रण पाना होता है अर्थात्‌ विधायिकाओं के निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करके 
मन्त्ि-मण्डल बसाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अन्य दल जो अल्पमंत में रहते 
हैं विधायिका में विरोधी दल का कार्य करते हैं। सत्ताधारी तथा विरोधी, दोनों ही 
प्रकार के दल शासन में महत्वपूर्ण भाग रखते हैं । 

सॉल्टो के इस कथन में सत्य का बडा अंश है कि दल, विशेष रूप से संगठित 
बहुमत दल, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, राज्य के अधीन एक छोटा राज्य 
(?70५ 45 4 आध्रा० शाप) 4 ४96) होता है। बहुत बड़ी संख्या में इसके 
भैकिय सदस्य तथा समर्थक होते हैं और स्थानीय, क्षेत्नीय व राष्ट्रीय स्तरों पर इस 
भंगठन की शाखायें होती हैं जो चन्दा इकट्ठा करती हैं और दल का प्रचार कार्य 
भी करती हैं। राजनीतिक दल का संगठन जटिल होता है; दल राज्य की नीति 
और कार्यक्रम का निर्धारण करता है ! इस प्रकार संगठित दल एक अर्थ में राज्य के 
अधीन राज्य होता है| भारत में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। फासिस्ट 
तथा साम्यवादी अधिनायकशाही वाले राज्यों में जो दल ही वास्तव में सरकार का 
संचालन करता है; राजनीतिक संस्थायें तो वहुत सीमा तक दिखाने के लिए बनाई 
जाती हैं अथवा ये सत्ताधारी दल की साधनमात्र होती हैं । 


राजनीतिक दल मौर ददाव गुट [ 
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२. राजनीतिक दलों के कार्य 
शिक्षा कार्य--दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा 
देता है। दल सभाओं व प्रचार साहित्य के द्वारा मतदाताओं को देश के सामने आते 
वाली विभिन्‍न समस्याओं के विषय में शिक्षित करते रहते हैं। गद्याप प्रत्येक दल की 
झोर से कहा व दिखाया यही जाता है कि किसी भो प्रश्न के विपय में उसके द्वारा 
निर्धारित नीति व कार्यक्रम ही सबसे अच्छे है, वास्तव में यह केवल उन्हीं बातों प 
बल देता है जो उसके पक्ष में हों, परन्तु चूंकि सभी दल ऐसा करते हैं, अर्थात्‌ अप 
कार्यक्रम की अच्छी बातों को नागरिकों के सामने रखते हैं, और विरोधी दतों ई 
कार्यक्रमों के दोषों को वढ़ा कर दिखाते हैं, नागरिक उन प्रश्नो के विपय में दोने 
पक्ष की बातें सुन कर सच्चाई को समझ सकते हैं, और उनके विपय में अपना मा 
निर्धारित कर सकते हैं । यदि राजनीतिक दल न हों तो अधिकांश मतदाता ० 
मत डालने वाले हैं, शायद मत डालने भी न जायें और यदि जाये भी तो अपर 
मत चुद्धिमानी से नहीं डाल सकते । कारण यह है कि साधारणतया मतदार 
अशिक्षित और राजनीतिक प्रश्नों की मोर से उदासीन रहते हैं, परन्तु राजनीति 
दलों के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय समस्थाओों का कुछ न कुछ ज्ञान भवश्य ही हो जाता है 
प्रचार-साहित्य, भाषणों, रेडियो आदि के द्वारा दल जनता में राजनी तिक प्रश्नों 
बारे में दिलचस्पी पैदा करते हैं और असंख्य व्यक्तियों को राजनीतिक शिक्षा + 
प्रदान करते हैं ।* 
निर्वाचनों तथा शासन कार्यों में साग---विधान मण्डलों के सदस्यों के निर्वाच 
हेतु दलों की उच्च समितियाँ उम्मीदवारों की छांट करती हैं और निर्वाचन 
उन्हें सफल बनाने के लिए सभी प्रकार फा प्रचार काये करतो हैं तथा यथासम्भ 
उम्मीदवारों को आथिक सहायता भी देती हैं । जो दल-निर्वाचन में बहुमत प्रा' 
करता है, उसे मन्त्रिमण्डलात्मक शासन-प्रणाली में मन्त्रि-मण्डल का निर्माण कर 
होता है । बहुसंख्यक दल के नेता द्वारा छांटे हुए मन्च्री शापध्षम-भार को सम्भाल 
हैं और अपने 28 के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते हैं। जो द 
अल्प-संख्या में चुने जाते हैं, वे विरोधी पक्ष बनाते हैँ | विरोधी दल का कार्य सत्त 
घारी वहुसंख्यक दल से कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। विरोधी द 
सरकार की नीति और कार्य-क्रम की आलोचना करता है झौर शासन के दोषों 
प्रकाश में जे जनता तक पहुँचाता है । इस प्रकार नागरिक किसी भी श्श्त 
दोचों पक्षों को समज्न जाते हैं जौर अपने मत का निर्धारण करते. हैं। विरोधी द 
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सरकार के आलोचक या पहरेदार का कार्य करके उसकी कमियों को दूर करने में 
योग देता है । विरोधी दल को इड्लेंड में विशेष महत्व प्राप्त है और उसके नेता 
को सरकारी निधि से वेतन दिया जाता है । जब कभी किसी प्रश्न या विधेयक पर - 
सरकार को हार हो जाती है तो विरोधी दल नये मन्त्रि-मण्डल का निर्माण कर 
शासन-यूत्र को अपने हाथ में ले लेता है, यदि विधायिका को विघटित न किया 
जाय । 
यदि दलीय व्यवस्था न हो तो प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्नतापूर्वक मत देगा और 
सरकार को साधारणतया अपनी नीति और कार्यक्रम स्वीकृत कराने में बड़ी,कठिनाई 
पड़ेगी | ऐसी स्थिति में सरकार को कभी यह विश्वास न होगा कि उसके द्वारा 
प्रस्तुत विधेयकों को विधान-मण्डल में बहुमत का समर्थन मिलेगा या नहीं। ऐसी 
परिस्थिति में कोई भी सरकार, विशेष रूप से मन्त्रिमण्डलात्मक ढंग की सरकार 
सफलता व सुगमतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती । जब मन्त्रि-मण्डल को एक बहुमत 
प्राप्त संगठित दल का समथेन प्राप्त होता है तो वह निश्चयात्मक रूप से दृह्तापूरव॑क 
शासन-कार्यों का संचालन कर सकता है। जिन देशों में अध्यक्षात्मकः शासन-पद्धति 
होती है, ज॑से कि सं० रा० अमरीका में है, का्यंपालिका विधायिका से प्रथवओ. और 
स्वतन्त्र होती है, वहाँ पर राजनीतिक दल दोनों के बीच. अति आवश्यक सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं | दोनों में जब एक ही दल के सदस्यों का नियन्त्रण होता है वो 
उनमें आपसी सहयोग और भी अधिक बढ़ जाता है | इस प्रकार दलीय पद्धति के 
कारण शक्ति विभाजन सिद्धान्त के दोष कम हो जाते हैं । 

चृहत क्षेत्रों में प्रजातन्‍त्र को सफल बनाते हैं--सं० रा० अमरीका, फ्रांस, जम॑नी 
व भारत जैसे बड़े देश में प्रजातन्‍्त्र की सफलता बहुत कुछ दलीय पद्धति पर निर्भर 
करती है। यह स्वाभाविक ही है कि व्यक्तियों के मतों “में विभिन्‍तता रहे परन्तु 
जब तक दलों की सहायता से जनमत संगठित न किया जाय, त्तव तक बहुमत प्राप्त 
दल के समर्थन के बिना स्थायी मन्त्रिमण्डल नहीं वन सकता । किसी भी राज्य में 
शासन-कार्य असम्भव हो जाय, यदि मन्त्रिमण्डल को यह विश्वास न हो की विधान 
सभा के बहुमत का समर्थन उसे अपनी नीति और कायक्रम के लिए प्राप्त होगा 
क्योंकि प्रजातनन्‍्त्र में सभी शक्तियाँ विधान मण्डल में निहित होती हैं । 
'. महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जनसत का निर्माण व संगठन करना--दलीय-पद्धति के 
द्वारा ही राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उठने पर जनता 'हाँ' या 'नहीं' के दो 
समूहों में बँट जाती है। यह पढले ही बताया जा चुका है कि जनमत के निर्माण 
और संगठन में राजनीतिक दलों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है | राजनीतिक 
दलों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से रहता हैँ-- 
(१) उम्मीदवारों की चामजदगी, (२) चुनावों में विजय प्राप्त करना, और (३) शासन 
को संगठित करना अथवा शासन का संचालन करना । सांसद पद्धति वाले राज्या मं 
तो शासन का संचालन बहुमत दल द्वारा ही होता है और विरोधी दल सरकार का 
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आलोचना कर उसे ठीक मार्ग पर चलने के लिए जोर डालता है। संयुक्त राज्य 
अमरीका में भी दलों हारा ही सरकार के कार्य संगठित होते हैं। अधिनायकणाही 
वाले राज्यों में तो दल ही एक भर्थ में सरकार होते हैं | लॉबेल ने दलों के कार्य, 
संक्षेप में, इस प्रकार वताये है---राजनीतिक दलों के हारा जनता का घ्यान उन 
सावंजनिक समस्याओं पर आक्रृण्ट होता है, जिनका सुलजझाना आवश्यक है। जब- 
सत्तात्मक शासन को चलाने के यन्त्र दल ही हैं । वे उम्मीदवारों. और समस्यामों 
“का ज्ञान जनता-को करा देते हैं । 


३. दलीय पद्धति 
रलीय पद्धति के रूप--विभिन्‍्न देशों में एक, दो या अधिक दल होते हैं। जिन 
देशों में तानाशाही होती है ज॑से कि हिटलर व मुसोलिनो के समय में ऋरमण: जमंनी 
व इटली में थी और जैसी आजकल सोवियत संघ में पाई जाती है वहाँ केवल 
- एक ही दल होता है जिसके सहयोग से अधिनायक (0०४०) शासन कार्य को 
चलाता है । जमंनी और इटली में एक नेता और उसके दल की तानाशाही थी, 
सोचियत संघ में केवल एक' ही दल (साम्यवादी दल) की ही तानाशाही है। ऐसे 
“देशों में सत्ताधारी नेता और दल अन्य राजनीतिक दलों को वनने व कांये करने का ' 
अवसर नहीं देते और विरोधियों को दवा दिया जाता है। सं० रा० अमरीका और 
' ब्रिटेन में मुख्यतः दो दल रहे हैं। जिस' दल के उम्मीदवारों को निर्वाचन में: बहुमत 
प्राप्त होता हैं, वही शासच-कार्य को चलाता है। ब्रिटेन में मन्त्रि-्मण्डलः को बहुमत 
प्राप्त दल बनाता है और दूसरा दल विरोधी दल रहता है। सं० रा० अमरीका 
में जिस द॑ल का राष्ट्रपति चूना जाता है वही दल एक प्रकार से शासन संचालन 
करता है। ४ 
: ब्रिटेन में दो दलों ((४०-एव(7 5प४०४) का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन्त्रि- 
मण्डल प्राय: स्थायी होता: है। इसके विपरीत फ्रांस में मन्त्रिर्मण्डलात्मक शीसन- 
पद्धति के होते हुए भी कई राजनीतिक दल (प्रात्ताप्-9279 जता) हैं। उनमें 
से किसी एक को विधायिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता । वहाँ पर मन्त्िमण्डल 
में एक दो नहीं वरत्‌ कई दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जब भी कोई एक 
दलें अपनों समथेन “मन्त्रिमण्डल से हटा लेता है, मन्त्रिमण्डल भंग हो “जाता 
“है। परिणामस्वरूप फ्रांस” के मन्त्रि-मणंडलों“में वड़ी जल्दी-जल्दी परिवर्तन होते, हैं 
और मन्त्रि-मण्डलों का स्थायी न होनों शीसत के लिए अति हानिकारक व' दोषपूर्ण 
समझा जाता है | दो-दलीयं' प्रथा के अपने दोष हैं । इनमें मतदाता की छाँट अत्यन्त 
सीमित रहती है और यह स्वतन्त्र जनमत से निर्माण में 'भी बाधा डालता है। 
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अपने देश में अभी कई दल हैं, किन्तु यह आशा की जाती है कि आगे चलकर केबल 
दो ही प्रमुख दल रह जायेंगे । इसका कारण यह है कि हमारे.संविधान-निर्माताओं ने 
देश में एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति को पसन्‍्द किया है और ऐसी ही 
पद्धति ब्रिटेन में है। . 

दलीय पद्धति (अथवा शासन) के गुण--प्रत्येक पद्धति की भाँति दलीय पद्धति के 
भी बहुत से ग्रुण हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं--(१) बिचारों और मतों में 
विभिन्‍नता होना स्वाभाविक है ! यह सभी जानते हैं कि किसी भी विषय या प्रश्न 
पर विभिन्‍न मत होते हैं। दलीय पद्धति द्वारा विभिन्‍न मतों को संगठित रूप से 
व्यक्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। (२) दलीय संगठन से ही जनश्रिय शासन 
सम्भव है--जनप्रिय शासन का अर्थ बहुमत के अनुसार शासन से है, जिसके लिए 
दलीय संगठन का होना अनिवार्य है। दलों के बिना प्रतिनिध्यात्मक शासन का 
संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके होने पर वैयक्तिक आधार पर सदस्यों का 
बुनाव अति कठिन है। (३) दलीय पद्धति के द्वारा जनमत का निर्माण व संगठन 
होता है और जनता की आवाज को वल मिलता है। इस कारण से दल एक दूसरे 
की आलोचना करते हैं। कानून-निर्माण काये के विभिन्‍न दोष दूर हो जाते हैं, 
क्योंकि विधेयकों को बहुत सोच-समझकर विधान सभा में पेश किया जाता है और 
उन पर पूर्ण विचार होता है। (४) दलीय पद्धति से शासन के विभिन्न अंगों के 
कार्यों में सामंजस्य उत्पन्न होता है और विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की स्वेच्छा- 
चारिता पर रोक लगाता है। 

(५) दलीय संगठन से सदस्यों में एक प्रकार के अनुशासन और वफादारी की 
भावना प्रैदा होती है। (६) संसदात्मक शासन-प्रणालीं में बहुसंख्यक दल मन्त्रि- 
मण्डल बनाता है और अन्य दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। जब कभी 
मन्त्रि-मण्डल की हार होती है, तो विरोधी दल शासन-भार को संभालने के लिए 
तैयार रहता है। इस प्रकार से अशांति व अव्यवस्था नहीं फंलने पाती क्योंकि पद- 
त्याग करने वाले मन्त्रि-मण्डल का स्थान विरोधी दल के अनुभवी सदस्य ले लेते हैं। 
(७) सं० रा० अमरीका जैसी अध्यक्षात्मक पद्धति वाले देशों में दलीय पद्धति के 
द्वारा कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में अति आवश्यक सम्बन्ध स्थापित होता है। 
(5) अन्त में दलीय भावना से सार्वजनिक व राजनीतिक मामलों में जनता की 
रुचि बढ़ती है । विभिन्‍न दल अपने-अपने राजनीतिक व आश्िक कार्यक्रम को जनता 
के सामने रखते हैं, उनको समझने के लिए प्रचार-साहित्य वाँटते हैं और अन्य 

प्रकार से मतदाताओं को शिक्षित करते हैं । 

दलीय पद्धति के दोष--(१) दलीय पद्धति के कारण दल के सदस्यों में एक 
प्रकार की कृत्रिम सहमति रहती है और यह व्यक्तियों के स्वतन्त्र विचार व कार्यो 
को दबाती है । इसका कारण स्पष्ट है । दल की एकता के नाम पर व्यक्तिगत मत 
को त्यागना पड़ता है और इस प्रकार का मिथ्या मर्तक्य स्थिर किया जाता हे । 
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(२) यदि उत्तरदायी शासन में दलों की संख्या बड़ी होती है तो कार्यपालिका दुर्बल 
व स्थायी रहती है, जँसे कि फ्रांस में है। (३) दो दलों वाली पद्धति में भी राज्य 
के कुछ योग्यतम व अनुभवी व्यक्ति शासन के निर्वाचित पदों से अलग रहते हैं 
कर्थात्‌ विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों को भी शासन में मन्त्ति-पद नहीं दिया जा 
सकता । सत्तारूढ़ दल अपने योग्य समर्थकों को भी सभी स्थानों पर विरोधी दल 
के योग्य व्यक्तियों से अधिक पसन्द करता है । (४) दलीय पद्धति के अन्तर्गत दलों 
के नेताओं और कार्यक्ररत्ताओं को मतदाताओं की उचित गौर भनुचित इच्छाभों का 
आदर करना पड़ता है भर इसके कारण सत्य को दबाया जाता है ) इसके अतिरिक्त, 
सभी दलों में यह दोष पाया जाता है कि वे सच्चाई को दबाते हैं और शूठ को बढ़ा. 
कर दिखाते हैं, क्योंकि वे हर प्रकार से अपता स्वार्थ चाहते हैं । 
दलीय पद्धति अपने-अपने सदस्यों में राज्य के प्रति निप्ठा के बजाय दल के 
प्रति निष्ठा (वफादारी) पर विशेष बल देती है, जो राष्ट्र के हित्त में नहीं है । 
(0 8700प्राइ8685 व0एबाए ६0 एथ्वाए दा. 09 ०२००॥56 07 0/8॥9 0 ४४2) 
(५) दलीय पद्धति के कारण कभी-कभी विरोधी दल केवल विरोध के लिए ही 
विरोध करता है और इस प्रकार शासन-कार्य को सुगमता से चलाने में बाधायें 
डालता है| दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल विरोधी दल के अच्छे सुझावों ओर प्रस्तावों 
को इसी आधार पर अस्वीकार कर देता है कि वे विरोधी दल की घोर से रखे 
गये हैं। दलीय पद्धति से जनता के विभिन्‍न वर्गों के बीच ईप्या और बेमनस्य बढ़ते 
हैं, फलस्वरूप बहुत से झगड़े और मतभेद पैदा होते रहते हैं । (६) दलों द्वारा 
अष्टाचार, अनुचित दवाव और. अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। 
(७) राजनीतिक दल गुटों भौर चालबाज नेताओं (98089०४) के प्रभाव में आ जाते 
हैं, अत: दलीय सरकार में शासन यूत्र ऐसे ही व्यक्तियों के हाथों में आता है । 
दलों के दोषों को दूर करने के लिए कुछ, आवश्यक बातें निम्बलिखित हैं--- 
(१) इलों के निर्माण का आधार वर्ण, वर्ग व धर्म न होकर आथिक व राजनीतिक 
कार्य-क्रम का होना चाहिए। (२) नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वार्थ त्याग कर 
सच्चाई से देश हित के कराये. करने चाहियें। (३) जनता बुद्धिमाव शिक्षित हो 
ओऔर उसकी थ्ाथिक स्थिति मच्छी हो, जिससे वह राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी 
ले सके और दलोब नेताओं के चक्कर में न आये । (४) सामाजिक और आर्थिक 
असमानतायें दूर होनी चाहियें। (५) दलों को अपने स्वाथे ओर हितों को राष्ट्रीय 
हितों से कम महत्व देना चाहिए । दलीय अनुशासन की कड़ाई में कुछ कमी होनी 
चाहिए । (६) एक दल के सदस्यों को दूसरे दल के सदस्यों से व्यवहार करते समय 
सहनशीलता बरतनी चाहिए और उसकी बात को उचित महत्व देना चाहिए ' 
शासन में बहुमत का अत्याचार अच्छा. नहीं, जब कोई दल सत्तारूढ़ होता है वो 
उसे सम्पूर्ण सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। (७) दल 
की अनुचित कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार का चियन्त्रण और प्रतिबन्धव 
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कानूनों का होना आवश्यक है। यदि इन शर्तों का अधिंक से अधिक पोल किया: 
जाय तो बिना सन्देह दलीय पद्धति के दोषों को काफी कम किया जा सकता है ।' 
जनतम्ब के लिए दोसों दलों का होना अनिवार्य है, इसलिए उनका अन्त तो किया । 
महीं जा सकता, केवल उनके दोपों को दूर करने के अयत्व किए जा सकते-हैं और 
किए जाने चाहिये । दर 225 8 आ 
अन्त में, द्वि-दलीय और बहु-दलीय पद्धति के गुणों और दोषों की संक्षेप 
में तुलमा देना आवश्यक प्रतीत होता है। ग्रेट ब्रिटेन में दो प्रमुख राजनीतिक दल' 
रहे हूँ और अब भी हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में भी दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। 
यद्यपि वहाँ की शासन पद्धति संसदात्मक नहीं है । इसके विपरीत फ्रांस बहु-दलीग' 
पद्धति के बुरे परिणामों का सर्वविदित उदाहरण है । भास्त में अभी तक कई दल 
हैं, किन्तु उनकी संख्या क्मशः कम हो रही है और भाशा की जाती है कि भविष्य 
में हि-दलीय पद्धति का ही चलन रहेगा और तभी संसदीय पद्धति सफल होगी । है 
द्वि-दलीय पद्धति के गुण--(१) द्विं-लीय पद्धति के अच्तगंत संसेदात्मक शासन 
प्रणाली का संचालन सुचारु रूप से एवं सफलतापूर्वक होता है। जिस दल को 
निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है और दूसरा 
दंल विरोधी दल का स्थान ग्रहण करता है। (२) इप् पद्धति के अन्तर्गत शासन 
अपेक्षाकृत स्थाई होते है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्िमण्डल की नींति का 
समर्थन करने के लिए व्यवस्थापिका में एक सुव्यवस्थित एवं अनुशातित बहुमत होता 
है जिसके समर्थन के विश्वास पर मन्तिमण्डल निश्चित रूप से अपनी सीति को 
पर्याप्त काल तक क्रियान्वित कर सकता है । (३) इस पद्धति में शासन भर्थात्‌ 
मन्त्रिमण्डल मतदाताओं की इच्छा का प्रत्यक्ष प्रिणाम होता है, क्योंकि उसी दल को' 
क्ेधिनिट मिर्माण करने का अधिकार होता है जिसके निर्वाचित सदस्य बहुमत प्राष्त' 
करते हैं । (9) द्वि-दलीय पद्धति के अन्तगंत शासन के दोषों के लिए सत्तारूढ़ दल 
को उत्तरदायी बनाना बहु-दलीय पद्धति की अपेक्षा सरल है, क्योंकि द्वि-दलीय' 
पद्धति में देश का शासन सूत्र क्वेव्ल एक निश्चित एवं स्पष्ट दल के हाथ में होता 
है । अन्त में, हविं-दलीय पद्धति के अन्तर्गत “संवैधानिक गतिरोध पंदा नहीं होता, 
क्योंकि यदि वर्तमान शासन का अन्त होता है तो विरोधी दल शासन सूत्र अपने हाथ 
में लेने के लिए तत्पर रहता है। आज का विरोधी दल कल की संभावित सैरकोः 
है। वास्तव में, यही साधन है जिसके द्वारा निर्वाचक मण्डल सीधे रूप में अपनी 
संरकार अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल का चुनाव करता है । ह 
द्वि-इलीय पद्धति के दोष--द्वि-दलीय पद्धति में अनेक दोष भी हैं जो इसे 


हैं--(१) द्वि-दलीय पद्धति के कारण राष्ट्र ऐसे दो दलों में बंद जाता हैं जिसमें 
समझौते और सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहती । इसके अतिरिक्त इस पद्धति के 

अन्तर्गत लोकमत के समस्त सम्भव पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं ही पाता | यह कहना 
संर्वर्धा अमात्मके है कि प्रत्येक प्रश्त के केवल दो पक्ष होते हैं। आधुनिक काद दी 


प्रकार 
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बढ 


बजे 
रात 


आधिक एवं राजनीतिक जटिल समस्याओं पर कतेंक दष्टिकोणों से विचार कियां 

जाता है और किया भी जाना चाहिएं । (२) इस पद्धति के अन्तर्गत निरंकुश वह -ठ 

को जन्म होता है जो अल्पमतत की उचित मांगों की भी अवहेलना कर सकता है। 
रेम्जे स्पूंर (२७॥589 शा) के शब्दों में इस पद्धति द्वारा त्तानांशाही केविनेट 

पद्धति का जन्म होता है और विधायिका की स्थिति हीन हो जाती है अर्थात्‌ केविनेट 

व्यवस्थापिका पर तानाशाही शासन करती है; क्योंकि केबिनेट में उस दल के नेता 

होते हैं जिनका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। (३) अन्त में द्वि-दलीय पह्ंति 

के मतदाताओं की मतदान की स्वतन्त्नता भी सीमित हो जाती है । उनको अपना 

मत दो दलों के उम्मीदवारों में से एक को देना होता है, भले ही उनमें से एक मूर्ख” 
ओर दूसरा बदमाश हो । 

' बहुदलीय पद्धति के गुण--प्राय: ह्विदलीय पद्धति में जो दोष बतलाये जाते: 
हैं वे बहु-दलीय पद्धति के गुण हैं । (१) सर्वप्रथम, इस पद्धति के पक्ष में यह युक्ति 
दी जाती है कि इसके द्वारा लोकमत के विभिन्‍न पहलओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो 
जाता है जो द्वि-दलीय पद्धति के अन्तर्गत्त संबंधा असम्भव है । (२) इस पद्धति के 
अन्तगंत निरंकुश वहुमत का भय नहीं रहता, क्योंकि किसी भी एक राजनीतिक दल ' 
को -मंतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की सम्भावता या अवप्तर नहीं रहता।॥ 
इस पद्धति के कारण व्यवस्थापिका में अनेक दलों के सदस्थ होते हैं और किसी 
एक दल के सदस्य स्पष्ट बहुमत में नहीं होते । अतः कुछ दल मिलकर संयुक्त ' 
भन्त्रि-मण्डलं का निर्माण करते हैं । संयुक्त मच्त्रि-मण्डल समझौते के आधार पर 
कनाये जाते हैं। इसलिए संयुक्त मन्त्रि-मण्डल कभी निरंकुश नहीं हो सकते ।. 
(३) मन्त्रि-मण्डल के संयुक्त होने के कारण साधारण निर्वाचन के खतरे, परेशानी 
और व्यय उठाये बिना ही उसमें आवश्यकता पड़ते पर परिवर्तत सरलता से किया: 
जा संकता है । 

' चंहु-दलीय पद्धति के दोष--परन्तु उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी यह पढद्ध॑ति: 
कुंछ भयंकर दोषों से -परिपूर्ण है । (१) इस पद्धति' का सबसे बड़ा दोष यह है कि 
इसके अन्तर्गत शासन अत्यन्त स्थायी होता है. कंयोंकि इस ' दले . का: स्पष्ट बहुमत? 
ते होने के कारण अनेक दलों में संयुक्त मन्त्रि-मण्डल बनाने पड़ते हैं । इत दलों के, 
हितों में परिवर्तन होते रहने के कारण संयुक्त .मन्त्रि-मण्डल में ,भ्ी , जल्दी-जल्दी 
परिवतंन होते रहते हैं जिनका परिणाम यह होता है कि शासन दुर्बल रहता है और, 
दुर्बल होने के कारण पूर्णतया उत्तरदायी नहीं होता 4 ऐसी स्थिति में अच्छी से. 
अच्छी नीति को भी क्रियान्वितः करना असम्भव होता है। फ्रांस में जहाँ पर अनेक 
राजनीतिक दल हैं सन्‌ १८७० से १८६३४ तक अनेक सन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया 
गया जिनके कारण सन्त्रि-मण्डल क्री औसत आयु .& महीने से कुछ कम पिद्ध होती. है 
जबकि इस काल में इंगलेंड में जहाँ द्वि-दलीय पद्धति प्रचलित है केवल १८ मन्त्ि- 
मण्डल बने । (२) शासन की' अस्थिरता के कारण किसी दीधंकालीन योजना को 
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ध्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता । (३) प्रत्येक दल शासन सूत्र प्राप्त करने का 
प्रयन्‍न करता रहता है गौर इसके लिए उसको अपनी नीति में संशोधन करना पड़ता - 
है, वर्योकि उसे संयुक्त मन्त्रि-मण्डल का अंग बनकर ही सत्ता में भाग मिल सकता है। . 
(४) किसी भी प्रश्न पर जनता के बहुमत का निर्णय क्या है, इसका पता लगाना 
चड़ा कठिन है । 
8. हित समूह 
दबाव या हित समूह ([07०5५॥७ 07 0८४ 07०705$)--प्राय: सभी राज्यों 
में दलीय पद्धति के विकास के साथ-साथ अनेक दबाव गुटों अथवा हित समूहों का, 
भी विकास हुआ है। 'एक हित समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है . 
जिनके एक या अधिक हित अथवा उद्देश्य समान होते हैं और जो घटलताक्रम को: 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं--विशेष रूप में, सरकार द्वारा नीति के 
निर्धारण व कार्यान्वित करने में--जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और 
इन्हें प्रोत्ताहन दे सकें ।/ जब ओऔंद्योगिक, व्यवसायी, वाणिज्यिक और समुदाय के 
अन्य समूह जिनका प्रतिनिधित्व अन्य व्यावसायिक संघ करते हैं, विधान-मण्डल को ; 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सकें 
अथवा अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयकों को वापिस लेने के लिए (ऐसे 
कानूनों को हटाने के लिए) अश्रवा उनमें आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए प्रयत्त 
कर सके | ऐसे समूहों को साधारण बोलचाल में दबाव गुट कहते हैं | 
राजनीतिक दल और दबाव ग्रुट के बीच कुछ बातों में समानता भौर कुछ बातों 

में भिन्‍नता होती है । साधारणतया राजनीतिक दल दबाव गुट से बहुत अधिक बड़ा 
संगठन होता है, जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन पाने का प्रयत्व करता है। इसी 
कारण राजनीतिक दल का कार्यक्रम भी अधिक विस्तृत होता है और उसका सम्बन्ध 
अनेक समस्याओं व प्रश्नों से रहता है । दबाव गुट (अथवा हित समूह) आकार तथा 
सदस्यता की दष्टि से बहुत छोटे होते हैं और वे एक ही समूह के हितों को बढ़ाने 
के लिए ही काये करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल शासन पर नियन्त्रण 
पाने का प्रयास करता है, हित समूह केवल अपने हित में ही नीति निर्धारण कार्यों में 
दिलत्रस्पी लेता है ! 
है दबाव गुटों के विभिन्‍न प्रकार---उनमें कई प्रकार के भेद होते हैं। वे स्थायी 
“वथा अस्थायी, आकार में बड़े व छोटे, शक्तिशाली या कमजोर हो सकते हैं | भन्य' 
/आधार पर उन्हें आथिक तथा अन्य कई बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता 
है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फंडरेशन ऑफ चैम्बस ऑफ कामसे, 
किसान सभा आदि आशिक हित समूह हैं । डाक्टरों, शिक्षकों, वकीलों, विद्यार्थियों 
आदि के संघ अधिकांशत: आ्िक नहीं हैं । ब्रिटेन व भारत में दवाव युटों व छ्वित 
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राजनीतिक दल और दबाव गुट [ १३५ 


समूहों की काफी बड़ी संख्या है; किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में उनकी संख्या ३ 
लाख से भी .ऊपर है और वे इतने प्रकार के हैं कि उनका वर्गीकरण करता भी 
* कठिन है । आधिक तथा अन्य-समूह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक कार्यों 

में दिलचस्पी लेते हैं, इसी कारण उन्हें दबाव गुट कहना अधिक उपयुक्त है। उनमें 
से कुछ किसी विचारधारा के मानने वाले अथवा समर्थक (0९9 8700७$) हैं; वे 
किसी राजनीतिक दर्शव या कार्यक्रम का अनुमोदन करते हैं। इनके विपरीत आथिक 
गुट अपने हित साधन के लिए कानून बनवाने, उनमें परिवर्तन कराते आदि कार्यों में 
लगे रहते हैं।* 

दबाव गुटों के गुण व दोष--पूँजीवादी और प्रजातन्व्वात्मक समाज में ऐसे शुटों 
का होना स्वाभाविक है। वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं । 
इन ग्रुटों के संगठन होते हैं जो उपयोगी सूचना व आँकड़े एकत्रित करते हैं और 
प्रचार कार्य भी करते हैं। उनमें से कुछ संगठन तो विशेषज्ञों को रखते हैं और 
उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करते हैं । विधेयकों और प्रशासकों को भी संगठित 
समूहों के प्रतिनिधियों से मन्त्रणा या परामर्श करने में सुविधा होती है । परन्तु 
दबाव गुटों के कारण कई दोष भी पैदा होते हैं । हिंत समूहों के कारण विभिन्‍न 
समृहों के बीच हितों का संघर्ष चलता है और कभी-कभी उनके वर्गीय हितों से 
सामान्य हितों को हानि पहुँचने का खतरा रहता है। चूंकि इच गुटों के साधन 
अलग-अलग होते हैं और उनकी सदस्य संख्या भी बड़ी या छोटी होती है; इस कारण 
से अधिक शक्तिशाली और साधनयुक्त गुट अधिक दबाव या प्रभाव डालने में सफल 
ही जाते हैं, जो कभी-कभी अनुचित भी हो सकता है । 

दबाव गुठों के कार्य करने का ढंग--वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 
मुख्यतः इन तरीकों का प्रयोग करते हैं--(१) जनमत और सरकार की नीति को 
प्रभावित करने के लिये वे प्रचार कार्य करते हैं । (२) वे चुनावों में भाग लेते हैं, 
जिससे कि यह दल अथवा वे उम्मीदवार बिजयी हों जो उनके हितों को बढ़ाने में 
योग दे सके | (३) उनके प्रतिनिधि अथवा सक्रिय कार्यकर्त्ता दलों में सम्मिलित 
हो जाते हैं या उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं । (४) वे विधायकों से मिलकर 
उन पर अपने हित में प्रभाव डालने के प्रयत्न करते हैं, जिन्हें लॉबी में प्रभावित 
करना (१097शा7्रठ) कहते हैं । वे बहुधा हड़ताल व प्रदर्शन संगठित करते हैं और 
कभी-कभी हिंसक कार्य भी करते हैं । पाश्चात्य देशों में दबाव गुट अधानत: लॉबी के 
प्रभाव का प्रयोग करते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में इसका महत्व इतचा वढ़ गया 
है कि लॉबी (गोष्ठी कक्ष) को कभी-कभी विधान-मण्डल का तीसरा सदन कह्‌ देते 
हैं। इस कार्य में अनेक गुटों के बड़े कार्यालय गौर हजारों अधिकारी व कमचारी 
लगे रहते हैं । 
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१३४ ] घासन के सिद्धान्त 


ध्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता । (३) प्रत्येक दल शासन सूत्र प्राप्त करने का - 
प्रबन्‍न बारता रहता है और इसके लिए उसको अपनी नीति में संशोघन करना पड़ता - 
है, क्योंकि उसे संयुक्त मन्त्रि-मण्डल का अंग वनकर ही सत्ता में भाग मिल सकता है।. 
(४) किसी भी प्रश्न पर जनता के बहुमत का निर्णय क्या है, इसका पता लगाता 
घड़ा कठिन है । 
४8. हित समूह 
दबाव या हित समूह (77८5४॥० 07 [7275 070795)--प्राय: सभी राज्यों 
में दलीय पद्धति के विकास के साथ-साथ अनेक दबाव गुटों अथवा हित समूहों का , 
भी विकास हुआ है। 'एक हित समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है. 
जिनके एक या अधिक हित अथवा उद्देश्य समान होते हैं और जो घटनाक्रम को- 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं--विशेष रूप में, सरकार द्वारा नीति के 
निर्धारण व कार्यान्वित करने में--जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर पर्के और 
उन्हें प्रोत्साहन दे सकें । जब ओद्योगिक, व्यवसायी, वाणिज्यिक और समुदाय के 
अन्य समूह जिनका प्रतिनिधित्व अन्य व्यावसायिक संघ करते हैं, विधान-मण्डल को . 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सके 
अथवा अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयकों को वापिस लेने के लिए (ऐसे 
कानूनों को हटाने के लिए) अश्ववा उनमें आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए प्रयत्न 
कर सकें । ऐसे समूहों को साधारण बोलचाल में दबाव गुट कहते हैं । 
राजनीतिक दल और दबाव गुट के बीच कुछ बातों में समानता और कुछ बातों 
में भिन्‍नता होती है । साधारणतया राजनीतिक दल दबाव गुट से बहुत अधिक बड़ा 
संगठन होता है, जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन पाने का भ्रयत्न करता है। इसी 
कारण राजनीतिक दल का कार्यक्रम भी अधिक विस्तृत होता है और उसका सम्बन्ध 
अनेक समस्याओं व प्रश्नों से रहता है । दबाव गुट (अथवा हित समूह) आकार तथा 
सदस्यता की दष्टि से बहुत छोटे होते हैं और वे एक ही समूह के हितों को बढ़ाने 
के लिए ही कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल शासन पर नियन्त्रण 
पाने का प्रयास करता है, हित समूह केवल अपने हित में ही नीति निर्धारण कार्यों में 
दिलचस्पी लेता है । 
९ दबाव गुटों के विभिन्‍न प्रकार---उनमें कई प्रकार के भेद होते हैं। वे स्थायी 
/पथा अस्थायी, आकार में बड़े व छोटे, शक्तिशाली या कमजोर हो सकते हैं । अन्य ' 
आधार पर उन्हें आथिक तथा अन्य कई बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता 
है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशत ऑफ चैम्वर्स ऑफ कामसं, 
किसान सभा आदि आशिक हित समूह हैं | डाक्टरों, शिक्षकों, वकीलों, विद्य/थियों 
आदि के संघ अधिकांशतः आशिक नहीं हैं। ब्रिटेन व भारत में दवाव गुटों व द्वित 
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समूहों की काफी बड़ी संख्या है; किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में उनकी संख्या ३ 
लाख से भी ऊपर है और वे इतने प्रकार के हैं कि उनका वर्गीकरण करना भी 
* कठिन है। आथिक तथा अन्य-समूह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक कार्यों 
में दिलचस्पी लेते हैं, इसी कारण उन्हें दबाव गुट कहना अधिक उपयुक्त है। उनमें 
'से कुछ किसी विचारधारा के मानने वाले अथवा समथथक (8968 87०७४) हैं; वे 
किसी राजनीतिक दर्शन या कार्यक्रम का अनुमोदन करते हैं। इनके विपरीत आधथिक 
गुट अपने हित साधन के लिए कानून बनवाने, उनमें परिवर्तत कराने आदि कार्यों में 
लगे रहते हैं।* 
दबाव गुटों के गुण व दोष---पुँजीवादी और प्रजातस्त्वात्मक समाज में ऐसे गुटों 
का होना स्वाभाविक है। वे अपने हितों को भागे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं । 
इन गुटों के संगठन होते हैं जो उपयोगी सूचना व आँकड़े एकत्रित करते हैं और 
प्रचार काय भी करते हैं। उनमें से कुछ संगठन तो विशेषज्ञों को रखते हैं और 
उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करते हैं | विधेयकों और प्रशासकों को भी संगठित 
समूहों के प्रतिनिधियों से मन्त्रणा या परामर्श करने में सुविधा होती है । परन्तु 
दवाव गुटों के कारण कई दोष भी पंदा होते हैं । हित समूहों के कारण विभिन्‍न 
समृहों के बीच हितों का संघर्ष चलता है और कभी-कभी उनके बर्गीय हितों से 
सामान्य हितों को हानि पहुँचने का खतरा रहता है। चूँकि इन गुटों के साधन 
अलग-अलग होते हैं और उनकी सदस्य संख्या भी बड़ी या छोटी होती है; इस कारण 
से अधिक शक्तिशाली और साधनयुक्त गुट अधिक दबाव या प्रभाव डालने में सफल 
ही जाते हैं, जो कभी-कभी अनुचित भी हो सकता है । 
दबाव गुटों के कार्य करने का ढंग--वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 
मुख्यतः इन तरीकों का प्रयोग करते हैं--(१) जनमत और सरकार की नीति को 
प्रभावित करने के लिये बे प्रचार कार्य करते हैं । (२) वे चुनावों में भाग लेते हैं, 
जिससे क्रि यह दल अथवा वे उम्मीदवार विजयी हों जो उनके हितों को बढ़ाने में 
योग दे सकें। (३) उनके प्रतिनिधि अथवा सक्रिय कार्यकर्ता दलों में सम्मिलित 
हो जाते हैं या उनके कार्यो में सक्तिय भाग लेते हैं । (४) वे विधायकों से मिलकर 
उन पर अपने हित में प्रभाव डालने के प्रयत्त करते हैं, जिन्हें लॉबी में प्रभावित 
करना (007णांण्:) कहते हैं । वे बहुधा हड़ताल व प्रदर्शन संगठित करते हैं और 
कभी-कभी हिंसक कार्ये भी करते हैं। पाश्चात्य देशों में दबाव ग्रुट प्रधानत: लॉबी के 
प्रभाव का प्रयोग करते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में इसका महत्व इतना बढ़ गया 
है कि लॉबी (गोप्ठी कक्ष) को कभी-कभी विधान-मण्डल का तीसरा सदन कह देते 
हैं। इस काये में अनेक गुटों के बड़े कार्यालय और हजारों अधिकारी व कर्मचारी 
लगे रहते हैं । 


7, कै. डहट, #/छ##/४० 00शशप्याश्यां 0 ै०१तटाय 50थ०9, 9. 200, 


१३६ ]| शासन के सिद्धान्त 


प्रश्न 


१, राजनातिक दर्ता का महत्व बताएये और उनये मुब्य कार्यों का विवेचन कीजिएं । 
२... दलाग पद्धति से आप क्या समझते हैं ? द्वि-दलीय और बहु-दलीय पद्धतियों के गुण दोष 
बताइये । 
हित समूह कया होता है ? दवाव समूह किसे कहते हैं ? (त और दबाव समूहों का कया 
महत्व है ? > 
४... दवाव समूहों के कार्य करने के तरीके क्या हैं ? 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- 

(अ) प्रजातन्त्र और राजनोतिक दल । 

(व) राजनीतिक दल और हित समूह के बीच अन्तर ॥ 

(स) जनमत निर्माण और राजनीतिक दल ॥ 


नए 


युनाइटेड किंगडम 
का 


शासन 


(50५६बचिदाबा 067 परानष्ठ ७॥३7६०-70॥8670/0) 


१, भूमिका 


१. परिचयात्मक _ 


देश--ब्रिटिश द्वीपसमूह यूरोप के पश्चिम में स्थित हैं और इनका कुल क्षेत्रफल, 
१,६४,५६० वर्गकरिमी है । सबसे बड़े द्वीप ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं, जिनमें इंगलैण्ड, 
वेल्स और स्कॉटलैण्ड सम्मिलित हैं और इनमें आायरलंण्ड के उत्तरी भांग को मिला 
कर संयुक्त राज्य (एआ०८१ [टा800०7) बनता है ।' इन द्वीपों में अनेक खाड़ियाँ 
हैं और समुद्री तट बहुत कटा-फटा है। फलत: इन द्वीपों का कोई भी स्थान समुद्री 
तट से ७५ मील की दूरी से अधिक नहीं है । यद्यपि इन द्वीपों का क्षेत्रफल छोटा 
है, किन्तु इनमें प्रायः सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों 
में लोहे और कोयले की खानें बहुतायत से हैं और पास-पास मिलती-हैं । ये ही 
खानें ब्रिठेत के भौद्योगिक उत्पादन का प्रमुख कारण रहीं हैं। ब्रिटेन की जलवायु 
न बहुत अधिक गरम और न बहुत अधिक ठण्डी है, क्‍योंकि समुद्री हवाओं का 
जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश द्वीप- समूह-में औसतन वर्षा 9० इंच से 
अधिक है। पहाड़ी क्षेत्रों में कम उपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकतर बंजर प्रदेश 
हैं ।धाटियों और मैदानों में ही करषि होती है-। 

ब्रिटिश द्वीपसमूह चारों ओर समुद्रों से घिरि होने के कारण बाह्य आक्रमणों 
से सुरक्षित रहे हैं। इसी कारण ब्रिटेन की सशस्त्न सेनाओं में नौ-सेना का अत्यधिक 
महत्व रहा है। बाह्य आतक्रमणों से सुरक्षा के कारण ही १७वीं और १८वीं 
शताब्दियों में ब्रिटिश जाति शासन की स्वतन्त् संस्थाओं को विकसित कररुसकी 
और सुरढ़ बना सकी । यद्यपि प्रतिरक्षा की रष्टि से आज इंगलिश चेनल का-महत्व 
वहुत कम हो गया है, फिर भी स्वतन्त् संस्थायें जिनके विकास में इसका बड़ा 
योग रहा, ब्रिटेन में प्रगति पथ पर हैं। ग्रेट ब्रिदेव की भौगोलिक स्थिति का 
एक दूसरी दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। व्यापार और वाणिज्य के क्षैत्न में ब्रिटेन 
अन्य देशों से आगे रहा और इसी कारण /ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति हुई तथा 
ब्रिटिश निवात्ती विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके । साम्राज्य, के 
हारा ब्रिठेन की शासन संत्थाओं का विश्व के बड़े भाग पर गहरा और व्यापक: 
प्रभाव पड़ा है। न. कर 


१. तकनीकी दृष्टि से हमें सभी स्थानों पर ब्रिटेन के बजाय युनाइटेड किगंडम का 223 
करना चाहिए। ढिन्तु सुविधा की दृष्टि से ब्यबहार में ब्रिटेन! या ब्रिटिंग शब्दों का 
प्रयोग किया है । 


४] युनाइटेड कियडम का शासन 


निबासी--सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार संयुक्त राज्य की कुल जनसंख्या 
४ करोड़ २७ लाख से ऊपर थी। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक 
३४६ व्यक्तिप्रति वर्गकिमी है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की संझ्या लाखों में है, 
जिनका जन्म राष्ट्रमण्डलीय देशों ((०ग्रााण०छ८थका॥ 0७प० ।7०8) या संयुक्त 
राज्य के पराधीव प्रदेशों में हुआ। सन्‌ १६४४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानन 
(छात्राओं 'िल्ञांगाबतए 80० 948) के अन्तर्गत संयुक्त राज्य की नागरिकता 
इन श्रेणियों के व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है--(१) जिनका अथवा जिनके 
जमकों का जन्म संयुक्त रांज्य या संयुक्त राज्य के किसी उपनिवेश ((0079), 
संयुक्त राज्य के रजिस्टर्ड जहाज या हवाई जहाज पर हुआ हो । (२) वंश से-- 
जिनके महाजनक का जन्म संयुक्त राज्य या उसके किसी उपनिवेश में हुआ हो । 
(३) रजिस्ट्रेशन द्वारा--राष्ट्रमण्डलीय देशों या आयरिश गणतन्त्र के नागरिकों के 
लिए और ऐसी स्त्रियों के लिए जिनका विवाह संयुक्त राज्य या उसके उपनिवेशों 
के नागरिकों से हो। देशीकरण के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के लिए संयुक्त राज्य 
अथवा उसके उपनिवैशों में ५ साल के निवास या इतनी अवधि के लिए ताज की 
. नौकरी तथा अच्छां आचरण, अंग्रेजी भाषा का काफी ज्ञान और संयुक्त राज्य अथवा 
उपनिवेश अथवा ताज की सौकरी सें स्थायी रूप से रहने का इरादा आवश्यक 
शर्तें हैं। भन्य स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिक ब्रिटेन में राष्ट्रमण्डलीय 
 न्ञागरिक होते हैं। वे सेंयुक्त राज्य में बिना किसी प्रतिवन्ध के प्रवेश कर सकते हैं 
ओर वहीं रह भी सकते हैं। इसी प्रकार का व्यवंहार आयरिश गणतन्त्न के नागरिकों 


के साथे होता है । - 
ब्रिटिश द्वीपसमुह के निवासी अंग्रेजी भाषा-भाषी हैं। कहीं-कहीं पर प्रादेशिक 


' बोलियाँ भी प्रचलित हैं । प्रायः संभी वयस्क पुरुष लाभकारी काम-धन्धों में लगे हैं 
और स्त्रियों की बहुत वड़ी संख्या या तो घर का काम करती हैं अथवा काम-धन्धों 
में लगी है) वंहुत-सी स्त्ियाँ कुछ समय के लिए काम करती है। लगभग एक 
तिहांई विवाहिंतं स्त्रियाँ नौकरी करती हैं और नोकरी करने वाली स्त्रियों में 
लगभग आधी विवाहित हैं । बहुसंख्या के लिए काम के घण्टे ४२ और 9६ के बीच 
प्रति सप्ताह हैं । अधिकतर व्यक्तियों का जीवन-स्तर काफी ऊँचा हैँ । उन्हें अवकाश 
प्राप्त है और वे रेडियो, टेलीविजन व मोटरकार रखते हैं। यहाँ के निवासियों को 
खेल, थ्येटर व नाच गाने का व्यापक शौक है । इनकी बहुत बड़ी संझ्या विभिन्‍न 
प्रकार के कलवीं की सदस्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के निवासियों का 
जीवन सुखी है और उन्हें आथिक चिन्ताओों से काफी मृक्ति है । 

ब्रिटेन की प्रजातन्तव्रात्मक शासन प्रणाली के विकास और उसके सफल संचालन 
के लिए अधिकाँश श्रेय वहाँ की जनता को है। ब्रिटिश जाति को स्वृतन्त्र व स्व- 
शासन की संस्थाओं से विशेष प्रेम रहा है। राजनीतिक स्वतन्वता और ऐसी 
संस्थाओं से ब्रिटिश जाति का इतना प्रेम रहा है कि जहाँ कहीं भी उन्होंने शामन 


भूमिका - [ ४ 


किया, वहाँ के लोगों में भी इनके लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। फलत: ब्रिटिश शासकों 
के सामने अनेक कठिनाइयाँ आई | ब्रिटिश द्वीपसमृह के निवासी और उनके वंशज 
जहाँ कहीं भी जाकर बसे, तानाशाही शासन के शर्त रहे हैं। वहाँ के निवासियों 
में सहनशीलता, रूढ़िवादिता के साथ प्रगतिवाद का अद्भत मेल और राष्टीय 
चरित्र आदि गुणों ने ही ब्रिदेव और उसकी पद्धति को विश्व में इतना मान और 
महत्व प्रदान कराया है। ब्रिटेन के निवासियों को राजनीति में खेल के समान ही 
रुचि है। चुनावों में ००१४ से अधिक मतदाता भाग लेते हैं। उनका नैतिक चरित्न 
ऊंचा है और राजनीतिक क्षेत्र में अन्य प्रजातन्त्ीय देशों की अपेक्षा सा्व॑जनिक् 
भनैतिकता बहुत ही कम है । 
२, ब्रिटिश शासन पद्धति के अध्ययन का महत्व 

विभिन्‍न राज्यों की शासन पद्धतियों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में सर्वश्रथम ब्रिटिश शासन पद्वति का अध्ययन करना 
होता है। यह तथ्य इस बात का सूचक है कि ब्रिटिश शासन पद्धति का अध्ययन 
अन्य शासन पद्धतियों के समझने के लिए आवश्यक है, साथ ही यह तथ्य ब्रिटिश 
शासन पद्धति के महत्व की ओर भी पाठकों का ध्यान दिलाता है। यह शासन 
पद्धति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शीफप॑क़ों के 
अन्तगंत दिया जा सकता है-- 

सर्वप्रथम, ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन जीवित संविधान है। आधुनिक 
राज्यों के संविधानों में यह सबसे पुराना है और इस कारण पाठक़ों की श्रद्धा का 
पात्र है। वास्तव में, यदि यह कहा जाये कि ब्रिठेन ही प्रथम आधनिक राज्य है 
जहाँ संवैधानिक शासन का विक्रास हुआ तो इस कथन में लेशमात्र भी अत्युक्ति 
न होगी । | 

इसरे, ब्रिदेन का संविधान प्रधानतः अलिखित है, जबकि प्राय: सभी आधनिक 
राज्यों के संविधान लिखित हैं। ब्रिटेन के संविधान में संवधानिक प्रथाओं, अभिसमयों 
और चलनों का अंश अत्यधिक महत्वपूर्ण है-। ब्विटेन के उदाहरण का अनेक राज्यों 
ने अनुकरण किया है। फलतः वहाँ पर लिखित संविधान होते हुए भी यह उचित. 
समझा गया है कि वहुत-स्ती संवैधानिक बातों के सम्बन्ध में प्रथाओं और अभिसमयों 
को विकसित किया जाये । 

तीसरे, ब्रिदेव की शासन पद्धति गतिशीलता भौर क्रसिक विकासशीलता का 
सर्वोत्तम उदाहरण है। जबकि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा 
अन्य अनेक राज्यों में वतंमानव शासन पद्धतियाँ क्रान्ति का परिणाम हैं, ब्रिटेन की 
शासन पद्धति का विकास, १,००० वर्ष से भी लम्बे काल में क्रमिक रूप से हुआ है 
भौर इस विकास-क्रम में कहीं भी क्रान्तिकारी घटनाओं का अभाव है। वास्तव में 
ब्रिटेन की शासन पद्धति समय के अनुसार परिवर्तित होती रही है। यह बात अन्य 
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देशों के लिए अनुकरणीय है । जिन राज्यों के शासक समय के अनुसार नहीं बदलते, 
वहाँ वहुध। परिवर्तन क्रान्ति का परिणाम होते हैं । 

चौथे, ब्रिटेन की शासन पद्धति का विश्व के सबते अधिक राज्यों पर गहरा 
प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन ने अनेक राज्यों को शासन पद्धति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण 
वाते दी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त विवेवन निम्न प्रकार है-- 
(१) ब्विटेल की पालियामेंट अनेक देशों की संस्रदों अथवा विधायिकाओं की जननी 
(४०णालः 0 78 9व०6) है ।[राष्ट्रमण्डल ऊ॑ प्रायः सभी देशों, कई ब्रिटिश 
उपनिवेशों और अन्य अनेक देशों में ब्रिटिश पालियामेंट जैसी विधायिकार्यों स्थापित 
हुई हैं । संचार के अधिकतर प्रगतिशील राज्यों ने ब्रिटेन से द्वि-लनदनात्मक विधायिका 
की शिक्षा ली है। (२) ब्रिटेन की संसदात्मक शासन पद्धति को विश्व के अधिकतर 
देशों ने अपनाया है। उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्ष 
समिति व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया आदि अनेक शासन सम्बन्धी 
बातों व सिद्धान्तों को बहुत से देशों में साधारण परिवत्तनों के साथ स्वीकार किया 
गया है। (३) अनेक अंग्रेजी भाषाभाषी राज्यों तथा ऐसे राज्यों ने जिनका ब्रिटेन से 
निकट सम्पर्क रहा है, ब्रिटेन की शासन पद्धति से विधि के शासन के सिद्धान्त और 
न्यायिक व्यवस्था को लिया है। (४) ब्रिटेन को स्थानीय स्वरशासन की संस्थाओं का 


न्‍्म-स्थान माना जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका, भारत तथा अन्य भनेक देशों 


ने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना _ ब्रिटेन की संस्थाओं की प्रेरणा रे 


अथवा उनके नमूने पर की है । के ०१ 


- पांचवें, ब्रिदेत की शासन पद्धति ने अनेक देशों को विभिन्न प्रकार की शासर 
संस्थायें देने के साथ-साथ शासन के सिद्धान्त और व्यवहार के विकास में भी 


महत्वपूर्ण योग दिया है । इस क्षेत्त में हम इन बात्तों का विशेष रूप से उल्लेख 
करंगे--(अ) उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त और व्यवहार; (आ) द्वि-दलीय पद्धति 
और विरोधी पक्ष का महत्व; (३) राष्ट्रीय वित्त पर जनता के प्रतिनिधियों का 
नियन्त्रण; (ई) अध्यक्ष की निष्पक्षता का सिद्धान्त; (उ) संवैधानिक विक्रास में 
प्रथाओं और अभिसमयों का महत्व; (ऊ) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता; (ए) विधि 
के शासस का सिद्धान्त और (ऐ) सफल प्रजातन्त्र के लिए उत्तम परम्पराये ।_ 
“छठे, आज अनेक देशों में प्रजातन्त स्थापित हो गया है और अनेक देशों में 
साम्यवाद के प्रभाव में एकदलीय शासन की अधिनायकशाही भी कायम है। सभी 
प्रगतिशील देश अपनी साधारण जनता की आधिक दशा सुधारने में लगे हूँ, क्योंकि 
अधिकतर देश कम या अधिक समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं । 
बहुत से व्यक्तियों को विचार है कि सच्चे समाजवाद की स्थापना प्रजातन्त्र के द्वारा 
नहीं हो सकती और यदि की भी गई तो प्रगति घीमी रहेगी। ब्रिटेन की यह एक 
महत्वपूर्ण देन है कि प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के द्वारा समाजवाद की स्वीवता के 
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सफल प्रयत्न किए जा सकते हैं. प्रथस्त किए जा सकते हैं । ब्रिटेन के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों 
और उद्देश्यों में कुछ भी अन्तर हो, वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति प्रजातन्त्वात्मक 
तरीकों द्वारा ही करने में विश्वास करते हैं ॥ 

अन्त में, यह कथन पूर्णतया सत्य है कि यद्यपि ब्रिठेन सबसे बड़ा साम्राज्यवादी 
देश रहा है, फिर भी ब्रिटेन ने संसार के अधिकतर वेशों में आधुनिक सभ्यता और 
प्रजातन्व्रात्मक शासन प्रणाली के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण योग दिया है । 
भूतकालीन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रायः सभी स्वतन्त्र व पराधीन उपनिवेशों में ब्रिटेन 
के सम्पर्क पे आधुनिक सभ्यता ओर प्रजातन्त्ात्मक शासन संस्थाओं का विकास 
हुआ है। यह सत्य है कि अनेक देशों मे ब्रिटिश जांति के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता 
के लिए आन्दोलन किया और संयुक्त राज्य अमरीका व आयरलंड ने एक प्रकार से 
युद्ध भी किया, फिर भी इस बात को मानना पड़ता है कि अनेक देशों ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन के लिए प्रेरणा ब्रिटिश जाति के सम्पर्क से पाई और अनेक ब्रिटिश जनों 
ने उनके विकास में महत्वपूर्ण सहयोग भी दिया । 

३. ब्रिटिश शासन-पद्धति का स्वरूप और उसके तत्व 

ब्रिटिश संविधान अथवा शासन-पद्धति का स्वरूप--त्रिटिश संविधान व शासन- 
पद्धति के स्वरूप का संक्षिप्त विवेचन हम निम्नलिखित शीषेकों के अन्तर्गत कर 
सकते हैं--- | 

जिटेस सें संविधान है ओर नहीं भी --कुछ लेखकों का यह मत रहा है कि ब्रिटेन 
में कोई संविधान नहीं है। फ्रांसीसी लेखक डी० टॉकविले ने. जिसे अपने देश के 
लिखित संविधानों की परम्परा की जानकारी थी, (यह मत प्रकट किया कि “इंगलेंड 
सें किसी संविधान का अस्तित्व नहीं है ।” ऐसे ही एक अमरीकी विद्यार्थी को एक 
ब्रिटिश पुस्तकालय में जाने पर यह जानकर कि “ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति 
नहीं, बड़ा आश्चर्य हुआ | टॉमस पेन (प॥0788 ए7०) ने स्पष्ट रूप में कहा है 
कि “जहाँ संविधान को रढ़ रूप में सामने नहीं रबंखा जा सकता, वहाँ संविधान 
नहीं होता ।| इस भ्रम का कारण यह है कि फ्रांसीसी तथा अमरीकी लेखक 'संविधान' 
से केवल! लिखित संविधान का ही अर्थ लेते:हैं |जो यथाथे में बहुत ही संकुचित है । 
ब्रिटेन में संविधान है यद्यपि इसे आलेखों के रूप ((०एप्रशाशाधाएवणिगा) में, नहीं 
पाया जाता | वास्तव में देखा जाए तो कोई भी--राज्य बिना संविधान के नहीं 
होता ।. ब्राइस ने सत्य ही कहा है. कि यद्यपि तकनीकी भाषा में ब्रिटेन का कोई 
संविधान नहीं है। फिर भी ब्रिटिश. संविधान इनका संग्रह है--(अभ) असंख्य पूर्व 
रष्टान्त जो मनुष्यों की स्मृति तथा. विभिन्न लेखों में पाए जाते हैं; (आ) बुद्धिमान 
राजनीतिज्ञों व महान्‌ न्‍्यायव्रिदों के अधिकारपूर्ण कथन; (इ) प्रधायें, चलन और 
अभिसमय, आदि ओर (ई) संविधियाँ,ज़िन॒के,साथ पूर्व दृष्टात्त, प्रथायें और कानूनी 
निर्णय लगे हुए हैं.। | ! 
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ब्रिटिश संविधान के स्रोत (807700. ० 6 फ्रयामंक् (०0४धएम००))-- 
- ब्रिटिश संविधान ऋ्रमिक विकास का परिणाम है; और इसका एक स्रोत नहीं वरनु 
यहुत से स्रोत हैं । यह एक उस बड़ी नदी के समान है जिसमें अनेक सहायक नदियाँ 
आकर मिल जाती हैं ।। सर विलियम एन्तन के शब्दों में, ब्रिटिश संविधान विभिन्न 
प्रकार को निर्माण सामग्री द्वारा एक ऐसा महल है जिसमें समय-समय पर अपनी . 
आवश्यकत्ताओं के अनुप्तार दालान; वरामदे, शयन-गृह बना लिए गए हैं। इसके 
निर्माण में अनेक हाथ लगे हैं। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोतों में निम्नलिखित 
हैं-- (१) आज्ञा-पत्न (टशा४5); (२) संविधियाँ (88007०85); (३) न्यायिक 
निर्णय (उरतींठंबा 66००5); (४) सामान्य विधि ((०णणाणा ॥2७); 
(५) पूर्व रुष्ठान्त (7९००१७॥$); (६) संवैधानिक प्रथायें (27४0०॥78); 
(७) चलन (05988०5); और (5) अभिसमय ((०॥ए९7॥४0॥5) । 

उपर्यक्त स्रोतों को मोटे रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है--- 
संविधिक कानन, न्यायिक कावुन (०४४6० 99), और संवंधानिक अभिसमय (( प्रथम | 
दोनों प्रकार के कानून ऐसे नियमों से मिलकर बने हैं जिन्हें न्यायालयों में लागु 
क्रिया जाता है, अतः वे देश के कानूनों का भाग हैं। वे मिलकर संविधान का 
कानन बनाते हैं, जो कि स्वयं देश के साधारण कानूच का भाग है। तीसरी श्रेणी 
जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, विशुद्धतः प्रथागत नियमों से मिलकर बनी है। 
'संविधान के कानून और प्रथाओं” वाक्यांश का प्रयोग कभी-कभी तीनों ही प्रकार 
के संवैधानिक नियमों के समूह के लिए किया जाता है । 

ब्रिटिश संविधान के तत्व--मोटे रूप में इन तत्वों को दो समूहों में रक्खा जा 
सकता है--प्रथम, संविधान के लिखित अथवा कानूनी तत्व और दूसरे, अलिखित 
तत्व । संविधान के लिखित तत्वों में आज्ञा-पत्नों, संविधियों और न्यायिक निर्णयों 
की सम्मिलित किया जाएगा। इसी संग्रह में सामान्य कानून भी आते हैं । 
आ्राज्ञा-पत्नों तथा पवित्र समझौोतों ((#०7(७६ थ॥0 50]0ग॥ ॥९6९८॥९॥8) 
वुख्य ये हैं (१) सन्‌ १२१५ का महान आज्ञा-पत्र (४७४78 (79); 

) सचु १६१८ का- अधिकार याचना-पत्र (८४०० ०[ ए्थ8॥७8) में उसके 
नुसार राजा को पालियामेंट की स्वीकृति के बिना कर लगाने का अधिकार न 
हा और यह भी निश्चित हुआ कि. किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा 
छुताछ के ब॒न्दी नहीं बनाया जाएगा । (३) सन्‌ १६८४ के अधिकार-पत्र. (8॥| 
4 7२8॥9) के ढ्वारा राजा एक संवधानिक शासक बना और पालियार्मेट की 
वॉवरिता स्थापित हुई ।_ हे 

संविधियाँ ($(४ए००5)--संविधान अर्थात्‌ शासन-पद्धति के सम्बन्ध में पालियामेंट 

समय-समय पर अनेक संविधियाँ बनाई जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण 50 हा 

)) वच्दी प्रत्यक्षीकरण कानून (छ80०३५ ८0975 4०) सच १६७४; (२) स्कॉटलैंड 

साथ मिलने का कानून (56 ० एछ्रांगा ज्यांग्त 500शा0) सन्‌ १७०७; 
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(३) भायरलेंड के साथ मिलने का कानून (86०६ ० एगञांणा शांत पाधा0) सनु 
१०००; (४) म्पुनिसिपल कॉरपोरेशन कानून, सन्‌ १८०३५; (५) सन्‌१८५३२, १८६७, 
व १८८४ के सुधार कानून; (६) सन्‌ १८७३ व १८७६ के न्‍्याथालय कानून 
(7एवालंत! 8०); (७) सन्‌ १६११ का संसदीय कानून, आदि । 

न्यायिक कानून (४६6 ]89)--जवकि संविधिक कानून संसद्‌ द्वारा बनाए हो 
हैं, न्यायिक कानूनों की सत्ता अनन्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि उस 
न्यायालयों में न्यायाधीश मान्यता प्रदान करते हैं।। ऐसे कानूनों के समूह की जर 
सामान्य कानूच (0077707 ]29/) में हैं, जो कि बहुत पुराने कानूनी नियमों औ 
सिद्धान्तों से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए, इस सिद्धान्त को 'कि राज 
(रानी) कोई गलती नहीं कर सकता, जिसके कारण राजा (रानी) को न्यायिव 
कार्यवाही के विरुद्ध उन्मुक्ति प्राप्त है, भारम्भ से ही शाही न्यायाधीशों ने मान्यत 
प्रदान की । ऐसे ही, क्षमादान के शाही परमाधिकार (7०840 7०) तथा अबू 
प्रभाधिकार अपनी सत्ता सामान्य कानून से पाते हैं। तिस पर भी, कठीः 
परम्परागत बर्थ में सामान्य कानून अब न्यायालयों में विकसित कानून का छोट 
अंश है। कानूनी नियमों का बड़ा समूह न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में सुने गरे 
मुकदमों में दिए गए निर्णयों का परिणाम है । 

, न्यायालयों में दिये हुए :निर्णय विभिन्‍त चार्टरों ब काननों की व्याख्या करते 
हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों द्वारा जनता के अधिकारों की स्थापना हुई 
हैं। उदाहरण के लिए, सन्‌ १६७० के प्रश्तिद्ध बुशल- मुकदमे (87506॥'5 (४8०, 
के द्वारा जूरी स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्थापित हुआ । इन निर्णयों का डायसी के 
रृष्टि में इतना अधिक महत्व है कि उसने ब्नविटेन के संविधान को न्यायाधीशों द्वार' 
निमित बताया है | इसी श्रेणी में हम कोक (८०८०) भौर ब्लेकस्टोन (8]2०८ 
80०॥6) जैसे महान्‌ न्यायविदों की टीकाओं (007्रगाध्याक्षा7०७$) का उल्लेख करेंगे 
जिन्होंने संवंधानिक सिद्धान्तों के अर्थ और क्षेत्र को सीमित करने में महत्वपूर्ण योग 
दिया है । 


' सामान्य कानून (ए०णा०णा ॥89७)-+सामान्य कानन ऐसे कानूनी नियमों 
का समूह है जिनका इंगलेंड में पालियामेंट द्वारा क्रिसी.भी- प्रकार की -कार्यवाही 
बिना विकास हुआ है और जिन्हें सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है सामान्य 
विशेषण की व्याख्या इस प्रकार की गई है--मध्य काल में राजा के उच्च न्याया- 
लयों द्वारा प्रशासित कानून सारे राज्य के सामान्य कानून थे, उनके मुकाबले में 
स्थानीय रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर आधारित नियम अमान्य थे। इनमें से केवल 
कुछ ही संहिताबद्ध हैं, किन्तु इन सभी के पीछे कानूनी शक्ति हैं । उन्हें पुरी तरह 
से स्वीकार किया जाता है और न्यायालय उन्हें लागू करते है । ब्रिटिश नागरिकों 
के मूल अधिकार ओर स्वतन्त्रतायें ऐसे ही कानूनों पर आधारित हैं। ताज का 
प्रमाधिकार भी सामान्‍य कानून. पर आधारित है । ब्रिठेन में भाषण और सभा 
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करने की स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक अधिकारों के अवैध आचरण के विरुद्ध की जाने 
वाली शिकायतों का निवारण ऐसे कानूनों द्वारा होता है, जबकि अन्य देशों में 
मागरिकों के मूल अधिकारों का प्रगणन संविधान में किया गया है। संविधियों की 
तरह न्यायिक निर्णयों के द्वारा सामान्य कानून के विकास की प्रक्रिया भी जारी है। 

सान्यटीकाएं और प्रन्ध: -कछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं कि जिनमें ब्रिटिश संविधान के 
सम्बन्ध में दिये गये मत व दृष्टिकोण अधिकारपूर्ण माने जाते हैं और उन्हें 
साधारणतया स्वीकार किया जाता | | ऐसे मान्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध संवैधानिक 
लेखकों-- उदाहरण के लिए, बेजहॉँट का 'इंगलिश कंस्टीट्यूशन'/डायसी का 'लॉ 
ऑफ कस्टीट्युशन'(और असंकिन में की “'पालियामेंटरी प्रेक्टिस! के ग्रन्थ सम्मिलित 
किए जा सकते हैं) ब्रिटिश संविधान की व्याख्या और निर्वचन के सम्बन्ध में इन 
ग्रन्थों के उद्धरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अतएवं ऐसे प्रन्‍्थों को 
भी ब्रिटिश संविधान का स्रोत कहा जा सकता हैं । 

संविधान के अलिखित तत्व--ब्रिटेन के संविधान में विभिन्‍त प्रकार की 
राजनीतिक प्रथाओं, चलनों अभिसमयों आदि की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में 
बहुत बड़ी है ओर उनका वहाँ की शासन पद्धति में महत्व भी बहुत अधिक है। 
चलन और अभिसमय (ए&88० एव ८०प्ररथ्यध०7) संविधान के कानून के पुरक 
हैं । यद्यपि वे कानून का अंग नहीं हैं, किन्तु उन्हें फिर भी बन्धनकारी माना जाता 
हैं और वे देश की राजनीतिक संस्थाओं को विनियमित करती हैं तथा स्पष्टत: 
शासन पद्धति का अंग हैं ।चलन और अभिसमय के बीच भी अन्तर है । 'अभिसमय 
का अर्थ है एक प्रकार का वन्धनकारी नियम, एक ऐसा व्यवहार मियम जिसका 
पालन वे लोग अनिवाय॑ मानते हैं जो संधिधान के कार्य करने से सम्बन्धित हैं । 


चल का अर्थ एक साधारण शअ्रथा से अधिक कुछ नह छ से अधिक कुछ नहीं है । स्पष्ट है कि चलन हो 


अभिसमय बन सकता है । 
अभिसमय लिखित रूप धारण क्र सकते हैं और वे अभिसमय संविधा 


में जीवन और गति का संचार करते हैं।आग ओर लजिनन्‍्क के शब्दों में 
थे कानून्-की-सूखी हड्डियों पर माँस भरते हैं और कानूनी संविधान को चालू रखते 
हैं|तथा उसे बदलती हुई आवश्यकदाओं व राजनीतिक विचारों के अनुसार संशोधन ॥ 
करते रहते हैं। अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बने हैं, , 
जो राजनीतिक नंतिकता के नियम-मात्र होने पर भी सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक 
प्राधिकरणों के दिन प्रतिदिन के यथार्थ सम्बन्धों और गतिविधियों को अधिकांशत: 
विनियमित करते हैं ।* ह 
डायसी (70०69) के मतानुसार सभी संवंधानिक प्रथाओं की एक सामान्य 

विज्येषता यह है कि ये उस विधि को निर्धारित करने के नियम हैं जिसके अनुमार 


सु 
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राजा की विवेकीय शक्तियों (050७॥0०74॥9 ए०ज़3) का प्रयोग किया जाना 
चाहिए । राजा की ऐसी शक्तियाँ बहुत ही कम रह गई है फिर भी वे शेष हैं, जैसे 
पालियामेंट का सत्न बुलाना, कामन सभा को विघटित ()550ए6) करना, युद्ध 
को घोषणा करना, इत्यादि । प्रयोग जता की पक पर पिता पा में - संवधानिक प्रथायें वह साधन हैं जिनके 
जनता की इच्छा को उसके प्रतिनिधि पालियामेंट में व्यक्त करते हैं। संवैधानिक 


प्रथाओं की दो विशेषतायें हैं प्रथम, वे प्रथायें उस ढंग को निर्धारित करती हैं 
जिसके द्वारा संविधान को व्यवहार में क्रियान्वित किया")जाता है । दूसरे, इन 


प्रथाओं के द्वारा संविधान को बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं और नये 
विचारों के अनुसार ढाला जाता है। 


संवेधानिक कानूनों और अभिसमयों में अन्तर--दोनों का प्रायः समान रूप 
पालन किया जाता है और ब्रिठेव की शासन-पद्धति दोनों पर ही समान रूप से 
आंध्ारित है, | परन्तु दोनों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है, जिसे विशेषज्ञों ने तीन 
प्रकार से व्यक्त किया है | प्रथम संवैधानिक श्रथा की अपेक्षा संवैधानिक विधि को 
अधिक पवित्र समझा जाता है और उनका पालन भी अपेक्षाकृत उच्चतर ककत्तंव्य 
की भावना से किया जाता है| इस कथन में सत्य का बड़ा अंश है किन्तु इसका यह्‌ 
अर्थ कदापि नहीं कि कानून प्रथाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अनेक प्रथाओं का 
महत्व कानूनों से कम ; नहीं है ( उदाह है $ उदाहरण के लिए, यह सोचना भी कठिन है कि 
कोई मन्त्रिमण्डल कामन सभा का विश्वास खोने पर भी त्याग-पत्न न दे अथवा दोनों 
सदनों द्वारा पास किये गये विधेयक पर ताज की अनुमति न मिले [ दूसरे, संवधा- 
निक कानूनों को न्यायालय भी मानते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं, किन्तु प्रथाओं 
का न्यायालयों की दृष्टि में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तीस: +/ संवंधानिक 
कानूनों का स्पष्ट रूप से निर्माण किया गया है । दूसरे शब्दों में, उनमें से अधिकांश 
को पालियामेंट ने बनाया है अथवा वे न्यायिक निर्णयों तथा पवित्र समझौतों पर 
आधारित हैं | इसके विपरीत प्रथाओं का जन्म व्यवहार से हुआ है। यह सब कुछ 
होते हुए भी कुछ लेखकों के मतानुसार कानून और प्रथा केबीच अन्तर का 
आधारभूत महत्व नहीं हैं । 

अभिसमयों की प्रमुख विशेषता ही यह है कि वे कानून नहीं होते और उनका 
न्यायालयों द्वारा लागू किया जाना आवश्यक नहीं है। वे तो अलिखित व्यवहार 
की प्रथाएँ अथवा नतिक नियम हैं जिनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है ॥ फिर भी 

. उनके पीछे काफी शक्ति है जो उन्हें संविधान के प्रमुख पहलुओं को निर्धारण करने 

वाला बनाती है ।|अभिसमयों के विस्तार का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है 
कि वे संविधान की तीन मुख्य शाखाओं में काम करते हैं--(१) ताज और मन्त्रियों 
के सम्बन्ध में, (२) पालियामेंट की प्रक्रिया व दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों 
में, और (३) राष्ट्रकुल (८०॥॥ा०7७९४॥५४) के सम्बन्धों में । 
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अभिसमयों अथवा संवंधानिक प्रथाओं का पालन क्‍यों होता हैं? यह एकः 
महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका विभिन्‍न प्रकार से उत्तर दिया गया है। यह तो पहले ही 
बताया जा चुका है कि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, परन्तु इनके पीछे 
कोई ऐसी शक्ति अयवा अनुशास्ति अवश्य है जो इन्हें मनवाती है [[ह्ञायसो के 
मतानुसार अभिसमयों का कानूनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है; अतएवं यदि किसी' 
अभिसमय का पालन नहीं होता तो साथ में किसी कानून का भी उल्लंघन होता है 
अथवा सम्बन्धित कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होता । उदाहरण के लिए, यह प्रथा 
है कि पालियामेंट का प्रतिवर्ष कम से कम एक सत्र होगा। यदि किसी वर्ष पालिया- 
मेंट का सत्न न हो तो वाधिक सैन्य कानून (8४० 4०) समाप्त हो जायेगा, 
क्योंकि उसे प्रतिवर्ष पास करना पड़ता है। इसके बिना देश की सशस्त्र सेनाएँ 
अवध ही जायेगी और सरकार का उन पर कोई कानूनी अधिकार न रहेगा । 
ऐसे ही किसी वर्ष पालियामेंट का सत्र न होने पर वित्त कानून और विनियोग कानून 
(सया०6 00. 87797%फंक्ां0। 40०४७) भी समाप्त ही जायेंगे, क्योंकि उनकी 
अवधि भी एक वर्ष होती है । इन कानूनों के बिना न सरकार कर वसूल कर सकेगी 
और न प्रशासन पर व्यय ही । इस मत में सत्य का अंश है किन्तु उसका उत्तर 
पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक नहीं है । यथाथे में, ऐसे अनेक म्भिसमय हैं जिनके पालन ने 
करने से कानूनों पर प्रभाव नहीं पड़ता । 

लॉबेल ([.0ए०!॥) के मतानुसार यह आवश्यक नहीं कि पालियामेंट का वर्ष में 
सत्न न होने के कारण डायसी द्वारा बताये गए परिणाम अवश्य ही निकलें। 
पालियामेंट सर्वोपरि है और यदि वह चाहे तो सैनिक कानून, वित्त काबून व 
विनियोग कानून की अवधि बढ़ा सकती है । उसका मत यह है कि अभिसमर्यों का 
पालन इस कारण से होता है कि उनके पीछे परम्परा और जबनमत की शक्ति है। काः ग्रेता है कि उनके पीछे परम्परा और जनमत की शक्ति है । 


वे एक प्रकार के सम्मान संहिता अथवा खेल के नियम हैं, जिनका पालन होता ही 
चाहिए ! राष्ट्र आशा रखता है भौर उस्ते यह आशा रखने का अधिकार है कि 


पालियामेंट प्रतिवर्ष भाहत हो और यदि दूसरा उदाहरण लिया जाए तो जिस मंत्रि- 
मण्डल का कामन सभा में बहुमत न रहे वह त्याग्र-पत्त दे दे या देश से अपील करे । 
पैह सच है कि यदि सुस्थापित और प्रतिष्ठित अभिसमयों का उल्लंघन हो तो देश 
विरोध का तूफान उठ खड़ा होगा । अतएवं सरकार और विरोधी दल दोनों ही 
इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे अभिप्तमयों का पालन करें जिससे उन्हें 
निर्वाचन के समय शर्म न उठानी पड़े । इस दृष्टि से संवैधानिक प्रथाओं की रक्षा 
जनता द्वारा होती है। 

अभिसमयों के पालन के लिए एक और कारण भी उत्तरदायी है; वह है “उनफी 
उपयोगिता' । व्यावहारिक दृष्टि से अनेक अभिसमय अत्यन्त उपयोगी हैँ । यदि 
उनका उल्लंघन किया जाय तो संसदात्मक शासन का हो अन्त हो जाएगा। यदि $ 
कोई दुराग्राही राजा मन्त्रिभमण्डल के परामर्श को अस्वीकार कर दे तो उसका है 
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परिणाम यह होगा कि मन्त्तिमण्डल त्याग-पत्न दे देगा । ऐसा करने पर यदि राजा 
विरोधी दल के नेता को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित करे तो ऐसा 
मन्द्धिमण्डल चल न सकेगा। राजा के लिए दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि 
वह कामन सभा को विघटित कर दे और नए चुनाव कराये। चुनाव इस बाधार 
'बर लड़ा जायेगा कि राजा ने अपनी शक्तियों का दृष्वयोग किया है, अतएव 
मिर्वाचक-मण्डल उसके कार्य का समर्थन नहीं करेगा और राजा के समक्ष विषम 
स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। ऐसे राजा को दलगत राजनीति से ऊपर और 
निष्पक्ष न. समझा जायेगा । उसके कार्य का परिणाम राजतन्तत का अन्त हो 
सकता है। 
अभिसमयों के प्रकार--ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों की संख्या बहुत वड़ी 
है । वे मोटे रूप में तीन प्रकार के हैं । श्रथम, पालियामेंट की सर्वोपरिता के सिद्धान्त 
के प्रकाश में बहुत से अभिसमय साधारण मार्ग-दर्शन और अथवा सुविधा के 
नियम हैं जो पालियामेंट और कार्यपालिका के बीच सामञ्जस्य उत्पन्त करते हैं । 
उदाहरण के लिए, केबितेट अपनी नीति और शासन कार्यों के लिए पालियामेंट 
के प्रति उत्तरदायी है; जिस दल्‌-का कामन सभा में बहुमत होता है, उसी के नेता 
पदारूढ़ होते हैं। इन अभिसमयों का. पालन इस कारण से होता है कि उनके 
उल्लंघन से शासन संचालन में बड़ी असुविधा होगी.।. दूसरे, कुछ अभिसमय ऐसे 
हैं जिनका उद्देश्य एक ओर सरकार और संसदीय कार्यवाही तथा दूसरी ओर 
सरकार, जनमत अथवा निर्वाचक-मण्डल के निर्णय के बीच सामब्जस्यथ स्थापित 
करना है। एक अन्य आधार पर अभिसमयों को निम्नलिखित चार समूहों में रुखा 
जा सकता है--- हु 


(फ) राजा से सम्बन्ध रखने बाले--इस समूह में प्रमुख ये हैं--(१) राजा को 





प्रतिवर्ष पालियामेंट को आहूृत (इण्ायााणा) करना आवेश्यक है। (२) पार्लियामेंठ 


, के दोनों सदनों द्वारा पास किये-गये विधेयकों पर राजा को अनुमति (88807) 
: देनी होती है। (३) मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए राजा कामन सभा में 
. बहुसंख्यक दल के नेता को भामन्त्रित करता है। (9) पालियामेंट (व्यवहार में 
2 कामन सभा) के प्रति उत्तरदायी किसी मन्ची के परामर्श पर ही राजा कोई कार्य 


करता है, अन्यथा नहीं.। प्रधानमन्ध्ी के- परामर्श पर ही राजा कामन सभा का 
: बिघटन करता है। 


(ख) कैबिनेट पद्धति से सम्बन्ध रखने वाले--(१) केबितेट सामूहिक रूप से 


_ पालियामेंड (व्यवहार में कामन सभा) के प्रति उत्तरदायी है। (२) कामन सभा 


का समर्थत्त अथवा बहुमत का विश्वास खोले पर मस्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देता 


होता है, वह चाहे तो प्रधानमन्त्री राजा को कांमन सभा को विधटित करने का 
परानर्श दे सकता है। ' 
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(ग) पालियामेंट से सम्बन्ध रखने वाले--(१) कामन सभा का अध्यक्ष 
निर्दलीय होता है अर्थात्‌ दलबन्दी से अलग रहता है। (२) कामन सभा किसी 
वित्तीय विधेयक पर तभी विचार करती है जबकि उसे राजा (अर्थात्‌ केविनेट) 
की सिफारिश पर पेश किया जाये। (३) कामन सभा अनुदान की माँग (एश्ाक्रा्ं 
लि शाथा॥।) में कमी कर सकती है और उसे अस्वीकार कर सकती है, किन्तु 
उसमें वृद्धि नहीं कर सकती । (४) कानूनी लाडों के अतिरिक्त अन्य लाड उच्च 
सदन की न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेते । (५) यदि कामन सभा में किसी 
विधेयक या प्रस्ताव पर बराबर मत आयें तो अध्यक्ष अपना निर्णायक्र मत 
(००४४8 ४००) वर्तमान स्थिति को बताये रखने (5६0७ धप०) के पक्ष में 
देता है । 

(ध) राष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध में अभिसमय--(१) किसी भी उपनिवेश पद प्राप्त 
अथवा स्वतन्त्र डोमीनियन के शासन सम्बन्धी मामलों में राजा ब्रिटेन के मन्त्रि- 
मण्डल के परामर्श के स्थान पर उप्ती डोमीनियन के मन्त्रिमण्डल की मन्‍्त्रणा के 
अनुसार कार्य करता है। (२) पालियामेंट किसी डोमीनियन की राय के बिना उसके 
सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती । 

'ब्रिटेन का संविधान संयोग और योजना का शिशु है (4 <८४0 ०/ 4००१९॥( 
बव06 06अं87)--लिटन स्ट्रेची ने इसे “बुद्धि और अवसर की सन्‍्तानं (7॥8 
का।वं 0# एांडत09 ॥ात ०४४7००) कहा है। दोनों ही कथनों का आशय एक-सा 
है। गत पृष्ठों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ब्रिटिश संविधान किसी एक 
निश्चित समय की रचना नहीं वरन्‌(दीरघकालीन विकास का परिणाम है. की रचना नहीं वरन्‌[दीघ॑कालीन विकास का परिण 2(॥ 5 9 
&0७॥ 970 70 8 778:8) । इसका विकास अनेक अवसरों पर संयोगवश हुआ 
अर्थात्‌  यंह सदंव ही विवेकपूण अथवा सोच-समझकर किसी योजना के अनुसार 
नहीं हुआ । यद्यपि समय-समय, पर इसके विकांस में सचेत उद्देश्य भौर योजना का 
भी भाग रहा । उदाहरण के लिए, सन्‌ १२४४ की आदर्श पालियामेंट की बैठक 
एक सदन के रूप में ही हुई, यद्यपि इसमें तीन वर्गों के सदस्यों ने भाग लिया । 
प्रह स्वाभाविक था कि आगे जाकर यह तीन सदनों में विभक्त हो जाती, किन्तु 
पंयोग की बात थी कि इसने द्विदनात्मक रूप ग्रहण किया । इसी प्रकार केविनेट 
परद्धति तथा ह्विदलीय पद्धति का विकास भी बहुत सीमा तक संथोग के परिणाम 
हैं । वास्तव में, ब्िटिश संविधान का विकास अनुभव पर भाधारित है, यह किसी 
;कंपूर्ण योजना का फल नहीं है । वास्तव में, अंग्रेजों ने अपने संविधान के विभिन्न 
भागों को वहीं पर पड़े रहने दिया है. जहाँ कहीं भी उन्हें इतिहास की लहरों ने 
जमा कर दिया | 


संविधान सें-पर्रिवतंन अथवा संशोधन की विधियाँ--वास्तव में जिन तत्वों ने 
बटिश सं[वधान के_ विकास में योग दिया है. “उनके ल्ोत संविधान में परिवर्तन व 


उरशोधन लाने वाली विभिन्न विधियाँ हैं । इनमें से प्रमुख ये है--(१) बधिसमर्य 


ह् 
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और संवेधानिक प्रथायें, जिनका विस्तृत विवेचन गत प्रृष्ठों में किया जा चुका है। 
ऐसे ही भविष्य में भी आवश्यकतानुसार उपयोगी प्रथायें पड़ सकेगी । (२) न्यायिक 
निर्णय--बीते हुए युग में न्यायिक निर्णयों द्वारा अनेक कानूनों की स्पष्ट व्याख्या 
हुई और उनसे संविधान का विकास हुआ है। ऐसे ही भविष्य में भी विक्रास होने 
की पूर्ण सम्भावना है। (३) संविधियाँ---अब तक संविधान सम्बन्धी अनेक के नून 
पालियामेंठ ने बनाये हैं। सन्‌ १६१८ का जन प्रतिनिधित्व कानून, सन्‌ "रुर८ 
का सम मताधिकार कानून, सन्‌ १८४३७ का ताज के मन्त्रियों का कानून, सन 
१८४७ का कानून जिफके द्वारा लार्ड सभा की शक्तियों को प्रतिवन्धित किया गया 
है, संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन व संशोधन करने वाले कानूनों के कुछ उदाहरण 
हैं। पालियामेंट भविष्य में भी कानून बनाकर संविध्रान में चाहे संशोधन कर 
सकती है । स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन-पद्धति एक जीती जागती प्रणाली है, जिसमें 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तत होते रहते हैं। इन परिवर्ततों के 
परिणामस्वरूप ही अब ब्रिटेन में राजा नाम-मात्र का अध्यक्ष रह गया है और वहाँ 
पुर्ण प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुई है। इसी कारण कुछ लेखकों ने इसे “ताजयुक्त गण- 
तन्त्र कहा है । । 
8: ब्रिटिश संविधान (शासन पद्धति) की विशेषतायें ||) 27 -2> 
ब्रिटिश संविधान के स्वरूप की मुख्य बातों का विवेचत ऊपर किया गया हैं, 
इसकी अन्य बातों अथवा लक्षणों का विवेचन इसकी प्रमुख विशेषताओं के अन्तर्गत 
किया जायेगा । अनेक विद्वान लेखकों ने इसकी भिन्न-भिन्न विशेषताओं पर बल 
- दिया है। हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तगंत उनका भति संक्षिप्त विवेचन देते हैं, 
क्योंकि उन्तमें से अधिकतर विशेषताओं का विस्तारपूर्ण विवेचन था तो पूर्वगामी 
पृष्ठों में किया जा चुका है या आगे के अध्यायों में ययास्थान किया जायेगा-- 

(१) अधिकांशत: अलिखित है-- आधुनिक राज्यों में ब्रिटेन का संविधान इस 
इृष्टि से सर्वप्रमुख है, क्योंकि इसमें अलिखित अंशों, अभिसमयों, संस्थाओं व चलनों 
का बाहुलय है । ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहने का अर्थ यह है कि उसे किसी 
आलेख्यरूप (60९०0ध्रद्यांभा'ए 0०7) में नहीं पाया जा सकता । परन्तु तथ्य यह 
है कि ब्रिटेन में शासन के विभिन्न अंग हैं, जो स्पष्ट रूप से समझ में आने वाले 
- नियमों और सिद्धास्तों के अनुसार कार्य करते हैं। वहाँ कोई आलेख नहीं है, किन्तु 
. संविधान है और एक संगठित शासन पद्धति है । 

(२) सुसंशोध्यता--यह एक निविवाद सत्य है कि सभी राज्यों के संविधानों 
की तुलना में ब्विटिश संविधान में सुप्ंशोध्यता का अंश सबसे अधिक है। इसका 
कारण स्पष्ट है। ब्रिटेन की पालियामेंट सर्वोपरि है और वह साधारण कानूनों 
की भाँति ही आवश्यकतानुसार संविध भाँति ही आवश्यकता संविधान में परिवतंत कर सकती है | संविधान का 
पूर्व चणित विकास इस तथ्य का अकादय प्रमाण है। इसके अतिरिक्त इस संविधान 

के रूप में संवेधानिक प्रथाओं द्वारा भी परिवतंन होते रहे हैं ओर हो सकते हैं। 
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वास्तव में, संविधान की सुसंशोध्यता इस वात पर ही निर्भर नहीं फरती कि इसमें 
अत्यधिक सुगमता से परिवर्तन किये जा सकते हैं, वरन्‌ इसके प्राविधानों के स्वरूप 
और संवेधानिक संशोधनों के विपय में जनता के दृष्टिकोण पर भी | ब्रिटिश जाति 
अपनी रूढ़िवादिता के लिए विख्यात है, इसी कारण वहाँ पर कभी रक्तमय 
क्रान्ति नहीं हुई, किन्तु उन लोगों ने बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों और वये 
राजनीतिक विचारों के अनुकूल सदा ही अपने संविधान में आवश्यक परिवर्तन व 
संशोधन किये हैं । 

(३) विकसित है तिमित नहीं-- इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 
यह कई शत्तादिदयों में हुए क्रमिक विकास का परिणाम है अर्थात्‌ इसका किसी 
3 3 । ब्रिटिश शासन पद्धति का विकास किसी विधान 
शास्त्री था संविधान-वैत्ता के अध्ययन का परिणाम नहीं है, वरचु इसका विकास 
गा में हुआ है और ऐसी जड़ों से जो उस समय तक फैली हैं जबकि देश का 

सन उन्त रेखाओं पर होता था, जिन्हें कि आजकल  प्रजातन्त्रात्मक नहीं कह 
सकते । वास्तव में ब्रिटिश संविधान एक जीवित और विकासशील अथवा गतिशील 
शासन-पद्धति है । इस संविधान का विकास-क्रम कभी भी नहीं टूटा । इस संविधान 
के कुछ अशों का निर्माण समय-समय पर पालियामेंट के कानूनों द्वारा हुआ है। 
क््तु संयुक्त राज्य अमरीका अथवा भारत आदि राज्यों के संविधानों की भाँति 
इसे संविधान निर्मात्नी सभा या सम्मेलन ने निमित नहीं किया । 

(8) एकात्मक है---वास्तव में वहाँ की शासन पद्धति एकात्मक शासन का बहुत 
ही उपयुक्त उदाहरण है। सम्पूर्ण ब्रिटेन (अथवा संयुक्त राज्य) का शासन एक 
ही केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। समस्त राज्य-क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण 
पालियामेंट ही करती है। क्षेत्रीय प्रशासन तथा स्थानीय शासन के लिए राज्य 
विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों में बंटा है, किन्तु उन्हें प्राप्त सभी शक्तियों और अधि- 
कारों का ज्रोत पार्लियामेंट द्वारा निरमित कानून हैं। संयुक्त राज्य अमरीका या 
भारत की तरह वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में पालियामेन्ट 
सर्वोपरि है। वहाँ पर शक्तियों का वितरण भी नहीं है भौर न ही कोई सर्वोच्च 
न्यायालय है। 

(५) अभिससय जन्‍्य है--इस विशेषता का पूर्वग्रामी प्ृष्ठों में विस्ता रपूर्ण 
विवेचन किया जा चुका है कि ब्रिटिश शासन पद्धति में अभिसमयों व संवंधानिक 
प्रथाओं का बहुत बड़ा अंश है । 

(६) सिद्धान्तों और व्यवहार में अन्तर--यह भी ब्रिटिश संविधान की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता है। अभी तक देखने में सारी शक्तियां राजा में निहित हैं, दिःतु 
व्यवहार में ,उसकी शक्तियाँ पूर्णतया दिखावटी हैं। धिद्धान्त रूप में बाज भी राजा 
सभी कानूनों का खरोत है मौर शासन के सभी कार्य उसके नाम से किये जाते हैं । 
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राजा अथवा रानो की सरकार राजा की सेना, राजा के डाकघर और राजा का 
वफादार विरोधी पक्ष आदि वाक्‍यांशों का खुलकर प्रयोग किया जाता है और 
ब्रिटिश नागरिक अपने राजा के प्रजाजन हैं । किन्तु यह सर्वविदित है कि राजा 
ताममात्न का कार्यपालिका अध्यक्ष है, यथार्थ में वह रबड़ की मोहर के समान है 
ओर वहाँ पर पूर्ण प्रजातन्न्न है अर्थात्‌ राजसत्ता जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों में 
निहित हैं। राजा अब भी निरंकुश शक्ति के चिन्हों को बनाये हुए है जबकि वह 
उसके सार को खो चुका है । 

एक ओर उदाहरण लीजिए, सिद्धान्त रूप में पालियामेंट सर्वोपरि अथवा 
प्रभुतापूर्ण है। यह मन्त्रिमण्डल को बनाती व तोड़ती है और सरकार की विधायी व' 
करार्यपालिका कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखती है । परन्तु व्यवहार में आज केविनेट 
की तानाशाही स्थापित हो गई है और पालियामेंट केवल उसके निर्णयों पर 
अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने वाली संस्था रह गई है। अतएवं मुनरों का यह 
कथन है कि ब्रिटिश संविधान में 'कोई बात जैसी दिखाई देती है व॑सी नहीं है और 
जैसी है व॑ंसी नहीं दिखाई देती ।” आग के अनुसार सभी शासनों के सिद्धान्त और 
व्यवहार में काफी अन्तर पाया जाता है; परन्तु जिस प्रकार अन्तर की बातें 
ब्रिटिश शासन पद्धति का ताना-वाना बन गई हैं वैसा अन्य किसी शासन पद्धति में 
नहीं है । 

(७) विधि का शासन (7२0० ० 7,89)--विधि के शासन का सिद्धान्त ब्रिटेन 
की सभ्य संसार को महत्वपूर्ण देन है। इसके अनुसार ब्रिटेन में शासन कानूनों 
का है अथवा कानूनों के अनुसार होता है। ये कानून जनता के प्रतिनिधियों 
अर्थात्‌ पालियामेन्ट द्वारा बनाये जाते हैं, फलतः वहाँ पर सभी प्रकार के स्वेच्छा- 
चारी शासन का सर्वथा अन्त हो गया है। राजा की शक्तियाँ तो नाममात्र की रह 
गई हैं और मन्त्विमण्डल पर पालियामेंट का नियन्त्रण है। अतएवं कानून का 
गतन जनता की स्वतन्त्रताओं का वास्तविक संरक्षक है। इस पद्धति का आधारभूत 
पिद्धान्त यह है कि शासन शक्तियों के प्रयोग:पर सदा ही कानून की मर्यादा 
रहेगी और नागरिक अपने शासक की मनमानी इच्छा का शिकार न होगाआ 7 
स॒प्चकार यह सिद्धान्त कानून की सर्वोपरिता स्थापित करने वाला है।इस 
ल्यवान सिद्धान्त की स्थापना पालियामेंट के जनाये किसी कानून द्वारा नहीं हुई, 
रन यह तो अनेक संविधानों व न्यायिक निर्णयों में निहित है अर्थात यह सामान्य 


गन पर आधारित है । ५५ ४ 
का सिद्धान्त की तीन मुख्य बातें अग्नलिखित है : (१) किसी 


डायसी के अनुसार इस न ड न्‍ 
पक्ति को कानन के विरुद्ध दण्ड नहीं दिया जा सकता, अथवा किसी व्यक्ति को 


एरीरिक दण्ड या सम्पत्ति की हानि केवल कानून के अनुसार ही कानून का 
ल्लंघन करने पर, जो साधारण न्यायालय में साधारण कानूनी प्रक्रिया द्वारा 


१८ ] - युनाइटेड किगडम का शासन 


सिद्ध होनी चाहिए, दी जा सकती है। (२) केवल यही नहीं कि कोई व्यक्ति कानन 

ऊपर है, वरन्‌ यह कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद अथवा स्थिति कुछ भी 
हो, राज्य के साधारण कानूनों के अधीन है और उस पर साधारण न्यायालयों में ही 
मुकदमा चलाया जाता है। इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए ब्रिटेन 
में एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। (३) ब्रिटेन 
में संत्रधानिक कानून जो अन्य राज्यों में संविधान का अंग होते हैं नागरिकों के 
अधिकारों का स्रोत नहीं वरन्‌ परिणाम हैं, जिन्हें न्यायालयों ने पारिभाषित किया 
है ओर न्यायालय ही लागू करते हैं। इस प्रकार “विधि का कानून' नागरिकों की 
स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध रक्षा और कानून की सर्वोपरिता स्थापित करता है । 

(८) नागरिकों के मुख्य अधिकारों का अति संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है । 
सन्‌ १६८४८ के अधिकार-पत्र द्वारा इन अधिकारों की घोषणा की गई--(१) नागरिकों 
को शस्त्र धारण करने की स्वतन्त्रता होगी । (२) उनसे अत्यधिक जमानत नहीं माँगी 
जाएगी । (३) उन्हें अमानवीय व असाधारण दण्ड नहीं दिए जायेंगे। (४) उन्हें 
पालियामेंट को अपनी शिकायतों का प्रार्थना-पत्न भेजने का अधिकार होगा। 
(५) पालियामेंट के सदस्यों को भाषण की स्थापना का पूर्ण अधिकार होगा । 
(६) राजा नये न्यायालय स्थापित नहीं कर सकता और न पालियामेंट की सहमति 
बिना सेना ही रख सकता है। (७) नये कर पालियामेंट की अनुमत्ति के बिना नहीं 
लगाये जायेंगे । 

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रमुख नागरिक अधिकार ये हैं-- (भर) भाषण की 
स्वतन्त्॒ता--ब्रिटिश नागरिकों को यह अधिकार सामान्य कानून के आधोरें पर 
प्राप्त है। उन्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने और उन्हें प्रकाशित करने का 
अधिकार है, किन्तु ये बातें अपमानकारी एवं अश्लील नहीं होनी चाहिएँ 
(आ) धार्मिक स्वतस्खता--विभिन्‍न कानूनों के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में सभी 
नांगरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार है और वहाँ पर किसी भी धर्म के 
मानने वालों पर न कोई प्रतिबन्ध है और न ही किसी के लिये विशेष रियायतें । 
': संक्षेप में, वहाँ पर धर्म निरपेक्षता का आदशे अपनाया हुआ है। केवल राज्य का 
अध्यक्ष अंग्रेजी चर्च का मानने वाला होता चाहिए। (इ) सभा और सम्मेलन 
करने की स्वतन्त्रतवा--परन्तु इस अधिकार पर आवश्यक मर्यादाय हैं--'सम्र सम्राट को 
प्रजाजनों की दृष्टि में गियाना, असन्तोष व द्वेष उत्पन्न करना, जनता को 
अशान्ति, हिपा और अव्यवस्था के लिए उत्तेजित करना, शासन और संविधान 
के विषद्ध घृणा पैदा करना या शारीरिक शक्ति द्वारा कानूनों में परिवर्तन 
करना राजद्रोह है ।' इसके अतिरिक्त भाषणों व सभाओं पर पुलिस का व्यापक 
नियन्त्रण रहता है। (ई) संघ वनाने की स्वतन्तता--इस पर केवल एक सामा 
है और वह यह कि संघों का उद्देश्य और साधन वैधानिक होने चाहिएं। (उ) प्राथ _ 
व शारीरिक स्वतन्त्रता--किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी कार्यवाही के प्राघ 

गा 
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. अथवा शारीरिक स्वतन्त्रता से वंचित त्हीं किया जा सकता | ये स्वतन्त्ततायें विधि 
के श्लरासन पर आधारित हैं । 


(८) नागरिक स्वतन्त्रतायें->-भारत, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य 
राज्यों में नागरिक स्वतन्त्रताओं का स्रोत संविधान होता है अर्थात्‌ वागरिकों 
को बहुत से अधिकार व स्वतन्त्रतायें संविधान में प्रगणित मूल-अधिकारों से 
मिलते हैं । परन्तु जैसा ऊपर बताया गया है, ब्विठेन में ऐसा नहीं है, यद्यपि वहाँ 
पर भी नागरिक स्वतन्ल्रताओं की कानूनी अथवा संवेधानिक प्रत्याभूति की 
कमी नहीं है। ये अधिकार व स्वतन्त्रतायें किसी एक आलिख में संग्रहित नहीं 
हैं । विभिन्‍न संविधियों के आधार पर ब्रिटिश नागरिकों को बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण 
के लेख (ज्ञात्रो. णी 89638 (१09फए5 ७०), शस्त्र धारण करने का अधिकार, 
याचिका देने का अधिकार, आवि प्राप्त हैं। इनमें से कुछ 'अधिकार-पत्र' 
में अभिव्यक्त हैं। अन्य अधिकार जैसे भाषण और सभा करने की स्वतन्त्रता 
तथा धर्म की स्वतन्त्रता आदि का आधार सामान्य कानून हैं। इन सभी के 
पीछे विधि के शासन का सिद्धान्त है। इन अधिकारों या स्वत्तन्त्नताओं पर 
पालियामेंट जब चाहे सीमायें लगा सकती है या उन्हें निलम्बित कर सकती है; 
क्योंकि वह सर्वोपरि. है। प्रथम विश्व-युद्ध के काल में पालियामेंट ने उनके ऊपर 
बहुत से प्रतिबन्ध लगाये, परल्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों व 
स्वतन्त्रताओं का सबसे बड़ा संरक्षक जनमत है और जनतमत के विरुद्ध पालियामेंट 
भी कार्य नहीं कर सकती । 


(१०) संसदात्मक कार्यपालिका--इस' प्रकार की कार्यपालिका अथवा शासन- 
पद्धति की उत्पत्ति तथा विकास ही ब्रिटेन में.हुए और अन्य देशों ने उसका अनुकरण 
किया है | इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन का भार मस्त्रिमण्डल. पालियामेंट 
(व्यवहार में लोकप्रिय सदन) के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होता है 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य बहुमत दल से चुने जाते हैं। इसके प्रमुख सदस्यों का मिकाय 
'केबिनेट' वास्तव में, त्रिटिश संवेधानिक पद्धति का अच्तर्भाग है। यह शासन को 
निदेशित करने वाली सर्वोच्च संस्था है । ु 

(११) पालियामेंटड की सर्वोपरिता--यह एक सर्वविदित तथ्य है कि ब्रिटेन में 
पालियामेंट कानूनी रूप से सर्वोपरि है आर्थात्‌ पालियामेंट किसी भी प्रकार का 
कानून बना सकती है। इसकी शक्तियों पर व्यावहारिकता के अतिरिक्त कोई और 
सीमा त्तहीं है। यह ऐसा काम. करती है तथा परिप़ाम प्राप्त कर सकती है जिसे 
मनुष्य निमित कानूनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ! इस सम्बन्ध में डायसी 
ने लिखा है : 'कानूनी दृष्टि से पालियामेंट की सर्वोपरिता (या प्रभुसत्ता) हमारी 
राजन॑तिक संस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता है। पालियामेंट की प्रभुसत्ता के 
सिद्धान्त का अर्थ यह है कि ब्रिटिश संविधान के अनुसार पाज्ियामेंट को किसी भी 


#. 
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प्रकार के कानून बनाने या किसी भी प्रकार के कानून के अन्त करने का अधिकार 
है और इंगलंड में कानून द्वारा मान्य कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं है जिसे 
पालियामेंट के बनाये कानूनों को बदलने या रह करने का अधिकार हो ।' 
पालियामेंट की सर्वोपरिता के सिद्धान्त के कुछ अन्य निष्कर्ष ये हैं--(अ) पालिया- 
मेंट ब्रिटिश संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधव कर सकती है और उसके 
लिए किसी विशेष विधि के पालन की आवश्यकता नहीं है। संविधान सम्बन्धी 
कानून का निर्माण किसी भी साधारण कानून की ही तरह किया जाता है । इसी 
कारण अन्य राज्यों की तरह ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और साधारण कानून के 
बीच का अन्तर नहीं है। (आ) चूंकि पालियामेंट सर्वोपरि है ब्रिटेन में संयुक्त राज्य 
अमरीका की भाँति न्यायिक पुनवंलोकन (7एवांठंश 76एं०७४) की व्यवस्था नहीं है 
अर्थात्‌ वहाँ पर कोई भी न्यायालय पालियामेंट द्वारा बनाये कानून अथवा उसकी 
किसी धारा को अवैध घोषित नहीं कर सकता । (ह) पालियामेंट हारा बनाया 
गया कानून अन्य किसी प्रकार के कानून, सामान्य कानून, अभिसमय अथवा न्याग्रिक 


निर्णय के ऊपर सर्वोपरि है । 

(१२) मिश्रित शासन प्रणाली--कुछ लेखकों के अनुसार ब्रिटेन में शासन के 
तीनों प्रमुख सिद्धान्तों-राजतन्त्, कुलीनतन्त॒ और प्रजातन्त्त का मिश्रण है। ये 
अपने मत के समथेत् में राजपद और लार्ड सभा की रचना के वंशानुगत सिद्धान्त 
का तर्क प्रस्तुत करते हैं । देखने में यह बात सत्य प्रतीत होती है, किन्तु जैसा ऊपर 
बताया गया है अब वास्तविक तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना 
हो चुकी है। राजा का पदध्वजमात्र अथवा नाममात्र व न्‍ _का है.)उप्तमें कोई शक्ति 
निहित नहीं है । लार्ड सभा की भी शक्तियाँ छिन चुकी हैं । मजदूर दल के विकास 
और समाजवाद के प्रभाव के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में राजतन्त्र व कुलीनतन्त्र का 
आरयः अन्त ही हो गया है । ।॒ 

(१३) द्वि-दलीय पद्धति--ब्रिटेन में कुछ समय को छोड़कर दो प्रमुख राजनतिक 
दल रहे हैं । उनमें से बहुसंख्यक दल का मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ होता है और दूसरा 
दल विरोधी पक्ष में रहता है । यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्व पर मन्त्रिमण्डल की हार 
हो जाती है, तो उसके परामर्श पर राजा नये चुनाव कराता है, परन्तु यदि पराजित 
मन्त्रिमण्डल त्याग-पत्र देता है तो राजा विरोधी पक्ष के नेता को मन्त्रिमण्डल 
बताने के लिए भआमन्त्रित करता है । इस पद्धति का सबसे बड़ा गुण मन्सत्रिमण्डल 





का स्थायित्व है ! 5 हे 
(१४) सीमित शक्ति विप्ताजन का सिद्धान्त--शक्ति विभाजन सिद्धान्त क 


प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू के मतानुसार तो ब्रिटिश शासन पद्धति का यह विशेष गरुष 
था । यह सच है कि ब्रिटेन में शासन के तीनों अंगों की शक्तियां पृथक्‌-पृथका हू, 
ययार्थ में कार्यपालिका और बिघायी शन्ितियाँ मन्त्रिमण्डल में केन्द्रीमूत हैं । 


किन्तु न में * कक 
मन्तिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होने के साथ-साथ विधि-निर्माण में प्रधान भाग 
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लेता है। संयुक्त राज्य अमरीका की भाँति ब्रिटेन में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त लागु नहीं 
है । इसी कारण कुछ लेखकों के मतानुसार ब्रिटेन में इस सिद्धान्त को सीमित रूउ से 
ही लागू किया यया है। वास्तविकता यह है कि ब्िठेत में इस सिद्धान्त को उत्तर- 
दायित्व के केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त से संशोधित अथवा भिश्वित किया गया है | यह 
पच है कि मन्त्िमण्डल में कार्ययालिका तथा विधायी शक्तियाँ केच्द्रीभूत हैं । इस 
प्रकार ब्रिटिश मण्त्रिमण्डल में का्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया 
है, परन्तु अन्य देशों को तरह ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतन्ल है । 


प्रश्त 
“ शासन पद्धतियों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति का बया 
महत्व है ? 
ब्रिटिश संविधान के विभिन्‍न स्रोतों व तत्वों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए । 


कानून और अमिसमय के वीच अन्तर बताइये। अभिसमयों का पालन बयों होता है ? कुछ - 


महत्वपुर्णं अभिसमयों की वंयाबया कीजिये । 
निम्नलिखित कथनों में से किन्‍्हीं दो को समझाइय्रे-- 
(अं), ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है ।! 
(आ ) “ब्रिटिश संविधान भत्यधिक सुसंशोध्य है ) 
“(इ) “ब्रिटिश संविधान संयोग और योजना की संतान है । , 
ग्रेट ब्विटेव का शासन सिद्धान्तत: निरंकुश राजतन्त, स्वरूप में सीमित राजतन्त भौद 
वास्तविक ज्यवहार में लोकतांत्तिक गणतन्त है।” इस कथन की जालोचनात्मक परीक्षा 
काजिएु । 
ब्िटिश शासन-पद्धति की किन्‍्हीं पाँच विशेषताओं का बिवेचन कीजिंमे । 


“ब्रिटिश संविधांन विकास का परिणाम है।! ईस कथन को समझाइये | संबंधानिक कानूच 
हज--8०७०७००७०>वु 


ओर साधारण कानून में बया अन्तर है ? 
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२. राजत्व और ताज 


१. राजा (अथवा रानी) और ताज 


राजा की उपाधि उत्तराधिकार--सन्‌ १६५३ के शाही उपाधि कानन (१094) 
प065 6०) के अनुसार वर्तमान रानी की उपाधि इस प्रकार है-- “एलिजाबेथ , 
द्वितीय, ईश्वर की अनुकम्पा से संयुक्त राज्य व अन्य प्रदेशों की रानी, 
राष्ट्रमण्डल फी अध्यक्ष, धामिक विश्वास की रक्षक !” राजत्व का केन्द्रीय स्थान 
संयुक्त राज्य” में है, उत्तरी आयरलेंड में रानी के प्रतिनिधि के रूप में 
गवर्नर रहता है। अन्य स्वतन्त्त उपनिवेशों में उसके प्रतिनिधि गवरनेर-जनरल 
कहलाते हैं, जिनकी नियुक्ति ताज द्वारा उनके मन्त्रिमण्डलों के परामर्श से की जाती 
है । संयुक्त राज्य के पराधीन प्रदेशों में साधारणतया रानी के प्रतिनिधि 
गवर्नर अथवा प्रशासक, आदि कहलाते हैं । ताज के उत्तराधिकार को सन्‌ १७०१ 
के सेटिलमेंट कानून से विनियमित किया जाता है। ताज के उत्तराधिकार के सम्बन्ध 
में यह नियम है। “प्रभु के पुत्त, ज्येष्ठता के क्रमानुसार गद्दी के अधिकारी होते हैं, 
यदि पुत्र न हों तो उसी क्रमानुसार यह अधिकार पत्नियों को मिलता है ।' एक 
प्रभु की मृत्यु भौर दूसरे की गद्दी पर बैठने के बीच कम से कम समय रहता है । 
पूर्वगामी प्रभु की मृत्यु के तुरन्त बाद ही नए उत्तराधिकारी की घोषणा की 
जाती है, उस समय प्रिवी कौंसिल के सदस्यों की उपस्थिति रहती है। इस अवसर 
पर आध्यात्मिक ब लौकिक लाड्ड, लार्ड मेयर भीर लन्दन के अन्य प्रतिप्ठित 
नागरिकों और अन्य देशों के लन्‍्दन में उच्च आयोगों (स्रांई॥ (:077598075) को 
भी आमन्त्रित किया जाता/ है । 

रीजेन्सी अर्थात्‌ राजा का प्रतिनिधित्व (7२०४८०॥०५)--राजा के कार्य इतने 
महत्वपूर्ण हैं कि पालियामेंट के कानूनों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 
यदि किसी कारण प्रभु पूर्णया अयोग्य हो जाए अथवा गद्दी पर बँंठने के समय 
१८ वर्ष से कम आयु का हो तो उन्हें पूर्ण करने के लिए “रीजेन्ट” नियुक्त किया 
जाएगा ) सन्‌ १८३७ और सन्‌ १८४३ के रीजेन्सी कानूनों में यह व्यवस्था है कि 
यदि राजा अवयस्क हां तो उप्तके वयस्क होने तक निकटतम वयस्क उत्तराधिकारी 
को रीजेन्ट बनाया जाएगा । कानूनों में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी समय 
राजा “मस्तिष्क की खराबी या शारीरिक कमी' के कारण अपना काय न कर सदे 
तो उसके कार्य के लिए रीजेन्ट नियुक्त किया जाए 

राजघराने का व्यय ((ंश] ॥8)--सन्‌ १६८४ से प्रू्वं तक 
कोष से चाहे जितना धन अपने तथा राजघराने पर व्यय किया करते थ। वारदबव 
में, सम्पूर्ण राजकीय आय राजा की आय समझी जाती थी ओर राजा डितिना 


जा सरकारी 
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चाहते थे व्यय करते थे । इस प्रथा के दोषों को देखकर सन्‌ १६८८ में, जिस बर्षे 
कि राजा के पद को पारिभाषित और शक्तियों को सीमित किया गया, यह भी 
निश्चित हुआ कि राजा को प्रतिवर्ष सरकारी कोष से धन की एक नियत राशि दी 
जाय और शेष आय पर उसका अधिकार त रहे। उस समव विलियम और मेरी 
को ७ लाख पौंड प्रत्तिवर्ष की धनराशि दी गई, जिनमें से उन्हें राजदूंतों, न्यायाधीशों 
व नागरिक सेवकों के भी वेतन देने थे । इन विभिन्न मदों को, जिनका व्यय राजा 
की निधि से होता था, 'सिविल लिस्ट का नाम दिया गया। परन्तु भाजकल 
इसका प्रयोग राजघराने के लिए स्वीकृत निधि के लिए होता है। कालान्‍्तर में 
राजाओं ने अपनी जमींदारियों तथा आय के अन्य स्वतन्त्त स्रोतों को छोड़ दिया 
और पालियामेंट ने व्यय के अन्य मदों का भार राजा की निधि से हटा लिया । 


सन्‌ १४५२ के तिविल लिस्ट कानून (शा! 750 862८) ने प्रभ की सिविल 
लिस्ट के लिए ४,७५,००० पौंड वाषिक की व्यवस्था की जिसका वितरण इस 
प्रकार होता है--राती की प्रिवी पर्स ६०,००० पौंड, राजघराने के अधिकारियों का 
वेतन १,८५,००० पौंड, राजघराने. का ब्यय १,२१,००० पौंड, शाही दान और 
विशेष सेवार्य १३,२०० पौंड और पूरक व्यवस्था ६५,००० पौंड । इसी सिविल 
लिस्ट कानून द्वारा रानी के पत्ति (0066 ० ४एकाएएटढ0) को ४०,००० पौंड 
चाषिक दिया जाता है। सन्‌ १८७४ में बने कानून के अन्तर्गत ट्रेजरी संसद्‌ द्वारा 
स्वीकृत धन में से महारानी की सिविल लिस्ट में समय की महंगाई को देखते हुए 
पुरक धन की व्यवंस्था कर सकती है। ऐसे ही राजघराने के सदस्यों को मिलने 
वाले वाषिक देय धन, सरकारी व्यय, आदि में वृद्धि कर सकते हैं। इस उद्देश्य के 
लिए अब संक्षद्‌ को बार-बार कानून नहीं बनाना पड़ेगा । 


राजा (अथवा रानी) और ताज में अन्तर 


१६वीं शताब्दी के प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री ग्लेडस्टन ने एक बार कहा था कि 
ब्रिंटिश संविधान की भाषा में कई सूक्ष्म भेद हैं; परन्तु कोई भेद इतना महत्वपूर्ण 
नहीं जित्तना राजा और ताज में है ।। राजा और ताज के, बीच अन्तर की मुख्य 
बातों को हम निम्त प्रकार से रख सकते हैं--- 


(१) प्रभु अथवा राजा या रानी (80फछछंह) ० शणराश्ाए)) एक व्यक्ति है 
और ताज एक संस्था है। प्रश्न वह व्यक्ति है जिसे कि ताज संवैधानिक रूप में 
पहनाया जाता है जबकि ताज (जो कि प्रभु और सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व 
करता है) सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति का चिन्ह है। ताज रानी में निहित है । 


किन्तु उसके कार्य पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी मन्त्नी करते हैं। रानी शासन की. 
प्रतीक है, शासन नहीं करती । 


7, मैया ब्रा 23०5, १6 00ए2:फए/2०१६ 0 8छ707०, 9. 49,. 
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(२) आरम्भ में सभी शक्तियाँ और अधिकार राजा में निहित थे, किन्तु ऋमिय 
रूप से उनमें कमी होती चली गई । वास्तव में, उसके सभी अधिकारों और शक्तियों 
का एक ताज नाम की संस्था को हस्तान्तरण हो गया है। आग के शब्दों में, ताज 
वह संस्था है जो अब उन परमाधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करती है, जिनका 
प्रयोग कभी राजा स्वयं करता था ।* राजत्व को जब-संवंधानिक अध्यक्ष के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है वह ताज कहलाता है। 

(३) राजा का जन्म होता है, वह मरता है और वह गद्दी पर बैठता है तथा गद्दी 
का त्याग करता है; परन्तु ताज इन सब बातों से दुर एक संस्था है । इसका आशय 
यही है कि व्यक्ति के रूप में राजा मरता है किन्तु संस्थागत राजा अर्थात्‌ ताज का 
अस्तित्व घना रहता है। यही विचार इस उक्ति में अभिव्यक्त है---'राजा भृत है, 
राजा अर्थात्‌ (ताज) चिरंजीवी हो ।* 

(४) राजा एक शरीरधारी व्यक्ति होता है; ताज एक अश्ते विचार अथवा 
अदृश्य संज्ञा है। मुनरो ने ताज को एक कृत्रिम तथा कानूनी व्यक्ति बताया है। 
राजा ताज नाम की संस्था का शारीरिक रूप है। चूंकि अब सम्पूर्ण शक्तियों का 
प्रयोग ताज करता है, किन्तु यह सब कुछ मन्त्ियों के परामर्श अथवा जनता की 

इच्छानुसार होता है, अतएवं ताज को 'शासितों की सहमति' अथवा “जनता की 
इच्छा' भी कह सकते हैं । सर सिडनी लो ने ताज को “एक सुविधाजनक कार्यानुकूल 
कल्पना” बताया है । इस कथन में भी सत्य भरा है, क्योंकि ब्रिटिश शासन पद्धति में 
ताज रूपी धारणा से बड़ी सुविधा पैदा हो गई है । ु 

(५) राजा एक वंशानुगत (#श०्ताक्ा9) और संवंधानिक प्रमुख है; उसकी 
शक्तियों का प्रायः अन्त हो गया । शासन संचालन का लगभग सारा काये ताज 
द्वारा होता है । राजा के हाथों से निकलकर शक्तियाँ ताज में निहित हो गई हैं । 
ताज' शब्द शासन की समस्त शक्तियों का प्रतीक तथा कार्यपालिका का पर्यायवाची 
है ।* शासन के सभी कार्य ताज के नाम से किए जाते हैं। ताज की सभी शक्तियों 
का प्रयोग उत्तरदायी मन्तियों- के द्वारा किया जाता है। इन वातों से स्पष्ट है कि 

ताज और राजा में अन्तर ब्रिटेन की शासन पद्धति के सिद्धान्त तथा वास्तविकता में 
अन्य अच्तरों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । 
“(६ 35 (46 375एछ607 (०0 श्ांता 5प5४270॥93]9 2 072८7029/४८5 270 .00%४८79, 
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२. ताज और राजा की शक्तियाँ 

ताज की शक्तियों के दो प्रमुख स्रोत हैं--परमाधिकार और संविधियाँ 
(?7०70ह84२०६ 8700 84065) ) पालियामेंट प्रति वर्ष अनेक संविधियों का 
निर्माण करती है, जिनके द्वारा ताज को शासन सम्बन्धी कार्यों में विभिन्न प्रकार 
की शक्तियाँ अथवा अधिकार मिलते हैं। प्रश्व यह उठता है कि परमाधिकार क्‍या 
हैं ? मौलिक रूप में जो शक्तियाँ राजा में निहित थीं उन्हें ताज के परमाधिकार 
समझा गया था। उब शक्तियों को पालियामेंट की कार्यवाही द्वारा राजा को प्रदान 
नहीं किया गया था | आज भी ताज के कुछ अधिकार परमाधिकार का जीवित रूप 
हैं, १रच्तु आज की अधिकांश शरक्तियाँ पालियामेंट द्वारा दी गई हैं। ताज के कुछ 
परमाध्चिकारों का बहुत समय से प्रयोग न होने के कारण लोप हो गया है। संक्षेप 
में, परमाधिकार उन शक्तियों का द्योतक है, जिन्हें पालियामेंट ने प्रदान नहीं किया । 
डायसी के शब्दों पें, परमाधिकार राजा की विवेकीय सत्ता में से वे अवशिष्ट 
शक्तियाँ हैं जो कानूनी रूप से ताज के हाथों में छोड़ दी गई हैं । 

कीथ के शब्दों में परमाधिकार वे (शक्तियाँ) हैं जो शासन को स्थिर रखने, 
आन्तरिक अव्यवस्था से राज्य की रक्षा करने भौर भन्य राज्यों के साथ सम्बन्धों 
के संचालच के लिए आवश्यक हैं ।!* वास्तव में, ये ताज के वे उच्च अधिकार हैं, 
ज़ितका केवल ताज ही अन्य सभी व्यक्तियों के ऊपर उपभोग करता है औौर जिनका 
आधार सामान्य कानून अथवा प्रथायें हैं न कि पालियामेंट द्वारा निर्मित कानून । 
ये भधिकार पहले राजा को उसकी राजसी प्रतिष्ठा अथवा श्रेप्ठता के कारण प्राप्त 
थे। भोटे रूप में इन परमाधिकारों को दो समूहों _में रक्खा जा, सकता है--- 
(अ) व्यक्तिगत और (व) राजनीतिक । प्रथम समूह में इन्हें सम्मिलित किया जाता 
है--(१) राजा कभी भूल नहीं करता; (२) राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि 
हैं। दूसरे समूह में सम्मिलित परमाधिकारों का क्षेत्र शासन व धर्म के प्राय: सम्पूर्ण 
क्षेत्र तक विस्तृत हैं । इस श्रेणी में उल्लेखनीय परमाधिकार ये हैं--(१) पालिय/मेंट 
को आहूत करना है; (१) कॉमन सभा को विघटित तथा पार्लियामेंट का सन्नावश्ान 
करना; (३) पीयर बनाना; (४) मन्तियों और न्यायाधीशों को नियुक्त करना; 
(५) युद्ध की घोषणा तथा सन्धि करना; (६) क्षमादान करना (७) राजकीय 
चार्टरों हारा कारपोरेशन स्थापित करना, इत्यादि । ताज की शक्तियों का विवेचन 
हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तगगंत करेंगे--- _ 

कार्पपालिका व नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में शक्तिया--(१) ताज कार्यप्रालिका 
का सर्वोच्च अधिकारी है और रुभी कानूनों का पालन कराता है। सभी महत्वदर्ण 
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आदेश उसी हे नाम से जारी किए जाते हैं । (२) प्रधान मन्त्री और उसके परामर्श 
से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी ताज द्वारा की जाती है। (३) सम्पूर्ण नागरिक 
प्रशासन की देख-रेख तथा कानूनों को लागू कराने का भार ताज पर है। (४) सभी 
उच्चतर श्रेणियों के का्यंपालिका तथा प्रशासन अधिकारियों व. आायोगों आदि के 
सदस्यों की नियुक्ति ताज द्वारा होती है। (५) कुछ अपवादों के साथ ताज को 
प्रशासनिक अधिकारियों को निलम्बित और सेबा से अलग करने का अधिकार भी 
है । (६) शासन का प्रमुख होने के नाते ताज पालियामेंट के सम्बन्ध में भी बहुत से 
प्रशासनिक कार्य भी करता है । इनमें ये मुख्य हैं---(अ) पालियामेंट को आहत 
करना; (आ) पालियामेंट का सत्रावसान करना; (इ) कामन सभा का विघटन 
करना; (ई) पालियामेंट में भाषण देना अथवा संदेश भेजना; (उ) कामन सभा 
का निर्वाचन कराना; और (ऊ) लार्ड सभा में पीयर बनाना, इत्यादि । 
विधि-निर्माण के सम्बन्ध में शक्तियाँ--त्ताज का्यंपालिका शक्तियों का रखवाला 
ही नहीं है वरन्‌ वह विधि-निर्माण कार्य में भी भाग लेता है। वास्तव में, ताज 
विधावचमण्डल का एक आवश्यक अंग है, क्‍योंकि (सिवंधानिक इृष्टि से ब्रिटेन में 
कानूनों का निर्माण 'वाज और पार्लियामेंट! (टग8-ं॥-रेक्षगां्ाा०77) द्वारा होता 
है । पालियामेंट हारा पारित प्रत्येक विधेयक (7) ताज की अवुमति मिल जाने 
पर ही कानून (4०) बनता है,[[ सरकारी व्यय के लिए अनुदान की माँगे 
202 #0० 82765) ताज की | सिफारिश पर ही कामन सभा में पेश की 
जाती हैं “प्रतिवर्ष ताज द्वारा अनेक सपरिषद्‌ आदेश (07968नं7-(०प्रगाथां) भी 
जारी किए जाते हैं। ये आदेश पालियामेंट द्वारा निभित किसी कानून के आधीन 
जारी होते हैं और उनमें सम्बन्धित कानून के अन्त्गंत आदि नियम दिए होते हैं । 
'पालियापेंट के प्रत्येक सत्न के आरम्भ में राजा अथवा रानी का भाषण ($ऋ€च्ला 
'#07 ॥0० 7४०76) होता है। इस भाषण्‌ की भाषा का रूप कुछ इस प्रकार 
छोता हे--'मेरे मन्‍्तरी ऐसा करने का विचार करते है और उनके थे प्रस्ताव हैं ।' 
: शरलियामेंठ के दोनों सदनों में कृपामय भाषण के उत्तर में भेजे जाने वाले सम्बोधन 
(#.4067855) पर बाद-विवाद होता है । 
सशस्त्र सेवाओं के सम्बन्ध में शक्तियाँ--राजा (अथवा रानी) स्थल सेना, 
नौ-सेना तथा वायु सेना का सेनापति भी है। सशस्त्र सेना के तीनों विभागों के 
उच्च अधिका रियों की नियुक्ति ताज द्वारा की जाती है ।' ह 
न्यायपालिका के सम्बन्ध में---ताज न्याय का स्रोत (#0ए्रगाध्या। रण 7पए्रश०४) 
है और इंगलेंड के सभी न्यायालय ताज के न्यायालय हैं। ताज न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करता है और पालियार्ेंट की सिफारिश पर ताज उन्हें पद से अलग भी 
कर सकता है । उसे क्षमादान व अविलम्बन देने आदि के अधिकार भी भ्राप्त हैं । 
धर्म सम्बन्धो शक्तियाँ --ज इंगलेंड के स्थापित चर्च (6४९ ० ॥॥6 
>(97०976१ एटप्णणा रण एरज.्टा॥00) का प्रमुख है । वह लाट पादरी (#८०४5५॥०7) 
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ओर अन्य उच्च व महत्वपूर्ण चर्च अधिकारियों को नियुक्त करता है। ताज ही 
धामिक सम्मेलनों को आहुत करता है और उनके अधिनियमों पर स्वीकृति भी देता 
है। ताज स्कॉटलेंड के चर्च का भी प्रमुख है। इसी कारण उसे “धर्म का रक्षक! 
भी कहते हैं ।] 

अन्य शक्तियाँ--ताज उपाध्ियों का भी निर्भूर अथवा स्रोत (#0णांथांत ० 
प्णा०एा७) है । यह ब्रिटिश नागरिकों को उनकी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए 
विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ देता है। उपाधि-वितरण वर्ष में दो बार होता है -- 
नव वर्ष के प्रारम्भ पर तथा प्रभु के जन्म-दिन पर | 

बंदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र सें- ताज युद्ध की घोषणा व अन्य देशों से सन्धियाँ 
करता है। ताज ही अन्य राज्यों में ब्रिटेन के राजदूतों, उच्च आयुक्तों (छ्ांड 
(0ग्राग्रांइशं०॥७७) और अन्य उच्च श्रेणी के प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। 
ताज विदेशों से सम्बन्धों का संचालन भी करता है। अन्य राज्यों के राजदुत्त अपने 
प्रमाण-पत्र भी ताज के सामने प्रस्तुत करते हैं. 3 

राष्ट्रमण्डल के -देशों तथा-ब्रिदेन के आधीन अन्य भ्रदेशों के सम्बन्ध में---इस 
समय राष्ट्रमण्डल में दो प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं--प्रथम, गणराज्य और 
स्वतन्त्र उपनिवेश । प्रथम श्रेणी में भारत व पाकिस्तान आदि आते हैं और दूसरी 
श्रेणी में आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेंड व कनाडा आदि प्रमुख हैं। गणराज्य तो राजा 
अथवा रानी को केवल राष्ट्रमण्डल का प्रमुख मानते हैं। इस रूप में उसके कोई 
अधिकार नहीं हैं। स्वतन्त्र उपनिवेश अभी तक ब्रिठेन के राजा (या रानी) के 
प्रति निष्ठा रखते हैं ॥ इन देशों में राजा (या रानी) का प्रतिनिधि गवनंर-जनरल 
होता है, जिसकी नियुक्ति ताज द्वारा सम्बन्धित राज्य के मन्त्रिमण्डल के परामर्श 
पर की जाती है। सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों में ब्रिटेन के उच्चायुक्त रहते हैं जिनकी 
नियुक्ति ताज द्वारा होती है। अन्य पराधीन देशों व प्रदेशों में ताज द्वारा नियुक्त 
गवनंर अथवा प्रशासक रहते हैं। ताज को इनके सम्बन्ध में कुछ विधायी शक्तियाँ 
प्राप्त हैं और न्यायिक अधिकार भी । 

[उपर्युक्त वणित शक्तियाँ जौर अधिकार वैधानिक इष्टि से ताज में निहित हैं, 
किन्तु यथार्थ में उन सभी का प्रयोग प्रधान मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों 
द्वारा किया जाता है। वास्तव में, ताज की शक्तियों के रखवाले मन्त्री हैं न कि 
राजा (अथवा रानी) | मन्तियों का नियन्त्रण इस सीमा तक विस्तृत है कि राजा के 
कुछ व्यक्तिगत सेवकों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को नियुक्ति अथवा छाँट 
मन्त्रियों के हाथों में है [इंपही कारण है कि पार्लियामेंट ताज को सहंप शक्तियाँ 
प्रदान करती चली जाती है। इन शक्तियों का प्रयोग राजा (या रानी) नहीं वरन्‌ 
उत्तरदायी मन्त्ी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ताज जो कुछ भी करता 
है, चाहे परमाधिकारों का प्रयोग हो या पालियामेंट के कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग, वह ब्रिटिश जनता के कार्यपालिका प्रतिनिधि के रूप में करता हैं और 
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ये सभो कार्य पालियामेंट के नियन्त्रण के अधीन हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 
आजकल ताज की शक्तियाँ अतीत के किसी समय से भी बढ़कर हैं और बढ़ती चली 
जा रही है। 

“आग ओर जिफ के शब्दों में 'यह ब्रिटिश संविधान की आत्म-विरोधी उब्िति 
प्रतीत होती है कि प्रजातन्त्त के विकास के साथ-साथ ताज की शक्तियों में विस्तार 
हुआ है'/यच्चपि यह वात काफी तकंपूर्ण है, यदि सच्ची स्थिति को समझ लिया 
जाए | अब ताज राज्य के जहाज की चालक शक्ति नहीं है, पर यह वह मस्तूल है, | 
जिस पर पाल वंधा हुआ है; अस्तु यह केवल उपयोगी ही नहीं है, वरन्‌ जहाज का 
आवश्यक अंग है। जंमिग्स का यह मत सच है कि ताज का प्रभाव उसके धारण 
करने वाले व्यवित के व्यक्तित्व पर निभेर करता है। शासन के कार्यों की ताज के 
नाम से प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्षमता नहीं । 
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ह राजा कोई. भूल नहीं आह उक्त हे। इसके ते रूप हे आम ओर 
गविधान की यह एक बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति हैं। इसके दो रूप हैं--कानूनी और 
परजनीतिक । कानूनी रूप में राजा अपने कार्यों के लिए कानून से ऊपर है, अर्थात्‌ 
[ह कानूनी दृष्टि से पूर्णतया अनुत्तरदायी है। राजा के विरुद्ध दीवानी, अथवा 
हैजदारी किसी भी प्रकार की कायवाही न्यायालयों में नहीं की जा सकर्ती .] डायसी 
| कहा है कि यदि राजा प्रधान मन्त्री को भी गोली मार दे तो कोई ऐसी कानूनी 
ग़यंवाही नहीं जो उसके विरुद्ध की जा सके । यह सिद्धान्त राजनीतिक क्षेत्र में भी 
प्गू होता है । यदि राजा कोई राजनीतिक भूल करे या किसी प्रकार के अपराध 
ग॒ परामर्श दे ती भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता और उस भूल के 
व्रए सम्बन्धित विभाग का मन्‍्त्री उत्तरदायी ठहराया जायेगा। इसका यह भी 
पएशय है. कि यदि राजा स्वयं कोई भूल. नहीं कर सकता तो वह अन्य किसी को भी 
[ल करते के लिए अधिकृत नहीं कर सकता । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि 
'ई मन्त्री किसी कानूनी या संवैधानिक अपराध के लिए दोषी हो तो वह धपने 
चाव में यह नहीं कह सकता कि उसने वह कार्य राजा के आदेश से किया है। 
प्र प्रकार मन्‍्त्री लोग राजा की कानूनी उन्मुक्ति की शरण लेकर अपने को नहीं 

चा सकते ।, 

(उपर्युक्त सिद्धान्त का आधार यह है कि राजा ६) शक्तियाँ नाममात्र की हैं, 
स्तविक शक्तियाँ मन्त्रियों के हाथों में आ गई हैं|) एक वार एक दरवारी ने 
ह्स॑ द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर अग्रलिखित आशय की चार पंक्तियाँ लिख 
थीं, जिनको पढ़कर राजा ने कहा था कि वे सत्य हैं; क्योंकि उसके कार्य नास्तव 
मन्त्रियों के का हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि उन कार्यों के लिए उत्तरदायित्व 


[ मन्त्रियों का ही हो : 
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'यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज 
विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई 
कभी कम अकली की बात नहीं कहते हैं 
और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई! 


पूर्वोक्त सिद्धान्त की दो आधारों पर आलोचना की गई है---प्रथम, इससे 
राजा की निरंकुशता प्रकट होती है; क्योंकि वह कानून के ऊपर है और किसी भी 
प्रकार की भूल करने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जः सकती, परन्तु 
उसके प्रायः सभी कार्यो के लिए कोई एक या दूसरा मन्त्री उत्तरदायी होता है। 
दूसरे, राजकर्मंचारियों को यह भय रहता है कि यदि उनसे कोई भूल हो गई तो 
उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया जायेगा, क्योंकि कानून की विधि के अन्तर्गत 
राजा अथवा राज्य के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती । इससे नागरिकों के 
अधिकारों को भी हानि पहुँचती है, क्योंकि वे राज्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही 
नहीं कर सकते थे। परन्तु दुसरे विश्व-युद्ध के बाद सब्‌ १८४७ में मजदुर दल की 
सरकार ने एक कानून (८70ज7॥ ?700०४०॥॥४ ४००) पास कराया जिसके अनुसार 
अब राजा के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार अब' राजकमंचारी के 
विरुद्ध सरकारी हैसियत में की गई भूल के लिए कार्यवाही की जा सकती है। इस 
दृष्टि से 'राजा कोई भूल वहीं कर सकता' सिद्धान्त का शाप्तन के क्षेत्र में अन्त 
हुआ, परन्तु राजा की व्यव्तिंगत भूख के लिए अब भी कोई उपचार नहीं है । 

राजा राज्य करता है, शासन नहीं_करता [० या ७६ १0%. पाह 7शंशा३ 0076 00९8 _ 
.-706 ४0५७70)--विधवीं शताब्दी में राजा राज्य नी करता था और शासन भी; 
परन्तु प्रजातन्त्र के विकास के परिणामस्वरूप राजा केवल संवंधानिक अथवा 
नाम-मान्न का शासन प्रमुख रह गया है| उसकी सभी वास्तविक शक्तियों का 'ताज' 
नाम की अमूर्त अथवा काल्पनिक संस्था को हस्तांतरण हो गया हैं।)जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है ताज में शासत की अनेक शक्तियाँ निहित हैं वास्तव में उन 
शक्तियों में प्रजातन्त्र के साथ-साथ विस्तार हुआ है, किन्तु ताज की किसी शक्ति 
का प्रयोग राजा (या रानी) व्यक्तिगत रूप में नहीं करता ।॥ ताज की सभी शक्तियों 
का प्रयोग उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। अस्तु, यह सच है कि राजा 
के हाथों में शासन की कोई शक्तियाँ नहीं हैं, अर्थात्‌ राजा शासन नहीं करता] 
परन्तु राजा राज्य और शासन का प्रमुख है, सारे कार्य उसके नाम से होते हैं | 





सरकार और सेना आदि सब राजा की है; और राजा अथवा रानी को राजाओं 
जैसा सम्मान व प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। अतः यह कहना भी सत्य है कि राजा राज्य 
करता है भर्थात्‌ नाम-मांत्र का राजा है। सम्पूर्ण शक्तियों का प्रतीक अत्र भी राजा 
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है, किन्तु उनका सार उसके हाथों से निकल गया है । साधारणतया राजा वही काम 
करता है जो कि उत्तरदायी मन्त्री उसे करने कल कहते है ।' 

राजा की वास्तविक शक्तियाँ और प्रभाव-[[उपर्युक्त विवेचन के बाद यह स्वा- 
भाविक प्रश्न उठता है कि क्‍या राजा की कोई वास्तविक शक्तियाँ हैं ? साथ ही 
यह भी कि शासन में उसका प्रभाव क्‍या है ? सच तो है कि अब राजा के हाथों में 
कोई वास्तविक शक्ति शेष नहीं रही है; क्योंकि उसे प्रायः कोई काम करने का अधि- 
कार ही नहीं है । उसकी सारी शक्तियाँ 'ताज' को ह॒स्तांतरित हो गई हैं और उनका 
प्रयोग मन्त्रियों के परामर्श के अनुस र होता है। रानी (अथवा राजा) राज्य की 
प्रतीक है । कानून में, वह का्यंपालिका की प्रमुख है, विधि निर्माण प्रक्रिया का 
भावश्यक अंग है, न्यायपालिका की भी प्रमुख है, ताज की सभी सशस्त्र सेनाओं 
की सेनापति है और इगलेंड के स्थापित चर्च की लौकिक प्रमुख (प्याफुणावां 
॥९४०) है । व्यवहार में, एक लम्बी विकासवादी प्रक्षिया के परिणामस्वरूप, 
जिसके दौरान राजत्व की पूर्ण शक्तियां क्रमिक रूप से कम हुई हैं, रानी अब केवल 
अपने मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करती है वह राज्य करती है 
शासन नहीं करती। रानी के नाम से ही संथुक्त राज्य का शासन रानी की 
सरकार द्वारा किया जाता है। इसी कारण कुछ लेखकों ने ब्रिटेन को पंतृक 
राष्ट्रपति (प्रक्षष्वीशए ए6भंतथां) के अधीन एक गणतन्त्र बताया है और 
कोई-कोई राजा को स्वणिम शून्य (009७ 2०0०) अथवा रबर की मोहर 
कहता है । | | 

परन्तु आाज भी शासन के कुछ महत्वपूर्ण काये हैं जिन्हें राजा या रानी करते हैं, 
यथा एक मन्त्रिमण्डल के त्याग-पत्र देने पर नये प्रधानमन्ती की छाँठ तथा कामन 
सभा का विघटन । कुछ लेखकों की राय में इन कार्यो के करने की शक्ति अथवा 
परमाधिकार राजा में निहित है। साधारण परिस्थितियों में इनका प्रयोग भी 
मन्त्रियों के परामर्श से होता है और राजा के लिए जहाँ तक प्रधानमन्त्री की छाँट 
का प्रश्न है, विवेक के प्रयोग का अवसर नहीं आता; किन्तु कभी ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं कि राजा अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सके । जब 
कभी कामन सभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो राजा किसे प्रधानमन्त्री 
नियुक्त करेगा ? ऐसे अवध्तर पर तथा मन्त्रिमण्डल के त्याग-पत्न देने पर साधारण- 
तया राजा पू्वगामी प्रधान-मन्त्री से उसके उत्तराधिकारी के विषय में परामर्श लेता 
है। ऐसा भी हुआ है कि राजा ने इस प्रकार का परामर्श नहीं लिया । 
“ १७५७ में स्वेज नहर के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार ने इजिप्ट के विरुद्ध असफल 
सैचिक कार्यवाही की थी, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन श्रधान मन्त्री ईडन 
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को त्याग-पत्र देता पड़ा। उस समय अनुदार दल का ही बहुमत था, किन्तु उसने 
किसी को अपना नया नेता ले चुना था। नेतृत्व के लिए राजा के सामने दो 
तेताओं--भार० ए० बटलर और हेरोल्ड मेकसिलन के बीच में छाँट करने का 
अवसर था । रानी ने दो ब॒जुर्ग राजनोतिज्ञों--चचिल और सेलिसवरी--से मम्त्रणा 
की और भेकमिलत को तया मन्त्रिमण्डल बसाने के लिए आमन्‍्त्रित किया । मजदूर 
दल के नेताओं ते मेकमिलन की छाँट के लिए रानी को अधिक दोष नहीं दिया, 
परन्तु इस बात की आलोचना की कि अनुदार दल को अपने नेता का चुनाव करता 
चाहिए था, जिसे रानी प्रधानमन्तध्री बताती । ऐसा न होने पर रानी को अनुदार 
दल की आन्तरिक राजनीति में फेंसना पड़ा। संबेधानिक दृष्टि से यह एक बड़ी 
गम्भीर बात थी; यदि अनुदार दल मि० मंकमिलन को अपना नेता बनाने को 
तैयार न होता तो रानी के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता । 

सरकार को पदच्युत करने और पालियामेंट (क्ामन सभ्चा) के चिघटन के 
सम्बन्ध में जेतिग्स का मत है कि यदि राजा को ऐसा विश्वास हो जाये कि शासक 
दल को बहुमत का समर्थन नहीं रहा है, तो पहले उसे इस विषय में पूर्ण जानकारी 
करनी चाहिए और यदि उसका विष्वास सच है तो मन्त्तरिमण्डल से त्याग-पत्र 
देने या कामन सभा का विघटन करने पर जोर दे सकता है । परल्तु यदि मंत्रिभण्डल 
राजा की बात न माने तो राजा सन्त्िसण्डल को अपदस्थ कर सकता है। 
हमारी राय में राजा को ऐसा पग उठाने से पूर्व पुरी तरह से भावी परिणामों के 
बारे में सोच लेना चाहिए | यदि कामन सभा का विघटत किया जाये और वही दल 
बहुमत में चुना जाये तो राजा की स्थिति संकटमय हो जायेगी । अत: ज॑निग्स का 
यह मत है कि या तो राजा अपने मन्त्रियों को इस घात के लिए तैयार कर ले कि 
वे उसे कामन सभा के विघटन का परामर्श देंया मन्त्रिमण्डल त्याग्र-पत्त दे दे । 
दूसरे शब्दों में, राजा 'कामन सभा” के विघटत सम्बन्धी अपने परमाधिकार का 
प्रयोग बिना परामशे के नहीं कर सकता । 

शासन कार्यों में (राजा अथवा रानी) का प्रभाव--यह तथ्य कि साधारणतया 
रानी (या राजा) स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक निर्णय नहीं कर सकती, उसे दूसरों 
द्वारा किये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने से वंचित नहीं करता | वास्तव 
में, संदेधानिक रानी की स्थिति ऐसी है कि उसे शक्ति के प्रयोग के तो नहीं किन्तु 
प्रभाव डालने के अनगिनत अवसर मिलते हैं। सावंजनिक मामलों के केन्द्र में स्थित 
होने के नाते रानी की सभी प्रकार की सूचना तक अप्रतिबन्धित पहुँच है तथा 
शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से ऐसा सम्पर्क रहता है जैसा कि अन्य 
किसी का नहीं रहता । सभी महत्वपूर्ण राजकीय प्रपत्ष उसको उपलब्ध होते हैं और 
उसे प्रधाव मन्त्री सहित मन्त्रियों के सामने अपने मत्त रखने के प्रचुर अवप्तर मिलते 
हैं। उसकी स्थिति के स्थायित्व के कारण उसे निरन्तर अनुभव प्राप्त होता रहता 
है । इध्त प्रकार किसी भी राजा या रानी को कई सरकारों (मन्त्रमण्डलों) के साथ 
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कार्य करने का अनुभव होता है । इसके अतिरिक्त उसकी अत्यधिक लोकप्रियता 
ओर प्रतिष्ठा इस वात को सुनिश्चित बनाते हैं कि उसके मतों को आदर के साथ 
सुना जायेगा । निष्कर्प यह है कि राजा (या रानी), जिसमें आवश्यक वैयक्तिक गुण 
हों, ऐसी स्थिति में है कि वह घटनाओं को नियन्त्रित किये बिना प्रभावित कर 
सकता है। शाही प्रभाव में योग देने वाले कारकों में कदाचित सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण यह है कि राजत्व के साथ निष्पक्षता की परम्परा सम्बन्धित है। 
आनुवंशिक राजा की स्थिति विभिन्‍न समूहों व हितों के समर्थन पर निर्भर नहीं 
करती है । 

इस सम्बन्ध में वाल्टर बेजहाँटठ का मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने 
अपने ग्रन्थ अंग्रेजी संविधान” में लिखा है---राजा (80ए०श्रंट्र)) को हमारे जैसे 
संवंधानिक राजत्व (ए0750प70०7व (०747०॥५) में तीन अधिकार प्राप्त हैं-- 
(१) मन्त्रण। देने का अधिकार, (२) उत्साहित करने का अधिकार और (३) चेतावनी 
देने का अधिकार (॥6 ग्रह [0 96 ०णाशा|66, 496 वर 40 ७००प88०, 
(6 ए8॥/: 00 ए़क्षत) और किसी भी बुद्धिमान व चतुर राजा के लिए अन्य 


अधिकारों की आवश्यकता नहीं है । 
8. राजत्व क्‍यों कायम है ? 


आज के प्रजातन्त्री युग में यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपुर्ण है। कुछ आलोचकों 
के मतानुसार अतीत की इस संस्था को बनाये रखना वास्तविक दशाओं के विरुद्ध 
है तथा एक प्रकार का पाखण्ड है अर्थात्‌ अंग्रेज लोग एक बात कहते हैं, परन्तु कार्य 
उसके विपरीत करते हैं । दूसरे शब्दों में, त्रिटिश जाति प्रजातन्‍्त्र की बड़ी समर्थक 
बनती है, परन्तु राजत्व को बनाये हुए है । हमारे मत में ऐसी बात नहीं है, वरन्‌ 
राजत्व का व्यवहार में बड़ा महत्व है । बाकर के अनुसार इस प्रश्न का. उत्तर 
तीन प्रकार से दिया जा सकता है । प्रथम, यह बड़े व्यावहारिक भहत्व की बात 
है कि ब्रिटेन के मन्त्री राजा के मन्ती हैं और उनके पद के साथ राजा के नाम का 
मान जुड़ा है| इंससे मन्त्रियों का पद कहीं ऊँचा और अधिकारपूर्ण हो जाता है, 
क्योंकि वे केवल किसी एक दल अथवा पालियामेंट का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, 
वरन्‌ राज्य के प्रतीक और चुम्बक केन्द्र (०४००० ८था।०) के मन्त्री हैं। 
दूसरे, राजा नियमित रूप से शासन के बारे में जानकारी पाता रहता है और 
मन्‍्त्री उससे सदैव मन्त्रणा करते हैं । प्रधान-मन्त्री निरन्तर राजा से सम्पर्क रखता 
है और मन्‍्त्री उसे पालियामेंट की कार्यवाही तथा केबिनेट की कार्यवाहियों से 
अवगत कराता रहता है | इस प्रकार राजा लम्बे अनुभव का केन्द्र होता है। 
मन्‍्त्री लोग भाते हैं और चले जाते हैं, परन्तु राजा काफी लम्बे समय तक गद्दी 
पर रहता है। तीसरे, प्रत्येक देश में विभिन्‍न शक्तियों के बीच सच्तुलन बनाये 
रखने के लिए कोई व्यवस्था रहती है । ब्रिटेन में भी ऐसा है, इस उद्देश्य की श्राप्ति 
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राजत्व के द्वारा होती है। उसके अस्तित्व से सरकार और विरोधी पक्ष दोनों को 
ही एक प्रकार की प्रतिष्ठा और आवरण मिलते हैं। विरोधी दल “राजा का विरोधी 
चक्ष' (पां5 'श०ां६४५४६ 0779०आंतणा) कहलाता है और सरकार तो राजा की 
सरकार होती ही है। इससे स्पष्ट है कि राजा की भोढ़नी बड़ी विस्तृत है, जो 
सरकार और विपक्षी दल दोनों को ही ढक लेती है । 

बेजहाँ- का मत है कि राजत्व का उपयोग और महत्व दो रूपों में है-- 
प्रतिष्ठा और कार्य (क8ग्री66त एथ02लॉफछ धात छप्जा68 ०१४०५) ॥ ताज 
का मूल्य उसके प्रतिष्ठित (क_्षंट्ठाग्गी८१) रूप में अग्नलिखित बातों में है--(भ) यह 
जन-साधारण के लिए शासन को सुबोधगम्य (६7/०|0]०) बनाता है । (भा) यह 
जन-साधारण के लिए शासल को अभिरुचिपूर्ण बनाता है। (इ) यह शासन को 
ताज से सस्बन्धित धार्मिक परम्परा से सुदढ़ बनाता है । (ई) ताज का सामाजिक 
मुल्य है। (उ) ताज का नैतिक मूल्य है (ऊ) ताज के अस्तित्व के कारण परिवतंन 
ढका रहता है, अतः ऋान्ति के परिणाम बुरे नहीं होते, उदाहरण के लिए, सत्त्‌ 
१८३२ का सुधार कानून । 

ताज का मूल्य कार्यकुशल अंग के रूप में अग्नलिखित बातों में है--(क) मन्त्रि- 
मण्डलों के त्तिर्माण में विशेष अवसरों पर प्रधान मन्त्नी की नियुक्ति में । (ख) मन्त्रि- 
मण्डल के कार्यकाल में ताज को तीन अधिकार प्राप्त हैं---मन्त्रणा किये जाने, 
प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने । (ग) मन्त्रिमण्डल भंग होने पर । 

ब्रिटिश शासन-पद्धति का विकास और अनुभव राजत्व की उपयोगिता व लाभों 
के प्रमाण हैं। ताज उस संविधान का संवधानिक प्रमुख है जिसके लम्बे विकास में 
एक अल्पकाल को छोड़कर कभी कोई गम्भीर अवरोध नहीं आया | वास्तव में 
ब्रिटेन की शासन-पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, किन्तु वे सभी शान्तिपूर्ण ढंग 
से हुए । राजत्व के रहते हुए संविधान का विकास-क्रम बिना क्रान्ति के जारी रहता 
है । भब ताज शासन की वह कीली है जिस पर शासनतन्त्र घृमता है । शासन के 
सभी कार्य ताज के नाम से किये जाते हैं और मन्त्रिमण्डलात्मक शासन-पद्धति 
“वास्तव में उस पर आधारित .है । यह सच है कि संसदीय पद्धति में ताज भी संसद 
के समान ही शासन का लोकप्रिय अंग बन गया है । 

जेनिगः्स कहता है कि हम सरकार की निन्‍दा कर सकते हैं, लेकिन राजा की 
प्रशंसा ही करेंगे । गत २०-३० वर्षों में प्रशासन में पालियामेंट का महत्व काफी 
कम हुआ है; किन्तु इस काल में राजत्व की स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ बनी है । 
राजत्व संवैधानिक स्थायित्व और निरन्तरता के प्रतीक रूप में ही नहीं वरन्‌ ब्रिटेन 
में उदय हो रही नई वास्तविकता के केन्द्री-बिन्दु के रूप में सुरढ़ हुआ है । राजाओं 
ने परिव्तनों को कभी भी रोकने का भयत्न नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने 
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परिवर्तन होने में सहायता दी है और वे स्वयं भी बदले हैं। यही उनके दीर्घकाल 
तक जीवित रहने का कारण है; क्योंकि वे समय के साथ चले हैं । 
अब हम संक्षेप में उन अन्य कारणों का_विवेचन करेंगे जिनके परिणामस्वरूप 
प्रिटेन में राजत्व अभी तक जीवित है--(१) संसदात्मक शासन पद्धति वाली 
फायंपालिका में दो प्रमुखों का होना आवश्यक है---एक नामधारी अथवा संवैधानिक 
और दूसरा वास्तविक | ब्रिटेन में ताज प्रथम प्रकार का प्रमुख है और प्रधान मन्त्री 
दूसरे प्रकार का । इसी भाधार पर बेजहाँद ने ताज को शासन का प्रतिष्ठित 
(प!7॥००) और मन्त्रिमण्डल का कार्यकुशल (९गिटंध्या) अंग बताया है। परन्तु 
यह कहा जाएगा कि राजा के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख का 
कार्य कर सकता है और भव्य देशों में ऐसा ही है। सर्वधानिक दृष्टि से यह सत्य 
है कि राजा का स्थान राष्ट्रपति ले सकता है। परन्तु यहाँ यह बात विचारणीय है 
कि ब्रिटेन के लिए राष्ट्रपति की अपेक्षा ताज क्‍यों अधिक उपयुक्त है ? राजत्व के 
पक्ष में सबसे बड़ा तक यह दिया जाता है कि राजा पैतृक होता है, उसका पद 
अत्यधिक प्रतिष्ठित है और उसे अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति की अपेक्षा शासन 
कार्यों का बड़ा अनुभव रहता है। इनसे भी बढ़कर बात यह है. कि राजा दलगत 
राजनीति से अलग ओर ऊपर होता है और सभी प्रजाजन उसे निष्पक्ष समझते हैं । 
(२) राजत्व राष्ट्रीय एकता और स्थिरता का प्रतीक है--राजा राज्य का 
शारीरिक रूप है और राजत्व साधारण जनता के लिए एक शासन का सुबोधगम्य 
अंग है । ब्रिटिश जनता में राजनीतिक तथा अन्य भेद हैं, दो प्रमुख दलों में से एक 
सत्तारूढ़ रहता है और दूसरा विरोधी पक्ष में; परत्तु सारी जवता अपने को राजा 
के प्रजाजन कहलाने में और सरकारी एवं विरोधी दल क्रमशः “राजा की सरकार” 
व 'राजा का विपक्षी दल” कहलाने में गर्व का अनुभव करती है। इस इ्ष्टि से 
राजत्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक या उसको बनाए रखने वाला है । साथ ही जैसा 
ऊपर बताया जा चुका है, राजत्व शासन व राष्ट्र की स्थिरता का चिन्ह है। उसके 
, रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत शान्तिपूर्ण ढंग से हो गए हैं। मन्द्वी आते हैं 
और चले जाते हैं, किन्तु राजत्व कायम रहता है। राजत्व के रहते हुए जनता 
कानूनों का पालन अधिक अच्छी प्रकार से करती है | 
(३) राजत्व साम्राज्य को एकता के सुत्र में बाँधने वाली स्वर्ण कड़ी (50[66॥- 
पंत: ०१ 4॥6 हएफञा०) और राष्ट्रमण्डली देशों के स्वतन्त्र ब. ऐच्छिक संघ का 
चिन्ह है । यह एक निविवाद सत्य है कि साम्राज्य के विभिन्न अंगों में एकता राजत्व 
के कारण स्थिर रही है। बीते युग में डोमीनियनों और पराधीन उपनिवेशों ने 
सदा ही ब्रिटिश राजत्व के प्रति अपनी वफादारी का श्रदर्शन किया है और उसे 
बनाए भी रक्खा है। थव भी ब्रिटिश साम्राज्य काफी विस्तृत है, जिसके विभिन्न 
अंग और स्व॒तन्त्र उपनिवेश राजत्व के श्रति अभी तक वफादार हैं। यदि कभी 
ब्रिटेन निवासी ताज के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति रखते को तैयार हो जाते त्तो 
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यह स्वाभाविक था कि साम्राज्य व राष्ट्रमण्डल के अनेक सदस्य अब तक ब्रिटेन से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते । आज भी ब्रिटिश राजा या रानी राष्ट्रमण्डल में 
सम्मिलित राज्यों के स्वतन्न्न और ऐच्छिक संघ का श्रमुख (कप्रलछत ० 6 
ए०शणरणाफ़व्धा0) है और केनाडा, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलेंड भादि स्वततन्त्त 
उपनिवेश उसे अपने राज्यों का प्रमुख मानते हैं। समय-समय पर ब्रिटिश राजा या 
रानी राष्ट्रमण्डल के विभिन्न राज्यों व प्रदेशों को सैर को जाते हैं और वहाँ उनका 
अपूर्च स्वागत होता है । 

(४) राजा ब्रिटिश सस्राज का प्रमुख है और राजा का दरबार सामाजिक जीवन 
का केन्द्र हे। सामाजिक व्यवहार और पहनावे इत्यादि में राजघराना ब्रिटिश 
समाज के लिए अनुकरणीय है । जिस किसी परोपकारी था दान संस्था के साथ 
राजा या रानी का नाम जुड़ जाता है, उसके काय॑ में बड़ी प्रगति होती है। यदि 
किसी सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य के समर्थन में राजा था रानी की अपील निकल 
जाती है तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है । 

(५) राजा इंगलेंड के स्थापित घर्चे का भी प्रमुख है। जिसके कारण राजत्व के 
साथ देवत्व का अंश जुड़ा है। इस कारण राजा का स्थान वहाँ के समाज में 
और भी सुद्ढ़ वत गया है। नए विचारों के व्यापक अ्रभाव के बावजूद भी अभी 
तक अनेक ब्रिटिश-न्‍जन राजा में देवत्व का रूप देखते हैं और इस कारण से भी 
राज्य के कानूनों का पालन करते हैं अतएवं यह कहना उचित होगा कि राजत्व 
ब्रिटिश शासन को धर्म की शक्ति से भी अधिक सुदृढ़ बनाता है । | 

(६) मनोवेज्ञानिक दृष्टि से राजत्व का बड़ा महत्व है। यह सच है कि राजत्व 
व्यवहार में बड़ा उपयोगी और मृल्यवान सिद्ध हुआ है, किन्तु यह बात भी सत्य है 
कि राजत्व का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। शासन और राजनीति में तर्क 
और बुद्धि के साथ-साथ भावों और भावनाओं का बहुत महत्व है और राजत्व 
मनुष्य के भावों को बहुत प्रभावित करता है छ बाकर कहता है कि यदि राजा केवल 
एकमात्र चिन्ह और आकर्षण का केन्द्र होता, तब भी शासन में एक अत्यधिक 
मूल्यवान कार्य पूरा करता | हम भूल जाते हैं कि /राजनीति की दुनिया में भावों 
और भावनाओं का बड़ा महत्व है। राजा के महल में रहते हुए ब्रिटिश प्रजाजन 
शान्ति से सोते हैं । 

(७) ब्रिविश जाति अपनी रुढ़िवादिता के लिए विव्यात है। ब्रिटिश लोग किसी 
भी पुराती संस्था को उखाड़ फेंकने में विश्वास नहीं करते । वे समय की बदलती 
हुई परिस्थितियों तथा नए विचारों के अनुकूल उसमें आवश्यक परिवर्तन करते 
रहते हैं । ब्रिटिश संविधान का विकास इस तथ्य का सबसे सुन्दर प्रमाण है । ब्रिटिश 
जाति का रूढ़िवादी इष्टिकोण भी राजत्व को बनाए रखने में बड़ा सहायक रहा है । 
अंग्रेज अपनी कान्तियों में भी रूढ़िवादी रहे हैं । 
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(८५) ऐसी लाभकारी संस्था पर, ज॑सी कि राजत्व है, कोई विशेष व्यय नहीं 
होता। राष्ट्रीय वजट के १ प्रतिशत का केवल बीसर्वाँ भाग राजत्व पर व्यय होता 
है । इससे कुछ ही कम निर्वाचित राष्ट्रपति पर व्यय करना पड़ेगा इस दृष्टि से भी 
राजत्व के विरुद्ध कोई आवाज कभी नहीं उठी । 

(८) राजत्व के उन्मूलन से ब्रिठेन में प्रजातन्‍त्र उससे अधिक जनततन्त्वात्मक नहीं 
होगा जितना कि आज है, क्‍योंकि जनता के प्रतिनिधियों का शासव की शाखाओं 
पर पूर्ण नियन्त्रण है । 

(१०) राजत्व के उन्मूलन से अत्य परिवर्तन भी आवश्यक होंगे, जिनका 
राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बिना इंगलेंड का चर्च बिता ध्चजमात्र 
प्रमुख के रह जाएगा; इसके परिणामस्वरूप सामाजिक प्राथमिकताओं का फिर से 
निर्धारण करना पड़ेगा; और ब्रिटिश शासन की सम्पूर्ण सरकारी नामावली बदलनी 
पड़ेगी । 

५. प्रिवी परिषद्‌ 

प्रिवी कौंसिल का ब्रिटिश शासन की विभिन्न संस्थाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से 
भहत्वपूर्ण स्थान है। इसी परिषद्‌ से कौबिनेट की उत्पत्ति और विकास हुआ है । 
यहाँ पर इसके मुख्य पहलुओं का ही संक्षिप्त विवेचन दिया जाएगा । 

प्रिवी परिषद्‌ की सदस्यता-- इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इस 
समय इसके सदस्यों की संख्या ३०० से ऊपर है। केबिनेट के सभी सदस्य इस 
परिषद्‌ के सदस्य हीते हैं। केन्टरबरी और यॉको के लाटपादरी और लन्दन का 
पादरी भी इसके सदस्य होते हैं । इसके सदस्यों में वे लाड, जो ब्रिटेन या साम्राज्य 
के अन्य देशों में उच्च पदों पर रहे हों तथा साम्राज्यीय देशों के वे व्यक्ति भी, 
जिन्होंने सरकारी नौकरी, कला, साहित्य, विज्ञान या कानून बादि के क्षेत्र में विशेष 
थोग्यवा दिखाई ही, सम्मिलित रहते हैं । सभी प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति ताज 
हारा की जाती है और यह सदस्यता जीवन भर के लिए होती है। इसके सदस्यों 
को महामाननीय कहकर सम्बोधित किया जाता है । 

ब्रिवी परिषद्‌ के कार्य---अआजकल इसके मुख्य कार्यों में इन्हें सम्मिलित किया 
जाता है--(१) नए मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को शपथ दिलाना; (२) विश्वविद्यालयों, 
स्युनिसिपल कारपोरेशन और अस्य संस्थाओं को चार्टर देना; (३) शरिफ नामक 

अधिकारियों की नियुक्ति करना; (४) ताज के सम्मुख विभिन्न प्रकार के सपरिपद्‌ 
भादेश (07ठथ-नं7-00फाटो!) उसकी स्वीकृति के लिए रखना; (१) ताज को 
शाही उद्घोषणाओं (९०एश 77००थ्याश्ा075) के विषय में परामर्श देना | इनमें 
से कुछ उद्धोषणाओं का सम्बन्ध कॉमन सभा के _विघटन अथवा पालियामेंद के 
आहत करने से होता है। इन उद्घोषणाओं की वंधता पार्लियामेंद द्वारा निर्मित 


कामूनों के ही समान होती है । 
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सपरिषद्‌ आदेश--ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें संवधामिक सिद्धान्त का 
आधारभूत अन्तर है। एक श्रेणी में तो वे आदेश सम्मिलित हैं जिन्हें शाही 
परमाधिकार के आधार पर जारी किया जाता है जैसे वे आदेश जो उपनिवेशों के 
गवर्नरों को दिए जाते हैं और जिनमें शाही अनुदेश दिए हुए होते हैं। दूसरी श्रेणी 
में वे आदेश भाते हैं जिन्हें पालियामेंट के कानूनों के अन्तर्गंत जारी किया जाता है 
(४2४:00/09) और जो एक प्रकार के अधीनस्थ विधि-निर्माण (4७०४७४९० 
68४&607) में सम्मिलित किए जाते हैं । प्रिवी परिषद्‌ की बैठकों में जिनमें आदेः 
बनाए जाते हैं, जो भी परिषद्‌ के सदस्य उपस्थित होते हैं, वे उनकी आधारशू 
नीति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। यह उत्तरदायित्व ऊर 
मन्त्रियों का होता है जिनके विभागों में आदेशों का निर्माण होता है । कुछ आदेः 
अनिवार्यतः लन्‍्दन बजट में प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सरकार द्वारा अधिकृर 
पत्र है। 

प्रिवी परिषद्‌ की बंठकें--इसकी बंठकों में साधारणतया ५-७ सदस्य भाग लेः 
हैं और उनके लिए गणपूर्ति (वए०प्रा॥) केवल ३ सदस्यों की उपस्थिति है। न 
राजा (अथवा रानी) के राज्याभिषेक ((0०740४०४) के अवसर पर सभी सदस्य 
को आमन्त्रित किया जाता है और उनकी काफी बड़ी संख्या उपस्थित रहती है 
जब राजा या रानी की मृत्यु होती है अथवा वह अपना विवाह करने के इरादे क॑ 
घोषणा करता है (या करती है) तब भी पूर्ण परिषद्‌ की बैठक बुलाई जाती है 
अन्य अवधरों पर केवल उन सदस्यों को ही बुलाया जाता है जो अधिक क्रियाशीर 
होते हैं । । 

प्रिवी परिषद्‌ की समितियाँ--परिषद्‌ की कई समितियाँ हैं जिनकी बैठक पुण 
परिषद्‌ की बैठकों से इस बात में भिन्न होती हैं कि उन्ममें राजा (या रानी 
संवैधानिक रूप से भांग नहीं ले सकता । इन समितियों के कार्य परामर्शदात्नी हैं 
इनमें से कुछ के नाम ये हैं--चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान, औद्योगिक कृषि, प्रवार्स 
देशों आदि विषयों के बारे में अनुसंघान कार्यो के लिए समितियाँ | श्रिवी कौंसिल 
की सबसे महत्वपूर्ण समिति न्यायिक समिति! (एतांछंब 0०००) है जो 
राष्ट्रमण्डल तथा साम्राज्य अधीन देशों में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर अपील का 
अन्तिम न्यायालय है । इसके अपीलीय अधिकार-क्षेत् का आधार सामान्य कानून 
का वह सिद्धान्त है जो यह मानता है कि राजा के सभी प्रजाजनों को सपरिपदु 
राजा के सामने अपील करने का अधिकार है । 
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भश्च 


१. प्रिटिण संचिधान में ताज (राजमुकुट) से आप क्या समझते हैं ? राजा! और “ताज! 
का अन्तर स्पष्ठ फीजिए तथा ताज की स्थिति व शक्तियों का बर्णत कीजिए । 

२. निम्नलिब्वित कथनों को समन्नाहइए-- 
(अ) राजा कोई भूल नहीं करता ।! | 
(आ) 'राजा फी मृत्यु हो गई है, राजा चिरंजीवी हो ॥! 

३, ब्रिटिश राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता ।” इस कथन फ्री व्यार्या कीजिए | 

४. ब्रिटिश शासन में राजा की स्थिति का वर्णन करते हुए बताइए कि ब्रिटेन में राजत्व गर्गो 
जीवित है ? 

५, प्रिवी परिषद्‌ बया है? इसकी कारयं-प्रणाली व इसके कार्यों का वर्णव कीजिए । 

हू. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(भ) पान की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हुई है 
(व) राजत्व साम्राज्य की एकता का प्रतीक है । 
(स) सिविल लिस्ट । 
(द) परमाधिकार । 


| 


३, केबिनेंट और मन्त्रिमण्डल 


१. केबिनेट पद्धति और सन्द्रिमण्डल की रचना 

कैबिनेट! क्‍या है ?--यह ब्रिटिश शासन पद्धति का प्राण तत्व है।यह 
शासन सत्ता का केन्द्रीय अंग है, जो अब कामन सभा पर भी नियन्त्रण रखता[है 
और प्रशासन का संचालन करता है । वाह्य रूप में केविनेट राजा के परामशंदाताओं 
का एक समूह है, व्यवहार में यह एक विशेष प्रकार का समूह है । राजा को प्रधान 
मन्त्री की छाँट में स्वतन्त्रता नहीं है और प्रधान मन्त्री अपने सहयोगियों को नियुक्त 
करता है । लास्को के शब्दों में 'केविनिट आवश्यक रूप में उस दल या मिले जुले 
दलों की समिति है, जो कामन सभा के वहुमत का समर्थन पाते हैं ।”' ज॑निग्स के 
अनुसार केबिनेट के सदस्य राजा के वे विश्वास प्राप्त सेवक हैं जो प्रिवी कौन्सिल 
में सदस्य होते हैं। सार में, केबिनेट राष्ट्रीय नीति का निदेशन करने वाला 


निकाय है। 
लॉबेल के अनुसार केबिनेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में 'पहियों के भीतर 


पहिया (ए॥6०० शांधा। ज्ञा।००४७५) है ।” यदि पालियामेंट को शासन का प्रमुख 
पहिया मानें तो उसका (मुख्यतः कामन सभा का) वहुमत दल जिससे केविनेट 
के सदस्यों को छाँठा जाता है उस पहिये के भीतर का पहिया हुआ और मन्त्रिमण्डल 
इस पहिये के भीतर पहिया है; क्योंकि इसमें बहुमत दल के प्रमुख नेताओं अथवा 
सदस्यों को लिया जाता है | केविनेट मन्त्रिमण्डल पहिये के भीतर एक छोटा पहिया 
है. जैसा कि आगे के विभाग में मन्त्रिमण्डल और केविनेट के अन्तर से स्पष्ट होगा। 
यह सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेताओं से मिलकर बनती है और यह उसकी नीति को 
आगे बढ़ाती है, क्योंकि इसका कामन सभा पर नियन्त्रण रहता है। जहाँ तक इसकी 
शक्तियों का सम्बन्ध है, सभी लेखक यह मानते हैं कि केबिनेट ताज के परमाधिकारों 
की उत्तराधिकारी है! कार्टर ने केविनेट को सामूहिक कार्यपालिका और विधायी 
प्रस्तावों के निर्धारण का सामूहिक साधन बताया है, [अर्थात्‌ यह कार्यपालिका और 
विधायी दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ (रखती है।' यथार्थ में, यह प्रिवी कौन्सिल 
की समिति और पालियामेंट के दोनों सदनों की समित्ति का मेल है। मनरो -के 
शब्दों में इसकी संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार है--“यह ताज के परामर्शंदाताओं 
का ऐसा निकाय है, जिन्हें प्रधान-मन्त्री ताज के नाम से कामन सभा के बहुमत की 
स्वीकृति से छाँटता है ॥* स्ट्रांग के अनुसार (केबिनेट) कार्यपालिका पद्धति का सार 
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यह है कि अन्तिम विश्लेषण में केबिनेट पार्लियामेंट की एक समिति है जो प्रजातन्त्र 
के विकास के साथ कामन समा की समिति होती चली गई है ।' 
फेबिनेट पद्धति के मुख्य लक्षण अयवा विशेषतायें---विभिन्‍न लेखकों ने इस पद्धति 
की भिन्न-भिन्न विशेषताओं पर वल दिया है । यहाँ पर हम उनमें से प्रमुख का अति 
संक्षिप्त विवेचन करेंगे--(१) राजनीतिक विचारों और कार्यक्रम में एकता अथवा 
एफरसता--केविनेट के सदस्थ साधारणतया एक ही दल अथवा मिले-जुले दलों से 
उांटे जाते हैं; उनके राजनीतिक विचार एक समान होते हैं और वे एक ही कार्ये- 
क्रम को स्वीकार करते हैं। (२) मन्त्रियों का उत्तरदायित्व--केविनेट के सभी 
सदस्य संयुक्त अथवा सामूहिक रूप से पालियामेंट, व्यवहार में कामन सभा के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं । 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अभिप्राय इस प्रकार है: केबिनेट में जो 
कुछ भी होता है, उसका प्रत्येक सदस्य जो त्याग-पत्र नहीं देता, उसके निर्णयों के 
लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उस निर्णय से हट नहीं सकता । उसे बाद में 
यह कहने का अधिकार नहीं है कि एक बात में वह समझौते से सहमत हो गया 
जवकि दूसरी बात में उसके सहयोगियों ने उससे अपनी बात मनवा ली। केत्रिनेट की 
बठकों में अनेक प्रश्नों व प्रस्तावों पर वाद-विवाद होता है, और उन पर एकमत्त 
या बहुमत से निर्णय होते हैं । परन्तु कोई भी निर्णय हो जाने पर केबिनेट के सदस्य 
ही नहीं वरन्‌ अन्य मन्त्री भी, जो उसके सदस्य नहीं होते, उन निर्णयों से बंध जाते 
हैं। यदि पालियामेंट में कोई मन्त्री उस विषय पर बोले अथवा उस प्रश्न पर मत 
लिया जाये तो प्रत्येक मन्त्री को उस निर्णय का समथ्थेन करना होता है । इसी 
कारण सभी मन्त्री एक साथ तंरते व डूबते हैं । 
मम्त्रियों के उत्तरदायित्व के दो पहलू और हैं--(अ) ब्रिटेन में मन्त्री संवैधानिक 
रूप से ताज के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं; किन्तु अब यह विचार एक कानूनी 
कल्पना मात्र (62० ॥0०70०7) है। (ब) प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग के कार्यों के 
लिए भी पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है । कभी कोई मन्त्री अपने व्यक्तिगत 
निर्णय या विवेक में ऐसी भूल कर बंठता है जिसके लिए पालियामेंट उसकी तीक्न 
आलोचना करती है और केविनेट उसके लिए अपने को उत्तरदायी नहीं समझती । 
ऐसी स्थिति में उस मन्त्री को त्याग-पत्न देना पड़ जाता है। 
(३) केबिनेट सामान्य कार्यक्रम को लागू करती है--मन्त्रिमण्डल के सभी 
सदस्य एक ही कार्यक्रम को अपनाते और लागू करते हैं। इसी कारण शासन के 
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सभी विभागों के कार्यों में समन्वय रहता है । (9) गोपनीयता--केबिनेट की बैठकों 
की कार्यवाही और सिद्धान्त वास्तव में गुप्त रखे जाते हैं। केबिनेट एक प्रकार की 
गुप्त समिति है अर्थात्‌ सिद्धान्त वास्तव में गुप्त रखे जाते हैं । केविनेट एक प्रकार की 
गुप्त समिति है अर्थात्‌ इसके सदस्यों में यदि मतभेद भी होते हैं तो उन्हें जनता 
के सामने नहीं लाया जाता, केवल केविनेट के निर्णय ही प्रकाशित होते हैं । 
(५) एकल कार्यपालिका--इसी कारण से केबिनेट को एकमत वाली कार्यपालिका 
माना जाता है। (६) प्रधान मन्‍्त्री का नेतृत्व--प्रधान मन्त्री केविनेट का प्रमुख 
होता है। वही अपने सहयोगियों की छाँट करता है और केविनेट की बैठकों का 
सभापतित्व करता है । इसी कारण इसकी बंठकों में राजा भाग नहीं लेता । 


केबिनेट का सहत्व--इसे विभिन्न लेखकों ते भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त किया' 
है। यहाँ पर उनके मतों का उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है। बेजहॉट के 
अनुसार यह वह यन्त्र है जो शासन के विधायी अंग को कार्यपालिका से जोड़ता 
है । लॉवेल ने इसे राजनीतिक महराव की आधारशिला (॥(०ए४(076 ०7 ॥॥6 
एणा४ंट्ब्ो आग) बताया है। जोन भेरियट के शब्दों में 'यह वह चूल है जिसके 
चारों ओर राजनीतिक तन्‍्त्र घूमता है। डायसी ने लिखा है---'जबकि राज्य का 
प्रत्येक कार्य ताज के नाम से किया जाता है, इंगलेंड की कार्यपालिका की वास्तविक 
अध्यक्ष केबिनेट है। सिडनी लो के अनुसार 'केविनेट उत्तरदायी कार्यपालिका है, 
, जिसके हाथ में प्रशासन का पूर्ण नियन्त्रण और राष्ट्रीय कार्यों का सामान्य निदेशन 
है ।' रेम्जे म्यूर ने इसे 'राज्य के जहाज का स्टीर्यारिंग व्हील' बताया है । ग्लेडस्टन 
के शब्दों में आधुनिक काल के राजनीतिक संसार में केविनेट सम्भवतः सबसे अधिक 
भाश्वयंजनक रचना है, अपनी प्रतिष्ठा के लिये नहीं वरन्‌ अपनी चतुराई, लचक 
और शक्ति की बहुमुखी विभिन्‍नता के लिए। हाल्डेन समिति की रिपोर्ट में केबिनेट 
को सम्पूर्ण शासचतन्त्र की मुख्य कमानी बताया गया है। हम जेनिग्स के इस मत 
से पूर्णतया सहमत हैं : 'केविनेट ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति का अन्तर्भाग है, यह 
सर्वोच्च निदेशक निकाय है। यह विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और 
ब्रिटिश शासन-पद्धति को एकता प्रदान करती है।” इन मतों और उद्धरणों के 
आधार पर तथा ब्रिटिश शासन-पद्धति में केबिनेट के वास्तविक भाग को देखते हुए 
यह कहना उचित होगा कि केविनेट ब्रिटिश शासन-पद्धति की वास्तविक कार्य- 
पालिका है, जिसके हाथ में प्राय: सम्पूर्ण कायंपालिका शक्ति है, जो विधि-निर्माण 
कार्य में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग लेती है अर्थात्‌ शासन की नीति व कार्यक्रम 
निर्धारित करती है, जो सम्पूर्ण प्रथालन का नियन्त्रण, निदेशक और निरीक्षण करती 
है और जो ताज के नाम में शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है । 
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“४ केबिनेट ओर मन्तव्रिमण्डल की रचना में अन्तर--ब्रिटेन के सभी मन्त्रियों के 
समूह में ६० या इससे भी अधिक सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में १४-२० के 
लगभग सवसे महत्वपूर्ण मन्त्री अथवा कैंविनेट के सदस्य होते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
म स्त्रिमण्डल में केविनेट के सदस्यों के अतिरिक्त राज्य मन्त्री व संसदीय सचिव भी 
होते हैं । केविनेट और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, उसमें 
नया प्रधान मन्त्री आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता है, किन्तु मन्त्रियों की 
साधारणतया तीन ही श्रेणियाँ हैं--प्रथम, केविनेट के सदस्य, प्रधान मन्त्ती, वित्त- 
मन्ती, गृह-मन्त्री, विदेश-मन्त्री, राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धों, उपनिवेशों व स्कॉटलेंड के 
सेक्रेटरीज अर्थात्‌ मन्त्री, व्यापार मन्त्री, प्रतिरक्षा, कृषि और मछली तथा श्रम 
विभागों के मन्त्री !9दूसरी श्रेणी के मन्त्रियों को अब 'केबिनेट पद का भन्त्री” कहते 
हैं । इसका अर्थ यह है कि ऐसे मन्त्रियों को केबिनेट की उन बंठकों में भाग लेने के 
लिए आमन्त्रित किया जाता है, जिनमें उनके विभागों से सम्बन्धित मामले 
विचाराघीन होते हैं ।9तीसरी श्रेणी में राज्य-मन्त्री अथवा उप-मन्त्री आते हैं। जो 
ऐसे विभागों में, जिनमें अधिक काम होता है उप-मन्त्री के समान होते हैं ज॑से 
आजकल विदेश विभाग में एक-एक राज्य-मन्त्री है ॥/स्वोथी श्रेणी में कुछ संसदीय 
सचिव अथवा उप-सचिव होते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण विभागों के मन्त्रियों की 
पालियामेंट के कार्यो में सहायता करते हैं। इस श्रेणी में साधारणतया कम आयु 
वाले सदस्यों को लिया जाता है, जिन्हें एक प्रकार से उच्चतर श्रेणी के पदों के लिए 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 
प्रधान मन्त्री की नियुक्ति ताज द्वारा की जाती है और साधारण परिस्थितियों 

में ताज की छाँट सीमित होती है; क्‍योंकि प्रधान मन्त्री कामन सभा में बहुमत दल 
का नेता होता है। प्रधानमन्त्री की छाँट पर ही मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की 
छांट निर्भर होती है; अतएवं यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशेष परिस्थितियों में 
कठिन कार्य होता है । किन्तु ऐसे अवसर भी आ सकते हैं कि जन्न किसी एक दल 
का स्पष्ट बहुमत न हो अथवा प्रधानमन्त्ती किसी कारण त्याग-पत्र दे दे और वहुमत 
दल अपने नेता का चुनाव न कर पाए जैसा कि सन्‌ १४४७ में हुआ । साधारण 
परिस्थितियों के विषय में तो यही कहा जा सकता है कि प्रधान मन्त्री वास्तव में 
अपने आप नियुक्त होता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधान मन्‍्त्री की सिफारिश 
से ताज द्वारा की जाती है। अपने सहयोगियों की छांट में कानूनी दृष्टि से, प्रधान 
मन्त्री पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। 

“ मन्विमण्डल में दोनों सदनों के सदस्यों का श्रतिनिधित्व रहता ह, है,.।. मन्तिमण्डल 
कें सदस्य केवल पालियामेंट के सदस्य ही हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जा 
नियुक्ति के समय पालियामेंट का सदस्य न हो, केवल ६ माह तक की वाल 
लिए मन्त्री बनाया जा सकता है, इस बीच में या उसे ला्ड की उपाधि देकर लताड 
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सभा का सदस्य बना लिया जाता है या वह किसी निर्वाचन क्षेत्र में उप-घुनाव में 
चुनकर था जाता है, भनन्‍्यथा उसे मन्त्री पद छोड़ना पड़ता है। 

मन्त्रिमण्डल में बहुमत दल के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है 
तथा प्रमुख नेताओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे दल के सभी सदस्यों का 
समथ्थत प्रधान मन्तरी को मिलता रहे । मन्त्रियों की छाँट करने में प्रधानमन्त्री को 
संयुक्त राज्य के विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। 
अन्य बातों में, जिनका ध्यान प्रधान मन्त्री को रखना होता है, हम इन्हें रख सकते 
हैं-- (अ) ताज का प्रभाव, (आ) सामाजिक, आथिक तथा धामिक व्यवस्था, 
(३) मन्त्री पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता व क्षमता और | 
(ई) प्रधान मन्त्नी के महत्वपूर्ण सहयोगियों का प्रभाव । 

सच्त्रिमण्डल की रचना--मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या तथा विभिन्न पदों 
के नामों में समय-समय पर परिवर्तन.होते रहते हैं फिर भी मन्त्रियों के विभिन्न 
पदों को इन वर्गों में रखा जा सकता है--(१) प्रधान भन्त्री--यह मन्त्रिमण्डल 
अथवा सरकार का माना हुआ प्रमुख होता है और उसके अधीन कोई विभाग नहीं 
रहता । (२) विभागीय मन्‍्त्री--इस श्रेणी में ७ प्रमुब॒ विभागों विदेश, गृह, 
उपनिवेश, युद्ध, जल सेना, स्कॉटलैंड व राष्ट्रमण्डल के मामलों के मन्त्री 
(8८०८५ 65 0 886), कृषि, मछली और खाद्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
गृह-निर्माण व स्थानीय शासन, परिवहन, विर्माण-कार्य आदि विभागों के मन्‍्ती 
और कुछ ऐसे मन्ती जिनके पुराने नाम चलते हैं. यथा वित्त-मन्त्री (4००७० 
० 6 कषाव्व॒ुण्थ), व्यापार-मन्त्री ([26अंवल्य। ० 86 90क70 ० 7789०), 
नो-सेवा मन्ती (॥6 ज्वा5६ 7,076 ० ॥॥6 &67ए799) और पोस्टमाटर जनरल 
आदि सम्मिलित हैं, (३) ऐसे भन्‍्त्री जो विभिन्न परम्परागत पदों को धारण करते हैं, 
किन्तु किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते, जैसे श्रिवी कौन्सिल का प्रधान ([.णव 
एढ्शतशा। 00 06 0०0एफला), लार्ड प्रिवीसील, लेंकेस्टर की डची का चांसलर, 
पे-मास्टर जनरल ओर बिना विभाग का मन्‍्त्री । (8) राज्य मन्त्री, जो एक प्रकार 
से उप-मन्त्री होते हैं। (५) अवर या जूनियर मन्त्री अथवा संसदीय सचिव या 
उपसचिव | ; 

मन्त्िमण्डल का निर्माण करने के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री किसी भी मनन्‍्त्रीसे £ 
त्याग-पत्र माँग सकता है । यदि प्रधान मन्त्री त्याग-पत्न देता है तो उसके त्याग-पत्र 
का अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के त्याग-पत्न से है। प्रधान मन्ती समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार अपने मन्त्रिमण्डल में बिना त्याग-पत्न दिए ही परिवर्तन कर लेता 
है । जब किसी एक दल का वहुमत नहीं होता तो दो दल मिलकर एक सामान्य 
कार्यक्रम के जाधार पर मिला-चुला मन्त्रिमण्डल (00207 )ैशागरला9) बनते दे । 
से दन किसी एक सदस्य की अपना नेता बना लेते हैं और उसे ताज प्रधान मन्त्री 
बद पर नियुक्त करता है। युद्ध अथवा अन्य संकट के काल में राष्ट्रीय सरकार 
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है भी घ्थापना हो सकती है। ऐमी सरकार में तीनों ही प्रमुख दलों के सदस्य 
सम्मिलित किए जाते हैं। मन्त्रियों के वेतन मुख्यतः सन्‌ १६७२७ और सन्‌ ७४५७ 
के कानूनों से निर्धारित हैं | प्रधाव मन्त्री को १९,००० पौण्ड वाषिक मिलते हैं, 
लाड चांसलर को १२,००० पौण्ड, अन्य मन्त्रियों को ५४,००० पौण्ड और जनियर 
मन्त्रियों को २,५०० पौण्ड । ध 
छोटी बनाम बड़ी क्रेविनिट--प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान युद्ध 
फेविनेट का निर्माण हुआ था जिसके सदस्यों की संख्या बहुत छोटी थी। दूसरे 
विध्व-युद्ध के आरम्भ में चेम्बरलेन की केबिनेट में कुल & सदस्य थे, जिनमें ५ 
मन्त्तियों पर विभागीय उत्तरदायित्व था | जब विन्सटन चचिल ने प्रधान मन्त्री पद 
सम्भाला तो उन्होंने इस संख्या में परिवर्तन नहीं किया । उन्होंने आरम्भ में अपने 
सहित कुल ३ मन्त्री रखे परन्तु बाद में अन्य मन्त्री जोड़े, फिर भी युद्ध के अन्त 
तके केविनेट के सदस्यों की संख्या ८-४ से अधिक नहीं बढ़ी । कुछ समय से इस 
सुझाव पर वल दिया जा रहा है कि केबिनेट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 
इसके सदस्यों की संख्या काफी कम होनी चाहिए। इसमें केवल ऐसे ही मन्ती 
सम्मिलित किए जायें जिन पर विभागीय प्रशासन का उत्तरदायित्व न हो और 
नका मुख्य कार्य अन्य मन्त्रियों के कार्यों की देख-रेख ही हो;##॥ इस सुझाव के पक्ष 
| यह तक दिया जाता है कि आजकल विभागीय प्रशासन का कार्य इतना बढ़ 
या है कि विभागीय मन्‍्त्री दीर्घघालीब नीति व केबिनेट पत्नों पर विचार करने 
/ लिए काफी समय नहीं पाते । 
२. केबिनेट और मन्त्रिमण्डल के कार्य व शक्तियाँ 
विधि-निर्माण करना अब प्रत्येक मन्त्रिमण्डल का एक आवश्यक काये हो गया 
 मन्त्रिमण्डल के मुख्य कार्यों में एक प्रमुख कार्य प्रशासन का भी है और अब 
! कैबिनेट का प्रशासन पर संसद से भी अधिक नियन्त्रण है। अतएवं केविनेट 
'टिश संबंधानिक पद्धति का बिजली (शक्ति) घर है ।! बह ऐसी अनोखी सत्ता का 
प्नोग इन कारणों से करती है---(१) केजिनेट शासन की कायेपालिका शाखा है, 
ग्रेंकि इसके सदस्य मन्त्री होते हैं और वे सरकारी विभागों के अध्यक्ष हैं। 
१) यह विधानमण्डल की स्टीर्यारिंग समिति है; दो तीन पीयरों को छोड़कर इसके 
भी सदस्य पालियामेंट के सदस्य होते हैं। तीसरे, यह बहुमत दल की समिति 
क्योंकि यह विश्वसनीय और परखे हुए दलीय प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर वनती 
| सरल भाषा में केविनेट के कार्यों को हम अग्नलिखित शीषंकों के अन्तर्गत 


बे सकते हैं--- 


न्‌फ़& (घक्कांएल, फिष्शशणर, 458 ॥6 90फश--70प्रडट५ 0 (96 670#2 37657 


(०700० $१४(९००, 
>-रेबग्सारबीडल बाधवे शिक्वार्य, १ध०एश॥ए ०77०४] $४5८०5--४िण०7० 9: 83. 


केविनेट और मन्त्रिमण्डल [ ४५ 


केबिनेद के विधायो को कलर में अब यह केबिनेट का अत्यधिक महत्वपूर्ण 
कार्य है, क्योंकि केबिनिट ही शासन की सर्वोच्च नीति व कार्यक्रम को निर्धारित 
करती है और उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण 
कराती है। विप्लिन्न विधेयकों के प्रारूप कानूनी परामर्श से सरकारी अधिकारी 
तैयार करते हैं, किन्तु उन पर अन्तिम स्वीकृति केविनेट ही देती है और उन्हें 
पालियामेंट में भी मन्त्री पेश करते हैं तथा अपने दल के बहुमत समर्थन से पास 
कराते हैं। पालियामेंट के नए सत्न के आरम्भ पर राजा या रानी का भाषण भी 
(89०९८०॥ +०73 [06 १४707०), जिसमें सरकार की प्रस्तावित नीति और कार्यक्रम 
का वर्णन होता है, केविनेट द्वारा स्वीकृत होता है “समय-समय पर प्रधान मंत्री 
विदेश मंत्री या अन्य मंत्री विदेश नीति अथवा आसन्तरिक नीति से सम्बन्धित प्रश्नों 
पर महत्वपूर्ण घोषणायें करते हैं, जिन्हें यथासमय कार्यरूप दिया जाता है। अन्त 
में, विभिन्‍न कानूनों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सैकड़ों सपरिषद्‌ आदेश निकलते हैं ज॑ 
विभिन्‍न विभागों में ही तैयार किये जाते हैं, किन्तु उनके निर्माण में भी केविनेट की 
स्वीकृति भिहित है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सरकारी नीर्ि 
और कार्यक्रम का निर्धारण केबिनेट करती है न कि मंत्रिमण्डल । वास्तव में के बिनेः 
ही सर्वोच्च मननात्मक निकाय है, जिसकी बैठकीं साधारणतया सप्ताह में १-: 
बार होती हैं। सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल की कभी भी कोई बंठक नहीं होती । केब्िनिट हे 
वाहर के मंत्रियों को तो केविनेट द्वारा निर्धारित नीति को कार्यरूप दिया जाता है 
कार्यो व शक्तियों की दृष्टि से केबिनेट और मंत्रिमण्डल ((धव7879) में यह सबसे 
महत्वपूर्ण अन्तर है । केबिनेट ही पालियामेंट के कार्यक्रम को निर्धारित करती है। 
फ्रेबिनिंठ के कार्यपालिका सस्बन्धी कार्य--वास्तव में तो केबिनेट राष्ट्र कक॑ 
सर्वोच्च कार्यपालिका हैं। केबिनेट के मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों का प्रमुख कार 
पालियामेंट द्वारा स्वीकृत नीति और कार्यक्रम भर्थात्‌ कानूनों को क्रियात्मक रूप देना है 
क्योंकि विधि-निर्माण सिद्धान्त रूप में तो पालियामेंट का ही मुख्य काये है, यद्यपि 
उसमें अर्बे अति महत्वपूर्ण भाग केबिनेट का रहता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका के 
रूप में केबिनेट सस्‍्पूर्ण शासन का ताज के नाम में संचालन करती है। देश के 
प्रशासन पर नियन्त्रण, निर्देशन व अधीक्षण के अधिकार व शक्तियाँ केबिनेट में ही 
निहित हैं । शासन अथवा प्रशासन को सुचारु रूप में चलाने के हेतु केबिनेट आवश्यक 
निर्णय करती है, निदेश व आदेश निकालती है और आवश्यकतानुसार नई सेवायें 
अभिकरणों, आयोगों व विशेष पदों की रचना करती है। समय-समय पर प्रशासन 
के विभागों अथवा शासनतन्‍्त्न का पुनग्गंठन भी केविनेट के निर्णय हढ्वारा किया जाता 
है। शासन के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि पर भी केविनेठ में विचार 
अथवा निर्णय किया जाता है | संक्षेप में, युद्ध व शान्ति के काल में शासन वे 
सुगम और कुशल संचालन का उत्तरदायित्व केविनेट पर ही है । 
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वित्तीय छेंतर में--राष्ट्र की आय ओर व्यय का निर्धारण अर्थात्‌ बजट 
और उसे पालियामेंट से स्वीकृत कराना भी केविनेट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। 
वास्तव में वजट को तैयार करने का भार प्रधानतः वित्त-मंत्री पर रहता है, परन्तु 
आय के साधनों और व्यय की मुख्य योजनाओं पर केविनेट में ही, विचार होता है । 
बजट प्रस्तावों पर अन्तिम स्वीकृति केविनेट की ही होती है । 

प्रशासन कार्यों में समन्वय स्थापित करना--शासन का कार्य विभिन्‍न 
प्रशासनिक विभागों में बंटा है, किन्तु ऐसे अनेक का होते हैं जिन्हें किसी एक 
विभाग के अधीन रखा जाता है, यद्यपि यथार्थ में उनका दो या अधिक विभागों 
से सम्बन्ध रहता है । उदाहरण के लिए दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं 
का नावें में उतारा जाना और डंकक से हटाना ऐसे कार्य थे जिनको सफलतापूर्वक 
करने के लिए नौ-सेना, युद्ध कार्यालय, नभ-मंत्नालय के बीच घनिष्ठ सहयोग की 
आवश्यकता थी। इन कार्यो को पूर्ण करने के हेतु वित्त विभाग से व्यय, समुद्री 
जहाजों और परिवहन के मंत्रालयों से परिवहन की सुविधायें भी आवश्यक थीं। 
विभिन्‍न विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा उनके कार्यों को एक निर्दिष्ट दिशा में 
संचालित करने के लिए समन्वय की बड़ी आवश्यकता है और केबिनेट ही इस' 
महत्वपूर्ण काय॑ को पूरा करती है । 

केबिनेट की शक्तियाँ--आजकल केबिनेट और प्रधान मन्त्ती शासन की उन 
सभी सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो भतीत में निरंकुश राजाओं में निहित 
थीं और अब नाम के लिए रानी में निहित हैं। यदि हम केबिनेट की वतंमान 
शक्तियों की निरंकुश राजाओं की शक्तियों से तुलना करें तो पता चलता है कि 
भाजकल मंत्रियों की शक्तियाँ कुछ बातों में परिमित हैं और कुछ में अधिक विस्तृत। 
केबिनेट की शक्तियाँ इस दृष्टि से कम हैं कि इसे सदा ही पालियामेंट भौर जनमत 
का ध्यान रखना पड़ता है तथा नागरिकों की स्वतंत्रताओं व विधि के शासन का 
आदर भी। इसके अतिरिक्त इसे कभी-कभी राजा (या रानी) की इच्छा पर भी 
ध्यान देवा होता है परन्तु दूसरी ओर केबिनेट की शक्तियों में बड़ी वृद्धि. हुई है, 
क्योंकि गत शताब्दियों में शासन के कार्यों में अपूर्व वृद्धि हुई है। साथ ही, मंत्रियों 
को पालियामेंट (व्यवहार में कामन सभा) के वहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, 
अतएवं वे अपने कार्यक्रम को जनमत के समर्थन के बल पर कार्यान्वित कर 
सकते हैं । 

केविनेट और ताज--यह बताया जा चुका है क़रि प्रधाव मंत्री और अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति ताज द्वारा की जाती है और ताज चाहे तो उन्हें अपदस्थ भी कर 
सकता है अथवा उनसे त्याग-पत्र मांग सकता है; परन्तु साधारण परिस्थितियों में 
ताज को इन कार्यों के करने की स्वतन्त्रता नहीं है । कुछ विशेष अथवा असाधारण 
परिस्थितियों में ही ताज इन शक्तियों का अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर 
सकता है । वास्तव में ऐसे अवसरों पर भी वह वृद्ध राजनीतिज्ञों से मंत्रणा करता 
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है। अब तो यथार्थ स्थिति यह है कि ताज की प्राय: सभी शक्तियों का प्रयोग 
केबिनेट या मंत्री करते हैं। ताज और केबिनेट तथा अन्य मंत्रियों के बीच सम्बन्ध 
जोड़ने वाली कड़ी प्रधान मंत्नी है। प्रधान मंत्री शासन की गतिविधियों, 
केबिनेट के निर्णयों व प्रस्तावों से ताज को अवगत रखता है और ताज प्रधान मंत्री से 
इत विषयों में सभी प्रकार की सूचना पाने का अधिक्रार रखता है । अब, सक्षेप में, 
स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है : जबकि अतीत में मंत्री राजा को 
परामर्श देते थे और निर्णय राजा द्वारा किये जाते थे; आजकल परामर्श राजा या 
रानी देते हैं और निर्णय केविनेट करती है । 

केबिनेट और पालियामेंद---मंत्रिमण्डल के प्रायः सभी सदस्य पालियामेंट के 
सदस्य होते हैं और केबिनेट अथवा मंत्रिमण्डल (व्यवहार में कामन सभा) के प्रति 
उत्तरदायी होता है। यद्यपि केबिनेट कार्यपालिका है और पालियामेंट का मुख्य कार्य 
विधि-निर्माण तथा शासन की नीति का निर्धारण है, किन्तु यथार्थ में दोनों ही 
कार्यों में पहल केविनेट के हाथों में आ गई है । अब स्थिति यह है कि जब तक 
केबिनेट को कामन सभा के बहुमत का समर्थन मिलता रहता है यह किसी भी 
प्रकार का कानून पास कराने में सफल होती है | शासन के विभिन्‍न विभागों के लिए 
व्यय और आय के प्रस्ताव पालियामेंट (अब कामन सभा) स्वीकार करती है। 
परन्तु इन प्रस्तावों का निर्धारण अथवा बजट का निर्माण केविनेट करती है। इस 
सम्बन्ध में यह प्रथा पड़ गई है कि वित्तीय प्रस्ताव केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं 
ओऔर कामन सभा किसी वोट (व्यय के लिए मांगी गई घन-राशि) को अस्वीकृत या 
कम कर सकती है, किन्तु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती । वास्तव में, जब॒तक मंत्रि- 
मण्डल को बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, केबिनेट ही इन सब प्रस्तावों को 
कामन समा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति देती है और उन्हें जिस रूप में चाहती है 
पास करा सकती है । 


पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वास्तविक शक्तियाँ केविनेट के हाथों में 
केन्द्रीभूत हो गई हैं । पालियामेंट तो केवल सरकारी नीति की खुलकर आलोचना 
ही कर सकती है एक समय था जबकि कामन सभा की स्थिति, मंत्रिमण्डल के 
मुकाबले में, अधिक सुदृढ़ थी । बेजहॉट ने अपने ग्रंथ में, जो सन्‌ १८५६७ में प्रकाशित 
हुआ था, कामन सभा को राजनीतिक शक्ति व प्रभाव का केन्द्र और राजनीतिक 
मत का निर्माण करने वाला बताया है, परन्तु अब स्थिति यह है कि केविनेट विधायी 
क्षेत्र में भी शक्ति का केन्द्र है और पालियामेंट तो केवल इसके निर्णयों पर अपनी 
स्वीकृति की मोहर लगाती है अर्थात्‌ उन्हें कानूनी रूप प्रदान करती है | जैनिग्स के 
मतानुसार सरकार (मंत्रिमण्डल) का काम शासन करना है और कामन सभा का 
उसकी आलोचना करना है । 

केविनेट के नियन्त्रण का क्षेत्ञ बहुत विस्तृत है । विदेश तथा परराण्ट्र सम्बन्धों 
के क्षेत्र में केविनिट सभो प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करती है। कभी-कभी तो 
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निर्णय और उनके अनुसार कार्यवाही के आदेश पहले ही जारी हो जाते हैं और 
वाद में उन पर पालियामेंट में विचार किया जाता है। इन अवसरों पर मंत्ति- 
मण्डल की खूब आलोचना होती है, किन्तु साधारणतया बहुमत सरकारी निर्णयों 
फा अनुसमर्थन ही करता है | उदाहरण के लिए युद्ध की घोषणा, संधि करना और 
सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के सम्बन्ध में केबिनेट ही निर्देश 
अथवा आदेण देती है| जैसा कि गत पृष्ठों में बताया जा चुका है, विधि-निर्माण 
के क्षेत्र में भी अव प्रवृत्ति यह है कि अधिक से अधिक निर्णय केविनेट करती है और 
कामन सभा केवल उनका अनुसमर्थन करती है । 

हेरीसन तथा अन्य लेखकों का यह मत है कि यदि किसी केबिनेट को कामन 
सभा में सुदृढ़ बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तो उसकी शक्तियों पर कोई कानूनी 
सीमा नहीं ।' इसी कारण कुछ लेखकों ने यह मत व्यक्त किया हैं कि ब्रिठेन में 


केविनेट की अधिनायकशाही कायम होती जा रही है। रेस्जे म्पूर ने)“ब्रिटेत का 
शासन कंसे होता है'(नामक पुस्तक में केबिनेट की विभिन्‍न शक्तियों का वर्णन 
करते हुए उसे सर्वशक्तिशाली बताया है। वह कहता है कि इसकी स्थिति, जब भी 


वह बहाव का समन वाया त का समर्थन पाती है अधितायकशाही की है।यह केवल खुले रूप में कार्य है, यह केवल खुले रूप में कार्य- 
वाही की एक शर्ते से बंधी है। यह अधिनायकशाही दो पीढ़ी पूर्व से कहीं अधिक 
पूर्ण है।' अन्य लेखकों ने भी लिखा है डक कट वे अमरीकी जो केबिनेट पद्धति को 
कार्यूरूप में देखते हैं, कभी-कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन तथ्यतः 
केबिनेट तानाशाही के अधीन है ।. हि 
ग्र किन्तु केविनेठ को अधिनायक कहना उचित नहीं है | इसकी शक्तियों पर वास्त- 
विक सीमारयें लगी हैं। शासन की कार्यवाही खुले रूप में चलती है। पालियामेंद 
के दोनों सदनों और समाचार-पत्नों में केबिनिट की नीति व कर्यक्रम की व्यापक 
आलोचना की जाती है | कामन सभा में इसके विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव, अविश्वास 
का प्रस्ताव तथा काम-रोको प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं और बहुमत विरुद्ध 
होने पर केबिनेट को त्याग-पत्न देवा पड़ता है। पालियामेंट की बैठकों में मन्त्रियों 
से प्रशासन सम्बन्धी कार्यों व भूलों के बारे में प्रतिदिन अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में विपक्षी दल अत्यन्त सुदृढ़ रहता है 
और उसके महत्व को सभी स्वीकार करते हैं । इन बातों के रहते हुए केबिनेट 
कभी भी अधिनायकशाही का रूप धारण नहीं कर सकती । 
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वास्तव में, केविनिंट को जनमत और व्यापक विरोध का आदर करना पड़ता 
है । इसी आधार पर ब्रिटेन में सच्चा प्रजातन्त्र है, और कैबिनेट की अधिनाथकशः द्दी 
की बात मान्य नहीं । पालियामेंट में विरोधी पक्ष का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
मस्त्रिमण्डल शासन का संचालन करता है और प्रशासनतन्त्न का नियन्त्रण भी, किन्तु 
विरोधी पक्ष पर यह उत्तरदायित्व है कि बहु इस वात पर- बल देता रहे कि जो 
कुछ भी सरकार करती है, वह जनता के सामने आता रहे ओर यह भी कि शासन 
की नीति के पक्ष तथा विपक्ष में सभी तकों की सुनवाई होगी । इस वात का भो 
ध्यान रहना चाहिए कि ब्रिटेन में चुनाव स्वतन्त्र होते हैं और नागरिकों को अपने 
विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्नता प्राप्त है। इन दशाओं में केविनेट कभी 
भी अधिनायक नहीं वन सकती । 

केबिनेट की कार्य-प्रणाली--केविनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है । इसके 
सदस्यों को गोपनीयता की शपथ' लेनी होती है । इसके अतिरिक्त सरकारी गुप्त 
कार्यवाहियों के कानून (0#0०ं9 8०००४ ४०) के अन्तर्गत केब्रिनिट तथा राज्य 
के अन्य गुप्त पत्नों को प्रकाशित करना दण्डनीय है । जब कभी कोई मल्त्री किसी 
प्रश्न पर मतभेद होने के कारण त्याग-पत्न देता है भर अपने त्याग-पत्न के कारणों 
पर कोई वक्तव्य देना चाहता है तो उसे प्रधान मन्त्री के द्वारा ताज से किसी भी 
ऐसी बात के लिए जिसमें केविनेट का वाद-विवाद अन्तर्ग्रस्त है, आज्ञा लेनी पड़ती 
है । साधारण अर्थाव्‌ शान्तिकाल में केविनेट की प्रति सप्ताह एक या दो बैठकों 
होती हैं, जो कई घण्टे तक चलती हैं । जित दिनों पालियामेंट का सत्र नहीं होता 
इन बैठकों के बीच का समय अपेक्षाकृत बढ़ जाता है । इनकी बंठक प्रधान मन्त्री 
कभी भी बुला सकता है, यदि कोई ऐसा मामला उठे, जिस पर अविलम्ब विचार 
किया जाना आवश्यक हो | 

केविनेट साधारणतया दो प्रकार की समितियीं का प्रयोग करती है--स्थायी या 
तदर्थ । केविनेट किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्त पर निर्णय करने से पूर्व उसे किसा समित्ति 
को विचारा्थ और रिपोर्ट देने के लिए सांप देती है । इस समय मुदय गमितियाँ 


द्र्श्श्ा कक 


ये हैं---(१) प्रतिरक्षा समिति--इसका सभापति प्रधान मनन्‍्त्री होता है । प; व स्वत मे 
यह प्रथम विश्व-युद्ध काल में वनी साम्राज्य प्रतिरक्षा समिति की उत्तराध्रिकर।र दर! 
(२) नागरिक प्रतिरक्षा समिति--इस समिति का सभापति गृहन्मन्त्री होताड़। 
(३) आर्थिक नीति समिति--प्रधान मस्ती स्त्रयं इसका प्रधान हाताई अं! ४ 
समिति आर्थिक नियोजन काये की देख-रेख करती है ।क्‍ (४) उतठ्तादत समिवि-- 
यह दूसरी आधिक समिति है। अन्य समितियों में थे मुद्य रहे 
निर्माण समितियाँ, नागरिक उड्डयन समिति बौर नागरिक सेवा ः | 
केविनेट सचिवालय की स्थापना बप्रधम विश्व-युद्ध के दौरान हुई थी ऑट 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग के रूप में विकसित हो यया है । 
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9. प्रधान मनन्‍्त्री 
प्रधान सन्त्री के कार्य ओर शक्तियाँ--प्रधान मन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार 
होती है, इस बात का विवेचन गत पृष्ठों में किया जा चुका है। अतएवं यहाँ पर 
हम प्रधान मन्त्री की केविनेठ, मन्त्रिमण्डल व शासन आदि में क्‍या स्थिति है, इसका 
विवेचन करेंगे। प्रधान मन्त्री केबिनिट व मन्त्रिमण्डल का प्रधान अथवा प्रमुख 
होता है । सभी मन्त्रियों की नियुक्ति उत्की सिफारिश पर की जाती है । उसे अपने 
सहयोगी छाँंटने में काफी स्वतन्त्रता रहती है। अपने मन्त्रिमण्डल के निर्माण में 
प्रधान मन्त्री को जितनी स्वेच्छाचारी शक्ति रहती है, उतनी शक्ति का कोई 
कधिनायक भी उपभोग नहीं करता ।* यद्यपि इस कायं को करने में उसे अनेक 
बातों का ध्यान रखना पड़ता है । इसका यह कार्य बड़ा कठिन है; क्योंकि उसे 
अपने दल की बहुत बड़ी संख्या में से कुछ ऐसे सदस्यों को छाँटना पड़ता है जिलहें 
एक सूत्र में बाँधा जा सके । उसका यह काये विभिन्न प्रकार के टुकड़ों को एक मूर्ति 
की शक्ल देना है । वही केबिनेट की बैठकों का सभापतित्व करता है । अधान मस्त्रो 
के त्याग-पत्र' का अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का त्याग:पत्र है और वह किसी भी मन्त्री 
को उसकी भूल या मतभेद के कारण अपदस्थ भी कर सकता है। मन्त्रियों में कार्य 
वितरण भी प्रधान मन्त्री ही करता है ॥ मन्त्रियों और उनके विभागों में समय- 
समय पर प्रधान मन्त्री उलठ-फेर करता है । जहाँ तक मन्त्रिमण्डल के निर्माण का 
सम्बन्ध है, वही इसकी रचना करता है । केबिनेट और ताज को जोड़ने वाली कड़ी 
अथवा उन दोनों के वीच संचार का साधन भी प्रधान मन्त्री होता है। शासन के 
बहुत से मामलों में वही ताज को परामर्श देता है । 
प्रधान सन्त्री अपने दल का नेता होता है और साथ ही कामन सभा की बैठकों 
में सदन का नेता (7.€ब॥60' ० पाठ म्र0प्5०) भी । वह सरकार की नीति के 
सम्बन्ध में समय-समय पर पालियामेंट के भीतर या वाहर महत्वपूर्ण घोपणार्यें भी 
करता है । शासन के अनेक उच्च पदों पर उसके ही परामर्श से नियुक्तियाँ की जाती 
हैं। वह सम्पूर्ण प्रशासन के कार्यों की देख-रेख करता है और उनके कार्यों में 
समन्वय स्थापित करता है । प्रधान मन्त्री केविनेट सचिवालय पर नियन्त्रण रखता 
हैं। इसके अतिरिक्त वह साम्राज्य सम्मेलनों और राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान 
भन्त्रियों के सम्मेलनों का सभापति होता है । संक्षेप में, जिस प्रकार राजा (या रानी) 
राज्य का प्रतीक होता है, प्रधान मन्त्री उसी प्रकार शासन का प्रतीक होता है ।* 
प्रधान मनन्‍्त्री की शक्तियों और उसके अधिकारों को हम, सक्षेप में, इस प्रकार 
रख सकते हैं---(१) प्रधान मन्त्री, जेसा कि हम देख चुके हैं, केविनेट व मन्त्रिमण्डल 
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केबिनेट और मन्सत्रिमण्डल [ ५१ 


का निर्माण करता है और केबिनेट में सामञ्जस्थ बनाये रखने के लिये किसी भी 
सनन्‍्ती को उसके /पद से हटा सकता है। (२) वह केबिनेट की बैठकों का सभापतित्व 
करता है और सचिवालय के द्वारा केबिनेट के निर्णयों को कार्यान्वित कराने के 
लिये परिवीक्षण करता है । (३) वही प्रतिरक्षा समिति की बैठकों में सभापति रहता 
है और विदेश कार्यलिय के कार्यो से उसका अवश्य ही सम्बन्ध रहता है । (9) अन्य 
विभागों में भी प्रमुख प्रश्वों को उसके नोटिस में लाया जाता है, जिससे कि 
वह यह निर्णय कर सके कि क्या उन्हें केबिनेट के सामने रखबाया जाय । 

(५) जहाँ कहीं विभागों के बीच मतभेद उत्पन्त हो जाते हैं, वही उन्‍हें तय 
कराता है अथवा वे केबिनेट के सामने रखे जाते हैं । (६) नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर 
वह सम्बन्धित मन्त्रियों से विचार-विमश करता है और सभी प्रकार की महत्वपूर्ण 
नियुक्तियाँ उसकी सिफारिश पर की जाती हैं। (७) उपाधियों के लिये वही राजा 
(अथवा रानी) के सम्मुख सूची प्रस्तुत करता है। (5) सभी केबिनेट सम्बन्धी 
मामलों में वही राजा (या रावी) और विभागीय मन्त्रियों के बीच संचार का 
साधन है। (४) भतीत में साधारणतया वही कामन सभा में सदन का नेता रहा 
है । उससे आशा की जाती है कि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे जो किसी एक विभाग 
के के में नहीं आते । महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हो रहे वाद-विवाद में वह बहुधा भाग 
लेता है । ः 

(१०) दल के नेता के रूप में उसे दल में अनुशासन बनाये रखना होता है और 
अनेक काये करने पड़ते हैं। (११) प्रतिनिधि मण्डलों को भेंट करने का अवसर 
देकर, दलीय सम्मेलनों में तथा अवसरों पर सार्वजनिक भाषण देकर, वह जनमत 
का मार्ग-दर्शन करता है। (१२) वह डोमीनियनों के केविनेट-स्तर के 
मामलों पर सम्बन्धों का संचालन करता है। (१३) विभागों में अध्यक्ष किसी भी 
अविलम्ब आपात की दशा में प्रधान मन्त्री के पास परामर्श के लिये पहुंचते हैं, 
विशेषकर ऐसे मामलों में जिनके बारे में केधिनेट की स्वीकृति आवश्यक हो, किन्तु 
देरी होने की आशंका से केबिनेट का निर्णय कराना सम्भव नहीं होता । 

प्रधान मनन्‍्त्री की शक्तियों के स्नोत--स्वंप्रथम, सरकार के कार्यों में अपूर्व 
वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मन्त्रिमण्डल व प्रधान मन्‍्त्ती को शक्तितियों में 
वृद्धि हुई है । दूसरे, प्रधान मन्त्री केविनेट, मन्त्रिमण्डल और लोकप्रिय सदन का 
नेता होता है। वह कॉमन सभा का विघटन करा सकता है। तीसरे, प्रधान मन्त्री 
बहुमत दल का नेता होता है । कुछ लेखकों के मतानुसार तो अब निर्वाचक आम 
चुनाव के अवसर पर दो विरोधी नेताओों में से एक को चुनते हैं । अस्तु, आम चुनाव 
एक प्रकार का होने वाले प्रधान मन्त्री के पक्ष में जन-निर्णय होता है। चौथे, उसे 
अनेक उच्च पदों पर नियुक्ति ओर उपाधियाँ आदि देते की शक्तियाँ प्राप्त हैं। 
पाँचवें, युद्धछाल गौर आपातकाल में विशेष रूप से प्रधान मन्त्री की शक्तियाँ 

विस्तृत हो जाती हैं। छठें, प्रधान मन्त्नी के वक्‍तव्यों और घोषणाओों को समाचार 
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४. केविनेट के मह॒स्व को विस्तार से समझाइए ॥ 
६. आज कॉमत सभा केबिनेट पर नहीं वरन्‌ कैबिनेट कॉमन सभा पर नियन्त्रण करती है ॥ 
इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए । 
,.. ७, बया आप इस कथन से सहमत हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में केविनेट की अधिवायकशाही है? 
४ ऐसा क्‍यों कहा जाता है ? ॥॒ 
८, ब्रिटिश शासन में प्रधान मन्‍्ती की स्थिति और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए । 
&€, मिम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए । 
(भ) केबिनेट पहियों के भीतर पहियाँ है । 
(बन) कैबिनेट एक मननात्मक निकाय है । 
(स) कैबिनेट का संयुक्त उत्तरदायित्व । 
(६) प्रधान मन्ती एक सुर्ये के समान है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं । 


४. लाड सभा 


१, लार्ड सभा फ्री रचना 


परिचयात्मक--ब्रिटिश पालियामेंट के दो सदन हैं; ऊपर वाला सदन 'लाड्ड 
सभा' है और निचला अथवा लोकप्रिय सदन 'कॉमन संभा' है। अब से लगभग 
१२५ वर्ष पूर्व तक कॉमन सभा” का महत्व लार्ड सभा की अपेक्षाकृत कम था; 
किन्तु आज लाडे सभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, वरन्‌ इसका महत्व भी दूसरे 
नम्बर पर है । मजदूर दल की नीति तो बहुत समय तक इसका अन्त करने को ही 
रही और यदि ब्रिटेत में नई संवंधानिक पद्धति का निर्माण किया जाए तो वर्तमान 
ला सभा का उसमें कोई स्थान न होगा ।* वास्तव में लाडे सभा एक ऐतिहासिक 
संस्था है, जिसे संसार का सबसे पुराना विधि-निर्माण करने वाला निकाय (0]06४ 
[8छना।भाएाए8 500ए 0 ॥6 एफ070)0) कहा गया है । 

लार्ड सभा के सदस्य--इसमें ६ श्रेणियों के सदस्य सम्मिलित हैं--(१) शाही 
रक्त के युवराज, (२) पैतृक पीयर, (३) स्काटलेंड के प्रतिनिधि पीयर, (8) भायरलेंड 
के प्रतिनिधि पीयर, (५) अपील के लार्ड अथवा कानूनी लार्ड और (६) भाध्यात्मिक 
ला्ड। प्रथम श्रेणी में ही शाही परिवार के वे पुरुष सदस्य भाते हैं जो वयस्क हों 
और जिनका शाही परिवार से बहुत ही निकट सम्बन्ध होता है। किसी भी 
पालियामेंट में इनकी संख्या २-३ से अधिक नहीं रहती ओर सदन की बैठकों में 
इनकी उपस्थिति 'नहीं के समान रहती है तथा वे इसकी कार्यवाही में कोई सक्तिय 
भाग नहीं लेते । 

पैत्रिक पीयर (र०व्ताशाए ऐ०७$8)--लार्ड सभा के सदस्यों में इनका समृह 
सबसे बड़ा है | वास्तव में, इनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या का लगभग &/१० 
भाग है। अंग्रेजी भाषा में पीयर शब्द का अर्थ 'सम' से है; आरम्भ में इस शब्द 
का प्रयोग राजा के प्रमुख सामन्‍्तों के लिए हुआ, जिनका पद समान था। किन्तु 
समय बीतने पर बड़े और छोटे सामन्‍्तों अथवा भूमिपतियों में अन्तर हो गया, 
जिसके परिणामस्वरूप केवल बड़े भूमिपति हो लार्ड सभा के सदस्य रहे। “'पीयर' 
शब्द का प्रयोग भी इन्हीं सदस्यों तक सीमित हो गया और अभी तक अधिकांश 
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पीयर पंत्रिक हैं। पीयर का सबसे बड़ा पुत्र॒ और पुत्त न होने पर पुत्ती पीयर की 
उपाधि पाती है और उत्तराधिकारी को यह उपाधि लेनी होती है। पैत्निक पीयरों 
में ५ प्रकार के उपाधिधारी सम्मिलित हैं---ड्यूक, मारक्विस, अल, वाइकाउन्ट 
और बेरन । ह 

सभी पीयर लाड सभा के सदस्य नहीं होते । इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्तियों 
को भी लार्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है जो पीयर नहीं होते । 
सत्‌ १७०७ में इंगलेंड और स्कॉटलेंड की यूनियन से पूर्व सभी अंग्रेज पीयर लाडं 
सभा के सदस्य होते थे और सभी स्कॉटिश पीयर वहाँ के उच्च सदन के सदस्य होते 
थे। यूनियन की शर्तों के अनुसार इंगलेंड के सभी पीयरों के लिए लार्ड सभा की 
सदस्यता जारी रही, किन्तु स्कॉटलेंड से पीयरों को प्रत्येक पालियामेंट में भाग लेने 
के लिए १६ पीयरों का निर्वाचन करने का अधिकार मिला। स्कॉटलॉड के पीयरों 
की इस समय संख्या ४० से कम है। इसी प्रकार जब सन्‌ १८०० में आयरलेंड 
और ग्रेट ब्रिटेन एक हुए तो आयरिश पीयरों की संख्या भी बहुत बड़ी थी । यूनियन 
की शर्तों के भनुप्तार यह व्यवस्था की गई कि सभी पीयर मिलकर अपने श८ 
प्रतिनिधि लार्ड सभा के लिए छांटेंगे, परस्तु यह छाँट जीवन भर के लिए होती है । 
सन्‌ १5२१ में स्वतन्त्र आयरिश राज्य की स्थापना हुई। आयरलॉेंड के पीयरों के 
ला्ड सभा में प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तत नहीं किया गया, किन्तु सच १८२२ से 
इन पीयरों के रिक्त स्थानों को भरा नहीं गया और ऐसा माना जाता है कि 
आगे भी यह स्थान रिक्त ही रहेंगे । 

पीघषर किस प्रकार बनाए जाते हैं--प्रधान मन्त्री के परामर्श पर किसी भी श्रेणी 
हे पीयर राजा (अथवा रानी) बनाता है। इतकी सख्या और समय भादि के विपय 
रें कोई नियम नहीं है । प्रथा के अनुसार पद से निवृत्त होने वाले कॉमन सभा के 
त्येक अध्यक्ष (59०0८०) को पीयर बनाया जाता है। [साधारणतया विभिन्न 
प्रेणियों के पीयरों की उपाधियाँ इनको दी जाती हैं--ऐसे मन्त्री जो साव॑जनिक 
वा में ऊँचा नाम पाते हैं, ऐसे सनिक अधिकारी जिन्होंने सनिक कार्यो में ऊँचा 
॥_म पाया हो; ऐसे विद्वान जिन्‍्होंवब साहित्य, विज्ञान अथवा कला के क्षेत्रों में 
उहत्वपूर्ण योगदान किया हो; बड़े धनाडय जो दानशीलता में बढ़े हुए हों भौर 
जनन्‍होंने सत्तारूढ़ दल को बड़े चन्दे दिए हों। कभो-कभी सत्तारूढ़ दल का पीयर 
नवाने में यह उद्देश्य रहता है कि लाड सभा में विवादग्रस्त विधेयक को पास करने 
सुविधा हो । हि 

सत््‌ १४५८ के क्ञाजीवन पोयरेज कानून के अन्तर्गत रानी को किसी व्यक्ति का 
ग्रजीवम पीयर बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके अनुसार रानी किसी महिला की 
श्री आजीवन पीयर बना सकती है और वे लाई सभा की सदस्या हो 
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सरकंगी ।* जबकि वे महिलायें जिन्हें अपने अधिकार में पीयरेज मिलता है, लाड्ड 
सभा की सदस्यथा नहीं हो सकतीं। निम्नतर श्रेणियों की उपाधियाँ पाने वाले 
कुलीन व्यक्तियों ज॑से नाइट और बरोनेट आदि को लार्ड प्षभा की सदस्यता का 
अधिकार नहीं है । 


शाही घराने के युवराजों, पैत्रिक पीयरों और स्कॉटलेंड के प्रतिनिधि पीयरों के 
अतिरिक्त लार्ड सभा में अन्य दो प्रकार के सदस्य भी होते हैं । प्रथम, कानूनी लाड्ड 
जो पगैत्रिक पीयर नहीं होते । लार्ड सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य सबसे ऊँचे 
अपीलोय न्यायालय का भी है । अतएवं इसके सदस्यों में कुछ योग्य और प्रतिष्ठित 
न्यायविद्‌ भी होते हैं, ऐसे सदस्यों को साधारणतया बेरनू की उपाधि दी जाती है। 
कानूनी ला्डों में विशेष रूप से नियुक्त ७ सदस्यों के अतिरिक्त लार्ड चांतलर और 
ऐसे अन्य सदस्य भी सम्मिलित होते हैं; जिन्होंने उच्च न्यायिक पदों पर कार्य किया 
हो। दूसरे, आध्यात्मिक लार्ड अर्थात्‌ धर्म के उच्च अधिकारी भी लार्ड सभा के 
सदस्य बनाए जाते हैं। कानून के अनुसार केन्टरबरी और यॉक के लाट पादरी 
(57०॥७४४॥०95) तथा लन्दन व अन्य दो बड़े शहरों के तीन बड़े पादरी इसके कार्य 
में भाग लेने के लिए सदा ही बुलाए जाते हैं; इसके अतिरिक्त २१ अन्य पादरियों 
को निश्चित अवधि के लिए लार्ड सभा का सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार 
२८ आध्यात्मिक लार्ड उच्च सदन के सदस्य होते हैं । 


२. लार्ड सभा के कार्य और उसकी शक्तियाँ 


सन्‌ १६११ के पालियामेंट एक्ट से लार्ड सभा की शक्तियों में महत्वपूर्ण कमी 
हुई; यद्यपि लार्ड सभा के कार्य अंब भी पूर्व की भाँति कई प्रकार के हैं । पहले हम 
लार्ड सभा के कार्यो और शक्तियों का सत्‌ १४११ से पूर्व की स्थिति के अनुसार 
निवेचन करेंगे लार्ड सभा की शक्तियाँ दूसरें सदन के बरावर मानी जाती थीं, 
क्योंकि कोई भी विधंयक दोनों सदनों में पास हुए बिना अधिनियम नहीं बन सकता 
था । ला सभा किसी भी विधेयक में संशोधन कर सकती थी तथा विधेयक को 
अस्वीकृत भी कर सकती थी। यद्यपि लार्ड सभा को सैद्धान्तिक दृष्टि से धन- 
विधेयक (]४००८५ 8|)) को भी अध्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी, किन्तु यह 
शक्ति बहुत समय से प्रयुक्त न होने के कारण लुप्त हो चुकी थी, यद्यपि लाडे सभा 
के सदस्य इस शक्ति के लोप को स्वीकार न करते थे । 

न्यायिक क्षेत्र में लार्ड सभा को दो विश्ञेष शक्तियाँ प्राप्त हैं | प्रथम, यद्ध कुछ 
प्रकार की दीवानी व फौजदारी अपीलं-सुनने के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय 
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है; परन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है यह कार्य सदन के बहुत ही थोड़े सदस्यों 
अर्थात्‌ कानूनी लार्डो द्वारा किया जाता है। दूसरे, इसे कामन सभा द्वारा लगाये 
गये महाभियोग के मामलों की सुनवाई और उनके निर्णय करने की शक्ति भी 
प्राप्त है । लाडे सभा का यह प्राचीन और महत्वपृर्ण परमाधिकार रहा है। 
भमन्त्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के विकास से पूर्व इस कार्य का बड़ा महत्व 
था, क्योंकि यही एक साधन था जिसके द्वारा राजा के परामर्शदाताओं को उत्त रदायी 
ठहराया जा सकता था । 
राजनीतिक क्षेत्र में लार्ड सभा की शक्ति कामन सभा के समाच तोन थी 
कर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल केवल कामन सभा के प्रति ही उत्तरदायी माना जाता था, किन्तु 
यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता था तो उसे दूर करने के 
ये तीन उपाय थे--(१) दोनों सदनों की संयुक्त समिति नियुक्त की जा सकती थी 
जो विधेयक के ऊपर समझौते का मार्ग निकाल सकती थी; (२) कामन सभा का 
विघटन करके उस प्रश्न पर निर्वाचकमण्डल के निर्णय को प्राप्त किया जा सकता 
था; और (३) यदि लार्ड सभा इस निर्णय को भी मानने को तयार न होती तो 
राजा प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर लाडड सभा को सूचित कर सकता था कि यदि 
उन्होंने कामन सभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार न किया तो वह इतने नये' 
पीयर बनायेगा कि लार्ड सभा में विधेयक्र का समर्थन बहुमत द्वारा किया जा सके । 
सन्‌ १५४११ में दोनों सदनों के बीच तीज मतभेद पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 
सन्‌ १४११ का पालियामेंट एक्ट बना | उसके मुख्य प्राविधान निम्नलिखित हैं-- 
(१) कामन सभा द्वारा पारित धन विधेयक कामन सभा में पास होने की तारीख 
से १ माह के बाद कानूत बन जायेंगे, चाहे लार्ड सभा उन्हें स्वीकार न करे। 
(२) इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और यह भी व्यवस्था है कि जब 
कभी इस बात पर मतभेद उठे कि कोई विधेयक इस परिभाषा के अनुसार घन 
विधेयक है या नहीं तो कामन सभा का अध्यक्ष इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय देगा । 
कोई भी अन्य सावंजनिक विधेयक जिसे कामन सभा ने एक के वाद दूसरे और 
तीसरे तीन लगातार सत्रों में इस प्रकार से पास किया हो कि इसके प्रथम और तीसरी 
बार पास किये जाने के बीच में २ वर्ष की अवधि वीत चुकी हो तो वह ताज की 
अनुमति मिल जाने पर कानून वन जायेगा चाहे ला्ड सभा ने उसे स्वीकार ने 
किया हो । (३) आगे से पालियामेंट की अवधि अधिक से अधिक ४ वर्ष होगी, 
परन्तु पालियामेंट, यदि दोनों ही सदन सहमत हों और उस पर शाही अनुमति 
भी मिल जाये, आपातकाल में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। दोनों ही 
विश्व-युद्धों के दौरान में ऐसा ही हुआ, क्‍योंकि ऐसे आपातकाल में चुनाव नहीं 
कराये जा सकते थे । हि 
सन्‌ १४८४४ का कानून--सन्‌ १८७४७ में लार्ड सभा की शन्कियों को कौर अधिक 
प्रतिवन्धित करने के लिए कए विधेयक कामन सपा में पेश किया गया, डिसे लाई 
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सभा ने स्वीकार न किया । अतएवं वह विधेयक ३ वर्ष बीतने पर सन्‌ १४४७ 
में कानूत बना। इस कानून के अन्तगंत कोई विधेयक तब कानून बन जायेगा, 
चाहे लार्ड सभा उसका विरोध करे, जब कामन सभा उस विधेयक को लगातार 
दो सत्नों (सन्त १६९११ के एक्ट में दिये गये प्राविधान के अनुसार ३ के स्थान पर 
२ में पास कर दे) तथा पहली बार हुए दूसरे वाचन की तारीख और दूसरी बार 
साथ किये जाने की तारीख के बीच २ के स्थान पर १ वर्ष का सयय बीत जाये । 
लार्ड सभा की वर्तमान स्थिति---ऊपर वर्णित कानूनों के निर्माण से लार्ड सभा 
की शक्तियों का अन्त हो गया है।यह विचार की दोनों सदनों की शक्तियों 
बराबर हैं, एक कल्पना मात्र है | लार्ड सभा अब भी द्वितीय सदन है । किन्तु शक्तियां 
की दृष्टि से भी इसका स्थान दूसरा (गौण) है । अब भी लार्ड सभा कुछ उपयोगी 
कार्य करती है, किन्तु अब यह अपने पुराने रूप की (जब इसे वास्तविक शक्तियाँ 
प्राप्त थीं) छाया मात्र है। लार्ड सभा के चतंमान कार्यों का संक्षिप्त वर्णन इस 
प्रकार है--प्रथम, यह अभी तक उच्चतम अपीलीय न्यायालय है; परन्तु अपीलों 
की सुनवाई के अतिरिक्त अब महाभियोग की सुनवाई की प्रथा का प्राय: अन्त हो 
गया है । दूसरे, इसके मननात्मक और आलोचनात्मक कार्य महत्वपूर्ण हैं। (अ) इसकी 
प्राइवेट बिल समितियाँ, कामत सभा का इस प्रकार के विधेयकों के ऊपर विचार 
किये जाने में जो समय व्यय होता है, उसे बचाने और तदनुसार कामन सभा 
का कार्य-भार हल्का करते में बड़ा योग देती हैं। (आ) लार्ड सभा अस्थायी 
आदेशों सम्बन्धी विधेयकों तथा विशेष आदेशों के ऊपर विचार करके भी कामनसभा 
की सहायता करती है। (इ) लाडड सभा में ऐसे विधेयकों को आरम्भ किग्रा जाता 
है, जिन पर कोई विशेष मतभेद अथवा प्रवाद नहीं होता । ऐसे विधेयकों पर 
लार्ड सभा में विचार और वाद-बविवाद हो जाने पर कामन सभा को उच्त पर 
बहुत कम समय लगाना पड़ता है । 
ग्राइस रिपोर्ट के आजकल अनुसार लार्ड सभा निम्नलिखित चार उपयोगी कार्य 

करती है--(१) कामन सभा से आये विधेयकों के ऊपर विचार करना और उन्हें 
दोहराना । उस कायं का महत्व इस कारण से और बढ़ गया है कि कामन सभा 
के कार्य-भार में बड़ी वद्धि हुई और उसके पास समय का अभाव रहता है। साथ 
ही दलीय शासन अधिक कठोर हो जाने के कारण भी कामन सभा में विधेयकों पर 
सभी दृष्टियों से विचार नहीं हो पाता। (२) लाडे सभा में ऐसे विधेयकों पर 
आरम्भ में विचार होता है, जिन पर गहरा मतभेद या प्रवाद नहों होता। 
(३) ला सभा किसी विधेयक के पास होने में (पहले दो वर्ष) अब एक वर्ष की 
देरी करा पाती है, इस बीच में राष्ट्र उस विधेयक पर अपने मत को भली प्रकार 
से अभिव्यक्त कर सकता है। (४) बदेशिक नीति तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर 
स्वृतन्त्र और विस्तृत रूप से विचार करना, विशेषक्रर ऐसे समय में जबकि कामन 
सभा अन्य आवश्यक कार्यों को करने में लगी हो । 
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लार्ड सभा और अमरीक्षी सीनेट--रचना और शक्तियों की इृष्टियों से दोनों 
सदनों की तुलना करना लाभदायक होगा। रचना की दृष्टि से दोनों सदनों में 
आधारभूत अन्तर है | सं० रा० अमरीका की सीनेट में प्रत्येक संघान्तरित राज्य के 
२-२ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और इनके सदस्यों की संख्या कुल १०० है। इसके 
विपरीत लाडे सभा की बहुसंख्या पैत्तिक आधार से बने सदस्थों की है और इनका 
आकार सीनेट की तुलना में कई गुना बड़ा है। शक्तियों की दृष्टि से भी दोनों 
सदनों में महत्वपूर्ण अन्तर की बाते हैं । विधायी क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रति- 
निधि सदन के बरावर हैं और वित्तीय क्षेत्र में भी प्रायः समान ही हैं, अन्तर केवल 
इतना है कि वित्तीय विधेयकों का आरम्भ प्रतिनिधि सदन में होता है । किन्तु सीनेट 
सभी प्रकार के विधेयकों में कैसा भी संशोधन कर सकती है तथा प्रतिनिधि सदन 
द्वारा भेजे गये विधेयकों को अस्वीकृत भी कर सकती है। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है लार्ड सभा की वास्तविक शक्तियों का सन्‌ १४११ और १६४४४ के कानूनों 
से प्राय: अन्त ही हो गया है । न्यायिक क्षेत्र में सीनेट को महाभियोग की कार्यवाही 
में निणंय का अधिकार है,.किनन्‍्तु लार्ड सभा का उच्चतम अपीलीय न्यायालय 
सम्बन्धी अधिकार महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की शक्ति सीनेट को प्राप्त नहीं 
है । इनके अतिरिक्त जबकि सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा दी गई अनेक महत्वपूर्ण 
नियुक्तियों और सन्धियों के अनुसमर्थन की विद्येष शक्तियाँ प्राप्त हैं, लार्ड सभा को 
मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण तो क्या साधारण प्रभाव डालने का भी अधिकार नहीं 
है। इन्हीं कारणों के आधार पर यह कहना उचित है कि सीनेट विश्व का सबसे 
शक्तिशाली सदन है और लार्ड सभा पूर्णतया अशक्त है । 
३. लार्ड सभा और उसके सुधार की समस्या 
लार्ड सभा की आलोचना--लार्ड सभा की रचना को दृष्टि से अग्रलिखित 
आधारों पर तीज आलोचना की गई है : (१) इसके सदस्यों की संख्या अत्यधिक बड़ी 
है + विश्व के अन्य देशों में उच्च सदन का आकार निम्न सदन से बहुन छोटा होता 
है, केवल सोवियत संघ में ही दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या लगभग वरावर और 
६०० से ऊपर है । (२) जबकि अन्य राज्यों के उच्च सदनों के अधिकतर सदस्यों का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लार्ड सभा के सदस्यों की वहुसख्या बंगानुगत 
| और वे जीवन-पर्यन्त सदस्य रहते हैं। (३) बहुत से लेखकों के मतानुसमार लाई 
प्रभा के अधिकतर सदस्य अयोग्य होते हैं किन्तु अन्य उच्च सदनों के अधिकतर सदनों 
कै बारे में यह वात लागू नहीं होती । (9) लार्ड सभा के अधिकतर सदस्य एक ही 
ग्ं-कुलीन व सम्पत्ति-शाली व्यक्तियों व उनके हितों का ही प्रतिनिधित्व करते है | 
सये देशों के उच्च सइनों के सदस्य विभिन्‍न वर्गों व हिंठों का प्रतिनिधित्व बरते 
॥ इन्हीं आधारों पर लार्ड सभा की रचना पूर्णतया लोकतन्ती सिद्धान्तों के विस्द्ध 
और इसके सदस्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। जबकि गत १००-१२* 
र्षों में ब्रिटिश शासन पद्धति के महत्वपूर्ण अंगों का लोकतन्त्रीकरण हुआ हूँ । दाई 


नि 
| 
ै 


लाई सभा [ ६१ 


सभा अभी तक पहले ही जैसी अलोकतन्‍्त्री संस्था है और इसमें समय के अनुसार 
शासन के अन्य अंगों के साथ-साथ परिवर्तन हुए हैं। यह अभी तक सम्पत्ति का 
गढ़ और रूढ़िवादी मिकाय हैं। 

इसी कारण लाड सभा का स्वरूप एकदलीय है और. यह सदा ही अनुदार दल 
का समर्थन करता रहा है; क्योंकि इसने प्रगतिशील प्रस्तावों का विरोध किया है । 
जीनिपस ने इसे सत्ण है अनुदार दल का गढ़ कहा है। यह सदन एक ही राज- 
नैतिक दल---अनुदार दल की नीतियों और सिद्धान्तों से अभिन्‍त्र रूप से वंधा है । 
इसके सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या अनुदार दल ही नहीं वरनु अनुदार दल में भी 
प्रतिगामी अंश की समर्थक रही है । फलत: आम निर्वाचन में चाहे किसी भी दल 
की जीत हो, उच्च सदन पर नियन्त्रण प्रतिगामी तत्वों का ही वना रहता है। कुछ 
पीयरों ने ला वालफोर के इस दावे से सहमति प्रकट की है कि अनुदार दल को 
अब भी इतने वड़े साम्राज्य के भाग्य का नियन्त्रण करना चाहिए, चाहे कोई भी 
दल सत्तारूढ़ रहे । तदनुसार उच्च सदन ने सदा ही अनुदारदलीय कार्यक्रम का समर्थन 
और उदार व मजदूर दल के कार्यक्रमों व नीतियों का विरोध किया है। सिडनी 
तथा बियट्रीज बेब के अनुसार लार्ड सभा के निर्णय उसकी रचना से दूषित होते हैं । 
यह समस्त निर्मित प्रतिनिधि संस्थाओं में सबसे बुरी है। इसमें श्रमिकों, साधारण 
व्यापारियों, स्त्रियों और साधारण बर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं है । 

लार्ड सदन की कार्य प्रणाली में भी कई दोष हैं। इसमें, सदस्यों की संख्या इतनी 
अधिक है कि यदि उनमें से अधिकतर इसकी कार्यवाही में भाग लेने लगें तो इसका 
कार्य-संचालन सुगम तन रहे । किन्तु इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी व्यवहार में 
अधिकतर सदस्य इसकी बंठकों में अनुपस्थित रहते हैं। ल्ार्ड सभा में लगभग ७४५० 
सदस्य हैं, जिनमें से औसतन ६५० प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते थे । उपस्थित होने 
वाले सदस्यों में से वेहुत ही कम वाद-विवाद में भाग लेते हैं। वास्तव में, कुछ अष॑ .. 
पूर्व तक स्थिति, यह रही कि इसकी कायंवाही में सक्तिय भाग लेने वाले या तो 
वर्तंमान अथवा पुराने मन्त्री होते थे और या वे सदस्य जो अपने आशिक हितों का 
संरक्षण करने में विशेष दिलचस्पी रखते थे | ला्ड सभा की सबसे तीत्र आलोचना 
तथा निन्‍दा इस आधार पर की गई है कि यह आज के प्रजातन्त्री युग में अतीत की 
एक बहुत ही अलोकतन्त्री संस्था है । ऑग ने इसे एक राजनीतिक रूप में समय के 
विरुद्ध संस्था (90]पंट्व] ॥04ाणेंप्र०णंधा) वताया और लास्‍्की ने लिखा है कि 
यह एक ऐसी समय के विरुद्ध संस्था है जिसका पक्ष नहीं लिया जा सकता ।* 

परन्तु दूसरे विश्व-युद्ध के बाद से लार्ड सभा के रुख में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
आया । लाड सभा की जो भी बची हुईं शक्तियाँ थीं, उन्तकी श्रमिक दल की सुदुढ़ 
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सरकार के अन्तगंत कठोर परीक्षा होने को थी, इस बात को लार्ड सभा के सदस्य 
भी समझ गये थे | अतएव राष्ट्रीयकरण और सुधार विषयक विभिन्‍न विधेयक 
सुगमतापूर्वक पास हो गये । इस ग्रकार लार्ड सभा अब एक पूरक दूसरा सदन हो 
गया है, जो कि कामत्त सभा की विधि-निर्माण में सहायता करता है और दोनों के 
बीच संघ पंदा न हो इस प्रकार का प्रयत्न करता है | परन्तु यह सब कुछ होते हुए 
भी, यह धारणा बना लेना गलत होगा कि लार्ड सभा ऐसा सदन बन गया है, जिसके 
कार्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है । बावजूद इस बात के कि यह देरी 
करने की शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाता है, लाडे सभा संशोधन करने की 
शक्ति का स्वतन्त्रतापूर्वेक प्रयोग करती है। इसलिए कभी-कभी तो श्रमिक दल की 
सरकार ने भी विधि-निर्माण शीघ्र हो सके इस दृष्टि से विस्तार की बातों में लाड्ड 
सभा के मतों व संशोधनों को मानने में रियायत की है। उदाहरण के लिए लोहे 
और फौलाद के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अति प्रवादमय कानून (सन्‌ १४४८) को लागू 
करने की तारीख सरकार ने सन्‌ १६५० में होने वाले आम चुनावों के बाद नियत 
करना स्वीकार कर लिया । सन्‌ १६५६ में लार्ड सभा ने एक गैर-सरकारी सदस्य 
द्वारा प्रस्तुत मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन करने वाले विधेयक को अस्वीक्ृत कर दिया, 
जबकि कामत सभा ने उसे पास कर दिया था | इस बात से लार्ड सभा की सुप्त 
शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है ।' 
सुधार प्रस्ताव--पालियामेंट एक्ट सच्‌ १६११ के विकल्प रूप में लेंसडॉन योजना 
थी, जिसमें ये प्रस्ताव सम्मिलित थे---लार्ड सभा के सदस्यों की कुल संख्या ३२५ 
हो और वे इस प्रकार चुने या चामजद किये जायें--(१) १०० सदस्यों का चुनाव 
पीयरों द्वारा किया जाये; (२) १०० सदस्यो को ताज पीयरों अथवा अन्य व्यक्तियों 
में से मियुक्त करे; (३) १२० सदस्यों का चुनाव कामन सभा के सदस्य विभिन्न 
प्रादेशिक समूहों में बंठकर करें; और (४) समस्त पादरी पाँच पादरियों को नियुक्त 
“ करें।*इस योजना को' उदारवादी दल ने स्वीकार न किया औौर उन्होंने पालियामरेंट 
एक्ट का निर्माण किया । 
सन्‌ १६१७-१८ का सम्मेलन और ब्राइस रिपोर्ट--सन्‌ १४८११ के पालियामेंट एक्ट 
के निर्माताओं ने अपने इस इरादे की घोषणा कर दी थी कि वे लाड सभा की 
रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे । सन्‌ १5१७ में लाड ब्राइस के सभापतित्व में 
३० सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ; इन सदस्यों में सभी मतों के प्रति- 
निधि सम्मिलित थे । सम्मेलन में द्वितीय सदन की रचना और शक्तियों के प्रश्न 
पर गम्भीर विचार किया गया और उसकी रिपोर्ट सन्‌ १६१६८ में प्रकाशित हुई । 
रिपोर्ट में सुधार के प्रश्न की कठिनाइयों पर वल दिया गया व द्वितीय सदन वी 
रचना के लिए विभिन्न विधियों पर भी विचार किया गया । मन्त्रियों के परामग्म से 
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ताज द्वारा सदस्यों की नामजदगी की विधि को सम्मेलन ने इन आधारों पर 
अस्वीकृत कर दिया कि इस विधि के अन्तगगंत इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं 
होगी कि जिन सदस्यों को नामजद किया जायेगा वे योग्य ही होंगे तथा इस प्रकार 
की नामजदगी अधिकांशत: दल के लिए की गई सेवाओं का फल न होगी । साधारण 
निर्वाचओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत्त विधि को इस कारण से अस्त्रीकृत किया गया 
कि इस प्रकार से चुना गया द्वितीय सदन पहले ही सदन की नकल होगा और उसका 
प्रतिदन्द्दी भी । स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुनाव की विधि के पक्ष में कई वातें होते 
हुए भी इसे इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया कि इसके परिणामस्वरूप 
स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों में भी दलगत राजनीति का प्रवेश हो जायेगा, जो 
उस समय तक निर्दलीय आधार पर होते थे । 
दूसरे विश्व-युद्ध के उपरान्त मेजर एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार 
बनी, जिसने राष्ट्रीयरण और सामाजिक कल्याण सम्बन्धी बहुत से विधेयकों 
को पास कराने का कार्यक्रम अपनाया । इन वर्षो में यह भय बना रहा कि सत्तारूढ़ 
दल और लार्ड सभा में संघर्ष होगा, किन्तु ला सभा ने आम चुताव के निर्णय 
फो ध्यान में रखकर सरकार के प्रस्तावों में अधिक रुकावर्ट न डालीं । कुछ विधेयकों 
में लाडे सभा ने कुछ ऐसे संशोधन किये जिन्हें मन्त्रिमण्डल ने देरी से बचने के 
उद्देश्य से स्वीकार कर लिया | फलत: दोनों सदनों के बीच कोई गम्भीर मतभेद 
न उठा; फिर भी सनु १६४७ में सत्तारूढ़ दल ने यह घोषणा की कि लार्ड सभा 
के देरी करने के अधिकार की अवधि घटा दी जाये । यह प्रस्ताव सभा में दूसरे 
वाचन के स्टेज को पार कर चुका था । इसी बीच में लार्ड सेलिसवरी की अध्यक्षता 
में अनुदार दल ने भी लार्ड सभा के सुधार हेतु एक समिति नियुक्त की । इस 
समस्या के ऊपर विचार करने के लिए तीनों दलों के नेताओं का सम्मेलन हुआ; 
इसमें लार्ड सभा की रचना के प्रश्न पर काफी सहमति रही, किन्तु शक्तियों के बारे 
में यह किसी निर्णय पर न पहुँच सका-। कामन सभा द्वारा पास किए गये विधेयक 
को लार्ड सभा ने अस्वीकृत कर दिया | सन्‌ १६४४८ में मजदूर दली सरकार का 
विधेयक पास हो गया, जिसके मुख्य प्राविधान का उल्लेख पहले ही किया 
जा चुका है। उसके वाद से ला सभा के सुधार का प्रश्न पृष्ठ-भूमि में पड़ा 
हुआ है । ॥ 
क्या द्वितीय सदन आवश्यक है ?---इस तक का कि 'लार्ड सभा में अनुदार 
दल का स्थायी बहुमत न हो' यह भर्थ नहीं कि लार्ड सभा ही नहीं होती चाहिए । 
. यह प्रश्न कि ऐसा सदन वांछनीय हैं या नहीं, इस वात पर निर्भर करेगा कि लाड्ड 
सभा के क्या कार्य हैं अयवा होने चाहिए । न्राइस रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता को 
स्वीकार किया गया है और यह भी वताया गया है कि इसके कार्य क्‍या होने 
चाहिएँ । अन्य सभी योजनाओं में तथा विभिन्‍न दलों द्वारा इसके सुधार की बातें 
कही गई हैं, किन्तु इसके उन्मूलन पर वल नहीं दिया गया। सदन के उपयोगी 
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कार्यों का संक्षिप्त विवेचन दिया जा चुका है । उसके आधार पर हम जैनिग्स के इस 
मत से पूर्णतया सहमत हैं कि गत 9०-४० वर्ष से इस बात पर काफी सहमति है 
कि लार्ड सभा का होता वॉछतीय है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर (किन्तु 
राजनतिक श्रवादों पर नहीं) वाद-विवाद हो सके, जहाँ सरकारी विधेयकों को साफ 
किया जा सके और जहाँ प्रशासन के संसदीय नियन्त्रण सम्बन्धी ऐसे पहलुओं पर 
ध्यान दिया जा सके जो तकनोकी अधिक हों और प्रवादग्रस्त कम ।* 
रेग्जे म्यूर ने भी द्वितीय सदन की आवश्यकता को दो आधारों पर न्यायोचित 
बताया है। प्रथम, यह ऐसे काये के विरुद्ध संरक्षण रूप में आवश्यक है जिस पर 
प्रथम सदन कम विचार करे; जो सम्भवतः कान्तिकारी हो और जिस पर राष्ट्र का 
मत न जाना गया हो तथा जो राष्ट्र की वास्तविक इच्छा के विरुद्ध हो। दूसरे, 
विधि-निर्माण तथा अन्य कार्यों की मात्रा इतनी अधिक है कि अकेला प्रथम सदन 
उसे नहीं कर सकता । अतएवं द्वितीय सदन प्रथम सदन के पूरक रूप में आवश्यक 
है और बड़ी ल्टियों को सुधारने के लिए भी जो कि अनुचित जल्दबाजी और 
अपर्याप्त वाद-विवाद से उत्पन्न हो सकती हैं ।' वास्तव में, ब्रिटेन में कोई ऐसा 
संरक्षण (इबव्ट्टिप्था-व) न॑ हीने के आध.र पर जैसा कि दुस्संशोध्य संविधान का 
होता है या जैसा लोक निर्णय की प्रक्रिया का स्विट्जरलेंड मे है, यह तकी दिया 
जाता है कि ब्रिदेव को अन्य बहुत से राज्यों से भी अधिक द्वितीय सदन की 
आवश्यकता है, जिसे दोहराने और मनन करने की पूरी शक्तियाँ प्राप्त हों । 
द्वितीय सदन क्यों कायम है ?--इस श्रश्न के उत्तर में इसकी आवश्यकता के 

अतिरिक्त दो बातें और कही जाती हैं । प्रथम, ब्रिटेन में द्वितीय सदन कायम है, 
क्योंकि वह आरम्भ से ही है अर्थात्‌ ब्रिटिश जाति की रूढ़िवादिता के कारण इसका 
उन्मूलन सम्भव नहीं । दूसरे, लार्ड सभा जैसी भी रही है वह काफी उपयोगो 
सिद्ध हुई है । लार्ड सभा के अधिकतर सक्रिय सदस्यों को बड़ा अनुभव होता है, जो 
विशिष्ट विषयों पर हुए विचार तथा वाद-विवाद में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । 

इस रूप में लार्ड सभा प्रथम सदन की पूरक है और यह तथ्य कि इसमें अनुदार 
दली सदस्यों की प्रधानता है अधिक अर्थभय नहीं है, क्योंकि इसमें हुए वाद-विवाद 

से मन्त्रिमण्डल को कोई खतरा नहीं पहुंचता । लास्की ने भी लिखा है--'यदि 

जनतन्तीय राज्य में दूसरा सदन रखना हो, तो लार्ड सभा जबकि अनुदार दली 

सरकार हो, विश्व में सवसे अच्छा दूसरा सदन है। उसके विचारों का स्तर ऊँचा 

होता है। वह अस्थायी भावनाओं की लहरों की ओर ध्यान नहीं देता जिसने 

निर्वाचकों को घोखा दिया जा सकता है। उसके पास उन सभी प्रकार के दिपयां पर 
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विचार करने के लिए समय होता है जिनके लिए काफी समय की आवश्यकता होती 
है और भार से दबी कामत सभा उन पर कठिनाई से विचार कर सकती है । वह 
वास्तविक विवाद वाली समस्‍यायें केवल उस समय उपस्थित करता है जब प्रगति- 
शील दल की सरकार होती है ।* | ह 

निष्कर्ष--द्वितीय सदन का होना आवश्यक और उपयोगी है। ला्ड सभा का 
अन्त नहीं किया जा सकता, सुधार किया जा सकता है। वर्तमान रूप में लाडे सभा 
का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि इसका स्थान लेने वाले सुधरे हुए सदन की 
योजना स्वीकृत न हो जाये । इसके सुधार का प्रश्न बड़ा कठिन और पेचीदा है और 
उस पर जल्दी से 'सहमतिपूर्ण निर्णय होना सम्भव नहीं है। वैसे ही काफी समय से 
यह प्रश्न प्रष्ठ-भूमि में पड़ा हुआ है। लाडे सभा की रचता में साधारण परिवर्तन 
कभी भी हो सकते हैं, किन्तु इसका स्थानापन्त ढूँढ निकालना सुगम नहीं । अस्तु, 
लार्ड सभा को भश्नी कोई खत्तरा नहीं । 


प्रश्त 

१, लाडे सभा की रचना का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए | 

२, ला्ड सभा के संगठन व काये प्रणाली का वर्णव कीजिए 

३. सन्‌ १९११ तोर सन्‌ १६४६ के कानूनों से लाड सभा की शक्तियों पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? 

४. 'लार्ड सभा को सुधारां जाये या उसका अन्त किया जाये? इस विषय पर अपने विचार 
कारण सहित अभिव्यक्त कीजिए । 

५, लार्ड सभा की मुख्य सुधार योजचाओं पर प्रकाश डालते हुए उसके सुधार हेतु भपने सुझाव 
दीजिये १ 

६. निम्न लिखित कथचनों को समझादइये-- 
(अ) लार्ड सन्ना दूसरा ही नहीं वरन्‌ योण सदन है । 

. (आ) लाड्ड सभा कामन सभा का पूरक सदन है । 

(६) ब्रिव्शि संविधान की एक उपयोगी किन्तु समय के विरुद्ध संस्था है । 

७. व्यवह्यर में लार्ड सभा ठोक कार्य करती है और इसके स्थानापन्त पाचा कठित है ।! 
(अल एटली) इस टिप्पणी का विबेचच कीजिए । 


५६ कासन सभा 


१, मताधिकार और निर्वाचन 


सन्‌ १८३२ से पूर्व निर्वाचन पद्धति के मुख्य दोष ये थे : (१) मताधिकार सम्पत्तिवान 
तथा ऊंचा कर देने वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त था। (२) प्रतिनिधित्व का वितरण 
'जनसंख्या के अनुपात में न था। (३) चुनाव में गम्भीर अनियमितताओं का प्रयोग 
होता था। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ब्रिठेन में निश्चित रूप से उच्च 
वे धनी. वर्गों का शासन था । 
, सन्‌ १८३२ के कानून सुधार में दो प्राविधान प्रमुख थे ? प्रथम, निर्वाचन-क्षेत्रों 
के पुनवितरण के बारे में था। इस कावून द्वारा सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनवितरण 
नहीं हुआ न ही उनका वितरण मतदाताओं के अनुपात में हुआ, परन्तु इसने 
प्रचलित गम्भीर दोषों को दूर किया । उजड़े हुए बरों और जेब के बरों (००८८ 
७००ए९४॥85) को निर्वाचन-क्षेज्रों की सूची से निकाल दिया गया और इस प्रकार से 
घटे लगभग १५० स्थान नये आबाद नगरों में वितरित कर दिये गये। दूसरा, 
प्राविधान मताधिकार का विस्तार था। काउन्टियों और बरों के बीच प्रतिनिधित्व 
सम्बन्धी पुराना अन्तर कायम रहा, किन्तु मताधिकार को विस्तृत किया गया । 
काउन्टियों में ४० शिलिंग वाले भूमिपतियों के अतिरिक्त कुछ ऊँचे मूल्य वाली भूमि 
को जोतने वाले किसानों को भी मतदाता बनाया यया। नगरों में विविध प्रकार के 
मताधिकार के; स्थान पर एकरूप मताधिकार जारी किया गया, क्योंकि इस कानून 
द्वारा उन सभी मकान-कर देने वाले निवासियों को मताधिकार दिया गया, जो ऐसे 
मकानों में रहते थे जिनकी किराये की वाषिक आय १० पौण्ड या अधिक थी । 
सन्‌ १८३२ के सुधार कानून द्वारा केवल दो ही बड़े सुधार हुए थे। भतएव 
अन्य सुधारों के लिए आन्दोलन जारी रहा । उग्र सुधारवादियों ने जिन्हें चा्टिस्ट 
((४०४४५85) कहा जाता था, ६ वातों की माँग की और उनके लिए जोरदार 
आन्दोलन चलाया। उनकी ६ मांगें ये थीं--(१) सर्वव्यापी पुरुष मताधिकार, 
(२) सम-निर्वाचन क्षेत्र, (३) ग्रुप्त मतदान, (9) कामन सभा की सदस्यता के लिए 
सम्पत्ति की योग्यता का उन्मूलन, (५) सरकारी कोप के सदस्यों को बेतन दिया 
जाये, और (६) पालियामेंट के वाषिक सत्न । इस आन्दोलन के फलस्वरूप सन्‌ 
१८६७ में दूसरा बड़ा सुधार कानून बना । इस कानून के निर्माण का श्रेय टाटा 
अर्थात्‌ अनुदार दल को है । इस कानून द्वारा उन बरों से प्रतिनिधित्व छीनकर जिन्‍दे 
आवश्यकता से कहीं अधिक प्राप्त था उन क्षेत्रों को प्रदान किया गया दिलमें जन- 
संख्या की वृद्धि हो गई थी । इस कानून दारा नयरों में रहने वाले अधिकांश श्रमिरों 
को भी मताधिकार शक्राप्त हुआ; जिसके फलस्वरूप निर्वाचकों को संस्या लगभग 
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१० लाख बढ़ गई। सन्‌ १८७२ में गुप्त मतदान प्रणाली जारी.की गई और सन्‌ १८८दे 
में भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने का कानून पास किया गया । परन्तु अभी तक ग्रामीण 
निर्वाचन-क्षेत्रों में रहने वाले खेतिहर श्रमिकों और खानों में काम करने वाले 
मजदूरों को मताधिकार प्राप्त न हुआ था। सत्त्‌ १८८५ के पुनवितरण कानून 
द्वारा प्रतिनिधित्व को एक नियत स्तर के अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए फिर से 
वितरित किया । 

सन्‌ १४१८ के जन प्रतिनिधित्व कानून और बाद के कानूनों के अन्तर्गत ये 
प्राविधान उल्लेखनीय हैं--(१) काउन्टि और बरो के बीच मताधिकार सम्बन्धी 
अन्तर का उन्मूलन --इस कानून के अस्तर्गत काउन्टि और बरो निर्वाचन-क्षेत्र तो 
रहे परन्तु दोनों ही प्रकार के निर्वाचन-क्षेत्रों में मताधिकार की बहुंंतायें एकरूप 
बना दी गईं । बरो का सदस्य बड़े कस्बे या शहर का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु 
दोनों का चुवाव एक ही समय, एक ही प्रकार से और एक समान मताधिकार के 
आधार पर होता है। सन्त १६४४ से कामन सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ 

से ६४० कर दी गई थी; परन्तु सन्‌ १७४८ में इसे फिर घटा दिया गया ओर 
' अब यह संख्या ६२५ है। अब कोई भी सदस्य १ लाख व्यक्तियों से अधिक का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता, जबकि अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों में ६० हजार के लगभग 
व्यक्ति रहते हैं । 

(२) इस कानून ने सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। ब्रिटेन के 
प्रत्येक ऐसे पुरुष को जिसकी आयु २१ वर्ष या उससे अधिक है और जो निवास 
सम्बन्धी शर्ते या व्यवसाथी मत के लिए बहू है अर्थात्‌ व्यावसायिक सम्पत्ति का 
अंधिकारी है चाहे वह अन्य स्थान में रहता हो मताधिकार प्राप्त है। इस कानून 
द्वारा यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन में 
दो से अधिक मत न दे सकता था--अर्थात्‌ कोई व्यक्ति एक निर्वाचनजक्षेत्न में 
निवास के आधार पर और दूसरे में ब्यवासायिक सम्पत्ति के अधिकारों होने के नाते 
मतशन कर सकता था। सन्‌ १७३८ के कानून द्वारा इस प्रकार के दृहरे मतदान 
का भी अन्त कर दिया गया। पुरानी ग्रथा के अनुसार ऑॉक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयों के स्नातकों को २-२ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था 
सन्‌ १७१८ के कानून द्वारा उनका यह अधिकार बना रहा, परन्तु लन्‍्दन व अन्य 
विश्वविद्यालयों को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला । 

(३) म्तियों को भी मताधिकार दिया गया । तर्क की माँग थी कि स्त्रियों को 
समान मताधिकार मिले, किन्तु वास्तविकताओं को नहीं भुलाया जा सकता था । 
युद्ध-काल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से बहुत कम हो गई थी, समान मताधिकार 
के परिणामस्वरूप स्त्री मतदाताओों की संख्या पुरुष मतदाताओं से बहुत बढ़ जाती । 
अतएवं सन्‌ १४१८ के कानून द्वारा यह सीमा लागू हो गई कि स्त्रियाँ ३० वर्ष की 
आयु के बाद ही मतदाता वनाई जाय । परन्तु सन्‌ १८२८ के सम मताधिकार कानून 
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ने इस सीमा को भी हटा दिया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सन्‌ १६४८ के 
अन्तगंत व्यापारिक स्थानों और विश्वविद्यालयों को मिले मताधिकार का अच्त 
कर दिया गया । भव पालियामेंट के चुनावों में धाग लेने वाले मतदाता केवल 
निवास या सेवा के आधार पर ही पंजीकृत किए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति केवल 
एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बन सकता है। संक्षेप में, सभी वयस्कों के नाम, 
जिनके ऊपर कोई कानूनी अक्षमता लागू न होती हो और जो ब्रिटिश प्रजाजन हों 
या आयरिश गणतस्त्त के नागरिक हों, मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। 
अक्टूबर सत्त्‌ १८५६४ के चुनाव के अवसर पर यूनाइटेड कियडम के कुल मतदाताओं 
की संख्या ३ करोड़ श८ लाख से कुछ ही ऊपर थी 


अनहंतार्ये--साधा रणतया प्रत्येक २१ वर्ष से ऊपर आयु वाला ब्रिटिश नागरिकों 
लोक सभा के लिए मतदाता है; फिर भी निम्नलिखित किसी भी अनवहँता के कारण 
बहुत से व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाता है; 

(१) सा्वजबिक संस्थाओं में रखे गए अपराधियों और मानसिक दोष से पीड़ित 
व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं है । 

(२) कामन सभा के चुनावों में पीयरों को मतदान का अधिकार नहीं है, उच्च 
सदन में उनका प्रधान प्रतिनिधित्व है और वे स्थानीय संत्याओं के चुनावों में भाग 
ले सकते हैं । 

(३) पहले ऐसे सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त न था जिन्हें सार्वजनिक 
निर्धन सहायता निधियों से सहायता मिलती थी । इस अनहेता का सब्र १७१८ के 
कानून द्वारा अन्त कर दिया गया, किन्तु ऐसे निध्वेन व्यक्तियों को अब भी 
मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ जिन्हें सार्वजनिक संस्थाओं में रखा जाता है, क्योंकि 
वे निवास सम्बन्धी शर्तें को पुरा नहीं करते । 

(४) जिन व्यक्तियों को चुनाव सम्बन्धी भ्रष्ठाचारी अपराधों के लिए उपयुक्त 
न्यायालयों द्वारा दण्डित किया जाता है । 

पालियामेंट अथवा कामन सभा की अवधि--कानून के अनुसार प्रति ५ वर्ष 
में एक वार आम चुनाव अवश्य होने चाहिये; परन्तु पालियामेंट जब चाहे अपनी 
अवधि को बढ़ा सकती है। दोनों विश्व-य्ुद्धों के दौरान ऐसा ही हुआ । ब्रिटेग में 
चुनाव कभी बहुत शीघ्र और कभी बहुत देर से होते हैं, वहाँ पर संग्ृक्त राज्य 
अमरीका की तरह कोई निश्चित अवधि नहीं है। सब्‌ १४१० में दो बार काम 
चुनाव हुए और सन्‌ १९८२२, १४२३, १६२४ में प्रति वर्ष आम छुनाव हुए । गा 

१. किसी व्यक्ति को तब तक मतदाता नहीं बनाया जा सक्ृता उब तक डढि बढ 
देशीकरण से ब्रिटिश प्रजाजन न हो । ब्रिटिश प्रजाजन (छ्तो्णि 5) के दे मां 
व्यक्ति सम्मिलित हैं जो राजा के प्रति निष्ठा रयते हों चाहे बे ब्रिटिश द्वीपन्म मुह ५ डिदारी 
हों या केनाडा, आस्ट्रेबिया, दक्षिणा भफ़ोका के निवासी हों । 
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कारण यह है कि प्रधान मन्त्री जब उचित समझे ताज को कामन सभा के विघदन 
हेतु परामर्श दे सकता है। इस प्रकार कामन सभा की अवधि अनिश्चित है। कोई 
व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आम चुनाव कब होने वाले हैं। सरकारी घोपणा 
हो जाने पर ही कामन सभा का विघटन होता है और घोषणा हारा ही चुनाव 
के लिए नामजदगी व मतदान की तिथियाँ नियत की जाती हैं। ऐसी घोषणा 
व नामजदगी की तारीख के बीच में बहुत कम समय रहता है--साधारणतया 
२-३ सप्ताह । 

निर्वाचन क्षेक्न--ब्रिटेन में एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं । संयुक्त राज्य 
अमरीका में प्रत्येक १० वर्षीय जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुननिर्माण 
होता है, किन्तु ब्रिठेव में ऐसी प्रथा नहीं है। पालियामेंट के कानूनों के अनुसार 
समय-समय पर निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन वितरण हुआ है, परन्चु सन्‌ १८४४ में 
स्थायी सीमा आयोग बैठाये गए थे, जिनकी सिफारिशों के फलस्वरूप सन्‌ १८४८ 
में निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। इंगलेंड, स्कॉटलेंड, उत्तरी आयरलेड 
तथा वेल्स के लिए स्थापित स्थायी आयोगों को अपने-अपने क्षेत्र में जनसंझया 
के परिवर्तन पर ध्यान रखना है और उनका काम निर्वाचिन-क्षेत्रों के वितरण में 
उचित उलट फेर के लिए सिफारिश करना है ! नवम्बर सन्‌ १5६४५ में कुल निर्वाचन 
क्षेत्र ६२० थे, जो इस प्रकार बेंटे थे--इंगलेड ५११, स्क्ॉटलेंड ७१, वेल्स ३६ और 
उत्तरी भायरलेंड १२। यहाँ यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए क्रि ब्रिटेन में 
संयुक्त राज्य अमरोका की भाँति जेरीमेण्डरिंग नहीं होता; क्योंकि निवर्चिन-श्षेत्रों 
के निर्माण का आधार ऐतिहासिक सीमायें हैं तथा उनमें परिवर्तन स्थायी-आयोग 
करते हैं, जिन पर सत्तारूढ़ दल का विशेष प्रभाव नहीं होता । 

नासजदगी--नामजदगी की प्रक्रिया बड़ी सरल हैं। उम्मीदवार को अपना 
नामजदगी-पत्र दाखिल करने से पूर्व उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम १० भें 
मतदाताओं के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। नामजदगी पत्र 'रिटनिय आफिसर' को 
इस कार्य के लिए नियत दिव, उम्मीदवार अथवा उसके एजन्ट हारा देता होता 
है । इस प्रयोजन के लिए एक घण्टे का समय मिलता है । नामजदगी-पत्र के साथ 
उम्मीदवार को १५७ पौण्ड स्टॉलिग जमा करने होते हैं। यह जमानत की राशि 
उम्मीदवार को चुनाव के वाद लौटा दी जाती है यदि वह कुल मतों का १/८४ै 
अधिक प्राप्त करता है। ब्निटेन में संयुक्त राज्य अमरीका की तरह प्राइमरी नद्ा 
होती । अधिकतर निर्वाचन-क्षेत्रों में २-३ उम्मीदवार खड़े होते हैं । 


उस्मीदवारों की अर्हत्तायें--सदियों तक यह अर्हता रही कि उस्मोदवार एक 
विहिंत सम्पत्ति का स्वामी हो, किन्तु नब सम्पत्ति की अहँता का हस्त दा रत 


कु. ग्र्ञ य््र 


है । वस्तुत: कोई भी ब्रिटिश प्रजाजन, जो मतदाता हो, खड़ा हा समझता हू 
स्तियाँ भी उम्मीदवार वन सकती हैं । कानून अबवा प्रथा रा 


[क् 
खा हो वह उसी हा नब्रासा हए ! 
छू 2 भ््ञ ल्‍ रु 


नहीं है कि उम्मीदवार जिस तिवर्चिन-क्षेत्र से खड़ा 
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ऐसे सदस्यों की संख्या काफी होती है जो उन घुनाव क्षीत्नों में नहीं रहते जिनसे 
उनका चुनाव होता है। 

मतदाताओं की सूची--प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए मतदाताओं की सूची 
धं में दो वार दोहराई जाती है और सर्दंव तैयार रहती है। प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत् 
में सूची तंयार करने का काय॑ रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सुपुर्द रहता है; जो बरों का 
टाउन क्लक या काउन्टि परिषद्‌ का क्‍्लक होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम 
सूची में सम्मिलित होने से रह जाये तो वह ऐसा कराने का आवेदन-पत्न दे सकता 
है ओर कोई भ्री व्यक्ति किसी नाम के सम्मिलित किए जाने पर एतराज कर सकता 
है । ऐसा किए जाने पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी निर्णय देता है, जिसके विरुद्ध अदालतों 
भें अपील की जा सकती है । 

चुनाव अभियान--प्रत्येक दल का एक केच्द्रीय या राष्ट्रीय संगठन होता है 
कर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में उसकी शाखा होती है । स्थानीय संघ या शाखायें 
अपने उम्मीदवार छांटती हैं । चुनाव कार्य घोषणा के पूर्व ही आरम्भ हो जाता 
है, भावी उम्मीदवार सभी प्रकार के सावंजनिक समारोहों में भाग लेते हैं और 
सभी अच्छे कार्यो में योगदान करते हैं; यही निर्वाचन-श्षेत्र की सुश्रुषा करना 
(एपए्रं78) कहलाता है । श्रथा के अनुसार जिनकी आथिक स्थिति अच्छी होती है, 
वह उम्मीदवार हाथ खोलकर निर्वाचन-क्षेत्र की सुश्रुषा करते हैं । विजयी उम्मीद- 
बार निर्वाचन के उपरान्त भी ऐसा करता है। जंसे ही आम चुनाव की तारीख 
घोषित होती है, प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्ञ के मतदाताओं के नाम एक 
सम्बोधन या घोषणा-पत्न (पए्यशारश०४०) जारी करता है। इप्तमें वह अपनी दलीय 
निष्ठा या स्वतनन्‍त्न विचारों पर बल देता है। कानून के अन्तर्गत प्रत्येक उम्मीदवार 
को विना डाक व्यय के एक ऐसा घोषणा-पत्र सभी मतदाताओं के पास भेजने की 
सुविधा प्राप्त है। उसके वाद सार्वजनिक भवनों तथा सड़कों के कोनों पर सभायें 
की जाती हैं । कुछ सीमा तक उम्मीदवार मतदाताओं से समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
इश्तहारों द्वारा भी अपील करते हैं । मतदाताओं के पास उम्मीदवार व उसके समर्थक 
व्यक्तिगत रूप से भी जाते हैं । 

सतदान-क्रिया आदि--कामन सभा के चुनावों में छोटे और सरल मत-पत्रों 
(0धा0(9) का श्रयोग होता है, जिन पर उम्मीदवारों के दल को नहीं लिखा जाता। 
मतदान केच्द्र साधारणतया सार्वजनिक भवनों में रखे जाते हैं। मतदान की विधि 
गुप्त व सरल है। सन १८१८ से कामन सभा के चुनावों में अनुपस्थित मतदाता 
किसी को अपना स्थानापत्न (77075) नियुक्त कर मतदान में भाग ले सकते हैं । 
मत-गणना का कार्य एक केन्द्रीय स्थान पर रिटनिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है । 
चुनाव पूर्ण हो जाने पर पराजित उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है । 
ऐसी याचिकाओं की सुनवाई अदालतों ढारा की जाती है। सम्बन्धित अदालत 
अपना निर्णय कामन सभा के अध्यक्ष के पास भेजती है और इसकी स्वीकृति सदन 
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द्वारा दी जाती है। नव-निर्वाचित सदस्यगंण चुनाव के बाद शीघ्र ही एकत्रित किये 
जाते हैं और वे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। 
स्थान रिक्त करना अथवां चिल्टनें हण्डड्स ((प्ं।७४ #ण्ञाता६४१5)--किसी 
संदस्य को दिवालिया या पागल होने पर हटाया जा सकता है; किसी सदस्य को 
देश-द्रोह या महाअपराध के आधार पर सदन की सदस्यता से वंचित किया जा 
सकता है, और किसी सदस्य को इच्छा या अनिच्छा से लार्ड सभा में भेजा जा 
सकता हैं। किन्तु कामन सभा का कोई भी सदस्य स्वेच्छापूर्वंक अपने पद से त्याग 
प्रत्न नहीं दे सकता । इस सम्बन्ध में सन्‌ १६२३ से एक अजीव-सा नियम चला आा 
रहा है। इसका यह अर्थ कदोपि नहीं कि कोई सदस्य किसी भी प्रकार स्वेच्छा से 
अपना स्थान रिक्त नहीं कर सकता । ऐसा करने के लिए एक घुमा-फिरा तरीका 
कि ऐसा चाहने वाला सदस्य किसी ऐसे स्थान पर नियुक्ति कराले जिसके 
ने पर वह संदस्य न॑ रह सके । ऐसे अनेक पद हैं, किन्तु साधारणतया ऐसा चाहने 
घाले सदस्य राजा के तीन चिल्टर्न हण्डु ड्स--ह्टाक, डेसबरो व बनंहम में से किसी 
एक की' स्टीवर्डशिप प्राप्त कर लेते हैं। जो सदस्य कामन सभा की सदस्यता 
त्यागना चाहता है वह किसी ऐसे पद के लिए “'चांसलर ऑफ दी एक्सचेकर' को 
'आवेदन-पत्र देता है, उसे पद मिल जाने पर विहित वेतन आदि मिलता है और इस 
प्रकार वह सदस्यता के लिए अनहं हो जाता है। इस पद को वह जब चाहे त्याग 
कर सकता है।' 
कामन सभा ' की रचना निम्न प्रकार है । 
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कामन सभा सें प्रतिनिधित्व--कामन सन्ना में राष्ट्रीय जीवन के प्रायः सभी 
प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहता है । कुछ लेखकों के मतानुसार कामन सभा राष्ट्र 
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के विभिन्‍न हितों व मतों का प्रतिविम्ब है; परन्तु लास्की का मत भिन्न है। वह 
कहता है कि कामन सभा राष्ट्र के हितों व मतों का सच्चा प्रतिविम्ब नहीं, 
क्योंकि जनता के हितों व मतों में इतनी अधिक विभिन्‍्तता व जटिलता है कि उन 
सभी का कामन सभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता । परन्तु हम इस कथन से 
पृर्णंतया सहमत हैं कि वर्तमान कामन सभा ब्रिटेन की जनता का पहले सदनों से 
कहीं अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्राय: सभी प्रकार के महत्वपूर्ण 
जनमत का प्रतिनिधित्व होता है, केवल साम्यवादी दल का प्रतिनिधित्व न होना 
एक अपवाद है । 
वर्तमान मिर्वाचन पद्धति के प्रमुख गुण व दोष--ब्रिटेतव की निर्वाचन-प्रणाली 
सीधी और बहुत सरल है, जिसे अन्य अनेक देशों ने अपनाया है। यद्यपि ब्रिटेन में 
अनिवाय मतदान की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मतदान ८०% से ऊपर रहता है, 
जो ब्रिटिश जाति की राजनीतिक अभिरुचि व जागरुकता और नागरिक उत्तर- 
दायित्व की भावना का प्रतीक है। सच १८६५० के चुनाव में मत देने वाले वोटरों 
की संख्या ८४% थी; सन्‌ १६५१ में यह 5२*६% थी और सब १४८५४ में 
७६-८%॥ वर्तमान निर्वाचन-पद्धति का (जिसका आधार एक सदस्यीय निर्वाचन- 
क्षेत्र है) सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में २ प्रमुख 
राजनीतिक दल रहे हैं, जिनमें से एक सत्तारुढ़ होता है और दूसरा विरोधी दल । 
इसी कारण ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल स्थायी रहता है। इसमें फ्रांस की तरह से जल्दी- 
जल्दी उलट-फेर व परिवतंव नहीं होते । किन्तु यह चिर्वाचन-प्रणाली दोषहीन नहीं, 
जैसा कि इसके दोषों के निम्नलिखित विव्रेचन से स्पष्ट होगा--- 
वर्तमान प्रणाली के अन्तगंत प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में वह उम्मीदवार चुना जाता 
है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त हों, चाहे अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का 
जोड़ निर्वाचित सदस्य के मतों से काफी बड़ा हो । इस कारण से इस पद्धति में ये 
कठिनाइयाँ अथवा दोष उत्पन्न होते हैं--प्रथम, कामन सभा में राजनीतिक दलों 
का प्रतिनिधित्व उनके उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों के अनुपात में नहीं होता; 
विशेष रूप से अल्पसंख्यक दलों का बहुत कम प्रतिनिधित्व हो पाता है, जैसा कि 
निम्न तालिका से स्पष्ट होगा--- 
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! इस पद्धति के परिणामस्वरूप बड़े दल सुदृढ़ हुए हैं और छोटे दल क्षीण हुए हैं; 
क्योंकि कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों से एक बड़े दल के और कुछ दूसरे बड़े दल के उम्मीद- 
वार चुने जाते हैं। इस वात की बहुत सम्भावना रहती है और बहुधा ऐसा 
होता है कि यद्यपि छोटे दल के समर्थकों की संख्या काफी हो किन्तु विभिन्‍न 
निर्वाचन-क्षेत्रों में बिखरी हुई हो तो उसे बहुत ही कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । 
इस दृष्टि से अनुदार दल को बड़ी हानि रहती है। दूसरे, कामन सभा के सदस्य 
राष्ट्र के जनमत का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करते । सन्‌ १६५१ के चुनाव में 
'यद्यपि मजदूर दल को अनुदार दल से अधिक मत प्राप्त हुए, फिर भी निर्वाचित 
सदस्यों में अनुसार दल के सदस्य मजदूर दल से अधिक थे । इस दृष्टि से मजदूर 
दल को हानि रहती है, क्‍योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को 
आवश्यकता से कहीं अधिक संख्या में मत मिलते हैं, जो एक प्रकार से व्यर्थ 
जाते हैं । 
तीसरे, बहुत से निर्वाचम-क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों को पराजित सदस्यों के 
कुल मतों से कम मत प्राप्त होते हैं। सन्‌ १४५० के चुनाव में जित निर्वाचन-द्षेत्रों 
में उदार दल के उम्मीदवार खड़े हुए थे ऐसे क्षेत्रों की संड्या १८७ थी, जिनमें 
'निर्वाचित प्रतिनिधियों को अल्पसंख्यक मत प्राप्त हुए थे । चौथे, मतदाताओं के मत 
में छोटे से परिवतंन से भी स्थानों के वितरण में कही वड़ा परिवर्तन हो जाता है । 
सन्‌ १६५१ और सन्‌ १८६५४ में क्रमश: ४४ व ४३ स्थानों के उम्मीदवारों की जीत 
१००० से भी कम मतों से हुई थी । यदि मतदाताओं की २-३५ संख्या इधर से 
उधर हो जाये तो स्थानों के वितरण में बहुत बड़ा अन्तर हो जायेगा । पाँचवे, ऐसे 
मतदाताओं के लिए जो किसी छोटे दल अथवा निर्देलीय उम्मीदवारों को मत देना 
चाहें, दो ही विकल्प हैं--या तो वे मत घर दें या. ऐसे उम्मीदवारों को मत दें जिन्हें 
वे कम से कम बुरा समझें। अं 


| २. कासन सभा का संगठन 

सदस्य का प्रतिनिधि रूप--अधिकतर लेखक और विचारक यह मानते हैं कि 
पालियामेंट का सदस्य (४. 7.) न तो भपने निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है 
ओर न दल का। उसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । वह जैसा या 
कहा था, ब्रिस्टल का सदस्य नहीं वरन्‌ पालियामेंट का सदस्य होता है। पालियामंट 
के सदस्य विभिन्‍न विरोधी हितों के प्रतिनिधित्व हेतु भेजे गये राजदत अथवा प्रति- 
निधि नहीं हैं। पालियामेंट राष्ट्र की मतनात्मक सभा है और सभी के हितों की 
रष्टि से प्रश्नों पर विचार करती है । कामन सभा के एक पुराने अध्यक्ष के अनुसार 
प्रत्येक सदस्य निर्वाचन के बाद सम्पूर्ण मतदाताओं का प्रतिनिधि हो लक है, 
वह चाहे किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से चुना गया हो। अतएवं उसके निर्वाचक उसे 
किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते, वे उसे परामर्श दे सकते हैं अबवा उससे 


७9 ] युनाइटेड किगडम का शासन 


किसी प्रकार की सिफारिश कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य सम्पूर्ण निर्वाचकमण्डल 
फा प्रतिनिधित्व करता है। 
सदस्यों के विशेषाधिकार आवि--पारलियामेंट के सदस्य अपने ककत्तंव्यों का 
अच्छी तरह से पालत कर सकें, इस उद्देश्य से कामन सभा ने अतीत में कुछ 
विशेषाधिकारों (परांशं९४८७) का दावा किया और उसे वे विशेषाधिकार प्राप्त 
हुए । लगभग १६वीं शताब्दी के मध्य से यह प्रथा चली आ रही है कि सभा का 
अध्यक्ष प्रत्येक पालियामेंट की ओर से उनके प्राचीन विशेषाधिकार, विशेष रूप से 
बन्दी न बनाये जाने की स्वतन्त्रता व भाषण की स्वतन्त्रता आदि का दावा करता 
है और लार्ड चांसलर, राजा अथवा रानी की ओर से उन सबकी स्वीकृति का 
अनुसमर्थन करता है । सदस्यों के मुख्य विशेषाधिकार इस प्रकार हैं--(१) कामन' 
सभा को (व्यक्तिगत सदस्यों को नहीं) राजा या रानी के पास पहुँच की स्वतन्त्रता 
है । (२) सदस्यों को बन्दी बनाये जाने की स्वतन्त्नता प्राप्त है। इसका उद्देश्य न्याय 
की साधारण प्रक्रियाओं को निरर्थक बनाना नहीं है। आजकल यह माचा जाता है 
की दीवानी कायंवाही के सम्बन्ध में पालियामेंट के सदस्य की गिरफ्तारी विशेषा- 
घिकार का उल्लंघन नहीं है । (३) भाषण की स्वतन्त्रता का बड़ा ऐतिहासिक महत्व' 
है जिसके मतनवाने के लिए बहुत से सदस्यों को कष्ट सहना पड़ा और कुछ को जान 
भी देनी पड़ी । 
उपर्युक्त के अतिरिक्त कामन सभा के सदस्यों को सन्‌ १६५७ में वाषिक वेतन 
व भत्ते के रूप में क्रशः १,००० व ७५० पौंड मिलते थे; परल्तु सन्‌ १5४६४ से 
उन्हें ३,२५० पौंड वाधिक मिलने लगे हैं; किन्तु उनकी यह आय कर से मुक्त नहीं 
है । यह वेतन तथा भत्ता उनके कार्य के ऊपर नहीं मिलता अर्थात्‌ सदस्य निर्वाचित 
होने पर.ही वे इसके अधिकारी हो जाते हैं, भाहे-वे कामन सभा की बैठकों में भी 
उपस्थित न हों । ब्रिटेन में कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं जो निर्वाचित सदस्य को 
कामन सभा की बंठकों में भाग जेने के लिए बाध्य करे, किन्तु ऐसे सदस्यों को 
अग्रली बार न तो कोई दल खड़ा करेगा भौर न ही उसे मतदाता घुनेंगे । यह बात 
उल्लेखनीय है कि कोई भी सदस्य अपने पदों से अनुचित आथिक लाभ न उठा सकते 
हैं और न वे ऐसा चाहते हैं; जब कभी किसी १-२ ने ऐसा किया है जनता ने उनके 
प्रति रोष प्रकट किया है । 
पालियामेन्ट के विशेषाधिकार (फ्ागविगव्याश्रए एंशं०४०)--प्रूर्व वर्णित 
सदस्यों के विशेषाधिकारों के अतिरिक्त पालियामेंट के भी विशेषाधिकार हैं 
पालियामेंट को किसी भी ऐसे व्यक्ति को, सदन के भीतर और वाहर, दण्ड देने का 
अधिकार है जो विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी हो, अर्थात्‌ जिसने सदन के 
अधिकारों व प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपराध किया हो । जव कोई तथाकथित अपराध 
होता है, उस मामले को सदन में कोई भी सदस्य शीघ्रत्तम अवसर पर उठाता हूं 
और भन्य सभी मामलों पर विचार करना छोड़कर सदन उप्त विषय पर विचार 
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करता है। उसके बाद अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि उसमें वास्तव में विशेषा- 
घिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं | यदि अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि ऐसा 
हुआ है, तो तब तक अन्य किसी मामले पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक 
कि सदन तुरन्त ही उस वारे में निर्णय न करले या उसे विशेषाधिकार समिति को 
न सौंप दे । यह एक छोटी सी समिति है, जिसमें वड़े अनुभवी सदस्य होते हैं । वे 
. उस मामले को छानवीन करते हैं और अपराधी को वुलाकर उससे पूछताछ करने के 
बाद समिति अपनी रिपोर्ट देती है । यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर 
पर्याप्त क्षमा प्रार्थना-पत्न देता है तो समिति साधारणतया यह ॒ सिफारिश करती है 
कि उसके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया जाय । उसके बाद सदन समिति की 
रिपोर्ट पर विचार करता है और निर्णय करता है कि क्या अपराधी को दण्ड दिया 
जाये | पालियामेंट सदन के अपमान (००7/७ग. दोषी व्यक्तियों को भी दण्ड 
देती है । सदत के अपमान का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा व प्राधिकार के विरुद्ध अपराध 
या अपमान (अथवा) निन्‍्दा लेख है । अपराधी को सदन में ही नजरबन्दी का दण्ड 
दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा दण्ड सनु १८८० के वाद से नहीं दिया गया | 
अब तो सदन ऐसे व्यक्ति को फटकार देकर ही सन्तुष्ट हो जाता है । 
कामन सभा का अध्यक्ष--कामन सभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही प्रतिष्ठित, 
सम्मानित व शक्तिमय है । सर टॉमस हंगरफोड्ड, जो सन्‌ १३७७ में चुना गया था, 
- पहला 'स्पीकर' था। उस समय कामन सभा को विधायी तथा वित्तीय क्षीत्र में 
कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त न थे, सदस्यगण राजा से केवल नये कानून बनाने, 
पुरानों में संशोधन करने तथा जनता की शिकायत दूर करने की प्रार्थना कर 
सकते थे ओर स्पीकर वह सदस्य होता था जिसके द्वारा वे अपनी प्रार्थबायें राजा 
तक भेजते थे । अध्यक्ष को सदन का प्रवक्‍ता होने के नाते स्पीकर” की उपाधि 
मिली थी; परन्तु अब स्पीकर का सदत में बोलने का कार्य नहीं! समान रह गया 
है। उसका पद अत्यधिक प्रतिष्ठा का है। कामन सभा के सभी सदस्य उप्तका 
सभापतित्व करने वाले देक्ता के रूप में आदर करते हैं। डिजरायली के शब्दों में 
“उसकी पोशाक की खड़खड़ाहट ही गड़वड़ को शान्त करने के लिए पर्याप्त होती थी ।' 
पालियामेंट के बाहुर समारोह के सभी अवसरों के लिए अध्यक्ष ही कामन सभा 
होता है ।॥' 
सदन के लिए यह महत्वपुर्ण विजय थी, जब उसे अपना अध्यक्ष चुनने का 

अधिकार मिला । अभी तक सदन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के नाम पर ताज की 
क्षनुमति ली जाती है, यद्यपि ताज की अनुमति केवल औपचारिक वात रह गई है । 
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अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नई पालियामेंट के कार्य आरम्भ पर होता है और वह 
अपने पद पर तव तक रहता है जब तक कि पालियामेंट विधदित हो । चूँकि ब्रिटिश 
अध्यक्ष निष्पक्ष होता है, इसलिए वहाँ यह प्रथा पड़ गईं है कि जब तक पृर्वगामी 
सदन का अध्यक्ष सदन का सदस्य रहता है, (और उसका चुनाव निर्विरोध होता है) 
शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है, और पद पर कायम रहने की इच्छा रखता है तो 
उसी का फिर से निर्वाचन हो जाता है । सदन द्वारा चुनाव केवल एक औपचारिक 
कार्यवाही होती है, वास्तव में अध्यक्ष की छाँठ जब कभी स्थान रिक्त होता है, प्रधान 
मनन्‍्ती और अन्य नेता सहमति से करते हैं, किन्तु वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि 
उसकी छाँट सदस्यों की बहुसख्या को स्वीकार होगी । सन्‌ १5३५ और सन्‌ १5४४४ में 
मजदूर दल ने अनुदार-दली अध्यक्षों का निर्वाचन में विरोध किया, परन्तु दोनों ही 
बार उसे असफलता मिली । सन्‌ १४५० में मजदूर दल ने पू्वगामी अध्यक्ष के 
विरुद्ध अपना अधिक्कषत उम्मीदवार तो नहीं खड़ा किया, किन्तु एक स्ववन्त्र मजदूर 
दली उम्मीदवार ने उसका चुनाव में विरोध किया जो बुरी तरह से पराजित हुआ। 
अध्यक्ष को ५,००० पींड वाषिक मिलता है और वेस्टमिस्टर महल में निवास स्थान 
भी | पद से सिवृत्ति के बाद उसे ४,००० पौंड वाधिक पेन्शन दी जाती है और 
पीयर बना दिया जाता है । 
उसके कार्यों का महत्व बहुत अधिक है । वह संशोधनों की छाँट द्वारा सदन की 
कार्यवाही को विन्तियमित करता है, वह अल्पसंख्यक दलों की रक्षा करता है, 
क्योंकि वाद-विवाद की समाप्ति पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है | वही चियमों का 
निष्पक्षता के साथ कठोर पालन करवाता है और अपने निर्णयों (ए785) द्वारा 
प्रक्रिया सस्वन्धी नियमों का निर्माण भी करता है । अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों के पालन 
में निष्पक्ष रहता है । सब १८5४४ में डगलस क्लिफटन ब्राउन ने कहा था--अध्यक्ष 
* रूप में में न सरकार का आदमी हूं और न विरोधी दल का; में कामन सभा का 
आदमी हूँ और मेरा विश्वास है कि में पीछे की बेंचों पर बंठने वाले सदस्यों का 
आदमी हूँ । चूंकि अब कार्यपालिका अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही है, 
अध्यक्ष ने सदन के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण प्रयत्व किया है । अध्यक्ष हीं 
संदन में व्यवस्था बनाये रखता है; वह सदस्यों को अनुचित शब्दों के प्रयोग से 
रोकता है तथा उन्हें उसके लिए दण्ड भी दे सकता है । 
अध्यक्ष के मुख्य कार्य अग्नलिखित हैं : (१) वाद-विवाद की देख-रेख करना, 
व्यवस्था बनाये रखना, अनुचित रूप से देरी उत्पन्न करने वाले प्रस्तावों पर आना 
ते देता और सदन के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए विवादों पर निर्णय देना। 
(२) सदस्यों को वोलने की आज्ञा देना और यह देखना कि उसके भाषण विचारणीय 
विषय से संगत हैं और नियमों के अनुसार हैं। मल्पतंड्यक दल के सदस्यों को 
अपनी बात कहने का उचित अवसर देना । (३) घन विधेयक का निर्णय करना | 


पु 
ड््ल 


(४) ऐसे सदस्यों की पल (7०7०) नियुक्त करना, जिनमें से स्थायी समितियाँ के 
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सभापति छांटे जाते हैं। (५) अमुक विधेयक किस समिति के विचाराथे भ्रेजा 
जायेगा, यह निर्णय करना। (६) जब कभी आवश्यकता पड़ जाये, निर्णायक मत 
(००४४78 ५४०/6) देवा । (७) यह निर्णय करना कि “अविलस्व सावंजनिक महत्व 
का प्रस्ताव उचित हैं या नहीं। (5) बाहरी व्यक्तियों के सम्बन्ध में सदन के 
प्रतिनिधि रूप में कार्य करना तथा सदन की ओर से राजा के सम्प्रुख बोलना । 
(5) सदस्यों को निलस्बित करना तथा अन्य प्रकार से दण्ड देवा । (१०) यह देखना 
कि सतदान काये ठीक प्रकार से होता है और मतदान का फल घोषित करना । 

अध्यक्ष की निष्पक्षतवा--त्रिटिश कामन सभा का अध्यक्ष निर्वाचन के उपरान्त 
दल से सभी प्रकार का सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है। सदन की कार्यवाही के संचालन 
में वह पूर्ण निष्पक्षता बरतता है और सभ्ो क्रार्य समस्त सदस्यों के हित का ध्यान 
रखते हुए करता है। प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों तथा बिवादों पर उसके निर्णयों को 
स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि मित्रों को दावत देते समय या सदस्यों 
को सदन में बोलने का अवसर देते समय या “व्यवस्था” सम्बन्धी नियम भंग के प्रश्न 
(9०ंप ए ठव८7) पर अपना निर्णय देते समय यह न्यायाधीश की निष्पक्षता से 
कार्य करता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह इतना निष्पक्ष रहे जितना' 
की कोई व्यक्ति सम्भवतः हो सकता है। साधारणतया इस पद पर निर्वाचित होने 
वाला सदस्य असाधारण राजनीतिक महत्व का व्यक्ति नहीं होता; परन्तु वह ऐसा 
व्यक्ति होता है जिसने राजनीतिक आकांक्षायें त्याग दी हों और जो दलीय राजनीति 
व प्रवादों से अलग रहना चाहता हो । वह वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लेता और 
ति्यिक मत के अतिरिक्त कभी अपना मत नहीं देता | जैसा कि ऊपर बताया गया 
है उसका निर्वाचन प्रायः निविरोध होता है । केवल सदन के भीतर ही नहीं वरन्‌ 
बाहर भी वह ऐसे कार्यों से दृश रहता है जिनका सम्बन्ध दलीय राजनीति से हो । 
वंहू किसी राजनीतिक क्लब में भी भाग नहीं लेता, यहाँ तक कि वह भपने 
पुंनरनिर्वाचन के लिए भी चुनाव अभियान संगठित नहीं करता | ब्रिटिश अध्यक्ष के 
विपरीत संग्रक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि सदव का अध्यक्ष बहुमत दल का नेंत्ता 
होता है । 

'सदन का नेता ([,८४१७7 ०९ ० पछ०0ए5०)--सन्‌ १४४२ तक प्रधान मन्त्री 
ही (यदि वह पीयर होने के कारण लाड्ड सभा का सदस्य न होता था) साधारणतया 
कामन सभा का नेता होता था, परन्तु सनु १&४२ की फरवरी के बाद चचित्र और 
उत्तके बाद उसके उत्तराधिकारों मेजर एंटली ने इस प्रथा को तोड़ दिया अर्थात्‌ 
वे स्वयं सदन के नेता न रहे । केविनेट के अधीन रहते हुए सदव के नेता का सदन 
के कार्य व सरकारी कार्यक्रम के वारे में सर्वोच्च उत्तरदायित्व होता हैं। उसका 
यह एक विशेष उत्तरदायित्व है कि वह प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों, विशेषाधिकार 
के मामलों, आच्तरिक मामलों सौर समारोहों के अवसरों पर सदन का सार्स- 
दर्शन करें | 
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विरोधी पक्ष का नेता ([.ट४त2८ ०0 097०भं०7)--सन्‌ १४३७ से कानूनी 
रप्टि मे बिरोध्ी पक्ष का नेता होता है, जिसके महत्व का अनुमान इसी बात से 
लगाया जा सकता है कि उसे संचित निधि से ३,००० पौंड वाषिक' वेतन दिया जाता 
है। विरोधी पक्ष का नेता सम्मावित प्रधान मत्री होता है। वह सदन का ऐसा 
सदस्य होता है, जो विरोधी पक्ष में अधिक संख्या वाले दल का नेता होता है । यदि 
इस सम्बन्ध में कोई मतभेद उठे तो उसका अन्तिम निर्णय कामन सभा का अध्यक्ष 
ही कर सकता है । 
सदन का क्लर्क आदि--कामन सभा के वैतनिक अधिकारियों में एक सदन का 
क्लक होता है और उसके दो सहायक होते हैं। ये अधिकारी सदन की कार्यवाही 
का रेकार्ड रखते हैँ । सदन में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस-कार्य करने के लिए 
एक सशस्त्र सार्जेन्ट (5७22०४॥(-४-३775) और उसके अधीन अधिकारी चेपलेन 
होता है, जो प्तमारोहों पर धामभिक कृत्य कराता है। कक्‍्लक और सार्जेन्ट की नियुक्ति 
प्रधान मन्त्री की नामजदगी पर जीवन भर के लिए राजा द्वारा की जाती है, परल्तु 
चैपलेन को अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। सदन का वलक और उसके दो सहायक, 
जो विंग और गाउन पहनते हैं, सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योग देते हैं । वे सदन के 
महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और वे निष्पक्ष होते हैं, इसी लिए उनकी स्थिति सदन में स्वतंत्र 
अधिकारियों की होती है । क्लर्का के सहायकों की नियुक्ति कानून के अनुसार होती 
है । अध्यक्ष के निदेशानुसार वे सदन का कार्यक्रम तैयार करते हैं और सदन में हुए 
मतदानों एवं कार्यवाही के रेकार्ड रखते हैं। व्यवस्था और प्रक्रिया के विषय में 
सदन के सदस्यों को, और आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष को भी, वे परामर्श व 
पहायता देते हैं । इनके अतिरिक्त मार्योचाय. समिति ((०फरम्व//6०8 07 शेवछड बाद 
(८४॥)५) के सभापति व उपसभाषति होते हैं, जिन्हें अब सामान्यतया समित्तियों के 
प्रभापति व उपसभापति कहा जाता है। इतका चुनाव भी सदन द्वारा अध्यक्ष की 
माँति पालियामेंट की अवधि के लिए होता है। समितियों का सभापति (उसकी 
अनुपस्थिति में उप-सभापति) सदन की कार्यवाही का सभापतित्व करता है जबकि 
प्दन सम्पूर्ण सदन की समित्ति के रूप में बैठता है और जन्य अवसरों पर जबकि 
अध्यक्ष उनसे इस हेतु प्रार्थना करे । 
दलीय सचेतक (?80५ ए/।॥७५)--सांसद पद्धति का प्रभावी होना बहुत सीमा 
तक दलीय-सचेतकों पर निभंर करता है, जो अपने-अपने दल के सदस्यों में 
प्रनुशासव बचाये रखते हैं । प्रत्येक दल के सचेतकों का यह कर्तव्य है कि वे दल के 
वेदस्यों से सम्पर्क बनाये रखें, उन्हें सूनित करते रहें कि सदन के विचाराथ क्या 
एन आने वाले हैं तथा कब मतदान होना है और यह देखना भी कि सदस्यगण 
पतदान के समय उपस्थित रहें । सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक ट्रेजरी का मंसदीय 
क्रेटरी होता है और उसे सरकारी वेतन मिलता है । अन्य सचेतका का क]३ वतन 


हीं मिलता । 
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. .. थे. कामन सभा की कार्य प्रणाली... 
कुछ विचित्र रीतिया--कामन सभा अभी तक अशेक पुरानी रीतियों को मानती 
है, उत्तमें से अधिकतर मध्य युग की देन हैं, जबकि सदन के सदस्य बर्जेंस व 
वाइद (॥ 0800) हुआ करते थे । बहुत से उम्र मजदू रदली सदस्य इसमें से बहुत-सी 
रीतियों का अन्त करने के पक्ष में हैं, किन्तु उनकी प्राचीनता सदन की प्रतिष्ठा को 
बढ़ाती है । सदन और -उसको कार्यवाद्दी सम्बन्धा कुछ चविचित्न रोतियों का भति 
संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है :--- ै 
- अनोखा सदन--सदन की बेठकों का स्थान बड़ा अनोखा है। दूसरे विश्व युद्ध 
के दौरान में. जर्मत हवाई आक्रमणों से यह भवन नष्ट हो गया था, परन्तु युद्ध के 
बाद पहले जैसा ही बनाया गया। सदन में अव भी २/३ सदस्यों से अधिक के 
लिए बठने का स्थान नहीं है जौर सरकारी तथा विरोधी दल को वेन्चे एक दूसरे 
के सामने हैं। 
- सदन की. तलाश>-जिस दिन नई पालियामेंट का प्रथम दिन होता है, सवेरे के 
समय एक विचित्न. रीति का पालन होता है ।: बहुत सवेरे ही गार्ड के १२ सिपाहियों 
की टुकड़ी अपने पुराने ढंग की पोशाक में तथा प्रत्येक १६वीं शताब्दी के नमुने की 
लेन्टन हाथ में लिए हुए लार्ड चेम्वरलेच, जो सदन का रखवाला होता है, के साथ 
संदत के एक-एक कमरे व कोने में यह देखते फिरते हैं कि कहीं राजा के शन्नुओं ने 
किसी स्थान पर बारूद तो नहीं रख दिधा। ३०० ब्षे से अधिक पूर्व एक 
. ऐसा पड़यन्त्न रचा. गया था, तेव से अब तक इस रीति का पालन होता भाया है । 
सदन को द॑निक बंठक का कार्य स्पीकर के जलूस के आते के बाद प्रार्थना से 
आरम्भ होता है। साधारणतया प्राधंना के समय बहुत ही कम सदस्य सदन में 
उपस्थित रहेते हैं। प्रार्थना के बाद दरवाब चिल्लाकर- कहता है कि अध्यक्ष ने 
सबक, 0 लिया है। मेज पर अध्यक्ष की मेस (१46००) रखी जाती है जो 
सबको भली प्रकार दीखती है । मेस का प्रयोग भी मध्यकाल से चला आ रहा है । 
.अध्यक्ष के दाहिनी ओर सरकारी सदस्यों की बेचें (प८६७पाए 8०7०॥63) हैं और 
सामने विरोधी पक्ष की | सदन में सदस्य टोप पहनकर आ सकते हैं, किन्तु बोलते 
समय उन्हें उसे उतार कर रखना होता है । कोई भी सदस्य अयने साथ तलंबार या 
उस ज॑सी अन्य चस्तु नहीं ला सकता । सदन में किसी भी वक्ता के भाषण की 
सराहना हथेली वजाकर नहीं की जाती । यह कार्य इन शब्दों के प्रयोग से किया 
जाता है 'सुनिये-सुनिये/ (पिल्यानी&्ा) । है | 
सदन के सत्र, बेठेके और इंनिक कार्थक्रम आदि--प्रतिवर्ष कामन सभा-को 


कम से कम एक सत्न होना आवश्यक है, क्योंकि दो सत्रों के बीच १२ माह से अधिक 


नहीं बीतने चाहिएँ। से।धारणतया एक सत्च ५-७ माह तक चलता है। वाषिक 
सतत बहुंध्ा नवम्बर के शुरू में आरम्भ होता है और जून या जुलाई तक चलता है, 
किन्तु क्रिसमस के पूर्व से लेकर जनवरी के अन्त तक सदन स्थगित रहता है। 
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दोनों सदन एक दूसरे से पूछे बिना स्थगित हो सकते हैं। केविनेट के परामर्श पर 
ताज पालियामेंट का सत्वावसान (9008थातंणा) करता है।' सत्नावसान पर संभी 
प्रस्ताव तथा लम्बित कार का अन्त हो जाता है और आगामी सत्त में उन्हें नये सिरे 
से पेश किया जाता है | ५ वर्ष बाद या उसके पूर्व ही (यदि सदन की अवधि बढ़ाई 
न जाय) केविनेट के परामर्श से पालियामेंट का विघटन (०550]ए807) होता है । 
साधारणतया पालियामेंट के दोनों सदनों को एक साथ ही आहुत (इप्राशााणा) 


किया जाता है । 
सदन की बेठकें--सदन की सप्ताह में ५ दिन बैठकों होती हैं। सोमवार से 
बहस्पतिवार तक २-३० बजे दोपहर से रात के १०-३० बजे तक और शुक्रवार 
को ११ वजे सवेरे से 9-३० बजे सायं तक, किन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी स्थायी नियमों 
($शाता8 079०४) को निलम्बित करके बठक' की कार्यवाही का समय बढ़ाया 
जा सकता है। सदन की दैनिक कार्यवाही का क्रम निम्न प्रकार रहता है। 
२०-३० प्रार्थना साव॑जनिक विधेयक पर लाड्ड सभा 


निविरोध निजी कार्य के संशोधनों पर विचार 
सार्वजनिक याचनायें विशेषाधिकार प्रस्ताव 
२--४४५ प्रश्नों का समय सावंजनिक विधेयक पेश करना 
३-४५ "निजी अधिसूचना” के प्रश्न विधेयक लाने के लिए आज्ञा लेने 
का प्रस्ताव 
सदन के स्थगन प्रस्ताव पेश 


४-०० दिन का कार्यक्रम 
प्रस्ताव पेश करने की अधिसूचना 


७-० ० स्थग्नन प्रस्ताव पर विचार 
विरोधपूर्ण निजी-कार्य 
१०-०० वाद-विवाद समाप्त मन्त्रियों के वक्तव्य 

, सदन में प्रक्रिया सम्बन्धी नियम (8474778 ०7१९४:5)--शब्द की उत्पत्ति 
की दृष्टि से 'पालियामेंट' का अर्थ बातें अयवा वाद-विवाद करने वाली सभा से 
है । अब भी यद्यपि पालियामेंट अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, वाद-विवाद इसके 
कार्यो में स्वंप्रमुख है। लाड्ड सभा में सदस्य अपने भाषण सहयोगी लाड्डों को 
सम्बोधित करके देते हैं; किन्तु कामन सभा में सभी भाषण अध्यक्ष महोंदय को 
सम्बोधित करके देते हैं; किन्तु कामन सभा में भी सभी भाषण अध्यक्ष महोदय को 
सम्बोधित करके दिए जाते हैं। सदस्य बोलते समय किसी अन्य सदस्य का नाम 
नहीं लेते वरत्‌ आवश्यकतानुसार कहते हैं 'अमुक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आदरणीय 


7, चाल [० ०१8 िव्गीशिायटा। 5 तुरंत 70 ३०३च्नॉ०घड, 2४०४ गरणराएर४/9, [0087 
प०६ ए८०८5४8प9 0ी व एल तपागांता, बात लिांप्रशट्त 089 8. शणणढ१रा0्ए 
€ऋ०००६ 48 (6 05८ 078 हएशॉ इ९डशं०्पर ती व शिगराग्प्यला।, त्ग्मांण 75 सयागाएगे०हं 
89 & ठा580एछ॥07.. 0ण708 8 इ९६४४00 लापाटा उ005९ घाव शप7णाए व567, ०2 
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सदस्य । सदस्य अपने भाषंण पढ़ नहीं सकते, यद्यपि वे उद्धरण आदि पढ़ सकते हैं 
और अपने लिखे नोट्स से सहायता ले सकते हैं। भाषण विचारार्थ विपय से ही 
सम्बन्धित होने जरूरी हैं। अपमानसूचक तथा दूसरों को बुरे लगने वाले वाक्यांशों 
का प्रयोग निषिद्ध है। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है, तो अन्य 
सदस्य तुरन्त ही “व्यवस्था-व्यवस्था' (076७., 0736) की आवाज लगाते हैं और 
अध्यक्ष बोलने वाले सदस्य से नियम पालन कराता है। यदि सदस्य अध्यक्ष का कहना 
त माने तो अध्यक्ष उसका नाम लेता है (8962७ प्रव्68 0ी (6 णद्ाद॑दए) 
और सदन का नेता यह प्रस्ताव पेश करता है कि उस सदल्य को सदन की सेवा से 
निलम्बित कर दिया जाए। सदन में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सदस्य को सदत्त 
छोड़ना पड़ता है।. 

सदन में भाषणों पर समय सीमा नहीं है, परन्तु सदन का रुख लम्बे भाषणों 
के विरुद्ध है। यदि सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या गणपूति से कम होती है तो 
गिनती कराने के लिए माँग की जा सकती है और संख्या ७० से कम होने पर सदन 
की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। सदन में बैठने के स्थान की बगल में मतदान 
के स्थान ()[शंभं०ा [099768) हैं। जब किसी प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त हो 
जाता है तो अध्यक्ष प्रश्न को रखता है भर्थात्‌ु उस पर मतदान कराता है और प्रश्न 
के पक्ष तथा विपक्ष में सदस्यों से 'हाँ' या 'ना' कहलाता है | तब वह घोषित करता 
है कि प्रश्त का निर्णय किस पक्ष में हुआ । परन्तु यदि कोई, विशेष रूप से विरोधी 

"दल के सदस्य, माँग करें तो मतगणना की जाती है भर्थात्‌ सदस्यगण घण्टी बजने 

पर हाँ! या “वा! वाली लॉबी में जाते हैं और उनकी गिनती की जाती है । 

वाद-विवाद की समाप्ति के रूप--प्रथम, साधोरण समाप्ति (8प्रए6 
00807०)--सदत की बैठकों (तथा स्थायी समितियों व पूर्ण सदन की समिति) में 
वाद-विाद का अन्त करने के उद्देश्य से कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है 
कि 'प्रश्न पर अब मत ले लिया जाए" यदि ऐसे प्रस्ताव को कम से कम १०० 
सदस्यों का (स्थायी समिति की बैठक में केवल २० सदस्यों का) समर्थन प्राप्त हो 
और अध्यक्ष अथवा सभापति का समाधान हो जाए कि प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिससे 
सदन के नियमों का दुरुपयोग होगा अथवा अल्पसंख्यक मत के अधिकारों में हस्तक्षेप 
होगा, तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा, जिसके उपरान्त विचाराधीन प्रश्त पर 
वाद-विवाद समाप्त हो जायेगा और उस पर मतदान द्वारा निर्णय कर लिया 
जायेगा । ऐसा भस्ताव तब भी पास हो सकता है जब कि कोई भी सदस्य भापण 
समाप्त न कर पाया हो । 

दूसरा, गिलोटिन अथवा खण्डों द्वारा समाप्ति (पर ठजा]0पं06 67 ०]05प7० 
99४ ९०००7एका।एरधा5)--पहले प्रकार की समाप्ति तो केवल उन्हीं श्रश्नों पर लागू 
हो सकती है जबकि विचाराधीन प्रश्व एक हो हो। परन्तु यह ऐसे विधेयकों के 
सम्बन्ध में अप्रभावी सिद्ध हुई, जो बड़े पेचीदा तथा अत्यधिक विवादग्रस्त धाराओं 
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से युक्त हों । ऐसे विधेयकों पर वाद-विवाद को निश्चित समय तक समाप्त करने के 
लिए सरकार (अथवा अन्य सदस्यों) के प्रस्ताव पर बहुमत के समर्थन से यह 
निर्णय किया जा सकता है कि विधेयक की घारायें इतने से उतने तक तथा सम्पूर्ण 
घिध्ेयक पर अथवा उनके विभिन्न स्टेजों पर नियत समय पर मतदान कराया जाए। 
गैसे नियत समय पर विधेयक के विभिन्न खण्डों अथवा धाराओं के समूहों पर वाद- 
विवाद समाप्त हो जाता है और सम्बन्धित घारायें यदि बहुमत उनके पक्ष में होता 
है, विधेयक का अंग वन जाती हैं। इस प्रकार समय की काफी बचत हो जाती है, 
परन्तु इसके परिणामस्वरूप विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओों पर पर्याप्त घाद-विवाद 
ते होने की सम्भावना रहती है । 

तीसरी, कंगारू श्रमाप्ति ([ट784700 ८०४77०)--इसके अच्तगंत अध्यक्ष 
अथवा समिति के सभापति को यह अधिकार मिल जाता है कि यदि किसी प्रस्ताव 
अथवा विधेयक की धारा पर कई संशोधन प्रस्ताव आये हों वो बह उनमें से कुछ 
भहत्वपूर्ण संशोधनों को वाद-विवाद के लिए छाँट ले और अन्य को छोड़ दे भर्थाव्‌ 
कंगारू की तरह छलांग लगाता है। निष्पक्ष अध्यक्ष अथवा सभापति के होते हुए 
यह विधि समय की बचत के लिए बहुत अच्छी है। इसका प्रयोग परृथक्‌ से तथा 
गिलोटीन के साथ-साथ भी क्या जा सकता है । 

9. समिति पद्धति 

प्रायः सभी देशों में विधायिकाओं ने समिति पद्धति को उपयोगी पाकर अपना 
लिया है, क्‍योंकि विधेयकों पर विस्तारपूर्ण वाद-विवाद समितियों में हो जाता है, 
जिनके फलस्वरूप सदन का बहुत सा समय बच जाता है और विचाराधीन प्रश्नों 
पर विचार भी अधिक अच्छे प्रकार से हो जाता है। ब्रिठेत में मुख्यतः ५ प्रकार की 
समितियों का प्रयोग होता है, जिनका संक्षिप्त विवेचच निम्नलिखित है: 

सस्पुर्णं सदत की समिति--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सम्पूर्ण सदन 
समित्ति रूप में बैठता है, अध्यक्ष का स्थान समिति का सभापति ले लेता है और 
वह अध्यक्ष की कुर्सी पर न बैठकर क्‍्लक की मेज के पास बैठता है। इसकी बैठक 
सदन में ही होती है । जब सदन सम्पूर्ण समिति के रूप में बैठता है तो वाद-विवाद 
के नियमों के पालन में कुछ ढील दे दी जाती है--एक ही प्रश्त पर यदि कोई सदस्य 
चाहे एक से अधिक बार बोल सकता है, प्रस्तावों पर अनुमोइक्र की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, वाद-विवाद का अन्त इस प्रस्ताव द्वारा नहीं किया जा सकता “कि पहले 
प्रन्‍्त पर मत ले लिया जाये” और जिस प्रश्न पर मत ले लिया गया हो उस पर 
फिर कभी विचार किया जा सकता है। जब समिति विधेयक (अथवा भ्रस्ताव) के 
सभी खण्डों पर विचार कर लेती है तो यह प्रस्ताव किया जाता है कि समिति 
कार्य समाप्त कर रिपोर्ट दे। अध्यक्ष फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है. थौर 
समिति का सभापति सदन के सामने रिपोर्ट पेश करता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण 
अथवा ऐसे विधेयक इस समिति के विचार हेतु भेजे जाते हैं जिन पर अविलम्ध 
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निर्णय आवश्यक हो अथवा जो ग्रम्भीर प्रवाद का-विषय हों । सभी वित्तीय प्रस्तावों 
पर भी सम्पूर्ण सदन की समिति में ही विचार किया जाता है, यद्यपि उसका नाम 
घदल जाता है । जब इसमें अनुमानों (८४ध४४/४४) पर विचार होता है तो इसे 
कमेटी ऑफ सप्लाई (९००४ ० 80799) कहते हैं। विंतियोग अथवा कर 

धन निकालने के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय यह मार्गोपायः समिति 
((०ग्रप्रा।०० ० ७३५६४ धग0 (०४६) कहलाती है । 


स्थायी समितियाँ (57078 (०ण्र॥०४९४)--सन्‌ १६४४ से पूर्व उनकी 
संख्या ५ तक सीमित थी, किन्तु अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यद्यपि किसी भी समय 
इनकी संख्या ६ से नहीं बढ़ी है। इन समित्तियों के नाम वर्णाक्षरों पर अ, ब, स, 
द, ई, (6, 8, 2, 7, 5,) हैं। प्रत्येक समिति में लगभग २० स्थायी सदस्य होते 
हैं और प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के समय लगभग २५-३० अस्थ।यी सदस्यों 
को जोड़ लिया जाता है। प्रत्येक समिति में सदस्य विभिन्‍न दलों के सदन में 
अनुपात के अनुसतार रहते हैं, यद्यपि सदस्पों की छाँट में सदस्यों की व्यक्तिगत 
अभिरुचियों, योग्यताओं और भौगोलिक प्रतिनिधित्व का भी ध्याव रखा जाता है। 
सदस्यों की नामजंदगी “चयन समिति! (ए०णर6० ० $6९०४ं०) द्वारा की * 
जाती है, चयन समिति सदन हारा छाँटे गये सदस्यों को एक प्रवर समिति (866० 
(०४7८०) होती है। स्थायी समितियों के सभापतियों को लगभग १ दर्जन 
सदस्यों के पैनल (जिसे अध्यक्ष नियुक्त करता है) में ले लिया जाता है । सभापति की 

युक्तिएक विधेयक के ऊपर विचार करने के लिए होती है और वह कार्य 

माप्त होने पर अपने पद से हट जाता है । 


इन समितियों के कार्य-क्षेत्र विशेष रूप से विभाजित नहीं हैं, अर्थात्‌ वे किसी 
वरषय विशेष से सम्बन्धित नहीं होतीं, वरन्‌ वे किसी भी विधेयक पर विचार 
।र सकती हैं । परन्तु स्कॉटिश मामलों की समिति (5००ााओं 4क्‍शििड (0ण्राया- 
(6८) का सम्बन्ध केवल स्काटलेंड सम्बन्धी मामलों से ही रहता है। वंसे भी इस 
मिति में स्काटलेंड के सभी प्रतिनिधि (जिनकी संख्या ७१ है) और १० प्रतिनिधि 
गलेण्ड के सदस्य होते हैँ । दूसरे वाचन के बाद सभी विधेयक उन विधेयकों को 
ग्रेड़कर जिन्हें सम्पूर्ण सदन की समिति को सौंपा जाए, इन समितियों को भेजे 
गाते हैं। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन-सा विधेयक्र किस समिति को भेजा 
गाए और उनका सभापति भी वही छाँटता है। समितियों की बैठक साधारणतया 
तेपहर से पूर्व होती है । समित्ति प्रत्येक विधेयक का विस्तारपूर्वक परीक्षा करती है, 
पर्थात्‌ उसकी प्रत्येक धारा पर विचार करती है और संशोधन पर भी वाद-विवाद 
ह_रती है। 

प्रवर सम्रितियाँ (8०6० (०णगां(००५)---इन समितियों का आकार छोटा होता 
है, क्योंकि इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या १५ होती है। इन समितियों का 
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सम्बन्ध साधारणतया किसी समस्या विशेष की छानंवीन करना होता है। प्रवर 
समिति व्यक्तियों को गवाही देने के लिए बुला सकती है और आवश्यक पत्रों व 
रिकार्डों को भी मंगा सकती है, परन्तु इसे किसी प्रकार के निर्देश देने की शक्ति 
महीं होती । सौंपे गये विषय की छामवीन और परीक्षा करके यह अपनी रिपोर्ट 
सदन को देती है, जो इसकी सिफारिशों को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। 
प्रवर समिति स्थायी समिति की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र होती है, क्योंकि इसके सदस्य 
अधिक प्रभावशाली होते हैं और दलीय सचेतकों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने 
का अवसर कम मिलता है । समिति का सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है । 


अन्य समितियाँ--वहुत सी प्रवर समितियाँ, जिन्हें सत्र समितियाँ (865अंगा्ो 
0०णाजरा००७) भी कहते हैं, प्रतिवर्ष सत्न के आरम्भ होने पर नियुक्त की जाती 
हैं । इन समितियों में ये उल्लेखनीय हैं--विशेषाधिकार समिति ((०शाजा[०४ ० 
एपशा०8०४), चयन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति (ट०णगग्रयॉ॥68 0 ?एणगी० 
8०९०००7७), अनुमान समिति (0०४06 ० #877%०8), स्थायी आदेश 
समिति (छाक्राता8 07405 00777/68), व्यक्तिगत विधेयकों की समितियाँ 
-[फ्र०७ 0फए70४९१व बात. एप्रक्रफु००त. एलंएब० शा (०००) ।! 
व्यक्तिगत विधेयक दो-प्रकार के होते हैं--(१) वे, जिचका विरोध होता है; और 
(२) वे, जिनका विरोध नहीं होता । इन दोनों प्रकार के विधेयकों के लिए ४-५ 
सदस्यों की अलग-अलग समितियां होती हैं । प्रथम, प्रकार के विधेयकों की समिति 
में सभापति को निर्णायक मत का अधिकार होता है। कभी-कभी समय बचाने के 
उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त समिति किसी विषय-विशेष की छानबीन करके 
रिपोर्ट देने के लिए बंठा दी जाती है । इसका सभापति साधारणतया कोई पीयर 
होता है और इसकी रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की जाती है । 

समिति पद्धति पर कुछ विचार--स्थायी समितियों की बैठकों बहुधा एक ही 
समय में हो जाती हैं और सदन की कार्यवाही के समय में भी यदि सदन के विचारा- 
धीम कोई महत्वपूर्ण प्रश्त न हो । इस प्रकार ये बहुत सा कार्ये कम समय में कर 
लेती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की समितियों की तुलना में कामन सभा की 
समितियों का सम्बन्ध किन्‍्हीं विषय-विशेष--जैसे वित्त, श्रम अथवा वैदेशिक मामलों 
से नहीं होता । इसके सदस्यों में विशेषज्ञों का अमाव रहता है, यद्यपि प्रत्येक 
विधेयक पर विचार करने के लिए २४-३० अस्थायी रूप से जोड़े गये सदस्यों की 
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2. 


कामन सना [ ८५ 


छाँट में इस बात का कुछ ध्यान रखा. जाता है। विभिन्न.सार्वजनिक विधेयकों का 
सम्बन्ध विविध प्रकार के प्राविधिक विषयों से हो सकता है, किन्तु उन्हें एक ही 
समित्ति को सौंपा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका की समितियों की शक्तियाँ 
इन समितियों की शक्तियों से बहुत अधिक विस्तृत हैं ।वे एक प्रकार की लघु 
विधायिकायें होती हैं । उत्तको सौंपे गये विधेयकों को समितियाँ चाहें तो उन पर 
रिपोर्ट न देकर अन्त कर सकती हैं, कामन सभा की समितियों को ऐसी शक्ति 
प्राप्त नहीं है । 

| प्रश्न 


4. ग्रेट ब्रिटेन में मताधिकार के विस्तार और निवर्चिन प्रणाली सम्बन्धी भन्‍य सुधारों का 
संक्षेप में वर्णत कीजिए । 

२. कायन सभा की वर्तमान रचना का विघ्तारपूर्व क वर्णत कीजिए । 

३. कामन प्रभा के संगठन और प्रमुख अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

. ४. कामन सभा के अध्यक्ष के मुख्य कर्तंन्य क्‍या हैं? अध्यक्ष अपने कार्यों का पालन किस 

प्रकार करता हैं ? 

५. कामन सभा की कार्य प्रणाली सम्बन्धी मुख्य बातों का वर्णन कीजिए । 

६. कामन सभा की समिति पद्धति का आलोचनात्मक विवेवन कीजिए १ 

७, तिम्पलिबित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: 
(अभ) एक सदस्प वाले निर्वाचन-क्षेत्र । 
(आ) चिल्टनं हन्ड् इस । 
(इ) वाद-विवाद का अन्त कराने के विभिन्न तरीके । 
(६) सदस्मों व पालियामेंद के विशेष।धिकार ॥ 
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१. पालियामेंट की शक्तियाँ और उसके कार्य 


पालियामेंट की शक्तियों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। प्रथम, यह सरकार 
अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल को कायम रखती है और बहुमत प्राप्त दल को अपना समन्सत्रि- 
सण्डल बनाने का अवसर देती है। कामत सभा का मुख्य कार्य ही मन्त्रिमण्डलों 
को बताना, उसका समर्थन करना और पदच्युत करना है। सिद्धान्त रूप में मन्त्ि- 
मण्डल कामन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है अर्थात्‌ सदस्यों के बहुमत का समर्थन 
खो जाने पर मन्त्रिमण्डल को या तो त्याग-पत्र देना पड़ता है अथवा वह पालियामेंट 
का विघटन करा सकता है | सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल को सर्दवः ही यह ध्यान रहता 
है कि विरोधी दल आवश्यकता पड़ने पर अपना मन्त्रिमण्डल बना सकता है ।! 
हेरिसन के मताचुसार कामन सभा का आवश्यक काये यह है कि वह केबिनेट का, 
जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में स्वंशक्तिशाली होती है, देश के जनमत से सम्बन्धित 
किये रक्खे, क्योंकि ब्रिटेन में जनमत कहीं अधिक शक्तिशाली है जो केबिनेट को 
बनाता तथा भंग करता है । कामन सभा के कार्यों द्वारा जनता को यह पता रहता 
कि केबिनेट क्या कर रही है और केबिनेट यह जान पाती है कि जनता उसके बारे 
में क्या सोचती है ?' अतएवं हम कह सकते हैं कि पालियामेंट शासन और शासितों 
के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया का केन्द्र बिन्दु है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को 
प्रभावित करते हैं । 

दूसरे, पालियामेंट का सुख्य काये विधि-तिर्माण है। सभी प्रकार के कानून 
पालियामेंठ में पास होते हैं और इसके द्वारा पारित सभी विधेयकों पर ताज की 
अनुमति मिल जाती है । नये कानूनों को वनाना, पुराने कानूनों को बनाना, पुराने 
कानूनों में संशोधन करना तथा अधीनस्थ व्यवस्थापन ((0062४8९० ]९९5]9॥0॥) 
पालियामेंट के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस क्षेत्र में पालियामेंट और केविनेट का 
वास्तविक भाग क्या है, इस प्रश्न फा विवेचन आगे किया जायेगा । यह बताना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि कानूनी दृष्टि से पारणियामेंट सर्वोपरि है अब यह 
किसी भी प्रकार का कानून वना सकती है। इसके बनाये कानूनों को न्यायालय 
अवंध घोषित नहीं कर सकते ज॑से कि संयुक्त राज्य अमरीका या भारत में हो सकता 
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है ) एक अन्य इष्टि से भी पालियामेंट विधि-निर्माण कार्य में प्रभु (50एथ०ं287) 
है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित तथा एकात्मक है अर्थात्‌ पालियामेंट जब चाहे और 
जेसा चाहे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संवैधानिक कानून बना 
सकती है। ब्रिटेन सें संविधान सर्वोपरि चहीं है, सर्वोपरिता पालियामेंट को ही 
प्राप्त है । 
इंगलेंड में पालियामेंट को संविधान में परिवर्तत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त 
है । पालियामेंट विधान मण्डल और संविधान सभा दोनों ही है। पालियामेंट की 
शक्ति तथा अधिकार-क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमायें नहीं 
बाँधी जा सकतीं । ब्लैकस्टोब लिखता है कि पालियामेंट को धारमिक या लौकिक 
(5०ण०ा।|47), नागरिक, सँनिक, समुद्री अथवा फौजदारी आदि सब तरह के विषयों 
पर कानून बनाने, उनकी सम्पुष्ठि करने, उन्हें बढ़ाने तथा व्याख्या करने की सर्वोच्च 
तथा अनियन्त्रित सत्ता प्राप्त है ।* पालियामेंट को सामान्य कानून के किसी भी 
नियम को संशोधित करने था सम्राप्त करने, न्यायालय के किसी भी निर्णय को 
अधिक्रांत (रह) करते और किसी भी परम्परागत अभिससय को अवैध बनाने का 
अधिकार है। सच तो यह है कि यद्यपि पालियामेंट अनेक व्यावहारिक प्रतिबन्धों; 
नेतिक रुकावटों, जनमत, अन्तर्राष्ट्रीय कानूच और अच्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत 
कार्य करती है, किन्तु यह कानूनी दृष्टि से अप्रतिबन्धित है और इसके कोई अथवा 
, सभी कारये अन्य किसी के हारा संशोधित नहीं हो सकते, यहाँ उसमें संशोधन कर 
सकती है। संक्षेप में, पालियामेंट कोई भी कार्य कर सकती है और कोई ऐसः 
परिणाम प्राप्त कर सकती है जिसे मनुष्य निर्मित कानूवों द्वारा श्राप्त किया जा 
सकता है । ; 
तीसरे, पालियामेंट का राष्ट्र की आय-व्यय पर नियन्त्रण है। सभी आयकर 
सम्बन्धी प्रस्ताव तथा व्यय की म्दे इसी के द्वारा स्वीकृत की जाती हैं । इस विषय 
का विस्तृत आगे के पृष्ठों में किया जायेगा । चौथे, पालियामेंट राष्ट्र का मुख्य 
प्जेल्फार्स है, जहाँ पर मन्‍्त्री केबिनेट की नीति का स्पष्टीकरण करते हैं और 
सरकार के पक्ष में बहुमत का समर्थन पतने के प्रयत्न करते हैं । वास्तव में, सरकारी 
नीति और कार्यक्रम की आलोचना के लिए यह मुख्य अवसर प्रदान करती है । 
पालियामेंट के सदस्य सरकारी कार्यो की खुलकर आलोचना कर सकते हैं तथा 
निर्वाचकों की शिकायतों को भी खोलकर रख सकते हैँ इन कार्यों को सदस्यगण 
विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं । 
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पालियामेंट के अन्य कार्य 

यातचिकायें पेश करता--अआजकल इस अधिकार का प्रयोग “नहीं के समान होता 
है, अतएव इसका महत्व सबसे कम है। याचिकायें बहुत ही कम पेश की जातो हैं 
और उनके पेश करने पर साधारणतया कोई वाद-विवाद नहीं होता । उनकी जाँच 
करने के लिए एक समिति होती है । 

प्रश्न--प्रश्न पुछने का अत्यधिक महत्व है । सदस्य सभी सरकारी कार्यों के बारे 
में प्रश्श पूछने का नोटिस दे सकते हैं । यदि वे उसका सदन में मौखिक उत्तर चाहते 
हैं तो वे उन पर चन्द्र बिन्दु लगाते हैं। कोई भी सदस्य एक दिल में तीव से अधिक 
प्रश्न नहीं पुछ सकता । ऐसे प्रश्त जिनका उत्तर उस समय न दिया जा सके, 
पालियामेंट के वाद-विवाद की सरकारी रिपोर्टों में छुपे रूप में दिया जाता है। जब 
किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर दे दिया जाता है तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा 
सकते हैं, जिनका पहले से कोई नोटिस नहीं देता होता भौर उन्हें कोई भी सदस्य 
पुछ सकता है। साधारणतया प्रश्न पूछने का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सूत्रना को 
प्राप्त करता होता है और इसके लिए प्रश्न पूछते से कोई और अधिक अच्छा अथवा 
प्रभावी उपाय नहीं है, परन्तु बहुत से प्रश्त जनता की शिकायतों की अभिव्यक्ति 
करने तथा मन्त्रियों को परेशान करने के उद्देश्यों से भी पूछ जाते हैं। मन्त्रीगण 
कुछ प्रश्नों का उत्तर यह्‌ कहकर नहीं देते कि उनके विषय में गोपनीयता आवश्यक 
है अथवा उसका चल रही वार्त्ता पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष अपने विवेक 
में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछने की आज्ञा देने से मना कर सकता है ज॑से प्रभु 
अथवा मित्न-राष्ट्रों के सम्बन्ध में पुछे गए अशिष्ट प्रश्न । 

प्रस्ताव (१४/०0४0०78)--पालियामेंटरी प्रक्रिया में इनका बड़ा महत्व है; क्योंकि 
सदन में किसी प्रस्ताव के पेश होने पर ही वाद-विवाद हो सकता है और इनके 
द्वारा उसे समाप्त भी कराया जा सकता है। सदन के नियमों में दिया हुआ है कि 
प्रस्ताव कब और किन विषयों पर पेश किए जा सकते हैं। कुछ प्रस्तावों का 
सम्बन्ध तो विधेयकों पर विचार करते समय उनके लिए निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत 
विभिन्न स्टेजों से होता है। इनके अतिरिक्त विरोधी पक्ष निन्‍्दा का प्रस्ताव 
(५०७ ०। (७४४००), अविश्वास का प्रस्ताव (४०॥०॥ ० ]२०-००॥१०॥८०) 
अथवा काम रोको प्रस्ताव (86]0०7प००॥६ ४०४००७) पेश कर सकते हैं जिन पर 
खुलकर वाद-विवाद होता है और यदि वे वहुमत द्वारा पास हो जायें तो मन्त्रिमण्डल 
को त्याग-पत्न देना पड़े । वाद-विवाद के अन्य अवसरों में राजगही से भाषण 
(59००० ग707 (6 076) प्रमुख है; जिस पर लगभग एक सप्ताह तक सदन 
में वाद-विवाद चलता है। वित्तीय प्रस्तावों पर सम्पूर्ण सदन की समितियों में काफी 
दिन तक वाद-विवाद होता है भौर अन्य विधेयकों पर समिति की रिपोर्ट पेश होने 
पर दूसरे वाचन के दौरान काफी वाद-विवाद होता है । 
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पालियामेंट की शक्तियाँ और उसके कार्य [परी 


अन्त में, पालियामेंट (विशेष रूप से कॉमन सभा) में हुए बाद-विवाद जनता की 
राजनीतिक शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं। पालियामेंट की कार्यवाही की 
रिपोर्ट सभी समाचार-पत्नों में प्रकाशित होती हैं और वे अधिकांश जनता को 
आकर्षित करती हैं। चाहे उसके पढ़ने वालों की संख्या कम ही हो, किन्तु देश की 
बहुत बड़ी जनसंख्या उसके बारे में जानकारी पाने की इच्छुक रहती है। कॉमन 
सभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक नेताओं की छाँट करना है। यह 
राजनीतिक ख्याति व ऊँचा नाम पाने का प्रमुख मार्ग है। सदन में ही ख्यातियाँ 
खोई जाती हैं तथा प्राप्त की जाती हैं। सदन में दिया गया पहला भाषण ही, यदि 
वह बहुत ही उच्च कोटि का हो, मन्त्रि-पद पाने के मार्ग का प्रथम पग्र होता है । 
प्रायः सभी केबिनेट मन्त्री ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें संसदीय जीवन का काफी 
अनुभव भ्राप्त होता है । जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में राजनीतिक नेतृत्व पाने 7 
लिए अनेक मार्म हैं, ब्रिटेन में ऐसा कॉमन सभा के द्वारा ही हो सकता है । 


२. पालियामेंट में विधायी प्रक्रिया 


कानून बनाने की शक्ति--किसी भी विषय पर कोई विधेयक तभी कानून का 
हूप धारण करता है जबकि वह दोनों सदनों में पास हो जाता है और उस पर 
ताज की अनुमति मिल जाती है | ताज की अनुमति आजकल केवल एक औपचारिक 
बात है, वास्तव में पाल्नियामेंट द्वारा पारित विधेयक पर ताज अनुमति देने से 
इन्कार नहीं कर सकता | सन्‌ १४११ के 'पालियामें2री एक्ट” से, जिसे सन्‌ १४४८ 
में संशोधित किया गया लाडे सभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित कर दी गई हैं । 
विधायी क्षेत्र में वास्तविक शक्ति कॉमन सभा के हाथ में निहित है। साधारण 
नियम यह है कि विधेयक किसी भी सदत में आरम्भ हो सकते हैं और उन्हें मन्त्री 
अयता अ-सरकारी सदस्य पेश कर सकता है, परन्तु कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों 


को किसी एक सदन में ही आरम्भ किया जा सकता है--धन-विधेयक कॉमन सभा 
में और न्यायिक विधेयक लाड सभा में । 


दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर उत्पन्न हुआ मतभेद कंसे दूर किया जा 
सकता है ? कुछ समय पूर्व तक दोनों सदनों के हृष्टिकोणों को एक दूसरे तक 
पहुँचाने और मतभेद को दूर करने के लिए दो साधनों का प्रयोग किया जाता था । 
इनमें से एक साधन दोनों सदनों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के बीच मौखिक 
सम्मेलन था और दूसरा लिखित सन्देशों का एक दूसरों को भेजना था। प्रथम 
साधन का प्रयोग तो बहुत समय से हुआ नहीं है और दूसरे का प्रयोग कभी-कभी 
हो जाता है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है सन १४११ के 'पालियामेंट एक्ट* 
से वास्तविक शक्ति कॉमन सभा के हाथों में ही आ गई है। व्यवहार में दोनों सदनों 
के सदस्यों के बीच सामाजिक सम्पक ढ्वारा मिक्नतापूर्ण समझौते हो सकते हैं । 
कभी-कभी ताज द्वारा दलीय नेताओं के अनौपचारिक सम्मेलन भी बुलाए गए हैँ, 
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जिन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग दिया है। इन सबसे बढ़कर और 
महत्वपूर्ण वात यह है कि केविनेट विधि-निर्माण काय॑ में मार्ग-दर्शक का कार्य करती 
है। यथार्थ में केविमेट ही इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए एक प्रकार की अनवरत 
सम्मेलब समिति है । 
विभिन्न प्रकार के विधेयक्र--मोटे रूप में सभी विधेयकों को एक महत्वपूर्ण 
आधार पर सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विधेयकों की श्रेणी में रकखा जा सकता है। 
परन्तु सावंजनिक विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं--(१) धन विधेयक, 
(२) सरकारी विधेयक (50ए०याग्रा००८ 85) और (३) अ-सरकारी सदस्यों द्वारा 
पेश किए गए विधेयक । 
सार्वजनिक विधेयक (?797० ॥॥5)--ब्रिटिश पालियामेंट सार्वजनिक और 
व्यक्तिगत विधेयक में बहुत समय से अन्तर मानती है, यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका 
की कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक विधेयक यह होता है जिसका प्रभाव 
सर्वत्ाधारण के हित पर पड़ता हो और जो या तो सम्पूर्ण जनता अथवा उसके बड़े 
भाग से सम्बन्ध रखता है। उदाहरण के लिए करों के कानून में परिवततेन करने: 
वाला तथा नया प्रशासन विभाग कायम करने वाले विधेयक इस श्रेणी में आते हैं । 
इसके विपरीत व्यक्तिगत विधेबक (7०४४० 97) वह होता है जिसका सम्तरन्ध 
किसी स्थानीय क्षेत्र, निगम या म्यूनिसिपलिटी अथवा किसी हित विशेष से होता 
है। इस प्रकार किसी नगर में नए मार्ग का निर्माण करने या पुराने को विस्तृत 
करने या किसी तगर को अपनी रोशनी व्यवस्था को उन्नत करने के लिए ऋण लेने 
की आज्ञा या किसो निगम को किसी नए कार्य करने का अधिकार देने आदि 
सम्बन्धी विधेयक इस श्रेणी में आते हैं। सन्‌ १5११ के पार्लियामेंट एक्ट के' 
अन्तगंत, धन विधेयक (१४००४ 8|) वह होता है जिसका सम्बन्ध केवल कर, 
ऋण चुकाने, सावंजलिक लेखा तथा ऋण लेने आदि से होता है । धन विधेयक पर 
कॉमन सभा के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र भी होता है। धन विधेयक कॉमन सभा में 
ते आरम्भ होते हैं; लार्ड सभा उनमें न सशोधन कर सकती है भौर न उनके पास 
ने में देरी ही कर सकती है। 
सरकारी विधेयक (60एशथागयाधा प॥]5) और अ-सरकारी सदस्पों के 
वधेयक (27५866 |श०१००:४ 3॥]]5)--जब सावंजनिक विधेयकों को मम्त्रिमण्डल 
; सदस्य पेश करते हैं तो उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। सभी घन विधेयक 
सी श्रेणी में आते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक विधेयकों को 
“सरकारी सदस्य (अर्थात्‌ जो मन्त्री अथवा सरकार का अंग नहीं है) भी पेश कर 
कते हैं। ऐसे सावंजनिक विधेयकों को अ-सरकारी सदस्यों के विधेयक कहते हैं । 
प्रक्तिगत विधेयक और अ-सरकारी सदस्य के विधेयक में अन्तर है, इस बात का 
पान में रखना चाहिए। सभी घन विधेयक, सरकारी विधेयक वेथा भ-सरकादा 
दस्पों के विधेयक सावंजनिक विधेयक होते हैं। व्यक्तिगत विधेयकों का से 
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किन विषयों से होता है । यह पीछे बताया जा चुका है। जब तक अधीनस्थ विधि- 
निर्माण ([0०6४4/०० ]6हां58४07) का प्रयोग वहुत कम था और जनरल एमेब्लिग 
कानूनों को लोग जानते भी ने थे तो व्यक्तिगत विधेयकों की संख्या बहुत कम 
होती थी । 
सार्वजनिक सरकारी विधेयकों के सम्बन्ध में विधि-निर्माण प्रक्रिगा--इन 
विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा किसी भी ख्त्रोतसे मिल सकती है । 
प्रत्येक विधेयक पालियामेंट के सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता है। चूंकि इस श्रेणी 
में आने वाले विधेयकों में बहुत बड़ी संख्या सरकारी विधेयकों की होती है, भतएव 
वे किसी मन्‍्त्ी द्वारा पेश किए जाते हैं। सार्वजनिक विधेयक का राज्य की आय 
अथवा व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र प्रसारित किया 
जाता है और इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो केतरिनेट के सामने 
रक्खी जाती है | केवितेट विधेयक पर अन्तिम स्वीकृति देती है भौर यह भी निर्णय 
करती है कि विधेयक कौन से सदन में और किस तारीख को पेश किया जाएगा 
तव ट्रेजरी के अधीन संसदीय परामर्शंदाता के कार्यालय (?शाक्षियाधाधि) (०5० 
0706) द्वारा विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है । है 
विधेयक को पेश किए जाने के लिए नियत दिन के कार्यक्रम की सूची में 
सम्मिलित किया जाता है। नियत दित समय आने पर विधेयक के शीर्षक को सदन 
का क्लर्क जोर से पढ़कर सुनाता है। सदन के क्लक द्वारा शीपक को पढ़ें जानें # 
“ बाद ही विधेयक पर प्रथम वाचन (प्ा& 7०8478) की कार्यवाही पूर्ण हर जाती 
है। वास्तव में, प्रथम वाचन तो एक प्रकार की अपने आप हो जाने वाली क्रिया 
है, इस समय विधेयक पर न तो कोई वाद-विवाद होता है और न कोई अति 
ही। विधेयक को छपवाकर सदस्यों में वाँटा जाता है और उस पर पालियामेंट के 
बाहर चर्चा तथा वाद-विवाद होने लगता है । 
दूसरे वाचन के लिए नियत दिन विधेयक को पेश का पक 
रखता है “कि विधेयक का दूसरा वाचन हो । दूसरे बाचन मे जिन मा से 
वाद-विवाद किया जाता है वे अधिकांशतः सरकारी विधेयक हात है; क्योकि 
सरकारी पक्ष के समर्थन बिना कोई विधेयक इस वाचन को पार नहीं कर तन का 
जब पेश करने वाला मन्‍्त्री दूसरे वाचन के लिए प्रस्ताव रखता है ४ बह हि न्‍ 
की धाराओं का स्पष्टीकरण करता है और उसके बाधारभूत मिद्धाल्ता 6 7 
तक देता है। इस प्रक्रार विधेयक्र पर वाद-विवाद आरप्भ हाती ६ के 
होने वाला वाद-विवाद अत्यधिद महत्वपूर्ण होता है बोर दिय्तों के अब 
के अनेक सदस्य उसमें भाग लेते हैं | विधेयक प्रस्तुत करन वाद मात 
बाद विरोधी पक्ष का कोई नेता उत्त विधेयक के विदड पल 
सारांश में रखता है और अन्त में मन्त्री आलोचनाअ पक 
विधेयक का अत्यधिक्र .विरोध होता है तो चरका 


रने वाला मस्ती प्रस्ताव 
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गापिस ले लेती है, ढिन्‍्तु साधारणतया बहुसंख्यक सदस्यों के समर्थन से विधेयक 
पर मतदान का फल सरकार के पक्ष में होता है । यदि किसी विधेयक पर सरकारी 
भ की हार हो जाय तो मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्न देना पड़ेगा, क्योंकि मतदान 

का फल मन्त्रिमण्डल में सदन के अविश्वास का सूचक माना जाता है। 

दूसरे'वाचन के बाद विधेयक किसी स्थायी समित्ति की रिपोर्ट के लिए भेजा 
जाता है या इस पर श्रवर समिति नियुक्त कर दी जाती है। अति महत्वपूर्ण 
विधेयकों पर सम्पूर्ण सदन की समिति में भी विचार किया जा सकता है। फमेटी 
स्टेज में अर्थात्‌ जब उस पर समिति में विचार होता है, तो उसके प्रत्येक अनुच्छेद 
की परीक्षा की जाती है और उनसे सम्बन्धित सभी संशोधनों पर भी विचार किया 
जाता है। समिति में विचार होने के वाद विधेयक समिति की रिपोर्ट के साथ फिर 
से सदन के सामने लाया जाता है। रिपोर्ट स्टेज पर सदन समिति द्वारा किये गये 
संशोधनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। यदि विधेयक 
पर स्थायी समिति में विचार हुआ है तो रिपोर्ट स्टेज पर सदन में एक बार वाद- 
विवाद होता है, परन्तु यदि उस पर सदन की समिति में विचार हुआ है तो उस 
पर फिर बाद-विवाद नहीं होता । सदन के लिए विधेयक में किसी भी प्रकार का 
संशोधन करने का यह अन्तिम अवसर होता है । 

विधेयक पर तीसरा वाचन रिपोर्ट स्टेज के शीत्र बाद ही हो सकता है, जिसके 
लिए पेश करने वाला मन्त्री प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर तीसरा वाचन किया 
जाये । इस अवसर पर भी वाद-विवाद हो सकता है, परन्तु केवल भाषा सम्बन्धी 
अथवा जवानी संशोधन ही पेश किये जा सकते हैं। इस समय यदि वाद-विवाद 
होता भी है तो वहुत ही प्रतिबन्धित और वह केवल कुछ टीका-टिप्पणियों तक ही 
सीमित रहता है। एक सदन में तीसरा वाचन हो जाने पर॒ विधेयक दुसरे सदन 
में जाता है । यहाँ पर इसी प्रकार विधेयक पर विचार किया जाता है। जब दोनों 
सदतों द्वारा विधेयक पास कर दिया जाता है तो उसे ताज की अनुमति के लिए 
भेजा जाता है । 

अ-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में विधायी प्रक्रि[--इनके पेश किए 
जाने के लिए दो तरीके हैं--(१) प्रत्येक सत्न के पूर्व ऐसे विधेयक पेश करने वाले 
सदस्यों के लिए बैलट होता है अर्थात्‌ बैलट द्वारा उनमें छांट होती है; क्योंकि 
आजकल इस उद्देश्य के लिए केवल १० शुक्रवार ही निहित हैं। बैलट में सफल 
हुआ सदस्य अपना विधेयक या दल द्वारा सुझाया हुआ विधेयक पेश कर सकता है। 
(२) १० मिनट वाले नियम के अन्तर्गत सप्ताह में साव॑ंजनिक कार्यो के लिए नियत 
दो दिन ३:७४ बजे सांय अन्य कार्य आरम्भ होने से पूर्व पेश करने वाला सदस्य 
अपने विधेयक के पक्ष में १० मिनट तक वोल सकता है, जिसका कोई दूसरा सदस्य 
विरोध कर सकता है और उसे भी १० मिनट मिलते हैं । हो सकता है कि सदन 
बिना मतदान के ही सहमति प्रकट करदे, इस प्रकार विधेयक का श्रभ्मम वाचन हाय 
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हो जाता है । ऐसा तभी सम्भव होता है जब्रकि विधेयक का विरोध न॑ हो या उसे 
सरकार ले ले। प्रथम तरीका अधिक महत्वपूर्ण है; परन्तु अत्यन्त कठिन भी, 
क्योंकि शुक्रवार को सदन में गणपूर्ति (07र०'प्रा)) करना भी बड़ा कठिन कार्य है। 
इसके अतिरिक्त पेश करने वाले सदस्य को विधेयक के पक्ष में बहुमत पाने और उसे 
समिति स्टेज से सफलतापूर्वक निकलवाने के भी कठिन कार्य करने होते हैं। इसी 
कारण ऐसे बहुत ही कम विधेयक दूसरे वाचन तक पहुँच पाते हैं। परन्तु इन 
कठिनाइयों के होते हुए कभी-कभी ऐसे विधेयक पास होते हैं । 

व्यक्तिगत विधेयक (778० 3]!5) के सम्बन्ध में प्रक्रि--इनमें से अधिकतर 
विधेयक स्थानीय भिकायों व निममों द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं | कुछ व्यक्तिगत 
विधेयक जिनका सम्बन्ध देशीकरण व तलाक आदि से होता है, लार्ड सभा में पेश 
किये जाते हैं। व्यक्तिगत विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया इस प्रकार है--प्रस्तावकों 
की ओर से पालियामेंट के सामने एक याचिका पेश की जानी चाहिए। याचिका 
की परीक्षा किये जाने से पूर्व विधेयक से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को उसके 
बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें एतराज करने का अवसर दिया जाता है। 
प्रत्येक पालियामेंट याचिकाओं की परीक्षा के लिए 'याचिकाओं के परीक्षक” नियुक्त 
करती है और प्रस्तावक उनके सामने विधेयक के पक्ष में सामग्री रखते हैं। यदि 
परीक्षकों का समाधान हो जाता है तो वे द्वोनों सदनों के सामने अपनी रिपोर्ट 
रखते हैं और तव यह निर्णय होता हैं कि विधेयक कौन से सदन में पेश किया 

" जायेगा । 

विधेयक का प्रथम वाचन केवल एक औपचारिक कार्य होता है; विधेयक्र को 
सदन की मेज पर रख दिया जाता है । विधेयक पर दूसरा वाचन, यदि इसका 
विरोध न हो, व्यक्तिगत कार्य के दौरान लिया जाता है भर्थातव्‌ इस पर ७-३० बजे 
सांय वाद-विवाद होता है। इस पर कमेटी स्टेज सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि 
विधेयक का विरोध होता है, तब इसे ४ सदस्यों की व्यक्तिगत विधेयक समिति 
(शिए॥४० 98 (0०एणां॥००) में भेजा जाता है। यह समिति विधेयक के पक्ष और 
विपक्ष में पेश किये जाने वाले तकों को सुनती है और इसे विधेयक को अस्वीक्षत 
तंथा संशोधित करने का अधिकार है। यदि विधेयक का विरोध नहीं होता तो इसे 
निविरोध विधेयक समिति (ए097०58०१ 8॥5 0०००), जिसमें ५ सदस्य 
होते हैं, को भेजा जाता है। ऐसे विधेयक पर समिति में बहुत ही संक्षिप्त सी 
औपचारिक कायंवाही होती है। समिति अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखती है 
और सदन साधारणतया उसे बिना संशोधन किये ही स्वीकार कर लेता है, यद्यपि 
उसे इन बिधेयकों को अस्वीकृत व संशोधित करने का अन्य विधेयकों की तरह 
पूर्ण अधिकार है। कभी कोई विधेयक ऐसा होता है जो साधारण नीति सम्बस्धी 
किप्ती प्रश्व को उत्पन्त कर देता है। ऐसे विधेयक्र पर सदन में वाद-विवाद 
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होता है और मतदान भी। परन्तु जब सदन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार 
फर लेता है तव उस पर आगे उसी प्रकार से कार्यवाही होती है. जैसे सार्वजनिक 
विधेयक पर । 

आदेशों अघया अस्थायी आदेशों फी व्यवस्था--आदेशों के प्रयोग द्वारा 
व्यक्तिगत विधेयकों को आवश्यक्रता बहुत कम हो गई है। ये आदेश किसी भी 
केन्द्रीय (प्रणासन) विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं और या तो अपने आप प्रभावी 
हो जाते हैं अथवा पालियामेंट के अनुसमर्थन के बाद । जिन आदेशों पर पालिया- 
मेंट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, वे अस्थायी आदेश कहलाते हैं। ऐसे आदेश 
जारी करने का कारण यह है कि पालियामेंट द्वारा पास किये गये बहुत से कानून 
(जैसे सावंजनिक गलियों में चलने वाली रेलें, सार्वजनिक रोशनी, गरीबों की 
सहायता, पेन्शन, श्रम और शिक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित) विभिन्‍न सरकारी 
विभागों को यह अधिकार है कि वे उनके अन्तर्गत आदेश जारी कर सकें । प्रतिवर्ष 
विभिन्‍न विभागों द्वारा जारी किये ग्रये अस्थायी आदेशों को कई अस्थायी भादेश 
अनुसमर्थन विधेयकों में रखकर पालियामेंट का अनुसमर्थन प्राप्त किया जाता है। 
इसका पालियामेंट में न तो कोई विरोध ही होता है और न इन पर वाद-विवाद 
ही होता है । 

कानून बनाने का अधिकार देना (06'6४०४८० ॥,688०ण)--यह, विधि- 
निर्माण कार्य जो पालियामेंट द्वारा विधि-निर्माण नहीं हैं, परिषद्‌ आदेशों, (0740 
7-00पपाठत॑)), विनियमों और नियमों (२८४प/४४०05 74 7२७]6७) द्वारा होता 
है। इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार का प्रयोग पार्लियामेंट संकड़ों वर्षों 
से करती आई है, किन्तु जब से राज्य ने सामाजिक सेवाओं और आधिक कार्यों के 
करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया तब से इस प्रकार के घिधि-निर्माण में बहुत 
वृद्धि हुई है । गत ६० वर्षो में सरकार के कार्य-क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती रही हैं, 
फलत: पालियामेंट के समय पर कार्यों का भार बहुत बढ़ गया है। अब इस प्रकार 
की विधि-निर्माण पद्धति को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और पालिया- 
मेंट ह्वारा पास किये गये कानूनों में बहुत कम ऐसे होते हैं, जो अधीन अधिकारियों 
को कामून अर्थात्‌ विनियम व नियम बनाने का अधिकार न देते हों । 


३. पालियामेंट का वित्त पर नियन्त्रण 
वित्तीय विधि निर्माण प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धान्त, संक्षेप में ये हैं--(१) व्यय 
के लिए रखी गई विभिन्‍न रकमों तथा कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर पार्लियामेंट की स्वीकृति 
आवश्यक है | (२) वित्त पर कामन सभा को अनन्य नियन्त्रण प्राप्त है । (३) वित्तीय 
कार्य आरम्भ में सदन में न होकर सम्पूणं सदन की समिति--सप्लाई समिति या 
मार्गोपाय समिति में होता है। (४) केवल मन्त्री ही व्यय और घन सम्बन्धी 
प्रस्तावों को आरम्भ कर सकते हैं । (५) पालियामेंट द्वारा घन-राशि विशिष्ट 
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प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाती है और उसे अन्य प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया 
जा सकता । 

वित्त सम्बन्धी अन्य बातें--उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि वित्तीय व्यवस्था का 
पूर्ण नियोजन सरकार के नियन्त्रण में है और सरकार ही वित्तीय प्रस्तावों के पेश 
करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि कामन सभा को उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार 
करने की शवित ग्राप्त है। वित्तीय वर्ष का आरम्भ प्रथम अप्रैल से होता है। विभिन्‍न 
विभागों ब सेवाओं के लिए स्वीकृत धन-राशि ३१ मार्च तक व्यय की जा सकती 
है, किन्तु जो धन शेष बच जाता है वह संचित निधि (00०750॥04/०० 0) में 
ही वापस आ जाता है। इस निधि को एक्सचेकर लेखा (ऋलील्वुपएश #०९००॥ा३॥) 
भी कह देते हैं और इसका धन “बेंक भॉफ इगलेंड' में जमा रहता है। इसी निधि 
में विभिन्‍न स्रोतों से होने वाली आय संचित की जाती है ओर इसी से समी व्यय 
के लिए धन निकाला जाता है। इस्त निधि से धत तभी निकाला जाता है जत्रकि 
ट्रेजरी का समाधान हो जाये कि कामन सभा ने उसे स्वीकार किया है और नियन्त्रक 
व महालेखा परीक्षक ने व्यय करने का अधिकार दिया है। निधि से निक्राला 
हुआ रुपया 'पे-मास्टर जनरल' को दिया जाता है और वह उस धन को विभिन्‍न 
विभागों को देता है । 


व्यय के मुख्य अनुमान---कुछ व्यय की मर्दे कानून द्वारा नियत हैं और उनमें 
तभी परिवतंन हो सकता है जब सम्बन्धित कानून में परिवतंन हो । इस श्रेणी में ये 
व्यय आते हैं-- शाही परिवार के लिए धव, राष्ट्रीय ऋण पर सूद, न्यायाधीशों, 
नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक और विरोधी पक्ष के नेता आदि के वेतन । ये संचित 
निधि पर भारित व्यय हैं अर्थात्‌ इन पर प्रति वर्ष पालियामेंट की स्वीकृति भ्राप्त 
नहीं की जाती । अन्य सरकारी विभागों पर होने वाले व्यय के अनुमानों के विवरण 
प्रतिवर्ष तैयार किये जांते हैं, जिनमें आगामी वर्ष के लिए उनकी आवश्यकताओं को 
दिया जाता है और यह भी कि कितनी धनराशि किन प्रयोजनों के लिए रखी जानी 
है। ये अनुमान विभागों द्वारा ट्रेजरी की सहायता से तैयार किये जाते हैं और इन्हें 
५ समूहों में विभाजित क्रिया जावा है--थल-सेना, नभ-सेचा, माविक-सेना, नागरिक 
अनुमान और आय करने वाले विभाग । नागरिक अनुमानों को विभिन्‍न विभागों के 
अनुसार कई उप-विभागों में बांदा जाता है, जैसे केन्द्रीय शासन और वित, राष्ट्र- 
मण्डल और विदेश, गृह-विभाग, कानून और न्याय, शिक्षा व ब्रॉडकार्ट्टिग; 
स्थानीय शासन, गृह-निर्माण, स्वास्थ्य और श्रम, व्यापार, परिवहन और उद्योग 
आदि | इनमें से प्रत्येक उप-विभाग को कई 'वोटों' में वाँठा जाता है और प्रत्वक 
“वोट' उप-शीषंकों में बंटी रहती है । 

इन अनुमानों को पालियामेंट के सामने प्रत्येक सत्न के आरम्म में प्रस्तुत किया 
जाता है। सनिक अनुमानों को उनके मन्त्री पेश करते हैं और नागरिक अनुमान 
ट्रेजरी के वित्तीय सेक्रेटरी द्वारा पेश किये जाते हैं । ये सभी अनुमान सम्पूर्ण सदन 
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की सप्लाई समिति में पेश किये जाते हैं और यह समिति अनुमानों पर विभिन्‍न 
'वोटों' में विचार करती है । आजकल इस कार्य के लिए लगभग २६ दिन भियत 
हैं, साधारणतया फरवरी और अगस्त के बीच प्रत्येक बृहस्पतिवार | प्रथा के अनुसार 
वाद-विवाद के लिए विपयों की छाँट विरोधी पक्ष द्वारा की जाती है; परल्तु चूंकि 
सभी अनुमानों पर वाद-विवाद के लिए मिलने वाला समय अपर्याप्त होता है, 
अतएव उनमें से बहुत-सों पर वाद-विवाद भी नहीं हो पाता । २४ वें दिन सप्लाई 
समिति को विभिन्‍न वोटों के सम्बन्ध में पास किये गये संकल्पों (१०५०पा०] ० 
४8079]79) को सदन के सामने रिपोर्ट रूप में रखना होता है और सदन को उन्हें 
एक ही दिन में स्वीकार करना जरूरी है। अनुमानों की सदन द्वारा स्वीकृति हो 
काफी नहीं होती। संचित निधि से निकालने के लिए मार्गोपाय समिति से आज्ञा 
लेनी पड़ती है । विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए धनराशि विनियुक्त करने के हेतु प्रस्ताव॑ 
पास किये जाते हैं जो आवश्यक धन निकालने की भाज्ञा देते हैं । इन प्रस्तावों पर 
सदन स्वीकृति देता है और उन्हें विनियोग कानूच (89ए70०ए7ंक्वाणा ४०) में 
सम्मिलित किया जाता है, जो जुलाई के अन्त में पास किया जाता है। इस कानून 
द्वारा विभिन्‍त वोटों! के लिए घन विनियुक्त किया जाता है । 

कर-सम्बन्धी प्रस्ताव--अप्रैल में वित्त-मन्‍्त्री ((#क०थी०7 ० ए5%०॥०१०७५/) 
सदन की मार्गोपाय समिति (0076४ ० ५४४५४ ॥0 (०४7७) में सरकार 
का वाषिक वजट पेश करता है । वास्तव में यह वित्त-मन्त्री का भाषण होता है| 
बजट पर बाद-विवाद कई दिन तक चलता है और इस बीच में सरकारी नीति व॑ 
उसके सम्पूर्ण वित्तीय कार्यक्रम पर सबसे अधिक और पूर्ण व्यापक वाद-विवाद का 
अवसर मिलता है। वित्तीय प्रस्तावों पर मार्गोपाय समिति में संकल्पों के रूप में 
विचार किया जाता है। कुछ प्रस्तावों पर जिनका सम्बन्ध आय-कर, आयात-निर्यात, 
महसूल, उत्पादन महसूल आदि से होता है, शीघ्र ही विचार किया जाता है भौर 
शेष पर आने वाले समय में, किन्तु अगस्त से पूर्व ही। ये संकल्प पास हो जाने पर 
समिति की रिपोर्ट रूप में सदन के सामने रखे जाते हैं और वहाँ पर उन पर फिर एक 
बार वाद-विवाद होता है तथा उन्हें वि विधेवक् (78706 शी!) में सम्मिलित 
किया जाता है । 

वित्त सम्बन्धी समितियाँ ये दो हैं। प्रथम, अनुमानों पर प्रवर समितियां 
(8660 एण्राए्र०७ ०7 587774865) में कामच सभा के ३६ सदस्य होते हैं । 
समिति में सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रमुख दलों की सदन संख्या के अनुपात में होता 
है, परन्तु समिति के कार्य दलीय इष्टिकोण से नहीं किये जाते । समिति का कार्य 
सरकारी नीति पर विचार अथवा वाद-विवाद करवा नहीं है । इसका सम्बन्ध तो 
प्रशासन व्यय में वचत का सुझाव देना है | यह समिति उप-समितियों के द्वारा कार्य 
करती है, प्रत्येक उप-समिति को कई-कई अनुमानों की परीक्षा करनी होती है। 
ये उप-समितियाँ व्यय के कारणों की परीक्षा करती हैं, विभागों के कार्यों की जाँच 
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करती हैं और यह देखती हैं कि कहीं अकुशल प्रशासन या बुद्धिहीन व्यय तो नहीं 
हुआ है । 

दूस री, सार्वजनिक लेखा समिति (8666 (0फशग्रां॥०6 ०॥ ०००४४) में 
केवल १५ ही सदस्य होते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाता है। इस समिति 
का सभापति विरोधी दल का कोई ज्येष्ठ सदस्य होता है। यह समिति विभागों के 
लेखों की जाँच करती है | यह देखती है कि वे सही तरीके से रखे गये हैं और यह 
पत्ता लगाने का प्रयत्न करती है कि धन पालियामेंट के इरादे के अनुसार व्यय किया 
गया है ! इसे यह देखने की भी विवेकीय शक्ति है कि कोई अपव्यय तो नहीं हुआ है 
और यह भी कि ठेके आदि ठीक तरीके से किये गये हैं। यह गबाहों को बुलाकर 
गवाही ले सकती है और साधारणतया विभागों के स्थायी अध्यक्ष इस समिति के 
सामने लेखा अधिकारियों के रूप में आता है । 

नियच्तक ओर मसहएलेखा परीक्षक (ट०ाफ़ाणाक्ष क्षा्व 6ण्वॉग 
0७०ा०:४))--यह एक बहुत ही ज्येष्ठ नागरिक अर्थात्‌ स्वायी अधिकारी होता है 
और उसकी नियुवित प्रधान मन्त्नी द्वारा की जाती है । उसकी स्थिति न्यायाधीश के 
समान होती है, क्योंकि उसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है और उसे 
पालियामेंट के दोनों सदनों द्वारा किये गये सम्बोधन पर ही उसके पद से हटाया 
जा सकता है। वह अपने काये में स्वतन्त्र होता है अर्थात्‌ वह किसी मन्‍्त्री के प्रति 
उत्तरदायी नहीं होता ! उसे सहायता देने के लिए अनेक लेखा जाँचने वाले 
अधिकारी होते हैं। उसका कार्य लेखों की जाँच कर यह देखना है कि धव उसी 
प्रयोजव के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए वह निर्धारित था। वह सरकारी 
अधिकारियों के वित्तीय कार्यों तथा व्यापारिक मामलों आदि पर भी अपनी टीका- 
टिप्पणी करता है । उसकी रिपोर्ट के आघार पर सावंजनिक लेखा समिति अपना 
कार्य करती है । 

४. पॉलियामेंट और कार्य पालिका 

ब्रिटेन में संसदीय पद्धति है अतएवं संसद का कार्यपालिका पर नियन्त्रण रहना 
ही चाहिए। सिद्धान्त में ऐसा ही है, किन्तु व्यवहार में स्थिति बहुत भिन्न है । 
पूर्व॑गामी पृष्ठों में हमने देखा है कि वित्तीय क्षेत्रों में पालियामेंट का नियन्त्रण केवल 
औपचारिक बात है। अन्य क्षेत्रों में भी वास्तविक स्थिति लगभग इसी के समान हैं । 
विधायी क्षेत्र में कानून तो पालियामेंट ही बनाती है, किन्तु प्रायः सभी विधेयकों के 
प्रस्तावों का आरम्भ सरकार से होता है । अ-सरकारी सदस्यों के विधेयक के लिए 
जैसा पहले बताया जा चुका है, वहुत ही कम समय ठिया जाता है और उनके 
पास करने में अनेक बड़ी कठिनाइयाँ भाती हैं । परिणामस्वरूप कभी कोई एक 
दो विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें अ-सरकारी सदस्य का पहल रहा हो । इस क्षेत्र 
में भी पालियामेंट की शक्तियाँ केविनेट के हाथों में आ गई हैं । पालियामेंट तो केवल 
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सरकार द्वारा पेश किये गये विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करती है ।' भ्षस्तु, 
यह कथन कि पालियामेंट कानून बनाती है यथार्थ में सच नहीं है। ग्रीव्ज कहता है 
कि पालियामेंट कुछ भी करती हो; किच्तु इसका मुख्य कार्य विधायी नहीं है। 
पालियामेंट तो कानून वनाने का औपचारिक यन्त्र है। जब तक मन्त्रिमण्डल के साथ 
धहुमत का समर्थन रहता है, दलीय अनुशासन और सदन के समय विभाजन पर 
नियन्त्रण द्वारा केविनेट ही यह निर्धारित करती है कि किस विधेयक पर विचार 
हेतु कितना समय दिया जायेगा ।* 
फेविनेट पर भिवन्वण--सिद्धान्त रूप में तो मन्त्रिमण्डल कामन सभा के प्रति 
उत्तरदायी है, किन्तु जब तक इसे वहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, कामंन सभा 
कैविनेट पर नियन्त्रण नहीं करती, अपितु केबिनिट सदव पर नियन्त्रण रखती है। 
'कामन सभा का कार्य सरकार पर नियन्त्रण रखना नहीं है, वरन्‌ आलोचना के 
स्थान रूप में कार्य करना है तथा वाह्य जनमत का प्रतिनिधित्व करना है।' संक्षेप 
में, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय तथा विधायी मामलों में पहले और अच्तिम 
निर्णय केविनेट के हाथ में हैं। यह सच है कि सदव की बहुत कुछ सत्ता और 
कार्यकुशलता अन्य अभिकर्त्ताओं के हाथों में आ गई है । केविनेट जो ,इसके अधीन 
होती थी आज इसकी स्वामी बन गई है, क्योंकि ह्वि-दलीय पद्धति और कठोर 
दलीय अनुशासन के परिणामस्वरूप केविनेट ने इसकी सत्ता हथिया ली है और 
पालियामेंट का केबिनेट पर नियन्त्रण बहुत ही कमजोर पड़ गया है। 
गत ८०-४० वर्षों में बहुत परिवर्तन हो गया है । पारलियामेंट की सत्ता एक ओर 
कैबिनेट ने और दूसरी ओर निर्वाचक-मण्डल ने पा ली है। जब तक केबिनेट के 
साथ बहुमत का समर्थन रहता है यह कामन सभा पर नियन्त्रण रखती है और जब 
कभी केविनेट को समर्थव की कमी अनुभव होती है यह सदन के विघटव हेतु ताज 
को परामर्श देती है और सदन विघटित हो जाता है । अब यह सिद्धान्त स्वीकार 
किया जाने लगा है कि सरकार के भाग्य का निणेय कामन सभा को नहीं वरत्‌ 
जनता को करना चाहिए । सन्‌ १८६७ से किसी भी मन्त्रिमण्डल ने, सिवाय युद्ध 
काल के, केवल पालियामेंटरी काये के फलस्वरूप ही बिना निर्वाचक-मण्डल के 
तर्णय के त्यागपत्र नहीं दिया । 
रेश्जे स्यूर के अनुसार सरकार पर कामन सभा द्वारा नियन्त्रण न रख सकने 
तें असफलता का मुख्य कारण यह है कि जब तक केविन्ेट के साथ बहुमत रहता है 
प_रह अधिनायकशाही चलाती है । विशेष रूप से ऐसी प्रथा पड़ गई है कि जब कभी 
केसी विभाग के कार्य को कटु आलोचना होती है तो केविनेट उसे अपने ऊपर 
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क्राक्रमण के रूप में ले लेती है और उसका मुकावला अपने पीछे बहुमत की शक्ति से . 
करती है । यह दोष तब दूर हो सकता है जव॒कि किसी भी दलीय - केविनेट के साथ , 
बहुमत न हो, परन्तु हमारे विचार में दोष को इस प्रकार दूर करने के परिणाम 
कहीं अधिक बुरे होंगे । केविनेट का स्थायित्व इस प्रकार समाप्त हो जायेगा । रेम्जे 
स्‍्यूर तथा अन्य विद्वान लेखकों के अनुसार कामन सभा के प्रभावहीन- होने का 
दूसरा कारण सदन पर कार्य का अत्यधिक भार है । वास्तव में यह बहुत सीमा तक 
केविनेट की अधिनायकशाही के लिए भी उत्तरदायी है । कार्य के दवाव के आधार 
पर ही वाद-विवाद की समाप्ति के विभिन्‍न रूपों के कठोर प्रयोग. को - न्यायोचित॑ 
ठहराया जाता है ।' 

बहुत से आलोचक यह भी बताते हैं कि सदस्यों के व्यक्तिगत रूप में महत्व और - 
प्रभाव का अन्त हो गया है भर इसका प्रमुख कारण दलीय अनुशासन की कठोरता' 
है । आजकल निर्वाचन राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर लड़ें जाते हैं और घुताव संघर्ष दो' 
प्रमुख दलों में होता है, अतएव स्वतन्त्र सदस्यों का चुनाव सम्भव नहीं रहा है। 
चुने जाने पर सदस्यगण दंलीय अनुशासन से बंध जाते हैं । इसके अतिरिक्त कार्य . 
भार बढ़ जाने के कारण भी सदस्यों को वोलने के अवसर कम मिलते हैं, विशेष 
रूप से पीछे बैठने वालों को । संक्षेप में, कामन सभा के पतन के लिए मुख्य कारण 
ये हैं--(१) कार्य की अधिकता, (२) केविनेट की मनचाही, और (३) सदस्यों के 
ब्यक्तिगत महत्व में अत्यधिक कमी । 

निष्कर्ष --उपरोक्त विवेचन का यह अर्थ कदापि नहीं कि पालियामेंट अथवा 
कामन सभा का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह वात अब भी सच है कि 
पालियामेंट वह स्थान है जहाँ प्रस्तावित विधेयकों को दोहराया जाता है| कोई भी 
हित थिना सदस्यों की सेवाओं के सरकारी प्रस्तावों की जालोचना से अच्छा फल 
नहीं पा सकता | विभिन्‍न हित सम्बन्ध्रित मन्त्रियों तक पहुँचने के लिए शिष्टमण्डल 
संगठित करते हैं भौर उनके सामने यह बात रखते हैं कि प्रस्तावित विधेयक्र की 
अमुक घाराओं में परिवर्तत न किये जाने पर उसका ह्वित अथवा मतदाताओं का 
समूह भगले चुनाव में मन्त्रिमण्डल का समर्थन न कर सकेगा । इस प्रकार बहुत से 
हित अथवा संगठित समूह सदस्यों के द्वारा मन्त्रियों तक पहुँचते हैं और विधि- 
निर्माण कार्य में सदस्यों के व्यक्तिगत प्रयत्त अवश्य ही कुछ प्रभाव रखते हैं । 

इस विपय में ज॑निग्स कहता है--व्यवहार में केविनेट जैसा चाहती है कानून 
बनवा सकती है, क्योंकि दल के समर्थक उसका विरोध नहीं कर सकते, परन्तु 
इसका अथे यह नहीं है कि सरकार सदन में कही जाने वाली बातों पर कोई ध्यान 
नही देती । सरकार का अस्तित्व चुनावों में जनसमर्थन पर निर्भर करता है भर्थात्‌ 
मन्तरिमण्डल को बहुमत तभी मिलेगा जवकि इसके सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन 
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छेत्रों में बहुमत मिले । मतएवं सदस्यों को जनमत में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का 
पता रहता है बौर वे उसे मन्त्रियों तक पहुंचाते हैं। यदि सरकार के किसी 
फाय॑ से उन्हें यह बनुभव हो कि अगली वार चुनाव में मत कम मिलेंगे तो वे 
चाहे सदन में सरकार का विरोध न कर सकें, किन्तु सचेतकों से अवश्य ही 
इस वात की शिकायत कर सकते हैं । सुदृढ़ मन्त्तिमण्डल को भी सदन के मत 
ये भावना का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण इसे जनता द्वारा शासन 
कहा जाता है। इतना ही नहीं, सरकार के सभी समर्थक 'हां, कहने वाले नहीं 
होते । उन्हें आसानी से ज॑सा चाहे मत वेने के लिए बाध्य वहीं किया जा सकता, 
सरकार को उनकी बातों का अवश्य ही कुछ ध्यान रखना पड़ता है” 


सदन में विरोधी पक्ष का महत्व--ब्रिटेन में विरोधी पक्ष (097०शभ/ंध०7) का 
कितना अधिक महत्व है इसका अनुमान इन दो बातों से लगाया जा सकता है-- 
प्रथम, विरोधी पक्ष के नेता की सरकारी कोष से वेतन दिया जाता है और दूसरे, 
विरोधी पक्ष अवसर आने पर सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल का स्थान ले सकता है । वास्तव 
में, विरोधी पक्ष ब्रिटिश शासन पद्धति का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग है। 
पालियामेंट का मुख्य कायं सरकार की आलोचना करना है, तो विरोधी पक्ष इसका 
सबसे महत्वपूर्ण अंग है । सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है और इस 
आधार पर वह शासन करती है, किन्तु उसे विरोधी पक्ष की आलोचना का सदा ही 
मुकाबला करना पड़ता है । मन्‍्त्री यह कभी नहीं भूल सकते कि उनकी राजनीतिक 
भृत्यु हो सकती है । 

जो कुछ विरोधी पक्ष कहता है वह इतना प्रभ्ावोत्पादक हो सकता है कि दोनों 
प्रमुख दलों के पक्‍के समर्थकों को छोड़कर बचे मतदाता अगले चुनाव में दूसरे पक्ष 
का समर्थन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल का ह्थान 
विरोधी पक्ष का मन्त्रिमण्डल ले सकता है । इसमें तो कोई सन्देह ही नह्ढीं कि विधि- 
निर्माण में विरोधी पक्ष काफी देरी कर सकता है । जैनिग्स कहता है कि जनमत ने 
बहुत से विधेयकों का अन्त कराया है और बहुत सी सरकारी नीतियों को उल्टा भी 
है । सरकार पर आक्रमण का मुख्य कार्य विरोधी पक्ष करता है। यह जानने के 
लिए कि कोई जाति स्वतन्त्र है या नहीं यह पुछना ही काफी है कि वहाँ विरोधी 
पक्ष है या नहीं । परन्तु विरोधी पक्ष का उद्देश्य सरकार के कार्यो में वाघा डालना 
नहीं है, सरकार की आलोचना करना अवश्य है । 

पालियामेंद के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव--प्रथम, जिससे कि केविनेट 
की अधिनायकशाही स्थापित न हो अर्थातु उत्त पर पालियामेंट का नियन्त्रण कुछ 
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पालियामेंट की शक्तियाँ और उसके कार्य [ १०१ 


अर्थमय रहे यह अति आवश्यक है कि विरोधी पक्ष इतना सुब्ढ़् हो कि आवश्यकता 
पड़ने पर वह अपना सन्त्रिमण्डल बना सके । ब्रिटेन में द्वि-दलीय पद्धति के कारण 
पहले से ही ऐसी स्थिति है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अतएवं इस सुझाव 
का अधिक महत्व नहीं है । दूसरे, विभागीय समितियों की रचना होनी चाहिए, 
जैसा कि कुछ. देशों में है । इस पद्धति के ये लाभ होंगे--(१) अधिकतर सदस्यों को 
विभिन्‍न विभागों के कार्यों के बारे सें विशेष ज्ञान प्राप्त हो जायेगा । (२) सदस्यों 
को शासन प्रक्रिया में सहयोग देने का अवप्तर मिलेगा, वे समय-समय पर सुझाव दे 
सकेंगे, प्रस्तावित विधेयकों तथा कानूनों के अधीन बनने वाले विनियमों व नियमों 
की आलोचना कर सकेंगे और कुछ मात्रा में सरकारी निर्णयों में [भाग ले सकेंगे । 
(३) इस काय में सदस्यगण दलीय आदेशों से स्वृतन्त्न रहकर महत्वपूर्ण कार्य करने 
का अवसर पायेंगे । (४) सदन के समय की बचत होगी । 

कई लेखकों ने पालियामेंट के कार्यभार को हल्का करने के लिए इसकी शक्तियों 
को अन्य लिकायों को सौंपने का सुझाव दिया है। रेम्जे स्यूर के विचार इस विषय 
में बहुत महत्वपूर्ण हैं ) वह कहता है कि पालियामेंट के अन्तर्गत राज्य के भोगोलिक 
प्रदेशों के लिए छोटी-छोटी विधायिकारयें हों, जिन्हें इन विषयों पर कानून बनाने 
के अधिकार दिये जा सकते हैं-- कृषि और मछली उद्योग, जनस्वास्थ्य, गृह-निर्माण, 
शिक्षा, गरीबों की सहायता, स्थानीय शासन और व्यवस्था वनाये रखना । इनमें 
से बहुत से विषयों का प्रशासत अब भी स्थानीय अधिकारियों के हाथ में है। यह 
प्रादेशिक आधार पर पालियामेंट द्वारा शक्तियों का सौंपा जाना है। इसका एक 
दूसरा तरीका भी है; वह है विशिष्ट विषयों के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर विशेष 
निकायों की रचना, जिनसे उनसे सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व हो । इसे प्रादेशिक 
के स्थान पर कारये सम्बन्धी शक्तियों का सौंपा जाना कह सकते हैं ।' 

इस सम्बन्ध में सिडनी बेब ने समाजवादी कामनवबेल्‍थ के लिए संविधान 
(ट०0स्‍४पफांणा कि 8 $00॑थवींई (०ण्ग्रा०07ए८३।६॥) नामक ग्रन्थ में यह प्रस्ताव 
रखा कि ब्रिटेन में दो पालियामेंट होनी चाहिएँ--एक राजनीतिक और दूसरी 
आर्थिक मामलों के लिए जिनकी शक्तियाँ वरावर हों । अन्य लेखकों ने आथिक 
परिषद्‌ या ऐसी अन्य परिषद्‌ की रचना का सुझाव दिया है। ऐसी संस्था से 
ये लाभ होगे--(१) यह उद्योगों, व्यवसायों और श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व 
करेगी और इससे सदस्यों की अपने क्षेत्रों के कार्यों का विशेष ज्ञान व अनुभव होगा। 
(२) इव विषयों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर राजनीतिक नेताओं के स्थान पर विश्वेषज्ञों 
द्वारा विचार किया जायेगा। (३) इसके संगठन में जहाँ तक हो सकेगा दलीय 
अनुशासन और आदेशानुत्तार मतदान से वचा जा सकेगा । देखने में यह प्रस्ताव 
बड़ा आकर्षक है, किन्तु इसे कार्य-रूप देने में कई कठिनाइयाँ आयेंगी । 
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प्रश्न, 

१.द्रिटिश संसद में कितने प्रकार के विधेषक पेश होते हैं ? 

२, मरकारो विधेयक कानून बनने से प्रुवं किन स्टेजों से गृजरता है ? अ-सरकारी सदस्य 
हरा पेथ किये शये सावंजनिक विधेयक के पास होने में कया कठिताइयाँ आती हैं 

8, च्यक्तिगतत विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । 

४, अधिनस्प (प्रदत्त) विधि-निर्माण में आप क्‍या समझते हो ? इसको मावश्यकता ओर उप«* 
योगिता पर टिप्पणी लिखिए 

प. पानतियामेंट में वित्तीय प्रक्रिया का आलोचनात्मक विवेचन की जिए 

६. सिद्धान्त जौर व्यवहार की दृष्टियों से पालियामेंट तथा कार्येपालिका का सम्बन्ध बताइये ॥ 

७, विधि-निर्माण और प्रशासन में पालियामेंट का गया मध्त्व है ? 


८. पालियामेंट में विरोधी पक्ष का महत्व बत्ताइये । 
&. पालियागेंट की कार्य-प्रणाली में क्या दोप हैं ? उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए ॥ 


१०. पालियामेंट की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में, विवेचन कीथिए 


७, शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू . 


१, न्याय पद्धति की विशेषतायें और विभिन्‍न प्रकार के कानून 


मुख्य विशेषतायें--स्याय पद्धति के क्रियात्मक रूप के पीछे बहुत से प्राचीन 
अथवा परम्परागत सिद्धान्त देखे जा सकते हैं। ये सिद्धान्त न्याय पद्धति की 
मिष्पक्ष, प्रक्रिव और ओचित्य की प्रत्याभूति हैं। अपराधियों के विरुद्ध सभी 
मुकदमों की सुनवाई खुले में अर्थात्‌ सावंजनिक रूप से होती है, दोनों पक्ष वकीलों 
द्वारा अपने प्रतिनिधित्व करा सकते हैं और मुकदसमों के दोनों पक्षों की पूरी तरह 
सुनवाई होती है । न्यायाधीश स्वतन्त्न होते हैं अर्थात्‌ सरकार उनके कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती । प्राय: सभी दण्ड (फोजदारी) के मुकदमों की सुनवाई 
जूरी द्वारा की जाती है। सभी व्यक्तियों के लिए एकरूप कानून व न्यायालय हुँ । 
इन्हीं कारणों से त्रिटिश न्‍्याय-पद्धति अपनो उत्तमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस पद्धति 
की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है। 

(१) विधि का शासन (०४ ० 7.89)--ब्रिटेन में “विधि के शासन” की 
पद्धति है, न कि प्रशासनिक कानून की, ज॑सी की फ्रांस व अन्य महाद्वीपीय देशों 
में पाई जाती है। इस सन्दर्भ में विधि के शासव का अथे यह है कि वहाँ पर 
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा अ-सरकारी व्यक्तियों के लिए एक ही' 
प्रकार के कानून तथा न्यायालय हैं ए प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद कितना ही 
ऊँचा हो, एक ही प्रकार के कानूनों के बधीन- है और देश के साधारण न्यायालय के 
भधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत है, अर्थात्‌ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने' 
की पृथक व्यवस्था चहीं है । फ्रांस भादि देशों . में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 

कदमों की सुनवाई के लिए पृथक कानूनों का संग्रह तथा प्रशासनिक न्यायालय हैं। 
मन्त्रीगण भी अपने कार्यों तथा अपराधों के लिए साधारण न्यायालयों के सामने उत्त र- 
दायी होते हैं । 

इस “विधि के शासन' के अन्तर्गत पहले राजा और सरकारी अधिकारी अपवाद 
माने जाते थे; जिसका आधार यह सिद्धान्त था : 'राजा कोई भूल नहीं करता ।' 
परन्तु सन्‌ १ के कानून 'दी क्राऊन प्रोसिडिस्स एक्ट---के अन्तर्गत अब 
सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा सकते हैं, और अब एक सरल 
व सीधी श्रत्रिया द्वारा म-सरकारी व्यक्ति अधिकारियों से कर्तव्य पालन में हुई 
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हानि के लिए हजनि फे लिए कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं । प्रत्येक ज्यादती के 
लिए कानून के अन्तर्गत उपचार की व्यवस्था है और इस प्रकार नागरिक के 
अधिकारों की रक्षा होती है भर्वध रूप से बन्दी बनाये जाने के विरुद्ध 'बन्दी प्रत्यक्षी- 
फरण' के लेख (छापा ० प्र80०४६ (07908) का प्रयोग किया जाता है। अन्य 
सामान्य कानूनों के अन्तर्गत नागरिकों के स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा 
होती है । इस दृष्टि से ब्रिटेन में कानूनों का शासन है, व्यक्तियों का स्वेच्छाचारी 
शासन नहीं । यह “विधि के शासन का दूसरा महत्वपृर्ण पहलू है । 
(२) न्यायपालिका फ्ी स्वतन्त्रता--ब्रिटेन के न्यायाधीश अपने कार्य में निष्पक्ष 
व स्वतन्त्र हैं। उनकी स्वतन्त्रता की व्यवस्था निम्बलिखित व्यवस्था द्वारा की गई 
है : (अ) न्यायाधीशों की नियुक्ति ताज द्वारा लार्ड चांसलर अथवा प्रधान मन्त्री की 
सिफारिश पर की जाती है और उनकी छाँट अनुभवी वैरिस्टरों में से की जाती है। 
(आ) न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त है। उनकी नियुक्ति जीवन भर के लिए 
होती है और वे अपने पदों पर सदाचरण काल तक रहते हैं । उन्हें केवल ताज ही 
उनके पद से हुटा सकता है और वह तब जबकि पालियामेंट के दोनों सदव इस 
उद्देश्य से ताज की सेवा में सम्बोधन प्रस्तुत करें। इस प्रक्रिया का २०० वर्ष से भी 
अधिक काल से कभी प्रयोग नहीं हुआ है | सिद्धान्त रूप में ताज निम्त स्तरीय 
स्थायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकता है; परन्तु वास्तव में उन्हें 
भी पद की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। (इ) न्यायाधीशों के वेतव इतने 
पर्याप्त हैं कि वे घूस आदि के आकरंण से बचे रहें। मुख्य न्यायाधिपति (7,णर्त 
(फरार ॥0४7०९) को ११,००० पौण्ड वाषिक वेतन मिलता है, उससे नीचे के स्तर 
के न्यायाधीशों को ८५,००० पौण्ड तथा निम्नस्तरीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को 
२,००० से लेकर २,८०० पौण्ड । न्यायाधीशों के लिए पद निवृति की आयु नियत 
नहीं है । अतः उन्हें पद-निवृति के वाद अन्य पद की तलाश नहीं करनी पड़ती। 
(ई) न्यायाधीशों के वेतन का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है 
अर्थात्‌ उस पर मतदान नहीं होता और उसमें साधारण रूप से कमी या वृद्धि नहीं 
की जा सकती। (उ) न्यायाधीश अपने कत्तंव्य-पालन में जो कुछ करते हैं, उसके 
लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । न्यायाधीशों के कार्यों की 
पालियामेंट में अथवा बाहर कोई आलोचना नहीं की जा सकती; क्योंकि ऐसा 
करने वालों के विरुद्ध न्यायालय के अवमान' की कार्यवाही की जा सकती है ! 
(३) पालियामेंट की सर्वोपरिता--जैसा कि पूर्वंगामी अध्याय में बताया जा 
चुका है, ब्रिटेन में पालियामेंट सर्वोपरि है अर्थात्‌ वहाँ पर भारत अथवा सपुक्त 
ज्य अमरीका की भाँति संविधान की सर्वोपरिता नहीं है; फलतः परालियामैंट 
साधारण विधि द्वारा ही कैसा भी काचून बना सकती है थौर न्यायालय उत्तक 
द्वारा तिमित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते, जैसा कि सं० रा० 
क्षमरीका तथा भारत के सर्वोच्च न्‍्यावालय कर सकते हैं । 
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(४) जूरी-पद्धति--बिटेन में जूरियों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता 
है । दण्ड (फौजदारी) के मुकदमों में तथ्यों का निर्णय करने के लिए तया कुछ 
प्रकार के व्यवहार (दीवानी) मुकदमों में भी जूरियों का प्रयोग जिया ेु जाता है 
साधारणतया न्यायाधीशों को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे बहूते से मुकदमों 
में जरी का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे मुकदमों में जिनमें व्यक्ति के 
मान का प्रइन अस्तग्रेस्त होता है | जूरी में १२ व्यक्ति होते हैं भौर वे मुकदमे को 
पूरी कार्यवाही सुनने पर निर्णय देते हैँ कि अभियुक्त अपराधी है या नहीं। उनके 
निर्णय का न्‍्यायाघीश बहुत्त ध्यान रखता है । जब जूरी अभियुक्त: के पक्ष में निणय 
देती हैं तो पुलिस उसके विरुद्ध मिगरानी की अपील भी नहीं कर सकती। एस 
प्रकार जूरी न्याय के साथ दया का सुन्दर सम्मिश्रण कर देती है । 

(५) सक्षिट न्‍्यायालय--अर्थाय्‌ बहुत से न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक 
नियत स्थान पर नहीं करते वरन्‌ स्थान-स्थान पर जाकर करते हैं। इस प्रकार 
स्ण््प्प्लगों की व्यवस्थर जिकेग्द्रित है और मुकदमे वालों की न्याय पाने में बदी 
सुविधा रहती है । काउन्टी न्यायालय, जिन्हें दीवानी मामलों में विस्तुत्त अधिकार- 
क्षेत्र प्राप्त है (जिन मामलों में विवादग्रस्त धन-राशि २०० या ३०० पौण्ड से 
अधिक नहीं होती) लगभग ६० सकिट समूहों में विभाजित हैं। इसी प्रकार 
बहुत से प्रकार के फोजदारी मुकदमों की सुनवाई 'एसाइअ न्यायालयों” (/४४2०)' 
द्वारा की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में ३-४ बार अपने क्षेक्ष के विभिन्न 
नगरों में मुकदमे सुनते हैं । इसलिए इन्हें क्वाटर सैशत्स न्यायालय भी बहते हैं । 
भन्त में, अच्य देशों की तरह दो प्रकार के कानून-दण्ड तथा व्यवहार हैं ओर 


दो ही प्रकार के स्यायालय । इतके अतिरिक्त इंगलण्ड व स्क्रॉटलेप्ट थी कामूमी 
पद्धतियों में अन्तर है । 


विशिस्स प्रकएर के फानन--स'भी देशों फी तरह ब्रिटेत में आजगाण रांभधिधिमों 
(#ंधप्रा८४) की संख्या वृद्धि पर है, किन्तु ब्रिटेस दो जन्य प्रवार ये कामूनों के लिए 
विख्यात है, वे हैं सामान्य विधि (00गराध0 ]॥9) जोर सास्य विधि (॥७ ० 
£५०४७) | इन विशिक्ष प्रकार के कानूनों का संक्षिपत वियेजग मिमनिधित है -- 

(१) संविधियौं--गत ८-८ शताब्दियों में परालिया्ेंट गे विधिन्मन लिपसी के 
चारे में बहुत बड़ी संख्या में कानून बनाए हूँ, जो संविधियाँ काहूनारी हैं। | 
कानूनों की संड्या आरक्भ में बाम थी, किन्तु ग्गय धीतगे के गाथन्दाव दरमवी 
संख्या बढ़ती गई। इन कानूनों का सम्बन्ध राधा रणतया राभी विधयी है है, वि 
विशेष रूप से संविधान भर्थात्‌ शासन के अंगी का साग्मंधा लगढा विश थे परभगी! 
नगयविधि तथा प्रशासन जादि से है। राभी संविधियाँ जौर शवीम काओैस लिण्णिट 
3. 
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रूप में हैं, जो कानूनों की किताब (ध्ाएा० 9000) में संग्रहित हैं; इसी कारण 
इन कानूनों को संग्रहित अयवा लिखित कामून कहते हैं । 

(२) सामान्य फानून--ब्रिटिण (कानूनी) पद्धति का भाधारभूत तत्व अभी तक 
सामान्य कानून हैं। जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया गया है ब्रिटिश नागरिकों 
फी विभिन्न स्वतन्द्रताओों की रक्षा ऐसे ही कानूनों द्वारा होती है। ऐसे कानूनों का 
सम्बन्ध साधारणतया एइकरार, व्यवहार सम्बन्धी ज्यादतियों आदि से है । अतीत में 
अधिकांश फौजदारी कानून भी सामान्य कानून थे, किन्तु अब उनको उत्तरोत्तर 
संविधियों का रूप मिलता जा रहा है | सामान्य विधि को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित 
कानून भी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के कानून का विकास स्णयाधीशों 
द्वारा दिए यए निर्णयों और उनके रिकार्डों से हुआ है, उन्हें संविधियों की तरह 
पालियामेंट ने नहीं बनाया। ऐसे कानूनों को संविधियों के विरुद्ध अलिखि। 
कानून कह्दा जाता है; परन्तु वास्तव में अब ये भी अलिखित नहीं रहे, क्यों 
इनके नियमों और चलनों को न्यायविदों ने लिखित रूप प्रदान कर दिया है। < 
कानून चलनों पर आधारित होने के कारण प्रथागत कहलाते हैं ।* 

(३) साम्य विधि--इन कानूनों का स्वरूप समझने के लिए हमें इनकी उर्दप्त 
और विकास का संक्षिप्त परिचय इतिहास से करना होगा। १५वीं शताब्दी वे 
आस-पास ऐसा समय आया कि जब सामान्य कानून बदलते हुए समय व परिस्थिति 
के अनुसार विस्तृत न हो सका और स्यायाधीशों ने' सामान्य कानूनों को समाज के 
बदलती हुईं आवश्यकता के अनुसार ढालना प्रायः बन्द सा कर दिया। ऐसी 
परिस्थितियों में साम्य-विधि का आरम्भ हुआ । कानूनी इष्टि से राजा को सदा ही 
न्याय का निर्भर या ज्रोत' माना गया है और न्यायालय राजा के न्यायालय रहे 
हैं। ऐसा होने पर जब न्यायालयों में प्रजा को न्याय न मिल सका तो भव्याय से 
पीड़ित व्यक्तियों ने राजा से न्याय के लिए अपील कीं, जिनमें राजा से प्रार्थना 
की जाती थी कि वह कृपा करके उन्हें होने वाले अन्याय अथवा' न्याय की कठो रवां 
से बचाएं । राजा ऐसी अपीलों को चांसलर के पास विचार के लिए भेज दिया करता 
था । उस समय चांसलर कोई न्यायाधीश न होता था, वरन्‌ राजा की परिषद्‌ को 
कानूनी सदस्य और जैसा कहा जाता था राजा की अस्तत्मि का रक्षक था। जेँवें 
कभी चांसलर समझता था कि अपील करने वाले का मामला वास्तव में मानने योग्य 
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है, तो वह सामान्य कानून में तो परिवतंन नहीं करता था, परन्तु वह सम्बन्धित 
पक्षों को जुर्माना या दूसरे भकार का दण्ड दे सकता था। उचित मामलों में वह 
दूसरे पक्ष को प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी निर्णय को लागू कराने से रोक सकता था 
अथवा उसे सामान्य कानून के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को एक विशेष रीति से 
प्रयोग करने का आदेश दे सकता था । 


ज॑से यह व्यवहार बढ़ा, कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ जिनके अनुसार, 
ऐसी आशा की गई, कि चांसलर चलेगा। फलत: १८वीं शत्ताब्दी में साम्य-विधि 
इच्छा पर आधारित न रही; यथाथे में इसके सिद्धान्त सामान्य विधि की भाँति 
निश्चित होते चले गएं। इसका परिणाम यह निकला कि चांसलर ने एक 
न्यायाधीश का रूप पाया और उसका प्रशासनिक कार्यालय (ट४87०९४५) एक 
न्यायालय बन गया । इस प्रकार इंगलेंड में दो प्रकार के न्यायालय (जो एक दूसरे 
से स्वतन्त्र थे) चलते रहे और वे दो प्रकार के पृथक कानूनों को लागू करते रहे । 
ऐसी स्थिति सन्‌ १८७७३ तक चली, क्‍योंकि उस वर्ष के न्यायपालिका कानून 
-(एप्रताप्आएा6 0०४) ने एक ही प्रकार की न्यायालय पद्धति को स्थापित किया । 
उसने साम्य-विधि को सामान्य विधि से नहीं मिलाया, किन्तु उसके आपसी सम्बन्धों 
को निश्चित कर दिया और इस सिद्धान्त को कानूनी रूप दे दिया कि जहां दोनों 
में विरोध हो, साम्य विधि का पालन हो । अतएव दोनों प्रकार के कानूनों में अभी 
तक अन्तर है । 
निष्कर्ष --पा लियामेंट द्वारा निर्मित प्राय: सभी संविधियों का आधार प्रचलित 
सामान्य या साम्य विधियाँ हैं। संविधि द्वारा स्थापित कानून में परिवर्तन किया जा 
सकता है, किन्तु किसी भी मुकदमे में संविधि का किस प्रकार से निर्बंचन किया 
जाए इसके लिए सामान्य विधि .का सहारा लेना आवश्यक है। इंगलेंड के दण्ड 
तथा व्यवहार कानूनों के आधारभूत सिद्धान्त सामान्य तथा साम्य-विधियों में हो 
मिलते हैं। इनमें सदेव ही परिवर्तन होता रहा है.। पालियामेंट ने बदलती हुई 
परिस्थितियों के अनुसार संविधियाँ वनाई हैं, परन्तु अब भी जिन वातों के बारे 
में संविधियाँ चुप होती हैं अर्थात्‌ जिनकी निश्चित व्ग्राख्या नहीं करतीं उनके 
सम्बन्ध में निणंय न्यायालयों के पृर्वब-निर्णयों अर्थात्‌ -सामान्य विधि के अनुसार 
होता है । 
२. न्यायालयों का संगठन 
व्यवहार अथवा दीवानी न्यायालय ((ंज्ा (८००75)--इंगलेंड और वेल्स में 
सबसे. महत्वपूर्ण न्यायालय निम्नलिखित हैं-- 
काउन्टी न्‍्यायालय---.इन न्यायालयों का संगठन इस प्रकार किया गया है कि 
देश का कोई भी भाग इनसे मधिक दूर न रहे। इसका सम्बन्ध अधिकांश दीवानी 
पुकदमों से है। इत न्यायालयों के अध्यक्ष वैतनिक न्यायाधीश होते हैं; वे 
प्राधारणतया अकेले ही मुकदमों की सुनवाई करते हैं; यद्यपि वे जूरी का प्रयोग भी 
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फर सकते हैं। ऐसे न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या ७४ है, यद्यपि न्यायालयों की 
संख्या लगभग ४०० है। वास्तव में एक ही न्यायाधीश कई न्यायालयों में समय- 
समय पर बंठता है। इनका साधारण अधिकार-क्षेत्र इस प्रकार है--सभी मुकदमें 
जिनमें अन्तग्रंस्त धनराशि ४०० पौंड से कम हो या भूमि सम्बन्धी मामले निनमें 
भूमि का लगान १०० पौंड से अधिक न हो । इनसे ऊपर की मालियत के मुक॒दमों 
की सुनवाई दोनों पक्षों की सहमति से या तो इन्हीं न्यायालयों में या उच्च न्यायालय 
में होतो है। इन साधारण काउन्टी न्यायालयों के अतिरिक्त इन्हीं के स्तर के कुछ 
स्थानों में पुराने न्यायालय अमी तक चले आ रहे हैं, जैसे लन्दन शहर का न्यायालय 
(()9 ०ी 7.07700॥ 0००४) तथा मेयर का न्यायालय । 

उच्च न्यायालय (प्लांहा] 00707 ० 7पए४४0०)--उच्च न्यायालय तीन विभागों 
में बंठता है--(१) क्‍्वीन्स बेन्च डिवीजन । (२) चांसरी डिवीजन और (३) प्रोवेट, 
डाइवोसं व एडमिरलटी डिवीजन । प्रथम डिवीजन में लार्ड चीफ जस्टिस तथा अन्य 
२७ न्यायाधीश बैठते हैं। इसमें हजाने, ऋण, वाणिज्य, भूमिकर सम्बन्धी मुकदमे 
आते हैं। चांसरी डिबीजन में नाम का अध्यक्ष लाड्ड चांसलर होता है; परच्तु 
इसका कार्य ६ न्यायाधीश करते हैं, जो वर्ष भर लन्दन में ही रहते हैं। इसके 
अधिकार-क्षेत्र का सम्बन्ध साम्य-विधि से है और इसमें बड़ी जायदादों, साझेदारी 
न्यास और बंनामे, कुछ प्रकार के करों, कम्पनियों व दिवालियेपन से सम्बन्धित 
मुकदमों की सुनवाई होती है । तीसरे डिवीजन में जैसा कि नाम से ही पता लगता 
है, वसियतों के सबूत, तलाक, समुद्री व जहाजरानी सम्बन्धी मुकदमे सुने 
जाते हैं । 

अपीलीय न्यायालय (0०पाई ० ७97०8))--दीवानी कानून के सम्बन्ध में 
अपीलें सुनने के लिए दो न्यायालय हैं--प्रथम, अपील का न्यायालय ((०प्रा ० 
577०८9]) और दूसरा, ला सभा । अपील के न्यायालय का अध्यक्ष एक न्यायाधीश 
होता है, जिसे 'मास्टर ऑफ दी रॉल्स” कहते हैं और उसकी सहायता के लिए ८ 
अपीलीय लाडं न्यायाधीश हैं । इसमें काउन्टि न्यायालयों तथा अन्य समान न्यायालयों 
और उच्च न्यायालय के सभी डिवीजनों में आने वाली भअपीलें सुनी जाती हैं । यह 
न्यायालय भी ३-३ न्यायाधीशों के त्तीव विभागों में बंठता है। अपील के न्यायालय 
से आगे अपीलें लार्ड सभा अथवा अपील न्यायालय की आज्ञा से लार्ड सभा में सुनी 
जा सकती हैं। ऐसी अपीलों की सुनवाई & साधारण अपीलीय लार्डों में से किन्हीं 
५ द्वारा सुनी जाती हैं। ये साधारण अपीलीय लार्ड वैतनिक होते हैं और आजीवन 
पीयर भी । इस प्रकार युनाइटेड किगडम के सभी भागों से आने वाले सभी दीवानी 
मुकदमों के लिए लार्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है । 

इंगलेंड और वेल्स में दण्ड या फौजदारी न्यायालय 

पैदे सेशन या दण्डाधीशों के न्‍्यायालय--दण्डाधीशों के न्यायालय सबसे वीवे के 

न्यायालय हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के छोटे मुकदमों की सुनवाई होती है। ये ही 
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व्यक्ति, भी न्याय पा सके । इस दृष्टि से ब्रिटेन में न्‍्याय की तराजू का पलड़ा निर्धन 
के विरुद्ध रहा है, क्योंकि वकीलों की फीस काफी ऊँची है, जिसके कारण न्याय बड़ा 
महेंगा है । परन्तु अब निर्धवों को कानूनी सहायता देने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण 
पग उठाए गए हैं । सन्‌ १४४४ में कानूनी सहायता देने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण 
पग॒ उठाए गए । सन्‌ १८४८ में कानूनी सहायता और परामर्श कानून में निर्धन 
व्यक्तियों के लिए दीवानी कार्यवाहियों में सहायता देने की व्यापक योजना अपनाई 
गई है । एक नियत आय से कम आय वाले व्यक्तियों को बिना फोस कानूनी सहायता 
देने की व्यवस्था की गई है और जिनकी वाधिक आय लगभग इससे दुगुनी है, उन्‍हें 
कानू्‌षी सहायता पाने के लिए अंशदान की योजना बची है। कानूनी सहयता का 
कार्य-संचालन कानन सोसाइटी करती है और लाड्ड चांसलर उसका मार्गदर्शन 
करता है। स्कॉटलैंड में काननी सहायता देने का काये वहाँ की कानूच सोसाइटी 
करती है। 
फौजदारी के मामलों में इंगलेंड और वेल्स के दण्ड न्यायालयों में सन्‌ १४३९० 
के निर्धन बन्दियों के बचाव कानूच यथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत बिना फीस कानूनी 
सहायता देने की व्यवस्था है। सन्‌ १६५२ के फोजदारी मुकदसों में व्यय कानून 
के अन्तर्गत न्यायालयों को दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में, जबकि अभियुक्तों को 
दण्डधीशों के न्यायालयों से मुक्त कर दिया जाता है, यह शक्ति प्राप्त है कि वे 
अभियुक्तों के बचाव में व्यय हुई धनराशि का एक उचित अंश स्थानीय कोष से 
दिलवा दें। कानूनी सहायता योजना के अन्तगंत वकीलों की फीस भी नियत कर 
दी गई है | सौलिसिटरों द्वारा कानूनी मामलों पर निर्धन व्यक्तियों को बिना फीस 
जबानी परामश भी प्राप्त होता है। इस कार्य के लिए सौलिसिटरों को कानून 
सोसाइटी विहित फीस देती है । 
उपर्युक्त विवेचन से ब्लिटिश न्याय पद्धति के गुणों का स्पष्ट पता लगता है। 
न्यायाधीश अपना कार्य स्वतन्त्नतापूर्वक तथा निप्पक्षता अर्थात्‌ बिना भय और 
छनुराग के करते हैं । न्यायालयों की व्याख्या ऐसी है कि न्याय पाने के लिए अधिक 
दूर नहीं जाना पड़ता । निर्धन व्यक्तियों को बिना फीस या कम फीस पर कानूनी 
परामर्श व सहायता मिल जाती है। इनसे भी वढ़कर यद्द वात है कि किसी व्यक्ति 
को बिना कानून के दण्ड नहीं दिया जा सकता । ब्रिटिश न्‍्याय-पद्धति कितनी भच्छी 
है इसका प्रमाण तो वे अनेक देश हैं, जिन्होंने इसे अपनाया है । 
३. सनन्‍्त्री और उच्चतर नागरिक सेवक 
मन्त्रियों का पद राजनीतिक होता है, जबकि नागरिक सेवकों का स्थायी। 
नीति और कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तिम निर्णय मन्त्नी करते हैं, विब्तु उन्हें इस कार्य 
के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सूचना, सहायता व परामश प्रशासन अधिकारियों 
से मिलते हैं। इनके आपसी सम्बन्ध के विपय में कुछ अन्य वार्तें इस प्रकार है-< 
पालियामेंट के सदस्यों को प्रशासन व नायरिक सेवाओं की आलोचना करन का 
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धधिकार प्राप्त है, किन्तु वे किसी नागरिक सेवक की नांस लेकर आलोचना नहीं 
' करते; क्योंकि स्थायी सेवक के अच्छे और बुरे कार्यों का उत्तरदायित्व मन्‍्त्री 
पर है। मन्त्री का कत्तेव्य है कि वह अपने विभाग के प्रशासन कार्यों और नागरिक 
सेवकों की विरोधियों तथा आलोचकों से रक्षा करे अर्थात्‌ उनके बचाव में बोले । 
इसकी आवश्यकता इसलिए है कि नागरिक सेवक पालियामेंट से अथवा वाहर 
सपना बचाव नहीं कर सकते । इसी कारण ब्रिटेन में यह सुस्थापित परम्परा है कि 
स्थायी सेवक राजनीतिक दलबच्दी से दूर रहते हैं अर्थात्‌ वे राजनीतिक रूप से 
तटस्थ' होते हैं । 

थदि हम सन्त्रियों व प्रशासकों की तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि 
भन्‍्त्री अपने कार्यों के बारे में बहुत कम ज्ञान व बनुभव प्राप्त होते है, अतएव उन्हें 
प्रशासकों की अपेक्षा नौसिखिया कहते हैं, प्रशासक अपने कार्यो का विशेष ज्ञान 
व अनुभव रखते हैं। इसी कारण निर्णय तो भन्त्री करते हैं, किन्तु निर्णय पर 
पहुंचने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक आँकड़े सूचना व परामर्श विशेष ज्ञाल 
व अनुभव प्राप्त प्रशासक देते हैं। इस सम्बन्ध में स्थापित परम्पराओं के विषय में 
थियोडोर भोरिसन ने लिखा है--(१) नागरिक सेवक के लिए अपने मुख्य के समक्ष 
प्रत्येक मामले के दोनों पक्ष में पुणं तथा निष्पक्ष सूचना रखनी आवश्यक है । 
(२) जब कोई निर्णय कर लिया जाए तो उसे पूर्ण बफादारी से उस निर्णय को 
फार्यान्वित करना चाहिए, चाहे उसका व्यक्तिगत मत उसके विरुद्ध रहा हो। 
(३) संसदीय पद्धति में नीति सम्बन्धी जितनी भी निरन्तरता रह सकती है, उसके 
लिए नागरिक सेवक उत्तरदायी हैं। (४) कार्यालय में जो कुछ भी होता है उसके 
बारे में नागरिक सेवक को चुप्पी और विवेक का पालन करना चाहिए । 


परन्तु इस विषय में रेम्जे म्यमूर का मत यह है कि ब्रिटेन में स्थायी अधिकारियों 
की शक्तियाँ वहुत बढ़ी हुई हैं। वह कहता है कि सिद्धान्त रूप में तो मन्त्ती भोर 
प्रशासकों का सम्बन्ध ऊपर वर्णित जसा है; किन्तु व्यवहार में प्रशासन तथा 
विधि-निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में प्रशासकों की शक्तियाँ बहुत व्यापक तथा वास्तविक 
हैं| प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासक मन्त्री के सामने निर्णय के लिए सेकड़ों मामले 
या बातें रखते हैं, जिनके बारे में वे अनभिन्ञ होते हैं, अतएवं साधारणतया मन्त्री 
प्रशासकों द्वारा दिए गए सुझावों को उनके तकों के आधार पर मान लेते हैं । 
पालियामेंट में मन्त्री को अनेक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, परन्तु उनके लिखित 
उत्तर कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। यदि विभाग में कोई भूल होती है तो 
उसका उत्तरदायित्व मन्‍्त्री पर रहता है; मन्त्री स्थायी सेवकों का पक्ष अ्रहण करता 
है, ओर बहुमत समर्थन के बल पर सरकार उनकी रक्षा करने में सफल रहती है, 
जिस कारण उनके कार्यो की जाँच आदि का प्रस्ताव पास नहीं हो पाता । वस्तु, 
मन्तियों के उत्तरदायित्व की आइु में नौकरशाही खूब पनप रही है । 
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विधि-निमणि के क्षेत्ञ में जहाँ तक विनियमों, नियमों अर्थात्‌ विभागीय विधि- 
निर्माण का सम्बन्ध है, उसके निर्माण के लिए उत्तरदायित्व प्रायः पूर्णरूप से 
प्रशासकों का है यद्यपि मन्त्री उसमें परिवर्तन कर सकता है और उस पर अपनी 
स्वीकृति देता है। गत वर्षों में इस प्रकार के विधि-विर्माण में बहुत वृद्धि हुई है । 
इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्री करता है और मन्‍्त्री पालियापेंट के प्रति उत्तरदायी 
समझा जाता है। परन्तु वास्तव में, रेम्जे म्यूर के मतानुसार, केविवेट की अधिवायक० 
शाही के अन्तर्गत नौकरशाही की शक्ति बहुत बढ़ गई है ।' 


8, स्थानीय शासन 


ब्रिटिश पद्धति के तीन आधारभूत पहलू हैं--(१) इस पद्धति की जड़ अतीत 
में गहरी गड़ी है । अर्द्ध-स्वतन्त्न सेक्सन नगरों और शायरों के समय से अंग्रेजों में 
सामुदायिक भावना बड़ी सुध्ढ् रही है और उन्होंने अपने स्थानीय मामलों व 
अधिकार को हर प्रकार से रक्षा की है। (२) स्थानीय शासन पद्धति में समय के 
शनुसार परिवर्तन होते हैं। अभी तक ऐतिहासिक काउन्टि गौर बरो जीवित हैं, 
परन्तु उनके संगठन व कार्यों में अन्तर हो गया है । इनके अतिरिक्त स्थानीय 
शासन के क्षेत्र में नई निर्वाचित इकाइयों का विकाय हुआ है । (३) यद्यपि स्थानीय 
क्षेत्र स्वतन्त्त नागरिक जीवन को अपनाये हुए हैं, किन्तु उनकी शक्तियों व कार्यों पर 
केन्द्र का नियन्त्रण काफी बढ़ा है। 

स्थानीय संस्थाओं के मुख्य प्रकार--स्थानीय शासन के लिए इंगलेंड, वेल्स 
और उत्तरी आयरलेंड को काउन्टि, वरो और प्रशासनिक काउन्टियों में विभाजित 
किया गया है। प्रशासनिक काउन्टियों को तीन प्रकार के क्षैत्रों में वाँठा गया है--- 
(१) म्यूनिसिपल बरो (!२००-००एण०ा५४ 907078॥5), (२) शहरी जिले, और 
(३) ग्रामीणं जिले । ग्रामीण जिले पेरिशों में उप-विभाजित हैं । इनमें से प्रत्येक 
की अपनी निर्वाचित कौन्सिल होती है। स्कॉटलंड में बरो के स्थान पर बड़े वर्ध 
(9णष्टा)) हैं। इनके अतिरिक्त लन्दन की अपनी स्थानीय संस्थायें हैं, जो देश की 
अन्य संस्थाओं से भिन्न हैं। इन संस्थाओं में ये सम्मिलित हैँ--(अ) लन्दन कार्उन्टि 
कोन्सिल, (आ) लन्दन शहर का निगम और (इ) म॑ट्रोपोलिटन बरो, जिनकी संख्या 
२८ है। इज्भलेंड, वेल्स व उत्तरी आय रलेंड में लगभग ४,१०० पैरिश सभायें और 
७,००० पंरिश कौन्सिलें हैं । 
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ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार की स्थानीय संस्थायें 











इंगलेंड और नस उत्तरी 

वेल्स ७ आयरलॉंड 
काउन्टी बरो 
या स्कॉटलैंड में बड़े बे परे है. २ 
प्रशासनिक काउन्टियाँ ६२ ३३ ६ 
मेट्रोपोलिटन बरो र्८ न न 
स्यूनिसिपल बरो या बर्ध ३१८ १६३ & 
शहरी जिले भ्षर रड 
ग्रामीण जिले | डछ्५्‌ | श्र 





उपरोक्त संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय--स्थानीय शासन संस्थाओं में सबसे 
नीचे के स्तर पर पैरिश (?४79)) हैं। जिन पैरिशों (गाँवों) की आबादी ३०० 
से अधिक है, उनकी तो कोौन्सिलें हैं, २०० से ३०० तक आबादी वाले पेरिशों को 
स्वेच्छा से कौन्सिल बनाने का अधिकार है, शेष में केवल एक सभायें हैं, कौन्सिलें 
नहीं । प्रत्येक परिश को सभा (०८४०९) करनी जरूरी है, जिसमें वे सभी व्यक्ति 
भाग ले सकते हैं जिनके नाम चुनाव रजिस्टर में लिखे हों। पैरिश कौन्सिलें मार्गों 
की रोशनी, स्नानागारों, पानी-घरों, आग बुझाने वाले एन्जिनों, पा्कों, मनोरंजन 
के स्थानों, पुस्तकालय व पद-मार्गों को अच्छी व्यवस्था में रखने के अतिरिक्त तालाबों 
व खाइयों की सफाई तथा पानी की व्यवस्था के कार्य भी कर सकती हैं । कोई भी' 
पैरिश कौन्सिल स्वतन्त्र रूप से किसी प्रकार का रेट नहीं लगा सकती, इन्हें व्यय के 
लिए आवश्यक धन ग्रामीण जिले की परिपद्‌ से मिलता है । 

शहरी व ग्रामीण जिले--जिला कौन्सिल में एक सभापति और निर्वाचित 
सदस्य होते हैं | सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष की अवधि के लिए होता है और 
साधारणतया ३ सदस्य प्रतिवर्ष अपने पद से अलग होते हैं | जिला कौन्पिल अपना 
काय॑ मुख्यतः समितियों द्वारा करती है, किन्तु समितियों के निर्णयों पर कौन्सिल की 
स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है । ये कौन्सिलें सफाई, पानी व्यवस्था, जन- 
स्वास्थ्य, मार्गों और प्रकाश आदि की व्यवस्था करती हैं । 

बरो, काउन्टि वरो और काउन्दि कौन्सिलें--शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन 
की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था वरो है। इन्हें कुछ ऐसे छोटे अधिकार भी 
प्राप्त हैं जो शहरी जिलों कौन्सिलों को भी प्राप्त नहीं, जैसे ये स्थानीय पुलिस का 
प्रबन्ध भी अपने हाथों में ले सकती हैं | काउन्टि बरो पृथक्‌- इकाइयाँ हैं औौर ये 
किसी भी रूप में प्रशासनिक काउन्ठि के अधीन नहीं हैं। कोई भी बड़ा नगर 
जिसकी जनसंख्या ७५ हजार से वढ् जाये काउन्टि बरो का पद प्राप्त करने के 
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लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय से प्रार्थना कर सकता है। उसकी स्वीकृति का अनुसमर्थन 
पालजियामेंट द्वारा होना आवश्यक है। इस पद की प्राप्ति से नगर संस्थाओं के कार्यों 
में वृद्धि हो जाती है।इंगलंड, वेल्त और उत्तरी आय रलेंड में ६८ प्रशासनिक 
काउन्टियाँ हैं। ये एक प्रकार से प्रादेशिक क्षेत्र हैं जिनके कार्य भी स्वभावतः बड़े 
हैं । इनके कार्यों में मुख्य सड़क, पुल, पुलिस, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों का नियोजन, 
 न्ञाप और तोल के बाठों आदि की देख-रेख, मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देना 
इत्यादि आते हैं। इन काउन्टियों की कौन्सिलें ही जिला कौन्सिलों के सहयोग से 
शिक्षा का प्रशासन भी करती हैं । 


स्थानीय शासन की संध्थाओं के क्वार्य और सेवार्ये--प्रत्येक स्थानीय संस्थाओं 
को पालियामेंट के कानूनों के अन्तर्गत अनेक सामाजिक सेवायें और अन्य कार्य करने 
आवश्यक हैं। ये अन्य साधारण कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अथवा 
विशेष शक्तियाँ पाने पर अतिरिक्त सेवाओं की भी व्यवस्था करती हैं । इन संस्थाओं 
के उत्तरदायित्व. इनके प्रथक-पृथक रूप पर निर्भर करते हैं। उद्यहरण के लिए 
इंगलेंड, वेल्स व उत्तरी आयरलेंड में काउन्टि बरो कौन्सिलें सभी प्रकार के कार्य 
करती हैं, जबकि काउन्टि व काउन्टि जिला कौन्सिलें केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के 
कार्य ही करती हैं । पैरिश की स्थानीय संस्थायें बहुत ही सीमित कार्य करती हैं। 
विभिन्‍न कौन्सिलों द्वारा जिन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, उन्हें तीन समृहों में 
रखा जा सकता है 

(१) पर्यावरण सम्बन्धी सेवारयें--इनका उद्देश्य नागरिकों के पर्यावरण को 
सुधारना तथा अच्छा बनाना है । इन सेवाओं में इन्हें गिना जा सकता है--पानी 
के बहाव व नालियों की व्यवस्था, मार्गों की रोशनी, शहर की गनन्‍्दगी को हटवाना 
ओर उसका उचित प्रयोग करना, पानी की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की देख-रेख, 
वातावरण को गनन्‍्दा होने से रोकना, पार्कों व मनो रंजन स्थानों की व्यवस्था करना, 
सार्वजनिक कण्टकों को रोकना । इंगलंड और वेल्स में काउन्टि वरो, कौन्सिलें नगर 
तथा क्षेत्रीय मियोजन कार्य भी करती हैं । 

(२) रक्षा सेवारयें--इन 4 नागरिकों की अग्नि से रक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा 
नागरिक प्रतिरक्षा सम्मिलित है। इंगलेंड तथा वेल्स में अग्नि से रक्षा सेवा की 
व्यवस्था काउन्टि, बरो और काउन्टि कोन्सिलें स्वतन्त्र अथवा संयुक्त रूप से करती 
हैं । पुलिस व्यवस्था स्थायी संयुक्त समितियों द्वारा की जाती है। स्कॉटलेड में 
पुलिरा व्यवस्था नगर बर्घ व काउन्टि कौन्सिलों के अधीन है । 

(३) व्यक्तिगत सेदाये---इनका उद्देश्ट व्यक्तियों की श्रेप्ठ शारीरिक, मानसिक 
व र्मतिक सुप्त शक्तियों को विकसित करना है। इन सेवाओं में जच्चाखाने शिशु- 
वाल्याण, शिक्षा, गृह-निर्माण और मनोविनोद की व्यवस्था आदि आते है । इसी 
समूह में कुछ स्वास्थ्य रेवाय, बूढ़ों और अगदहदीन व्यक्तियों की सेवा, प्रस्तकालया 
अजायवघर और कला-गैलरियों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इनके अन्तमंत इसी 
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शीर्षक के अन्तर्गत कुछ व्यापारिक सेवायें तथा यात्रियों के लिए परिवहन, पानीं 
की व्यवस्था, जहाजों के लिए डॉक आदि की व्यवस्था भी आती है । 

स्थानीय कौन्सिलों में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुछ कौन्सिलों में सदस्यों 
के अतिरिक्त एल्डरमेनों की व्यवस्था भी है। अधिकार वरो की कौन्सिलों के प्रमुख 
मेयर कहलाते हैं, लन्द्त व अन्य बड़े नगरों की वरो में लण्ड भेयर होते हैं 
साधारणतया कौन्सिलों के सदस्यों का कार्य-क्रम ३ वर्ष है। कुछ क्षेत्रों में पूर्ण 
कौन्सिल का प्रति वर्ष चुनाव होता है और दोष में $ सदस्य चुने जाते हैं। इन 
चुनावों में २१ वर्ष से अधिक आयु वाला प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक जिसका नाम क्षेत्र 
के चुनाव रजिस्टर में लिखा हो मत दे सकता है । उम्मीदवार स्वतन्त्त झुप से 


अथवा किसी दल की ओर से खड़े होते हैं । 
स्थानीय शासत्त संस्थाओं क्वा आन्तरिक संगठन--ये संस्थाय अपने आन्‍्तरिक॑ 


संगठन में बहुत सीमा तक स्वतन्त्न हैं ! संगठन सम्बन्धी व्यवस्था साधारणतया 
कुछ इस प्रकार हैं। नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्णय कौन्सिलें करती हैं और ये 
विभिन्‍न कार्यों के संचालन के लिए समितियाँ नियुक्त करती हैं । बड़ी संस्थाओं की 
महत्वपूर्ण समितियाँ उप-समितियों का भी प्रयोग करती हैं। कौन्सिलों तथा 
समितियों के निर्णयों को कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 


बहुत सी संस्थायें कई सेवाओं को संयुक्त रूप से संचालित करती हैं और इस हेतु 
संयुक्त समितियाँ अथवा वोर्ड नियुक्त करती हैं । 


अधिकारी व कर्मचारोगण--प्रत्येक कौन्सिल आवश्यक अधिकारी तथा कर्मचारी 
नियुक्त करती है । कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य हैं जैसे क्लर्क, 
कोषाध्यक्ष, चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वेबर और जन-स्वास्थ्य भिरीक्षक । 
अन्य अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करना कौन्सिलों की इच्छा पर निर्भर करता 
है। अधिकारी व कमंचारी तीन प्रकार के समूहों में रखे जा सकते हैं--(१) विभिन्न 
विभागों के अध्यक्ष और कमंचारी; (२) दफ्तरों में काम करने वाले अधीन 
अधिकारी व कमंचारी; और (३) शारीरिक कार्य करने वाले कर्मचारी | अधिकतर 
अधिकारियों व कमंचारियों की नियुक्ति व सेवा की शर्तें आवश्यक योग्यताओं के 
अनुसार कौन्सिलों व उनके अधिकारियों द्वारा नियन्त्रित हैं। अधिकारी व कर्मचारी 
योग्य और कुशल होने के साथ अपना काये ईमानदारी से करते हैं । 

स्थानीय शासन तंस्थाओं का बित्त--ये संस्थायें प्रति वर्ष १५० करोड़ पौंड 
से भी अधिक व्यय करती हैं । इनकी आय के स्रोत मुख्यतः ये हैं--स्थानीय कर, 


से लगभग ३०% आय होती है; ये मनुदान मुख्यतः: ४ प्रकार के हैं--(१) कुछ 
राष्ट्रीय करों से होने वाली आय जो इन्हें मिल जाती है यया कृदों, शिकार थे 
बनन्‍्दूक आदि के लायसेंसों से हाने वाली आय, (२) प्रतिशत अनुदान अर्थात्‌ वे 
अनुदान जो केन्द्रीय सरकार कुछ सेवाबों के लिए कुल व्यय के नियत प्रतिशत के 
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भनुसार इन्हें देती है, ज॑ंसे शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, मार्ग, पुलिस और अग्निरक्षा 
आदि सेवाओं की व्यवस्था के लिए; (३) इकाई अनुदान जो की जाने वाली सेवा 
पर निरभेर करती है, जैसे गृह-निर्माण पर व्यय, (४) समकरण अनुदान, जो कम 
आय वाली संस्थाओं को अंशदान के रूप में दिये जाते हैं; भौर (५) विशेष अनु- 
दान, जो समय-समय पर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिये जाते हैं । 
स्थानीय कर (,0०8 78065)--ये कर स्थान या भवतों के स्वामियों पर 
स्थानीय सेवाओं की व्यवस्था के लिए कौन्सिलों द्वारा लगाये जाते हैं। विभिन्‍त' 
प्रकार के नये कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक पूंजी व्यय के हेतु ये संस्थायें 
ऋण ले सकती हैं | ऐसे ऋण या तो खुले बाजार अथवा सार्वजनिक कार्य ऋण बोर्ड 
से लिए जा सकते हैं । स्थानीय संस्थायें अपनी कुल आय का लगभग १६५८ सरकार 
से ऋण रूप में पाती हैं | प्रत्येकत कौन्सिल में वित्त पर नियन्त्रण हेतु एक वित्त 
समिति होती है। व्यय पर बाह्य नियन्त्रण जिला आडिटरों की जाँच द्वारा किया 
जाता है। आडीटर गृह तथा स्थानीय शासन मस्‍न्‍्त्रालय द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं और ये शिक्षा, राष्ट्रीय सहायता, जनस्वास्थ्य, पुलिस, अग्निरक्षा व प्रतिरक्षा 
आदि सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के व्यय की जाँच करते हैं । 
लन्दन का स्थानीय-शासन--लन्दन शहर का शासन एक कामन कौन्पिल द्वारा 
किया जाता है । इन कौन्सिल में २६ एल्डरमेन और २६० कामन कौन्सिलर होते हैं । 
इन सदस्यों का चुनाव सभी व्यक्तियों द्वारा नहीं होता वरनू सम्पत्ति पर आधारित 
अहंता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । लार्ड मेयर का चुनाव कोन्सिल 
तथा शहर के बड़े गिल्डों द्वारा किया जाता है। लार्ड मेयर स्वयं कोई बड़ा समृद्वि- 
शाली व्यवसायी होता है, जिसका कार्य लन्दन के प्रतिनिधि रूप में महत्वपूर्ण 
विदेशी दर्शकों का स्वागत करना है। लार्ड मेयर कामन कौन्सिल का सभापति भी 
है; और कौन्सिलं के कार्य अन्य नगर कौन्प्तिलों के समान ही हैं। लन्दन शहर की 
अपनी पुलिस व्यवस्था है । 
लन्दन की काउन्टि का शासन लन्दन काउन्टि कौन्सिल द्वारा किया जाता है। 
लन्दन काउन्टि २८ मेट्रोपोलिटन बरो में विभाजित है। प्रत्येक बरो की एक 
कौन्सिल है, जो भागे लिखी कुछ सेवाओं के लिए उत्त रदायी है--मार्गों पर रोशनी, 
गन्दगी को हटाना, पुस्तकालयों और तैरने वाले स्वानागार आदि । अधिक महत्वपूर्ण 
विषयों, ज॑से शिशु-कल्याण, नगर-नियोजन, गृह-निर्माण, शिक्षा आदि कार्यों के 
लिए काउन्टि कौन्सिल उत्तरदायी है । बरो कोन्सिल और लन्दन काउन्टि कौन्तिल 
के बीच कुछ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा कि किसी ग्रामीण कौन्सिल कौर काउन्टि 
कौन्सिल के वीच होता है। मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के निए बलग पुलिस व्यवस्था है, 
जिसका अध्यक्ष पुलिस-कमिश्नर होता है । लन्दन की पानी व्यवस्था मेट्रोग्रोलिटन 
पानी वोड्ड के हाथ में है, जिसका लनन्‍्दन काउन्टि कौन्सिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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५. राजनीतिक दल 
दलीय पद्धति की विषशेतायें 

हिं-दलीय पद्धति--ब्रिटिश दलगत राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दो 
प्रमुख दलों का अस्तित्व है। कुछ समय को छोड़कर कभी एक और कभी दूसरा 
दल सत्तारूढ़ रहा है और तीसरे दल का महत्व ब्रिटिश राजनीति में बहुत कम 
रहा है । ब्रिटिश संसदीय पद्धति के अन्य पहलुओं की भपेक्षा द्वि-दलीय पद्धति 
ने अन्य देशों के प्रेक्षकों और लेखकों को कहीं अधिक आकर्षित किया है। 
इसके तीन मुख्य गुण ये हैं --(१) यह ससदीय पद्धति की प्रजातन्तात्मक बनाता 
है, क्योंकि इसके अन्तर्गत जनता को अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलता है। 
इस पद्धति के अच्तगंत दोनों दल निर्वाचकों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पष्ट 
रूप से उनके निर्णय के लिए रख पाते हैं और इस प्रकार निर्वाचक स्वयं अपनी 
सरकार का चुनाव करते हैं। जिस सरकार के साथ स्पष्ट बहुमत रहता है वह 
अपनी नीति और कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहती है। (२) इसके 
कारण मन्त्रिमण्डल सुर्ढ़ और स्थायी रहते हैं। अतएवं सदस्यों और छोटे दलों को 
इस पद्धति में चालें चलने का अवसर नहीं मिलता और शान्तिकाल में साधारणतया 
मिले-जुले मन्त्रिमण्डलों की आवश्यकता नहीं पड़ती । (३) इस पद्धति के अन्तगत 
, एक सरकारी विरोधी पक्ष और “छाया केविनेट' का अस्तित्व रहता है; जो 
आवश्यकता पड़ने पर बैकल्पिक सरकार का निर्माण करा सकता है । फलत: विरोधी, 
पक्ष भी अपने उत्तरदायित्व को समझता व निभाता है और विनाशात्मक व 
अनुत्तरदायी आलोचना से दूर रहता है। परन्तु इस पद्धति की दो आघारों पर 
भालोचना की गई है। प्रथम, यह भाधुनिक राजनीति की पेचीदगी के लिए उपयुक्त 
नहीं है । इसके अन्तगंत मतदाता को अपने विश्वास के मनुसार मतदान का जबसर 
नहीं मिलता । दूसरे, इसके परिणामस्वरूप जब तक सत्तारूढ़ दल का बहुमत बना 

रहता है उसकी अधिनायकशाही कायम रहती है । 


ब्रविटिश-दलीय पद्धति की अन्य विशेषतायें---प्रथम, यह सच है कि मजदूर दल 
श्रमिक और कनन्‍्जरवेटिव दल धनिक वर्मो का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु दोनों ही 
दलों में प्रायः सभी वर्गों के समर्थक मिलते हैं और वे अपना कार्यक्रम वर्गीय 
हृष्टिकोण से नहीं बनाते । वास्तव में, ब्रिटिश जाति में एकरसता अधिक है और 
विविधतायें कम । इसी कारण सन्‌ १८६२४ तक सरकार चाहे कन्‍्जरवेटिव दल की 
रही अथवा लिबरल दल की, उनके बीच गहरे सैद्धान्तिक मतभेद नहीं रहे और 
» समाज की आधारभूत रचना के विपय में कभी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा । 
उसके बाद यद्यपि चुनावों के अवसर पर दलों के नेता एक दूसरे दल की कटु 
आलोचना करते हैं, फिर भी उनके कार्यक्रम में आधारभूत अन्तर नहीं होता । 
वास्तव में, मजदूर दल व कन्जरवेटिव दल दोनों ही मध्यम वर्ग का समर्थन पाने 
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का प्रयत्न करते हैं | दोनों दलों की नीतियों और कार्यक्रम में बहुत बड़ा अन्तर नहीं 
रहता । विदेशी क्षेत्र में दोनों ही दल संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं, राष्ट्र- 
मण्डल के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हैं, संयुक्त राज्य अमरीका व पश्चिमी यूरोप से 
सहयोग का समर्थन करते हैं और साम्राज्य के अधीन उपनिवेशों के विकास को 
स्वीकार करते हैं। आन्तरिक नीति के क्षेत्र में भी उनमें कई प्रश्नों पर सहमति है । 

दूसरी, परन्तु उद्देश्यों के बारे में सहमति के पीछे उनकी प्राप्ति के साधनों के 
बारे में दोनों प्रमुख दलों में मतभेद रहा है। दोनों के इष्टिकोण भिन्न राजनीतिक 
सिद्धान्तों में विश्वास का परिणाम हैं। उनके बीच मत वेभिन्य रहता है और यह 
इतना व्यापक है कि मतदाता को वास्तविक छाँट का अवसर मिलता है। उनके 
मतभेद सैद्धान्तिक हैं केवल दलीय नहीं । मतदाता को सदस्य छाँटने के साध-प्ताथ 
कार्यक्रम की छाँट करनी होती है। मजदूर दल समाजवाद में विश्वास करता है 
और कन्जरवेटिव दल स्वतन्त्र तथा निजी उद्योग का समर्थक है। मजदूर दल का 
विश्वास राष्ट्रीयकरण अथवा एकाधिकारी उद्योगों के समाजीकरण अर्थात्‌ उन पर 
राज्य के स्वामित्व की स्थापना में है। मजदूर दल ने उद्योगों व मूल्यों पर नियन्त्रण . 
का समर्थन किया है। कज्जरवेटिव “राजकीय केन्द्रीयकरण” अथवा समाजवादी 
नौकरशाही के विरोधी रहे हैं। परन्तु साधनों के सम्बन्ध में दोनों के बीच एक 
आधारभूत सहमति है, दोनों ही दल प्रजातन्त्रात्मक साधनों में विश्वास रखते हैं । 

तीसरी, घुनरो के अनुसार ब्रिटेन में राजनीतिक संगठन हैं, परन्तु राजनीतिक 
मशीनें नहीं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में है। ब्रिटेन के राजनीतिक संगठन, 
टेम्मने-हॉल की मशीन जैसी नियम सूक्ष्मता की भाँति कार्य नहीं करते । यह सच है 
कि इंगलेंड के नगरों व काउन्टियों में अमरीका की तरह भत्यधिक प्रभावशाली 
नेताओं के भुट व सरदार नहीं होते, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में दलीय नेताओं का काफी 
अधिक प्रभाव पाया जा सकता है। इसका फल यह है कि संपुक्त राज्य भमरीका, 
की तुलना में ब्रिटेन में न्‍्यवसायी राजनीतिज्ञों की संख्या बहुत कम है । 

चौथी, कज्जरवेटिव दल दक्षिणपंथी है, क्योंकि यह सुधारों भौर नए परिवर्तंनों 
का विरोधी है । मजदूर दल वामपंथी है, जो शासन व समाज की व्यवस्था में बढ़ें 
परिवतंन लाना चाहता है । मजदूर दल की अपेक्षा साम्यवादी अधिक उम्र और 
भाघारभूत परिवतेनों के समथंक हैं, अतएवं साम्यवादी दल मजदूर दल हीं 
अपेक्षा अधिक वामपंथी है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक दल में दक्षिणपंवी, वामपंथी 
तथा मध्यमार्गी सदस्य पाए जाते हैं। दक्षिणपंथियों की अपेक्षा वामपंव्री कधिक 
उम्र परिवर्तनों का समर्थन करते हैं और मध्यमार्गी दोनों के बीच मार्ग को 
अपनाते हैं । 

प्रमुख राजनो तिक्ष दल 
फज्जरवेटिव दल--यह दल सिद्धान्त रूप में तो यह विश्वास कारता है दि राष्र 


स्म्परा तर 


की राजनीतिक परम्पराओं के श्रेष्ठ तत्वों को कायम रखा जाए बोर पर 
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को बदलती हुई दशाओं के अनुसार ढाला जाए। प्राचीन काल से लेकर अभी तक 
कडज्ज रवेटिव राजतन्त्र, चर्च और साम्राज्य के समर्थक हैं और उन्हें किसी भी 
प्रकार के खतरों से बचाना चाहते हैं, परन्तु राजतम्त् और चर्च के सम्बन्ध में अब 
', कोई प्रवाद नहीं है । दल के सामने मुख्य समस्या समाजवाद का मुकाबला करने 
की है । इस प्रश्न पर दल के दक्षिणपंथी तथा वामपंथी समूहों में मतभेद है । 
दक्षिणपंथी अभी -तक स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुद्धि ओर न्याय का सार 
मानते हैं; परन्तु दल में ऐसे भी सदस्य हैं जिनका विश्वास है कि देश जीवित नहीं 
रह सकता यदि समय की मांग के अनुसार सामाजिक और आशिक सुधार न किए 
गए । सिद्धान्त में, दल अभी तक भमिजी अथवा स्वतच्त्न उद्यमों के पक्ष में है; 
व्यवहार में, यह विस्तुत सावंजनिक स्वामित्व को आवश्यक बुराई के रूप में मानने 
को तैयार है और सिवाय फौलाद उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के भन्य उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करता है । 

. संक्षेप में, दल का हष्टिकोण अभी तक पुराने ही मतों पर आधारित है, जैसा कि 
इसके चर्च, आयरिश गृह-शासन, लाड सभा, साम्राज्य, माथिक नीति आदि के 
प्रति अपनाए गए रुखों तथा साम्राजिक व आर्थिक सुधारों के प्रति बहुत धीमे से 
और सोच-विचार कर चलने से विदित होता है । यह दल अभी तक कुलीन वर्ग, 
धनी वर्गों, बड़े व्यवसायियों तथा उन लोगों से जो कृषि व उदार पेशे में लगे हैं, 
समर्थन पाता है। इसके समथकों में धनी और साधारण आय वाले ऐसे व्यक्ति हैं 
जो समाजवाद को भपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझते हैं । स्त्रियों को मताधिकार 
मिलने से कब्जरवेटिव दल के समर्थकों की संख्या कुछ बढ़ी है। सन्‌ १४५० के 
चुनाव में कव्जरवेटिव दल को मिले मतों में ५३ प्रतिशत स्त्रियों द्वारा डाले 
गए थे। आयु की दृष्टि से नए-नए युवक्र मतदाताओं का कम समथंन प्राप्त है; 
इससे पता चलता है कि आयु और साधन बढ़ने के साथ लोग कञू्जरवेटिव हो 
जाते हैं । ह 

दल का संगठन-- सन्‌ १८५३२ के' सुधार कानून के वाद दल को केन्द्रीय संगठन 
की जावश्यकता अनुभव हुई और सन्‌ १८६७ में कझूजरवेटिव तथा यूनियनिस्टों का 
रांप्ट्रीय संघ (ए३घंणाब। एमांणा णी (एणाइलथरएब्प४४७ शव (7र०ण्यंड5 
455009४॥070) स्थापित हुआ । डिजरेली ने सन्‌ १८७० में दल का केन्द्रीय कार्यालय 
खोला और दल का एक प्रवन्धक नियुक्त किया । उसके कुछ वर्षों वाद ही दल के 
राष्ट्रीय संघ (040074] एप०४) में आवश्यक परिवर्तन हुए और निर्वाचन-क्षेत्रों 
में भो शाखायें खोली गईं। भव दल के संगठन में प्रमुख अंग नेशनल यूनियन, 
दलीय संगठन, सभापति, संत्रदीय-दल और नेता, प्रान्तीय परिपदें, नि्वानचिन-क्षेत्षों: 
के संघ ओर अनेक परामशंदात्नी समित्तियाँ हैं | 39 

नेशनल युनियन अनेक निर्वाचन क्षेत्रीय संघों व १२ प्रास्तीय क्षेत्रों की परिपदों 
का संघ है । यह संगठन को सहायता देने ओर निर्वाचन-क्षेत्रीय संघों के विकास के 


१२० ] युनाइटेड किगडम का शासन 


लिए उत्तरदायी है। यह दल के नेता, सभी दलीय संगठनों व केन्द्रीय कार्यलिय के 
वीच सम्बन्ध स्थापित रखती है। दल का कार सुविधापूर्वक चलाने के लिए इंगलेंड' 
और वेल्स में १२ प्रान्तीय परिषदें तथा स्कॉटलेंड व उत्तरी आयरलेंड में पृथक्‌ 
परिषदें हैं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय संघ प्राय: पूर्णतया स्वाधीन होता है; यह अपने 
पदाधिकारी चुनता है, व्यय के लिए स्वयं धन एकत्रित करता है और यह क्षेत्रीय व 
केन्द्रीय परिषदों व वाषिक दलीय सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजता है । 
नेशनल यूनियन का प्रबन्धक निक्राय केन्द्रीय परिषद्‌ है, जिसमें नेता व मुख्य 
पदाधिकारियों के अतिरिक्त पालियामेंट के सदस्य व उम्मीदवार और विभिन्न 
क्षेत्रीय परिषदों के कुछ प्रतिनिधि लिए जाते हैं। इसका निर्माण प्रतिवर्ष होता है 
और यह अपना एक प्रधाव, नेशनल यूनियन का एक सभापति व तीन उपसभापति 
चुनता है। इसका छोटा निकाय कार्यकारिणी समिति है जिप्के अधिकतर सदस्य 
निर्वाचित होते हैं। इसे परामशंदात्वी समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति भ्राप्त है, 
इनमें से मुख्य का सम्बन्ध इनसे है--साधारण प्रयोजनों, महिलाओं, युवकों, ट्रेड 
यूनियनों, शिक्षकों, राजनीतिक शिक्षा, स्थानीय शासन आदि केन्द्रीय संगठन से 
सम्बद्ध एक नीति समिति, वित्त समिति और संसदीय उम्मीदवारों की परामशंदात्नी 
समिति भी है । 
प्रति वर्ष दल का सम्मेलन होता है जिममें प्रस्येक निर्वाचन क्षेत्रीय संघ व 
प्रतिनिधि भेजता है । दलीय संगठन में नेता का सर्वाधिक महत्व है । वह दल की 
नीति के लिए उत्तरदायी होता है और वही दल का सभापति नियुक्त करता है। 
उसका चुनाव करने वाले निकाय में संसदीय दल, उम्मीदवार और नेशनल यूनियन 
की कार्यकारिणी समिति सम्मिलित रहते हैं। नीति निर्धारण कार्य में नेता को नीति 
समित्ति से सहायता मिलती है। संसदीय दल में पालियामेंट के सभी कझूज रवेटिव 
सदस्य होते हैं, जो दल के अनुशासन को मानते हैं। इसका प्रवन्धक मुख्य सचेतक 
होता है, जिसकी नियुक्ति नेता द्वारा की जाती है। संसदीय दल कई समितियाँ 
नियुक्त करता है, यथा विदेशी मामले, राष्ट्रमण्डलीय मामले, प्रतिरक्षा, वित्त आदि 
विषयों से सम्बन्धित जिन्हें दल के अनुसंघान विभाग की सेवा प्राप्त होती है । 
मजदूर दल--इसका आरम्भ पालियामेंट से वाहर दल के रूप में हुआ और यह 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन का परिणाम था। ओऔद्योगिक क्रांति के फलस्वहप ट्रेड 
यूनियनों का विकास सन्‌ १८२५ से होने लगा था । मजदूरों के आन्दोलन का उदय 
चा्टिज्म और समाजवाद से हुआ । १६वीं शताब्दी के अन्त से पूर्व “समाजवादी 
प्रजातन्वात्मफ संघ' और फेवियव सोसायटी की स्थापना हुई । सन्‌ १८६६ में ट्रेंट 
यूनियनों, सं० प्र० संघ वे जन्य समाजवादी संगठनों के सम्मेलन ने एक मजदूद 
प्रतिनिधि समिति नियुक्त को, जिसने सन्‌ १६०६ में मजदूर दल का नाम धारध 
किया । दल ने सम्‌ १८१३ में “डेली हेरल्ड' नाम का दँनिक पत्च निकाला । दल को 
सन्‌ १८२३ में चुनाव में ही १६१ स्थान प्राप्त हुए थे गौर सन्‌ १८४४ में हवस 
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बहुमत श्राप्त हुआ था। यह प्रजातन्तात्मक (संसदात्मक) तरीकों द्वारा ही समाज- 
वाद की स्थापना में विश्वास करता है ।* 

समाजवादी ऐसे समाज की स्थापना का समर्थन करते हैं, जिसमें धन उत्पादन 
के साधनों का स्वामित्व सम्पूर्ण जनता में निहित हो, और जिन्हें सहमति के आधार 
पर तैयार की गई योजवा के अनुसार नियन्त्रित किया जाए; अर्थात्‌ धन का 
विवरण व्यापक्त सामाजिक और आशिक न्याय पर आधारित हो। अतएव 
मजदुर दल के कार्यक्रम में ये पप सम्मिलित हैं---देश के बड़े उद्योगों को समुदाय के 
स्वामित्व तथा नियन्त्रण में लाना अर्थात्‌ उनका राप्ट्रीयकरण करना और कुछ 
सीमा तक भूमि का समाजीकरण । सन्‌ १४४६ में 'वैंक ऑफ इंगलेंड' का राष्ट्री य- 
करण करके मजदूर दली सरकार ने वित्त और पूँजी लगाने पर भी कुछ नियन्त्रण 
स्थापित किया । कृषि क्षेत्र में मजदूर दल आयात की जाने वाली वस्तुओं और उनके 
वितरण पर इस प्रकार से नियन्त्रण करना चाहता है कि उत्पादकों को अपनी 
वस्तुओं के लिए एक निश्चित मुल्य प्राप्त हो सके | ऐसे तरीकों से मजदूर दल देश 
के आर्थिक जीवन को काफी सीमा तक नियन्त्रित तथा विनियमित्त करना चाहता है। 
सामाजिक क्षेत्र में दल की नीति स्वंसाधारण के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा विस्तृत 
समाज सेवाओं की व्यवस्था करने में विश्वास रखना है। दल साम्रा/ज्यवाद का 
विरोधी है और राष्ट्रमण्डल व संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा समर्थक है । सन्‌ १४४५ 
: के चुनाव घोषणा-पत्न में मजदूर दल ने समाजवादी कॉमनर्वेलथ” की स्थापना का 
विश्वास दिलाया था। दल को मजदूर वर्ग के व्यापक समर्थन के अतिरिक्त मध्यम 
व में शिक्षकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों का काफी समर्थन प्राप्त है । 

दल का संगठत-- सत््‌ १४१८ तक दल की सदस्यता केवल किसी सम्बद्ध संगठन 
की सदस्यता द्वारा ही प्राप्त हो सकती थी। आजकल दल का संगठन राष्ट्रव्यापी 
हो गया है और इसके सदस्यों की संख्या ७० लाख के लगभग है; परन्तु यह अभी 
तक विभिन्न प्रकार के संगठनों का संघ ही है | इससे सम्बद्ध संगठनों में ये सम्मिलित 
हैं-(१) ६०० से अधिक दल की निवचिन-दक्षेत्रीयः इकाइयाँ जिनके लगभग १० 
लाख व्यक्ति सदस्य हैं। ये दल के वापिक सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं । 
इन निर्वाचन-क्षेत्रों के ११ क्षेत्रीय समृह बनाएं गए हैं। (३) ७० से ऊपर ट्रेट- 
यूनियन, जिनके आकार में बड़ी भिन्नता हैं। एक ओर परिवद्दन 7] 


बरी ओर वै०० मे 


श्रमिकों का संघ है जिसमें लगभग १० लाख सदस्य हैं और दूयर 
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१९२ ] युनाइटेड किगडम का शासन 


कम सदस्यों वाली यूत्रियने भी हैं । बड़ी ट्रेड-यूनियरनें, अपने उम्मीदवार खड़ा करती 
हैं और उनके उम्मीदवारों की सफलता निश्चित सी रहती है। (३) सहकारी 
सोसाइटियाँ, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के संगठनों से सहयोग करती हैं और अपने कुछ 
उम्मीदवार भी खड़े करती हैं। (४) समाजवादी सोसाइटियाँ, जैसे फेबियन 
सोसाइटी, समाजवादी मेडीकल एसोसियेशन, नेशनल एसोसियेशन ऑफ लेबर, 
टीचसे अर्थात्‌ समाजवादी चिकित्सकों व शिक्षकों के संघ । 

दल की नीति निर्धारण करने वाला मुख्य अंग वाषिक सम्मेलन है, जिसमें प्रत्येक 

सम्बद्ध संगठन को ५,००० सदस्यों के पीछे १ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, 
परन्तु पालियामेंट के सदस्य और उम्मीदवार इसके पदेन सदस्य होते हैं। 
सन्‌ १४४५३ के सम्मेलन में ट्रेड यूनियनों के हाथ में लगभग ६४ लाख मतों में से 
५० लाख मत थे । दल की नियन्त्रक व प्रशासक सत्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति _ 
में मिहित है । इसका चुनाव वाधिक सम्मेलन द्वारा होता है । इसके कुल २५ सदस्यों 
में से १२ ट्रेड यूनियनों, ७ निर्वाचन-क्षेत्रीय संगठनों, १ सहकारी समितियों और 
५ महिलायें सम्पूर्ण सम्मेलन द्वारा चुने जाते हैं । संसदीय दल के नेता, उपनेता 
और दल का कोषाध्यक्ष इस समिति के पदेन सदस्य रहते हैं। यही निकाय सम्मेलनों 
के बीच में नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निश्चय करने, नियमों को लागू करने और 
उनके संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसे अनुशासन 
बताये रखने के सम्बन्ध में बड़े अधिकार प्राप्त हैं । राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति 
पालियामेंट के लिए निर्वाचन क्षेत्रीय संगठनों द्वारा छाँटे जाने वाले उम्मीदवारों की 
छाँट में भी महत्वपूर्ण भाग लेती है । 
दल के संसदीय अंग में सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। इसके अधिकारियों में 
सभापत्ति, उप-प्रभापति, मुख्य-सचेतक और सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक समिति है । 
मजदूरों की राष्ट्रीय परिषद्‌ एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने वाला निकाय है 
यह मजदूरों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के वारे में सामान्य नीति व 
संयुक्त कार्यवाही का निर्धारण करता है। इसके सदस्यों में ७-७ प्रतिनिधि ट्रेड 
* यूनियन कांग्रेस, सहकारी समितियों के संध के होते हैं। इनके अतिरिक्त संसदीय 
दल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद्‌ दोनों के मिलाकर ७ प्रतिनिधि तथा इन 
निकायों के सभापति और डेली हेरल्ड का सम्पादक व लेबर पीयरों के एक-एक 
प्रतिनिधि होते हैं । 

' लिबरल दल--ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवादी स्वेच्छाचारी शासन के विरोध की 
उस परम्परा के समर्थक हैं, जिसने १७वीं और १८वीं शताब्दी में दल के सदस्यों 
को प्रेरित किया था । तदनुसार उन्होंने जनता की सत्ता पर बल दिया और १४वीं 
शताब्दी में कुलीन छ्विग प्रजातन्‍्त्री लिवरल बने, जिन्होंने मताधिकार के विस्तार के 
लिए काय किया । सरकारी प्रतिवन्धों के विरोधी होने के कारण उन्होंवे आधिक 
क्षेत्र में स्व॒तन्त॒ व्यापार और उद्योग (55०2८ थि०) का समर्थन किया, परन्तु 


शासन -के अन्य महत्वपूर्ण पहलू [ १२३ 


अब लिबरल दल में लोकप्रिय तत्वों ने इस नीति के विरुद्ध सामाजिक सुधारों का' 
समर्थन किया है । जबकि आजकल उदारवादी समाजवाद को अस्वीकार करते हैं, वे 
यूजीवादी व्यवस्था में वहुत से सुधार करना चाहते हैं! समाज की अच्छी व्यवस्था 
के लिए वे समाजीकरण को आवश्यक नहीं समझते, किन्तु यदि उससे औद्योगिक 
कुशलता में बृद्धि हो तो वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। उत्तका यह भी विचार है 
कि साधाजिक सेवाओं को उस सीमा से आगे बढ़ाया जा सकता है जिस सीमा तक 
कञ्जरवेटिव जाना चाहते हैं । 
उदारवादियों की दृष्टि में एक ओर कणज्जरवेटिवों पर धनिकों का अधिक प्रभाव 
है, जिस कारण से वे सर्वंसाधारण की सहायता करने में तत्पर नहीं हैं, दूसरी ओर 
वे यह मानते हैं क्रि मजदूर दल ट्रेड यूनियनों व समाजवादी सिद्धान्तों से अत्यधिक 
प्रभावित हैं, फलतः वे व्यावहारिक सुधारों की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते । 
उनका यह दावा है कि वे इन अतियों से बचे हैं, अतएवं उनका दल किसी वर्ग विशेष 
के स्थान पर सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस दल के समर्थकों में 
अधिकांशतः साधारण आय वाले व्यक्ति और कुछ धनी व निर्धन व्यक्ति भी हैं। 
लिबरल दल का विश्वास है कि यदि आलतुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपना ली 
जाये तो पालियामेंट में उनके दल की सदस्य संख्या काफी बढ़ जाए और उनके 
समर्थकों का उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व हो जाए । 
अन्य दल-- इस समय तो कामन सभा में ऊपर वर्णित ३ दलों का ही प्रतिनिधित्व 
है। सन्‌ १४५७४ के चुनाव में इन तीत्तों दलों ने कुल १,४०४ उम्मीदवारों में से 
१,३५१ उम्मीदवारों को खड़ा किया था । अतीत में विभिन्न अवसरों पर कुछ समय 
के लिए अन्य राजनीतिक दलों का उदय हुआ । स्कॉटलेंड, वेल्स व आयरलेंड के 
राष्ट्रवादी भी कामन सभा के सदस्य रहे हैं। दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान कुछ समय 
के लिए 'कामनवेलल्‍थ दन' का अभ्युदय हुआ था। स्वतन्त्र मजदूर दल अब भी राज- 
नीतिक प्रचार करता हैं और चुनाव में भाग लेता हैं। इस समय पालियामेंट में 
साम्यवादी दल का कोई प्रतिनिधि नहीं है । 
साम्यवादी दल--इस दल का संगठन महत्वपूण नहीं है। सच्‌ १६२०-४८ के 
बीच में दल के सदस्यों की संख्या १० से लेकर ५० हजार तक रही । दल का मुख्य- 
पत्र 'डेली वर्कर! है और दल अन्य प्रकाशन भी निकालता है | ये सभी वही वातें 
कहते और प्रकाशित करते हैं जो मास्को के दलीय अधिकारी चाहते हैं । साम्यवादी 
दल का प्रभाव फिर भी सदस्यों की थोड़ी संख्या की दृष्टि से अधिक है । कभ्नी-क भी 
औद्योगिक नगरों की स्थानीय सभाओं में दल का कोई १-२ प्रतिनिधि चुना जाता 
है | सन्‌ १८४४४ के चुनावों में दो प्रतिनिधि कामन सभा के लिए भी चुने गये थे । 
साम्यवादी दल के सदस्यों ने मजदूर दल में घुसकर अन्दर से उत पर प्रभुत्व जमाने 
का प्रयत्न किया है, किन्तु मजदूर दल ने साम्यवादियों के ऐसे प्रयत्व सफल नहीं 


होने दिए हैं । 
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फासिस्ट दल--फासिस्टों की दशा तो भोर भी बुरी है। इटली में मुस्तोलिनी के 
उत्थान के बाद ब्रिटेन में भी कुछ धनी घरानों के नवयुवक फासिस्ट बने थे और 
वे अव्यवस्था के समय पुलिस की सहायता करने की आशा करते थे । सर ओस्वाल्ड 
मोरले ने दूसरे विश्व-युद्ध से पूर्व ब्रिटिश सैन्यवादी फासिस्टों का संघ बनाया था; 
ये लोग काली कमीज वाले थे और इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था ! 
बाद में मोस्‍्ले का झुकाव हिटलर की नाजी पार्टी के संगठन की ओर हो गया । 
दूसरे विश्व-युद्ध काल में देशभक्त उनसे अलग हो गये और मोस्ले को बन्दी बना 
लिया गया । छूटने पर उसने फिर से संगठन वनाया और एक पत्र भी निकाला | 
फासिस्ट यहूदियों को नाराजगी का अवसर देते हैं और साम्यवादियों से लड़ते हैं । 
उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली और उनका स्थानीय संस्थाओं तथा 
पालियामेंट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा । 


प्रश्त 

, ब्रिटिश न्याय पद्धति की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए | 
« ब्रिटेन में न्यायालयों के संगठन का वर्णन कीजिए । 
. मस्त्रियों और नागरिक सेवकों के वीच सम्बन्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
, ब्रिटिश स्थानीय शासन की संस्थाओं के संगठन ओर कार्यो का वर्णन कीजिए । 
. ब्रिटिश दलीय पद्धति की विशेषताओं का विवेचन कीजिए । 
, ब्रिटेस की द्वि-दलीय पद्धति के गुण और दोप बताध्ये । 
« ब्रिटेन के दोनों प्रमुख दलों के बीच संगठनब व कार्यक्रम का अन्तर बताइये ॥ 
» निम्नलिखित पर संक्षिप्त व्प्वणियाँ लिखिए: 

(१) साम्य कानून (7.9ए ० ए4पां9)। 

॥२) न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता । 

३) स्थामीय शांसन का महत्व ॥ 
(४) लिवरल दल । 
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१, परिचयात्मक 


१, देश और निवासी 
देश--संयुक्त राज्य अमरीका पश्चिमी गोला एवं उत्तरी अमरीका का सबसे 
प्रमुख देश है। इसके उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको है। सं० रा० 
अमरीका का क्षेत्रफल लगभग ३० लाख वर्गमील है। यह देश पूर्व और पश्चिम 
में क्रश: अटलांटिक और प्रशान्त महासागरों से घिरा है। पूर्वे से पश्चिम तक 
इसका विस्तार लगभग ३,००० मील हैं और उत्तर से दक्षिण को इसका फेलाव 
लगभग १६,००० मील है । जलवायु की दृष्टि से इसका उत्तरी भाग अधिक ठंडा 
और दक्षिणी भाग साधारण रूप में गर्म है । इसके पश्चिम सें विशाल रॉकी पर्वत 
और पूर्व में अपलेशियन पर्वेतमाला है |इसकी प्रमुख नदियाँ--मिसौरी और 
मिसीसिपी हैं, जिनकी गिनती संसार की सबसे बड़ी नदियों में है।इस देश की 
भौगोलिक दशायें व स्थिति उत्तम है। इसकी जलवायु शारीरिक और मानसिक 
काम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह संसार का सबसे अधिक घनाढय देश 
है; वास्तव में यहाँ खाद्य पदार्थों और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक 
है कि आन्तरिक खपत के बाद यह सभी प्रकार का सामान विदेशों को निर्यात कर 
सकता है। 
सं० रा० अमरीका को प्रकृति ने प्राय: सभी प्रकार के प्राकृतिक साधन प्रचुर 
मात्रा में दिये हैं।यहाँ के निवासियों के पास खेती और अन्य कार्यों के लिए 
' आवश्यकता से अधिक भूमि है जो खूब उपजाऊ है । सभी प्रकार के खनिज पदार्थों 
में यह देश विशेष रूप से धनी है | यहाँ पर सोना, लोहा, तेल और कोयला बहुत 
बड़ी मात्रा में निकलते हैं । औद्योगिक कारखानों को चलाने के लिए लोहा, तेल व 
बिजली प्रचुर मात्ना में उपलब्ध हैं । देश की नदियाँ आन्तरिक जहाजरानी के लिए! 
विद्लेष रूप से उपयुक्त हैं । अपने प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता और अच्छी जलवायु 
के कारण यहाँ के निवासियों ने कृषि, उद्योग; आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र 
में आश्चर्यंजनक उन्नति की है ।सं० रा० अमरीका अत्यधिक समृद्धिशाली और 
शक्तिशाली देश है | यहाँ के निवासियों की औसत वापिक आय संसार के सभी देशों 
' के निवासियों से कहीं अधिक है और उनका जीवन-स्तर बहुत ऊँचा है | वास्तव में 
: प्राकृतिक साधनों की इप्टि से अन्य कोई देश इतना धनी नहीं है जितना कि सं० 
- रा० अमरीका | नई दुनिया की खोज से पूर्व यह सारा देश जंगलों से ढका था, 
किन्तु गत ४ शताब्दियों में ही यह देश अपने प्राकृतिक साधनों के कारण संसार के 
देशों में सबसे अधिक समृद्धिशाली, धनवान और शक्तिशाली बन गया है ॥ 
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इस देश की भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस देश का पूर्वी 
तट यूरोप तथा पश्चिमी तट एशिया व आस्ट्रेलिया के समीप पड़ता है और केन्द्रीय 
व दक्षिणी अमरीका भी इसके निकट हैं । इस कारण से देश ने विदेशी व्यापार 
के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है | इसकी स्थिति का एक 
अन्य इष्टि से भी वड़ा महत्व है। लगभग ३ शताब्दियों तक यह देश विश्व राज- 
नीति के झगड़ों से अलग रह सका और दो ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यह 
अत्यधिक सुरक्षित भी रहा है । इसी कारण यहाँ के निवासी शान्तिपूर्वक रहे और 
विभिनन क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति करने में सफल हुए | इसी कारण वे अपने देश में 
स्व॒तन्त्र संस्थाओं का विकास भी कर सके । इनकी स्वतन्त्रता की भावना को सुच्ढ़ 
बनाने में पश्चिम के खाली प्रदेश का सबसे बड़ा भाग रहा है । 
सिवासी--आधुनिक काल में इसकी खोज के पूर्व यहाँ थोड़ी संख्या में आदि 
निवासी रहते थे, जो यूरोपीय देशों की तुलना में असभ्य और पिछड़े हुए थे । 
अमरीका की खोज के बाद यहाँ पर यूरोप के विभिन्न देशों विशेषकर ब्रिटेन के 
निवासी आकर बसे और उन्होंने पूर्वी तट के निकट नई जआबादियाँ ((०।०768) 
बसाईं । क्रमिक रूप से आकर बसने वालों को संख्या बढ़ती गई और वे पश्चिम की 
ओर को फैलते गये | जब सं० रा० अमरीका का निर्माण हुआ था, इसमें १३ 
स्वतन्त्र राज्य (जो पहले अंग्रेजी उपनिवेश थे) सम्मिलित हुए थे और उनके 
निवासियों की संखया लगभग ४० लाख थी | सं० रा० अमरीका की वर्तमान जन- 
संख्या लगभग १४ करोड़ है, जो गत १८७ वर्षों में ४० भुना हो गई है। इसके 
निवासियों में लगभग 5०% गोरी जात्ियों के मनुष्य हैं, जिनके पुर्न॑ज अंग्रेज, 
फ्रांसीसी तथा अन्य यूरोपीय देशों से आए थे । अब लगभग ३३ लाख आदि निवासी 
(&एथांपक्षा। [064975), २३ लाख चीनी और जापानी वंशज तथा काफी संछ्या 
में नीग्रो जाति के लोग यहाँ रहते हैं। वास्तव में सं० रा० अमरीका संसार के 
' विभिन्‍न देशों से आकर बसे लोगों का देश है | यहाँ पर आकर वसे लोगों का मूल 
चंश, धर्म व संस्क्ृृत्तियाँ विविध थे किन्तु अब वे सभी अमरीकी हैं और अपने को 
ऐसा मानने में गवे अनुभव करते हैं। इस प्रकार अमरीकी राप्ट्र अनेक राष्ट्रों व 
उपराष्ट्रों के वंशजों से मिलकर बना है। अनेक विविधताओं के होते हुए भी सं० 
रा० अमरीका के निवासियों में देश के प्रति प्रेम व निष्ठा और सुरढ़ राष्ट्रीय 
: भावनायें पाई जाती हैं । 
सं० रा० अमरीका के बहुत से निवासी अब भी कृषि करते हैं और पशु 
पालते हैं; किन्तु अमरोका के लोगों ने उद्योगों के ल्लेत्र में बहुत ऊँचा स्थान पाया 
“हैं। बहुत से अमरीकन अभी तक छोटे गाँवों में रहते हैं, किन्तु सं० रा० अमरीका 
बड़े नगरों का देश है और यहाँ के गाँवों में भी शहरों की सभी जीवन-सुव्धाय 
उपलब्ध हैं । सं० रा० अमरोका के निवासी प्रधानत. शहरी हैं औौर उद्योगों में बढ़ें- 
चढ़े हैं । सं० रा० अमरीका में शत-प्रतिशत शिक्षा हैं; त्राधारण निवासियों छा 
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जीवन भी बहुत सुखी और सप्नी प्रकार की जीवन सुविधाओं से युक्त है | वहाँ पर 
धनी और निर्धन, पूँजीपत्ति और श्रमिक सभी प्रकार के लोग रहते हैं, किन्तु उन्तका 
समाज ऊँचे और नीचे वर्गों में नहीं बॉँटा है । > 

राजनीतिक दृष्टि से सं० रा० अमरीका के निवासी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
प्रजातन्‍त्र के आदर्शों में विश्वास करते हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और स्वातन्‍्त्य. 
अधिकारों पर वहाँ के निवासियों ने आरम्भ से ही बहुत बल दिया है, जैसा कि. 
सं० रा० अमरीका की "स्वतन्त्रता की घोषणा तथा उसके संविधान के अध्ययन से 
स्पष्ट होगा । यहाँ के निवासी चीमित शासन के समर्थक रहे हैं। यदि यह कहा 
जाए कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अमरीकी जीवन शैली की आधारशिला हैं तो कोई 
बत्युक्ति न होगी । सं० रा० अमरीका के निवासी प्रजातन्त्र के समर्थक रहे हैं 
अर्थात्‌ वे स्वेच्छाचारी, सर्वाधिकारवाद तथा अधिनायकततन्त्र के विरोधी हैं | सं० रा० 
अमरीका निवासियों के शासन सम्वन्धी विचार और सिद्धान्तों के निर्माण में 
अंग्रेजी राजनैतिक विचारों और संस्थाओं का महत्वपूर्ण भाग रहा है। वे आरम्भ 
से ही शासन के अत्याचार के विरोधी रहे हैं और उन्होंने गणतच्लीय शान प्रणाली 
का समर्थन किया है। आरम्भ में सं० रा० अमरीका में प्रजातन्त्र का रूप सीमित 
था, क्योंकि मताधिकार का आधार सम्पत्ति था, किन्तु अश्र वहाँ पर पूर्ण प्रजातन्त्न 
की स्थापना हो गई है । 

सं० रा० अमरीका के निवासियों का बविश्वास व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता में रहा है, किन्तु संविधान निर्माण के समय से ही वहाँ ऐसे व्यक्तियों की 
काफी बड़ी संख्या रही है, जिनका विश्वास सुद्ढ़ संघीय सरकार तथा राज्य वे 
विस्तृत कार्य-क्षेत्र में रहा है । फिलाडेलफिया सम्मेलन में एक ओर जेफरसन और 
उसके समर्थक थे, जिन्होंने व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल दिया, किन्तु दूसरी ओर 
हेमिल्टन और उसके साथी थे जिन्होंने सुरढ़ राष्ट्र व संघ के निर्माण का समर्थनर 
किया और संघटन ((०४र४्तश»॥07) के स्थान पर संघ (छ6त७॥४०07) का 
निर्माण, एक अर्थ में, उनके पक्ष की जीत का द्योतक है । वर्तमान काल में सं० रा८ 
अमरीका की सरकार जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना में लगी है । अतएद 
अमरीकावासियों के विचार में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुए है 
और इसी कारण वे इतनी प्रमति कर सके हैं । वे अभी तक व्यक्तिगत उद्योग और 
निजी व्यावसायिक प्रतियोगिता के पक्ष में हैं, किन्तु वे.सरकारी हस्तक्षेप अथव। 
विस्तृत सरकार को भी आवश्यक मानते हैं । 

अन्त में, सं० रा० अमरीका के निवासी समाजवाद के समर्थक नहीं हैं और 
साम्यवाद के वट्टर विरोधी हैं। साम्यवाद को वे अपनी सन्यता व जीवन-शैली 
लिए सबसे वड़ा खतरा मानते हैं। इसलिए सं० रा० अमरीका साम्यवाद विरोधी 
आन्दोलन व कारयंवाहियों का प्रमुख गढ़ है। यही एक ऐसा देश है जहाँ समाज- 
वादी विचारधारा का प्रवेश बहुत कम हुआ है गौर जहाँ साम्यवादी दल का 
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अंस्तित्व भी नहीं है। वे सभी विचारों को सहन कर सकते हैं, किन्तु साम्यवाद 
को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं । कई वर्षों तक सं० रा० अमरीका की सरकार त्त 
साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने का विरोध किया। 
परन्तु कुछ समय से उसकी विदेश नीति में बड़ा परिवर्ततव आया है। भत्र अमरीका 
के चीन से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और वह सोविश्रत संघ के साथ भी तनाव 
कम करने की नीति पर चल रहा है 


२. संविधान का निर्माण 
सं० रा० अमरीका की शासन-पद्धति के अध्ययन से पूर्व उसके संविधान निर्माण 
की पृष्ठ-भूमि को जान लेना उचित होगा, इसलिए उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ 
दिया जाता है। सव्‌ १७८७ तक सं० रा० अमरीका का संवैधानिक विकास तीन 
कालों में विभाजित किया जा सकता है--प्रथम, उपनिवेशबाद अथवा स्वतन्त्ता 
की प्राप्ति तक, दूसरा, संघटन (2007०००:७॥४०४) की स्थायना तक और तीसरा, 
वर्तमान संविधान के निर्माण अथवा सं० रा० अमरीका के संघ-निर्माण तक । 


उपनिवेशवाद का काल (00० ाएं४। ए०१0०व)--उत्तरी अमरीका के पूर्वी 
तट पर आकर बसने वाले अंग्रेज तथा अन्य निवासी प्रथम स्थायी आबादियों के 
बाद लगभग १५० वर्ष तक बहुत सीमा तक मातृ-देश के हस्तक्षेप व सहायता के 
बिना स्वयं अपना शाक्षत चलाते रहे । इसका कारग शायद यह था कि ये आबादियाँ 
मातृ-देश से बहुत दूर थीं। कारण कुछ भी हो, इसका परिणाम यह रहा है कि 
उपनिवेशों की जनता को आरम्भ से ही स्वशासन करना सीखना पड़ा । चूँकि 
सं० रा० अमरीका का आरम्भ ग्रेट-ब्रिदेन के उपनिवेशों के रूप में हुआ और चूंकि 
इनके निवाध्तियों की बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजी थी, यह स्वाभाविक ही था कि अंग्रेजी 
संस्थाओं और विचारों का उनकी शासन संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता । 
उपनिवेश और उनका शासन--उपनिवेश तीन प्रकार के थे--सम्राट के 
उपनिवेश (९09७] 07 ८०0७7 ००]०76$), स्वाम्याधीन उपनिवेश (270फए००४ 
[ ००07/65) और चार्टर उपनिवेश (टशाध्वा।श ०००शां०5) | तीनों प्रकार के 
उपनिवेशों को शासन-पद्धतियों में साधारण अन्तर थे, किन्तु उनमें वहुत सी 
विशेषतायें सामान्य थीं। प्रत्येक उपनिवेश में एक गवर्नर, एक विधायिका और 
स्‍्याय पद्धति पाई जाती थी। सम्राठ के उपनिवेशों में गवर्नर और उनकी परिषद्‌ 
की नियुक्ति इंगलेंड के राजा द्वारा की जाती थी। स्वाम्याधीन उपनिवेश्ञों में गवर्मर 
की छांट स्वामियों द्वारा की जाती थी और चार्टर उपनिवेशों में गवर्नर जनता द्वारा 
घुने जाते थे । परिषद्‌ के सदस्य साधारणतया घनी निवासियों में से छादे जाते थे, 
यह गवनं र की कार्यपालिका भौर विधायिका के ऊपर वाले सदन का कार्य करती 
धी । निचले सदन का चुनाव जनता द्वारा होता था. किन्तु मताधिकार बहुत सीमित 
धा। गवरनंरों के मतिरिक्त राजा जनन्‍्च जधिकारी नो नेजा करता था। 
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उपनिवेशों में प्रमुख अधिकारी गवर्नर होता था, अधिकतर उपनिवेशों में राजा' 
द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण उसे राजा का प्रतिनिधि समझ्ना जाता था और 
उसका मुख्य कत्तंव्य यह देखना था कि पालियामेंट के कानूनों और राजा के भादेशों 
का सुचारु रूप से पालन हो । वह स्थानीय विधायकों द्वारा पास किए गए कानूनों 
को भी लागू करता था। चूँकि गवर्नर को अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि समझा 
जाता था, अत: इंगलेंड के विछुद्ध शिकायतों का निशाना उसे ही बनाया जाता 
था। अधिकतर उपनिवेशों सें गवनेर से नाराजगी व घृणा थी और निवासी 
उससे डरते भी थे। जब कभी वह यह समझता था कि स्थानीय विधायिका 
ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वह उनका विरोध करता 
था, इसी कारण गवर्नर की अप्रियता बढ़ना स्वाभाविक था। जैसे-जैसे उपनिवेशों 
में मातृ-देश के विरुद्ध भावना उम्र हुई और दोनों के बीच संघर्ष बढ़ा, गवनंर के 
प्रति उनकी नाराजगी बढ़ती गई और क्रान्ति के उपरान्त यद्यपि नए अमरीकी राज्यों 
ने गवर्नर पद कायम रक्‍खा, फिर भी उसके अधिकारों व शक्तियों पर सीमायें लगा दीं। 
अमरीकी क्रांति और स्वतन्त्रता की प्राप्ति--सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके 
ऊपर मातृ-देश (]४/०४७० ०००००५) भौर उपनिवेशों के बीच मतभेद पैदा हुआ, 
कर लगाने का था। उपनिवेशों के निवासी इंगलेंड के आयात पर कर तथा व्यापार 
को विनियमित करने के अधिकार का विरोध नहीं करते थे, परन्तु उन्होंने अपनी 
स्थानीय विधायिकाओं के सिवाय किसी भी सरकार द्व.रा प्रत्यक्ष आन्तरिक कर 
लगाने के अधिकार का विरोध किया। विना भ्रतिनिधित्व के कर लगाने का 
अधिकार नहीं (0 ककक्षांगा जछाोगि०पएा उब्छा८इथाधपं०) अमरीकी क्रांति 
- का नारा वन गया। मतभेद के अन्य प्रश्त ये थे--शान्तिकाल में उपनिवेशों में 
इंगलेंड द्वारा इनकी सहमति के बिना सेना का भेजा जाना, पार्लियामेंट का यह 
अधिकार कि वह कानून वनाकर नगर सभाओं या विरोध-प्रदर्शन हेतु सभाओं 
को करने की मनाई करे, इत्यादि । स्वतन्त्रता की धोषणा में इन शिकायतों का 
उल्लेख किया गया है। संक्षेप में, उपनिवेशों के विवासी स्वशासन के उन्हीं 
अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर जोर दे रहे थे जिनका इंगलेंडवासी उपभोग 
करते थे। विभिन्न उपनिवेशों के निवात्षियों ने एकता के आधार पर क्रान्ति का 
संचालन किया। सन्‌ १७७४ में उन्हें युद्धन करना पड़े, इस उद्देश्य से एक 
प्रतिनिधि सम्मेलन किया; सम्मेलन की दूसरी वंठक अगले वर्ष हुई, किन्तु इसी बीच 
में युद्ध आरम्भ हो गया था, अतएव एबन्नित प्रतिनिधियों ने महाद्वीपीय कांग्रेस 
(0०7४४०००] 00प्रष्टा८55५) बुलाई और युद्ध का निर्देशन किया । १३ उपनिवेशों 
की एकता की दिशा में यह प्रथम सफल प्रयत्न था । 
युद्ध में उपनिवेशों की जीत हुई और ४ जुलाई सन्‌ १७७६ को अमरीकौ 
स्वतन्त्रता की घोषणा की गईं, जिसका एक अंश गग्रलिखित है : 'हम इन सत्यों 
को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं, उनके विधाता ने 


८]; सं० रा० अमरीका का शासन 


उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है और उनमें जीवन, स्वतन्त्रता 
और सुख प्राप्ति के प्रयत्न भी हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 
ही मनुष्यों में राज्य पद्धतियों की स्थापना होती है और उनको उचित अधिकार 
भी शासितों की अनुमति से प्राप्त होते हैं। जब कभी कोई शासन इन उद्देश्यों 
के लिए विनाशकारी बन जाए, तब लोगों को अधिकार है कि वे उसे बदल दें 
या समाप्त कर दें और एक नए शासन की स्थापना करके उसका आधार ऐसे 
सिद्धान्तों पर रकखें और उसके अधिकारों का संगठन ऐसे रूप में करें, जिनसे उनको 
अपनी सुरक्षा और सुख व समृद्धि स्थायी रखने की सर्वाधिक आशा हो । 


संघटम काल--स्वतस्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही उपनिवेशों के बीच आपसी 
मतभेद और ईर्ष्या उत्पन्न हुई, जिन्हें महाद्वीपीय काँग्रेस के औपचारिक संगठन के 
अन्दर्गंत दूर न किया जा सकता था। अतएव इन कठिनाइयों का सामना करने के 
उद्देश्य से सच १७७७ में एक नई योजना बनाई गई, जो सन्‌ १८७१ में सभी . 
उपनिवेशों के अनुसमर्थन की प्राप्ति के बाद लागू हुई। एकता की नई योजना को. 
ही संघटन की धाराओं (7७6 679००४ ०0 06 ए०ारव्विधपं०7) का आलेख 
(१0००ए४००४७) कहते हैं ॥ इत धाराओं के अनुसार १३ उपनिवेशों ने एक ढीले- 
ढाले संघ (]0058 ए४०॥) की स्थापना की, जिसकी एक केन्द्रीय सरकार भी थी। 
अपने-अपने मामलों का निदेशन उपनिवेशों के हाथों में रहा, केन्द्रीय सरकार को 
ये शक्तियाँ प्रदान की गई थीं--युद्ध और शान्ति करता, राजदूत स्वीकार करता 
और भेजना, सन्धियाँ और समझौते करना, सिक्‍क्रे, नाप और तौल को विनियमित - 
करना, सेना संगठित करना, इत्यादि । 


संघटन का ८ वर्ष का जीवन अयोग्यता और असफलता से युक्त रहा, प्रृथकता 
की प्रवृत्ति बढ़ रही थी जैसा कि वर्जीतिया के एक वागवान की दक्ति से स्पष्ट 
होगा--मैं प्रथम वर्जीनियन हूँ और अमरीकन दूसरे स्थान पर ।” मनरो के अनुसार 
संगठन में इन बातों का अभाव था--(१) इसके स्वतन्त्र आय-ख्रोत न थे, वर्यो्कि 
यह कर न लगा सकती थी; (२) यह ऋण भी न ले सकती थी; (३) यह वाणिज्य 
को विनियमित भी न कर सकती थी, और (४) सामान्य प्रतिरक्षा के लिए सेना 
रखने की भी यह पर्याप्त व्यवस्था न कर सकती थी। काँग्रेस (संघटन का केन्द्रीय 
संगठन) राज्यों से धत माँग सकती थी, परन्तु उन्हें देने के लिए विवश न कर सकती 
थी । यह उनसे सेना माँग सकती थी, परन्तु उसे मनवाने के लिए कांग्रेस को राज्यों 
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पर निर्भर रहना पड़ता था | यह एक ऐसा निकाय थी जिसके पास अधिकार बहुत 
थे, परन्तु शक्ति कम थी । वास्तव में, कांग्रेस एक परामर्शदात्नी संस्था थी । 

फिलेडलफिया सम्मेलन और वया संविधान--उपरोक्त परिस्थितियों में एक 
सुद्ठ केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता का अनुभव हुआ और संघटन 
की धाराओं को दोहराने का निश्चय किया गया । इस उद्देश्य से सन्‌ १३८७ में 
फिलेडलफिया नगर में राज्यों के प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिममें 
लगभग ५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में आधे से अधिक वकील 
थे और शेप सभी हितों तथा व्यवत्तायों के श्रतिनिधि--व्यापारी, डॉक्टर, किसान, 
शिक्षक, बंकर व स॑निक थे। वे प्रायः सभी व्यवह रक़ुशल और धनी व्यक्ति थे । 
चार महीने तक प्रतिनिधि विवादग्रस्त प्रश्नों पर वाद-विवाद और अपने विश्लेष 
स्वार्थों की वकालत तथा उपायों पर विचार करते रहे । परल्यु सम्मेलन आरम्भ 
होने के कुछ समय वाद ही उन्होंने संघटन की धाराओं दो दोहराने का विचार 
त्याग दिया था और उसके स्थान पर नई सरकार बनाने का निर्णय किया था। 
प्रतिनिधियों में कुछ का आधारभूत प्रश्नों पर एकमत था, ज॑से नई सरकार वी 
शक्तियाँ पहले से कहीं अधिक हों और उसे देश के सामने आने दाली समस्याओं 
को हल करने की शक्ति प्राप्त हो । सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और 
सम्मेलन सफल रहा। छोटे राज्यों के भय का निवारण करने के लिए उन्हे दागग्रेम 
के उच्च सदन ($शा96) में सम प्रतिनिधित्व अर्थात्‌ अत्येक राज्य को दो प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार प्रदान किया । निचले सदन (005९ ०4 [२९८०70508(%») 
में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या रव्खी गई । 

यह भी समझीता हो गया कि संघीय आय एकत्र करने और संजरीय व्यय के 
सम्बन्ध में विधि-निर्माण का आरम्भ प्रतिनिधि सदन में ही हो सकेगा, जिसमे हि 
बहुमत बड़े राज्यों का रहेगा । इसी प्रकार अन्तर्राज्यिक वाणिज्य ([72८7-93८ 
0०79ग्र००००) और राष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में समझोते हो गए। अताब एे 
नवीन शासन-प्रणाली (संघीय शासन प्रणाली) का आधार-पत्र लिखा गया। 8486 
द्वारा आवश्यक अनुसमर्थन के बाद नया संविधान लागू हुतञ्आा जबकि समझने का 
धाराओं के निर्माण के समय कमजोर शासन के समथवा। को डीत | 
पफिलेडलफिया सम्मेलन में राष्ट्रवादियों अथवा सुददद राष्ट्रीय सरकार झ समद॒सा 


ती घक्कियों के 


की जीत हुई क्योंकि नई राष्ट्रीय सरकार को अपन 


न ८८. 
न दर भी, 


साधन प्राप्त हुए । संक्षेप में, इस संविधान ने सं> रा० अमरीका दे सत का स्वावला 

की । संघीय शासन के तीन प्रमुख अंग--राप्ट्रपदि (इाववालिया॥ दाइल दि सदन 

वाली विधायिका) और सर्वोच्च न्‍्यायालब [स्थायदारलिक्ा। रह । इहका हद: 
हिति जिया गया। कजापत आदर 


सम्बन्ध शक्तियों के प्रधवदकरण मिद्धान्त पर भाधा।नत 5 
और राज्य सरकारों के दी 
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२, शासन को आधारभूत बातें 


१, संविधान की विशेषतायें 


सं० रा० अमरीका के संविधान अथवा शासन पद्धति की प्रमुख विज्येषताओं का 
संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है : 


(१) यह जनता का अपना संविधान है--संविधान की प्रस्तावना में कहा गया 
है : 'हम अमरीका के संयुक्त राज्यों के नागरिक अधिक पूर्ण यूनियत के निर्माण, 
स्‍्याय की स्थापना, आान्तरिक शातच्ति की निरन्तरता, सामूहिक रक्ष। व्यवस्था, 
सावजनिक जे व के पा पिन ख समृद्धि में वुद्धि और अपने तथा अपनी भावी सनन्‍्ततियों के लिए 
स्वतन्त्रता की आशीर्ष सुरक्षित करने के प्रयोजन से, सं० रा० अमरीका के इस 
शासन-विधान की रचना और प्रतिष्ठापना करते हैं ।! इन लक्ष्यों की पूर्ति का 
एकमात्र साधव जनता का, जनता और जनता के लिए शासन रहा है, अर्थात्‌ शासन 
संचालन शासितों के लिए और शासितों की अनुमति से होता है) यह संविधान 
जनता की भ्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है और इसके अन्तर्गत सं० रा० अमरीका 
में प्रतनिधि गणतन्त्न की स्थापना हुई है। संक्षेप में, संयुक्त राज्य अमरीका के 
निवासी एक संवैधानिक पद्धति के अन्तर्गत रहते हैं और अपने ऊपर (प्रतिनिधियों 
द्वारा) शासव करते हैं । 


(२) संविधान की सर्वोपरिता--स० रा० अमरीका का संविधान देश का 
सर्वोपरि और शासन-पद्धति का आधारभूत कानून है। संविधान की धारा ६ में 
लिखा है : यह संविधान और इसके अन्तगंत बनाये गये सं० रा० अमरीका के 
समस्त' कानून तथा सं० रा० अमरीका की ओर से की गई या 'की जाने वाली 
समस्त सन्धियाँ, इस देश के सर्वोच्च कानून होंगे ।! जबकि ग्रेट ब्रिटेन में पालिया- 
मेंट की सर्वोपरिता है और वह कैसा भी कानून बना सकती है; सं० रा० अमरीका 
में संविधान सर्वोपरि है । इपका अर्थ यह है कि वहाँ पर संघ और राज्यों की 
विधायिकायें तथा कार्यपालिकायें कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकतीं जो संविधान 
का अतिक्रमण करें । संविधान की सर्वोपरिता न्यायिक पूनवलोकन द्वारा 


सुरक्षित है।' 
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(३) संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान संक्षिप्त है--सं० रा० अमरीका 
का संविधान अति संक्षिप्त है । इसमें केवल २१ धारायें (&7॥063) हैं, 
जिन्हें १ घण्टे से कम समय में अच्छी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। मनरो के 
मंतानुसार यह संक्षिप्तता का नमूना है | परन्तु मौलिक संवधानिक आलेख सम्पूर्ण 
संविधान का केवल आधार है। इसमें अब तक २५ संशोधन हो चुके हैं तथा विभिन्न 
प्रकार के निर्वाचनों; न्यायिक निर्णयों और चलनों द्वारा यह काफी विस्तृत हो गया 
है । संविधान एक छोटा सा आलेख है किन्तु यह केवल ढाँचा है जिसे प्रथाओं, 
दलीय परम्पराओं, राष्ट्रीय जापातों जौर आथिक विकास, आदि ने मांस व जीवन 
प्रदान किया है । 

(8४) सं० रा० अमरीका का संविधान लिखित और दुस्संशोध्य (780) है--- 
सं० रा० अमरीका का संविधान लिखित है; इसका निर्माण फिलेडलफिया सम्मेलन 
ने सन्‌ १७८७ में किया था | इसलिए इसे निर्मित संविधान भी कहते हैं । इसमें 
संशोधन करने के लिए एक विहित विधि दी गई है, अत्ततव संशोधन की प्रक्रिपा 
दुस्संशोध्य है । जैसा कि ऊपर बताया गया है--संविधान में अव तक २४५ संशोधन 
हो गये हैं और इसका अच्यू कई प्रक/र से भी विकास हुआ है। यह संविधान 
पूर्णतया लिखित नहीं रहा है, क्योंकि इसके साथ अनेक अभिसमय और चलन जुड़ 
गये हैं; फिर भी अमरीका के आधारभूत कानुत का लिखित संविधान सर्वाधिक 
महत्वदृर्ण अंश है। दुस्संशोध्य होते हुये भी इसमें समयानुसार आवश्यक संशोधन 
हुए हैं | यह .मत पूर्णतया सत्य है. कि सं० रा० अमरीका के संविधान का महत्व 
अधिकांशत: उसके संघीय रूप के कारण है । 

(५) न्यायिक सर्वोपरिता का सिद्धान्त--ऊपर बताया गया है कि सं० रा० 
अमरीका में सविधान सर्वोच्च कानून है, जिसके विरुद्ध कोई भी सत्ताधारी कार्य 
नहीं कर सकते । संविधान के चिवंचन का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया 
है। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य संघीय न्यायालयों का यह आत महत्वपूर्ण कर्त्तव्य 
है कि वे संविधान का अतिक्रमण करने वाले कानूनों व कार्यों को बवेध घोषित 
करें। सर्वोच्च न्यायालय की यही शक्ति न्यायिक पुनवंलोकन (उणतांस॥ 76०) 
की शक्ति कहलाती है । न्यायिक सर्वोपरिता संबंधानिक पद्धति का आधारभूत अंश 
है । वास्तव में, यह सिद्धान्त भी संघात्मक शासन प्रणाली की एक आवश्यक शर्तं है, 
जिसे अन्य संघात्मक राज्यों ने अपनाया है । इसी दृष्टि से यह कहा जाता है कि 
ग्रेट-ब्रिटेन में विधायिका की सर्वोपरिता है और सं० रा० अमरीका में न्यायपालिका 
की सर्वोपरिता है। 

(६) संघात्मक शासन प्रणाली--सं० रा० अमरीका का संविद्यान विश्व का 
सबसे पूर्ण, वास्तविक और सफल संघात्मक संविधान हैं । इसमें संघात्मक शासन के 
तीनों ही आवश्यक लक्षणों--(१) संविधान की सर्वोपरिता, (२) शक्तियों का विभाजन, 
ओर (३) संघीय न्यायपालिका की सर्वोपरिता सत्ता का अत्यधिक मात्ना में समावेश 
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किया गया है ।' सं० रा० अमरीका का संविधान सर्वोपरि काबून है और वह 
न्यायिक सर्वोपरिता के सिद्धान्त को अपनाया गया है, इन दोनों बातों का विवेचव.. 
ऊपर किया जा घुका है। सं० रा० अमरीका के संविधान के अन्तर्गत एक संघीय. 
सरकार और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें हैं, संघ व राज्य सरकारों के वीच 
शक्तियों का विभाजन संविधान हारा किया गया है । 

(७) अधिकार-पत्र (आं ० (शांट॥5)--संविधान के मौलिक आलेख में 
नागरिकों के अधिकारों का समावेश नहीं किया गया था । इस महत्वपूर्ण अभाव की 
पूर्ति प्रथम १० संशोधनों के द्वारा की गई, जिन्हें सामूहिक रूप में नागरिकों के 
अधिकारों का अधिकार-पत्न कहा जाता है। इन संशोधनों के द्वारा नागरिकों के - 
लिए सभी आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था की गई हैं) नागरिकों के अधिकारों 
का विशद विवेचन दूसरे अध्याय में किया गया-है | यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि. 
सं० रा० अमरीका में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में प्रगणित किया गया... 
है; इसके विपरीत ग्रेट-ब्रिटेत में नागरिकों के अधिकारों का आधार सामान्य कानून 
है । भारत ने सं० रा० अमरीका का अनुकरण किया है। 

(5) शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त (00०पणं॥०8 . ०णी $6कववा्धांणा ०0० 
?०४७:४)--इंस सिद्धान्त का प्रमुख प्रतिपादक सॉस्टेस्क्यू था, जिसने इस विषय में 
क्रहा है: 'जब विधायिका और कार्यप्रालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या 
व्यक्ति समुदाय के हाथ में केन्द्रित होती हैं, तो किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं 
होती **"। यदि न्यायाधीश की शक्तियों को विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों से 
पृथक्‌ नहीं किया जाये तो भी स्वत्न्त्वता प्राप्त नहीं हो सकती ।' इसका तात्पय॑ यह है. 
कि यदि शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में केन्द्रीभूत 
होती हैं, तो शासन अत्याचारी होता है। ' 

संविधान के निर्माताओं ने इस सिद्धान्त के महत्व को स्वीकार करते हुए संघ 
सरकार की शक्तियों को तीन अंगों के वीच विभाजित तथा पृथक किया और राज्यों 

में भी इस सिद्धान्त को अपनाया गंया है । इस सिद्धान्त का संविधान के किसी खण्ड 
में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है; परन्तु इसका समावेश तीनों अंगों से 
सम्बन्धित धाराओं के आरम्भ में किया गया है। सम्पूर्ण विधायी शक्तियाँ काँग्रेस 
में, कायंपालिका शक्ति राष्ट्रपति में और न्यायिक शक्ति सर्वोच्च तथा अन्य अधीन 
न्यायालयों में निहिंत की गई हैं। शक्तियों के पृथककरण सिद्धान्त का इस प्रकार से 
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अपनाया जाना सं० रा० अमरोका के संविधान की अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता 
है। बसे तो ग्रेट ब्रिटेन और भारत में भी इस सिद्धान्त को सीमित रूप में अपनाया 
'गया है, किन्तु संसदात्मक पद्धति में विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ काफी 
सीमा तक केविनेट में केन्द्रीभूत रहती हैं। वास्तव में, सं० रा० अमरीका की 
'अध्यक्षात्मक का्यंपालिका का आधारभूत सिद्धान्त शक्तियों का प्रृथककरण ही है। 
सं० रा० अमरीका का राष्ट्रपति और उनकी केविनेट के सदस्य काँग्रेस की 
कार्यवाही में भाग नहीं लेते । अतएव कुछ आलोचक यह कहते हैं कि अमरीकन' 
शासन पद्धति को अपनाने से दूर हो सकता है । परन्तु सं० रा० अमरीका की शासन 
पद्धति के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह बड़ी मात्रा में सफल सिद्ध हुई है 
और इसमें उम्र परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बसे भी शक्तियों के पृथक्करण 
'का सिद्धान्त व्यवहार में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित अथवा संशोधित 
हो गया है ! 
(४) निरोध और सन्तुलन का सिद्धान्त (0८कंत6 ० (ए॥८०८४ था ८ 
:84]870०65)--शक्तियों के पृथककरण- सिद्धान्त को +कार्यरूप में सफल बचाने के 
उद्देश्य से संविधान निर्माताओं: ने इसके साथ-साथ निरोध और सच्तुलन के सिद्धान्त 
को अपनाकर शासन के तीनों अंगों के बीच आवश्यक सम्बन्ध स्थापित किये। 
वास्तविक स्थिति यह है कि किसी भी अंग की शक्तियाँ अपने क्षेत्र में पूर्ण नहीं हैं । 
:एक के ऊपर दूसरा-अंग किसी प्रकार की रोक लगाता है, किन्तु यह रोक ऐसी नहीं 
है कि सन्तुलन बिगड़ जाए। इसके कुछ उदाहरण ये हैं--(१) कांग्रेस के ऊपर यह 
रोक लगी है कि इसके कानून दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हों और उनपर राष्ट्रपति 
- की अनुमति भी मिले | कानून बन जाने पर उसे संविधान का अतिक्रमण करने के 
-भाधार पर संघाय न्यायालय अवध घोषित कर सकते हैं। विधेयक पर राष्ट्रपति 
का प्रतिषेध अधिकार एक प्रकार से अन्तिम नहीं है, क्योंकि यदि- ऐसे विधेयक को 
: आँग्रेस के दोनों सदन २/३ के बहुमत से दूसरी बार पास कर दें तो वह कानून 
- का रूप धारण करेगा। (२) राष्ट्रपति पर यह.रोक लगी है कि वह कानून नहीं 
'वेना सकता और वह काँग्रेस द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त किसी प्रकार के 
व्यय का अधिकार नहीं रखता राष्ट्रपति के विरुद्ध काँग्रेस महाभियोग की कार्य- 
वाही भी कर सकती है; कार्यपालिका द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की 
स्वीकृति और 8 द्वारा की गई नियुक्तियों का. अनुसमर्थन आवश्यक है । 
. (३) न्यायाधीशों की वियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; जिस पर. सीनेट की 
सहमति प्राप्त की जातों है, और न्यायाधीशों के विरुद्ध काँग्रेस महाभियोग की 
कार्यवाही भी कर सकती है। (४) प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों तथा अन्य 
अभिकरणों की रचना कांग्रेस ने की है, जो इनके संगठन में किसी भी न 
परिवर्तत कर सकती है । सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्‍य संघीय 
की स्थापना भी काँग्रेस के कानूनों के अन्तर्गत हुई है। 


प्रकार का 
न्यायालयों 
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निरोध की व्यवस्था एक-तरफा नहीं है। मिरोध और सच्तुलन के सिद्धान्त के 
अनुसार शासन की प्रत्येक शाखा को अन्य दोनों शाखाओं के कार्यों में हस्तक्षेप 
करने या उनके कार्यों पर रोक लगाने का अधिकार है; परन्तु रोक इस प्रकार से 
लगाई जा सकती है कि शासन का सन्तुलन बसा रहे । संविधान में सोच समझकर 
निरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त की व्यवस्था की गई है, जिससे कि शासन की 
कोई शाखा पागलपन ते कर बैठे (' एक लेखक के अनुसार संविधान निर्माताओं का 
इस पद्धति को अपनाने में यह उद्देश्य था कि 'बहुमत का अनुचित मेल” न हो सके। 
साधारुण' रूप में यह पद्धति सफल रही है । 
4 ०) सीमित शासन का सिद्धास्त--जैसा कि पहले विभाग में बताया गया हैं 
अमरीका के नागरिकों का विश्वास व्यक्ति के अधिकारों में रहा है और उन्होंने 
अत्याचारी शासन का सदा ही विरोध किया है। इसी इृष्टि से संविधान निर्माताओं 
ने शक्तियों के पृथककरण सिद्धान्त को अपनाया। फलतः: सं० रा० अमरीका की 
शासन पद्धति में सभी शाखाओं की शक्तियाँ सीमित रखी गई हैं। इच सीमाओं का 
उद्देश्य व्यक्तियों की सम्पंत्ति और नागरिक स्वतन्त्ताओों की रक्षा करना है । कुछ 
बातों में व्यक्तियों की रक्षा संघीय शासन के विरुद्ध और कुछ में राज्य सरकारों 
के विरुद्ध तथा कुछ भन्‍्य बातों में सभी प्रकार की सरकारों के विरुद्ध की गई है । 
प्रवें और १४वें संशोधत काँग्रेस और राज्यों को किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, 
स्वतस्त्रता अथवा सम्पत्ति से उचित कानूनी प्रक्रिया (प्र 9700288 ०/ |8७) के 
बिना वंचित करने की मनाही करते हैं | 
इस सिद्धान्त को दूसरी प्रकार से भी रक्‍्खा जाता है--जबकि ग्रेट ब्रिटेन में 
पालियामेंट सर्वोपरि है और कैसा भी कानून बना सकती है, सं० रा० अमरीका 
में सभी शासन सत्ताओं की शक्तियाँ सीमित हैं । बेक ने लिखा है : 'उनक्ा विश्वास 
था कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी वैतिक प्राणी के कुछ अनपहरणीय अधिकार 
हैं जिन्हें न तो राज्य और न व्यक्ति ही उससे छीन सकते हैं। व्यक्तिवाद की यह 
धारणा, जिसे कार्यप्ालिकाओं और विधायिकाओों के विरुद्ध न्यायालयों में मनवाया 
जाता है, अमरीकी संवेधानिकता की पूर्णतया नई जीर विभेदात्मक विशेषता है। 
शासन के इस सिद्धान्त ने मनुष्य को नई प्रतिष्ठा प्रदान की ।! 
(११) संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं दी गई हैं-चूंकि सं० रा० अमरीका 
का संविधान बहुत ही संक्षिप्त)! है और उनमें शासन पद्धति की रूपरेखा ही दी 
गई है, यह स्वाभाविक था कि कुछ महत्वपूर्ण वार्ते छूट जाये । उदाहरण के लिए 
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प्रत्येक कानून के पास होने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक 
है, परन्तु उनके बीच उठने वाले मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है । 
संविधान में यह दिया है कि प्रतिनिधि सदन अपने अध्यक्ष को चुनेगा, परन्तु उसकी 
शक्तियाँ क्‍या होंगी, इसमें यह नहीं बताया गया । संविधान में संघीय अधिकारियों 
की नियुक्ति के विषय में उपबन्ध है, किन्तु उन्हें पदच्युत करने के विषय में कुछ 
नहीं लिखा । इनके अतिरिक्त संविधान में आथिक और सामाजिक मामलों ज॑से--- 
कार्पोरोेशन, बैक, सिविल सर्विस, शिक्षा, आदि विषयों के बारे में अन्य संविधानों 
की तुलना में बहुत कम बताया गया है। परन्तु काँग्रेस की शक्तियों की भाषा ऐसी 
है कि उनके विस्तृत अर्थ से इनमें से बहुत सी छुटी हुईं बातों के अभाव को कानून 
द्वारा पुरा कर लिया गया है। वैसे भी संविधान निर्माताओं से यह आशा नहीं की 
जा सकती थी कि वे १००-२०० वर्ष बाद उठने वाली सामाजिक और आश्थिक 
समस्याओं के बारे में कुछ सोचते । 


निष्कषषं-- लार्ड खाइस का यह मत उल्लेखनीय है कि. 'सं० रा० अमरीका का 
संविधान सब कुछ काट-छांट के बाद संसार के सभी संविधानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि 
इसकी योजना अति सुन्दर है। यह जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है, यह 
सरल और संक्षिप्त है, इसकी भाषा स्पष्ट है और इसमें सिद्धान्तों की निश्चितता 
के साथ-साथ विस्तृत व्याख्या के लिए सुसंशोध्यता है ।” लगभग १८० वर्ष की 
अवधि में, जबकि इसके निर्माणकाल से सं० रा० अमरीका ओर वर्तमान अमरीका 
में आश्चर्यजनक अन्तर हो गया है, यह संविधान सफल सिद्ध हुआ है और इसमें 
केवल २५ संशोधन हुए हैं। वास्तव में, अमरीका का संविधान उनके राष्ट्रीय 
इतिहास का ताना वाना है, यह आरम्भ में आकर वसे व्यक्तियों और कल तक 
वाहर से आये अमरीकी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में नाता जोड़ने 
वाला है, यह वाल्ट विव्मेन के शब्दों में वणित “राष्ट्रों के राष्ट्र की एकता को 
सुरढ़ बनाने वाला है। 


२. संविधान में परिवर्तन 

सं० रा० अमरीका का संविधान लिखित और दुस्संशोध्य है, किन्तु इसमें बदलते 
हुए समय के अनुसार संशोधनों तथा अन्य विधियों द्वारा आवश्यक परिवतन हुए 
हैं। सभी संविधानों का विकास होता है और सं० रा० अमरीका के संविधान का 
भी विकास हुआ है, यदि ऐसा न-हो तो जनता को कष्ट उठाने पड़ें ॥ सं० रा० 
अमरीका .का . संविधान एक . जीवित और परिवतंनशील .ब्यवस्था है, तभी. तो 
अमरीकी राष्ट्र गृह-युद्ध और अन्य संकटों का सफलतापूर्वक्ष सामना कर सका। 
संविधान के कुछ आलोचकों ने इसे “नष्ट हुई आशाओं, विगत आदर्शो, प्राचीन भयों 
तथा प्राचीन काल के आध्िक और सामाजिक तथ्यों का समूह वताया है, परन्तु 
हम इस आलोचना को सत्य नहीं मानते | वास्तव में अमरीकी संविधान का अध्ययन 
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एक स्थिर यन्त्र रूप में नहीं वरन्‌ एक जीवित व्यवस्था के रूप में करना चाहिए । 
इसके बारे में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लिखा है. अमरीका का संविधान ब्रिदिश 
संविधान की भाँति ही एक जीवित और उदेर व्यवस्था है । 

यह तो निविवाद सत्य है कि ब्रिटिश संविधान सबसे अधिक जीवित और उबर 
प्रणाली है; क्योंकि पालियामेच्ट साधारण कानून की तरह जब चाहे संविधान 
सम्बन्धी कानून बनाती रही है। साथ ही उसका अभिसमयों तथा अन्य विधियों 
हारा निरस्तर विकास हुआ है। सं० रा० अमरीका के संविधान में भी विभिन्‍न 
विधियों द्वारा आवश्यक परिवर्तन हुए हैं, इसके लिखित रूप तथा दुस्संशोध्य लक्षण 
ने इसके विकास में कोई विशेष बाधा नहीं डाली है। सं० रा० अमरीका के संविधान 
कं! विकास अथवा विस्तार संशोधनों, न्‍्यायायिक निर्णयों व प्रथाओं, आदि से हुआ 
है । यह संविधान स्थिर नहीं, गतिशील है| यह एक विस्तृत और संशोधित आलेख 
है, जो आज औद्योगिक व शहरी समाज की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना 
कर सका है। यह अतीत की जीवनदायिनी वसीयत है और आज का जीवित व 
गतिशील आलेख है । संविधान में विभिन्‍न विधियों द्वारा आवश्यक परिवतन हुए 
हैं, जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट होगा--- 

प्रथम, विधान सण्डल (काँग्रेस) द्वारा विस्तार--काँग्रेस ने संविधान को दो प्रकार 
से विस्तृत बनाया है: (१) संविधान की कुछ धाराओं में वरणित आदेशों को 
कार्यान्वित करके, और (२) संविधान द्वारा स्पष्ट तथा निहित रूप में प्रदात की : 
गई शक्तियों के अनुसार आवश्यक कानून बनाकर । प्रथम श्रेणी में हम इन बातों 
को सम्मिलित कर सकते हैं--सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य संघीय व्याया- 
लयों की रचता, जिसका उत्तरदायित्व संविधान ने काँग्रेस पर छोड़ दिया था; 
प्रशासनिक विभागों की स्थापना; राष्ट्रपति की भयोग्यत्ता की दशा में उसके 
उत्तराधिकारी की व्यवस्था, इत्यादि | 

दूसरी श्रेणी में ये वातें सम्मिलित की जा सकती हैं। इतिहास के आरम्भ में 
ही काँग्रेस ने निणंय किया कि आवश्यक और उचित' अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे 
राज्य के वित्तीय कार्यों की पूति के लिए राष्ट्रीय वैक को चार्टर करने का अधिकार 
है । उसके बाद काँग्रेस ने वाणिज्य, कर लगाने तथा कल्याण सम्बन्धी शक्तियों का 
खूब प्रयोग किया है। काँग्रेस के कानूनों हारा कारखानों में उत्पादन, कपिं, 
शिक्षा, आदि सभी प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस ने एकाधिकार को सीमित करने, स्वामी 
और श्रमिकों के सम्बन्धों को विनियमित करने, क्रपि मूल्यों को स्थिर रखने, 
विद्युत शक्ति के कारखाने स्थापित ऋछरने और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में अनेक कावून बनाये हैं। इस प्रकार काँग्रेस ने अपनी रचना और काया _ 
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की दृष्टि से अमरीका के पूर्ण संविधान में वहुत कुछ जोड़ा है ।!' कहीं-कहीं तो 
संविधान के वाक्यांशों को नया अर्थ दिया गया है और इसका परिणाम प्राय: वैसा 
ही महत्वपूर्ण रहा है जैसा कि औपचारिक संशोधनों का होता । संविधान की 
दूसरी धारा के खण्ड-खण्ड में केवल यह कहा गया है कि संघीय अधिकारियों की 
नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति, न्यायालयों अथवा विभागीय अध्यक्षों में निहित 
होगी । इस पर भी बहुत वर्ष पूर्व ही काँग्रेस ने नागरिक सेवाओं के बारे में कानून 
बताया, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त सिविल सविस कमीशन” की रचना की 
व्यवस्था है । 

दुरूरे, न्यायिक निर्वचन दवारा--प्रत्येक संविधान का इस प्रकार से विकास होता' 
है, किन्तु यह बात सं० रा० अमरीका के संविधान के विषय में विशेष रूप से' 
सत्य है, क्योंकि इसका लिखित रूप अति संक्षिप्त है और इसमें ऐसी भाषा का 
प्रयोग हुआ है जिसका विभिन्‍न प्रकार से निवंचन हो सकता है। अब तक संविधान' 
के आय: सभी अनुच्छेदों पर न्यायालयों में विचार किया जा चुका है, अतएव' 
संविधान को पूर्णतया न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में ही समझा जा सकता है । एक 
भूतपुर्व मुख्य व्यायाधिपति ने सुन्दर शब्दों में कहा था---“हम संविधान के अन्तर्गत 
हैं, परन्तु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश इसे बनाते हैं ।/” इसका अर्थ कुछ 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा। न्यायालयों ने मत प्रकट किया है कि संविधान 
की प्रस्तावना कोई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती, यह तो केवल उसके उद्देश्य की 
घोषणा है; आय पर कर प्रत्यक्ष कर होता है, परोक्ष नहीं; प्रथम १० संशोधन 
केवल राष्ट्रीय शासन में लागू होते हैं; संघीय न्यायालयों को काँग्रेस के द्वारा बने 
कानूनों को (संविधान का अतिक्रमण करने पर) अवध घोषित करने की शक्ति प्राप्त 
है; काँग्रेस प्रदत्त शक्तियों को कार्यान्विव करने के लिए बैंक व कार्पोरेशनों की 
रचना कर सकती है। 


वास्तव में, कांग्रेस कारखानों में उत्पादन, खानें खोदना, विद्युत शक्ति का 
उत्पादन करना, कृषि उत्पादन, परिवहन, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, आदि का 
कायय न कर पाती; क्‍योंकि उसे इन कार्यों के करने की प्रत्यक्ष या स्पष्ट शक्ति 
प्राप्त नहीं है। इन कार्यो के बारे में काँग्रेस न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित अथवा 
मान्यता प्राप्त निहित शक्तियों के सिद्धान्त (7॥6०079 ० 7ए60 70७४७) के 
अन्तर्गत ही अनेक कानून वना सकी है। जस्टिस मार्शल ने सन्‌ १८१४ में एक 
मुकदमे (]४०. एणा००ा ९७. '/"ा०]४70) में ऐतिहाप्तिक निर्णय देते हुए कहा 
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था: “सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं और सरकार उन सीमाओं से बाहर नहीं 
जा सकती । परन्तु हमारे विचार में राष्ट्रीय (संघीय) सरकार को प्रदत्त शक्तियों 
की पूर्ति के लिए उन साधनों के प्रयोग का अधिक्रार है जो आवश्यक और 
उचित समझे जायें। यदि उद्देश्य उचित और वैध है, संविधान द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के क्षेत्र में आता है, तो वे सभी साधन जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उचित समझे जायें और जिनके प्रयोग पर संविधान में मनाही न हो, संवेंधामिक 
हैं । 
इस प्रकार निहित शक्ति वह शक्ति है जिसे संविधान में प्रगणित किसी दूसरी 
शक्ति से निकाला गया हो । तब से निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रयोग कई बार _ 
हुआ और ऐसा करने में न्यायालयों ने संविधान की धाराओं ,का उदार तथा 
विस्तृत्त अर्थ लिया है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में 
महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इस सम्बन्ध में मनरो ने लिखा है कि सं० रा० 
अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की शब्दावली में कोई परिवर्तन करने 
के अधिकार का दावा नहीं किया है । यह उसमें कोई नई बात नहीं रखता, परन्तु 
उसकी धाराओं से नए अथे निकालता है। इसी आधार पर जस्टिस हॉम्स ते एक 
बार कहा था कि न्यायाधीश कानून वनाते हैं और उन्हें कानून बनाने पड़ते हैं। 

इस सिद्धान्त के दो महत्वपूर्ण उदाहरण अग्रनलिखित हैं--(१) संविधान से 
काँग्रेस को बंदेशिक तथा अन्तर्राज्य वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति मिली 
है । “वाणिज्य! क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में समय के परिवतंनों के अनुसार 
स्थायालयों ने इस शब्द की लगभग १०० व्याख्यायें की हैं। इनके परिणामस्वरूप 
ही काँग्रेस ने रेल, मोटर, तार व टेलीफोन कम्पनियों, हवाई यातायात, जहाजरानी, 
रेडियो संचार स्टेशनों, स्टॉक एक्सचेंनों, आदि विषयों के बारे में अनेक कानून 
बनाए हैं ओर न्यायालयों ने उन्हें अवध नहीं माना है। (२) संविधान की एक 
धारा के अनुसार काँग्रेस को जन-कल्याण हैतु कानून बनाने की शक्ति मिली है, 
जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार ने बुढ़ापे में पेंशन व बेकारी की अबस्या में 
आधिक सहायता देने की कानून द्वारा व्यवस्था की है । 

तीसरे, कार्यपालिका के निर्वचचन द्वारा--काँग्रेस और न्यायालयों द्वारा निर्वचन 
के साथ-साथ कायंपालिका ने भी संविधान का निर्वचन किया है। कई अवसरों पर 
राष्ट्रपति ने संविधान का निर्वेचन किया है। लिकन ने इस बात पर जोर दिया 
कि दक्षिणी राज्य संघ से वाहर कभी न जायें। बिलसन व फ्रेंकलिन रुजवेल्ट ने 
जोर के साथ यह मत प्रकट किया कि कांग्रेस कार्यपालिका कर्मचारियों को पद से 
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हटाए जाने के अधिकार पर प्रतिवन्ध नहीं लगा सकती। कई राष्ट्रपतियों ने 
अमरीकनों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए काँग्रेस की स्वीकृति प्राप्त 
किए बिना ही सं० रा० अमरीका के किसी भी राज्य में सशस्त्न सेना भेजने को 
न्‍्यायोचित ठहराया । फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने इस मत के मनवाने में सफलता पाई 
कि संविधान का अर्थ इतना विस्तृत है कि उसके अन्तर्गत आथिक संकट को दूर 
करने के लिए राज्य आर्थिक क्षेत्र में काफी दूर तक कानूनों द्वारा हस्तक्षेप कर 
सुधार कर सकता हैं। 

प्रथम विश्व-युद्ध में काँग्रेस ने राष्ट्रपति बिल्सन को बहुत-सी शक्तियाँ सौंपी, 
विशेष रूप से आध्िक क्षेज्ञ में, और राष्ट्रपति ने उन शक्तियों को प्रशासनिक 
अध्यादेशों द्वारा विभिन्न प्रशासनिक मिकायों को सौंपा । विल्सन ने काँग्रेस से 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त किए बिना भी बहुत से प्रशासनिक अभिकरण कायम किए । 
इसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनमें से वहुत-सी शक्तियों का प्रयोग 
फ्रेंकलिन रूजबेल्ट ने किया, जिसने अपने पहल द्वारा ही अनेक अभिकरण स्थापित 
किए । उसने तो बहुत से निजी कारखानों पर भी सरकारी अधिकार जमाया कौर 
उत्तका संचालन सरकार द्वारा कराया; क्योंकि उनमें हड़तालों, अकुशल प्रवन्ध और 
अन्य कारणों से उत्पादव को खतरा था। इस सबका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र- 
पतियों द्वारा संविधान के उद्देश्यों में नया अर्थ देखा गया है, जिससे उनकी शक्तियों 
में वृद्धि हुई है । 

चौथे, प्रथाओं दवरए--अन्य संविधानों की तरह सं० रा० अमरीका का संविधान 
भी चलनों, प्रथाओं अथवा अभिसमयों द्वारा विकेसित हुआ है। इस सम्बन्ध में 
सनरो ने लिखा है--व्यक्ति के लिए ज॑से आदत है, वैसे ही राज्य के लिए चलन 
हैं। राष्ट्र भी मनुष्यों की तरह बहुत से कार्य एक ही ढंग से करने लगते हैं । आदत 
से ही चलन पड़ जाता है। इस प्रकार भमरीका में लिखित संविधान के ऊपर 
पिरेमिड के समान राजनीतिक चलनों का एक समूह वन गया है। इसने अमरीकनों 
को काफी मात्रा में एक 'अलिखित संविधान” दिया है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 
अग्मलिखित हैं : (१) संविधान में दलों का कोई उल्लेख नहीं है, वैसे भी संविधान 
निर्माताओं को यह आशा थी कि दलों का विकास न होगा; किन्तु आजकल 
अमरीकी संविधान को दलों क महत्वपूर्ण भाग के बिना समझना भी सम्भव नहीं । 
भव तो दलीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए कानून भी वन गए हैं; उनकी 
उत्पत्ति और विकास वास्तव में प्रधाओं हारा ही हुए । 

(२) संविधान में काँग्रेस की समितियों का भी कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु अब 
विधि-निर्माण कार्य बड़ी -सीसमा- तक उनके द्वारा नियन्त्रित है। (३) संविधान में 
लिख। है कि प्रतिनिधि सदन अपने अध्यक्ष का चुनाव करेया, परन्तु प्रथा यह पड़ 
गई है कि बहुमत दल का कॉकस या सम्मेलन उसकी छाँट करता है और सदन 
उसका अनुसमर्थन कर देता है। (४) संविधान का उद्देश्य स्पप्ट्तया यह प्रतीत 
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होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव (अप्रत्यक्ष रूप से) राज्यों की विधायिक्राओं द्वारा 
चुने हुए निर्वाचकों द्वारा हो; किन्तु शीह्ष ही ऐसी प्रथा पड़ गई कि निर्वाचकों का 
चुनाव दलीय आधार पर होने लगा और अब वे राष्ट्रपति के चुनाव में दलीय 
आदेशों के अनुसार मत देते हैं। अतः व्यवहार में राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार 
से प्रत्यक्ष रूप में ही होने लगा है । 
(५) यह प्रथा पड़ गई थी कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर 
न रहे; परन्तु फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने इस प्रथा को तोड़ दिया, जिसके कारण बाद में 
इस उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया गया। (६) प्रतिनिधि सदन के सदस्य 
उसी निर्वाचन-क्षेत्र से खड़े होते हैं, जिसकी सूची में उनका नाम होता है। 
(७) राष्ट्रपति द्वारा केबिनेट के सदस्यों की छाँट पर सीनेठ साधारणतया अपनी 
स्वीक्षति दे देती है। (८) राज्यों में संघीय अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट 
में उस राज्य द्वारा भेजे गए अपने दल के प्रतिनिधियों के परामर्श से करता है, इसे 
ही सीनेटोरियल कटंसी कहते हैं। (5) राष्ट्रपति की केबिनेट का विकास भी प्रथा 
का ही फल है और यदि राष्ट्रपति केबिनेट का निर्माण करना न चाहे तो उसके 
विरुद्ध कोई कानूची अथवा संवैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता। (१०) कांग्रेस की 
समितियों में सभापति (बहुमत दल से) ज्येष्ठता के नियम के अनुसार बनते हैं । 
ज्येष्ठता आय की नहीं वरनू समिति की सदस्यता के आधार पर मानी जाती है । 
अन्त में, संशोधनों द्वारा--अब तक संविधान में २५ संशोधन हो चुके हैं । 
संशोधन प्रक्रिया में दो पय अन्तर्ग्रस्त हैं--(१) प्रस्ताव और (२) सम्पुष्टिकरण । 
संशोधन का प्रस्ताव दो विधियों में से किसी एक के द्वारा रक्खा जा सकता है। 
प्रथम, जब कभी काँग्रेस के सदन आवश्यक समझें और २/३ के बहुमत से संशोधन 
प्रस्ताव पास करें। दूसरा, २/३ राज्यों की प्रार्थना पर काँग्रेस राज्यों का सम्मेलन 
. बुलाएं और उसमें संशोधन श्रस्ताव पास हो जाए / अभी तक दूसरी पद्धति का 
प्रयोग नहीं हुआ है; क्योंकि प्रस्ताव पेश करने की पहली पद्धति भवेक्षाकृत बहुत 
सरल है। संशोधन के प्रस्ताव का सम्पुष्टिकरण राज्यों की कार्यवाही द्वारा होता 
है, प्रस्तावित संशोधन की पुष्टि कम से कम तीन-चौथाई राज्यों हारा होनी_ 
आवश्यक है। यह सम्पुष्टि भी दो प्रकार से हो सकती है--(१) या तो प्रस्तावित 
संशोधन पर ३/४ राज्यों की विधायिकायें अपनी स्वीकृति अथवा सहमति दें; या 
(२) राज्यों में इस उद्देश्य से चुलाए गए सम्मेलन उस पर स्वीक्वति प्रदान करें| 
सम्पुष्टिकरण के लिए कोन-सी पद्धति अपनाई जाए यह कांग्रेस स्पप्ट कर सकती 
है। यदि कांग्रेस ऐसा न करे तो राज्य स्वयं निर्णय करेंगे । शब तक केवल २१वें 
संशोधन का सम्पुष्टिकरण राज्य-सम्मेलनों द्वारा हुआ है। सिम्पुष्टिकरण कितने 
समय के भीतर हो, इस प्रकार का प्राविधान संविधान में नहीं है; पहले यह समझा 
जाता था कि इसकी कोई सीमा नहीं किन्तु १८वें, २१वें बोर २२वें संशोधनों के 
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सम्पुष्टिकरण काल की सीमा काँग्रेस ने ७ वर्ष रक्खी थी और उससे-पूव ही उनकी 
सम्पुष्टि हो गई । 

साधारण रूप में संशोधन प्रक्रिया इस प्रकार है---एक या अधिक सदस्य काँग्रेस 
के किसी भी सदन में संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं/ उस पर साधारण विधायी 
प्रक्रिम के अनुसार विचार होता है और यदि वह उँस सदन में २/३ के बहुमत से 
स्वीकृत हो जाता है तो उस परं८दूसरे या भी विचार होता है और वहाँ भी 
२/३ के बहुमत से स्वीकृति हो जाने वर संशधेन प्रत्ताव प्रत्येक राज्य के कार्ये- 
पालिका अध्यक्ष के पास जाता है, वह उसे सम्पुष्टि के लिए राज्य की विधायिका 
के पास भेज देता है या सम्मेलन बुलाने की कार्यवाही की जाती है। ३/४ राज्यों 
द्वारा सम्पुष्टि हो जाने पर संशोधन लागू हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि संशोधन 
के विषय में राष्ट्रपति का कोई भाग नहीं हैं । संविधान में यह बात भी स्पष्ट की 
गई है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समता 
के अधिकार से वंचित न किया जा सकेगा । 

संशोधन विधि की समालोचना--इस विधि १९ आलोचतात्मक दृष्टि से विचार 
करने पर ये बातें सामने आती हैं--(१) कुछ लेखकों के अनुसार संशोधन-विधि 
अति धीमी तथा कठिन है। एस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इतने 
लम्बे काल में अब तक केवल २४६ संशोधन हुए हैं और प्रथम १० संशोधन 
सामूहिक रूप से एक के बराबर हैं, क्योंकि उनमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन 
है। साथ ही किसी संशोधन की सम्पुष्टि केवल १३ राज्यों के विरोध से रुक 
सकती है । परन्तु कुछ लेखकों मे इस विधि को अधिक सरल बताया है। संविधान 
में आवश्यकतानुसार संशोधन हुए हैं और कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं भाई है। 
हम छत मत को उचित मानते हैं कि संशोधन विधि न तो अधिक कठोर है और न 
अधिक सरल ही है। (२) कुछ विचारकों के मतानुसार संशोधन विधि का आधार 
पूर्णतः प्रजातन्त्रात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें (स्विटजरलेंड की तरह) जनता को 
प्रस्तावाधिकार तथा लोक निर्णय द्वारा संशोधनों की सम्पुष्टि करने के अधिकार 
नहीं हैं । हमारे विचार में इन अधिकारों का होना सं० रा० अमरीका जैसे बड़े 
राज्य में अनावश्यक तथा व्यावहारिक कठिनाइयों से युक्त होता। (३) संशोधन 
विधि में प्रयुक्त शब्दावली जैसे सदनों के २/३ सदस्य दोषपुर्ण हैं; क्योंकि इसमें २/३ 
उपस्थित सदस्य तथा कुल संख्या के २/३ सदस्य दोनों ही अर्थ निकलते हैं । 

अब तक हुए मुख्य संशोधन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--प्रथम १० 
संशोधनों को तो संघ सरकार के निर्माण के बाद ही सन्‌ १७८७१ में जोड़ा गया 
था । उन्हें कभी-कभी सामूहिक रूप में एक संशोधन समझा जाता है; क्योंकि 
उनका सम्बन्ध नागरिकों के अधिकारों से है । वास्तव में, प्रथम ८ संशोधन तो वे हैं 
जिन्हें साधारणतया नागरिकों के अधिकार-पत्न में सम्मिलित किया जाता है। डैंवें 
संशोधन में यह कहा गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों के श्रगमणन का नागरिकों 
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के अन्य अधिकारों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा १०वें संशोधन में स्पष्ट किया 
गया है कि जिन शक्तियों को संविधान द्वारा सं" रा० अमरीका को नहीं सौंपा 
गया और जिल्हें संविधान द्वारा राज्यों को मना नहीं किया गया, वे क्रमशः 
राज्यों तथा जनता के लिये आरक्षित हैं। १२वें संशोधन में कहा गया है कि 
राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन पृथक हो । १३वाँ, १४वाँ, और १श५वाँ 
संशोधन मिलकर गृह-युद्ध संशोधन कहलाते हैं । १३वें संशोधन से सन्‌ १५६४ में 
दासता की मनाही की । १४वें संशोधन द्वारा नीग्रो जाति के लोगों को भी नागरिकता 
के अधिकारों व उन्मुक्तियों की गारण्टी दी गई । १५वें संशोधन में प्राविधान है कि 
त्त तो सं० रा० अमरीका और न कोई राज्य ही किसी भी नागरिक को 'सुल-जाति, 
रंग या दासता की पूर्व दशा के कारण मताधिकार से वंचित करेंगे | 
१६वां संशोधन आय के स्रोत का ध्यान करते हुए और उसे राज्यों में बांटे 

विता काँग्रेस को विभिन्न प्रकार के आय-कर लगाने की शक्ति देता है। १७वें 
संशोधन के अन्तगंत सीनेटरों का चुनाव सन्‌ १६१३ से अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष 
विधि से होने लगा है। सन्‌ १5१३ में ही १८वाँ संशोधन जुड़ा, जिसके अन्‍्तर्गत 
नशा करने वाली शराब का बनाना, बेचना या परिवहन वर्जित किया गया, किस्तु 
सन्‌ १६३३ में २१वें संशोधन से शराबबन्दी वाला संशोधन वापिस ले लिया गया, 
१८वाँ, २०वाँ और २२वाँ संशोधन क्रमशः १६२० और १६३३ में प्रभावी हुए। 
प्रथम के अनुसार स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार सम्बन्धी भेद-भाव का अन्त किया 
गया अर्थात्‌ स्त्रियों को भी पुरुषों के समान मताधिकार मिला। २०वें संशोधन ने 
राष्ट्रपति के कार्यकाल का आरम्भ ४ मार्च के स्थान प्र २० जनवरी कर दिया। 
रर२वें संशोधन ने सनु १४५१ में राष्ट्रपति के कार्यकाल को २ अवधियों भर्थातु 
८ वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। सन्‌ १६६१ में हुए २३वें संशोधन के अनुसार 
अमरीकी सरकार की राजधानी के जिले को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव 
हेतु उतने निर्वाचक नियुक्त करने का अधिकार मिला है जितने कि उसका प्रति- 
निधित्व करने वाले सदस्य प्रतिनिधि सदन और सीनेट में होते, यदि वहु एक राज्य 
होता । सन्‌ १४६४ में लागु हुए २४वें संशोधन में सभी नागरिकों के इस अधिकार 
को माना है कि वे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए प्राइमरी अथवा चुनाव में भाग 

ले सकेंगे, चाहे उन्होंने पोल या कोई अन्य कर न चुकाया हो | इस धारा को लागु 

करने के लिये कांग्रेस उपयुक्त कानून वना सकेगी | २४वें संशोघन से राष्ट्रपति व 

उपराष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार के लिये समुचित व्यवस्था की है | हि 

यहाँ यह उचित होगा कि सं० रा० अमरीका और ग्रेट-ब्रिटेन के संविधानों 

(अथवा शासन पद्धतियों) की मुख्य बातों पर एक तुलनात्मक इष्टि डाली जाये। 

प्रथम, जवकि सं० रा० अमरीका का संविधान प्रधानतः लिखित है, ग्रेट ब्रिठेन 

का संविधान प्रधानतः अलिखित है । इसी कारण सं० रा० अमरीका की शासन- 

पद्धति की अपेक्षा ग्रेट-ब्रिटेन के शासन में अभिसमयों की संडया और उनका महत्व 
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अधिक है| ग्रेट-ब्रिटेन में पालियामेंट सर्वोपरि है, वह संवैधानिक कानून उसी 
प्रकार से बनाती है जैसे अन्य साधारण कानून । इसीलिए ब्रिठेव के संविधान को 
संसार का सर्वाधिक सुपरिवतंतीय संविधान माना जाता है। इसके विपरीत 
सं० रा० अमरीका में संविधान की सर्वोपरिता है और न्यायपालिका उसकी संरक्षक 
है । सं० रा० अमरीका में न्‍्यायिक पुतर्वलोकन के सिद्धान्त का बड़ा महत्व हैं 
और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है। (३) स० रा० अमरीका की शासन 
पद्धति संघात्मक है, ग्रेट ब्रिटेन की शासन पद्धति एकात्मक है। (9) सं० रा० 
अमरीका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, जिसका आधार शक्ति-प्रथकक्‍्करण सिद्धान्त 
है । इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संचदात्मक कार्यपालिका है और विभिन्‍न कारणों 
से शासन शक्तियाँ उसमें केन्द्रीभूत हो गई हैं । 

अन्त में, पूर्वोक्त विवेचन के आधार पर यह कहना सत्य है कि सं० रा० 
अमरीका का संविधान एक जीता-जागठा आलेख है। यद्यपि यह लिखित संविधान 
है, जिसमें संशोधन भी बहुत कम हुए हैं, फिर भी इसने अमरीकी राष्ट्र के सार्थ- 
साथ प्रगति की है ॥ इसने उन्हें अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था 
प्रदान की है जिसके द्वारा आन्तरिक समस्‍यायें बिना हिसा के हल की जा सकें और 
राष्ट्रीय भार्काक्षायें पुरी हो सकें । आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर संशोघन 
होते रहे हैं; परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान को उपयुक्त 
बनाये रखने में न्यायिक निर्वाचन, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा विस्तृत किये 
जाते तथा प्रथाओं और चलनों का महत्व संशोधन से भी अधिक है । अस्तु, हम 
कह सकते हैं कि अमरीकी संविधान, ब्रिटेव के संविधान की भाँति एक जीवित और 
उवेर पद्धति है। , 

३. संघ का स्वरूप 

सं० रा० अमरीका के संघान्तरित राज्य--इस समय सं० रा० अमरीका के संघ 
में ५० राज्य हैं | इन राज्यों में क्षेत्रफल, जनसंख्या ओर आशिक साधनों की दृष्टि 
से बहुत सी विभिन्नतायें हैं | क्षेत्रफल की इष्टि से रहोड द्वीप सबसे छोटा और 
टेक्सास सबसे बड़ा राज्य है । जनसंख्या की दृष्टि से सन्‌ १६४० की जनगणना 
के अनुसार नेवादा और न्यूयाकें की जनसख्या क्रमशः १,१०,२४७ और 
१,३४,७८६ १४२ थी ; जलवायु और आधथिक साधनों की दृष्टि से विभिन्न राज्यों 
में अनेक प्रकार के अन्तर हैं | दक्षिणी राज्यों की जलवायु गर्म है और पश्चिमी 
राज्यों की अपेक्षा पूर्वी राज्य मौद्योगिक विकास में बहुत बढ़े हुए हैं । 

राज्यों का संघ में प्रवेश--सं विधान की धारा ४, संक्शन ३ के अन्तर्गत काँग्रेस 
को नये राज्यों के प्रवेश के वारे में पूर्ण शक्ति प्राप्त है । जब किसी प्रदेश की जन- 
संख्या कम॒ से कम ६०,००० हो जाये, तो वहाँ की जनता काँग्रेस से उसे नया 
राज्य मनवाने के लिये प्रार्थना कर सकती है। प्रवेश प्रक्रिया में साधारणतया ये 
पग् अन्तग्नंस्त है--(१) उस प्रदेश का शासन संगठित किया जाता हैं। (२) प्रदेश 
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संघ में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थना-पत्र देता है । (३) काँग्रेस 
है, जिसमें उस प्रदेश के लिये अपना संविधान बनते की रूपरेखा 


सं० रा० अमरीका का शासन 


कानून बनाती 
दी जाती हैं। 


(४) प्रदेश संविधान बनाता है। (५) काँग्रेस प्रवेश के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास 


करती हैं। काँग्रेस किसी प्रदेश की प्रार्थना स्वीकार करने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करा 


सकती है | अलास्की और हवाई द्वीप समूह सं० रा० अमरीका के नये राज्य हैं । 
प्ंघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन--सं विधान द्वारा संघ सरकार 
और, राज्य सरकारों की शक्तियाँ विभाजित कर दी गई हैं। शक्तियों का विभाजन 
इन आधारों पर हुआ है--(१) संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्पष्ट 
रूप से संविधान द्वारा दी गई हैं । (२) संघ सरकार को कुछ निहित शक्तियाँ भी 


प्राप्त हैं । 
शक्तियाँ समवर्ती 


(३) कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं 


जो राज्य के लिए आरक्षित हैं। (४) कुछ 
हैं अर्थात्‌ जिनका प्रयोग संघ व राज्य सरकारें कर सकती हैं। 


(५) कुछ शक्तियों की मनाई संघ सरकार को की गई है। (६) कुछ शक्तियों की 


वितरण निम्न प्रकार है: 
संघ सरकार (काँग्रेस) को दी गई 
१. कर लगाना । 
३. डाकखाने और डाक-मार्ग स्था- 
पित करना । 
५. युद्ध घोषित करता । 


७. सेना रखता । 
8, नाविक बेड़ा रखता । 


राज्यों के लिये आरक्षित 

१. राज्य के भीतर वाणिज्य को 
विनियमित करना । 

३. जीवत व सम्पत्ति की रक्षा करनी 
और व्यवस्था बनाये रखना । 

५. चुनाव कराना । 

७, राज्य संविधान और शासन को 
बदलना । 

काँग्रेस के लिये जिसकी मनाई की गई है 

4. निर्यात पर कर ते लगाना 


३, अप्रत्यक्ष कर एकडप हों। 


मनाई राज्य सरकारों को की गई है । इन आधारों पर शक्तिपों का संवेधातिक 


२. ऋण लेना और सिवके बताती । 

४, पेटेण्ट और कॉपीराइट स्वीकार 
करना । 

६. अन्तर्राज्य और बैदेशिक वाणिज्य 
के विनियमित करना | 

८, नाप और तौल के मात निर्यत 
करता १ 


१०. वैदेशिक सम्बन्धों को विनिय्मित 


करवा 
२. स्थानीय शासन स्थापित करना । 


४, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक 
आचार की रक्षा करता । 
६. संशोधनों की सम्पुष्टि करना । 


२. प्रत्यक्ष कर राज्यों की जनमंत्या 
के अनुपात में ही हों 


९. राज्य की सीमाओं में अन्य 
सम्बन्धित राज्यों की सहमति 


शासन की जाधारभूत बातें 


प्र, अधिकार-पत्न में दी गई प्रत्या- 
भूतियों को सीमित किया जाये । 


निहित शक्तियाँ 

१. कर लगाने व ऋण लेने की शक्ति 
के अन्तर्गत बेंक और अन्य निगम 
स्थापित करना । 

३. सेना और नाविक सेना रखने 
की शक्तियों के अन्तर्गत सैनिक 
और नाविक शिक्षण संस्थायें 
कायम करना । 

समवर्तो शक्तियाँ 

१. कांग्रेस और राज्य दोनों ही कर 
लगा सकते हैं । 

३. दोनों कानून बना सकते और लागू 
कर सकते हैं । 

५. सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये 
दोनों ही सम्पत्ति भर्जित कर 
सकते हैं । 

राज्यों के लिये मनाई की गई है 

१, सिक्के नहीं बना सकते और 
शान्ति काल में युद्ध-सेना नहीं 
रख सकते । 

३. संघीय संविधान और कानूनों में 
बाधा नहीं डाल सकते । 


५. आयात व निर्यात पर कर नहीं 
लगा सकते ॥ 


कि 
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के बिना परिवतंन नहीं किया 
जा सकता । 

६. दासता की प्रथा की आज्ञा नहीं 
दी जा सकती । 


२. डाक-मार्ग स्थापित करने और 
सामान्य: कल्याण की व्यवस्था 
करने की शक्तियों के अन्तगंत 
मार्गों, स्कूलों, स्वास्थ्य और 
वीमे आदि की व्यवस्था और 
व्यय करना । 


२. दोनों ऋण ले सकते हैं । 


४. दोनों न्यायालय कायम कर 
सकते हैं । 


२. सन्धियाँ नहीं कर सकते । 


४. व्यक्तियों को कानूनों के सम- 


रक्षण से वंचित नहीं रख सकते । 


सर्वोपरि सत्ता का अधिवास--जिस समय संघ का निर्माण हुआ, विभिन्न राज्य 
स्वतन्त्र और प्रभुतापुर्ण थे । संघ निर्माण के बाद से संविधान सर्वोपरि कानन 
यद्यपि कुछ विचारकों का प्रारम्भिक काल में यह मत रहा कि संघ सरकार की 
शक्तियाँ राज्यों द्वारा सोंपी गई थीं, अतएवं वह सम्प्रभू नहीं हो सकतीं तथा जो 
शक्तियाँ राज्यों के पास अवशिष्ट रहीं उस क्षेत्र में राज्य ही सम्प्रभु रहे । वर्तमान 
स्थिति यह है कि कानून की दृष्टि से संविधान सर्वोपरि है और अपने-अपने क्षेत्र में 
संघ व राज्य सरकार सम्प्रभू हैं। वास्तव में देखा जाये तो, जैसा स्वतन्त्रता की 
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घोषणा में कहा गया है, सभी सरकारें अपनी शक्तियाँ शासितों की सहमति से 
प्राप्त करती हैं । अतः अन्तिम सत्ता अथवा प्रभुता जनता में निहित है, सरकारे 
तो केवल उसका प्रयोग करती हैं । अब यथार्थ स्थिति यह है कि प्रभुता का अधिवास 
कहीं भी हो, संघ सरकार की सर्वोपरिता स्थापित हो गई है। 

संघ सरकार फी शक्तियों में वुद्धि--विभिन्न कारणों से संघ सरकार की सत्ता में 
अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इन कारणों का उल्लेख यहाँ किया जाना उचित और 
आवश्यक प्रतीत होता है--(१) संघ सरकार को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग 
सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र और सभी नागरिकों के ऊपर किया जाता है। स्वभावतः उसकी 
शक्तियों का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। वतेमान युग में सभी देशों में 
केन्द्रीयकरण की दिशा में वृद्धि हुई और यह बात सं० रा० अमरीका के सम्बध्ध में 
पूर्णतः सत्य है। वंदेशिक सम्बन्धों और अच्तर्राष्ट्रीयता के विकास के परिणाम- 
स्वरूप संघ सरकार की शक्तियों का महत्व बढ़ गया है। (२) संघ सरकार की 
स्थापना से पृथक्कत्व की भावना कम हुई और राष्ट्रीय एकता बहुत सीमा तक 
सुब्ढ़ हो गई है | गह-युद्ध के परिणाम राष्ट्रीयता को सुद्ढ़ बनाने वाले सिद्ध हुए । 
संघ सरकार के प्रायः सभी विभागों ने राष्ट्रीयता, केन्द्रीयकरण व एकत्व की प्रवृत्तियों 
को सुरढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। (३) निहित शक्तियों के सिद्धान्त के 
अनुसार संघ सरकार की शक्तियों का विस्तार बहुत बढ़ गया है ।' 

(४) विश्व-युद्धों तथा राष्ट्रीय आपातों के दौरान संघ सरकार की शक्तियों में 
विशेष रूप से वृद्धि हुई है। (५) संघ सरकार राज्यों को बहुत से कार्यों के लिए 
अनुदान देती है। इस अनुदान पद्धति से संघ सरकार के कार्यों का क्षेत्र बहुत अधिक 
विस्तृत हो गया है और उसका महत्व भी अत्यधिक बढ़ा है। संघ सरकार राज्यों 
को बहुत से कार्यो व योजनाओं के लिए पूर्ण धन-राशि अनुदान के रूप में देती है 
या कुल व्यय का कुछ प्रतिशत देती है और शेष व्यय राज्य सरकारें करती हैं। इन 
कार्यो व योजनाओं के संचालन की देख-रेख में संघ सरकार का कम या अधिक 

भाग रहता है | इस पद्धति के द्वारा सं० रा० अमरीका में एक प्रकार से सहयोगी 
संघवाद का विकास हुआ है। (६) लगभग गत १०० वर्षों में राष्ट्रपति के पद के 
महत्व और उसकी प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एक प्रकार से राष्ट्रपति का 
चुनाव जनता द्वारा होने लगा है और सम्पूर्ण अमरीका राष्ट्रपति के नेतृत्व को 
स्वीकार करने लगा है । इन सब कारणों से संघ सरकार के कार्यो व अधिकारों में 
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शासन की आधारभूत बातें [ २७ 


क्षाश्चर्यजनक वृद्धि हुई है । ब्रोगव के अनुसार सं० रा० अमरीका का संवंधानिक 
इतिहास राज्यों की महत्वपूर्ण शक्तियों के संघ सरकार को हस्तांतरण की लम्बी 
प्रक्रिया है ।' 


७. नागरिकों के अधिकार 
नागरिक (ठंशा!) अधिकार---सं० रा० अमरीका के संविधान निर्माताओं का 
आरम्भ से ही यह विश्वास रहा है कि व्यक्तियों के कुछ अधिकार अनपहरणीय होते 
हैं । इसी उद्देश्य से उन्होंते संविधान में सीमित शासन के सिद्धान्त को अपनाया 
अर्थात्‌ सरकारों पर विभिन्न प्रकार की सीमायें लगाई । संविधान के कई अनुच्छेदों 
में कहा गया है कि 'संघ सरकार ऐसा कानून न बनायेगी"** अथवा 'कोई राज्य 
ऐसा न करेगा***।' मौलिक संवैधानिक आलेख में नागरिकों के अधिकारों का प्रगणन 
न किया गया था, अतएवं इस कमी को प्रथम १० संशोधनों द्वारा पूरा क्रिया गया । 
इसी कारण इन दसों संशोधनों को नागरिकों के अधिकारों का अधिकार-पत्र (97 
० 7२8॥68) कहते हैं। नागरिकों को बहुत से अधिकार संविधान अथवा संघ 
सरकार से प्राप्त हैं, साथ ही राज्यों के संविधान भी नागरिकों को कुछ अधिकार 
प्रदान करतें हैं ॥ उदाहरण के लिए जूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई का संविधान 
द्वारा प्रदत्त अधिकार संघीय न्यायालयों में ही लागू हो सकता है, किन्तु अधिकतर 
राज्यों के संविधानों ने अपने-अपने क्षेत्र में अर्थात्‌ राज्य कानूनों के लिए भी इस 
अधिकार को प्रदान किया है | यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा 
प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं हैं अर्थात्‌ उनके दुर्पयोग को रोकने के उद्देश्य से उन पर 
प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, विशेष रूप से युद्ध काल में । यहाँ यह भी बताना 
उचित होगा कि संविधान में मताधिकार तथा सरकारी पद घारण करने, आदि का 
प्मावेश नहीं है। 


व्यक्तिगत अधिकार-- इस समूह में सम्मिलित सुख्य अधिकार, जिन्हें सामूहिक 
रूप से जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार कह सकते हैं, इस प्रकार हैं--- 
धर्म की स्वतन्त्रता--प्रथम संशोधन में कहा गया है क्ति काँग्रेस किसी धर्म की 
स्थापना के विषय में कोई कानूत न वनायेगी और न ही उसके स्वतंन्त्र रूप से 
पालन करने की मनाई करेगी । (भाषण व लेखन की स्वतमन्त्रता--पाँचवें संशोधर् 
में व्यवस्था है कि काँग्रेस कोई ऐसा कानून न बनायेगी जिससे भाषण व लेखन की 
स्वतन्त्रता कम की जा सके। सभा करने और याचिका देने की स्व॒तन्त्रता --इन 
अधिकारों की प्रत्याभूति प्रथम और १४वें संशोधनों द्वारा दी गई है । इनके अनुसार 
यह आवश्यक है कि सभा शान्तिषुर्ण हो और याचना का उद्देश्य वैध हो और उससे 


43., '#&॥60089 ९0550 0४% 80077 8$3 9826७ 076 ]078 7700९55 एा ध895- 
द्याड (06 ॥06 क्‍7ण07/3्70 पर7०ए(078 604 ६0४९ चएाप्रल्ा! 707 8 5६8665 [0 
(76 पं0०7-2 +-2. #/. 2/72कक॥, 736 3 प्रद्यांस्वय ?0008 5/५8867. [2- 43. 


श्ष | सं० रा० अमरीका का शासन 


सार्वजनिक 'सुरक्षा को खतरा नहीं। शस्त्र रखने का अधिकार--संविधान के 
पूसरे संशोधन में कहा गया है : “राज्य की सुरक्षा के लिए एक अच्छी विनियमित 
सैन्य शक्ति आवश्यक है, किन्तु नागरिकों का शस्त्र धारण करने का अधिकार कम 
न किया जायेगा । उच्चता की उपाधियों की मनाई--समता बनाये रखने के 
उद्देश्य से संविधान कहता है कि राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें व्यक्तियों को इस 
प्रकार की उपाधियाँ न प्रदान करेंगी, किन्तु अमरीकन तागरिक विदेशी उपाधियाँ 
स्वीकार कर सकते हैं। दासता की सनाई--१३वें संशोधन में दासता की मनाई 
की गई है । 

शिक्षा का समान अधिकार--हाल में संघीय न्यायालयों ने १४वें संशोधन के 
थनन्‍्तगंत नीग्रो जाति के लोगों के लिए समान शिक्षा के अधिकार की स्वीकार 
किया है। सच्‌ १४५४ के निर्णयों ने विद्यालयों में भेदभाव का अन्त कर दिया है 
थर्थात्‌ नीग्रो जाति के लोगों को सभी उच्च विद्यालयों में बिना भेद-भाव के शिक्षा 
पामे का अधिकार प्राप्त हो गया है। पहले उनके लिए अलग विद्यालयों की 
व्यवस्था थी । 

कानूनों द कानूनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिकार--सर्वप्रथम, १४वें संशोधन के 
अन्तर्गत सं० रा० अमरीका के सभी नागरिकों को चाहे वे घर पर रहें या सं० रा० 
अमरीका के राज्य-क्षेत्र में कहीं भी जायें, कानूनों का समरक्षण प्राप्त है। दूसरा, 
नागरिकों को बिल्स ऑफ अरटेंडर और एक्स पोस्ट फेक्टो से स्वतन्त्रता प्रदान की गई 
है । बिल ऑफ अंडर ऐसा कानून होता है जो किसी अपराधी को बिना कानूनी 
कार्यवाही के दण्डित करने का अधिकार दे। राष्ट्रीय या राज्य सरकारें अपराधियों 
को अदालत में कायंवाही के बाद ही दण्ड दे सकती हैं और यह॒ दण्ड अपराधी के 
सम्बन्धी तक विस्तृत नहीं हो सकता । एक्स पोस्ट फेक्टो कानून बाद में बना होता 
है जो किसी कार्य को अपराध ठहराये जबकि बह कार्य करते समय अपराध न था 
या अपराध को पहले की अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर घोषित करे और अपराधी को 
अधिक कठोर दण्ड देने के लिए बना हो |? 

तीसरा, बन्‍्दी भ्रत्यक्षीकरण का लेख (जता ० ल्40७७४5 (00०90५)--राष्ट्रीय 
संविधान राष्ट्रीय सरकार को विद्रोह या आक्रमण के सिवाय, जबकि सार्वजनिक 
सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, इस लेख के विज्येषधिक्रार को निलम्बित 
करने की मनाई करता है। इस अधिकार के विना सेना या पुलिस चाहे जिस 
व्यक्ति को वच्दी बचाकर उसे अनिश्चित काल तक बिना मुकदमा चलाये वन्दी-गृह 
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में बन्द रख सकते हैं। चौथा, अपराधियों को शीघ्र एवं सार्वजनिक मुकदमों की 
सुनवाई का अधिकार है। पाँचवाँ, अभियुक्तों को अपने बचाव के लिए गवाही पेश 
करने, वकील करने, जूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई कराने के अधिकार भी प्राप्त 
हैं । अन्त में, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार उचित कानूनी प्रक्रिया (व6 ए/0०९४$ 0 
]8७) का है । पाँचवें संशोधन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन, 
स्वतन्त्रता व सम्पत्ति से बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वंचित न किया जायेगा । 
उचित कानूनी श्रक्तिया में साधारणतया ये बातें आती हैं---(अ) मुकदमे की अच्छी 
प्रकार से सुनवाई; (आ) न्यायालय या मुकदमा सुनने वाले अधिकारी को कानून 
द्वारा उसकी सुनवाई का अधिकार हो; (इ) अभियुक्त को अपना बचाव पेश करने 
का अवसर दिया जाये, और (ई) उसे गवाहों तथा वकीलों, आदि से सहायता पाने 
का अधिकार हो । 

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार--सं० रा० अमरीका में निजी सम्पत्ति का अधिकार 
सुरक्षित है; संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति सार्वजनिक 
प्रयोग के लिए उचित प्रतिकर दिए त्रिना संघ सरकार नहीं ले सकती। ऐसा 
अधिकार राज्यों के संविधानों में भी है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी 


प्राविधान है कि संघ व राज्य सरकारें इकरार के दायित्वों को कम नहीं कर 
सकतीं । 


सन्‌ १६५७ और १६६४ के नागरिक अधिकार कानून--सन्‌ १४४६ में 
राष्ट्रपति ट्र मेन द्वारा बेठाई गई नागरिक अधिक्रार समिति से आरम्भ करके 
राष्ट्रीय सरकार अल्पसंख्यक समूहों, विशेषकर नीग्रोी जाति के सदस्यों, की रक्षा 
के लिए अपनी भूमिका को बढ़ाती रही है । राष्ट्रपति ट्र मेन और आइजनहावर के 
कार्यपालिका आदेशों के बाद प्रगतिशील रूप से व्यापक सन्‌ १६५७ और १६६४ 
के नागरिक अधिकार कानून बने । उन कानूनों ने राष्ट्रीय सरकार द्वारा नागरिक 
अधिकारों के रक्षण को निम्नलिखित प्रकार से विस्तृत किया : (१) न्याय विभाग 
के नागरिक अधिकार कार्यों को एक सहायक एटॉर्नी-जनरल के अधीन प्रमुख इकाई 
के स्‍तर तक उठा दिया। (२) एक नागरिक अधिकार आयोग स्थापित किया 
जिसके कार्य नागरिक अधिकार सम्बन्धी विधायन की छानवीन व सूल्यांकन करना 
तथा ऐसे कानूनों को लागू करना है। (३) सार्वेजलिक स्थानों, मतदान और 
शिक्षण में संघ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को सुदृढ़ ववाना । (४) न्याय विभाग 
की शक्तियों को वढ़ाना जिससे कि वह नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में अपनी पहल 
पर निषेधादेश तथा अन्य न्यायिक कायंवाही द्वारा काये कर सके । 

नागरिकों के दायित्व--इनकी सूची वनाना कठिन काये है। संविधान में 
सोवियत संघ के संविधान की तरह से नागरिकों के कत्तंव्यों का वर्णन नहीं है । 
परन्तु प्रजातन्त्र में नागरिकों को अपने दायित्वों का पालन करना होता है | उनके 
कुछ दायित्व स्पप्ट हैं, यथा कर देना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में सहयोग देना और 


थे, बज 
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कानूनों का पालन करता । अन्य अस्पष्ट दायित्व भी हैं जैसे नागरिकों को भाषण, 
लेखन, धर्म पालन की स्वतन्त्रता के अधिकार प्राप्त हैं, उनका यह क्त॑व्य भी है 
कि वे दूसरों के इन अधिकारों का पूरा ध्यान रखें तथा स्वयं इनका उचित 
उपभोग कर। 
प. मताधिकार 

संयुक्त राज्य अमरीका में मताधिकार की एक्ररूपता नहीं है. क्‍योंकि वहाँ पर 
भारत की तरह सब नागरिकों को संविधान से मताधिकार नहीं मिला है । वास्तव 
में जब संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान बना था, उस समय वयस्क मताधिकार, 
नीग्रो व स्त्रियों के लिए समान मताधिकार के विचार भी निर्माताओं के ध्यान 
में नथे। संविधान ने तो मताथिक्ार पर नियन्त्रग राज्यों को सौंपा हुआ है । 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय हैं कि सं० रा० अमरीका में नागरिक व मतदाता होना एक 
ही बात नहीं है अर्थात्‌ बहुत से व्यक्ति नागरिक हैं किन्तु मतदाता नहीं हैं। २१ 
वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को तो मताधिकार प्राप्त है ही नहीं; फिर भी 
मतदाता केवल वे ही नागरिक हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया है। 
मतदाताओं के प्रतिशत में क्रमिक रूप से विकास हुआ है और अब प्रायः सभी 
वयस्क मतदाता हैं । 

नीग्रो मताधिकार-गृह-युद्ध के बाद १५वाँ और १६वाँ संशोधन पास किये 
गये, जिल्होंते नीग्रो जाति के लिए मताधिकार का मार्ग खोला। कांग्रेस ने सन्‌ 
१८६७ के पुनत्तिर्माण कानून द्वारा दक्षिणी राज्यों पर नीग्रो मताधिकार लागू किया 
और सन्‌ १८७० में १५वें संशोधन ने राज्यों को 'मूल जाति, रंग अयवा दाप्षता 
की पूर्व दशा के आधार पर किसी नागरिक को मताधिकार से वंचित करने को 
मनाई कर दी |” फिर भी नीग्रो मताधिकार का विकास बहुत धीमे हुआ; क्योंकि 
विभिन्‍न राज्यों ने इस सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये। वास्तव में, 
दक्षिण राज्य नीग्रो जाति को मताधिकार देने के विरुद्ध थे, अतएवं उन्होंने संविधान 
की धाराओं से बचने के उपाय निकाले। कुछ दक्षिणी राज्यों ने 'महाजवक 
अनुच्छेद' का प्रयोग किया | इसके अन्‍्तर्गत साक्षरता सम्बन्धी शर्ते उन नागरिकों के 
सताधिकार पर लागु न की गई जिन्हें स्वयं या जिनके जनकों अथवा महाजनकों को 
१ जनवरी १८६७ से पूर्व मताधिकार प्राप्त था। परन्तु कुछ ही समय वाद इस 
प्रतिबन्ध को संघीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया । 

पोल ढैक्स तथा गोरों की प्राइमरी--कुछ राज्यों ने निवास व पोल टंकस के 
सम्बन्ध में ककोर नियम बनाये । २-३ वर्ष के निवास की शर्त नीग्रो जाति के 
अधिकतर घूमने-फिरने वाले व्यक्ति पुरा न कर सके । ऐसे ही नीग्रो जाति के बड़े 
भाग ने पोल टैव्स समय पर जमा न किया, विशेष रूप से इस कारण भी कि गारे 
कर एकत्नित करने वालों ने इसे जमा करने में दवाव न डाला, यहां तक क्कि 
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नोटिस भी न भेजा। इस प्रकार नीग्रो जाति के बहुसंड्प्रक नागरिकों को मताधिकार 
से वंचित रक्खा गया । 


गोरी प्राइमरी--यद्यपि नीग्रो जाति के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में 
लिख लिए जाते हैं, फिर भी उन्हें निर्वाचनों में भाग लेने से वंचित रकक्‍्खा जाता 
है। यह काये दलीय संगठन द्वारा'किया जाता है। दक्षिण के अधिकतर राज्य 
डेमोक्रेटिक दल के समर्थक हैं; जो उम्मीदवार उस दल के प्राइमरी चुनाव में 
नामजदगी कराने में सफल हो जाते हैं, वे चुनाव में भी जीत जाते हैं। इसलिए 
टेक्सास राज्य ने सन्‌ १४२३ में यह चाल अपनाई कि दल की प्राइमरी में नीग्रो 
मतदाताओं को भाग न लेने दिया जाए । परन्तु उस प्रश्त पर भी सर्वोच्च न्यायालय 
ने हस्तक्षेप किया और इस प्राविधान को इस आधार पर अवैध ठहराया कि यह 
तीग्रो जाति के सदस्यों को कानूनों का समाव रक्षण प्रदान व करता था । 


अन्त में, यद्यपि नीग्रो जांति के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में लिख लिए 
जाते हैं और उन्हें प्राइमरी में भी भाग लेने से वंचित नहीं किया जाता, फिर भी 
उन्हें मतदाच से अलग रखने का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें यह सिद्ध करने के 
लिए कहा जाता है कि उन्हें कभी भी किसी अपराध के लिए दण्डित नहीं किया 
गया; उन्हें पोलिंग अधिकारी डराते व धमकाते हैं; या उन्हें मतदान से पूर्व धमकी 
दी जाती है कि वह मतदान में भाग न लें । परन्तु अब ये चालें प्रभावशाली सिद्ध 
नहीं हो रही हैं; क्‍योंकि नीग्रो जाति में भी चेतना उत्पन्न हो गई है। अने सं० 
रा० अमरीका में प्राय: सर्वव्यापी मताधिकार स्थापित हो गया है। 

मतदाता वनने के लिए नागरिक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं-- 
(१) सं० रा० अमरीका का नागरिक होना । (२) कम से कम २१ वं की आयु 
हो। (३) किसी राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र में विहित समय के लिए निवास की 
शर्तें पूरी करना । (४) जिन राज्यों में साक्षरता की शर्त है, पढ़ने और लिखने की 
योग्यता रखना । (५) जिन राज्यों में आवश्यक हों, करदाता होना। (६) किसी 
'अन्य आधार पर अयोग्य न ठहराया जाना । (७) नियत समय के भीतर अपना 
नाम रजिस्टर कराना । 

सन्‌ १४६६५ के सताधिकार कानून ने जिसका उद्देश्य मतदान में मूल जातीय 
भेदभाव का विलोपन है, ऐसे राज्यों व काउन्टियों में साक्षरता व॑मजन्‍य समान 
योग्यता सम्बन्धी शर्तों को निलम्बित कर दिया जहाँ वे प्रथम नवम्बर १६६४ तक 
प्रभावी थीं तथा जहाँ मतदान आयु की जनसंख्या के ५० प्रतिशत से कम व्यक्ति 
मतदाता थे या मतदान में भाग लेते थे । राज्यों के कानूनों हारी राज्य और 
स्थानीय पोल करों का अन्त हो गया है। मार्च १८६४६ में सर्वोच्च न्यायालय न 
वर्जीनिया के पोल कर को इस आधार पर असंवेंधानिक्र घोषित किया क्रि बह 
पृडवें संशोधन में समविष्ट 'कानून के समरक्षण अधिकार का अतिक्रमण करता री 
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उस निर्णय को अन्य राज्यों में पोल कर सम्बन्धी शर्तों को अवैध ठहरासे के लिए. 
पूर्णतया व्यापक समझा गया । 

६. संयुक्त राज्य असरीका की शासन-पद्धति के अध्ययन का महत्व 

आज की विश्व राजनीति में सं० रा० अमरीका का प्रमुख स्थान है। यह 
पाश्चात्य देशों, विशेषकर साम्यवाद विरोधी राज्यों के समूह में सबसे महत्वपूर्ण 
है । प्रथम और दूसरे विश्व-युद्ध में मित्न-राष्ट्रों की विजय का श्रेय बहुत सीमा तक 
सं० रा० अमरीका को ही है । यह बात उल्लेखनीय है कि यह देश विश्व की नीति 
में सक्रिय रूप से प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान ही प्रविष्ट हुआ था; फिर भी सन 
१६२० में स्थापित राष्ट्र संघ में, जिसकी स्थापना में राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख 
हाथ था, सं० रा० अमरीका सम्मिलित नहीं हुआ था, परन्तु वर्बमान संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ का यह मुख्य संस्थापक तथा अत्यधिक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र हैं। सं० रा० 
अमरीका विज्ञान, उद्योग, समृद्धि और संन्‍्य शक्ति की दृष्टि से सब देशों में अग्रणी 
है और इसे वर्तमान महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में एक ओर इसके प्राकृतिक साधनों 
के निवासियों का बड़ा योग है, दूसरी ओर इसकी शासन पद्धति का योग अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। अस्तु, ऐसे राज्य की शासन पद्धति का अध्ययन केवल विद्यार्थियों के 
लिए ही नहीं वरन्‌ राजनीति में साधारण अभिरुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के 
लिए उपयोगी है। 

सं० रा० अमरीका की शासन पद्धति का आधार सन्‌ १७८७ में निर्मित 
संविधान है। यह संविधान संसार का सबसे प्राचीच लिखित संविधान (006४ 
शयं०/ ००॥5परप्रा707) है । यदि अमरीकी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की तुलना में अभी 
कम जायु वाला है, किन्तु उसका संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान है, जो 
१८४ वर्ष पूर्व एक साधारण से खेतिहर देश के लिए बना था और जो अब्र संसार 
का सबसे अग्रणी राज्य है। 'सं० रा० अमरीका में संविधान उसी प्रकार से सम्मान 
का प्रतीक है जिस प्रकार कि ब्रिटेन में ताज है ।' इसी कारण संवैधानिक अलिखों 
में इस संविधान जैसा अन्य कोई लिखित संविधान महत्वपूर्ण नहीं है (7: ॥85 
बल्वुपारत भंहवरीएच०6 ॥्ंगर0ल्‍ प्रगाए॥6९0 बशाणाऱु ०07रशरापराणानाो त007- 
77९7(5) । यद्यपि मौलिक सविधान में अब तक २२ संशोधन हो चुके हैं और अन्य 
प्रकार से भी यह विकसित हुआ है, फिर भी यह कथन सत्य है कि सं० रा० 
अमरीका की शासन-पद्धति सबसे पुरानी अवरिवर्तित शासन-व्यवस्था है, क्योंकि 
संविधान की मौलिक धाराओं और सिद्धान्तों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । 

शोगन के अनुसार यह संबिधान अभी तक जीवित है, इसकी लोग सराहना करते 
हैं और अमरीकावासी तो इसे पूज्य मानते हैं। ऐसा उचित भी है, क्योंकि इस 


[, पुत्र &प्राद्ाांट8 (टा5 5 70 रघि&8, 70 5 7306 [7८व8व$ [06 टएप्5ध(प्रध07- ५३ 
नम, हाक्रागब्ाबे : 776 पएछ० एणाईइएॉा०75, 9५ 49. 
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संविधान के अन्तर्गत स्थापित शासन-पद्धति के द्वारा अमरीकन राष्ट्र समृद्धिशाली 
और सुदृढ़ बना है, उसने अपनी स्वतन्त्रता और सुरक्षा की रक्षा की है तथा 
विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। अमरीकी शासन-पद्धति का आधारभूत 
तथ्य यह है कि विकृत होकर भी यह न कभी अत्याचारी बनी है और न ही 
अराजक । इस पद्धति के अन्तगंत लगभग यूरोप के वराबर विशाल क्षेत्र में एकता 
स्थापित हुई है और यह बदलती हुई दशाओं में आशा से भी कहीं अधिक ढलती 
चली गई है ।* संक्षेप में, यह शासन-पद्धति काफी मात्रा में सुरढ़ और सुसंशोध्य 
(॥050]6) सिद्ध हुई है । 


सन्‌ १७८७ में १३ राज्यों के लिए बना संविधान संघात्मक प्रजातन्त्र (7600] 
7७70०2००) का अनूठा उदाहरण है॥ सं० रा० अमरीकी संघ आधुनिक युग' 
का सबसे बड़ा सुन्दर और सफल संघ है, जिसके अन्तर्गत अब तक विशाल जन- 
समूह और ५० इकाई राज्य सुरढ़ केन्द्रीय शासन और राज्य के क्षेत्र में स्वाधीन 
शासन का लाभ उठा रहे हैं। जिस समय यह संविधान और संघ बने थे, वहुत से 
व्यक्तियों को यह विश्वास था कि संघीय व्यवस्था सुदढ़ न रहेगी, परन्तु इसकी 
सफलता से यह सिद्ध हो गया है कि संघीय व्यवस्था सुरढ़ होने के साथ-साथ विशाल 
क्षेत्र और जनसंख्या वाले राज्यों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। इसी कारण 
आज अनेक देशों ने संघ प्रणाली को अपनाया है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और भारत 
ने संघीय व्यवस्था सं० रा० अमरीका से ही ली है। 


सं० रा० अमरीका की शासन पद्धति की तीन अन्य विशेषताओं ने अनेक देशों 
की शासन-पद्धतियों को प्रभावित किया है। प्रथम गणतन्त्नीय प्रजातन्त्र (९९७ए०॥- 
८थ॥ 70०7०८:४००) है, सं० रा० अमरीका की भाँत्ति अनेक देशों ने राजत्व का 
अन्त करके गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। वास्तव में, आजकल 
राज्यों के प्रमुख राजा के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति होने लगे हैं। फ्रांस, भारत, 
वर्मा, यू० ए० आर०, घाना और पाकिस्तान आदि सभी नए देशों ने गणतनन्‍्त्न 
शासन स्थापित किये हैं। दूपरे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (ए़ा०्ग्रवध्यां 
677 एणी 80०0९०७7॥7४८४) है। दक्षिण अमरीका के कई देशों ने इस प्रकार की 
शासन व्यवस्था को अपनाया है। तीसरे, न्यायपालिका की सर्वोपरिता (]०१ंएं&। 
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8४ए797०77909) है । जिन राज्यों में वास्तविक संधीय व्यवस्था है, वहाँ पर इस 
सिद्धान्त को अपनाया गया है । भारत उनमें से प्रमुख है । 

सं० रा० अमरीका अनेक राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। अब तक सं० 
रा० अमरीका के राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा राज्य व स्थानीय स्तरों पर शासन कला 
में बहुत से नवीन प्रयोग हुए हैं । उदाहरण के लिए .सं० रा० अमरीका में सरक़ारी 
विभागों के अतिरिक्त भनेक प्रकार के स्वतन्त्र अभिकरण (7669थावशा 
838थाटां०9), आधिक कार्यों के संचालन के लिए निगम (०0०902४०॥8) जेपते-- 
टेनेसी वेली अथॉरिटो (7'. ५. &.), अन्तर्राज्य वाणिज्य कमीशन (गर्व 846 
(००6 0०गगगांडआं०ा), स्थानीय शासन के क्षेत्र में आयोग योजना 
((०णणांध्श् ० 0५7१) और कौन्सिल मंनेजर योजना (०णालों 'रक्ा48० 
7]97), इत्यादि । | 

डिसॉक के अनुसार सं० रा० अमरीका राजशास्त्र के अध्ययच के लिए एक 
आदशें प्रयोगशाला है। प्रथम, यह एक वृह॒त्‌ और विशाल राष्ट्र है, जिसमें व्यापक 
भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। अमरीकी राष्ट्र 
में प्रायः सभी देशों से आए व्यक्ति सम्मिलित हैं, अमरीकी राष्ट्र के आकार और 
पेचीदगियों के कारण प्रयोग के लिए अनेक अवसर आए हैं। सं रा० अमरीका 
में केवल एक शासनिक प्रयोगशाला नहीं है, वरन्‌ अनेक प्रयोगशालायें हैं। वहां 
पर स्थानीय शासच के बहुत से रूप हैं और राज्य सरकारों के भी विभिन्‍न रूप 
हैं । दूसरे, इसके साथ राजनीतिक विचारधाराओं और व्यवहार का संचित अनुभव 
है। मेडिसन, जेफरसन और हेमिल्टन जैसे राजनीतिज्ञ और विचारक हुए हैं। 
तीसरे, सं० रा० अमरीका शक्तियों के वितरण के अध्ययन के लिए एक अच्छी 
प्रयोगशाला है । अन्त में, सं० रा० अमरीका एक महानु औद्योगिक राष्ट्र होने के 
नाते शासन और व्यापार के बीच सम्बन्धों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा अवसर 
प्रदाव करता है ।* 

पूर्वोक्त्ष कारणों के अतिरिक्त, भारतीय विद्याथियों के लिए सं० रा० 

अमरीका की शासन-पद्धति के अध्ययन के लिए कुछ विशेष कारण ये हैं :-८ 
(अ) सं० रा० अमरीका आकार की दृष्टि से भारत से भी बड़ा है और वहाँ की 
जनसंख्या भी अधिक है। अमरीको राष्ट्र, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 
विभिन्न मूलघंशों, धर्मों, संस्कृत्रियों और देशों के वंशजों से मिलकर बना है। वहाँ 
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अनेक विविधताओं के- होते हुए भी एकता और राष्ट्रीयता की सुरढ़ भावनायें पाई 
जाती हैं; भारत में भी विविधताओं के पीछे.एक मूलभूत एकता है, जो अब पहले की 
भपेक्षा अधिक सुब्ढ़' होनी चाहिए । (आ) सं० रा० अभरीका की शासन-पद्धति से' 
हमने कई बातें ली हैं, जिनमें से , प्रमुख ये है--संघात्मक शासन प्रणाली, न्याय- 
पालिका की सर्वोपरिता का सिद्धान्त, गणतत्त्रीय प्रजात्तन्त्र, उप-राष्ट्रपति का पद॑ 
और राष्ट्रपति की- कुछ शक्तियाँ। (इ) सं० रा० अमरीका के निवासियों का 
भारतीयों की त्तरह प्रजातन्त् और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में विश्वास है, अर्थात्‌ दोनों 
राष्ट्रों के राजतीतिक आद्शों में बहुत समानता है। (ई) सं० रा० अमरीका के 
महान्‌ नेताओं--जार्ज वाशिगटन, अन्नाहम लिकन व फ्रेकलिन रूजवेल्ट से भारतीय 
नेताओं ने.राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रेरणा पाई। 


३. राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमण्डल 


१. राष्ट्रपति का निर्वाचन, आदि 
राष्ट्रपति का पद--सं० रा० अमरीका के शासन में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण, सम्मानित और शक्तिशाली है। वह राज्य और कार्यपालिका दोनों का 
ही अध्यक्ष है। एक दृष्टि से उसके पद में संसद्‌ प्रणाली के अस्तगंत राज्य के 
संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख सरल शब्दों में, ब्रिटेन 
के राजा तथा प्रधान मन्त्री का मेनन है । इसी कारण सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति 
का पद संसार के राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सं० रा० अमरीका 
का राष्ट्रपति एक प्रकार से जनता द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी होता है | यहाँ पर 
हम उसके निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे । राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 
को भली प्रकार समझने के लिए हम उसका विवेचन निम्नलिखित शीषंकों के 
अन्तर्गत करेंगे--- 
संवैधानिक उपबन्ध--संविधान की दूसरी धारा में कहा गया है कि राष्ट्रपति 
और उप-राष्ट्रपति का चुनाव 'निर्वाचक-मण्डल' द्वारा हो । इस मण्डल में प्रत्येक 
राज्य के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सीनेटरों और प्रतिनिधि सदन में 
प्रतिनिधियों के जोड़ के बराबर होती है। मौलिक पद्धति के अनुसार निर्वाचक- 2 
मण्डल के सदस्यों का चुनाव अथवा उनकी छाँट प्रति चार वर्ष बाद प्रत्येक राज्य 
में उस प्रकार से होती थी जैसा कि वहाँ की विधायिका निर्देश देती थी | ये 
निर्वाचक अपने-अपने राज्यों में काँग्रेस द्वारा नियत समय पर एकत्रित होते थे और 
गुप्त मत-पत्न द्वारा दो व्यक्तियों के लिए मतदान करते थे। ये मत-पत्न बाद में 
काँग्रेस के पास भेजे जाते थे और उनकी गिनती दोनों सदनों के समक्ष की जाती 
थी । जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते थे वह राष्ट्रपति घोषित होता 
था और जिसको उससे कम मत मिलते थे वह उपन-राष्ट्रपति घोषित होता था, 
परन्तु दोनों के लिए यह शर्ते थी कि उनके मत आधे से अधिक हों । यदि क्रिसी 
भी उम्मीदवार को वहुमत मिलता था तो प्रतिनिधि सदन सबसे अधिक मत पाने 
वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुन सकता था, परन्तु ऐसा करते 
समय प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का केवल एक सामूहिक मत होता था । 
मौलिक पद्धति में राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामजदगी 
के विषय में कोई उल्लेख नहीं था, किन्तु वर्तमान पद्धति में नामजदगी का 
महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, यह दलीय पद्धति के विकास का परिणाम है । - 
सन्‌ १८४५ के एक राष्ट्रोय कानून के अनुसार तो यह आवश्यक है कि उनका चुनाव 
नवम्बर मास के प्रथम सोमवार के वाद आने वाले मंगलवार को हो (अर्थात्‌ उम्त 
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वर्ष जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है), परन्तु जहाँ तक उनकी छाँट के ढंग का 
प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रव्यापी नियम नहीं बना है, क्योंकि यह अधिकार 
प्रत्येक राज्य की विधायिका को प्राप्त है। सन्‌ १७४२ में निर्वाचकों का द राज्यों 
में विधायिकाओं द्वारा चुनाव हुआ और केवल ४ राज्यों में जनता द्वारा। परन्तु 
एक के बाद दूसरे राज्य में इनका चुनाव लोकप्रिय आधार पर होने लगा । अब 
सभी राज्यों में निर्वाचकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। जनता निर्वाचकों का 
चुनाव करते समय दलों के प्रतिनिधियों को मत देती है मौर दलीय आधार पर चुने 
गए निर्वाचक अपना मत दल के आदेशानुसार देते हैं। कहने का तात्पय यह है कि 
यद्यपि अब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ५३४५ निर्वाचकों द्वारा होता 
है, किन्तु भव वह वास्तव में जनता द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका का अध्यक्ष 
(76४छांडलॉधाए %८०पाए८) है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की वतंमान पद्धति के दो 
मुख्य स्टेज हैं--प्रथम, नामजद किया जाना और दूसरा, निर्वाचकों का चुनाव तथा 
निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव । 

राष्ट्रपति (व उप-राष्ट्रपति) की नामजदगी--इन महत्वपूर्ण पदों के लिए अपने- 
अपने उम्मीदवारों की नामजदगी दोनों प्रमुख दल राष्ट्रीय सम्मेलनों में करते हैं । 
सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जिसके लिए दलों ने आवश्यक 
नियम बनाए हुए हैं। आरम्भ में इन प्रतिनिधियों का चुनाव विभिन्न प्रकार से 
होता था--आम सभाओं, कॉकस, जिला व सम्मेलनों द्वारा। आगे चलकर 
'रिपब्लिकन दल ने इनका चुनाव राष्ट्रीय सम्मेलन में करने की प्रथा डाली और 
डेमोक्रेटिक दल राज्य सम्मेलनों अथवा समितियों द्वारा इनके चुनाव के पक्ष में रहा, 
किन्तु सन्‌ १६०० के बाद बहुत से राज्यों ने राज्य व स्थानीय अधिकारियों के 
चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्राइमरी (०० एगंग्रश/) की पद्धति अपनाई और आगे 
चलकर इसी पद्धति को अधिकतर राज्यों ने राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधियों 
के चुनाव के लिए अपनाया, परन्तु सन्‌ १८१६ के वाद शेप राज्यों ने इस पद्धति 
को पसन्द नहीं किया । अतएवं अब कुछ राज्यों में प्रतिनिधियों का चुनाव प्राइमरी 
द्वारा होता है और अन्य में क्षेत्रीय अथवा राज्य सम्मेलनों द्वारा । 

राष्ट्रीय सम्सेलन--सिवाय इसके कि राज्य के कानून सम्मेलन के लिए 
प्रतिनिधियों की निर्वाचन पद्धति को विनियमित करते हैं, प्रत्येक दल यह निर्धारित 
करता है कि सम्मेलन की रचना किस प्रकार होगी। सम्मेलन में दल के नेता, 
पदाधिकारी, व्यापारी, वकील, पत्रकार, राज्यों के गवनंर, वर्तमान तथा भूतकालीन 
सीनेटर, प्रतिनिधि सदन के सदस्य आदि भाग लेते हैं । सम्मेलन किसी बड़े नगर के 
घड़े हाल में होता है, जिसे खूब सजाया जाता है। सम्मेलन की कायंवाही का 
झारम्भ ४ वर्ष पूर्व हुए सम्मेलन के नियमानुप्तार आरम्भ होता है और सम्मेलन 
४ मुख्य समितियाँ नियुक्त करता है--(१) प्रमाणीकरण, (२) स्थायी संगठन, 
(३) नियम और कार्यक्रम, नौर (४) प्रस्ताव अबवा प्लेटफार्म | ये समितियाँ अपनी 
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रिपोर्ट देती हैं और उन्हें सम्मेलन के सामने पेश किया जाता है। भत्त में 
उम्मीदवारों के नाम घोषित होते हैं। दोनों ही 'दलों के सम्मेलनों में राष्ट्रपति व 
उपनराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की नामजदगी की प्रणाली प्रायः एक समान है। 

सतदान प्रक्तिया और सतगणना---जिस वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, 
नवम्बर मास के प्रथम सोमवार के बाद वाले मंगलवार को संयुक्त राज्य अमरीका 
के लगभग ६ करोड़ मतदाता केन्द्रों पर राष्ट्रपति निर्वाचकों को चुनने के लिए जाते 
हैं। घुनाव से पूर्व प्रत्येक दल प्रत्येक राज्य के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की 
सूची निकाल देता है। २७ राज्यों में तो मत-पत्नों पर उम्मीदवारों के नाम भी नहीं 
दिए जाते; उनके स्थान पर मत-पत्नों पर केवल दलों के राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति 
पद के उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते हैं, इसे ही “राष्ट्रपति लघु मत-पत्र' कहते 
हैं। निर्वाचकों के चुनाव के बाद ही यह कहा जा सकता है कि किस दल ः 
उम्मीदवार राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति बनेंगे; किन्तु दोनों उच्च पदाधिकारियों ६ 
चुनाव हेतु निर्वाचकगण संघीय कानून के अन्तर्गत दिसम्बर मास के किसी नियः 
दिन अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में इक होते हैं और मतदान करते हैं 
निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों द्वारा डाले गए मतों का परिणाम सरकारी रूप से तः 
तक मान्य नहीं होता जब तक कि नई काँग्रेस जनवरी में एकत्रित हो, क्योंकि मत 
पत्नों की गिनती काँग्रेस के दोनों सदनों के सामने होती है । 

निर्वाचन प्रक्तिया में दोष---निर्वाचक अपने-अपने दल के उम्मीदवारों को मर 
देते हैं । पद्धति में ऐसा सम्भव है कि विजयी उम्मीदवार को मिले निर्वाचकों के मत् 
दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में जनता द्वारा डाले गए कुल मतों से कम हों । वतंमार 
निर्वाचन पद्धति का गम्भीर दोष वह है कि किसी राज्य में जिस उम्मीदवार के 
जनता के मतों की सबसे अधिक संख्या प्राप्त होतो है उस राज्य के सभी निर्वाचको 
के मत उसी उम्मीदवार को मिलते हैं । अतः यह सम्भव है कि जीते हुए उम्मीदवार 
को जनता के मतों की अल्पसंख्या प्राप्त हुई हो, किन्तु उसे निर्वाचकों के मतों का 
बहुमत मिल जाए । यह बात निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सरलता से समझ में भा 
जाएगी । मान लो कि दो उम्मीदवार “अ' और 'व' को दो राज्यों में मिम्नलिखित 
मत प्राप्त हुए--- 








जनता के मत निर्वाचकों के मत 
ञ चः ्ञं 2 
न्यूयाक ३१,००,००० ३०,००,००० ४५ ० 
पेंसिलवेनिया म,००,००० ३४,००,००० डे ३२ 





कल ८ 
कु ४०,००,०००  ६४,००,००० है. ३२ 
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वर्तमान नियम के अन्तर्गत ञ को स्यूयार्क के और व को पेंसिलवेनिया के सभी 
निर्वाचक मत प्राप्त होते हैं । संक्षेप में, गत निर्वाचकों के रिकार्ड से पता लगता है 
कि निर्वाचकों के मतों का जनता की छांट से बहुत ही अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है । उदा- 
हरण के लिए सन्‌ १६५६ के चुनाव को लीजिए, जिससे स्पष्ट होगा कि जनता के 
मतों और निर्वाचकों के मत में कितना अन्तर है--- 





उम्मीदवार मिर्वाचकों के सत प्रतिशत जनता का मत प्रतिशत 


आइजनहावर ध्गाण ८६*१ ३,५५,०२,२३६. श७एर 
स्टीवेन्सन ७३ १३०७ - २,६०,२८,८८७ चर 
जोन्स है| ०२ कट तिल 





संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जो निर्वाचकों को जनता के मत के 
अनुसार मत देने पर वाध्य करे | इस पद्धति का दूसरा दोष यह है कि यदि किसी 
उम्मीदवार को निर्वाचकों के कुल मतों का बहुमत नहीं मिलता तो उसका चुनाव 
प्रतिनिधि सदन को करना होता है । संविधान में यह प्राविधान है कि यदि राष्ट्रपति 
पद के किसी उम्मीदवार को निर्वाचक-मण्डल का बहुमत प्राप्त हो तो सदन सबसे 
अधिक मत पाने वाले ३ उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति पद के लिए चुनेगा । 
ऐसा करते समय सदन में राज्य-वार मतदान होता है भौर वहुमत से विजेता का 
निर्णय किया जाता है। सन्‌ १८०० में सदन को ऐसा निर्वाचन करने का अवसर 
मिला था, जबकि टॉमस जैफरसन और उसके प्रतिदवन्द्दी के बीच सदन को छाँट 
करनी पड़ी थी । ऐसे ही यदि उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वहुमत प्राप्त 
न हो तो १२वें संशोधन के अनुसार सीनेट सबसे अधिक मत पाने वाले दो उम्मीद- 
वारों में से किसी एक को उप-राष्ट्रपति चुनती है। इसके लिए सीनेट के कुल 
सदस्यों का बहुमत आवश्यक है । 

राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अहंतायें--उम्मीदवार को ये शर्तें 
पूरी करनी आवश्यक हैं*( ) उसकी आयु कम से कम ३४ वर्ष हो; (२) वह 
संयुक्त राज्य अमरीका में कम से कम १४ वर्ष का निवासी रहा हो; और (३) वह 
संयुक्त राज्य अमरीका का जन्मजात नागरिक हो अर्थात्‌ देशीकरण द्वारा नागरिकता 
प्राप्त नागरिक राष्ट्रपति पद नहीं पा सकता । चूंकि उप-राष्ट्रपति को कभी भी 
राष्ट्रपति पद सम्हालना पड़ सकता है, अतएवं उसमें भी ये अहंताएं होनी 
आवश्यक हैं । 

पद फी अवधि--स्नंविधान द्वारा पद की अवधि ४ वर्ष नियत है, जिसमें कोई 
कमी या वृद्धि नहीं हो सकती । बहुत समय तक यह प्रथा चली कि कोई व्यक्ति 
दो अवधियों तक राष्ट्रपति रहने के वाद तीसरी अवधि के लिए नहीं खड़ा होता था, 
किन्तु राष्ट्रपति रूजवेल्ड ने इस प्रथा को तोड़ा और वह तीन बार राष्ट्रपति चुना 
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गया । उसके बाद संविधान के १२वें संशोधन से यह प्रतिबन्ध लग गया है कि कोई 
प्यक्ति दो अवधि के वाद तीसरी अवधि के लिए खड़ा नहीं हो सकता । 

पद धारण फरने की तिथि और पद की शपथ--सन्‌ १४३३ से पूर्व तक, जिस 
वर्ष कि २०वाँ संशोधन पास हुआ, नया राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार ४ माचे 
से सम्भालता था अर्थात्‌ दिसम्बर में चुनाव हो जाने के लगभग ३ माह बाद। 
इस बीच के काल में पद से निवृत्त हो जाने वाले राष्ट्रपति की स्थिति कुछ अजीब 
सी रहती थी और वह कोई महत्वपूर्ण कायं न कर पाता था। अब २०वें संशोधन 
के अनुसार नव-निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ३० जनवरी से ग्रहण करता है । 
येदि इस बीच में राष्ट्रपति पद असामयिक भृत्यु के कारण रिक्त हो जाए तो 
उंप-राष्ट्रपति उसका पद सम्भाल लेगा । यदि २० जनवरी तक राष्ट्रपति व उप- 
राष्ट्रपति के चुनाव पूर्ण न हुए हों तो ऐसी स्थिति में काँग्रेस कानून द्वारा उचित 
व्यवस्था कर सकती है । पद ग्रहण के अवसर पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष यह शपथ लेनी होती है--“मैं गम्भी रतापृर्वक 
शपथ लेता हूं या घोषणा करता हूँ कि मैं सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति का कार्य 
ईमानदारी मे करूगा और अपनी पूरी सामथ्य से सं० रा० अमरीका के संविधान 
का पालन और रक्षण करूँगा ।” इस अवसर पर बड़ा शानदार समारोह होता है 
और देश-विदेश के हजारों व्यक्ति दर्शक के रूप में भाग लेते हैं। इस अवसर पर 
राष्ट्रपति एक छोटा सा भाषण भी देता है, जिसमें वह अपनी नीति की घोषणा 
करता है । 

राष्ट्रपति का वेतन, आदि-राष्ट्रपति को वेतन तथा अन्य भत्ते मिलते हैं ।' 
उसके निवास के लिए भव्य सरकारी निवास गृह (५प्वा/6 पछ्लू००४०) है, जो सं० 
रा० की राजधानी वाशिगटन में स्थित है। राष्ट्रपति को मोटदरकारों, फर्नीचर, 
कर्मचारी तथा यात्रा, आदि के लिए विशेष भत्ते मिलते हैं, जो लगभग ३-४ लाख 
डॉलर के होते हैं। सन्‌ १७८३ के कानून द्वारा राष्ट्रपति को २५ हजार डॉलर 
प्रतिवर्ष वेतव मिलता था; परल्तु उसके वेतन में कई वार वृद्धि हुई है। अब सब 
१७४४ के कानून से उसका वाधिक वेतन एक लाख डॉलर है। राष्ट्रपति के बारे में 
फिर भी कहा जाता है कि उसे अपने महान्‌ पद की मर्यादा निभाने के लिए वेतन 
ओर भत्तों से भी अधिक व्यय करना पड़ जाता है। फलत: कोई राष्ट्रपति पद-ग्रहग 
के समय जितना सम्पन्न होता है, उससे कुछ निर्धन होकर ही वह पद से निवृत्त 
होकर बाहर आता है। 

उप-राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकारी--उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन 
का वर्णव तो ऊपर हो गया है। संविधान के अनुसार यह सीनेट का सभापति रहता 
है, यद्यपि वह सीनेट का सदस्य नहीं होता । इसी कारण उसे किसी विधेयक पर 
क्रैवल दोनों पक्ष में सम-मत जाने पर ही अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है | 
उसे सदन की समितियाँ नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं है; संक्षेप में, उसके 
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अधिकार और ककत्तंव्य तो साधारण सभापति जैसे हैं । इसी कारण थियोडोर रुजवेल्ट 
ने एक वार कहा था कि उप-राष्ट्रपति का पद ऐसा है जिसके कार्य अनोखे हैं अथवा 
हैं ही नहीं । इसी कारण उप-राप्ट्रपति पद पर कुछ अपवादों को छोड़कर महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों ने आना पसन्द नहीं किया। राणष्ट्रपति का नैत्यक्र कार्य तो सीनेट की 
बैठकों में सभापतित्व करता ही रहा है। परन्तु कभी-कभी राष्ट्रपतियों ने उप- 
राष्ट्रपतियों को घरेलू अथवा विदेशी मामलों के क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियाँ सौपीं । 
राष्ट्रपति आइजनहावर के काल में उप-राष्ट्रपति निक्सन ने केविनेट की बंठकों का 
सभापतित्व किया । कुछ लेखकों का मत है कि आज के युग में जबकि राष्ट्रपति पर 
कार्यों का भार बहुत वढ़ गया है, यह अच्छा रहे कि राष्ट्रपति अपने कुछ कार्य, 
विशेषकर शिष्टाचारिक ((८7॥079]) उपराष्ट्रपति को सौंप दे । 

संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति त्याय-पत्र दे दे या उम्र हटा दिया 
जाय या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका .कार्य-भार उपराष्ट्रपति सम्मालेगा ओर 
राष्ट्रपति की शेप अवधि के लिए उप-राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। ४ यर्ष 
की नियत अवधि के पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्बाचन नहीं होता । काँग्रेस ने सन्‌ 
१८८६ में राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कानून बनाया, शिमके 
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२. राष्ट्रपति की शक्तियाँ--कार्यपालिका के क्षेत्र में 

सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति के तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं --(१) वह राजनीतिक 
नेता--दल का नेता, काँग्रेस का नेता तथा देश का नेता, होता है; (२) वह राष्ट्र 
का एक प्रमुख अथवा राज्य का अध्यक्ष तथा अमरीकी राष्ट्र की एकता का प्रतीक 
है। और (३) संघीय शासन के क्षेत्ञ में वह मुख्य कायंपाल (09 %००प॥४९८) 
तथा प्रशासक होता है । उसके कर्तव्यों के कानूनी दृष्टि से, दो प्रमुख स्रोत हैं-- 
सर्वधानिक तथा संविधान के अतिरिक्त । प्रथम श्रेणी में उसके मुख्य कत्तंव्य 
राज्य के प्रमुख, मुख्य कार्यपाल, मुख्य प्रशासक, वैदेशिक मामलों के क्षेत्र में 
प्रमुख सेनापति तथा वजट व अन्य कानूनों के निर्माण में आरम्भकर्त्ता के रूप में । 
दूसरी श्रेणी में ये कत्तंव्य सम्मिलित किये जा सकते हैं--वह दल का नेता तथा 
राष्ट्रीय नेता होता है। उसके कत्तंव्य चाहे कितने ही व्यापक हैं और अन्य क्षेत्रों 
में अति महत्वपूर्ण भी हैं, किन्तु संविधान की दृष्टि से वह प्रधानतः मुख्य कार्यपाल 
ही है ।' यहां हम राष्ट्रपति के राज्य के प्रमुख, मुख्य कार्यपाल, सेनापति तथा 
प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कार्यों और उसकी शक्तियों का संक्षिप्त 
विवेचन करेगे । 


राज्य का प्रमुख--सं० रा० अमरीका में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यह 
देशवासियों और शेष संसार के लिए सं> रा० अमरीका के शासन की शक्तियों व 
शान का प्रतीक है । राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को 
अनेक समारोह में भाग लेना होता है । राष्ट्रपति से आशा की जाती है कि वह 
अनेक सामाजिक अवसरों पर उपस्थित रहे और अनेक प्रकार के समारोहों, प्रदर्शनों, 
आदि का उद्घाटन करे । इन कार्यों के करने तथा जनता को मिलने का अवसर 
देने में उसका बहुत सा समय व्यतीत होता है, परन्तु इनसे उसे अपने कठिन और 
दायित्वपूर्ण कार्यों से कुछ मनोरंजन के अवसर मिल जाते हैं । ग्रेंट ब्रिटेन में इस 
प्रकार के कार्यों का भार राज-परिवार के सदस्यों तथा प्रधानमन्त्री के सहयोगियों 
में बट जाता है, अर्थात्‌ सबका सब भार भ्रधानमन्त्री को सहन नहीं करना पड़ता । 
सुख्य कायं पाल होने के नाते राष्ट्रपति के कार्यों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 
निम्नलिखित शीषंकों के अन्तर्गत रख सकते हैं-- 


कानूनों का परिपालन--संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक 
है कि वह यह देखे कि कानूनों का ठीक से पालन होता है। कानून बनाने का कार्य 
काँग्रेस का है और कानूनों के अन्तर्गत सन्धियाँ भी आती हैं। यदि आवश्यकता 


. 'ए7९एश' ९8४७ 6 739 98--2006 शात ९०-छ०णरढत की ॥6४598600, 0209 
[९४१९०, 8०७४३) टए४0वंग 0 ग्रब008] 79067९508---06. एाल्ञ्ंतल्या ३5 ग50 ० 
2 6 €ांएरी ०४९०ए०ए९,? 

--9&6 ब्ाबे हब), परव०वएणा०णा 60 3प्रध्याएगा 00ए६70प्रथा।, 9. 246. 


राष्ट्रपति और उसका मन्त्रिमण्डल [ ४३ 


पड़े तो राष्ट्रपति कानूनों व सन्धियों के उचित पालन के लिए सैनिक शक्ति का 
भी प्रयोग कर सकता हैं। इस काये में उसे एटॉर्नी-जनरल से विशेष सहायता 
मिलती है । राष्ट्रपति इस अधिकारी को कानूनों का उचित पालन न करने पर 
किसी व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध न्यायिक कायंवाही करने का भी आदेश दे 
सकता है । 
नियुक्ति और पदच्युति की शक्तियाँ--संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति 
सम्बन्धी शक्तियाँ दो प्रकार की हैं--(१) वे नियुक्तियाँ जो राष्ट्रपति द्वारा सीनेट 
की सहमति से की जाती हैं, और (२) वे नियुक्तियाँ जो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता 
है । राष्ट्रपति की केविनेट के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत, 
संघीय सरकार के अन्य अनेक उच्च अधिकारियों की नियुक्तियाँ प्रथम श्रेणी में 
भाती हैं। इनसे नीचे के स्तरों पर अन्य अधिकारियों की नियुक्तियाँ,. जिनके लिए 
उसे कांग्रेस ने अधिकार दिया हो, राष्ट्रपति स्वयं करता है। साधारणतया नीचे की 
श्रेणियों के अधिकारियों की नियुक्तियाँ विभागीय अध्यक्ष व न्यायालयों द्वारा की 
जाती हैं। अब संघीय सरकार की स्थायी सेवाओं में भरती करने का दायित्व 
सेवा आयोग पर है । उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नाम राष्ट्रपति छाँटता 
है और उन पर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त किया जाता है। प्रथानुसार केबिनेट के 
सदस्यों के लिए सीनेट राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार कर लेती है। 
उन्तका अनुस्मर्थन न होना साधारण नियम नहीं अपवाद है । परन्तु राजदूतों, आदि 
के लिए जिन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति करता है, सीनेट उनमें से बहुत सों को 
अस्वीकार कर देती है । इस प्रकार सीनेट द्वारा अनुसमर्थन राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ 
सम्बन्धी शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा है । 
राष्ट्रपति ह्वरा विभिन्न राज्यों में अनेक संघीय अधिकारियों की नियुक्ति की 
जाती.है | इनके सम्बन्ध में एक प्रथा यह पड़ गई है कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति 
के लिए नाम तय करने से पूर्व उस राज्य से निर्वाचित अपने दल के सीनेटरों से 
परामर्श कर लेता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो सीनेटर अपने साथियों 
से उन नामों को अस्वीकार करने के लिए कह सकते हैं । प्रथानुसार एक दूसरे का 
ध्यान रखते हुए सीनेट राष्ट्रपति द्वारा पेश किए गए नामों को अस्वीकार कर देती 
है । इसके अतिरिक्त जिन सीनेटरों से परामर्श नहीं लिया जाता वे अन्य उच्च 
अधिकारियों के लिए पेश किए गए नामों का भी विरोध कर सकते हैं | परन्तु जिस 
राज्य में संघीय अधिकारी नियुक्त होते हैं यदि उसके सीनेटर राष्ट्रपति के दल के 
नहीं होते तो राष्ट्रपति राज्य के दलीय संगठन के सभापति से ऐसा परामर्श करता- 
है । राष्ट्रपति की अब बहुत से संबीय अधिकारियों को उनके पद से हटाने की 
शक्ति भी धाप्त है। किन्तु तीन श्रेणियों के अधिकारियों को वह पदच्चुत नहीं कर 
सकता--प्रधथम, संघीय न्यायालयों के न्यायाधीश जिन्हें केवल महाभियोग की 
कार्यवाही द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है; दूसरे, काँग्रेस द्वारा स्थापित वोर्डो 
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के सदस्य, जिन्हें केवल काँग्रेस हवारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही उनके पदों से 
हटाया जा सकता है; और तीसरे, वे अधिकारी तथा कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 
सिविल सर्विस नियमों के अधीन की जाती है । 


क्षमादान, आदि की शक्तियाँ--राष्ट्रपति को क्षमादान, दण्ड दिए जाने को 
स्थगित रखने और अनेक अपराधियों को सामान्य क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं । 
क्षमादान आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है भर्थात्‌ इसके साथ शर्तें लगाई जा सकती 
हैं या यह बिना शर्त होता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर एक सीमा यह है 
कि वह महाभिंयोग की कार्येवाही द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमादान नहीं कर 
सकता ।' क्षमादान के साथ राष्ट्रपति को दण्ड दिए जाने को स्थगित करने 
(7८०7०४७) तथा सामान्य क्षमादान की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इन सभी शक्तियों 
का प्रयोग राष्ट्रपति न्याय विभाग की सिफारिशों के आधार पर कर सकता है । 

प्रशासन का निदेशन (जा०णांणा णी 80ायांगरंड।०007)--अब राष्ट्रपति 
कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते प्रशासन का भी अध्यक्ष अथवा प्रमुख 
संचालक है । प्रशासन के सभी विभागों के ऊपर उसे देख-रेख व निदेशन के 
अधिकार प्राप्त हैं। इन उद्देश्यों की पूति के लिए वह आदेश व निदेश जारी करता 
है और विनियम और नियम भी बचाता है 

सेनापति अथवा सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख--संविधान के अनुसार राष्ट्रपत्ति 
सेना, नाविक सेना और विभिन्न राज्यों के सैनिक संगठनों (7४09 ० ४0० 
8९ए९/४। 5(४(८5) का, जबकि उन्हें सं० रा० अमरीका की ,सेवा के लिए बुलाया 
जाए, सेनापति है। इस प्रावधान के अनुसार सेना पर सर्वोच्च नागरिक अधिकारी 
का नियन्त्रण है और राष्ट्रपति को सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त हैं। परन्तु इस क्षेत्र 
में उसकी शक्तियों पर कांग्रेस द्वारा सीमा लगी है। केवल कांग्रेष्त ही युद्ध की 
घोषणा कर सकती है और वही सेनाओं के लिए आवश्यक धन स्वीकार करती है। 
युद्ध काल में देश की सुरक्षा व प्रतिरक्षा का अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही 
है । गत विश्व-युद्धों के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों में विशेष रूप से वद्धि हुई 
चूंकि वर्तमान काल में कभी भी युद्ध का खतरा पेदा हो सकता है, अतएव सशस्त्र 
सेनाओं को हर समय तैयारी की स्थिति में रखा जाता है। 

भुख्य सेनापति के रूप में राष्ट्रपति को युद्ध के संचालन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
निर्णय करने होते हैं ।॥ सन्‌ १४४१ में जब जापान ने पल हारबर पर आक्रमण 


4, जब राष्ट्रपति विक्तन ने वाटरग्रेट काण्ड के कारण त्यागपत्न दे दिया तो उपके विरुद्ध 
(सितम्बर १६७४) न्यायालयों में कुछ फोजदारी मुकदमे दायर थे और कांग्रेस सदस्यों 
के सामने उस पर महाभियोग (ए7ए०३लाग्रध्यए) चलाने का प्रस्ताव भी था, उस समय 
राष्ट्रपति फोर्ड ने अपने पूर्वंगामी राष्ट्रपति निवसन को पूर्ण क्षमा (405006 एथ्वात०7) 
प्रदान की । 
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किया तो राष्ट्रपति ने उसके विरुद्ध सेनाओं के प्रयोग का आदेश दिया, ऐसे ही 
कोरिया के युद्ध के सम्बन्ध में हुआ । कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस द्वारा 
युद्ध की घोषणा किए जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति ऐसी सँनिक कायंवाही आरम्भ 
कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध की घोषणा करने के अतिरिक्त कोई और 
विकल्प ही न रहे । आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति देश में भी सैनिक कानून 
लागू कर सकता है और आन्तरिक अव्यवस्था, आदि को दवाने के लिए सेना के 
प्रयोग के लिए आदेश दे सकता है। युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियों में 
बहुत वृद्धि हो जाती है, परन्तु फिर भी उसे तानाशाह नहीं कह सकते, यद्यपि वह 
एक ऐसा अधिकारी बन जाता है जिसकी शक्तियाँ बहुत विस्तृत और अपारिभाषित 
हो जाती हैं । 

अन्त में, वंदेशिक मामलों का संचालन--शासन व राज्य का अध्यक्ष होने के 
नाते सं० रा० अमरीका के विदेशों से सम्बन्धों के संचालन का उत्तरदायित्व उम्ती 
पर है । इस कार्य को वह राज्य-विभाग ([06एब्वध्राल्मा णी 346) तया उप्तके 
अध्यक्ष (5९८८५ ० 89०), सहायक सेक्रेटरियों की सहायता से चलाता है । 
राष्ट्रपति के कूटवीतिक कर्तव्यों में ये मुख्य हैँ--विदेशों में राजयूत भेजना और 
विदेशी राजदूतों के प्रमाण-पत्नों को स्वीकार करना; विदेशों से सन्धियों के सम्बन्ध 
में वार्ता चलाना; नए शासनों अथवा राज्यों को मान्यता प्रदान करना; अमरीकी 
हिंतों की रक्षा करना तथा अमरीकी व्यापार को प्रोत्साहन देना । सं5 रा० अमरीका 
के शासन में वही एक अधिकारी है जो विदेशी सरकारों से सरकारी पत्र-व्यवद्वार 


कर सकता है । 

विदेशों से सन्धियाँ करने में निग्नलिखित तीन पग अन्तर्गस्त हैं : (१) गन्धि 
के लिए वार्ता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह कार्य दोनों देशों के प्रतिनिधि 
आपसी वार्ता से करते हैं। (२) सन्धि की शर्तें तय हो जाने पर सन्धि सम्पृध्दि 
के लिए सीनेट में रकखी जाती है। सन्धि पर सीनेट की स्वीकृति २/३ के बहुमत से 
प्राप्त की जानी आवश्यक है । अतः राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारी वार्ता के 
दौरान सीनेट से आवश्यक परामर्श करते हैं । (३) सन्धि की सम्पुष्दि हो जाने पद 
उसे लागू किया जाता है । सन्धियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य देगों से कुछ काया 
समझौते (०६८८ए।९९७ 827९९77९॥5) कर लेता है जो एक प्रकार से सन्ध्रिह्य सा 


ही का करते हैं और जिनका लाभ यह है कि उन पर सीलेठ की स्वीहति ता 


आवश्यक नहा । 
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वर्तमान काल में शीत युद्ध (2000 फ०7) भौर कर युद्धों के कारंण कांग्रेस 
द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने की शक्ति वस्तुत: राष्ट्रपति के हाथों में आ गई 
थी। कांग्रेस ने ही उसे यह शक्ति भी दे दी कि वही यह तय करे कि अणु शस्त्रों 
का प्रयोग कब किया जाए। सच १६६४ में कांग्रेस ने वियतनाम में चल रहे युद्ध 
के बारे में उसे प्रायः सभी प्रकार के निर्णय करने की शक्ति प्रदान कर दी | परन्तु 
सन्‌ १८६६८ सें सीनेट ने एक प्रस्ताव पास क्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को 
सन्‌ १६६४ में अदान की गई शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता था। फिर भी 
सन्‌ १८७० में राष्ट्रपति निक्सन ने कम्बोडिया में सैनिक दस्ते भेजकर ऐसा निर्णय 
किया जिसे कांग्रेस को मानना ही*पड़ा । कम्बोडिया और लाओस में राष्ट्रपति निवसच 
ने अपने देश को बिता कांग्रेस की स्वीकृति के युद्ध में अन्तग्रेस्‍्त कर दिया। उसके 
कारण राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संघर्ष हो गया और कांग्रेस ने अपनी धन 
स्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति को विवश किया कि वह हिन्द- 
चीन में १५ अगस्त सन्‌ १४७३ तक युद्ध में भाग लेना बन्द करने का आदेश जारी 
करे । इसका परिणाम यह निकला कि काँग्रेस को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति 
पुनः प्राप्त हो गई । 

ऐसे ही जब राष्ट्रपति निक्सन के प्रशासन ने 'कार्यपालिका समझोते' (०७६९८०एए8 
ध९8/०७॥००) के तरीके का प्रयोग पुतंगाल को ४३१४ करोड़ डॉलर ऋण और 
सहायता के रूप में अजोर्स द्वीपों (82005 788705) पर सैनिक घड्डा बनाने के 
बदले में देने हेतु समझौता किया तो सीनेट ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया कि 
राष्ट्रपति पुतंगाल के साथ कोई समझोता तब तक न करे जब तक कि उस उद्देश्य 
की पृत्ति के लिए राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श और सहमति के लिए सन्धि प्रस्तुत व 
करे। यह प्रस्ताव मार्च सन्‌ १5७२ सें पास किया गया। इसके द्वारा भी कांग्रेस 
शक्ति पर बल दिया गया । 


३. राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में 


शक्ति पृथक्‍करण सिद्धान्त के अन्तर्गत यह कहना कि मुख्य कार्यपालिका की 
विधायी शक्तियाँ होती हैं, कुछ आश्चयंजनक लगता है; परन्तु संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्न में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ मिली हैं । इन शक्तियों का 
संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तग्रंव किया जायेगा--- 

कांग्रेस को अहृत तथा स्थग्रित करने के. सम्बन्ध सें--संविधान द्वारा ही कांग्रेस 
के सत्न की तिथि नियत की गई है, अतः राष्ट्रपति उसका नियमित सभ्र तो बुला 
नहीं सकता, परन्तु उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस को विशेष सत्न के लिए जाहूत 
कर सकता है। इस उद्घोषणा में राष्ट्रपति सक्न के प्रयोजन और उन विषयों का 
भी उल्लेख करता है, जिन पर कांग्रेस को विशेष सत्न में विचार करना हो, परन्तु 
सत्न होने पर कांग्रेस उसके अतिरिक्त अन्य किसी मामले पर भी विचार कर सकती 
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है । राष्ट्रपति को कांग्रेस के सत्न को केवल उसी दशा में स्थगित करने का अधिकार 
है, जबकि दोनों सदनों की सहमति से इस विषय में निर्णय न हो सके । 


विधायी प्रस्तावों की सिफारिश करने की शक्ति--संविधान में यह उपवन्ध 
है कि राष्ट्रपति समय-समय पर कांग्रेस को सं० रा० अमरीका की स्थिति के विषय 
में सूचित करता रहे और उसके द्वारा विचार के लिए ऐसे विधायी प्रस्तावों की 
“सिफारिश करता रहे जिन्हें वह आवश्यक और उपयोगी समझे । इसी आधार पर 
राष्ट्रपति कांग्रेस को सन्देश भेजता है और उनके द्वारा वह कांग्रेस को संघ की 
'स्थिति के विषय में सूचना देता रहता है। इस प्रकार के सन्देश वह प्रतिवर्ष 
कांग्रेस का सत्र प्रारम्भ होने पर भेजता है, जिनमें वह देश की स्थिति, उसके 
सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और उनके निराकरण के लिए अपने सुझाव, 
आदि देता है। इन वाधिक सन्देशों के अतिरिक्त सत्र के दौरान भी वह समय-समय 
पर अन्य सन्देश भेजता है । इन सन्देशों में वह विधायी प्रस्ताव सुझाता है और 


इन सुझावों का कांग्रेस मान करती है। प्रति वर्ष कांग्रेस उसके प्रस्तावों के आधार 
पर अनेक कानून बनाती है। 


प्रतिषेध की शक्ति--संविधान में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक विधेयक जिसे 
प्रतिनिधि सदन और सीनेट ने पास कर दिया हो, राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया 
जायेगा। राष्ट्रपति को विधेयकों के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रतिषेध (४०४०) 
शक्ति प्राप्त है। प्रथम, जबकि कांग्रेस का सत्न चल रहा हो, वह विधेयक प्रस्तुत 
किए जाने के १० दिन. के भीतर (रविवार को छोड़कर) उसे उचित समझे तो 
अपने सुझाव अथवा आश्षेपों सहित उसे सदन के पास लौटा सकता है, जिसमें वह 
आरम्भ हुआ हो । इस प्रकार से लौटाया गया विधेयक कानून बन जाता है, यदि 
कांग्रेस के दोनों सदन उसे दूसरी बार २/३ के वहुमत से पास कर दें। इस प्रकार 
उसकी यह प्रतिषेध शक्ति अन्तिम नहीं होती । यदि इस प्रकार से आये हुए विधेयक 
को राष्ट्रपति १० दिन के भीतर नहीं लौटाता तो वह उसके हस्ताक्षर बिना भी 
कानून वन जायेगा । दूसरी, जव कांग्रेस द्वारा पास किए गए विधेयक राष्ट्रपति के 
पास भेजे जायें और उसके १० दिन के भीतर ही कांग्रेस का सत्न स्थगित हो जाए, 
तो इन विधेयकों में से राष्ट्रपति जिन पर .हस्ताक्षर न करे वे कानून नहीं बन 
सकते । इसे 'पाकिट विटो” कहते हैं, जो एक प्रकार से पूर्ण होती है अर्थात्‌ उन पर 
कांग्रेस को फिर से विचार करने का अवसर नहीं मिल पाता । 

इस प्रकार सन्देशों में सुझाव देकर राष्ट्रपति विधि-निर्माण में पहल करता है 
और अन्त में भी विधेयक्र कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए 
भाते हैं। आजकल राष्ट्रपति ही अधिकतर विधेयकों के लिए कांग्रेस को सुझाव देता 
है । इसलिए बहुत से लेखक उसे मुख्य कार्यपालिका होने के साथ-साथ मुख्य विधायक 
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(णाथा ]6४880०07) भी कहते हैं।! यदि राष्ट्रपति किन्‍्हीं विधेयकों के विरोध में 
होता है तो वह पहले ही बता देता है कि घह उनके विरुद्ध अपनी प्रतिषेध शक्ति 
का प्रयोग करेगा । अतएवं काँग्रेस पर उसके मत का प्रभाव पड़ता है और 
काँग्रेस ऐसे विधेयकों को पास नहीं करती। राष्ट्रपति के दल के सदस्य, जो 
कांग्रेस के भी सदस्य होते हैं, साधारणतया राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। इस 
प्रकार वह काँग्रेस को विधि-निर्माण कार्य में काफी सीमा तक प्रभावित 
करता है। | 

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के हाथ में नियुक्तियाँ करना ओर कार्यपालिका आदेश 
जारी करने की शक्तियाँ भी हैं, जिनके द्वारा वह काँग्रेस तथा विधि-निर्माण को 
प्रभावित करता है। जैसा कि पूर्व खण्ड में बताया गया है, राष्ट्रपति को अनेक 
संघीय अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। इन अधिकारियों की 
नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सीनेटरों और प्रतिनिधियों को उनके बारे में अपनी 
बात कहने का अवसर दे देता है! यह स्वाभाविक बात है कि काँग्रेस के सदस्य उन 
व्यक्तियों के लिए सिफारिश करते हैं जिन्होंने उनके निर्वाचन में सहायता दी हो 
और उनसे सहायता मिलती रहने की आशा हो। राष्ट्रपति काँग्रेस के सदस्यों की 
सिफारिश मान सकता है और उससे यह आश्वासन ले सकता है कि वे विधेयक 
विशेष पास करने में राष्ट्रपति के सुझावों का समर्थन करेंगे । 

राष्ट्रपति कार्यपालिका आदेशों द्वारा कानूनों के अन्तर्गत नियम तथा विनियभ 
भी बनाता अथवा बनवाता है और उन्हें लागू करता है। राष्ट्रपति और प्रशासनिक 
विभागों के अध्यक्ष प्रशासनिक (अ्रदत्त) विधि-निर्माण अर्थात्‌ नियमों तथा विनियमों 
का निर्माण करते हैं। आजकल विधायिकाओं के पास इतना समय नहीं होता कि 
प्रत्येक विधेयक बनाते समय उनकी सभी विस्तार सम्बन्धी बातों पर विचार करे 
और यदि ऐसा किया भी जाए तो कानूनों की लम्बाई संकड़ों पृष्ठ हो जाए। 
कानून के अन्तगंत नियम और विनियम बनाने का कार्य वैसे भी तकनीकी होता है, 
जिसे सरकारी अधिकारी अधिक कुशलता से कर सकते हैं। ऐसे कार्यपालिका 
आदेशों का सम्बन्ध शासन के सभी क्षेत्तों में प्रशासन सम्बन्धी विस्तार की बातों से 
होता है, उदाहरण के लिए डाक सेवा, बाहर से आकर बसने वाले व्यक्तियों की 
सेवा, आयात-निर्यात महसूल इकट्ठा करना, आन्तरिक आय, इत्यादि | इन नियमों 
और विनियमों का उद्देश्य कानूनों की पूर्ति अथवा व्याख्या करना होता है। 
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति और प्रशासन विभागों के अध्यक्ष प्रशासनिक 
अधिकारियों व कर्ंचारियों के आचरण सम्बन्धी अनेक नियम और विनियम भी 
बनाते हैं । 
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गत विवेचन के आधार पर राष्ट्रपति का विधि-निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण 
भाग रहता है। चूंकि कोई भी विधेयक कानून बनने से पूर्व उसके हस्ताक्षर के लिए 
भेजा जाता है और वह उसके सम्बन्ध में ऊपर वर्णित दो प्रकार के प्रतिषेधों में से 
किसी एक का प्रयोग कर सकता है, अतएवं सनरो के अनुसार, राष्ट्रपति पद एक 
प्रकार से तीसरा विधायी सदन बन गया है, यद्यपि प्रतिषेध शक्ति का उद्देश्य 
फायंपालिका को अपने बचाव हेतु एक प्रकार का अस्त्र प्रदान करना था | राष्ट्रपति 
की प्रतिषेध शक्ति का एक बड़ा दोष यह है कि यह सम्पूर्ण विधेयक पर लागू होती 
है, उसकी किसी धारा या अंश पर नहीं । इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सम्पूर्ण 
विधेयक स्वीक़ोंर करे या अस्वीकार करे । 
राष्ट्रपति और काँग्रेस---अपर यह बताया जा चुका है कि विधि-निर्माण कार्य में 
राष्ट्रपति का कितना महत्वपूर्ण भाग है और साथ में यह भी कि वह काँग्रेस को किस. 
प्रकार प्रभावित कर सकता है। संक्षेप में, यहाँपर यह और बताना उपयुक्त होगा 
कि काँग्रेस राष्ट्रपति पर किस प्रकार अपने नियन्त्रण का प्रयोग कर सकती है । 
काँग्रेस के सदस्य उससे प्रभावित होते हैं और उसे भी अपने मतों से प्रभावित करते. 
हैं। उसे पहले ही वता सकते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति का अमुक विधेयक या कार्यक्रम 
पसन्द नहीं है, अतः: वे उसका समर्थवत न कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में या तो 
एष्ट्रपति अपने प्रस्तावों को दोहराता है या उनका धन्त कर देता है । सीनेट को 
परष्ट्रपति द्वारा उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के अनुसमर्थन की शक्ति प्राप्त है । 
इसके अतिरिक्त, सीनेट राष्ट्रपति के निदंशन में की गई सन्धियों की सम्पुष्टि करने 
पे इन्कार कर सकती है । कांग्रेस के दोनों सदन उससे प्रायः सभी प्रकार की सूचना 
पराँग सकते हैं, साथ ही काँग्रेस कार्यपालिका तथा प्रशासनिक विभागों के किन्‍्हीं. भी 
क्रार्यों की जाँच करा सकती है। काँग्रेस ऐसे कानून वना सकती है जिनके अन्तर्गत 
राष्ट्रपति अथवा उसके अधीन अधिकारियों के कार्यों में वृद्धि हो सकती है । कांग्रेस 
ही प्रशासन.व्यय के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करती है। अन्त में, 
प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही आरम्भ कर सकता है 
और सीनेट उसकी सुनवाई करती है। यदि सदन- व सीनेट में इस प्रकार की 
कार्यवाही के पक्ष में आवश्यक मत आ जायें तो राष्ट्रपति पदच्युत हो जाए। 
वास्तव में, काँग्रेस और राष्ट्रपति के आपसी सम्बन्ध उसके अपने व्यक्तित्व, समय 
ओऔर इस वात पर निर्भर करते हैं कि कंग्रेस के दोनों सदनों में उसके दल का 
बहुमत है.या नहीं । हे म 
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५० | सं० रा० अमरीका का शासन 


8. राष्ट्रपति को केबिनेट 

केबिनिट का विकास---प्रशासन में राष्ट्रपति के मुख्य सहायकों में उसकी केविनेट 
के सदस्य होते हैं। संविधान में केविनेट शब्द का उल्लेख भी नहीं है, वास्तव में, 
केत्रिनेट का विकास प्रथा के आधार पर हुआ है। संविधान की दूसरी धारा में 
केवल यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्यपालिका विभाग के मुख्य अधिकारी 
से चाहे तो लिखित रूप में उसकी सम्मति माँग सकता है। इसका यह अर्थ लगाया 
जा सकता है कि प्रशासन विभाग हो, परन्तु उसके ताम, कत्तेव्य और संगठन 
सम्बन्धी अन्य सभी बातें काँग्रेस पर छोड़ी हुई थीं। कांग्रेस ने अपनी रचना के बाद 
पहले सत्न में प्रथम चार विभाग--स्टेट (विदेशी), ट्रेजरी (वित्त), युद्ध और न्याय 
स्थापित किए थे | प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने चारों विभागों के अध्यक्षों से 
परामर्श लेना आरम्भ किया और विभागों के अध्यक्ष, जिन्हें बहुधा इस कार्य के 
लिए राष्ट्रपति बुलाता था, सामूहिक रूप में केबिनेट कहलाने लगे । इस शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम सन्‌ १७६३ में हुआ | जैसे-जैसे देश बढ़ा और आवश्यकता पड़ी 
काँग्रेस ने नए विभाग खोले, अब इनकी कुल संख्या १२ है। इस समय विभागों के 
नाम ये हैं--राज्य विभाग (॥]6 06एक॥7076 0 8096) अर्थात्‌ विदेश विभाग, 
ट्रेजर विभाग, न्याय विभाग, डाक विभाग, आन्तरिक विभाग (॥॥6 00कक्षागाशाए 
० (06 ॥ए८7०7), कृषि विम्ाग, श्रम विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रतिरक्षा विभाग, 
स्वास्थ्य, शिक्षा व कल्याण विभाग, गृह और शहरी विकास, और परिवहन 
विभाग । 

केबिनेद की नियुक्ति--राष्ट्रपति के निर्वाचन के शीघ्र बाद ही राष्ट्रपति अपनी 
केबिनेट को छाँटता है । सदस्यों की छाँठ में साधारणतया राष्ट्रपति निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखता है--(१) किसी एक-दो व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन 
में इसी आधार पर सक्तिय साथ दिया हो कि उन्हें केबिनेट में लिया जाएगा, अथवा 
हो सकता है कि किसी प्रतिद्वन्द्दी ने दल के नामजदगी सम्मेलन में अपने नाम को 
राष्ट्रपति के पक्ष में इसी आश्वासन पर वापस लिया हो कि उसे केबिनेट में स्थान 
दिया जाएगा। (२) अपनी छाँट द्वारा राष्ट्रपति यह भी प्रयत्न करता है कि वह 
दल के प्रमुख विभागों (समूहों) को केबिनेट में प्रतिनिधित्व दे, जिससे दल की 
एकता बनी रहे । (३) राष्ट्रपति के अपने ऐसे मित्र हो सकते हैं जिन्हें वह केविनेट 
की सदस्यता का मान देना चाहे। (४) सदस्यों की छाँट में देश के भौगोलिक 
प्रदेशों के प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया जाता है। (५) विभिन्न प्रमुख वर्गों 
अथवा हितों को भी प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा जाता है। (६) छाँदे जाने 
वाले सदस्यों के विशेष ज्ञान व अनुभव का भी ध्यान रहता है। (७) राष्ट्रपति को 
मुख्य ध्यान इस बात का रहता है और रहना चाहिए कि उसकी केचिनेट के सदस्य ८ 
ऐसे हों जो सामंजस्य के साथ कार्य कर सके, क्‍योंकि केविनेट को एक प्रकार से 

ष्ट्रपति का परिवार-कहा जाता है। 


राष्ट्रपति और उसका मन्त्रिमण्डल [५१ 


जबकि ब्रिटेन का प्रधान मन्त्री अपनी केबिनेट के सदस्यों में केवल प्रथम होता 
है, सं० रा० अमरीका का राष्ट्रपति केबिनेट निर्माण तथा उसकी कार्य प्रणाली में 
एक प्रकार से स्थिति का पूर्ण स्वामी होता है । सं० रा० अमरीका में राष्ट्रपति को 
अपनी केबिनेट के सदस्यों को छाँटने में प्रायः पूर्ण स्वत्तनत्रता रहती है और उसकी 
स्थिति प्रधानमन्त्री से कहीं अधिक सुरढ़ रहती है। प्रधानमन्त्री कितना ही 
प्रभावशाली क्‍यों न हो, दल के मुख्य नेताओं को नहीं भुला सकता और उनकी छाँट 
दल के बाहर वाले व्यक्तियों से नहीं हो सकती । परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका का 
राष्ट्रपति तो ऐसे व्यक्तियों को भी केबिनेट में सम्मिलित कर सकता है जिनका 
राष्ट्रपति से विशेष सम्बन्ध न रहा हो । यह सत्य है कि राष्ट्रपति को केबिनेट के 
सदस्यों की छाँट में बहुत अधिक स्वतन्त्रता रहती है, किन्तु उस पर विभिन्न प्रकार 
के दबाव पड़ते हैं जिनका कि उन्हें ध्यान रखना ही पड़ता है। इसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रपति जिन नामों 
को छाँटता है उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, यद्यपि साधारणतया 
सीनेट उसकी छाँट को स्वीकार कर लेती है। साधारण रूप में केबिनेट के सभी 
सदस्यों का पद समान है, फिर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अन्य सहयोगियों की 
अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि विदेश विभाग का अन्य विभागों 
की अपेक्षा महत्व भी बहुत अधिक है । 

राष्ट्रपति और केब्निट--केबिनेट के सदस्यों के कार्य तीन प्रकार के हैं--- 
प्रथम, वे राष्ट्रपति के परामशंदाता हैं और राष्ट्रपति को प्रशासन कार्यों के सम्बन्ध 
में आवश्यक परामर्श व सहायता देते हैं। दूसरे, वे अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष 
होते हैं। उनका यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने विभागों में होने वाले सभी 
प्रशासनिक कार्यो की देख-रेख करे, अनेक रिपोर्टो को सुनें, निर्णय करें, नीति- 
निर्धारित करें, इत्यादि । तीसरे, उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे अपने-अपने 
विभाग फे लिए आवश्यक विधायी पभ्रस्तावों का सुझाव दें और उनका प्रारूप भी 
तैयार करायें। अब यह प्रथा पड़ गई है कि राष्ट्रपति केविनिट का नियमित रूप 
से प्रति सप्ताह एक बैठक बुलाता है, यद्यपि संकटकाल में इनकी मीटिंग और भी 
जल्दी-जल्दी होती हैं। केविनेट के सभी विचार, वाद-विवाद और मतदान, आदि 
अनौपचारिक होते हैं; यद्यपि प्रायः सभी महत्वपूर्ण और अन्य मामलों पर विचार 
होता है। -राष्ट्रपति ट्र मेन: ने साप्ताहिक बैठकों को अधिक उपयोगी बनाने की 
हृष्टि से विचारणीय विषय पहले घुमाने की प्रथा डाली | राष्ट्रपति आइजनहाॉवर 
ने इस प्रथा को जारी रखने के साथ-साथ केविनेट सचिवालय भी स्थापित किया । 
अब केविनेट के सदस्य जिन विषयों पर विचार कराना चाहें, वे उन्हें एजेण्डा में 
सम्मिलित कराने के लिए केविनेट के सेक्रेटरी के पास भेज सकते हैं । बैठक की कार्य- 
वाही तथा उन्हीं प्रश्नों पर हुए मतदान का कोई रिकार्ड नहीं रक्‍्खा जाता । केविनेट 
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की कार्यवाही व निर्णयों के बारे में केवल राष्ट्रपति ही जनता अथवा पत्रकारों 
को कोई सूचना दे सकता है । 
वास्तव में, केब्िनिट के सदस्य राष्ट्रपति के यरामर्शदाता हैं; यद्यपि वे काँग्रेस को 
चाही सूचना देते हैं, उसकी समितियों के सामने गवाही देते हैं; सार्वजनिक भाषण 
देते हैं और अपने-अपने विभाग की नीति में पहल भी करते हैं। राष्ट्रपति जब 
चाहे उनसे परामर्श लेता है और जैसा चाहे निर्णय स्वयं करता है, अर्थात्‌ वह उनके 
परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहा जाता है कि एक वार राष्ट्रपति 
लिकन ने किसी प्रश्न पर केविनेट के तत्कालीन सातों सदस्यों का मत जाना और 
उन सभी ने "ना में मत प्रकट किया, परन्तु फिर भी राष्ट्रपति ने उस पर अपना 
निर्णय हाँ में दिया । 
राष्ट्रति और केविनेट,-का सम्बध्ध ब्रिटिश प्रधानमन्त्री और उसकी केविनेट से 
सवंथा भिन्‍न है। जबकि राष्ट्रपति की केविनेट केवल परामर्शदाताओं का निकाय 
है, प्रधानमन्त्नी की केविनेट के सदस्य उसके सहयोगी होते हैं और केब्नेट संयुक्त 
अथवा सामूहिक्र रूप से नीति के लिए उत्तरदायी होती है. संयुक्त राज्य अमरीका 
में पूर्ण दायित्व राष्ट्रपति पर रहता है । “अमरीका में केविनेट इस प्रकार की 
सरकार नहीं है जैसी कि ब्रिटिश है, राष्ट्रपति अपनी केबिनेट के सामने कोई भी' 
मामला रखने और उस पर अन्तिम निर्णय करने में स्वतन्त्र है।! केबिनेट के 
निर्णय भी परामर्श से अधिक कुछ नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति 
एन्ड्रयू जेक्तन की “अन्तरंग केब्निद'! (तालाशा ८बकांगछ) साधारण केबिनेट से 
अधिक प्रभावशाली थी अर्थात्‌ राष्ट्रपति उसके परामर्श को अधिक महत्व देता 
था। केबि;ट के सदस्यों को राष्ट्रपति की परछाई में अपनी अवधि पूरी करती 
होती है; यदि कोई सदस्य मतभेद होने पर त्याग-पत्र भी दे तो उसका राष्ट्रपति 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को जब चाहे हटा सकता 
है । अधिकतर केबिनेट के सदस्यों के लिए तो राजनीतिक नेतृत्व उनके जीवन में 
एक अच्तर्काल होता है, अर्थात्‌ अपनी अवधि पूर्ण होने पर वे अपने जीवन काल 
में लग जाते हैं। परन्तु यहाँ यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि केविनेट के सदस्यों 
का परामर्श प्रभावी नहीं होता। साधारणतया राष्ट्रपति उनके परामर्श की 
स्वीकार करता है। जहाँ तक विभागीय कार्यों का सम्बन्ध है उनका उत्तरदायित्व 
वास्तविक है। 
५. राष्ट्रपति पद का महत्व 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का पद अमरीकतनों के लिए सबसे 
ऊँचा है और संसार में सवसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का 
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राष्ट्रपति और उसका मर्न्त्रिमण्डल [ ४३ 


पद सं० रा० अमरीका की विश्व के लिए सबसे महान देन है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी विस्तृत हो गई हैं कि वह आँग के 
शब्दों में संसार का सबसे महान शासक हो गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
जबकि ब्रिटेन का राजा केवल राज्य करता है और कुछ समय पूर्व तक फ्राँस का 
राष्ट्रपति न राज्य करता था और तन शासन ही, संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति राज्य 
और शासन दोनों करता है। यह सच है कि वह ॒ब्रिटेन के राजा की तरह राज्प 
का प्रतीक होता है और सभी समारोहों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पाता है. । 
वह संयुक्त राज्य अमरीका में प्रथम नागरिक होता है, उसका राजकीय निवास 
अर्थात्‌ व्हाइट हाऊस शान में ब्विटेन के वमिघम महल से कम नहीं है । अपने सर्व॑- 
सम्मानित स्थान के कारण और शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति पद में राजा और 
प्रधानमन्त्री का मेल है | बेजहाट द्वारा वर्णित ब्रिटिश शासन के दोनों अंग-प्रतिष्ठित 
और कार्यकुशल भी राष्ट्रपति के पद में मिलते हैं । 


संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के विषय में लास्की का निम्नलिखित कथन 
अत्यन्त अर्थभय है जिसकी व्याख्या करना आवश्यक प्रतीत होता है। संयुक्त राज्य 
अमरीका फा राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों ही है,. साथ ही बह एक 
पधानमन्त्री से कम और अधिक दोनों ही है। ऊपर यह बताया गया है कि सं० 
प० अमरीका के राष्ट्रपति का पद सबसे अधिक सम्मानित है और राष्ट्रपति राजा 
ही तरह राज्य का प्रमुख होता है, परन्तु वह जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारी है, 
गो 9 या ८ वर्ष तक अपने पद पर रहता है। चुनाव से पूर्व और बाद में वह एक 
शजतनीतिक दल का ही नेता रहता है, अतएवं अमरीकी समाज में उसका स्थान 
पर्वोच्च होते हुए भी राजा के समान नहीं है । इस दृष्टि से वह राजा से कम होता 
है; परन्तु उसकी शक्तियाँ राजा से कहीं भधिक और वास्तविक हैं। यदि हम 
उसकी तुलना प्रधानसन्त्री से करें तो वह इन बातों में प्रधानमन्त्री से अधिक है -- 
एष्ट्रपत्ति राज्य का प्रतीक मुख्य कार्यपाल, मुख्य प्रशासक व मुख्य सेनापति होता 
है और उसकी केबिनेट के सदस्य उसके सहयोगी नहीं वरन्‌ सहायक व परामश्शदाता 
होते हैं, जबकि अन्य भनन्‍्त्री प्रधानमन्त्री के सहयोगी होते हैं और उनके निर्णय . 
प्रवेसम्मति अथवा बहुमत से होते हैं । 
परन्तु कुछ बातों में राष्ट्रपति प्रधानमन्न्री से कम होता है--राष्ट्रपति का 
काँग्रेस में विरोध हो सकता है; कांग्रेस उसके सुझाये हुए विधायी प्रस्तावों और 
व्यय के लिए माँगे गये घन को .अस्वीकार कर सकती है। इसके विपरीत जब 
तक प्रधानमन्त्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, उसकी शक्तियाँ अधिनायक 
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के समान होती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति किसी भी समय 
कांग्रेस का प्रधानमन्त्री की तरह स्वामी नहीं हो सकता । वह नीति में पहल कर 
सकता है, परन्तु नीति का नियन्त्रण नहीं कर सकता । उसकी स्थिति एक अज्ञात 
समुद्र पर नाविक के समान है, जिप्ते अपने भाग्य के विषय में कभी निश्चिन्तता 
नहीं होती । 

सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ अत्यधिक विस्तृत और वास्तविक 
हैं। इस विषय में मनरो ने लिखा है कि अब तक लोकततन्त्र में किसी भी व्यक्ति 
ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमरीकी राष्ट्रपति 
करता है । संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का प्रभाव संप्तार व्यापी है | बुडरों 
विल्सन, फ्रेकलिन रूजवेल्ट, आइजनहॉवर और लिण्डन जॉनसन के शासनकाल इस 
बात की पुष्टि करते हैं| अमरीकी राष्ट्रपति का कार्य-क्षेत्र संयुक्त राज्य अमरीका 
की सीमाओं तक परिभित नहीं है; आज संयुक्त राज्य अमरीका विश्व के सबसे 
अधिक शक्तिशाली दो राष्ट्रों में से एक है । ये दोनों ही विश्व राजनीति औरं 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र व संघों में अपना प्रभाव डालते हैं | संयुक्त राज्य अमरीका का 
राष्ट्रपति इस इृष्टि से विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारियों और प्रभावशाली 
राजनी तिज्ञों में सबसे ऊपर है । 

परन्तु पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि संयुक्त राज्य अमरीका का 
राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारों है। वह कभी अधिनायक नहीं बन 
प्कता; वह एक व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन का प्रतीक नहीं है । उसे शक्तियाँ 
जनता के प्रत्यक्ष आदेश से प्राप्त होती हैं और उस पर संवैधानिक सीमायें भी हैं। 
इस दृष्टि से वह अपने कार्यो के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है । वह 
जनता का नेता होता है, किन्तु साथ ही जनता का सेवक भी । उसकी शक्तियों 
पर काँग्रेस विशेष रूप से सीमेट, और संघीय न्यायालय वास्तविक प्रतिबन्ध लगाते 
हैं, अतएवं वह कभी भी अधितवायक नहीं बन सकता । युद्ध काल में अमरीका का 
राष्ट्रपति एक संवैधानिक अधिनायक के समान हो जाता है"। वह सभी सशरंत्र 
सेनाओं का निर्देशन करता है, वह राज्यों के सैनिक संगठनों को संघीय सेवा में 
प्रयोग कर सकता है; ओर वह विजित प्रदेश पर शासन करता है जब तक की 
काँग्रेस उसके लिए कानून द्वारा नागरिक शासन की व्यवस्था न करे ।* 
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राष्ट्रपति और उसका मन्न्रिमण्डल [ ५४ 


प्रश्त 

27 संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये । इस 
सम्बन्ध में “नामजदगी सम्मेलन! व प्रारम्भिक चुनाव” का भी संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

२. संयुक्त राज्य अमरीका में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसके षया कार्य हैं? 
राष्ट्रपति पद खाली होने पर उसका उत्तराधिकारी किस प्रकार नियुक्त होता है ? 

३. 'संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति एक प्रकार से जनमत द्वारा चुना हुआ कार्यपालिका- 
अध्यक्ष है, जिसकी शक्तियाँ सीमित हैं, किन्तु उनमें वृद्धि होने की सम्भावनायें हैं। इस 
कथन का विवेचन कीजिए । 

४, राज्य व कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों का वर्णन कीजिये ॥ 

४. विधि- निर्माण कायें में राष्ट्रपति किस प्रकार भाग लेता है ? उसका विधघायी प्रक्रिया में 
क्या महत्व है ? 

६. “संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक है, वह एक प्रधानमन्त्ी 
से भी कम व अधिक दोनों ही है ।” (लास्को) इस कथन के प्रकाए में राष्ट्रपति की स्थिति व 
शक्तियों की समीक्ष कीजिये और उसकी इंगलैण्ड के राजा व प्रधानमन्त्री से छुलना कीजिये ॥ 

»७. राष्ट्रपति की केविनेट किस प्रकार संगठिन की जाती है ? केविनेट का राष्ट्रपति, कांग्रेस 
व प्रशासन से क्या सम्बन्ध है ? 

कं, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए । 

अ) सं० रा० अमरोका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है । किन्तु उसकी 
प्रक्रिया प्रत्यक्ष के समान ही महत्वपूर्ण है । 

बे) राष्ट्रपति मुख्य कार्यंपाल (८06 5%८८०४०९८) और प्रशासन का निदेशक है । 

प्र) राष्ट्रपति की केबिनेट ब्रिटिश केबिनेट से सर्वेथा भिन्न है । 

) राष्ट्रपति की शक्तियाँ मधिनायक (70207) के समान हूँ, किन्तु चहु अधिनामक ' 


नहीं है। 


४. काँग्रेस 


१. रचता 

स० रा० अमरीका की विधायिका-कॉाँग्रेस--दो सदन वाली है; निचला आगार 
प्रतिनिधि सदन (0प४० ० २७००४०॥४॥४०९४) कहलाता है और ऊपर वाला 
गगार सीनमेद (8९79०) कहलाता है । प्रतिनिधि सदन की रचना का आधार 
जनसंख्या है, जबकि सीनेट विभिन्न संघान्तरित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है । 
चूँकि सं० रा० अमरीका का संविधान संघात्मक है, इसलिये राज्यों की अपनी पृथक्‌ 
विधायिकायें हैं और काँग्रेस सर्वोपरि नहीं है। काँग्रेस की रचना के विषय में संवि- 
घान में दिये गये उपबन्ध इस प्रकार हैं--मौलिक संविधान में कहा गया हैः कि 
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों (२०७/65थ॥80ए८७) का चुनाव विभिन्न राज्यों की 
जनता द्वारा किया जायेगा । संविधान का १७वाँ संशोधन, जो १८६१३ में पास हुआ, 
यही व्यवस्था करता है कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा हो, 
जबकि मौलिक संविधान में उनकी छांट राज्य की विधायिकाओं द्वारा की जाने की 

व्यवस्था थी । 


संविधान में यह उपवब्ध है कि सीनेट के $ सदस्य प्रति दो वर्ष बाद पढे रे 
निवृत्त हों । इस उपबन्ध के अन्तगंत ऐसी व्यवस्था की गई है कि ६ वर्ष में प्ररि 
२ वर्ष बाद होने वाले ३ चुनावों में से २ में से एक-एक सीमेटर का चुनाव हो 
प्रतिनिधि सदन के बारे में यह उपबन्ध भी दिया गया है कि प्रतिनिधियों की कु 
संख्या को विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बाँटा जाए । यवि संविधान 
में स्पष्ट रूप में नहीं कहां गया, यह समझा गया है कि विभिन्न राज्यीं में स्थान 
का वितरण प्रति १० वर में जनगणना के बाद किया जाए। संविधान ने प्रतिवि६ि 
सदन के सदस्यों की कुल संख्या भी नियत नहीं की है, किन्तु १६१० से यह संख्य 
४३५ चली आ रही है। चुनावों की व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण उपबन 
धारा' १ सेक्शन ४ में इस प्रकार है--'प्रतिनिधियों और सीनेटरों के चुनाव के समः् 
स्थान और विधि प्रत्येक राज्य में उसकी विधायिक्रा द्वारा विहित किये जायेंगे. 
परन्तु काँग्रेस इस सम्बन्ध में बने विनियमों को कानून ह्वारा बदल सकती है अथव! 
- उनके सम्बन्ध में विनियम वना सकती है। इसी के आधार पर चुनावों का संचालन 
राज्यों द्वारा किया जाता है । अन्त में, संविधान,की धारा १ के सेक्शन ५ में लिखा 
है--'प्रत्येक सदन चुनावों, उसके परिणामों और अपने सदस्यों की योग्यता का 
निर्णय करेगा ।' 
सीनेट की रचना--प्रत्येक राज्य से सीनेट में दो सदस्य चुनकर आते हैं, चाहे 
राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो । फलत: नेवादा और न्यूयाक्र के दो-दो प्रतिनिधि 


काँग्रेस [ ४७ 


सीनेट में हैं, यद्यपि उनकी जनसंख्या क्रशः १ लाख ६० हजार और १ 
करोड़ ५० लाख है। इसी आधार पर कुछ लेखकों के मनानुसार सीनेट में सम- 
प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का आधार भौगोलिक इकाई न होकर 
जनसंख्या होनी चाहिये, परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह उपबन्ध 
छोटे राज्यों को आश्वासन के रूप में सम्मिलित किया गया था, वैसे भी जनसंख्या 
के आधार पर प्रतिनिधि सदन के सदस्य चुने जाते हैं। भारत की राज्य सभा में 
प्रतिनिधित्व का आधार अधिक सम है; क्योंकि उसमें " विभिन्न राज्यों को उनकी 
जनसंख्या, उनके क्षेत्र व महत्व के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला है । 
सीनेटरों की अहंत्ाओं के विषय में संविधान में कहा गया है कि उनकी आयु 
३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये; वह जिस राज्य के लिये चुना जाए उसी का 
निवासी होता चाहिये; और कम से कम छ वर्ष की भवधि से सं० रा० अमरीका 
का नागरिक होना चाहिये | इनके अतिरिक्त सीनेट ने ऐसा मियम वनाया है कि 
यदि कोई सीनेटर एक नियत सीमा से अधिक धन चुनाव में खर्चे करता है तो 
सीनेट उसे अपना स्थान ग्रहण करने से वंचित कर देगी। सन्‌ १८६१३ के १७वें 
संशोधन के अन्तर्गत सीनेटर उन्हीं मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य की 
विधायिका के बड़ी संख्या वाले सदन को चुनते । इस प्रकार सीनेटरों का प्रत्यक्ष 
चुनाव होता हैं और उसका आधार लोकप्रिय है । सीनेटरों का कार्यकाल ६ वर्ष है, 
परन्तु सीनेटर बहुधा फिर से दूसरीम्तीसहील््बाल चुने जाते हैं | साधारणतया 
सीनेटर १२, १८, या २४ वर्ष तक सीनेट के सदस्य रहते हैं । १/३ सदस्यों का' 
चुनाव प्रति २ वर्ष में होता है, इस प्रकार सीनेट एक स्थायी सदन है । 
प्रतिनिधि सदव की रचना--सदन के सदस्यों की कुल संख्या ४३४ है, जो 
सन्‌ १६१० की -दस-वाधषिक जनगणना के बाद स्थायी रूप से नियत कर दी गई थी । 
प्रति १० वर्ष बाद होने वाली जनगणना के आधार पर कुल संख्या को विभिन्‍त 
राज्यों में बाँद दिया जाता है | संविधान ने यह सीमा लगा दी है कि प्रति ३०,००० 
जनसंख्या पर एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा । इन निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण 
राज्यों की विधायिकायें करती हैं और ऐसा करते समय बहुसंख्यक दल यह प्रयत्न 
करता है कि निर्वाचन क्षेत्ञ इस प्रकार बनाये जायें कि उस दल के अधिक से अधिक 
सदस्य चुने जा सके । इस अर्वाछनीय प्रथा को जेरीमेण्डरिंग (06&0797॥700778) 
कहते हैं; क्योंकि इसका आरम्भ करने (वाला जेरी नाम का गवनंर था इसके 
अनुसार निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि बहुमत 
दल के समर्थकों को अधिक से अधिक स्थान प्राप्त हो सकें। इसके विपरीत विरोधी 
दल के समर्थकों को कुछ थोड़े से निर्वाचन-द्षेत्रों में केन्द्रीभूत कर दिया जाता है। 
बोयर्ड के अनुसार इस प्रथा के परिणामस्वरूप विचित्र राजनीतिक भूगोल की रचना 
होती है । उदाहरण के लिये जूते के फीते जैसा निर्वाचन क्षेत्र जो एक दक्षिणी राज्य 
के लम्बे प्रदेश में फेला हुआ था और काठी के थैले जैसा निर्वाचन-क्षेत्र जा 


भ्८ः सं० रा० अमरीका का शासन 


इलियोनोइस राज्य में था । इस प्रथा के कारण प्रतिनिधि सदन निवचित के समय 
व्यक्त मतों का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता । सन्‌ १४५२ के चुनावों में 
रिपब्लिकनों, डमोक्रेटों और स्वत्तन्त्न सदस्यों को क्रमश: ५०६, ४७०४ और २५% 
मिले थे, किल्तु सदन में बहुमत डेमोक्रेटों का रहा ।' इस समय एक अ्तिनिधि भौसतन 
३४ लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 
उस्सीदवारों के लिए अहंतायें--प्रतिनिधि में ये अहंतायें होनी आवश्यक हैं-- 
(१) वह सं० रा० अमरीका का कम से कमर ७ वर्ष की अवधि का नागरिक हो | 
(२) कम से कम उसकी आयु २५ वर्ष हो। (३) वह उसी राज्य का रहने वाला 
हो जिसके द्वारा वह चुना जाये । इसके अतिरिक्त वह संघ सरकार का सैनिक अथवा 
नागरिक अधिकारी नहीं होना चाहिए। प्रायः सभी राज्यों ने यह नियम भी बनाया 
है कि राज्य सरकार के अधिकारी भी संघीय सरकार में कोई उत्तरदायी स्थान 
ग्रहण न करें । कुछ राज्यों में यह भी प्रतिबन्ध है कि वह उसी निर्वाचन-क्षेत्र का 
निवासी हो जहाँ से वह चुना जाए। इसी को स्थानीयता का नियम कहते हैं| अन्य 
राज्यों में ऐसा नियम प्रथा पर आधारित है । 
सदन के सदस्यों का कार्यकाल--प्रत्येक सदस्य दो वर्ष के लिए चुना जाता है। 
यह कार्यकाल इतना कम है कि इस व्यवस्था की व्यापक आलोचना की गई है । एक 
वर्ष में तो सदस्य को सदन के कार्य और-कार्यवाही का कुछ ज्ञान व अनुभव हो 
पाता है और अगले ही वर्ष उसे नप्नेः्चुत्तवकी तैयारी करनी पड़ जाती है; अतएव 
बह अपना काय लगन और कुशलता से नहीं कर पाता। अतः एक आलोचक ने 
ठीक ही कहा है--जबकि ब्रिटेन में उम्मीदवार कॉमन सभा के लिए खड़े होते हैं, 
सं० रा० अमरीका में प्रतिनिधि सदन के लिये उम्मीदवार दौड़ते हैं । 
सदस्यों के विशेषाधिकार--सदस्यों के मुख्य विशेषाधिकार ये हैं (१) काँग्रेस 
के दोनों सदनों के सदस्यों को सरकारी कोष से वेतव मिलता है। अब काँग्रेस के 
सदस्यों को २९,५०० डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है| इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य 
प्रकार के भत्ते मिलते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि क्रो १९,५०० डॉलर प्रतिवर्ष क्लब का 
व्यय मिलता है और सीनेटर को राज्य की संख्या के आधार पर ४० हजार से 
५० हजार डॉलर तक प्रतिवर्ष इसी प्रयोजन के लिए मिलता है। इनके ऊपर 
काँग्रेस के सदस्यों को आव।गमन व डाक की सुविधायें भी प्राप्त हैं । कांग्रेमत के प्रति 
सदस्य पर लगभग १,५०,००० डॉलर व्यय होता है; इस पर भी बहुत से सदस्य 
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है काँग्रेस... [ डे. 
अपने बेतन और भत्तों से सन्तुष्ट नहीं हैं। इसका कारण यह हैं कि सं० रा० 
अमरीका में प्रति व्यक्ति आय और व्यय का स्तर अन्य देशों से कई गुना ऊँचा है । 
(२) सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब वे अपने सदन के सत्र में भाग 
ले रहे हों, उस हेतु आ रहे हों या सत्र के बाद घर लौट रहे हों तो उन्हें राजद्रोह, 
शास्ति भंग अथवा महाअपराध के सिवाय अन्य किसी अपराध के लिए बन्दी नहीं 
बनाया जा सकता । (३) सदस्यों को अपने सदन के वाद-विवाद में भी भाषण की 
स्वृतन्त्रता का विशेषाधिकार प्राप्त है। (४) राज्य की विधायिकायें सदस्यों से 
विधेयक पेश करने या काँग्रेस के विचार के लिए कोई मामला पेश करने के लिए 
कह सकती हैं, परन्तु उन्तकी प्रार्थना स मानने पर वे सदस्यों को त्याग-पत्न देने के 
लिए बाध्य नहीं कर सकतीं और न ही उन्हें अन्य दण्ड दे सकती हैं। 
आलोचना--प्रतिनिधि सदन जनमत का सच्चा प्रतिविम्ब नहीं है--इसका 

कारण ज॑रीमेण्डरिंग की दोषपूर्ण प्रथा है। प्रतिनिधि (सदस्य) के लिए चुनाव में 
सम प्रतिनिधित्व के लोकतन्त्नी सिद्धान्त का पालन नहीं हो पाता । इसके अतिक्रमण 
के लिए दो कारण उत्तरदायी हैं--प्रथम, सभी राज्य प्रति १० वर्षीश्न॒ जनगणना 
के बाद चुनाव क्षेत्रों का फिर से वितरण नहीं करते, विशेषकर ऐसी दशा में 
जबकि उनके प्रतिनिधियों की कुल संख्या पूर्व जैसी ही रहे। इस बीच में 
जनसंख्या को काफी अदला-बदली हो सकती है । दूसरे, निर्वाचन-प्षेत्र एक 
. सदस्य वाले हैं, जिनके कारण भ्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से वह सदस्य चुना जाता है, 

जिसे सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले हों, चाहे उसके विरोधी 
उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों का योग विजयी उम्पीदवार के मतों से कितना भी 
अधिक हो । 

२. काँग्रेस का संगठन 

सत्र--जब से काँग्रेस की स्थापना हुई है प्रति दो वर्ष के काल को पहली 
दूसरी, तीसरी काँग्रेस कहा जाता है । इस प्रकार जिस कांग्रेस का पहला सत्र 
सन्‌ १९६१ में हुआ वह ८७वीं काँग्रेस रही। सन्‌ १६४३३ में हुए २०वें संशोषन से 
पूर्व काँग्रेस के सदस्यों का कार्य-काल ४ मार्च से आरम्भ होता था, यद्यपि उनके 
चुनाव गत वर्ष के नवम्बर मास में पूर्ण हो जाते थे। इस प्रकार चुनात के बाद 
लगभग ४ माह तक कानून बनाने की शक्ति पूर्वगामी काँग्रेस में ही रहती थी और 
उसमें ऐसे वहुत से सदस्य होते थे जो नई कांग्रेत के लिए नहीं चुने जाते थे । ऐसे 
सदस्यों को लोक-भाषा में लंगड़ी बत्तर्खे' ([.876 तए०८४) कहा जाता था । 
अब २०वें संशोधन के मनुसार काँग्रेस का सत्न प्रतिवर्ष ३ जनवरी से आरम्भ 
होता है, जब तक वे कानुन द्वारा दूसरी तारीख नियत न करें। नियमित अथवा 
वापिक सत्तों के बतिरिक्त राष्ट्रपति काँग्रेस का विशेष सन्न भी आहत कर सकता 
है ।इस प्रकार से दोनों ही सदनों या विशेष रूप से सीनेट को किसी सन्धि 
की सम्पुप्टि के लिए बाहूत किया जा सकता है। साधारणतया काँग्रेस का 


६० ] सं० रा० अमरीका का शासन 


सत्न जुलाई में समाप्त होता है, किन्तु युद्ध या आपात-काल में पूरे वर्ष चल _ 
सकता है। 
प्रतिनिधि सदन के अधिकारी--संदन का सबसे महत्वपूर्ण भधिकारी उसका 
अध्यक्ष (5०4८८) होता है। सदन के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नई काँग्रेस के 
पहले सत्र के आरम्भ में होता है । संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध तो नहीं है, किन्तु 
प्रथा के अनुसार अध्यक्ष सदन का सदस्य ही होता है । भध्यक्ष की छाँद बहुमत दल 
अपने कॉकस' में कर लेता है, फिर भी सदन में उसके चुनाव क्री औपचारिक कानूनी 
कार्यवाही की जाती है | अध्यक्ष साधारणत:ः कोई अनुभवी और ज्येष्ठ सदस्य होता 
है, किन्तु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके चुनाव में सहायक होती है । भव यह 
प्रथा पड़ती जा रही है कि यदि दल अगली कांग्रस में बहुमत प्राप्त करता है तो 
पूव॑गामी अध्यक्ष को ही नया अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष को वाधषिक वेतन, 
अन्य भत्ते व सुविधाये मिलती हैं । 
अध्यक्ष के मुख्य कार्य इस भ्रकार हैं: (१) वह सदन की बैठकों में सभापति' 
रहता है। (२) सदन की कायंवाही को शान्ति और व्यवस्था के साथ चलाता हैं। 
(३) सदतल की प्रक्रिया के नियमों का आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन करता है। 
साधारणतया नियमों को लागू करते समय वह निष्पक्ष रहता है, किन्तु उनके 
निर्वेचन में कभी-कभी वह अपने दल को लाभ पहुँचाने का प्रयत्त करता है। 
(४) कोई भी सदस्य तब तक किसी विषय पर भाषण चहीं कर सकता जब तक 
कि अध्यक्ष उसे ऐसा करने की आज्ञा न दे। (५) अध्यक्ष ही विधेयकों को, जो: 
सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, समितियों को उनके द्वारा विचार और काय॑वाही 
के लिए सुपुर्द करता है । (६) बहुधा सदन अध्यक्ष को जाँच करने वाली समितियाँ 
नियुक्त करने का अधिकार देता है। (७) वह सदन का सदस्य होने करे रूप में किसी 
भी विषय पर बोल सकता है और मतदाच भी कर सकता है। कभी-कभी वह वाद- 
विवाद में भी भाग लेता है । यदि वह किसी विषय पर मतदान कर चुकता है तो 
फिर उसे निर्णायक मत का अधिकार नहीं रहता । 
प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष से तुलना--यह 
एक स्वंविदित वात है कि ब्रिटिश कॉमन सभा का अध्यक्ष पूर्ण्पेण निष्पक्ष 
होता है । अध्यक्ष बनने के बाद से वह्‌ राजनीतिक दल अथवा सक्तिय राजनीति से 
पृथक हो जाता है। वह सदत के सभापति रूप में सभी कार्य पूर्ण निष्पक्षता के 
साथ करता है, इसी कारण सम्पूर्ण सदन--विरोधी पक्ष का भी उसमें पूर्ण 
विश्वास रहता है । वास्तव में, वह सदन की प्रतिष्ठा भौर सदस्यों के अधिकारों 


3, परढ एशा। ट्एला४! टणा68 विणा 6. - 8800वृर्षाए वरात॑वधा गा8एश्न22०- 2एव॑ 
776975 १0 $9)/:.7 जल्यर९, 8 ट्वएटा5 45 8 हाहयांगड़ णी ए297 6889९८75 70 १8ऐ 
0५6१ 9059796 एथ70ी080९5,7? 

--५९78४ 0, 2/;४77, ए7667 $[वरगठ792 0एा' 00ए67777076, 7 3. 


काँग्रेस [ ६१ 


का रक्षक होता है । उसकी निष्पक्षता इस सीमा तक मानी जाती है कि आगामी 
- चुनाव में उसका विरोध नहीं किया जाता और यदि विरोधी पक्षों का बहुमत 
होता है तो भी उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके विपरीत सं० रा० अमरीका 
के प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करता वरन्‌ वह 
तो दल का सदन में महत्वपूर्ण नेता होता है । वह अपने काये में भी पूर्ण निष्पक्षता 
का पालन नहीं करता । अवसर पाने पर वह बहुमत दल के पक्ष-समर्थन का प्रयत्व 
करता है । इसके अतिरिक्त वह वाद-विवाद में भी भाग लेता है, जबकि कॉमन 
सभा का अध्यक्ष किसी विचारणीय विषय पर अपने विचार कभी भी प्रकट 
नहीं करता । 

आग और रे ने लिखा है कि सं० रा० अमरीका में अध्यक्ष पद का विकास ब्रिटेस 
से बहुत भिन्न आधार पर हुआ है और वह खुले रूप में दलीय व्यक्ति रहता है । 
रीड ओर केनन के समय में तो वह राष्ट्रपति के दूसरे स्थान पर ही दल का नेता 
होता था। फाइनर के अनुसार जबकि ब्रिटिश कॉमन समा अध्यक्ष केवल नियमों 
का उल्लेख करता है (अर्थाव्‌ उन्हें पूर्ण निष्पक्षता से लागू करता है) प्रतिनिधि सदन 
का अध्यक्ष उनके निवंचन में अपनी व्यापक विवेकीय शक्ति के द्वारा उनके निर्माण 
में भी भाग लेता है। प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष कार्य-क्रम के निर्धारण, आदि में 


भी भाग लेता है ।' 
प्रतिभिधि सदन के अन्य अधिकारी--सदन में दलों के नेता भी होते हैं, क्योंकि 
सं० रा० अमरीका के सदन में सदन का नेता और विरोधी पक्ष का नेता तो होते 
नहीं । बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक्र दोनों ही दल अपने-अपने नेताओं को दलीय 
कॉकस या सम्मेलन में छाँट करते हैं। जिस प्रकार अपने देश में तथा त्रिठेन में 
दलीय मीटिंग अथवा संगठन होता है, सं० रा० अमरीका में डेमोक्रेटिक दल और 
रिपब्लिकन दल का क्रमश: कॉकस और कास्फ्रेंस होते हैं। उनका काम अपने सदन 
' की कार्यवाही की देख-रेख करना अथवा उस पर नियन्त्रण रखना है। दल का नेता 
सदस्यों से सम्पर्क रखता है और उन्हें दल की इच्छा के अनुसार मत देने के लिए 
"कहता है और दलीय सचेतकों के कार्यो का भी निदेशन करता है । प्रत्येक सदन में 
बहुमत दल का नेता सदन के कार्यक्रम का साप्ताहिक आधार पर निर्धारण अथवा 
नियन्त्रण करने का भी प्रयत्न करता है, परन्तु इस कार्य का दायित्व दत्न की स्टीय- 
रिंग अथवा नीति समितियों पर होता है और सदन में नियम समिति पर । दलीय 
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नेताओं के अतिरिक्त दलीय सचेतक भी होते हैं, जिनका कार्य सदस्यों से दल के 
निर्णयों के अनुसार मतदान कराना होता है भर यह देखना भी कि सदस्य महत्व- 
पूर्ण प्रश्नों पर मतदान के समय उपस्थित भी रहें। सदन में सम्पूर्ण समिति का 
सभापति उपाध्यक्ष का कार्य करता है । 
सोनेट के अधिकारी--संविधान के अनुसार सं० रा० अमरीका का उप-राष्ट्रपति 
सीनेट का सभापति होता है | सभापति के कार्य और अधिकार लगभग वैसे ही है 
जैसे कि सदन के अध्यक्ष के; परन्तु सदन की कार्यवाही में उसका स्थान प्रतिनिधि 
सदन के अध्यक्ष के समान महत्वपूर्ण नहीं होता । उसका महत्व बहुत सीमा तक 
उप-राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और इस बात पर निर्भर करता है कि सीनेट में उसंके 
दल का बहुमत है या नहीं । सीनेट का उप-सभापति भी होता है जिसे एक प्रकार 
का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। उसका निर्वाचचत सदस्यों द्वारा दलीय आधार पर 
होता है और उसका काये उप-राष्ट्रपति की भनुपस्थिति में सीनेट की बंठकों का 
सभापतित्व करना है । 
वाद-विवाद सम्बन्धी नियम--प्रति निधि सदन में विचाराधीन विषय पर प्रत्येक 
सदस्य एक घण्टे तक बोल सकता है, परन्तु सभी को बोलने के लिए इतना समय 
नहीं मिल पाता । जब किसी विषय पर विचार अथवा वाद-विवाद जारी रहता 
है, किसी भी सदस्य को उसे समाप्त कराने के लिए इस उद्देश्य से प्रस्ताव पेश 
करने (अर्थात्‌ पूर्व प्रश्न पर मतदान करा लिया जाए) का अधिकार है। जब 
ऐसा प्रस्ताव पेश हो जाता है तो उस पर तुरन्त मतदान कराया जाता है और 
यदि इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होता है तो वाद-विवाद का अन्त हो जाता है 
और विधेयक अथवा विचाराधीन विषय पर मतदान कराया जाता है। इसके 
अतिरिक्त प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार 
होता है। इसमें वाद-विवाद दो भागों में होता है--पहले सम्पूर्ण विधेयक पर 
साधारण वाद-विवाद होता है और बाद में उसके प्रत्येक सैक्शन पर वाद-विवाद 
होता है तथा सम्बन्धित संशोधन पर विचार भी। साधारण वांद-विवाद में 
साधारणतया दो सदस्य--एक पक्ष में और दूसंरा विपक्ष में--भाग लेते हैं और 
विस्तृत वाद-विवाद में सदस्यों को ५-५ मिनट के लिए प्रस्तावित संशोधन पर 
बोलने का अवसर मिलता है। 
सीनेद में किसी भी विचाराधीन विषय -पर वाद-विवाद .-को समाप्त करने. के 
लिए प्रस्ताव पेश करने का नियम वही है। इसी कारण सीनेट में फिलिबर्स्टॉरिंग 
(सा0ए्श/शएंएढ) वाम की प्रथा जारी है, जिसका अर्थ है कि अल्प मत वाले 
सदस्य किसी विधेयक या प्रस्ताव के विरोध में चाहे जितने समय तक बोल सकते 
हैं; जिससे कि बहुमत विचाराधीन विषय को पास न करा सके । इस प्रकार - 
सीनेट में वाद-विवाद की समाप्ति के लिए कोई व्यवस्था न थी और सीनेट के 
सदस्यों को बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। उदाहरण के लिए, सन्‌ १४०३ में एक 
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सीनेटर अंग्रेजी कवि बायरन के प्रसिद्ध काव्य चाइल्ड हेरॉल्ड को लेकर बोलने खड़ा 
हो गया और उसने कहा कि जब तक विचाराधीन प्रस्ताव में से कुछ अंश (जिनका 
वह विरोधी था) न निकाले जायेंगे वह उस काव्य में से पढ़कर बोलता रहेगा भर्यात्‌ 
कुछ भी कहता रहेगा, चाहे उसका विषय से कोई भी सम्बन्ध न हो । अन्त में, 
उसकी माँग पूरी हुई। सन्‌ १5०८ में एक सीनेटर फॉलेट एक विधेयक के विरोध 
में १८ घण्टे तक बोला । अगस्त सन्‌ १८५४ में नागरिक अधिकार विधेयक पर 
विचार के दौरान केरोलिना राज्य का एक सीनेटर उस विधेयक के विरोध में लगा- 
तार २४ घण्टे और १८ मिनट तक वोला और वह विधेयक पास न हुआ । 

वाक्‌ स्वातन्त्रय का इससे बढ़कर दुरुपयोग नहीं हो सकता । इसी कारण संयुक्त 
राज्य अमरीका की सीनेट ही एक ऐसी वैधानिक संस्था है जिसमें अल्पमत वहुमत 
के कार्यों को रोक सकता है । इस दोष को दूर करने के लिए सन्‌ १६१७ में एक 
नियम स्वीकार हुआ । इस नियम के अनुसार कोई भी १६ सदस्य विचाराधीन विपय 
पर वाद विवाद का अन्त कराने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि ऐसी प्राथंना 
को सीनेट के २/३ मतों से स्वीकार कर लिया जाए तो उसके वाद कोई भी सीनेटर 
उस: विषय तथा उसके शेष संशोधनों पर १ घण्टे से अधिक नहीं बोल सकता । 
व्यवहार में इस नियम का पालन करा सकना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ । 
सन्‌ १८६१७ से सन्‌ १८५८ तक इस प्रकार की २२ प्रार्थनायें की गई, जिनमें से 
केवल ४ स्वीकृत हुई और सन्‌ १६२७ के बाद एक वार भी ऐसी स्वीकृति न मिल 
सकी । परन्तु अब एक अन्य प्रकार से वाद-विवाद की समाप्ति कराई जाती है। 
यह किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सर्वे सहमति के समझौते द्वारा होता है, जिसके 
अनुसार पहले ही यह. समझौता कर लिया जाता है कि विचाराधीन विपय पर एक 
नियत समय पर मतदान करा लिया जायेगा। 


३. समिति पद्धति 
वर्तमान समिति-पद्धति का आधार सन्‌ १६४६ का “विधायिका पुनसंगठन कानून 
है । इसके पूर्व सदन और सीनेट की स्थायी समितियों की संख्या क्रमश: ४८ और 
३३ थी, जो अब २० और १६ रह गई है। दोनों सदनों में अधिकतर समितियों के 
नाम और काये प्राय: समान हैं । उदाहरण के लिए दोनों ही सदनों में इन बिपयों 
से सम्बन्धित समितियाँ हैं--कृषि, विनियोग, सशस्त्र सेनायें, वेंक और मुद्रा, 
नागरिक सेवा, सावंजनिक निर्माण-कार्य, श्रम, विदेश सम्बन्ध, न्यायपालिका, 
अन्तर्राज्यिक और वैदेशिक वाणिज्य, इत्यादि। काँग्रेस के दोनों सदनों में स्थायी 
समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियाँ भी हैं। अनेक समितियाँ व्यापक 
रूप से उप-समितियों का भी प्रयोग करती हैं; यहाँ तक कि इनमें से कुछ न्यूनाधिक 
स्थायी हैं और उन पर वड़ी समितियों का नियन्त्रण बहुत कम है। विभिन्न प्रकार 
की समितियों का संक्षिप्त विवेचन अग्रलिखित है-- 
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स्थायी समितियाँ--इनकी संझ्या भौर प्रमुख समितियों के कार्य क्षेत्र का वर्णन 
ऊपर दिया जा चुका है। सन्‌ १८६११ से पूर्व प्रतिनिधि सदन की इन समितियों 
के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती थी, परन्तु अब इनका निर्वाचन 
सदन द्वारा होता है । इनमें दोनों ही दलों के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं भर 
उनकी संख्या दलों की संख्या के अनुपात में रहती है । साधारणतया प्रत्येक सीनेटर 
२ समितियों का सदस्य रहता है और प्रतिनिधि किसी एक समिति का। समितियों 
के सभापतियों को ज्येष्ठता के नियम के आधार पर नियुक्त किया जाता है अर्थात्‌ 
प्रत्येक समिति में बहुसंख्यक दल का वह सदस्य सभापति बनता है जिसकी समिति 
की सदस्यता सबसे अधिक होती है । सभापति समितियों की कार्यवाही का संचालन 
करते हैं। उनके ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स० रा० अमरीका में मन्ती 
नहीं होते । 
सदन में प्रस्तुत किए गए प्रायः सभी विधेयक उनके विषयों से सम्बन्धित समि- 
तियों के सुपुर्दं कर दिए जाते हैं । राष्ट्रपति का सत्न के आरम्भ में भेजा गया 'संघ 
की स्थिति सम्बन्धी सन्देश (5896 ० ॥06 एग्रणा ॥ध०४४४४०) भी खण्डों में 
विभाजित करके विभिन्न समितियों को उनके विचाराथ भेंट दिया जाता है | भ्रथा 
के अनुसार समितियों को विधेयकों के स्वरूप तथा सार पर सभी प्रकार के निर्णय 
करने का अधिकार है । उनका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तो यह है कि वे जिन 
विधेयकों को समाप्त करना चाहें, विचार करके अथवा बिना विचार किए ही वे' 
उन पर सदन में रिपोर्ट नहीं देतीं । इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों विधेयक समितियों 
में ही मारे जाते हैं। सन्‌ १४३४-४१ की काँग्रेस में १९,३५८ विधेयक पेश हुए थे, 
जिनमें से ८ हजार से ऊपर विधेयकों का समितियों ने ही उन पर रिपोर्ट न देकर 
क्न्त कर दिया था। समितियों में जैसे कि ऊपर बताया गया है, सभी प्रकार के 
महत्वपूर्ण परिवर्तत व संशोधन भी पेश किए जाते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ लेखकों 
ने सं० रा० अमरीका की समित्तियों को लघु विधायिकायें कहा है ।* 
नियम समिति--यह सदन की अत्यन्त महत्वपूर्ण समिति है। १०० बर्ष से 
भ्रधिक लम्बे काल में इस समिति ने सदन की प्रक्रिया पर पूर्ण सत्ता कायम कर ली 
है, यहाँ तक कि अब इसे विधि-निर्माण पर जीवन व मरण की शक्ति प्राप्त है । अब 
प्रत्येक काँग्रेस में २०-३० हजार विधेयक पेश होते हैं, जिनके ऊपर विचार करना 
असम्भव है। उनमें से बहुत बड़ी संख्या की काठ-छाँट तो विश्निन्न समितियाँ ही कर 
देती हैं, परन्तु फिर भी महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन को 
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काफी समय नहीं मिल पाता । इस उद्देश्य की प्राप्ति में नियम-समिति द्वारा बनाये 
गए विशेष नियम अथवा आदेश बहुत सहायक होते हैं । सन्‌ १६१० तक इस समिति 
में सदन का अध्यक्ष ही इसका सभापत्ति रहता था। परन्तु अब इसके सदस्यों की 
संख्या १२ कर दी गई है और इसके सदस्य दोनों प्रमुख दलों से लिए जाते हैं। 
अब अध्यक्ष इसका सभापति नहीं होता, किन्तु इसके सभापति का स्थान अब भी 
बड़ा महत्वपूर्ण है । महत्व की रष्टि से वह अध्यक्ष और बहुमत दल के नेता के बाद 
ही आता है । 
नियम समिति के मुख्य अधिकार निम्न प्रकार हैं--(१) प्रत्येक नई कांग्रेत के 
आरम्भ में प्रक्रिया सम्वन्धी नए नियमों और उन पर आये सशोध्नों पर विचार 
करना । (२) वाद-विवाद समाप्त करने और पेश किये जाने वाले विधेयकों तथा 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रक्रि] विन्‍्यास के लिए नियम वनाना । (३) यह जब चाहे 
कोई विधेयक तैयार करके, जो कि उस विपय पर उसके सामने आये चिशधेग्रक से 
भिन्न हो सकता है, सदन के विचारार्थ पेश कर सकती है। (४) विशेष अवसरों पर 
विशेष नियम बना सकती है अथवा ऐसे निश्चय कर सकती है--विचाराधीन विधे- 
यकों में से कौनसा पहले या बाद में प्रस्तुत किया जाए और कितने तथा किस 
प्रकार के संशोधन उस पर रक्‍्खे जा सकते हैं। इसी कारण सदन का अल्पसंख्यक 
दल सदा ही इसके द्वारा बनाए गए प्रतिवन्ध नियमों के विरुद्ध आवाज उठाता 
रहता है । 
प्रवर (संलेक्ट) समितियाँ--इनकी नियुक्ति समय-समय पर विशेष उद्देश्यों की 
> प्राप्ति के लिए की जाती है। ये समितिियाँ एक प्रकार से अस्थायी होती हैं और 
इनका काम की समाप्ति के साथ अन्त हो जाता है। प्रतिनिधि सदन की प्रब॒र समितियों 
के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं तथा इनकी रचना सदन के साधा- 
रण प्रस्ताव पर की जाती है। साधारणतया किसी प्रवर समिति को विशेष समस्या 
के अध्ययन अथवा उसके विषय में छानवीन करने के लिए निश्चित समय के लिए 
नियुक्त किया जाता है। प्रवर समित्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समितियाँ वे 
होती हैं जिन्हें छानवीन के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसी समितियों को कांग्रेस 
के स्थगन के बाद भी अपना कार्य जारी रखने का अधिकार दिया जाता है। इन्हों 
समितियों को विशेष समितियाँ भी कहा जाता है । सच १८३८ से १८४५ तक प्रति- 
निधि सदन की 'अमरीका-विरोधी कायंवाहियाँ सम्बन्धी समिति” इसी प्रकार की 
समित्ति थी; जिसे सदन ने बाद में एक स्थायी समिति का रूप दे दिया । दोनों ही 


सदन इस प्रकार की समितियों का प्रयोग करते हैं । ये 
संपुक्त समतियाँ--कभी-कभी कांग्रेस के दोनों सदन संयुक्त समितियाँ भा नियुक्त 


कर देते हैं । इनका मुख्य रूप में ऐसे विपयों से सम्बन्ध होता हैं जिन पर सदनों का 
समवर्ती अधिकार-क्षेत्र हो | ये समितियाँ स्थायी तथा प्र 
सकती हैं | स्थायी समितियाँ काँग्रेस के कानून के अनुसा 
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समितियाँ दोनों सदनों के प्रस्ताव पर । ऐसी समितिबीं में ये उल्लेखनीय हैं--मुद्रण, 
कंग्रेस के पुस्तकालय, अणु शक्ति और आन्तरिक भाय व कर विषयों से सम्बन्धित 
समितियाँ। 
सम्पूर्ण सदन की समिति--इस समिति का उद्देश्य महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र 
कराना है | यह समिति यूनियन कलेण्डर पर आए सभी विधेयकों तथा संघ की 
स्थिति पर सम्पूर्ण सदन की समिति के रूप में विचार करती है। मिजी विधेयकों के 
कलेण्डर पर आए विधेयकों पर भी सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार होता है। 
साधारणतया किसी सदम के प्रस्ताव पर सम्पूर्ण सदन समिति का रूप धारण कर 
लेता है। इसका सभापति अध्यक्ष के स्थान पर कोई अन्य सदस्य होता है, जिसे 
अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस समिति का मुख्य लाभ यह है कि इसमें संचालन 
सम्बन्धी नियमों का कठोरता से पालन नहीं होता, अतएवं कार्य शीघ्रता से हो 
जाता है। इसकी बैठक के लिए गणपूर्ति केवल १०० है जबकि सदन की बैठकों में 
कम-से-कम बहुमत उपस्थित होना आवश्ण्क है । इसमें अत्येक सदस्य को बोलने की 
स्वतन्त्रता होती है, परन्तु केवल ४-५ मिनट के लिए ही। जिन विधेयकों पर यह 
समिति विचार तथा निर्णय कर लेती है, वे पास होने से पूर्व सदन में आते हैं । ऐसी 
समिति केवल प्रतिनिधि सदन ही नियुक्त करता है। 
सम्मेलन समितियाँ--जब कभी दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर 
मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे दूर करने के लिए दोनों सदन इस प्रकार की 
समितियाँ नियुक्त करते हैं । ये समितियाँ, जिनमें दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, 
मतभेद को दूर करने और सहमति अथवा समझौते के शाधार पर विधेयक को 
स्वीकार करती हैं। ये समितियाँ भी एक प्रकार की संयुक्त समितियाँ होती हैं, 
किन्तु स्थायी सम्मेलन समितियों के सदस्यों को सदन का अध्यक्ष और उपनराष्ट्रपति 
(जो सीनेट का सभापति होता है) नियुक्त करते हैं ॥ यदि सम्मेलन समिति सह- 
मति के आधार पर विधेयक तैयार करने में सफल हो जाती है, तो इसकी रिपोर्ट 
दोनों सदनों में रक्खी जाती है। यदि दोनों सदन उसे स्वीकार कर लेते हैं तो 
विधेयक कानून बन जाता है, अन्यथा या तो विधेयक का अन्त हो जाता है अथवा 
उस पर फिर से सम्मेलन समित्ति बैठाई जाती है । 
'. सदन की स्टीयरिंग समिति--दोनों ही सदन इस प्रकार की सभितियाँ नियुक्त 
करते हैं। ये समितियाँ सदन व सीनेट में कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। ये ही 
“समितियाँ दल की नीति और कार्यवाही पर ॒ साधारण नियन्त्रण रखती हैं, जिस 
कारण इन्हें नीति समितियाँ भी कहा जाता है। इन समितियों के सभापति बहुमत 
दल के कॉकस द्वारा नियुक्त होते हैं। ऐसी समिति के दो कार्य प्रमुख हैं---(१) सदन 
के कलेण्डरों पर बहुत बड़ी संख्या में आए विधेयकों में से उन्हें छाँटना जिन्हें बहु 
संख्यक दल शीघ्र ही पास कराना चाहता है। (२) ऐसे विधेयकों पर विचार किये 
जाने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करना । 


काँग्रेस [ ६७ 


9. काँग्रेस की शक्तियाँ और उसके कार्य 
काँग्रेस की शक्तियों और उसके कार्यों को एक आधार पर हम दो समूहों में 
रख सकते हैं--विधायी और अन्य । विधायी समूह में सम्मिलित काँग्रेस की मुख्य 
शक्तियों को तीन शीर्षकों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवेचन 
निम्नलिखित है--- 
संविधान द्वारा प्रदत्त अथवा स्पष्ट शक्तियाँ--संविधान ने काँग्रेस को ये शक्तियाँ 
स्पष्ट रूप से प्रदान की हैं--कर लगाना, ऋण लेना और सिक्के वनाना। डाक- 
खाने और डाक-मार्ग स्थापित करना, पेटेण्ट और कॉपीराइट देना, अच्तर्राज्यिक 
और वैदेशिक वाणिज्य को विनियमित करना, अधीन संघीय न्यायालय स्थापित 
करना, थल सेना व जल सेना रखना, प्रदेशों और सम्पत्ति का शासन करना, माप 
और तौल आदि के स्तर नियत करना, वदेशिक सम्जन्धों का संचालन और युद्ध 
की घोषणा, आदि । 
निहित शक्तियाँ-- ऊपर वर्णित स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्तियों के अतिरिक्त 
काँग्रेस को बहुत सी निहित शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य 
ये हैं-- (१) बैंक और अन्य कॉर्पोरेशन स्थापित करना, जो कर लगाने, ऋण लेने 
और वाणिज्य को विनियमित करने की शक्तियों में निहित हैं। (२) मार्गों, 
स्कूलों और स्वास्थ्य व वीमे, आदि पर व्यय करना, जो डाक-मार्ग स्थापित करने 
तथा सामान्य कल्याण के लिए व्यवस्था करने की शक्तियों में निहित है। (३) कृषि में 
>सहायता देना तथा उसे विनियमित करना, जो कर लगाने, वाणिज्य को विनियमित 
करने तथा सामान्य कल्याण के लिए व्यय करने की शक्तियों में निहित हैं। 
(9) सनिक और नाविक शिक्षालय खोलना, जो सेना व नाविक सेना के रखने की 
शक्तियों में निहित हैं । 
समवर्ती शक्तियाँ--ये वे शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग काँग्रेस और राज्यों की 
विधायिकाएँ साथ-साथ करती हैं । इनमें प्रमुख ये हैं--कर लगाना, ऋ्् लेना, 
बेंकों तथा अन्य कॉर्परिशनों को चार्टर देना, न्यायालय स्थापित करना (अपने-अपने 
क्षेत्र में), कानून वनाना और लागू करना, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति 
लेना, सामान्य कल्याण के लिए व्यय की व्यवस्था करना । 
उपयुक्त शक्तियों के प्रगणन के साथ-साथ यहाँ यह भी बताना आवश्यक हैं कि 
काँग्रेस को निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग की मनाई की गई है--(१) निर्यात पर 
कर न लगाना, (२) राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर न 
लगाना, (३) एकरूपता के आधार के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर न लगाना, (9) अधि- 
कार पत्र में दी गई प्रत्याभूतियों को कम न करना, (५) वाणिज्य के क्षेत्र में से 
»...एक राज्य को दूसरे के ऊपर कोई विशेष सुविधा या अधिमान्यता न देना, 
(६) सम्बन्धित राज्यों की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन न 
करना, (७) नये राज्यों को मौलिक राज्यों के समान पद न देना, (5) दासता की 
आज्ञा न देना और, (८) उपाधियाँ न प्रदान करना 
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यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सं० रा० अमरीका का संविधान संधात्मक है, 
अतएव संविधान द्वारा कांग्रेस और राज्य की विधायिकाओं के बीच शक्तियों का 
वितरण किया गया है। दूसरे भकर्थों में, काँग्रेस और राज्यों की विधायिकार्यें केवल 
अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं। वास्तव में, संविधान की सर्वोपरिता है, जिसकी 
रक्षा संघीय न्यायालयों द्वारा की जाती है। अतएवं अमरीकी काँग्रेस की स्थिति 
भारतीय संसद जैसी है और यह ब्रिटिश पालियामेंट से भिन्‍न है। पूर्व वर्णित 
शक्तियों के आधार पर काँग्रेस संघ सरकार की नीति निर्धारित करती है । 
काँग्रेस की अन्य शक्तियों तथा अधिकारों को विभिन्‍न शीर्षकों के भनन्‍्तर्गत निम्न - 
प्रकार रदखा जा सकता है ; 
वित्तीय--काँग्रेस को सं० रा० अमरीका के संघीय शासन के सुचारु संचालन के - 
हेतु कर लगाने व ऋण लेने की शवितयाँ प्राप्त हैं। काँग्रेस ही प्रशासव को कर 
लगाने का आदेश देती है और सभी प्रकार के प्रशासन व्यय की स्वीकृति देती है । 
काँग्रेस राज्यों को विभिन्‍न कार्यो के लिए अनुदान रूप में सहायता देती है तथा 
सं० रा० अमरीका के मित्र देशों व अविकसित देशों के विकास में आथिक सहायता के 
लिए अनुदान व ऋण स्वीकार करती है। संघ शासन की आय और व्यय की 
स्वीकृति के लिए काँग्रेस प्रतिवर्ष बजट स्वीकार करती है। वित्तीय शवित द्वारा ही 
कांग्रेप्त राष्ट्रीय कोष पर अपना नियन्त्रण रखती है । 
न्यायिक शव्तियाँ---ऋँग्रेस को राष्ट्रपति तथा संघीय न्यायालयों के व्यायाधीशों 
के विएद्ध महाभियोग की कार्यवाही करने तथा उन्हें उनके परिणामस्वरूप पद से 
हटाने की शक्ति प्राप्त है । महाभियोग की कार्यवाही प्रतिनिधि सदन द्वारा आरस्भ 
की जाती है और सीनेट उसकी सुनवाई करके निर्णय करती है । जब महाभियोग' 
की कार्यवाही राष्ट्रपति के विरुद्ध की जाती है और उसकी सुनवाई सीनेट करती 
है, उस समय सर्वोच्च न्याथालय का मुख्य न्यायाधिपति उसका अध्यक्ष रहता है। 
जिसके विरुद्ध महामभियोग् की कार्यवाही की जाती है उस। अधिकारी को उपस्थित 
होते और अपने बचाव में प्रमाण पेश करने का अधिकार है । किसी अधिकारी को 
दण्डित करने के लिए सीनेट में २/३ के बहुमत से निर्णय होना आवश्यक है। अब 
तक १२ महानियोग के मुकदमे चले हैं, जिनमें से ८ न्यायाधीशों के विध्द्ध थे और 
उनमें से ४ को दण्ड दिया गया। ह 
निर्वाचन सम्बन्धी अधिक्षार--संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति 
पद के किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त हो तो प्रतिनिधि 
संदत सबसे अधिक मत पाने वाले तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति 
चुनेगा । अब तक ऐसे दो अवसर जाये हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करते समय प्रत्येक 
राज्य के प्रतिनिधियों का केवल एक मत होता है। इसी प्रकार यदि उप-राष्ट्रपति 
पद के उम्मीदवारों में से किसी एक को भी निव चकों के मतों का बहुमत प्राप्त व 
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हो तो सीनेट सवसे अधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवारों में से एक को उपराष्ट्र- 
पति चुनेगी ॥ 

संविधान में संशोधन करने की शक्ति--संविधान में संशोधन का प्रस्ताव काँग्रेस 
के दोनों सदनों में २/३ के बहुमत से पास होना चाहिए । प्रस्तावित संशोधन की 
सम्पुष्टि ३/9 राज्यों की विधायिक्राओं अथवा उनके सम्मेलनों द्वारा होनी आवश्यक 
है। इस प्रकार काँग्रेस को संविधान में संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार प्राप्त 
है उनकी स्वीकृति काँग्रेस स्वयं नहीं करती । 

प्रशासनिक शक्तियाँ--सं ० रा० अमरीका के प्रशासन के सभी प्रमुख प्रशासनिक 
विभागों की रचना समय-समय पर काँग्रेत ने ही की है। इनके अतिरिक्त काँग्रेस 
ने अनेक स्वतन्त्र नियामक आयोगों ([766एशातवथा र6४पक्षितएर 0०माय[ं5- 
87075) और अन्य अभिकरणों (88०2८ां४5) की स्थापना भी की है। इनमें से 
प्रमुख अन्तर्राज्यिक वाणिज्य आयोग और पघिविल सविस आयोग हैं। काँग्रेस ऐसे 
आयोगों व अभिकरणों की रचना के सम्बन्ध में आवश्यक कानून वनाती है और 
उनके कार्यों की देख-रेख, आदि के लिए उचित व्यवस्था करती है। कांग्रेस ने 
ही सन्‌ १६२१ के बजट और लेखा कानून द्वारा ब्यूरो ऑफ दी वजट की रचना 
की और राष्ट्रपति को संघीय शासन के लिए एक्र वजट बनवाने का अधिकार 
दिया । इसी प्रकार काँग्रेस ने कानूनों द्वारा नागरिक सेवाओं में लूट की व्यवस्था 
- (5908 5५४०7) का अन्त करने, योग्यता के आधार पर भर्ती करने, सेवाओं 
में वर्गीकरण व उनके वेलन, आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक कानून 
बनाये हैं । हे 

उपर्युक्त के अतिरिक्त काँग्रेस को प्रशासन के कार्यों में छान-वीन कराने की 
महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। वास्तव में, कानून बनाना और छानवीन कराना कांग्रेस 
की शक्तियों के प्रयोग के प्रमुख साधन हैं । काँग्रेस के द्वारा छानवीन की प्रथा काफी 
पुरानी है और यह काँग्रेत की विभिन्‍न कायंवाहियों में सार्वजनिक ध्यान व अभि- 
रूचि को व्यापक रूप से खींचने वाली है। सन्‌ १६३० के वाद के वर्षों में टी० 
वी० ए०, लॉवीइंग और नागरिक स्वतन्त्रताओं में की गई छानबीन तथा दूसरे विश्व 
युद्ध के दौरान अपरीक्षा विरोधी गतिविधियों में छानवीन करने वाली समिति 
के कार्यों में जनता ने व्यापक अभिरुचि प्रदर्शित की । छानवीन के कई रूप हैं । 
प्रथम, कांग्रेत की विभिन्‍त स्थायी समितियाँ विचाराधीन विधेयकों के सम्बन्ध 
में साधारण छानबीन करती हैं और आवश्यकतानुसार उप-समितियाँ भी नियुक्त 
करती हैं। दूसरी, पूर्णतया औपचारिक रूप से छानवीन तब की जाती है जब 
काँग्रेस किसी विषय विशेष के अध्ययन और उसकी छानवीन के लिए कोई विशेष 
समिति नियुक्त करती है तथा काँग्रेस उस समिति के लिए आवश्यक्रतानुसार घन- 
राशि स्वीकार करती है और उसे गवाही का अधिकार देती है । 


७० ] सं० रा० अमरीका का शासन 


साधारणतया दोनों सदव अलग-भलग छानबीन कराने का अधिकार देते हैं, 
किन्तु कभी-कभी दोनों सदत मिलकर संयुक्त छानवीन समिति भी नियुक्त करते हैं । 
तच्‌ १८७३-७४ में सीनेट ने एक ऐसी समिति वाटरगेट काण्ड की छानबीन करने 
हैतु नियुक्त की थी, जिसके उस्त काण्ड से सम्बन्धित राष्ट्रपति के कार्यालय से अनेक 
आलेख और टेप किये हुए रिकार्डों की माँग की । उत्तके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति 
और कांग्रेस के बीच एक प्रकार का संघर्य चला और अन्त में राष्ट्रपति निक्सन को 
पदत्याय करना पड़ा । 


सीनेठ और सदन की शक्तियों की घुलबा--साधारण रूप में काँग्रेस के दोनों 
सदनों की शक्तियाँ सम हैं, परन्तु कुछ बातों में सीनेट को विशेष शक्तियाँ. अथवा 
अधिकार प्राप्त हैं और एक-दो वातों में प्रतिनिधि सदन के विशेष अधिकार हैं । 
कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप धारण करता है जब वह दोचों सदनों में 
एक ही रूप में पास ही जाता है। वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों सदनों की वास्तविक 
शक्तियाँ बराबर हैं, यद्यपि विज्ञीए विधेयकों का आरम्भ प्रतिनिधि सदन में ही 
किया जा सकता है। सदन ही महाभियोग की कार्यवाही आरम्भ करता है। सीनेट 
की दो विशेष शक्तियाँ ये. हैं--(१) अनेक उच्च संघीय अधिकारियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किन्तु उसके द्वारा सुझाये गये नामों पर सीनेट अनु- 
समर्थेन आवश्यक है। (२) विदेशों के साथ सन्धियों में पहल राष्ट्रपति और विदेश 
विभाग करते हैं, किन्तु वे सीनेट के परामर्श और सहमति से ही स्वीकार की जाती 
हैं। अपनी शक्तियों तथा रचना के कारण सीनेट संसार के सभी उच्च आगारों में 
सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कहलाता है । 

सीनेट के शक्तिशाली होने के प्रसुख कारणों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है--- 
(१) सीनेट एक स्थायी सदन है; वास्तव में राष्ट्रपति, उसकी केबिनेट और प्रति- 
निधि सदन, आदि सभी का कार्यकाल नियत है, सीनेट ही एक स्थायी निकाय है। 
(२) इसके सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष है, जबकि प्रतिनिधि सदन के सदस्थ २ 
बर्ष के लिए चुने जाते हैं। सीनेट के अधिकतर सदस्य २-३ अवधियों तक रहते 
हैं। अतएव उनका सार्वजनिक जीवन और शासन के क्षेत्रों में वड़ा सम्मानित स्थान 
रहता है, वे राजनीति में विशेष रूप से योग्य ओर अनुभवी भी होते हैं। (३) सीनेट 
का आकार बहुत छोटा है; इपका प्रत्येक सदस्य संख्य/ की दृष्टि से प्रतिनिधि की 
'अपेक्षा ४ गुनी जनता का श्रतिनिधि होता है और उप्तका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप 
से होता है। इसी कारण सीनेट के सदस्य साधारणतया २-३ समितियों के सदस्य 
रहते हैं जव॒कि सदन का सदस्य एक समिति में रहता है। (४) सीनेट में भाषण 
की पूर्ण स्वतन्त्रता है और वहुमत के प्रभुत्व के स्थान पर सीनेट में अल्पमत की 
अभिव्यक्ति के लिए व्यापक जवसर रहता है। (५) रचना के अतिरिक्त सीनेट की 
शक्तियाँ भी यथाय॑ में प्रतिव्धि सदन से अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
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ब्रिटेन, भारत तथा अन्य देशों में उच्च सदन की शक्तियाँ लोकप्रिय सदन की 
शक्तियों की तुलना में बहुत ही सीमित हैं, किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में सीनेट 
घी शक्तियाँ संवंधानिक दृष्टि से प्रतिनिधि सदन के बराबर तथा व्यवहार में अधिक 
विस्तृत और वास्तविक हैं। प्रथम, सीनेट ही एक ऐसा द्वितीय सदन है जिसे 
वित्तीय क्षेत्र में भी प्रायः प्रतिनिधि सदन के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह वित्तीय 
विधेयकों में सभी प्रकार के संशोधन कर सकती है। दूसरे, यह संघीय उच्च 
अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भाग लेती है। इसी कारण इसका कार्य- 
पालिका और प्रशासन के क्षेत्र में सदव की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव है। तीसरे, 
यह सन्धियों की स्वीकृति में भी महत्वपूर्ण भाग लेती है, जिस कारण से इसका 
वंदेशिक मामलों के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव रहता है | 

जबकि सं० रा० अमरीका की सीनेट संसार के द्वितीय सदनों में सबसे अधिक 
शक्तिशाली है, वहाँ का प्रतिनिधि सदन अन्य देशों के लोकप्रिय सदनों की अपेक्षा 
बहुत कम शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सदन की स्थिति के लिए ये कारण उत्तरदायी 
हैं--(१) सीनेट को प्रतिनिधि सदन के बराबर ही नहीं वरच्‌ व्यवहार में अधिक 
शक्तियाँ प्राप्त हैं; और रचना, आकार तथा कार्यप्रणाली की दृष्टियों से उसका 
स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है । (२) प्रतिनिधि सदन की अवधि केवल 
२ वर्ष है, जबकि सीनेट एक स्थायी सदन है । प्रतिनिधि सदन के सदस्य पहले वर्ष 
में कुछ ज्ञान व अनुभव प्राप्त करते हैं, किन्तु दूसरे वर्ष उन्हें फिर से अगले चुनाव 
की चिन्ता और त॑यारी घेर लेती है। सीनेटरों की तुलना में सदन के बहुसख्यक 
सदस्य योग्यता व अनुभव में कम होते हैं। इसके अतिरिक्त जबकि सीनेट के दो 
सदस्य एक सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि सदन के सदस्य एक 
बहुत छोटी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। (३) प्रतिनिधि सब्न संवैधानिक 
रष्टि से तो लोकप्रियः सदन है, किन्तु व्यवहार में यह विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के 
प्रतिनिधियों का समूह है । ये प्रतिनिधि राष्ट्रीय हितों के स्थान पर स्थानीय हितों 
को अधिक महत्व देते हैं | स्थानीयता के नियम के कारण इनका दृष्टिकोण बहुत ही 
संकीर्ण रहता है। (४४) प्रतिनिधि सदन में हुए वाद-विवाद का महत्व सीनेट की 
अपेक्षा कम रहता है; समाचार-पत्ों में भी प्रतिनिधियों के भाषणों को महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक है, दूसरे, उनके 
भापण का प्रयोजन मुख्यतः अपने निर्वाचकों को सन्तुष्ट करना होता है। सीनेट 
की अपेक्षा प्रतिनिधि सदन की कायं-प्रणाली अधिक प्रतिवन्धित है। (५) अन्य देशों 
के लोकप्रिय सदनों की तुलना में इसे उनके समान कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त 
नहीं हैं--प्रथम, इसका कार्यपालिका पर नियन्त्रण नहीं है। ब्रिटेन व भारत की 
तरह सं० रा० अमरीका की केविनेट प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है । 
दूसरे, प्रतिनिधि सदन को वित्त पर नियन्त्रण की अनन्य शक्ति प्राप्त नहीं है । 
तीसरे, विधायी क्षेत्र में भी इसे कोई विशेष शक्ति नहीं मिली है, जक्कि कॉमन 
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सभा की ला्ड सभा की तुलना में और भारतीय लोक सभा की राज्य सभा की तुलना 
सें विधायी शक्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
५, विधि-निर्माण और वित्तीय प्रक्तिया 


कांग्रेतत में प्रस्तुत विधेयक दो प्रकार के होते हैं--सार्वजनिक और निजी 
सार्वजनिक विधेयक उसे कहते हैं जिसका सम्बन्ध प्रायः सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र से हो 
या जो सावंजनिक हित में हो भर्थातु जिसका प्रयोजन सार्वजनिक हो। विजी 
विधेयक मुख्यतः कुछ व्यक्तियों या किसी व्यक्ति-सपूह के हितों में होता है । इसे 
उनकी भलाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अतएवं इसका प्रयोजन निजी हित 
होता है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक विधेयकों और संकल्पों का सम्बन्ध सामान्य 
विपयों अथवा सर्वक्षाधारण जनता से होता है। इसके विपरीत निजी विधेयकों का 
रूप विशेष विधि-निर्माण का होता है। बहुत से निजी विधेयकों को इस उद्देश्य से 
पेश किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को सरकारी कायें से हानि पहुँची है, उन्हें 
उसके लिए प्रतिकर की व्यवस्था की जा सके, जबकि प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत 
उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था न हो । निजी विधेयक्रों का एक महत्वपूर्ण 
उदाहरण वे विधेयक हैं जो साम्यवादी देशों से भाग कर आये हुए व्ग्रक्तियों को 
सं० रा० अमरीका में स्थायी निवास का अधिकार देते हैं। निजी विधेयकों की 
कानून बनाने की सम्भावना प्रायः कम होती है, यदि उनके पक्ष में सभी की 
सहमति न हो । 


कांग्रेस के दोनों सदनों में सम्पूर्ण विधि-निर्माण के चार रूप अथवा प्रकार हैं, 
जिनका संक्षिप्त वर्णव यहाँ देना आवश्यक प्रतोत होता है--(१ ) विधेयक, जिनका 
प्रयोग अधिकांश विधि-निर्माण के लिए किया जाता है, चाहे वे सार्व॑जनिक हों 
था निजी । (३२) संयुक्त संकल्प, जिनके कानून बनाने के लिए विधेयकों की तरह 
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं | विधेयकों और संयुक्त संकल्प में कोई महत्वपूर्ण 
अन्तर नहीं है; विधेयक स्थायी होते हैं और संयुक्त संकल्प अस्थायी । संयुक्त सकल्प 
के सम्बन्ध में भी उसी श्रक्रिया का पालन होता है, जो विधेयक के लिए बिहित है, 
'परच्तु संविधान के संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था 
है । (३) समवर्ती संकल्प--इनका स्वरूप साधारणतया विधायी नहीं होता; परन्तु 
इनका सम्बन्ध केवल कांग्रेस से होता है या ये मतों, प्रयोजनों अथवा सिद्धान्तों की 
अभिव्यक्ति करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ऐसा समवर्ती संकल्प होगा 
कि कांग्रेस के मताचुसार साम्यवादी चीन को सं० रा० संघ का सदस्य न बनाया 
जाए। (४) साधारण संकल्प--इसका प्रभाव वहुत ही सीमित होता है; क्योंकि 
इसका सम्बन्ध कांग्रेस के केवल एक ही सदन से होता है । कोई भी सदन वैदेशिक 
नीति के किसी पहलू के सम्बन्ध में अपने मत की अभिव्यक्ति अथवा सदन सम्बन्धी 
नियमों में परिवतंन ऐसे प्रस्ताव द्वारा कर सकता है। भव साधारणतया अधिकांश 
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विधि-निर्माण के लिए विधेयकों का प्रयोग किया जाता है (8०7 ७78०66 ...”) 
_न कि संकल्प के रूप का (7२९४0]ए८त 9ए ६96 8७7४० शा क्ञ०95०... ) । 
फिपी भी विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया के सुख्य स्टेजों और सम्बन्धित बातों 
फा संक्षिप्त वर्णव निम्तर प्रकार है-- 

(१) विधेयक का प्रारूप तेयार करना और उसे पेश करना---सं० रा० अमरीका 
'में सरकारी विधेयक्त तो होते नहीं किन्तु फिर भी अधिकतर महत्वपूर्ण विधेयकों 
को कार्यपालिका शाखा में तैयार किया जाता है। बहुत से विधेयक दबाव समूहों 
द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनेक विधेयकों की उत्पत्ति मार्गोपाय समिति में 
होती है। महत्वपूर्ण विधेयकों की भाषा और उनके प्रारूप तैयार करने में सदस्य 
और विशेषज्ञों का हाथ रहता है । विधेयक पेश करना अत्यन्त सरल कार्य है, कोई 
भी एक या अधिक सदस्य किसी विधेयक अथवा संकल्प को प्रतिनिधि सदन अथवा 
सीनेट में पेश कर सकते हैं। विधेयक पेश करने के लिए पेश करने वालों को 
विधेयक सदन के क्लक के डेस्क तक भेजना होता है। साधारण विधेयकों को जिस 
सदन में वे आरम्भ होते हैं उसके अनुसार, 'एच० आर०' अथवा 'एस' से अंकित 
कर दिया जाता है। इस प्रकार की कोई सीमा नहीं लगी है कि एक सदस्य कितने 
विधेयक पेश करे । पेश किए जाने वाले विधेयकों की संख्या बहुत बड़ी होती है और 
उनमें से १०वां या १२वां भाग कठिनाई से ही कानूच का रूप थाता है शेष विधेयकों 
का कांग्रेस के अन्त के साथ ही अन्त हो जाता है, भर्थाव्‌ नई कांग्रेस में नये सिरे से 
विधेयक पेश किए जाते हैं । 

(२) समिति सें विचार--प्रत्येक विधेयक को पेश होने के बाद ही सदन का 
श्रध्यक्ष सम्बन्धित समिति के सुपुर्द कर देता है। विधेयक के सम्बन्ध में समिति 
विचार करती है और इनमें से किसी एक निर्णय पर पहुँचती है--(अ) विधेयक 
के पक्ष में सदन को रिपोट दे, उसके पास करने के लिए पिफारश करे और सदन 
में उसके ऊपर विचार के दौरान उसका समेत करे । (आ) उसके विरुद्ध रिपोर्ट 
दे और उप्तका सदन में भी विरोध करे, यदि अन्य सदस्य उसे पाप्त कराने का 
प्रयत्त करें। (इ) उस पर कोई कार्यवाही न करे और विधेयक को समिति के 
फाइलों में ही मर जाने दे । | 

जव किसी विधेयक पर समिति विचार कर लेती है और अपनी रिपोर्ट तैयार 
कर लेती है, तो विधेयक उसी सदन में विचार के लिए वापस भेजा जाता है 
जिसमें वह आरम्भ हुआ हो । परन्तु प्रत्येक ऐसा विधेयक्र सदन में विचार हेतु 
पहुँचने से पूर्व तीन मुख्य सूचियों (८4[९70०78) में से किसी एक में सम्मिलित 
किया जाता है। आय कर, धन या सम्पत्ति के विनियोग से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
रूप में सम्बन्धित विधेयक “संघ कलेण्डर' में रक्खे जाते हैं। अन्य सभी सार्वजनिक 
विघेयक, जिचका स्वरूप वित्तीय नहीं होता, 'सदन कलेण्डर” में सम्मिलित किए 
जाते हैं; और सभी निजी विधेयक “निजी कलेण्डर' में सम्मिलित किए जाते हैं । 


न 
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संध व सदन कलेण्डरों से ऐसे विधेयक्रों को / जिनके बारे में प्रवाद न हो 'सहमति 
फलेण्डर” में स्थानानतरित किया जा सकता है। ऐसे विधेयक जिन्हें समितियों से 
वापिस ले लिया गया हो, सदन के सामने “डिस्चाज कलेण्डर” पर रकक्‍खे जाते हैं । 
प्रतिनिधि सदन के एक नियम के अनुसार विधेयकों को सदन में विचार के लिंए 
उसी क्रम में लिया जाता है, जो क्रम उनका कलेण्डरों में होता है; किन्तु भधिक 
महत्वपूर्ण विधेयकों के सम्बन्ध में बहुधा अपवाद कर दिया जाता है । 

(३) सदन में विधेपक्नों पर विचार--जब विधेयक सदन के सामने आता है वो 
उस पर वाद-विवाद होता है । सदन के नियमों के अनुसार प्रत्येक विधेयक के तीन 
वाचन होते हैं । प्रथम चाचन तो तभी पूर्ण हो जाता है जब विधेयक पेश होने के 
बाद उसका शीषक सदन के रिकार्ड और जरनल में छप जाता है। दूसरा बाचन, जो 
विस्तारपूर्ण होता है, तव किया जाता है जब विधेयक्र समिति से सदन के सामने 
आता है या उस पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार किया जाता है । दूसरे 
वाचन के दौरान पहले साधारण वाद-विवाद होता है और जब विधेयक के खण्डों 
पर एक-एक करके विचार होता है तभी उनसे सम्बन्धित संशोधनों पर विचार 
किया जाता है । पूर्ण विधेयक पर विचार और वाद-विवाद हो चुकने के बाद अध्यक्ष 
कहता है--'प्रश्न तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत है।' यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो 
जाता है तो विधेयक पर तीसरा वाचन आरम्भ हो जाता है भौर सदन उसमें लग 
जाता है। तीसरे वाचन अथवा विचार के बाद अध्यक्ष कहता है---'प्रश्व विधेयक 
को अन्तिम रूप से पास करने का है ।” जब विधेयक्र सदन में पास हो जाता है तो 
उसे सीनेट के विचार के लिए भेज दिया जाता है । 

सदन सें सतदात की पद्धतियाँ--सदन में मतदान के लिए चार पद्धतियों का 
प्रयोग किया जाता है--(क) साधारणतया सबसे पहले आवाज द्वारा मत लिया 
जाता है। यदि यह अनिर्णित हो अथवा गणपूर्ति का १/५ ऐसी अश्राथंना करे तो 
दूसरी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। (ख) मत-विभाजन भर्थात्‌ सदस्य खड़े 
हो जाते हैं ओर अध्यक्ष उनकी ग्रिनती करता है । (ग) गणकों द्वारा मतों की गिनती 
का अथं यह है कि सदस्य खड़े होकर किसी एक नियत स्थाव से भ्रणकों के सामने 
. से क्रमवार तिकलते हैं। (घ) 'हाँ' था 'ना! हारा अर्थात्‌ सदन का कक्‍्लके सदस्यों के 
/ नाम पुकारता है और वे एक-एक करके 'हाँ' या 'ना' कहते हैं । 

(9) इसरे सदन में विधेयक पर विदार---उसी कांग्रेस में, शीघ्र ही अथवा कुछ 
समय बाद वही या न्यूनाधिक अंश में वँसा ही विधेवक दूसरे सदन के सामने आता 
है और उसके सम्बन्ध में प्रायः वैसी ही प्रक्रिग का पालन होता है ज॑सी कि वर्णित 
है। दूसरे सदन में विधेयक के सम्बन्ध में प्रगति प्रथम के साथ-साथ ही हो सकती 
है अथवा दोनों सदनों में एक ही विधेयक पर अलग-मलग समय में विचार किया 
जा सकता है| ऐसा भी हो सकता है कि एक सदव तब तक रुका रहे जब तक कि 
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उस पर दूसरा सदन विचार पूर्ण करे । जैसा पहले बताया जा चुका है, सभी आय 
और कर सम्बन्धी विधेयकों व प्रस्तावों का आरम्भ प्रतिनिधि सदन में होता है; 
अन्य विधेयक व प्रस्ताव किसी भी सदन में आरम्भ हो सकते हैं । सीनेट में विधेयक 
पेश करने की कार्यवाही इस घोषणा के साथ पूरी हो जाती है कि अमुक सीनेटर 
विधेयक को पेश करता है । विधेयक का शीष॑ंक पढ़कर सुना दिया जाता है और 
इस प्रकार विधेयक का प्रथम बाचन पूर्ण हो जाता है । इसके उपराच्त विधेयक पर 
समिति में विचार होता है और समिति की रिपोर्ट पक्ष में होने पर विधेयक को 
सीनेट के कलेण्डर में सम्मिलित कर दिया जाता है । इसके बाद विधेयक पर सीनेट 
में विचार होता है । 

(५) सम्मेलन समिति---यदि एक ही सदन पर दोनों सदतों द्वारा पास किए गए 
विधेयकों के रूप कुछ बातों में एक दूसरे से भिन्न हों, तो उनमें मतभेद की बातों 
पर विचार करने के लिए दोनों सदनों के अध्यक्ष सम्मेलन समित्ति में भाग लेने वाले 
सदस्यों को नियुक्त कर देते हैं और ये प्रतिनिधि मतभेद दूर करने अथवा समझौते - 
का प्रयत्न करते हैं। जब समझौता हो जाता है और सहमति के आधार पर तैयार 
किया गया विधेयक्र दोनीं सदनों में एक ही रूप में पास हो जाता है. तो उसे 
राष्ट्रपति की स्वीकृति अथवा उसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। 

(६) राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर अथवा प्रतिषेध शक्ति का प्रयोग--राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षर हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको 
'अपने सुझावों सहित वापस लौटा सकता है। यदि काँग्रेस उस विधेयक को दूसरी 
बार २/३ के बहुमत से पास कर देती है तो वह कानून बन जाता है। जो विधेयक 
काँग्रेस के सत्न के समाप्त होने के १० दिन के भीतर राष्ट्रपति के पास आते हैं, 
राष्ट्रपति उत पर कोई कार्यवाही न करके उनका अन्त कर सकता है। 

वित्तीय प्रक्रिया--सन्‌ १६२१ से बजट कानून राष्ट्रीय वजट पद्धति का आधार 

बना है। इसके अन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण हेतु दो नए अधभिकरणों की रचना की 
गई--प्रथम, बजट ब्यूरो और दूप्तरा, जनरल श्रकाउण्टिग ऑफिसर। दुसरे 
जभिकरण की राष्ट्रीय लेखों की जाँच का कार्य सौंपा गया है। इसका अध्यक्ष 
नियन्त्रक होता है, जिसे आय जौर व्यय सम्बन्धी मामलों की छानबीन करने का 
अधिकार भी प्राप्त है। बजद उ्यूरो को सन्‌ १६३४ से राष्ट्रपति के कार्य के साथ 
जोड़ा गया है । उसका अध्यक्ष वजट-निदेशक होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता 
है। वास्तव में, वह सभी वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति का परामर्शंदाता वन गया 
है । निदेशक की सहायता के लिए बनेक सहायक अधिकारी हैं और ब्यूरो का 
कार्यालय कई विभागों में संगठित है ॥ अब राष्ट्रीय बजट को तैयार करने का पूरा 
उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है; और वजट राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित आगामी वित्तीय 
वर्ष के लिए साधन सम्वन्धी कार्यक्रम की वित्तीय अभिव्यक्ति होता है । 
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वजट के साथ राष्ट्रपति एक सन्देश भेजता है; जिसमें सम्पूर्ण वजट का सारांश 
दिया होता है । काँग्रेस सन्देश तथा बजट पर जनवरी से जुलाई तक विचार करती 
है | संविधान के अनुसार सभी धन विधेयक प्रतिनिधि सदन में आरम्भ होते हैं भर 
सर्वंप्रथण यही सदन वजट पर विस्तार पूर्ण विचार करता है। कर सम्बन्धी 
सिफारिशों पर २५ सदस्यों की सार्योपाय समिति में विचार होता है और व्यय के 
प्रस्तावों पर ५० सदस्यों की विनियोग समिति में विचार किया जाता है । विनियोग 
समिति उप-समितियों का प्रयोग करती है । विनियोग समिति से निकले हुए प्रत्येक- 
विधेयक पर सदन में उसी प्रकार विचार होता है जैसे किसी अन्य विधेयक 
पर । विनियोग विधेयकों के आवश्यक वाचन होते हैं और उन पर सम्पूर्ण सदन की 
समिति में वाद-विवाद होता है। सदव को इसमें से कोई भी नया मद जोड़ने, किसी 
मद को निकालने तथा उसमें कमी या वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। ब्रिटेन की 
कॉमन सभा ऐसा नहीं कर सकती । 

सभी आय और विनियोग विधेषक समिति में विचार होने के बाद, सीनेट में 
जाते हैं, वहाँ भी उन्हें वित्त तथा विनियोग समितियों के विचार हेतु भेज दिया 
जाता है। ये भी उप-समितियों का उपयोग करती हैं; उप-समितियों द्वारा विचार 
के बाद उन पर पूर्ण समितियों में विचार होता है । जब ये विधेयक सीनेट के सामने 
आते हैं तो सीनेट इनमें किसी भी प्रकार का परिव्तंत कर सकती है। ब्रिठेव में 
लार्ड-सभा के वित्तीय अधिकार “नहीं” समाच हैं । यदि विधेयकों में कोई परिवर्तन 
किया जाता है तो फिर उन्हें प्रतिनिधि सदव की सहमति के लिए भेजा जाता है । 
दोनों सदनों के बीच मतभेद को सम्मेलन समितियों द्वारा दूर किया जाता हैं। 
यद्यपि अब राष्ट्रीय बजट की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं; फिर भी 
वर्तेमान व्यवस्था में कुछ दोष हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट में कांग्रेस कोई भी 
परिवतंन कर सकती है; काँग्रेस के सदस्य आय और व्यय के सम्बन्ध में स्वयं भी 
नए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । 

६. समालोचना 

काँग्रेस की कार्यप्रणाली में आालोचकों ने कई दोष बताए हैं, जियका संक्षिप्त 
विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है--- 

इनकी कार्यवाही में स्थायी अथवा वर्गीय हितों को अनुचित महत्व प्राप्त है-- 
पीनेट व प्रतिनिधि सदन को सदस्यों के लिए निवास सम्बन्धी अहँता आवश्यक है । 
प्रतिनिधि सदत के सदस्य विशेष रूप से अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थानीय 
अथवा वर्गीय हितों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे बर्क्क के शब्दों में वास्तविक 
प्रतिनिधि की भाँति कार्य नहीं करते वरत्‌ अपने निर्वाचकों के डेलीगेट की तरह 
होते हैं ॥ विधेयकों को पेश करने और उन पर विचार करने में उनका इदृप्टिकोण 
राष्ट्रीय नहीं होता । इसी कारण कांग्रेस में पोक॑-बेरल कानून और लॉग रोलिंग 
जैसे दोष प्रचलित हैं । 


काँग्रेस [ ७७ 


सदस्यों को प्रति २ वर्ष में चुनाव लड़ने पड़ते हैं, अतएवं वे अपने निर्वाचकों 
को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। सदस्यगण मिलकर ऐसे प्रयत्न करते 
हैं कि राष्ट्रीय धन की बड़ी से बड़ी धनराशि उनके निर्वाचन-क्षेत्र में व्यय के 
लिए स्वीकार की जाए। ऐसे विधेयकों को पास कराने का उद्देश्य मुख्यतः 
रांजनी तिक प्रयोजन होते हैं, जिन्हें इस प्रथा के विरोधी पोर्क-बेरल कानून कहते 
हैं। पोक॑-बेरल कानून उस पुराने समय की याद दिलाता है जब स्वामी अपने 
दासों में किसी दिन पोक॑(सूअर के गोश्त) के भरे ढोल वाँटता था। प्रत्येक 
प्रतिनिधि अपने-अपने निर्वाचन क्षेज्ञ को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का प्रयत्न 
करता है अर्थात्‌ सभी प्रतिनिधि- राष्ट्रीय आय को अपने स्थानीय हितों के लिए 
बॉटनते का प्रयत्न करते हैं और राष्ट्रीय हितों का उचित ध्यान नहीं रखते । 
उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति कोई भी प्रतिनिधि अकेले नहीं कर सकता वह अन्य 
प्रतिनिधियों का सहयोग पाने का प्रयत्न करता है। इसी से लॉग-रोलिंग नाम 
की प्रथा उत्पन्न हुई है। यह दोषपूर्ण प्रथा भी उन पुराने दिनों की याद दिलाती 
है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में आकर बसने वाले निवासी अपने-अपने मकान 
बनाने के लिए लकड़ी काटते थे और एक दूसरे के सहयोग से भारी लट्टों को ऊपर 
उठाते थे । अतएव इस प्रथा का अथे है अपने लाभ के लिए मिलकर कार्य करना । 
यह आवश्यक और उचित ही है कि जब कोई प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कोई 
धनराशि स्वीकृत करना चाहता है अथवा अपने निर्वाचकों के हिंत में कोई विधेयक 
पास कराना चाहता है तो उसे दूसरे सदस्यों की सहायता लेवी पड़ती है। एक 
लेखक के अनुसार दलीय नियन्त्रण के अभाव में संयुक्त राज्य अमरीका में कानून 
लॉग-रोलिग द्वारा पास होते हैं ।* 
बाह्य दवाव--कांग्रेस द्वारा विधि-निर्माण पर विभिन्‍न दवाव समूहों और 
लॉवियों का बहुत प्रभाव पड़ता है । देश में अनेक आर्थिक तथा वर्गीय हितों के 
प्रभावशाली संगठन हैं जो काँग्रेस पर अपने हित साधन के लिए बहुधा प्रभाव 
डालते रहते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये संगठन वाशिगटन में अपने 
कार्यालय रखते हैं और उनके प्रतिनिधि कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करते 
रहते हैं । ऐसा लॉबीइंग की प्रथा द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी कुछ 
आलोचकों ने कांग्रेस की कार्य-प्रणाली को दोष-युक्त वताया है । लॉबी' शब्द का 
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मौलिक अर्थ बुरा नहीं है; प्रत्येक विधायिका भवन के साथ लगे हुए कमरे या 
वरामदे को प्रकोप्ठ (0909) कह देते हैं; इसमें सदस्य अवकाश के समय बैठते 
हैं और जो व्यक्ति उनसे मिलने आाते हैं उनसे बातचीत करते हैं । सदस्यों को मिलने 
वाले आकर, अपने मतों अथवा विचारों से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं । 
अतणव अब लॉचीइंग का अर्थ विधायिका अथवा उसके सदस्यों पर प्रभाव डालने 
की प्रथा से है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष सम्पक मगथवा जनमत व प्रचार द्वारा डाला 
जाता है और इसका उद्देश्य किसी विधेयक को पास कराना, उसमें इच्छित संशो- 
धन कराना या उसे अस्वीकार कराना होता है। 
आजकल संयुक्त राज्य अमरीका की राजधानी में इस प्रकार के प्रकोष्ठ 
प्रचारकों (00097585) की संख्या बहुत बढ़ गई है और ब्रोगत के शब्दों में यह 
सबसे बड़ा स्थानीय उद्योग बन गया है। संयुक्त राज्य अमरीका के विधायी संसार 
में लॉबीइंग एक आवश्यक विशेषता है। आज राज्य का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक 
विकसित हो गया है, राज्य व्यवसाय और सभी आशिक पहलुओं के बारे में कानून 
बनाने लगा है । उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्ति-समूह अथवा वर्ग यह प्रयत्न करते' 
रहते हैं कि कोई भी कानून उनके हितों के विरुद्ध न बने । ब्रोगन के अनुसार 
ब्रिटेन जैसे देशों में, जहाँ केबिनेट नीति-निर्धारित करती है, लॉबीइंग के लिए विशेष 
क्षेत्र नहीं है, किच्तु संयुक्त राज्य अमरीका में इस प्रकार की प्रथा का होना 
आवश्यक है| कुछ भालोचकों की दृष्टि में यह प्रथा औचित्य की सीमा से बाहुर 
चली गई है। 
विधि मतिर्माण की मसात्ना--प्रत्येक काँग्रेस अपनी दो वर्ष की अवधि में लगभग 
१००० कानून बनाती है । उदाहरण के लिए ८रवीं काँग्रेस ने सनु १७५१-१४५२ 
में १६१७ कानून पास किये, इनमें १०० से ऊपर निजी कानून थे और लगभग 
१०० महत्वपूर्ण सावेजनिक कानून थे । इससे स्पष्ट है कि काँग्रेस हारा पास किये 
गए कानूनों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु दोनों सदनों द्वारा पास किये 
गए कानूनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे कानूनों की होती है जिनका सम्बन्ध अत्यन्त 
महत्वहीन त्रिषयों से होता है और जिन्हें प्रशासन विभाग तथा अभिकरण प्रदत्त 
विधि-निर्माण के रूप में अधिक अच्छी प्रकार से विनियमों व नियमीं द्वारा कर 
सकते हैं । इसी प्रकार निजी दावों पर न्यायालयों द्वारा निर्णयों की व्यवस्था की 
जा सकती है। इन महत्वहीव कानूनों के पास करने में कांग्रेस का बहुत सा समय 
व्यथं ही व्यय होता है । 
कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा व कठिन है--कुछ लेखकों के मतानुसार 
काँग्रेस में कानून बनाने की प्रक्रिया चहुत ही पेचीदा और कठिन है। महत्वपूर्ण 
विषय पर काँग्रेस में कायंवाही कराना काफी संपर्षमय होता है । ऐसे विपयों पर 
भी जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति सन्देश भेजे, जिनका कंग्रेस में वहुमत समर्थन करे 
और जिनके पक्ष में जनमत भी हो कानून पास कराने में १या १/२ वर्ष लग 


काँग्रेस [ ७छडटे 


जाता साधारण बात है। कानून में . देरी लगने का कारण विधि-निर्माण प्रक्रिया 
पेचिदा व कठिन होना है । 

विधायिका और कार्यपालिका के बीच सम्बन्ध--शक्ति-पृथक्‍्करण सिद्धान्त के 
दो परिणाम स्पष्ट हैं--(१) काँग्रेस और काययंपालिका के बीच सम्बन्ध सामज्जस्य- 
पूर्ण नहीं रहते; वास्तव में दोनों ही शाखायें अपनी-अपनी शक्तियों में वृद्धि करने 
के लिए प्रयत्तशील रहती हैं और कभी-कभी उनके बीच अनुचित प्रतिस्पर्दा, 


गंभीर मतभेद व संघर्ष भी होते हैं । (२) काँग्रेस में प्रभावशाली नेतृत्व की कमी 
- को सभी ने अनुभव किया है। 


बच 


१2 


प्रश्न 


« संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि सदत की रचनो और संगठन का वर्णन कीजिए । 
है 
२. 


- प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के चुनाव और शक्तियों का वर्णन कोजिए | प्रतिनिधि सदव 


अपरीकी सीनेट की रचना और संगठन का वर्णन कीजिए । 


के अध्यक्ष की ब्रिटिश कॉमन-सभा के अध्यक्ष से तुलना कीजिए । 
काँग्रेत की समिति पद्धति का वर्णन कीजिए । 


« काँग्रेस की विभिन्न शक्तियों का विवेचन कीजिए । 
पिन 


क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट संसार के ६ अमरीका की सीनेट संसार के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली / 
है ? सकारण उत्तर दीजिये। 


- लकी अमरीकी प्रतिनिधि सदन को एक महान्‌ राष्ट्र के उपयुक्त सदन नहीं समझता। 


क्या आप इस मत से सहमत हैं ? कारण दीजिए । 


« कॉग्रेंत में विधायी और वित्तीय प्रक्रियायों का वर्णन कीजिए ॥ 


« काँग्रेत की रचना व कार्यप्रणाली के मुख्य दोषों का विवेचव कीजिये । 
रे 


निम्नलिधित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(अ) काँग्रेस का संगठन । 

(आ) फिलिचस्टरिंग । 

(६) स्थायी समितियाँ लघु विधायिकायें हैं। 
(ई) बजट प्रक्रिया । 

(3) लॉग-रोलिंग । 

(ऊ) पोर्क॑-बे रल विधेयक आर लॉग-रोलिय । 


ए, संघीष न्यायपालिका 


१. विशेषतायें 
सं० रा० अमरीका के संविधान में न्यायपालिका का विशेष रूप से आधारभूत: 
सहुत्व है और इसके दो कारण हैं । प्रथम, संविधान का आधार शक्ति पृथककरण 
सिद्धान्त है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शासन की तीन प्रमुख शाखाओं में . 
न्यायपालिका को विधायिका व कायपालिका के समान महत्वपूर्ण स्थाव दिया है । 
दूसरे, संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान संघात्मक है, जिस कारण से न्यायपालिका 
संविधान की संरक्षक है । सं० रा० अमरीका की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं 
का संक्षिप्त विवेचन निन्‍्नलिखित है-- 
प्रथम, संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के लिए उपबन्ध हैं; 
उसके संगठन और निम्नस्तरीय संघीय न्यायालयों के संगठन, आदि का दायित्व 
काँग्रेस पर छोड़ा गया है। न्यायपालिका के संगठन के सम्बन्ध में अन्य संवंधानिक 
उपबन्ध इस प्रकार हैं--संविधान की धारा ३ सैक्सन २ के अनुसार राष्ट्रीय 
न्यायपालिका शक्ति संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों और उनके अन्तर्गत बनी 
संधियों के अन्तगंत कानून व साम्य में उठने वाले सभी मामलों तक विस्तृत है । 
सभी मामलों में वे विषय सम्मिलित हैं जिनका सम्बन्ध इनसे हो--राजदूृतों, 
सावंजनिक मन्त्रियों, वाणिज्य दूतों, सामुद्रिक अधिकारू-क्षेत्र, जिन विवादों में 
संयुक्त राज्य एक पक्ष हों, दो या अधिक संघान्तरित राज्यों के बीच उठने वाले 
विवाद, विभिन्न राज्यों के नागरिकों के वीच उठने वाले विवाद, आदि। संविधान 
में यह प्राविधान है कि राष्ट्रपति संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को नामजद कर 
उनकी नियुक्ति सीनेट की सहमति से करेगा । सविधान्त में यह भी प्राविधान है कि 
न्यायाधीश अपने पदों पर सदाचारण काल में आसीन रहेंगे और वेतन पार्यंगे जो 
उनके कार्यकाल में घटाया न जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और निम्न- 
स्तरीय न्यायालयों की स्थापना एवं संगठन के वारे में आवश्यक कानन काँग्रेस द्वारा 
बनाए गए हैं। 
दूसरी, संविधान में नागरिकों के अधिकारों का प्रणणन (संशोधन १ से १० तक) 
किया गया हैं । संविधान की धारा १ सैक्शन छ में दिया गया है कि विद्रोह अथवा 
आक्रमण को छोड़कर ननन्‍्य अवस्थाओं में 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख' को निलम्बित 
नहीं किया जा सकता । कांग्रेस (तथा राज्यों की विघायिकामों) को 'विल ऑफ 
अटेण्डर और एक्स पोरट फैक्टो ला! बनाने की मनाई की गई है । संविधान के 
चौथे संशोधन में अनुचित तलाशियों और अनाधिकृत अधिकार की मनाई की गई 
है । संविधान के संशोधन में कहा गया है कि अभियुक्त को निष्पक्ष जरी द्वारा था, नर 


4 


संघीय न्यायपालिका [ ८5१ 


और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। संविधान के ७ संशोधन में जूरी द्वारा 
मुकदमे की सुनवाई की व्यवस्था है और ८वाँ संशोधन अत्यधिक जमानत व जुमनि 
और असाधारण दण्ड की मनाई . करता है। नागरिकों के संविधान में समाविष्ट 
अधिकारों की रक्षा संघीय न्यायालय करते हैं । 

: तीसरे, सं० रा० अमरीका में दृहरी न्याय पद्धति है। एक ओर संघीय न्याय- 
पालिका 'है, जिसकी व्यवस्था संविधान और काँग्रेस के कानूनों के अन्तर्गत हुई है । 
इसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके नीचे १० सकिट न्यायालय और उसके 
नीचे ८४ जिला न्यायालय हैं । इस प्रकार संघीय न्यायालयों की व्यवस्था पिरेमिड 
जैसी है | इन न्यायालयों का सम्बन्ध संविधान और कांग्रेस द्वारा बनाये गये काननों 
के अन्तर्गत उठने वाले मुकदमों में निर्णय करना है | संघीय न्यायिक शक्ति का 
विस्तार प्रथम विशेषता के अन्तर्गत किया गया है। दूसरी ओर प्रत्येक संघान्तरित 
राज्य की अपनी न्याय पद्धति है। राज्यों के न्यायालयों का सम्बन्ध राज्यों के अपने 
संविधानों और कानूनों के अन्तर्गत उठने वाले मुकदमों की सुनवाई से है। प्रत्येक 
राज्य में अपनी न्याय पद्धति और कई स्तरीय न्यायालय हैं, किन्तु एक बात में सभी 
राज्यों में एकरूपता है ! प्रत्येक राज्य का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय. 
कहलाता है। इसके विपरीत भारत में संघात्मक संविधान के होते हुए भी संघठित 
न्यायपालिका है, अपने देश में सबके ऊपर उच्चतम न्यायालय है और उसके नीचे 
प्रत्येक राज्य में उच्च तथा अधीन न्यायालय हैं । इस. प्रकार भारत में न्यायपालिका 
इकहरी है । 

. 'चौथी, न्यायिक सर्वोपरिता तथा पुनर्वलोकन--संघात्मक संविधान में शक्तियाँ 
संघीय सरकार और राज्य सरकारों में वितरित की जाती हैं और वे सरकार अपने- 
अपने अधिकार-दक्षेत्र में सर्वोपरि होती हैं । कोई भी सरकार संविधान की सीमाओं 
को पार नहीं कर सकती अर्थात्‌ संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकती । 
संविधान का सही निर्वाचन करने तथा संविधान की धाराओं को रोकने के लिए 
संघात्मक संविधान एवं स्वतन्त्र और उच्च शक्ति प्राप्त न्यायपालिका अत्यन्त 
आवश्यक है । संविधान के निवंचन का कार्य विधायिका व कार्यपालिका को नहीं 
सौंपा जा सकता' इस काय॑ के लिए न्यायपालिका ही अपने स्वरूप और प्रशिक्षण से 
सर्वाधिक उपयुक्त है । इसी कारण न्यायापालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, 
जो संवैधानिक मामलों पर अन्तिम निर्णय देता है, संविधान की संरक्षक है।' सं० 
रा० अमरीका में संविधान ही ' सर्वोपरि है और संविधान क्या है तथा उसकी' 
धाराओं का क्या अथे है, इन बातों का निर्णय सर्वोच्च (तथा अन्य. संघीय) न्यायालय 
करते हैं । अतएव सं० रा० अमरीका में न्यायिक सर्वोपरिता है; अर्थात न्यायालय 
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८२. ]' सं० रा० अमरोका का शासन 


कार्यपालिका तथा विधायिका को संविधान विरोधी कार्य करने से रोकने की शक्ति 
रखते हैं । 

संघीय न्यायालय ने भी न्यायिक सर्वोपरिता के सिद्धान्त पर बल दिया है। 
इसका संक्षेप में यह अर्थ है कि सं० रा० अमरीका में संघीय न्यायालयों, अन्तिम 
रूप से सर्वोच्च न्यायालय, को शासन के सभी अंगों व अभिकरणों की कार्यवाहियों 
पर पुनर्वंलोकन का- अधिकार है, जिससे कि वे यह निर्णय दे सर्के कि वे कारये 
: कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से वैध हैं या चहीं | न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया 
काफी पेचीदा है, यह चीचे से ऊपर को चलती है| सभी संघीय न्यायालय इस शक्ति 
का प्रयोग करते हैं, परन्तु ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के होते 
, हैं। न्यायिक पुनवंलोकन की कार्यवाही इन कार्यों के सम्बन्ध में हो सकती है-- 
प्रशासनिक का्ये, राष्ट्रीय संविधान के अन्तर्गत राज्यों के कायं, काँग्रेस व राष्ट्रपति 
के काये, आदि । 
यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी या अभिकरण के आदेशों के विरुद्ध प्रभावित 
. पक्ष न्यायालय में जाता है तो व्यायालय का पहला काम यह निर्णय करना है कि 
वह आदेश कांग्रेस के कानून के विरुद्ध है या नहीं। यदि वह काँग्रेस द्वारा बनाये 
कानून के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है | यदि 
न्यायालय का निर्णय यह हो कि आदेश कानून विरुद्ध नहीं है तो फिर यह इस बात , 
का निर्णय करता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है या नहीं | यदि कानून संविधान 
के विरुद्ध वाया जाता हैं तो वह कानून और उप्तके अन्तगंत जारी किया गया आदेश 
अवैध घोषिव किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्‍्यायालय के निर्णय अन्तिम होते 
हैं और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । 

सं० रा० अमरीका का संविधान ऐसा है जिसका संघीय न्यायालयों, विशेषकर 
सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर निवंचन किया है और उसकी धाराभों की, 
अनेक अधिक्षत व्याख्यायें की हैं । मुख्य न्यायाधिपतति माशंल ने १६वीं शताब्दी के 
आरम्भ में ही इन सिद्धान्तों को अभिव्यक्त किया था--यह ऐसा संविधान है जिसकी 
हम व्याख्या करते हैं; तथा विधायिका कानूच वनाती है भौर न्यायपालिका उनका 
अथ लगाती है ।' चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अनेक धाराओं का निवंचन 
किया है और ऐसा करते समय अनेक वाक्यांशों तथा सैक्‍्शनों की बहुत-सी व्याख्यायें 
की हैं, इसलिए कुछ लेखकों ने सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायालय के अतिरिक्त एक 
अथ में अनवरत संवंधानिक सम्मेलन कहा है, जो निर्वंचन द्वारा फिलेडलफिया 
सम्मेलन का कार्य जारी रखे हुए है ।' 
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संघीय न्यायपालिका | “डड़े 


संविधान की विभिन्न धाराओं की व्याख्या करने में सर्वोच्च न्यायालय ने वहुधा 
उनका उदार अथवा विस्तृत अर्थ लगाया है जिसके परिणामस्वरूप संविधान हारा 
काँग्रेस को स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों में निहित शक्तियों का सिद्धान्त निकला 
है । इसी कारण काँग्रेस की वरंमान शक्तियाँ काफी विस्तृत हो गई हैं। सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इस प्रकार किया है + संविधान के सही 
अर्थ में राष्ट्रीय विधायिका को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को कार्यान्वित करने 
के लिए साधनों के बारे में वह विवेक प्राप्त होना चाहिए जिससे कि यह निकाय 
अपने उच्च कत्तंव्यों का इस प्रकार पालन कर सके कि जनता का सर्वाधिक हित 
साधन हो । यदि उद्देश्य उचित और वध हों, संविधान की सीमाओं में हो तो वे 
सभी साधन जो उसकी प्राप्ति के लिए उचित हों और जिन्हें संविधान में मना न 
किया हो संवेधानिक हैं ।' 

न्यायिक पुनवंलोकन की समालोचना--इसी शक्ति के प्रयोग द्वारा न्यायपालिका 
संविधान की संरक्षक है | इस शक्ति का प्रयोग प्रधानतः सर्वोच्च न्यायालय करता 
है, जिसे बेक ने संविधान का सन्तुलन चक्र कहा है। उसी लेखक के अनुसार 
संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को शासन की शक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्र की 
अन्तिम अन्तर्रात्मा बताया है, परन्तु कुछ आलोचकों के अनुसार न्यायिक पुनवे- 
लोकन के सिद्धान्त में ये दोष हैं : प्रथम, यह सम्भव है कि सर्वोच्च न्यायालय 
काँग्रेस द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम को, जिसके पक्ष में जनमत का भी समर्थन 
हो, अप्रभावी बना सकता है। ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि प्रजातन्त्र 
शासन एक दिखावा रह जायेगा। दूसरे, न्यायाधीश सभी प्रश्नों को केवल 
कानूनी दृष्टि से ही देखते हैं, जो साधारणतया अपरिवर्ततशील होती है और 
बदलती हुई सामाजिक व आथिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चल पाती । 
तीसरे, यह सिद्धान्त शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के विरुद्ध है; क्‍योंकि इसके 
अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर सर्बोपरिता 
मिली है । 

ब्रोगन ने लिखा है: न्यायिक पुनर्वलोकन के दो, राजनीतिक परिणाम हैं, 
जो इसके द्वारा होने वाली अच्छाई को समाप्त कर देते हैं--(१) यह अनुत्त रदायी 
विधि-निर्माण को प्रोत्साहन देता है, और (२) इसके कारण राजनीतिक उद्देश्यों की 
प्राप्ति वड़ी दूर और अनिश्चित हो गई, परन्तु.अब अधिकतर अमरीकन तथा 
विदेशी इस सिद्धान्त की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करते हैं। जिन देशों 
में सच्चे श्र्थ में संघात्मक संविधान अपनाया गया है उन्होंने इस सिद्धान्त को अपने 
संविधानों में सं० रा० अमरीका जैसा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारत का 
संविधान इसका उत्तम उदाहरण है । 

पाँचवीं, सर्वोच्च न्यायालय तीसरे सदन के रूप सें--काननी दृष्टि से न्यायालयों 
का काये कानूनों का निर्वेचन और उन्हें लागू करना है, कानन वनाना नहीं 


मो] सं० रा० अमरीका का शासव 


किन्तु प्रायः सभी उच्च न्यायालय संविधान का निर्वेचन्त करते समय कम या अधिक 
मात्ना में कानून भी बनाते हैं। यह बात सं० रा० अमरीका के संघीय न्यायालयों, 
विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के विषय में अधिक सत्य है। वास्तव में, उनकी 
न्यायिक सर्वोपरिता ने उन्हें अनिवार्यतः नीति-निर्धारिणी भंग बना दिया है। 
यह बात कुछ उद्ाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी । सन्‌ १८४३४ के बाद जब राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से कई नए कानूनों को पास 
कराया तो सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीशों ने उन कानूनों को अवैध 
घोषित किया । कुछ ही समय बाद न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों का बहुमत हो 
गया जिन्होंने नए कानूनों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उन्हें वैध होने दिया । 
एक न्यायाधीश ने तो स्पष्ठ शब्दों में कहा था; न्यायाधीश कानून बनाते हैं और 
उन्हें कानून बनाने पड़ते हैं।” यह एक मानता हुआ तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णयों में तत्कालीन राष्ट्रीय नीति का आभास मिलता है। लास्की के अनुसार 
'स्थायिक पुनर्वलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को सं० रा० अमरीका में 
तीसरा सदन बना दिया है! । ब्रोगन ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों 
को समझने के लिए हमें उसे कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों को नियमित 
करने वाले तीसरे सदन अथवा एक राजनीतिक निकाय के रूप में देखना होगा । 
सर्वोच्च न्यायालय के आलोचकों .ने इसे रूढ़िवादी निकाय बताया है। साधारणतः 
न्यायाधीश संविधान की व्याख्या इसी दृष्टिकोण से करते हैं, यद्यपि उनके उदार 
और विस्तृत अंगों के परिणामस्वरूप ही निहित शक्तियों का सिद्धान्त मिकला। 
लास्की के मतानुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ भी 
इसी इष्टिकोण से लिया है, परिणामस्वरूप यह मार्ग न होकर एक फाटक है, जिसके 
द्वारा सं० रा० अमरीका में राजनीतिक प्रजातन्त्र का प्रवेश तो हो गया, किन्तु 
उसमें सामाजिक प्रजातन्त्र का प्रवेश मना है। 
अन्त में, न्यायपालिका स्वतनन्‍्त्र हे--नन्‍्यायाधीशों का शासन के अन्य सभी 
अधिकारियों की अपेक्षा स्वतन्त्र और निष्पक्ष होना अत्यधिक आवश्यक है। संघीय 
स्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होता, वरचू उन्हें राष्ट्रपति सीनेट के 
परामर्श और सहमति से नियुक्त करता है। न्यायाधीशों को भपने पदों पर 
सदाचरण काल में आसीन रहने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
का कार्यकाल तो आजीवन है । उन्हें काफी ऊँचे वेतन मिलते हैं और किसी भी 
त्यायाधीश का वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहों जा सकता । एक वार नियुक्त 
हो जाने पर वे अपना कार्य किसी दवाव अथवा भय के बिना करते हैं। उन्हें उनके 
पद से केवल महाभियोग की कठिन कार्यवाही के पश्चातु ही हटाया जा सकता है । 
कार्यपालिका तथा विधायिका न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का दवाव 
नहीं डाल सकतीं । न्यायपालिका उतनी ही स्वतन्त्र है जितनी कि संविधान के 
अन्तगंत हो सकती थी, किन्तु न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि अवश्य पक्षपातपृर्ण 
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होती है। राष्ट्रपति सदा ही यह प्रयत्न करते रहे हैं कि जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय 
में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो वे अपने दल के समर्थकों को 
नियुक्त करते हैं । निम्न स्तरीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति 
द्वारा की जाती-है जौर वह सभी रिक्त स्थानों में अपने दल के सदस्यों को नियुक्त 
करता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, 
किन्तु उन्हें दलीय नियुक्तियों के रूप में नहीं समझा जाता । 
| २. सर्वोच्च न्यायालय 
न्‍न्यायाधीश--सरवोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में काँग्रेस ने समय- 
समय पर परिवतेन किए हैं--सनु १७८४ में न्यायाधीशों की संख्या ६ थी, 
सन्‌ १८३७ में यह संख्या ८ रही, सनु १८६३ में १० और १८६८ में ८ कर दी 
गई; किन्तु तब से इस संख्या में परिवर्तत नहीं हुआ है । न्यायाधीशों की नियुक्ति 
सीनेट के परामर्श और सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सन्‌ १८४७ से 
अब तक वे बल एक न्यायाधीश का नाम सीनेट ने अस्वीकृत किया है, अर्थात्‌ सीनेट 
' राष्ट्रपति द्वारा नामजद व्यक्तियों को साधारणतया अपनी सहमति प्रदान कर देती 
है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारत की तरह कोई यो्य॑तायें 
निर्धारित नहीं हैं; परन्तु नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति कई बातों पर ध्यान देता 
है--जैसे न्‍्थायालय की वर्गीय और धामिक रचना, नियुक्त किए जाने वाले व्यवितयों 
के मत और विचार, उनकी पद- के लिए योग्यता आदि | साधारणतया राष्ट्रपति 
- इस पद पर अपने दल के समर्थकों को नियुक्त करते हूँ; अतएव -न्‍्यायाधीश के पद 
पर नियुक्ति को दल के लिए राजनीतिक सेवा का फल समझा जाता है । 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकार ख्यात्ति प्राप्त व अनुभवी-वकीलः व 
न्‍्यायविद्‌ होते हैं । वैसे इन पदों पर सीनेटर, एटॉर्नी जनरल, कानूनी शिक्षालयों के 
शिक्षक अथवा न्याय-कार्य से सम्वन्धित अभिकरण के प्रशासक ही नियुक्त होते हैं । 
जिन- व्यक्तियों - को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाप्रीश बनाया .जाता है उनकी 
ओसतन आयु लगभग ५० चर्ष होती है-भौर वे अपने पदों पर २० से लेकर ४० वर्ष 
तक फार्य करते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ही “जस्टिस 
“ कहा जाता है। अन्य सभी न्यायाधीश जज कहलाते हैं। सर्वोच्च न्‍्यायालय के 
न्यायाधीश को २५,००० डॉलर प्रतिवर्ष मिलता है और. मुख्य . न्‍्यायाधिपति- का 
वापषिक वेतन २५,५०० डॉलर है | उनका. कार्यकाल आजीवन है; किसी न्यायाधीश 
को केवल महाभियोग की कार्यवाही द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, जो एक 
कठिन कार्य है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय का. केवल एक न्यायाधीश इस प्रकार 
हटाया गया है । 
सर्वोच्च भ्यायालय का अधिकार-क्षेत्र--सर्वोच्च- न्यायालय के कत्तंब्यों के -बारे 
में संविधान में तो बहुत कम लिखा है । - संविधान ने उसे प्रारम्भिक अधिकार-द्षेत्र 
प्रदान किया है, परच्तु यह. अनन्य नहीं है । इसमें तथा निम्न स्तरीय संघीय 
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न्यायालयों में ऐसे सभी मामलों की सुनवाई होती है जिनका सम्बन्ध राजदूतों 
अन्य सार्वजनिक मन्त्रियों, वाणिज्य दूतों से हो या ऐसे मामलों जिनमें कोई भी 
राज्य एक पक्ष हो । जहाँ तक संविधान के निर्वेचन का सम्बन्ध है, ऐसे मुकदमों की 
सुनवाई आरम्भ में ही सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है (अथवा नीचे के न्यायालयों 
में) परच्तु अन्य सभी मामलों में सर्वोच्च न्‍्यायालयों का अधिकार-द्षेत्र अपीलोय है। 
कांग्रेत| के कानूनों के अन्तगंत आजकल निम्न-स्तरीय संघीय तथा राज्य न्यायालयों 
के जिन मुकदमों की अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में ले जाई जा सकती हैं उनका 
सम्बन्ध मुख्यतः ऐसे मामलों से होता है जिनमें संघीय अथवा राज्य के कानूनों को 
संवैधानिक तथा बाथिक उद्योगों के विनियमन का प्रश्न अन्तग्रेस्त हो । 
सर्वोच्च न्यायालय की विवेकीय शक्ति बहुत ही विस्तृत है । इसे उत्प्रेषण लेख 
(जशञाप्रों: णी ०थांणका।) की प्रा्थनायें सुनने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च 
न्यायालय ऐप्ती बहुत सी प्राथनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णण के लिए छाँट लेता 
है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने आमने वाले अधिकतर मुकदमों का सम्बन्ध 
सार्वजमिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों या प्राविधिक मामलों से होता है। न्यायालय 
के निर्वेचन सम्बन्धी कायें में बड़ी वृद्धि हुई है। संच और राज्यों द्वारा न्यासों, 
रेलों, श्रम और आधिक मामलों के नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनों के निर्वंचन हेतु 
अनेक मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। इसमें साधारणतया सामान्य कानूनों से 
सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई बहुत कम होती है । 
सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ऊपर वरणित मुकदमों में 
सम्मतियाँ देना ही है। दूसरा काये लेखों (क्ात/8) सम्बन्धी प्रार्थनाओं को सुनना 
और उनमें निर्णय देना है । इनके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय निम्न स्तरीय. सपीय 
न्यायालयों के प्रशासन पर देख-रेख भी करता है। यह काय एक प्रशासनिक 
अधिकारी के द्वारा कराया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य की मात्रा वहुत 
बड़ी है । उदाहरण के लिए सन्‌ १८५२-४३ में सर्वोच्च न्वयायालय ने १८६८ मुकदमों 
में निर्णय दिया । इसके अतिरिक्त न्यायालयों ने अनेक लेखों की सुनवाई भी की । 
न्यायालय के कार्य का महत्व अत्यधिक है। एक ओर यह संविधान का संरक्षक है 
ओर विभिन्न संवीय व राज्यों के कानूमों का निवंचन कर उनकी बैधता पर निर्णय 
देता है, दूसरी ओर यह नागरिकों के अधिकारों का भी संरक्षक है । 
३. अन्य संघोय न्यायालय तथा अन्य बातें 
सर्वोच्च न्यायालय के नीचे संघीय न्यायालयों में तीन प्रकार के न्यायालयों का 
संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है-- 
जिला न्‍्यायालय--संघीय न्यायालयों में ये सबसे नोचे के स्तर पर हैं, किन्तु 
इन्हीं में अप्विकांश मुकदमों की सुनवाई होती है। अतएव इन्हें संघीय न्याय पद्धति 
की 'रीढ़ की अस्थि!' कहा गया है। इन न्यायालयों की संख्या ८४ है और इनमें 
लगभग २०० न्यायाधीश कार्य करते हैं | इन न्यायाधीणों की नियुक्ति भी राप्ट्रपति 
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हारा सीनेट के परामश व सहमति से होती है। ये अपने पदों पर सदाचरण 
काल तक अर्थात्‌ भाजीवन रहते हैं, परन्तु इन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि ये 
७० वर्ष की आयु पर पद से निवृत्त हो सकते हैं और उसके बाद भी उन्हें पूरा 
वेतन पेन्शन के रूप में सिलता है। इन न्यायाधीशों को १५,००० डॉलर प्रति वर्ष 
वेतन मिलता हैं । 
ये न्यायालय संघीय कानूनों के अधिकार-क्षेत्र में दोमों ही प्रकार के दीवानी व 
फौजदारी के मुकदमे सुनते हैं। २० डॉलर से कम मालियत के दीवानी मुकदमों 
को छोड़कर सभी अन्य मुकदमों की सुनवाई ये जूरी की सहायता से करते हैं । इनमें 
मुख्यतः तीन प्रकार के दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं--(अ) ऐसे भुकदमे जो कोई 
नागरिक संघीय कानूनों के अन्त्गंत अपने अधिकारों को मनवाने के लिए दायर 
करता है; (आ) समुद्रों पर होने वाले अपराधों से सम्बन्धित मुकदमे; और 
(३) विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों से सम्बन्धित 
मुकदमे । फौजदारी मुकदमे जो संधीय कानूनों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप चलाए 
जाते हैं, जैसे मूल्य नियन्त्रण, महसूली माल को चोरी से मँगाना या बाहर भेजना, 
- मनुष्यों के अपहरण आ।दि को रोकने सम्बन्धी कानूनों के विरुद्ध अपराध। सभी 
प्रकार के मुकदमों का अधिकारजक्षेत्र प्राथमिक है । 
अपीलीय सकिद न्‍्यायालय--ये जिला न्यायालयों के ऊपर वाले स्तर के 
प्यायालय हैं। इनका सम्पूर्ण कार्य अपील सुनने का है। इनमें जिला न्यायालयों से 
अपीलें आती हैं। इनका काम कानूनी विवाद-ग्रस्त प्रएनों पर निर्णय करना है । 
नियम यह है कि अपीलीय न्यायालयों में ३ जजों की बेंच होती है। अधिकतर 
मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होते हैं; इसी प्रकार ये बहुत वड़ी संख्या में अपीलों 
शो सर्वोच्च न्यायालय में जाने से रोकते हैं, इनमें आए हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण 
तुकदमों को ही सर्वोच्च न्यायालय अपने सामने आने देता है। सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र 
३० सकिटों में बँटा है और प्रत्येक में एक सकिट न्यायालय है। कभी-कर्भी एक 
री प्रकार के मुकदमों की सुनवाई में दो सकिट न्यायालय कुछ भिन्न तिर्णय दे देते 
६। ऐसे मुकदमों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुनी जाती है। इन न्यायालयों 
है न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के परामर्श और सहमति से नियुन्द् कि! 
ब्राते हैं और उनका वेतन जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों से कुछ ऊँचा होता है । 
विशेष न्‍्यायालय--ऊपर वरणित नियमित्त न्यायालयों की व्यवस्था के अतिरिन्त 
वशेष प्रकार के मुकदमों की घुनवाई के लिए कई विशेष स्वायालयों की रे 
यचस्था है। इस प्रकार के न्यायालयों का अति संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जात 
[। दावों के न्यायालय में संघीय सरकार के विरुद्ध नागरिकों के दाते 
स न्यायालय की स्थापवा रूस १८८५ में हुईं थी जौर अब 
सका मुख्य स्थान वाशिगटन है | आयात-निर्यात महसूल कै स्यावाल 
वर्यात महसूल एकन्नित करने वाले अधिकारियों के हि 
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जाती हैं । इस न्यायालय में ८ न्यायाधीश हैं और इसका मुख्य स्थान न्यूयॉर्क है; 
किन्तु न्यायाधीश मुकदमों की सुनवाई विभिन्न बन्दरयाहों के स्थान पर करते हैं । 
कस्टस और पेटेन्ट अपील न्यायालय में ५ न्यायाधीश हैं और यह कस्ठम न्यायालय 
तथा पेटेन्ट ऑफिस के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनता है। कर न्यायालय में ५ 
च्यायाधीश हैं । इसमें कर सम्बन्धी मुकदमों की सुनवाई होती है। इसके अतिरिक्त 
काँग्रेस ने कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट तथा सं० रा० अमरीका द्वारा अन्य अधिशासित 
प्रदेशों के लिए भी न्यायालयों की व्यवस्था की है । 

कानूनों का परिपालन-न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के मुकदमों में निर्णय 
करने की शक्ति प्राप्त है । उच्च निर्णयों को लागू करना कार्यपालिका का कारये है| 
अभियुक्तों की गिरफ्तारी और विभिन्न प्रकार के मुकदमों की पेशी प्रशासनिक 
अधिकारी करते हैं । कानूनों को लागू कराने का दायित्व न्याय विभाग पर है, इसे 
ही संघीय न्यायालयों के निर्णयों को लागू करना होता है । इस विभाग का अध्यक्ष 
महाधिवक्ता (8॥0776०ए 0०॥०]) होता है, जो संघीय सरकार का मुख्य कानूती 
अधिकारी है। न्याय विभाग के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में जिला अधिंकारी हैं, 
प्रत्येक जिले में एक जिला एटॉर्नी होता है और उसके एक या अधिक सहायक होते 
हैं । प्रत्येक जिले में एक मार्शल और उप-मार्शल होते हैं जिनके कार्य अभियुक्त को 
बन्दी बनाना, न्यायालयों के निर्णयों को लागू करना और अन्य प्रकार के न्यायिक 
प्रशासन में सहायता देना है । 

प्रश्न 

१. अमरीकी न्याय-पद्धति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए । 

२. स्यायिक्क पुनर्वलोकत! का अर्थ और महत्व समझाइए । 
(३ सर्वोच्च न्यायालय के संगठन गौर मधिकार-दक्षेत्र का वर्णन कीजिए । 

४. संयुक्त राज्य अमरीका की शासनम्पद्धति में सर्वोच्च न्यायालय का कया महत्व है ? 

3. सें० रा० अमरीका के संघीय न्यायालयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
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१, राज्यों का शासन 


सं० रा० अमरीका के संघ का सिर्माण १३ राज्यों ने किया था; अब इसमें 
सम्मिलित राज्यों की संख्या ५० है । सं० रा० अमरीका की पताका पर सितारों के 
चिन्ह संघान्तरित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । सं० रा० अमरीका का आदश 
है--बहुत सों में एक ॥ इसी कारण सं० रा० अमरीका के राजनीतिक जीवन की 
. विशेषता; भारत की तरह, विविधता में एकता है | प्रायः प्रत्येक भौगोलिक वात में 
राज्य एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं। क्षेत्रफल में २,६७,३३४ वर्ग मील का 
टेक्साज १,२१४ वर्ग मील वाले रोड द्वीप से २२० गुणा है। जनसंख्या में 
सन्‌ १६५० की जनगणना के अनुसार १,४५,३०,१८६२ जनसंख्या वाला न्यूयॉक 
१,६०,०५३ जनसंख्या वाले नेवादा से छ&र गुणा बड़ा है। प्राकृतिक बनावट की 
: हृष्टि से नेवादा मुख्यतः रेगिस्तान है, इओवा में घने खेत हैं और कोलोरेडो में 
पहाड़ों और विशाल भूमि का सम्मिश्रण है। आय और उसकी कर लगाने योग्य 
'क्षमत्ता में काफी अन्तर है; फिर भी केवल मिसीसिपी ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 
प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय से कम है । 
प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, जो सं० रा० अमरीका के संविधान अर्थात्‌ 
'देश के सर्वोपरि कानून का अतिक्रमण नहीं कर सकता, किन्तु अपने क्षेत्र में राज्य 
'कें लिए सर्वोपरि कानून हीता है | संविधान में संशोधन करने में राज्य की विधायिका 
और मतदाता, सामान्यतः: दोनों भाग लेते हैं। कुछ प्रतिष्ठित राजशास्त्रियों ने एक 
आदर्श संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसे सन्‌ १६२१ में नेशनल 
'म्युनिसिपल लीग- ने: प्रकाशित किया । इसे तब से चार बार दोहराया जा चुका है । 
इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न राज्य इसे आदर्श मानकर अपने-अंपने संविधान में 
उसके अनुसार संशोधन कर लें। प्रायः सभी राज्यों के संविधान में ये ६ भाग 
सामान्‍य रूप से पाए जाते हैं--(१) प्राककथन, (२) अधिकार-पत्न, (३) कार्यपा लिका, 
विधायिका और न्यायपालिका के संगठन सम्बन्धी प्राविधान, (9) स्थानीय शांसन 
के लिए प्राविधान, (५) विविध प्राविधान; जिनका सम्बन्ध ऐसे मामलों से है जैसे 
मताधिकार, चुनाव, आय और व्यय, शिक्षा आदि, और (६) भावी परिवतंनों के 
लिए प्राविधान । हर ह 
कार्यपालिका--शासन पद्धति का आधार शक्ति-पृथक्‍करण का सिद्धान्त है, 
अतएव राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप वही है जो राष्ट्रीय सरकार में है--भर्थात्‌ 
अध्यक्षात्मकं कार्यपालिका । राज्य और कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर कहलाता है 
“ झौर लगभग ३/४ राज्यों में. उप-गवनेर का पद भी है । प्रत्येक राज्य में, मिसीसिपी 
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को छोड़कर, जहाँ पर साधारण मतदाताओं और निर्वाचकों के मत के मेल से 
गवर्नर का चुनाव होता है, गवर्नर का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कुछ राज्यों में 
गवनेर के पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी राज्यों के दलीय सम्मेलन में 
होती है, परन्तु अधिकतर राज्यों में उनकी नामजदगी प्रत्यक्ष प्रारम्भिक चुनाव 
द्वारा की जाती है। बहुमत प्राप्त उम्मीदवार चुन लिया जावा है। गवर्नर-पद के 
उम्मीदवार के लिए सम्पत्ति की योग्यता का अन्त हो गया है। आजकल तो 
उस्मीदवार को संयुक्त राज्य अमरीका व उस राज्य का नागरिक होना चाहिए 
जिसका वह गवर्नर बनना चाहता है। अधिकतर राज्यों में गवर्नर के कार्यकाल की 
अवधि ४ वर्ष है और कुछ में केवल २ वर्ष । अलग-अलग राज्यों में उनकी 
उपलब्धियाँ भिन्न-भिन्न हैं। साधारणतया गवर्नर को महाशियोग की कार्यवाही 
द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। 

गवर्मर की शक्तियों को मोटे रूप में तीन समूहों में रकक्‍्खा जा सकता है-- 
(१) कार्यपालिका; (२) विधायी, और (३) विविध । प्रथम समूह में सम्मिलित 
शक्तियाँ मुख्यतः ये हैं---वह राज्य का मुख्य अथवा सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी 
होता है। उसे अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करने व उन्हें पद से हटाने का 
अधिकार है; वह प्रशासच की देख-रेख करता है; वह कानूनों का परिपालन करता 
है; वह राज्य की सैनिक टुकड़ियों का सेनापति होता है और उसे कुछ महत्वपूर्ण 
वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उसकी विधायी शक्तियों में थे मुख्य हैं--(१) वह 
विधायिका को सन्देश भेज सकता है; (२) वह विधायिका का विशेष सत्तन बुला 
सकता है; और विधायिका द्वारा पास किए यए विधेयकों पर उसे प्रतिपेध्ष की 
शक्ति भी प्राप्त है । उसकी विविध शक्तियों में कुछ न्यायिक तथा अन्य शक्तियाँ भी 
सम्मिलित हैं। अधिकतर राज्यों में, जहाँ उप-गवनंर हैं, वे सीनेट के सभापति 
होते हैं । 

अन्य अधिकारो--सबसे प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी मॉफ स्टैट है, जिसका राज्यों 
में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, परन्तु कुछ राज्यों में उसे गवर्नर नियुक्त करता है। वह 
राज्य का प्रमुख क्लक होता है, मतएवं वह गवर्नर तथा विधायिका के सहकारी 
कार्यों का रिकार्ड रखता है। एक-दो राज्यों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक राज्य में 
लेखा परीक्षक या नियन्त्रक होता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो | प्रत्येक राज्य 
में वित्त विभाग हैं और उसका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष होता है, जिसका अधिकतर राज्यों 
में लोकप्रिय निर्वाचच होता है। इनके अतिरिक्त, एक कानूनी पराम्शंदाता या 
महाधिवक्ता शिक्षा का अधीक्षक होता है बौर कुछ विशेष कार्यो के लिए वोर्ड व 
कमीशन भी । 

विधाधिक्वार्यें--विभमिन्न राज्यों में इनके अलग-अलग नाम हैं । प्रत्येक राज्य में, 
केवल नेब्रास्का को छोड़कर, दो सदन वाली विधायिकायें हैं ! प्रत्येक राज्य में उच्च 
प्दन सीनेट कहलाता है, यद्यपि वहुत तने राज्यों में नोचे के स्व का याम प्रतिनिधि 
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सदन है, किस्तु बहुत से राज्यों में उन्हें भिन्न नामों से पुकारा जाता है। दोनों ही 
सदनों के सदस्यों का चुनाव साधारण मतदाताओं द्वारा किया जाता है, परन्तु वे 
अलग-अलग हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साधारणतया सीनेट भौगोलिक क्षेत्रों 
का और निचला सदन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यों की संख्या, जैसा 
स्वाभाविक है, निचले सदन में उच्च सदन से अधिक- होती है। निचले सदन के 
सदस्यों की संख्या राज्य-राज्य में अलग-अलग है, केलीफोनिया में ८5० सदस्य हैं 
और न्यूहेम्पशायर में 8७०० । इसी प्रकार उच्च सदन के सदस्यों को संख्या भी 
विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है । 

उनकी ये शक्तियाँ इतनी भिन्न और संख्या में अधिक हैं कि उनकी सूची देता कठिन 

है | यह सत्य है कि अधिक शक्तियाँ क्रमिक रूप से संघ सरकार को प्राप्त हो गई हैं, 
फिर भी राज्यों की विधायिकाओं की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। उनके हारा पास 
किए जाने वाले कानूनों का सम्बन्ध मुख्यतः इन विषयों से है--जन-स्वास्थ्य और 
सुरक्षा, विवाह व तलाक, शिक्षा, नागरिक अधिक्रार, दण्ड व्यवस्था, सम्पत्ति, 
. चुनाव व्यवस्था, मार्ग, किसानों की सहायता के कार्यक्रम, स्थानीय शासन, इत्यादि । 
विधायिकाओं की शक्तियों पर संघीय संविधान व राज्य के संविधान की सीमायें 
लगी हैं | संवीय संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं का विवेचन अध्याय २ में किया 
गया है। यहाँ पर राज्य के संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के दो उदाहरण 
देना पर्याप्त होगा । प्रथम, सभी राज्यों के संविधानों में इस वात की मनाई की 
गई है कि मतदान की योग्यत्ता के लिए सम्पत्ति को आधार बनाया जाए; दूसरी 
अधिकतर राज्यों के संविधानों में ऋण लेने की सीमा लगाई गई है, जिससे राज्य 
की विधायिका अधिक ऋण न ले सके । 

“अधिकतर राज्यों में उप-गवर्नर सीनेट का सभापति होता है; अन्य राज्यों में 
सीनेट तथा सभी राज्यों में लोकप्रिय सदन अपने सभापति चुनते हैं। प्रत्येक 
विधायिका में अपनी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में बनाए गए प्रक्रिया नियम हैं ॥ प्रत्येक 
विधेयक कानून बनने से पूर्व दोनों सदनों में एक ही.रूप में पास होना चाहिए । 
विधेयकों पर तीन वाचन होते हैं और विधायिकार्यें विभिन्न समितियों का प्रयोग 
करती हैं। लगभग १४ राज्यों में वाधिक सत्न होता है और शेष में दो वर्ष में एक 
बार सत्र होता है। सत्न काफी लम्वे काल तक चलता है। साधारणतया विधेयकों 
को सार्वजनिक और निजी विधेयकों में बांदा जाता है। विधेयकों के अतिरिक्त 
विधायिकायें विशिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर भी विचार करती हैं । 

स्थायपालिका--प्रत्येक राज्य में राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने वाले 
अपराधियों के लिए अपनी न्याय-पद्धति है। विभिन्न राज्यों में न्‍्याय-पद्धति का 
साधारण नमूना एकसा है, यद्यपि न्यायालयों के नामों व संगठन में विभिन्नतायें 
पाई जाती हैं । राज्यों में विभिन्न स्तरों के न्यायालयों का अति संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जाता है । जस्टिस ऑफ पीस के न्यायालय सबसे नीचे स्तर पर न्यायालय हैं । 


- मेरे |] सं० रा० अमरीका का शासन 


इनका अधिकार-द्षेत्र केवल बहुत छोटे मुकदमों तक है--जैसे शान्ति भंग करना। 
ये ही न्यायाधीश विवाह, आदि भी कराते हैं। स्युनिसिपल न्यायालय अधिकतर 
नगयरों और शहरों में दण्डाधीशों के न्यायालय हैं। इनका अधिकारूज्षेत्र भी पूर्व 
वणित न्यायालयों के समान छोटे मुकदमों तक सीमित है । जिला न्यायालय सबसे 
हत्वपूर्ण राज्यीय न्यायालय है । कुछ राज्यों में इन्हें सर्किट, काउण्टि या सुपीरियर 
न्यायालय भी कहा जाता है। इन्हीं न्यायालयों में अधिकतर मुकदमों की सुनवाई 
होती है । इन न्यायालयों का अधिकतर-क्षेत्र प्राथमिक तथा अपीलीय दोवों ही 
प्रकार का है। इनमें दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमें सुने जाते 
' हैं। कुछ राज्यों में अपील के न्यायालय अथवा सर्किट कोर्ट है, जिनमें जिले के 
न्यायालयों से अपीलें आती हैं । जिले व अपीलीय न्यायालयों के न्यायाधीश या तो 
जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं या उन्हें राज्य के गवर्नर नियुक्त करते हैं । 
लगभग ७० राज्यों में सबसे ऊपर के न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय कहते 
हैं। इसका अधिकार-क्षेत्र मुख्यतः अपील सम्बन्धी है। ये अपने-अपने राज्य के 
संविधान का मिव॑चन भी करते हैं। कुछ राज्यों में गवर्नर या विधायिकारें 
प्रस्तावित विधेयकों के बारे में यह परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं कि विधेयक 
संवैधानिक है या नहीं | इनके न्यायाधीश अधिकतर जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। 
इस प्रकार से न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार तक॑ की अपेक्षा परम्परा अधिक 
है । अमरीकावासियों का विश्वास रहा है कि इस प्रकार से नियुक्त न्यायाधीशों के 
न्यायालय स्वतन्त्र होते हैं, परन्तु अब यह अनुभव किया जा रहा है कि न्यायाधीश 
शिक्षित तथा कानून के विशेषज्ञ होने चाहियें और यह भी कि निर्वाचन द्वारा 
नियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के पीछे विशेष योग्यता की अपेक्षा राजनीतिक 
बातों को अधिक महत्व दिया जाता है । 
प्रत्यक्ष विधि-निर्माण--बहुत से राज्यों में विधि-निर्माण में जनता प्रत्यक्ष भाग 
लेता है। ऐसा प्रस्तावाधिकार तथा लोक-निर्णय के द्वारा होता है। इनका उद्देश्य 
जनता को विधि-निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से अपनी वात कहने का अवसर देंना 
है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ विधायिका जनता की इच्छा के अनुसार न 
चल रही हो । इस क्षेत्र में आरम्भ करने वाला प्रथम राज्य दक्षिण डकोटा था, 
जिसने सन्‌ १८०८ में ऐसे अधिकार जनता को दिये और अब भी केवल १० राज्यों 
' में इस प्रकार की व्यवस्था है प्रस्तावाधिकार के द्वारा कुछ मतदाता विधेयक का 
प्रस्ताव रख. सकते हैं। यह अधिकार दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष भौर अग्रत्यक्ष । 
११ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रस्तावाधिकरार की व्यवस्था है, जिसके अनुसार जनता की 
एक विहित संख्या विधेयक का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसा कार्य याचिका हारा 
किया जाता है और ऐसे प्रस्तावों पर बिना विधायिका द्वारा किसी प्रकार का काय- 
वाही के मत लिया जाता है। ६ राज्यों में अग्रत्यक्ष प्रस्तावाधिकार अचलित 
इनके अनुसार जनता द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर राज्य की विधायिका का एक 
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नियत समय के भीतर विचार करना होता है। यदि विधायिका उमे स्वीकार न 
करे तो उस पर जनमत कराया जाता है और यदि जनता का बहुमत उसके पक्ष में 
होता है तो वह कानून बन जाता है। तीन राज्यों में दोनों ही प्रकार के प्रस्तावा- 
धिकार की व्यवस्था है। प्रस्ताव पेश करने की याचिका पर एक राज्य में १२,००० 
मतदाताओं के हस्ताक्षर तथा अन्य राज्यों में ५ से लेकर ३० प्रतिशत मतदाताओं 
के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं । 
लोक-निर्णय जनता की वह शक्ति है जिसके अनुसार यह प्रस्तावित विधेयक्र 

पर, जो या तो विधायिका के विचाराधीन हो या जिसे विधायिका ने पास कर 
दिया हो, अपनी स्वीकृति देती है। लोक-निर्णय के भी दो प्रकार हैं--ऐच्छिक और 
अनिवाय । ऐच्छिक लोक-निर्णय विधायिका अथवा जनता को इस बारे में विवेकीय 
शक्ति प्रदान करता है कि किसी विधेयक पर लोक निर्णय प्राप्त किया जाये । यदि 
कुछ समूह चाहते हैं कि किसी विधेयक पर जनता का लोक-निर्णय हो तो वे इस 
प्रकार की प्रार्थना के लिए याचिका तैयार करते हैं और उस पर मतदप्ताओं के 
विहित प्रतिशत के हस्ताक्षर कराते हैं । ऐसा होते पर उस विधेयक पर लोक-निर्णय 
कराया जाता है -या तो विशेष निर्वाचन द्वारा अथवा आगामी नियमित रूप से 
होने वाले निर्वाचन के अवसर पर इस प्रकार का लोक-निर्णय कराया जाता है। 
अनिवार्य लोक-निर्णय का अर्थ है कि कुछ प्रकार के कानूनों पर अवश्य ही लोक- 
निर्णय कराया जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यतः: कुछ राज्यों के संधिधानों 
में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्रचलित है । 
ह २. स्थानीय शासन 

विशेषतायें--स्थानीय शासन की कुछ प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जाता है--(१) सं० रा० अमरीका में स्थानीय शासन को एक व्यवसायिक 
इष्टि से देखा जाता है। कौंसिल-मनेजर योजना का विकाप इसका अच्छा प्रमाण 
है। (२) राज्य के स्तर से नीचे प्रशाप्तन की इकाइयाँ एक प्रकार से राज्य शासन की 
प्रतिनिधि हैं। उन्की शक्तियों और रचना की परिभाषा राज्य के कानूनों द्वारा 
की गई है । (३) इसी कारण स्थानीय शासन के रूप में अलग-अलग राज्यों में 
काफी विभिन्‍नतायें हैं। सं० राज्य अमरीका के विभिन्‍न राज्यों में अनेक प्रकार 


की स्थानीय संस्थायें हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि स्थानीय समुदायों को 
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यह भी निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है कि वे अपने यहाँ किस प्रकार की संस्थायें 
रखेंगे! जबकि भारतीय नगरीं और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा बनाये 
गये कानूनों के अनुसार ही स्थानीय शासन की संस्थायें हैं। सं० रा० अमरीका 
के नगरों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विभिन्‍न प्रकार की स्थानीय संस्थायें 
स्थापित कर सकते हैं। इनके इस संगठन में इस कारण भी पेचीदगी पैदा हो 
गई है कि ये एक ओर स्थानीय शासन और दूसरी ओर राज्य प्रशासन की 
इकाइयाँ हैं । 

स्थानीय शासन के रूप--मोदे रूप में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
स्थानीय शासन की पृथक संस्थायें हैं। शहरी संस्थाओं की संख्या 9०० से कुछ 
कम है। वे अपने देश की म्युनिसिपैलिटियों तथा निग्रमों के समान हैं। ग्रामीण 
क्षेत्रों की संस्थाओं में काउण्टियों, कस्बों और विशेष .जिलों की संस्थायें सम्मिलित 
हैं। सं० रा० अमरीका में स्थानीय शासन के निम्नलिखित तीन आधारभूत 
रूप हैं :--- 

(१) कौंसिल-सेयर रूप--इसके अच्तर्गंत विभिन्न क्षेत्रों से जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की एक कौंसिल होती है और उसका अध्यक्ष मेयर होता है । इनके 
भी दो मुख्य रूप हैं--अशक्त मेयर और शक्तिमान मेयर । प्रथम प्रकार में मेयर 
क्री शक्तियाँ बहुत ही. कम होती हैं; वह कौंसिल का सभापति होता है। इसके 
विभिन्‍न विभागों के अध्यक्ष भी जनता द्वारा चुने जाते हैं । दूसरे प्रकार के स्थानीय 
शासन का आधार शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त है। कौंसिल नीति का निर्धारण 
करती है, और मेयर, जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, कार्यपालिका श्वित 
रखता है । मेयर ही महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करता है, बणद तैयार 
करता है और उसे कौंसिल के निर्णयों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार भी 
होता है । 

(२) कमीशन का रूप--साधारणतया कमीशन (आयोग) में ५ सदस्य होते हैं, 
जिन्हें जनता चुनती है । इनमें से एक कमीशन का सभापति अथवा मेयर होता है। 
सम्पूर्ण कमीशन नीति-निर्धारण करता है और कमीशन का प्रत्येक सदस्य एक 
प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष रहता है। इस पद्धति के दो मुख्य लाभ हैं-- 


4, (06 इहधापलण6 णे ह6ग्रद्वांटथा 4000 80एवशाधशा सांए४8 700 009 क्‍0ए० 
8906 ६0 5086 076 3050 एछागांए [6 5६९३5... 7#6 ८0750४7॥07 067 [998 ० 
8 $5[46 067 809 ४०76 67 (6 ]008] ९०0ग्राशएचा[6९६ & 708507९ 07 7076 
एण6" 40 वलीएांएड धार णइब्ा5ड बात 90४65 0 पएालशं/० 80५९707९75...... प्रम८ 
एगाशाए 0]068 300 5086९ बतजाएंशाबांणा 5$ ००]रपिघटत एटा 29 06 
९६ पड ॥0ल्‍80॥ 80एथाण्प्राव्या। एगॉ5 बाल 9800 009 80०शलाप्रा7ट705 270 
807गरांघां5(30ए९ एग5 0 [6 5(80९5.? 


--4., 72, 2487, 6 परवांट्ग 00ए८707९78 शाव ?080805, 97, 235-239. 


अन्य महत्वपूर्ण विषय [ <५ 


(१) इसमें शक्तियों ओर उत्तरदायित्वों का विभाजन नहीं होता । (२) धया ७ 
व्यक्ति सामञ्जस्य के साथ कार्य कर सकते हैं--यह बात ५०-६० या अधिक 
व्यक्तियों के लिए लागू नहीं हो सकती । परन्तु इसके दोष भी हैं। प्रथम, इसके 
सदस्यों की संख्या इतनी कम है कि उसमें जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता । दूसरे, इसमें सभी सदस्यों की शक्तियाँ समान होती हैं और कोई भी 
कमिश्नर दूसरों से बड़ा नहीं होता जो सबके कार्यों में समन्वय रख सके । वास्तव 
में, इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि यदि कमीशन के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न 
पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसको कोई नहीं सुलझा सकता । 

(३) कौंसिल संनेजर का रूप--सन्‌ १5०८ में इस प्रकार की एक सस्था थी. 
' विन्तु अर्ब यह व्यापक रूप- से शहरों में प्रचलित है। इस पद्धति में नीति-निर्धारण 
का कार्य तो कौंसिल ही कर्रती हैं- और प्रशासन का उत्तरदायित्व एक विशेष 
योग्यता प्राप्त कुशल 'अधिकारी--मंनेज र--पर होता है । साधारणतया मैनेजर की 
नियुक्ति कौंसिल द्वारा होती है, परन्तु नियुक्ति के बाद दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के 
लिए वही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है । वास्तव में, यह कमीशन योजना का ही 
संशोधित रूप है और इसका मुख्य लाभ कुशल प्रशासन है । 

स्थानीय शासन की रचना--स्थानीय शासन के लिए प्रत्येक राज्य, काउण्टियों, 
कस्बों, छोटे कस्बों, विशेष जिलों व शहरों में बेटा है । प्रत्येक राज्य में स्थानीय 
शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई काउण्टि है; अथवा राज्य के प्रशासनिक विभागों 
को काउण्टि कहते हैं। इनकी जनसंख्या में बड़ी विभिन्‍नता पाई जाती है; 
किसी में सौ व्यक्ति रहते हैं तो किसी की जनसंख्या लाखों में है। काउण्टि 
ग्रामीण शासन की परम्परागत इकाई है, परन्तु अब अनेक काउण्टियों में नगर 
अथवा शहरी क्षेत्न भी सम्मिलित हैं। जिन राज्यों में काउण्टियाँ स्थानीय शासन 
की प्राथमिक इकाई हैं, साधारणतया वे राज्य विधायिका के चुनाव के लिए 
निर्वाचन-क्षेत्र होती हैं । काउण्टियों के कार्यो में भी बहुत अन्तर है । उनका सम्बन्ध 
साधारणतया न्याय के प्रशासन, जेलों और सुधार-स्कूलों, शिक्षा, दूसरी श्रेणी के 
मार्गों व पुलों के निर्माण, केल्याणकारी कार्य गौर जन-स्वास्थ्य से है। अधिकतर 
राज्यों में काउण्टि का एक निर्वाचित बोर्ड होता है, जिसका कार्य नीति निर्धारण 
है । यही बोर्ड मुख्य काय्यपालिंका अथवा मंनेजर और अन्य अधिकारियों को नियुक्त 
करती है । 

फसबे और छोटे कस्वे--ये छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं। इनका सम्बन्ध मार्गों, स्कूलों, 
पुस्तकालयों, निर्धेन सहायता, सावेजनिक निर्माण कार्यों और अन्य सेवाओं से है । 
. इनके अतिरिक्त ये राज्य सरकार द्वारा सौंपे हुए कुछ कार्यों को भी पूरा करते हैं । 
अब छोटे कस्बों का पहले जैसा महत्व नहीं रहा है, जिसका कारण मुख्यतः विशेष 
जिलों की स्थापना है। 
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/ विशेष जिले--साधारण रूप में यह कहा जा सकता है कि इसकी रचना किसी 
एक कार्य की पूर्ति के लिए की गई थी, परन्तु अब उनके कार्यों में ये सम्मिलित 
हैं--जल मार्ग, कृषि गस, अग्नि, पानी शक्ति, पुस्तकालय, पाक, आदि । विशेष 
जिलों के क्षेत्र आवश्यक रूप में एक दूसरे से लगे हुए .नहीं होते, वे स्थानीय शासन' 
की प्राथमिक व दूसरी श्रेणी की इकाइयों को काटकर भी बने हैं। उन्हें अपनी 
सेवाओं के लिए कर लगाने की शक्ति प्राप्त है । विशेष जिले की शासन-सत्ता 
निर्वाचित बोडे या कमीशन में निहित होती है; जो नीति-निर्धारण के लिए उत्तर- 
दायी होने के साथ-साथ अन्य अधिकी. था आमी:मिवक्त करती है और कर 


लगाती है । 22.५... आंग्प गई छल 27 ० द/आ हर 

शहर-- शहर की सीमाओं, कौंसिल की शक्तियों-औौर.. रे लि बार 
राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकार-पत्र (थॉडए:क्रक्ष०:). में पहिया षृत्त्‌ क्र्य 
जाता है । शहरों के स्थानीय शासन के तीन मुख्य रूप हैं; जिनका वृर्णत्न पृश्षगा मं 
पुष्ठों में किया जा चुका है । शहरों की स्थानीय. संस्थाये विभिनर, प्रकार के, कार 
करती हैं--जैसे जन्म का रजिस्ट्रेशन, पुलिस नियन्त्रण, अग्नि से रक्षा, मार्ग, जन 
स्वास्थ्य कल्याण, शहर का नियोजन, स्कूलों व कालिजों का संचालन, सार्वजनिक 
उपयोगिता के व्यवक्तायिक कार्य, चुनाव कराना, इत्यादि । 

आय ज्ोत--स्थानीय शासन की संस्थायें विभिन्न प्रकार के कर अथवा रेट 
लगाती हैं और उन्हें राज्य तथा संघ सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए आथिक 
सहायता भी मिलती है। इतकी आय का मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर और इसके 
अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में आय-कर भी हैं और इन्हें विभिन्न व्यवसायों के लिए लाइसेंस 
देने व सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के संचालन से भी आय होती है । 

स्थानीय शासन की देख-रेख--राज्य सरकारें इनके सुधार और कार्य-कुशलता 
को बढ़ाने के लिए इनके कार्यों की देख-रेख करती हैं, वे इन संस्थाओं को परामर्श 
और आश्िक सहायता भी देती हैं । अब संघीय सरकार भी स्थानीय संस्थाओं को 
विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के लिए आ्थिक सहायता देती है । विभिन्न प्रकार 
के कार्यों और सेवाओं के लिए स्थानीय संस्थाओं को संघ सरकार द्वारा स्थापित व 
संचालित संस्थाओं से अनेक प्रकार की आवश्यक सूचना प्राप्त होती: है । 

३. राजनीतिक दल 

भह॒त्व---सं० रा० अमरीका में राजनीतिक दल अन्य देशों के दलों की भाँति 
जनमत को संगठित करते हैं और मतदाताओं की राजनीतिक शिक्षा के अतिरिक्त कुछ 
महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं । अन्य देशों में, विशेष कर जहाँ संसद प्रणाली है. दल 
सरकार पर नियन्त्रण करते हैं अर्थात्‌ बहुमत दल सरकार अथवा मन्त्रि-मण्डल 
बनाता है और अन्य दल विरोधी पक्ष के रूप में सरकार के कार्यो की आलोचना 
करते रहते हैं। सं० रा० अमरीका में शासन-पद्धति का आधार शक्ति पृथक्क्रण 
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का सिद्धान्त है । साथ ही वहाँ पर संघात्मक शासन होने के परिणामस्वरूप शासव 
शक्तियाँ संघीय सरकार और राज्य सरकारों में बँटी हैं। शासन के विभिन्ने अंगों 
में एकता और सांमंजस्यपूर्ण' सम्बन्ध स्थापित करने में राजनीतिक दलों का प्रमुख 
स्थान रहता हैं । राजनीतिक दल' ही उस-नेतृत्व की व्यवस्था करते हैं, जिसके द्वारा 
काँग्रेस और कार्यपालिका तथा संघीय- सरकार और राज्य- सरकारों के बीच सुगम 
सम्बन्ध संचालित होते हैं । 
: सं० रा० अमरीका की ५ ष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक- 
मण्डल की थोजना को कॉार्यान्वित कर: भोग राजनीतिक दलों का कार्य है। चूंकि 
दो दल हैं, अतएवं साथारगणतथा क्रिसी एक दल के उम्मीदवार को बहुमत 
प्र 8 ति हैं एसा न हीने पर राष्ट्रपति की छाँट प्रतिनिधि सदन को करनी 
पड़ती के गाजी तिक दलों की अमरीकी: शासन-पद्धति में-कितना अधिक महत्व 
इसका वन एक रे खकँ के: अनुसार इस प्रकार है: संविधान को छोड़कर 
रजनी तिंक ॥ की आधारंभूत राजनीतिक संस्था हैं.। इन्होंने शासन को 
जलाया है, सघीय पद्धति और शक्ति-पृथकक्‍्करण की मभनुष्यक्रत रुकावटों को तोड़ा' 
है, राष्ट्रीय भावना को सुदरढ़ वनाया है, वर्गीय संघर्षो को. कम किया है तथा 
प्रजातन्‍त्र का विकास किया है | यह सच है कि राजनीतिक दलों के द्वारा ही सं० 
रा० अमरीका की पेचीदा शासन-पद्धति सफलतापुर्वक संचालित हुई है तथा शासन- 
तन्त्न में सामंजस्य आ सका है। राजनीतिक दल ही राज्यों और राष्ट्र के हितों में 
सामंजस्य स्थापित करते हैं । वर्गीय भावनाओं भौर विभाजनों को कम कर दलों ने 
राष्ट्रीय भावना को सुश्ढ़ किया है ।' 
दलीय पद्धति की विशेषताये--सवंप्रथम, ब्विटेन की तरह सं० रा० अमरीका में 
भी हि-दलीय पद्धति है । वहाँ समय-समय पर तीसरे अथवा कम महत्वपूर्ण दल 
जम्मे हैँ, किन्तु प्रमुख दल दो ही रहे हैं। दो दलीय पद्धति के विकास के लिए 
मुख्यतः ये कारण उत्तरदायी रहे हैं--(१) अमरीकी उपनिवेशों में इंगलेंड से 
द्वि-दलीय पद्धति भी आई; (२) सं० रा० अमरीका में भी एक सदस्य वाले निर्वाचन 
क्षेत्र हैं, जिनके कारण द्वि-दलीय पद्धति का विकास होता है और छोटे दलों का 
अन्त हो जाता है; और (३) ऐतिहासिक कारण---प्रारम्भिक काल में ही दो प्रमुख 
दलों का विकास हुआ और उनका संगठन सुदृढ़ बना, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे 
प्रमुख दल का विकास नहीं हो सका ॥ 
सं० रा० अमरीका के वर्तमान प्रमुख दलों के नाम डेमोक्नेटिक और रिपबव्लिकन 
हैं। ये दोनों द्वी दल अमरीकी राजनीति में वहुत समय से प्रभावशाली रहें हैं; 
परन्तु समय-समय पर छोटे दलों का जन्म हुआ है और अन्त भी। वास्तव में, 
रिपव्लिक दल हो एक ऐसा दल है जिसने तीसरे दल के रूप में जन्म लिया ओर 
तत्कालीन एक प्रमुख दल का सफलतापूर्वक स्थान ले लिया | कई वार छोटे दलों 
के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को काफी मत मिले हैं, किन्तु उनमें से कोई विजयी 
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नही हुआ । ऐसे कुछ दलों का अस्तित्व कई वर्षों तक रहा है, जैसे नशावन्दी दल . 
और समाजवादी दल | तीसरे दल ते नई नोति को अपनाया किन्तु एक या दूसरे 
प्रमुख दल ने उनके कार्यक्रम को अपना लिया और कभी भी तीसरे दल का राष्ट्रपति 
नहीं वना । 
दूसरी, विदेशियों के लिए अमरीकी दलीय पद्धति बड़ी रहस्यमय है और उसका 
समझना कठिन है । इसक्रा कारण यह है कि सं० रा० अमरीका के दोतनों प्रमुख 
दलों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। अमरीकी पद्धति में जिस प्रकार एंक दल 
में उम्रवादी और अनुदारवादी हैं, व॑ंसे ही उग्रवादी और अनुद्युरवादी दूसरे दल में. 
भी हैं। वास्तव में, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में राजनीतिक दलों के कुछ राजनीतिक 
सिद्धान्त होते हैं । ब्रिटेन में बहुत समय तक रूढ़िवादी भेथवा-,-अनुदारवादी और' 
उदारवादी दो प्रमुख दल रहे और अब अनुदारवादी तथा समाजवादी या श्रमिक दो 
दल हैं। इसके विपरीत सं० रा० अमरीका के दोनों दलों में सैद्धान्तिक भेद 
नहीं हैं ।! “राजनीतिक दल', बके ने कहा है, “मनुष्यों का एक मिकाय है जो किसी 
विशिष्ट सिद्धान्त पर जिस पर उनमें सहमति हो, राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देने 
के लिए संगठित होता है । यह परिभाषा सत्य से पूर्ण और बहुत ही मान्य है, किन्तु 
सं० रा० अमरीका के दलों पर लागु नहीं होती । एमरसन ने सत्य ही कहा था : 
'साधारणतया, हमारे दल परिस्थितियों के दल हैं सिद्धान्त के नहीं! । अमरीकी दलों 
के विकास और कार्यक्रम में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है, सिद्धान्त का. 
नहीं । दोनों प्रमुख दलों के बीच मुख्य अन्तर संगठन सम्बन्धी है, सँद्धाम्तिक नहीं । 
सन्‌ १८८८ में जेम्स ब्राइस ने लिखा था--'किसी भी दल के कोई सिद्धान्त नंहीं हैं, 
दोनों ही परम्परायें हैं; दोनों ही प्रवृत्तियों का दावा करते हैं; दोनों के युद्ध-घोष 
और संगठन हैं, उनके समर्थन में हित हैं । दोनों बड़े दल दो बोतलों के समान हैं । 
प्रत्येक पर लेबिल लगा है, जो इस वात का सूचक है कि उसमें कौन सी शराब 
भरी थी, किन्तु दोनों ही खाली हैं ।* 
वास्तव में, दोनों ही प्रमुख दल अमरीकी समाज के प्रायः सभी वर्गों और हिंतों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतएवं उन दोनों के कार्यक्रमों में बहुत कम अन्तर रहता 
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. है और सिद्धान्तों पर तो उनमें कोई अन्तर नहीं है। इसी आधार पर फाइनर का 
यह कथन सत्य है कि वास्तव में सं० रा० अमरीका में एक दल--- रिपब्लिकन-डेमो- 
ऋ्रेटिक है, जो आदतों और पदों के लिए संघर्ष से लगभग दो बरावर अर्दध-भागों 
में बँंटा है । दल का एक आधा भाग रिपब्लिकन है और दूसरा आधा भाग डेमो- 
ऋटिक है । एक अमरीकी लेखक के शब्दों में, "हमारे दोनों दल किसी (सिद्धान्त) का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते, दिखावा मात्र हैं, एक ही फली से निकले समान दाने हैं । 
अमरीकन सभी डेमोक्रेटिक और सभी रिपव्लिकन हैं ।' 

तीसरी, सं० रा० अमरीका के दल समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। ओगन के अनुसार अमरीकन दल विभिन्न वर्गों के बीच समझौते हैं और 
दलीय नेताओं का काम इस प्रकार के समझीते करना एवं उन्हें कायम करना 
इस काम में सफलता पानी ही दल को सत्तारूढ़ वनाना है । इससे यह भी स्पष्ट है 
कि दलों का आधार संद्धान्तिक नहीं है । दल विभिन्न प्रकार के बर्गो से मिलकर 

' बसते हैं--आर्थिक, प्रोदेशिक व धामिक, आदि | वर्गवाद के एक दो उदाहरण देना 
उचित होगा । बहुत समय तक सं० रा० अमरीका में आयात व निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं पर शुल्क लगे या नहीं, यदि 'हाँ' तो कित्तनी मात्ता में--इस प्रश्न पर 
वर्ग वने रहे । ऐसे ही वहाँ पर दो महत्वपूर्ण वर्गों का सम्बन्ध उद्योग वनाम कृषि 
अर्थात्‌ शहर बनाम ग्राम से रहा है। सं० रा० अमरीका में धामिक आधार पर 
रोमन केथोलिकों तथा अन्य ईसाइयथों के वर्ग हैं | प्रादेशिक आधार पर उत्तरी राज्यों 
के वर्ग हैं और रंगभेद के आधार पर नीग्रो जाति का वर्ग गोरों से अभी तक प्रथक 
है | दोनों ही दलों में से कई वर्गों के समर्थक अथवा विभिन्न तत्व पाये जाते हैं और 
ऐसे वर्ग तथा तत्व भी जिनमें मतभेद होते हैं। .' 

चौथी, सं० रा० असरीका के दल सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय नहीं हैं । ज॑सा ऊपर 
बताया जा चुका है, प्रत्येक दल विभिन्‍न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है ।ये वर्ग 
आध्िक, धाभिक तथा प्रादेशिक होते हैं। दलों की ऐसी रचना होने के कारण उन्हें 
राष्ट्रीय दल कहना उचित नहीं है | प्रत्येक दल आर्थिक वर्गों के अतिरिक्त प्रादेशिक 
और स्थानीय वर्गों अथवा हितों का प्रतिनिधित्व करता है । दोनों ही दलों के संगठन 
में राज्यों और स्थानीय अथवा क्षेत्नीय इकाइयों की प्रधानता है न कि राष्ट्रीय 
संगठन की । चूंकि निर्वाचन का संचालन और नियन्त्रण मुख्यत्त: राज्यों के हाथ में 
है, इसलिये दलों के विकास में राज्यों की इकाइयों का महत्व चला आ रहा है। 
प्रधानतया दलों का हित राज्यों व स्थानीय क्षेत्रों के निर्वाचित पदों के पाने में है, 
यद्यपि वे राष्ट्रपति तथा उपनराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में भाग लेते हैं । इस 
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प्रकार दलों के सामने अधिकांशतः राज्य, क्षेत्र व स्थान से सम्बन्धित प्रश्न अधिक 
महत्वपूर्ण रहते हैं । वास्तव में, अमरीकी दलों का आधार राष्ट्रीय संगठन नहीं है। 
सं० रा० अमरीका में राष्ट्रीय प्रश्नों का अधिक महत्व नहीं रहा है। जहाँ तक 
विदेश नीति का सम्बन्ध है दोनों ही दलों की नीति प्रायः समान होती है। एक 
लेखक के अनुसार अमरीकी दल यह मानते हैं कि उनके बीच आधारशृत प्रश्नों पर 
सामान्य सहमति है। इस कारण से भी सं० रा० अमरीका में राष्ट्रीय महत्व के 
प्रश्नों का प्रायः अभाव है। 

पाँचवीं, अमरीकी राजनीति और दलीय पद्धति में दबाव समूहों का बड़ा महत्व 
है । एक लेखक के अनुसार तो ये समृह वही -कार्य करते हैं जो अन्य देशों में छोटे- 
छोटे राजनीतिक दल करते हैं। ये प्रभावशाली समूह चुनाव संघर्ष में एक या 
दूसरे दल का समर्थत्त करते हैं और उसके बाद विजयी <दल पर ऐसा दबाव डालते हैं 
कि उनसे सम्बन्धित कानून यथासम्भव उनके हितों का ध्यान रख कर बनें। इन्हीं 
के कारण सं० रा० अमरीका में लॉबीइंग' की प्रथा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है । 
दबाव समूहों के अपने संगठन हैं. किन्तु ये संगठन स्वयं चुनाव संघषे में नहीं आते । 
ये अप्रत्यक्ष रूप में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं अर्थात्‌ एक या दूसरे प्रमुख 
दल के उम्मीदवार के-रूप में । अप्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग लेने वाले संगठनों 
में मुख्य सं० रा० अमरीका का चेम्बर ऑफ कॉमर्स (वाणिज्य संघ), उत्पादकों का 
राष्ट्रीय संघ, कृषक संघ, स्त्नी मतदाताओं की लीग, आदि हैं । 

छठी, यद्यपि दलों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है तथापि उनका विकास हूं 
जाने पर उनकी कार्यप्रणाली, आदि के बारे में काँग्रेस तथा राज्यों की विधायिकार्भ 
ते बहुत से कानून बचाये हैं। दलों फी परिभाषा राज्य काननों द्वारा होती है। 
राज्य कानूनों से ही उन्हें मान्यता प्राप्त होती है । कानूनों हारा ही प्रारम्भिक 
चुनाव आदि विनियमित होते हैं । दलों पर प्रभाव डालने वाला प्रथम संघीय कानून 
१९०७ में पास हुआ था। उसके बाद दलों की सदस्यता, उनके संगठन, उनके 
कार्यो और उनकी वित्तीय व्यवस्था के बारे में अनेक कानून बने हैं। इस प्रकार 
दलीय पद्धति को कानूनों में मान्यता प्राप्त है और उनको विनियमित करने में 
कानूनों का महत्वपूर्ण भाग है । 

अन्त में, सं० रा० अमरीका के दलों की इस भाधार पर बहुत आलोचना 
होती है कि उनका स्वरूप वर्गीय है, राष्ट्रीय नहीं तथा उनके कोई स्पष्ट राजनीतिक 
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एवं आ्थिक सिद्धान्त नहीं हैं । इसी कारण प्रत्येक दल में विभिन्‍न विरोधी मत वाले 
समूह भी पाये जाते हैं । एक लेखक के मतानुसार, दलों की ऐसी रचना के कारण 
प्रगति धीमी अवश्य रही है; परन्तु साथ ही बड़ी सुगम भी । फकॉयल के अनुसार 
अमरीकी दलों का एक विशेष गुण यह है कि वे अमरीका और लोकतत्त्र के पक्ष के 
प्रवल समर्थक हैं, वहाँ पर देश के प्रति घात करने वाला कोई दल अर्थात्‌ साम्यवादी 
दल नहीं है । 

दोनों प्रमुख दलों का विकास--स्वतन्त्रता प्राप्ति से भी सं० रा० अमरीका में 
कुछ समूह और गुट थे, जो दलों से कूछ समानता रखते थे । वे क्रान्ति के समय 
देश-भक्तों के समूह कहलाये । दलों से मिलते-जुलते गुट, किन्तु जिनका न संगठन 
था और न राष्ट्रव्यापी आधार ही संविधान की सम्पुष्टि के प्रश्त पर, संघवादी 
और 'संघ विरोधी उत्पन्न हुए, परन्तु संविधान में राजनीतिक दलों का कोई 
उल्लेख नहीं है | वास्तव में संविधान के संस्थापकों के इष्टिकोण को तो वाशिंगटन 
ते अभिव्यक्त किया था, जबकि राष्ट्रपति पद के अन्त में उसने दलीय भावना के 
बुरे परिणामों के विरुद्ध चेतावनी दी थी, किन्तु साधारण और आवश्यक कार्यों:में 
गुटों और दलीय भावना का उदय होना अन्तर्गस्त है, अतएवं उनका विनियमत 
करना शासन का महत्वपुर्ण कार्य होगा । संक्षेप में, आधुनिक दलों की उत्पत्ति 
वाशिंगटन के दूसरे प्रशासन काल के उपरान्त ही हुई, उस समय इस आधार पर 
मतभेद उत्पन्न हुआ कि एक ओर वे थे जो सुरढ़ राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर 
उसके द्वारा वाणिज्य, कारखानों में उत्पादन और बेकिंग को प्रोत्साहन देना 
चाहते थे और दूसरी ओर वे जो सुच्ढ़ राष्ट्रीय सरकार को अविश्वास की दृष्दि 
से देखते थे, जिनका विश्वास राज्य सरकारों के शासनतन्त्र में था और जिनका 
प्रथम हित कृषि में था । 


संघवादी और गणतसन्त्रवादी--हेमिल्टन का विश्वास सुद्ढ़ राष्ट्रीय सरकार 

में था धौर उसके अनुयायियों ने अपने को संघवादी कहा । दूसरी ओर जेफरसन 
का सुरढ़ केन्द्रीय सरकार में अविश्वास था और वह ऐसी सरकार अधिक पसन्द 
करता था जिसकी शक्तियाँ कम से कम हों। उसके अनुयायी गणतन्त्रवादी कहलाए। 
संघवादी दल का राष्ट्रीय सरकार पर सच १७८८ से लेकर सन्‌ १८०१ तक 
नियन्त्रण रहा, परन्तु सन्‌ १८०० के चुनाव में जेफरसन राष्ट्रपति बना । उसके 
घाद संघवादी दल में फूट पड़ गई । 

डेमोक्केट और छ्विग--सन्त्‌ १८२८ में एण्ड्रयू जेकसन राष्ट्रपति वना और उसके 
आगे यह विचार रहा कि राष्ट्रपति को शासन का वास्तविक. नेता. होना चाहिए 
उसने स्वयं और अपने अनुयायियों को डेमोकफ्रींट कहा, जिस शब्द का अर्थ उस 
समय में स्थापित सत्ता के विरुद्ध उग्रवाद और कान्ति से लिया जाता था । उसके 
विरोधियों ने अपने को छहिंग कहा, जो शक्तिशाली शासक (अर्थात्‌ राष्ट्रपति) के 
विरोधी थे । 


१०२ ] -सं० रा० अमरीका का शासन 


रिपब्लिकन और डेमसोक्रेट---सन्‌ १८५६ में दास प्रथा के विरोधियों ने, जिन्हें 
दासता के प्रश्न पर छ्विंग दल की असफलता से बड़ी मिराशा हुई थी, एक नया 
दल बनाया जो रिपब्लिकन दल कहलाया । यह उस समय का उदारवादी दल था, 
क्योंकि इेमोक्रेटिक दल दक्षिणी राज्यों के वागवानों के नेतृत्व में अनुदार बन गया 
था । वास्तव में, दक्षिणी राज्यों द्वारा पृथक्‌ होने, गृहयुद्ध और उसके उपरान्त 
पुननिर्माण के प्रश्नों का दलीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा । सं० रा० अमरीका 
में रिंपब्लिकन दल की विजय से दासता का भन्‍्त हुआ । सन्‌ १८८० तक सं० रा० 
अमरीका की दलीय राजनीति का आधार भौगोलिक बन चुका था । पूर्वेगामी दास 
प्रथा वाले राज्यों से वाहर संघीय तथा राज्यों के चुनावों में रिपश्निलकन दल का 
प्रभुत्व रहा । सन्‌ १८६० के निर्वाचन सें रिपव्लिकन दल प्रथम बार विजयी हुआ 
और सन्‌ १६१२ तक वह राष्ट्रीय राजनीनि में प्रभुत्वशाली वना रहा, परन्तु 
सन्‌ १८६१२ तक रिपब्लिकन अनुदारवादी हो गए थे, अतएवं सब्‌ १४३३ से पूर्व 
डमोक्रेटिक दल को राज्य के अधिकारों और आशिक क्षेत्त में स्वतन्त्रता (]85962 
थिा०) का समर्थक समझा जाता था । 
रिपब्लिकनों को राष्ट्रीय शक्तियों में वृद्धि अर्थात्‌ संविधात का उदार निर्वंचन 
कराने वालों का दल माना जाता था, परन्तु सन्‌ १८३३ के बाद से दोनों दलों 
की नीतियों ने पलटा खाया । डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों की नीतियों को 
क्रमशः उदारवादी और अनुदारवादी कहा गया है ।! इसका कारण यह है कि 
सन्‌ १७३२ से ही डेमोक्रेटिक दल' के राष्ट्रपति फ्रेंगसलिन रूजवेल्ट ने भार्थिक क्षेत्र 
में शासन द्वारा हस्तक्षेप की नीति को प्रारम्भ किया । न्यू डील (॥९०७४ 0०47) के 
प्रश्न पर रिपब्लिकन दल के उदारवादी डेमोक्रेटिक दल में आ गए । सन्ु १४३३ 
से कम आय वाले नगरों का श्रमिक वर्ग डेमोक्केटिक दल का समर्थक रहा है और 
रिपब्लिकन दल को धनी मतदाताओं का अधिक समर्थन मिला है। धामिक आधार 
पर अधिकतर कैथोलिक डेमोक्रेटिक दल और प्रोटेस्टेन्ट रिपब्लिकन दल के समर्थक 
रहे हैं। सन्‌ १४१२ से लेकर १४६१ तक डेमोक्रेटिक दल के राष्ट्रपति लगभग 
२१ वर्ष तक रहे हैं और शेष काल में रिपब्लिकन दल के | 
दलीय प्रश्त--सं० रा० अमरीका के दलों में जैसा पहले बताया जा चुका है, 
कोई महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, अतएवं इनका कोई निश्चित ध्येय और 
कार्यक्रम नहीं रहा है| वास्तव में प्रजातन्त्र और प्रतिनिधि शासन के वारे में दोनों 
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अन्य महत्वपूर्ण विषय [ १०३ 


का एक ही मत रहा है। दोनों का ही इस प्रकार की शांसन पद्धति और देश-प्रेस 
में विश्वास है। दोनों ही दल देश की समृद्धि और प्रगति को बढ़ाने में प्रयत्नशील 
रहे हैं। परच्तु समय-समय पर उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद पैदा हुआ 
है--यथा देश में प्रधानता कृषि की हो या उद्योग की, आन्तरिक सुधार, दास प्रथा, 
गृह युद्ध के उपरान्त पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीतियाँ, आयात-निर्यात महसूल, प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की सदस्यता और वेकारों को सीधे संब सरकार द्वारा 
अथवा राज्य के प्रशासन हारा भाथिक सहायता आदि | 
सन्‌ १६३६ में रिपब्लिकन दल ने अपने कार्यक्रम सें ये बातें सम्मिलित की थीं--- 
राष्ट्र संघ और विश्व न्यायालय का सदस्य न बनना किन्तु मानवता के विकास 
हेतु राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना, व्यापारिक क्षेत्न में आन्तरिक उद्योगों की 
रक्षा राष्ट्र सुरक्षा के लिए काफी सेना रखने पर जोर आदि । उसी वर्ष डेमोक्रेटिक 
दल ने यह कार्यक्रम अपनाया था--भन्य राष्ट्रों के मामले में न पड़ना, भले पड़ौसी 
की नीति, अमरीका की रक्षा के लिए सुरढ़ सेना रखना, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का 
पंचों द्वारा निर्णय । कुछ समय से रिपव्लिकन दल का कार्यक्रम यह रहा है--- 
अमरीका के सभी राज्यों के थीच सुरढ़ संगठन, संयुक्त राज्य संघ का समर्थन, 
सोवियत संघ के विरुद्ध क्रियाशील पग उठाना, राष्ट्रवादी चीन को अधिक से अधिक 
सहायता देना, सैनिक तैयारियाँ, श्रमिकों के लिए बीमे तथा सामाजिक वीमे की 
योजनायें, उत्पादकों व श्रमिकों के हित में आयात-कर नीत्ति, सहकारी उद्योगों पर 
सहकारी नियन्त्रण का विरोध | डेमोक्नेटिक दल के कार्यक्रम में ये बातें सम्मिलित 
रही हैं--तनिजी उद्योगों का समर्थंत्र, राज्यों में जाति-मेद का अन्त, सावंजनिक 
कल्याण हेतु सरकार का उत्तरदायित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, साम्यवाद 
के समथंकों को सरकारी पदों से हटाना, सोवियत संघ को प्रसन्न करने की नीति 
का विरोध, उत्तरी एटलांटिक सन्धि का समर्थन, यूरोपीय देशों तथ्ग अन्य पिछड़े 
हुए प्रजातन्तों को आर्थिक सहायता | 
उपर्पुक्त से स्पष्ट है कि दोनों ही दल साम्यवाद के विरोधी व संयुक्त राष्ट्र संघ 
के समर्थक हैं । वास्तव में वैदेशिक सामलों में दोनों की नीति एक समान (हां 
एथाध597) है। आन्तरिक क्षेत्र में भी उनकी नीतियों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर 
नहीं है । दोनों ही दल हवाई और धलास्का की राज्य-पद दिलाने के पल्ष में रहे । 
दोनों ही दल कम आय वालों के लिए गृह-निर्माण व शिक्षा सहायता देने का 
समर्थत करते हैं; दोनों ही दल सुदृढ़ सेता रखने और संयुक्त राप्ट्र मंच को सहयोग 
देने का समर्थन करते हैं; और दोनों ही दल कृषि उत्पादन में सहायता देने में 
विश्वास करते हैं, जिससे कि खेतों की पैदावार का मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे 
न गिरे । फिर नी दोनों के कार्यक्रम में अन्तर रहा है 
डेमोफ्रीटिक दल ने आन्तरिक तथा विदेशी मामलों में नए निर्णय किए ।॥ उसने 
राष्ट्र संघ का प्रस्ताव रकसा झौर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भाग लिया । 


१०४ ] सं० रा० अमरीका का शासन 


इसने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को स्थापित तथा विकसित किया, ठेनेसी -वेली. 
ऑधोरिटी एवं श्रमिक-प्रवच्धक सम्बन्धों के बारे में आधारभूत कानून बनाएं। 
इसके विपरीत रिपव्लिकन दल परिवर्तत तथा नई बातों को स्वीकार करने में धीमा 
रहा है | यह नई वातों को सन्देह की दृष्टि से देखता रहा है भौर अनिश्चित बातों 
के प्रति इससे भय प्रकट किया है । 

प्रश्न 


१, सं० रा० अमरीका सें राज्यों के शासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
२, सं० रा० अमरोका में स्थानीय शासन के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए । 
. ३, सं० रा० अमरीका में स्थानीय शासन के संगठन भौर महत्व का विवेचन कीजिए । 
४, सं० रा० अमरीका की दलीय पद्धति की पिशेषताओं का विवेचन कीजिए । 
५, सं० रा० अमरीका के दोवों प्रमुख दलों के बारे में आप कया जानते हैं ? 


बल 4 


वियत संघ 
की 
शासन पद़ति 
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थ्‌्‌ परिचयात्म व्द 


१. देश और निवासी 

देश--सोवियत संघ (एफ्समंए॥ ० 860शंथ 8००ंभा३६ १२९७प०॥८९८४-- 08877] 
विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसमें पूर्वी यूरोप और उत्तरी ब केन्द्रीय एशिया के 
भाग सम्मिलित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल २९२४ करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आकार 
में सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से तीन गुना और भारत से सात गुना है । 
इसमें १५ संघीय गणतन्त्र (ऐएम्रांणा 77०9००॥0४) हैं और उनके भीतर विभिन्न 
प्रकार के भूमिगत विभाग हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर आकोटिक महासागर है; 
जिसके निकटवर्ती बड़े भाग में सर्देव बर्फ जमी रहती है। इसके अधिकांश भाग की 
जलवायु समशीतोष्ण है। प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से यह एक धनी देश है 
“आज सोवियत संघ एक अति ओऔद्योगिक्ृृत राष्ट्र है। उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, 
शक्ति के विकास, खनिज, विज्ञान और तकनीकी में उसके आध्िक प्रयत्न इतने बड़े 
पैमाने पर हुए हैं कि उनके समान दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं मिलता ।”? 

देश के यूरोप व एशियां में स्थित भागों को यूराल पर्वत (ए79] छरा०्या(्षाए) 
ने एक दूसरे से अलग किया है। इसकी बड़ी नदियाँ वोल्गा व वीपर (0767०) 
: हैं; नीपर बाल्टिक सागर से काले सागर (छ]4८८ 862) तक वहती है गौर 
परिवहन का एक भहत्वपूर्ण साधन है | यद्यपि देश में बड़ी प्राकृतिक बाधायें नहीं हैं, 
फिर भी उसे पश्चिम से पूर्व की ओर को चार बड़े भागों में बाँठा जा सकता है--- 
(१) बर्फ से जमा हुआ उत्तरी दुण्ड्रा प्रदेश; (२) उसके नीचे का वन प्रदेश; 
(३) बड़े मंदान (6 5/60 7०४); और (४) दक्षिण के अधे-रेगिस्तानी व रेगिस्तानी 
भाग 

सोवियत संघ में ५ लाख किलोमीटर से अधिक लम्बे जलमार्ग हैं, जिनमें से 
लगभग १/३ में भारी आवागमन रहता है। देश के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी 
थधूरोपीय प्रदेश में लगभग २:७० लाख झीलें हैं। उसमें विश्व के १/५ वन हैं, जो लगभग 
१/३ भाग में फंले हैं । प्राकृतिक साधनों में यहाँ विश्व के सबसे बड़े कोयले, कच्चे 
लोहे, मंगनीज, प्राकृतिक गैस, निकल, कोवाल्ट आदि के भण्डार हैं । यहाँ धातुओं के 
अतिरिक्त अन्य खनिज भी बड़ी मात्ता में पाये जाते हैं। - 

निवासी--यह विश्व के सबसे घने वसे देशों में तीसरे स्थान पर है; प्रथम 
और दूसरे स्थानों पर चीन व भारत हैं। जनवरी, सन्‌ १5७० में इसकी कुल 


4, उस, क्यंघ्रढ : परशरल ैलांण 50ए९2:7गरयाढ०ाा5 0 /०१९एा ?४प7709०, 0. 554. 
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जनसंख्या २४७ करोड़ से अधिक थी। परन्तु इसकी जनसंख्या में एकरसता 
(070 8०727) का अभाव था; क्‍योंकि देश में लगभग २०० जातीय समूहों के 
निवासी रहते हैं और वे लगभग १५० भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें सबसे 
वड़ी संख्या स्‍लेव (808५) जाति की है और उनमें भी रूसी सबसे अधिक हैं। जार 
बादशाहों के अन्तर्गत रूसी साम्राज्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (गान एग0- 
प्री2झ) का दमन किया जाता था और उन्हें रूसी बनाने अर्थात्‌ उनकी भाषाओं, 
संस्कृतियों व धामिक विश्वासों को नष्ठ करने की नीति का पालन किया जाता था । 
परन्तु माक्सेवाद के अनुसार श्रमिकों का कोई पितृदेश नहीं है; अतः भब सभी 
जातियों (राष्ट्रों व उप-राष्ट्रों) के बीच एकरसता का विकास हो रहा है। 
अब देश के संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय भाषाओं, संस्क्ृतियों और धामिक 
विश्वासों को उचित स्थान व मान्यता प्रदान की गई है और सरकार ने उनके 
विकास हेतु सभी उचित कारये किये हैं। अब सरकारी नारा है: 'संस्क्ृति का रूप 
तो राष्ट्रीय हो किन्तु उसका सार समाजवादी रहे” (टप्राष्मा४ #०एत 098 
ए्रबागाने व जिया थाते इ००ंबांडं 70 ०0760 । सोवियत संघ एक धर्मे- 
निरपेक्षीय (०००७४) राज्य है और उसके निवासियों को धामिक विश्वास रखने 
की स्वतन्त्रता है। इस समय देश भर में २० हजार से अधिक ईसाई, बौद्ध व 
: मुसलमानों के धार्मिक स्थानों का रजिस्ट्रीकरण है । परन्तु लगभग पिछले ६० वर्ष 
से चर्च का राज्य के मामलों में कोई हाथ नहीं है । धाभिक केन्द्रों की धामिक 
रचनाओं, प्रार्थना-पुस्तकों, पत्रिकाओं, कलेण्डरों आदि को प्रकाशित करने की सुविधा 
दी जाती है । 
अक्तूबर, सन्‌ १४१७ की कांति से पूर्व, रूस की बड़ी बहुसंख्या रूसी कट्टर चर्च 
(शिघड्शंशा ण्रा०00 काए्णा) की अनुयायी थी; और अन्य सम्प्रदायों के 
सदस्यों को जारशाही के अधिकारी उन्हें रूसी बनाने की नीति के अनुसार सताते 
थे। परन्तु माक्स और लैँसिन के सिद्धान्तों के अनुसार तो धर्म एक धोखा 
(॥एथं००) है, जो मनुष्यों के अज्ञाव से जन्मा है और उत्तका शोषण करने वाले 
उन्हें वर्तमान अवस्था में ही रखना चाहते थे। भतएवं सोवियत शासन ने 
नास्तिकवाद का प्रचार करके उनके धामिक भावों का विलोपन करने का प्रयत्न 
किया । सन्‌ १७३६ के संविधान की धारा १२४ के अनुसार चर्च को राज्य से प्रथक्‌ 
किया गया और शिक्षालयों को च्च से, जिससे कि धामिक विश्वास (0०0णा ० 
०००४०००००) की स्वतन्त्रता सभी को प्राप्त हो जाये । सभी ताग्रिकों को धार्मिक 
पुजा की स्वतन्त्रता है। साथ में वे धर्म के विरुद्ध प्रचार भी स्वतन्त्वतापुर्वक कर 
सकते हैं ! 
पिछली ६ दशाव्दियों में सोवियत समाज की संरचना में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं 
सन्‌ १६२४ से पूर्व हुए हिसापूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप तत्कालीन वर्ग-संरचना 
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का नाश हुआ । यह प्रक्रिया तीन कारणों से आगे वढ़ी--(१) शक्ति प्राप्त विशिष्ट 
जनों (9०० ०॥(७) के लक्ष्य; (२) नये संस्थागत रूप और (३) क्रांति के बाद 
अस्तित्व में आई शक्तियाँ । खेती के समुहीकरण (००॥०८४ए०४४४०४) और भारी 
उद्योगों पर दिये गये असाधारण बल ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया । निम्न- 
लिखित तालिका में सोवियत संत्र की जनसंख्या की वर्गीय रचना के परिवर्तंतशील 
नमूने को देखा जा सकता है-- | 





कुल जनसंख्या १४३३ १दरर 

१००१० १००९० 
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समितियों के सदस्य व्डे ४१*२ 

व्यक्तिगत किसान और दस्तकार ६६९७ ०* प्र 

जमींदार, कुलक भौर व्यापारी १६*३ 53 





परन्तु कुछ आलोचकों का कथन है: 'सोवियत संघ के साम्यवादी दल के 
वर्णित घ्येयों में से एक वर्भविहीन समाज (०४8५[९५५ 502०॥४) का विकास है । 
फिर भी, इस बारे में बावजूद सरकारी घोषणाओं के, सोवियत संघ में स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ने वाली वर्ग पद्धति का विकास हुआ है। सोवियत सामाजिक संरचना 
की चोटी पर वे लोग हैं जिनके हाथों में सारी शक्ति और अधिकांश विशेषाधिकार 
हैं--वे हैं साम्यवादी दल के सदस्य,। वर्ग पैमाने के धरातल पर वे लोग हैं जिन्हें 
सुधार श्रम शिविरों में काम करने के लिए दण्ड रूप में विवश किया जाता है ।”* 
इस कथन में सत्य का अंश है; परन्तु धन और आर्थिक शक्ति पर आधारित 
परम्परागत सामाजिक वर्गों के विभाजन का प्राय: अन्त हो गया है । इसके अतिरिक्त 
दो अन्य बातें उल्लेखनीय हैं--(१) स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन 
हुआ है; और अब वे पुरुषों के समान अधिकारों का उपभोग करती हैं तथा आथिक 
दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। (२) सोवियत जनता ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां 
प्राप्त की हैं । 

रूसी राष्ट्रीय चरित्त के बारे में एस्पेचूरियन ने लिखा है : 'बोलेशेविकों का एक 
घोषित लक्ष्य रूस की जनता में देश की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन 
कर उग्र परिवर्तेत लाना था। परन्तु अभी तक क्रांति से पूर्व के रूस की अनेक 
विशेषतायें समकालीन रूसी समाज में पाई जाती हैं । वास्तव में, रूसी संस्क्ृति को 
सोवियत पद्धति के भीतर लगभग १० करोड़ गैर-रूसियों तक विस्तृत किया गया है 


2. झलाएशाबव ९ वा, २ एण्रॉध्णएणवार 7तालहए (90४८४77९॥5, 979, 284-88, 
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(जो साम्पवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध है) ।? एक दूसरे लेखक के अनुसार, “आधुनिक 
सोवियत शासन की अनेक विशेषतायें तो पुरानी जारशाही सरकार के ही वर्तमान 
रूप हैं । केन्द्रीकरण की उच्च मात्रा, अधिकारीतन्त्र का फैलाव, उद्योग पर नियन्त्रण, 
गुप्त पुलिस, सरकारी सेच्सरशिप आदि पुरावी व नई सरकारों की विशेषतायें हैं ।* 
२. अक्तूबर, सन्‌ १९१७ की क्रांति तक संक्षिप्त 
राजनीतिक इतिहास 

जारकालीन रूस की राजनीतिक पद्धति की मुख्य विशेषता अप्रतिबन्धित 
स्वेच्छाचारी शासन (प्रश्०85%/7०0 6०59०४57) था, जो बहुधा पाश्विक दमन व 
सैनिक कानून का रूप धारण किया करता था। जार राजाओं को प्रशासन में 
सहायता देने वाले प्रमुख अंग ये थे---चांसदरी, शासक सीनेट और स्टेट कौंसिल । 
सन्‌ १८१२ में बनाई गई वंयक्तिक चांसलरी में कई विभाग थे, उनमें से एक गुप्त 
पुलिस का था । सीनेट सम्पूर्ण केन्द्रीय प्रशासन की देखरेख करती थी, किन्तु व्यवहार 
में यह अपील के उच्च न्यायालय से कुछ अधिक न थी। स्टेट कौंसिल उससे अधिक 
महत्व की थी; यही जार की स्वीकृति के लिए विधायच व बजट को तैयार 


करती थी । 

एलेक्जेण्डर द्वितीय ने, जिसे 'सुधारक जार' (#छ८तय्मांएठ 8७7) कहा गया, 
सन्‌ १८६४ में जिले व प्रान्तीय स्तरों पर स्थानीय शासन की बृहत योजना 
(2०7787098) स्थापित की थी । इन निकायों के सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष के लिए 
होता था और 'के निर्वाचित सदस्यों में से ही स्थायी शासक मण्डलियों को चुनते थे । 
विभिन्न जिला निकाय ६० से लेकर १०० सदस्यों तक के प्रान्तीय निकाय चुनते थे । 
परन्तु १७वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न सामन्‍्ती वर्गों का विकास हो चुका था, 
वे थे --चर्च अधिकारी, सैनिक-सरदार, व्यापारी और किसान । इन सबमें सामत्ती 
सरदार (70770) सबसे ऊपर भौर ताज के ठीक नीचे थे, जिनमें शाही परिवार 
के सदस्य, सैनिक अधिकारी, धनी जमींदार और उच्च अधिकारी सम्मिलित थे । 
जार राजाओं के अन्तर्गत रूसी चर्च शासन कोअपना समर्थन देता था और चर्च 
शासकों के सहयोग से साम्राज्यीय पद्धति (#्रएथयंक 5एथ०ए) पर प्रत्यक्ष व 
बहुधा भारी प्रभाव डालता था ।! जारशाही के पतन के लिए उत्तरदायी एक अन्य 
कारक शासन के प्रति किसानों को कटता थी । सन १६४८ में दास प्रया ने एक 
ओऔपचारिक रूप पा लिया था। दास प्रथा के अन्तर्गत दासों के श्रम के बदले मे 
स्वामी उन्हें दुष्काल में खाना देते थे और फसल खराव हो जाने पर वीजादि देते 
थे। परन्तु स्वामियों को दासों की सम्पत्ति छोनने, उनकी स्वतन्तता पर प्रतिवन्ध 
लगाने, उनका विवाह कराने का आदेश देने अथवा विवाह न होने देने, किसान की 


3, _बबनर्पबर काबे उिद्ावे (व्व5,) : ७०१०४ एगाएंट्शो 5956ग5 फिधा०7००, 07, 450-9. 
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दूसरे जमींदार को वेचने और उन पर सामान्य न्यायिक नियन्त्रण के अधिकार प्राप्त 
थे | इस संस्था को सन्‌ १८६१ सें उन्मुलित किया गया। १६वीं शताब्दी के अन्तिम 
वर्षों तक रूसी उद्योग बहुत पिछड़े हुए रहे । सन्‌ १८५६१ तक तो अनेक उद्योग दासों 
के श्रम पर आधारित थे; परन्तु उस प्रथा का अन्त हो जाने पर उद्योगों का कुछ 
तेजी से विकास हुआ, जिसके विकास में सरकार की नीति ने भी कुछ 
योग दिया । 

चुचेवार्ड के मतानुसार, “१८वीं शताब्दी के "रूस के राजनीतिक इतिहास को 
परम्परागत दृष्टि से सुधार और प्रतिगामी पर्गों के अदलते-बदलते चरणों के रूप में 
समझा जाता है। परन्तु यह कहना अधिक उचित होगा कि जार शासक अपने 
निरंकुश शासन को तथा जमींदार अपने सामाजिक व राजनीतिक प्राधान्य को बनाये 
रखने के प्रयत्नों में लगे थे । कभी-कभी शासकों की उदारता व किसानों के बविद्रोहों 
के भय से शासन में उदारवादी रुख को भी अपनाया गया ।” पिछली शताब्दी में 
चले रूस के क्रांतिकारी आन्दोलन को तीन काल-खण्डों में विभाजित किया जा 
सकता है । प्रथम, सन्‌ १८५२५ से १८६१ तक--इसमें उच्च कुलों के कुछ व्यक्तियों 
ने भाग लिया। दूसरा, सन्‌ १८६१ से १८४५ तक--इसमें बुद्धिजीवियों अथबा 
धनी प्रजातन्त्रवादियों ने महत्वपूर्ण भाग लिया । तीसरा, सन्‌ १८७४५ के बाद जिसमें 
प्रमुख भाग किसानों व मजदूरों ([770]2॥7०४४) का रहा । 

पिछली शताब्दी के अन्त से पूर्व ही छुपकर काम करने वाले माक्संवादियों 
का राजनीतिक आन्दोलन तेजी से चला । झूसी साम्राज्य के औद्योगिक कस्बों व 
सभी मुख्य जिलों में माक्संवादी केन्द्र व समितियाँ बनीं तथा हड़तालों की 
गतिविधियों में भी वृद्धि हुई । दमचकारी व स्वेच्छाचारी जारशाही पर प्रथम खुले 
आक्रमण सन्‌ १६०४ में हुए; ये आक्रमण समाज के उन वर्यमों की ओर से किये 
गये जिनसे भविष्य में उदारवादी दलों का विकःस॒ हुआ | ये थे स्थानीय स्वशासन 
के अंग और व्यावसायिक वर्ग । उन्हें पूंजीवादी (9०08९०७) वर्ग नहीं कहा जा 
सकता था; वास्तव में रूस में ऐसे वर्ग का उस समय तक उद्भव ही न, हुआ था । 
जनवरी, सन्‌ १६०४ में सम्पूर्ण देश को धक्का लगा जबकि एक प्रदर्शनकारी निः:शस्त्न 
भीड़ पर गोली वर्षा की यई और बहुत से व्यक्ति मारे गये । उसी वर्ष जापान के 
विरुद्ध हुए युद्ध में रूस की पराजय ने एक प्रकार के चुपचाप विद्रोह को बढ़ावा 
दिया । सारे वर्ष अशान्ति बढ़ी, परन्तु वह असंगठित रही। वर्ष के अन्त में 
समाजवादी अस्तित्व में आये । परन्तु उनके दोनों ही समूह (802० ब्रा 706०४००-७5 


थात $0लंथाअ , रे०ए०[पपएणथ7०७) एक प्रभावी ऋन्ति लाने के हेतु अक्षम 
सिद्ध हुए। 


3. 2. 6. (#फली[ादाब ; ए०प्राश्ाएगरवर 50९ 60एटयागयरा, 9. 25. 
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उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि उन्होंने अक्तूबर में सम्राट से एक 
घोषणापत्न निकलवाया, जिसमें पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता व एक विधायिका ($2ॉ6 
7077४) के वायदे किये गये थे। ड्यूमा का चुनाव व्यापक मताधिकार पर होता 
था, और उसे विस्तृत विधायी शक्तियाँ सौंपी जानी थीं । सन्‌ १६०६ में बने निर्वा- 
घन कानून द्वारा २५४ वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे पुरुषों को जो कर देते थे, 
मताधिकार प्रदान किया गया । प्रथम ड्यूमा के लिए चुने गये ४७८ प्रतिनिधियों में 
किसानों को आधे से कम स्थान मिले थे, और बहुमत उदारवादियों को मिला था। 
अतएव ड्यूमा ने ऐसे कार्य किये जिन्हें सरकार ने पसन्द न किया, यथा' मताधिकार 
का विस्तार, राजनीतिक बन्दियों को क्षमादान, बड़ी जमींदारियों का विभाजन, 
प्रशासनिक मामलों में सुधार और सरकार के ऊपरी सदन (896 (०णाथां) 
का अन्त । | 

प्रथम ड्यूमा की राजनीतिक रचना पर नियन्त्रण न पा सकने के कारण सरकार 
ने परिश्रम के साथ दूसरी ड्यूमा के लिए तैयारी की । चुनाव अभियान के दोरान 
वामपंथी दलों को अवैध घोषित किया गया और विरोधी समूहों को डराने के 
लिए अन्य पग उठाये गये । परन्तु दूसरी ड्यूमा भी सरकार विरोधी बनी और 
सार्च से जून सन्‌ १६०७ तक वह भी अश्नभावी और अस्थायी रही। उसके बाद 
उसे जार ने विघटित कर दिया। तीसरी ड्यूमा के लिए हुए चुनावों में सरकार 
की ओर से और भी अधिक बेईमानी की गई; और सन्‌ (१६०७-१२) के बीच 
बनी तीसरी ड्यूमा सरकार को अधिक पसन्द आई । उसने अपने काल में कुछ कार्य 
करने में सफलता पाई । 

प्रथम विश्व युद्ध (70० «७: ए/७7) के आरम्भ होने पर रूस के दोनों 
सामाजिक प्रजातन्त्रात्मक समूहों (80आन्णार शात ॥४०७आव्शो0 ने युद्ध ऋषों 
के विरोध में मतदान किया। परन्तु रूसी आन्दोलन समग्रत: असंगठित रहा; 
बोल्शेविको ने युद्ध का अत्यन्त उग्र विरोध किया, यद्यपि भेन्शेविकों ने भी उसका विरोध 
किया । युद्ध के सामान्य विरोध के कारण दोनों दलों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ा ! 
महा युद्ध (07०४६ ए/०7) के दौरान रूस साथी देशों (4]॥68) में से एक था, जो 
कि यूरोप को केन्द्रीय शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। परन्तु रूस बहुत दिनों तक 
युद्ध न कर सका, क्योंकि जनता ने स्वेच्छाचारी शासन का समर्थन न किया | 
शासन को प्रजातंत्ात्मक रूप देने के लिये मांगें बढ़ीं, किन्तु जार ने उन्हें बार-बार 
अस्वीकार किया | परिणामतः उदारवादी व्यक्ति भी सरकार की स्वेच्छाचारिता के 
विरुद्ध उठ खड़े हुए । जार ने नासमझी पूर्ण आदेश जारी किये; उसने प्रतिनिधियों 
(१००णा८०४) को अपने घरों को जाने और श्रमिकों को पीट्रोग्रेड (राजधानी) में 
हड़ताल समाप्त करने को कहा । ऐसे कार्यो ने सनू १६१७ की क्रान्ति को निकट 
लाने का कार्य किया । ड्यूमा ने जार का कड़ा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप 
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निकोलस द्वितीय ने मार्च सन्‌ १६४१७ में गही छोड़ दी और एक अस्थायी 
सरकार बनी । 

परन्तु अस्थायी सरकार ((?०रशंभ्रंठ्प्रथ 60एथ"7णग्रट्ता) ने समाज के अधिक 
अनुदारवादी नेताओं का समर्थन किया और युद्ध में भाग लेना जारी रखा। फिर 
भी सरकार और प्रमुख दलों के बीच हुए एक संविदा (००7४०) के अचुसार 
राज्य की सत्ता तो सरकार के हाथों में रही और सोवियत (80०शां०८) राजधानी 
की क्रान्तिकारी शक्तियों (श्रमिक, किसान और सैनिक) की प्रवक्ता बनी । सरकार 
के आदेशों का पालन उसकी सहमति के बाद ही होता था। देखने में नई सरकार 
का स्थिति पर नियन्त्रण था, परन्तु उसमें अनेक कमियाँ थीं । 

' फिर भी, मई सन्‌ १८७१७ में सरकार व सोवियत के बीच एक कार्म-चलाऊं 
समझौता हुआ; सोवियत ने उसके द्वारा निर्धारित विदेश व आन्तरिक नीतियों पंर 
सरकार द्वारा चलने के बदले में सरकार को समर्थन देना जारी रखा। परन्तु 
अक्तुबर में ही अस्थायी सरकार टूट गई, जबकि बोल्शेविकों (80]#८शा5७) ने 
उसे एक गम्भीर व नियोजित आक्रमण द्वारा चुनौती दी। वास्तव में सितम्बर में 
ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि समाजवादी प्रधानमंत्री (8. 9. खट७ःथ४८9) 
को दो विकल्पों में से एक को चुनना पड़ा--सत्ता सैनिक तवानाशाही को सौंपना 
या वाप्रय॑त्री शक्तियों को । उसने वामपंथी शक्तियों को ही सत्ता सौंपना 
ण्मन्द किया । अक्तूबर के अन्त में बोल्शेविकों ने, जिन्होंने पीट्रोग्रेड की 

प्रत पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था, अपने अनुयायियों को 
। दिया कि वे! सीधी कार्यवाही हारा सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, 
धरों भादि पर अधिकार करलें और अस्थायी सरकार के सदस्यों को वन्दी बना 
प्रह काये २६ अक्तूबर को किया गया और उस क्रान्ति के परिणामस्वरूप 

बोल्शेविकों के हाथों में आई । उसके बाद रूस की सभी सोवियतों 
सरी कांग्रेस बुलाई गई और बोल्शवबिकों ने उसे शासन सत्ता धारण करने 
लए आमन्तित क्या। चूंकि कांग्रेस पर बोल्शेविकों का नियन्त्रण स्थापित 
या था, इसलिए मेन्शेविकों (अल्पसंख्यकों) और सामाजिक क्रान्तिकारियों ने 
पत्र को छोड़ दिया। कांग्रेस ने दो आदेश निकाले : (१) तुरन्त शान्ति स्थापित 
गैर (२) भूमि पर किसानों का स्वामित्व कायम हो । उसने जन कमिसारों 
_क कौंसिल ((०णाल| ० ए६6०9०5 ए०णाषांडःडथा$) के निर्माण पर भी 
एति दी, जिसमें सभी सदस्य वोल्शेविक थे | इस प्रकार बोल्शविकों के अन्तर्गत 
की नई सरकार ७ नवम्बर सन्‌ १६१७ को स्थापित हुई । 

३. संबेधानिक विकास--सन्‌ १६३६ तक 

सन्‌ १5१८ का संविधान--प्रथम संविधान सभा के लिए नवम्वर के अन्त से 
ही चुनाव हुए और जनवरी में उसका अधिवेशन शुरू हुआ। १० जुलाई, 
१७६१८ को सोवियतों की अखिल रूसी पाँचवीं कांग्रेस ने प्रथम संविधान व 
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अंगीकार किया । उसके अन्तर्गत रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणतन्‍्त्न 
(एपछछांथा 50शल फेल्तशवा 800ंबां5 २6एप्र00) का निर्माण हुआ और स्थानीय 
शासन की शक्तियाँ स्थानीय सोवियतों को सौंपी गईं । संविधान भें नये शासन के 
उद्देश्यों को सविस्तार वणित किया गया । सर्वोच्च विधायिका सोवियतों की कांग्रेस 
(5॥] रिइशंधा (णाह्ा855 ० 5०शं०5) को बनाया गया; उसकी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समित्ति (॥ [२७४अंधा (था +ऋषणाप्रए७ (०४77॥/6०) को 
कांग्रेस के अधिवेशनों के बीच के काल से सर्वोच्च सत्ता सौंपी गईं; और जन 
कमिसारों की कौंसिल (ट0फ्राली] 0 76९०७॥6४ (०४5४७8) को सार्वजनिक 
मामलों पर “सामान्य निदेशन' का कार्य सौंपा गया । 
यह संविधान एक नये नमूने का था; विश्व के तत्कालीन अन्य सभी संविधानों 
से यह भिन्न था। उसने ही पहली बार कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्त को 
व्यावहारिक रूप दिया; और उसका उद्देश्य पूंजीवाद को पूर्णतया दबा देना था। 
उसने रूसी संध को श्रमिकों, सैनिकों व किसानों का गणतन्त्न घोषित किया। कातति 
के बाद मार्च सन्‌ १४१४ में दल द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वभाग्य 
निर्धारण. (ए8४०7थ 5९०८७7्रमंप०४०7) के सिद्धान्त को पुतः दोहराया गया; 
और उसमें यह भी प्रस्तावित किया गया कि सोवियत चमूने पर संगठित राज्यों का 
एक संघ बनाया जाय । सन्‌ १६२२ तक उत्त राज्यों का फिर से एकोकरण हो गया 
जो रूसी साम्राज्य के अंग थे और दिसस्बर सन्‌ १४२२ में संघ निर्माण की योजना 
को सोवियतों की दसवीं कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ३ दिन बाद ही संघ में 
सम्मिलित होने वाले राज्यों के सास्यवादी प्रतिनिधियों ने संघ योजना पर अपनी 
स्वीकृति दे दी और ६ जुलाई सन्‌ १६२३ को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (&॥ 
(छा 75०८७४ए४० (०पगयं66) ने भी उसे स्वीकार कर लिया; जिसकी 
पुष्टि सम्पूर्ण संव की दूसरी सोवियत कांग्रेस (5०८०१ 6] एजर॑ंणा एणाह7०85 
० $०शंट5) ने ३१ जनवरी सव्‌ १४८२४ को की। इस संविधान ने विभिन्‍न 
संवैधानिक प्रदेशों अथवा आज्ञप्तियों ((०रषाएमांगराबं त6ल०८७) के स्थान पर 
केवल एक आलेख ही नहीं दिया, वरन्‌ पृथक संवैधानिक नियमों को एकरस भौर 
व्यवस्थित पद्धति में एकत्नित किया | साथ ही कुछ संवैधानिक सिद्धान्तों को अधिक 
स्पष्ट और विस्तृत रूप में तिर्धारत किया। संविधान में ६ विभाग (४€०४०॥७) थे, 
जिनके शीर्षक ये थे : (१) श्रमिक व शोषित जनों के अधिकारों की घोषणा- 
प्रस्तावता; (२) संविधान के सामान्य प्राविधान; (३) सोवियत शक्ति का सविधान 
(गठन); (9) सक्तिय और निष्किय मताधिकार; (५) बज कानून; और 
(६) रूसी सोवियत संघ के समाजवादी गणतन्त्र (१587२) के राज्य चिन्ह 
और झण्डा । 
सत्‌ १६२४ का संविधाव--इसमें संघ की शक्तियों का, जो कि काफी विस्तृत 
थी; परिगणन किया यया । बई सर्वोच्च विधायिका (7॥6 (०00&7०55 ० 80४05 
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० 6 एमंणा ० $0शंल $00ंधां। ००००७॥०८४) , और उसकी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी (शव झिएए0ए० (.0क्रणॉ+९6 ० ॥6 एणापट्टा०55 0 
80५९४), जिसे कांग्रेस के सत्नों (5०5४०४७) के बीच के काल में विधायी शक्तियों 
के प्रयोग का अधिकार दिया गया था, पूर्व की भाँति निर्वाचित निकाय रहे । संध्लेप 
में संघ की विधायिका (एम्मरांणा 0णाष्ठा०55 ० 86शां6४७) में जनता के 9,००० 
निर्वाचित प्रतिनिधि थे; उसका वर्ष में केवल एक ही सत्र होता था । इसलिए कांग्रेस 
प्रतिवर्ष एक संघीय केन्द्रीय कार्यकारिणी (एक्रंणा (शाधवा ऋष्०प्रांएट 
(०97706/&७6) नियुक्त करती थी, ज! उसकी अनुपस्थिति में विधायी शक्तियों का 
प्रयोग करती थी । इस निकाय के लगभग ४०० सदस्य थे और यह प्रत्येक तिमाही 
भें एक बार एकतचित होती थी । इस समिति के भी दो चेम्बर थे--सोवियत 
ऑफ नेशनलीटीज और सोवियत आफ दी यूनियन (8096 ० िशांणात्ना।5 
270 $60रशां& ० 76 ए77०४) । इनके अतिरिक्त एक २१ सदस्यीय प्रेसीडियम' 
(2६/ं००४) भी थी । यह उन दिनों विधायी कार्य करती थी, जबकि केन्द्रीय 
समिति की बंठके न होती थीं। जन कमिसारों की कौंसिल (प॥6 ए०णालां] 6 
7६०७०४४ (7०आप्रां5885) में १७ सदस्य थे और यह कार्यपालिका थी तथा मंत्रि- 
परिषद्‌ की भाँति कार्य करती थी । 
यह संविधान पूर्वगामी संविधान से कइ बातों में भिन्न था। इसमें सोवियत 
. संघ के निर्माण की घोषणा व रचना सम्बन्धी संधि को सम्मिलित किया गया था। 
हुराष्ट्रीय राज्य के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति को घोषणा में वणित सच्चे 
लेनिनवादी सिद्धान्तों के आधार पर परिगणित किया गया। संघ के ऐच्छिक 
स्वरूप, सभी तत्कालीन व भावी समाजवादी गणतन्तों के उसमें स्वैच्छिक प्रवेश तथा 
संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने के अधिकार पर घोषणा में बल दिया गया था । संधि 
में ही संवैधानिक नियम दिये हुए थे। सविधाव का मुख्य सार नये संघ के मूल 
सिद्धान्तों की स्थापना थी । 
संविधान में दल का कोई उल्लेख न था; परच्तु केन्द्रीकृक दल का राजकीय 
तन्त्र पर नियन्त्रण काफी बढ़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप घटक राज्यों की 
स्वायत्तता बहुत सीमित हो गई थी । सन्‌ १६२१ में लेनिन द्वारा सुझाई गई नई 
आर्थिक नीति (]२९७ 2८०7०मां० ९०॥०५) में किसानों के लिए अनेक रियायतों की 
व्यवस्था थी; परन्तु वह उसके परिणामों को स्वयं न देख सका, क्योंकि २१ जनवरी 
सन्‌ १६२४ को उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय से स्टालिन (88॥7), दल के 
केन्द्रीय सचिवालय पर अपने नियन्त्रण के द्वारा, दल में अपनी स्थिति अति सुदृढ़ 
बनाने में लगा हुआ था; परन्धु उसका सबसे गम्भीर प्रतिद्वन्द्वी ट्रॉटस्की (770529) 
था, जिसे कुछ लोग लेनिच का उत्तराधिकारी समझते थे । अत; स्टालिन ने ट्रॉट्स्की 
को अपनी चोटों का निशाना बनाया । सन्‌ १5८२७ के अन्त तक ट्रॉव्स्की 
और उसके साथियों की हार हुई और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया । 
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उसके बाद स्टालिन ने देश में तीच्र औद्योगीकरण की शुरूआत की, जिसमें पूँणी 
का जबरन छीना जाना व किसानों से आवश्यक श्रम का लिया जाना सम्मिलित थे । 
४. १६९३६ का संविधान ह 
निर्माण--साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के प्लीनम (एिथषाणय रण (6 ' 
एशाए (शाप्4 276८ए४४०) ने फरवरी सन्‌ १६३४ में मोलोटोव को सोब्रियत संघ 
की सोवियतों की ७वीं कांग्रेस के सामने उपस्थित होने तथा संविधान में 
(१) निर्वाचन पद्धति को और अधिक प्रजातन्त्ात्मक बनाने और (२) संविधान के 
सामाजिक व आथिक आधार को अधिक स्पष्ट रूप से पारिभाषित करने के उद्देश्य 
से परिवर्तनों के सुझाव देने का आदेश दिया ! मोलोटोव के प्रस्तावों को कांग्रेस ने 
६ फरवरी को स्वीकार कर लिया और स्टालिन की अध्यक्षता में संविधान का 
प्रारूप तैयार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। स्टालिन ने प्रारूप को 
तैयार करके केन्द्रीय समिति की प्लीनम के सम्मुख १ जून सन्‌ १४३६ को रखा। 
उस पर जनता के वाद-विवाद हेतु उसे प्रकाशित किया गया और उसकी पुष्टि 
करने के हेतु सोवियतों की कांग्रेस बुलाई गई। प्रारूप के बारे में एक लाख से भी 
ऊपर सुझाव ढ संशोधन अपये, जिनमें से केवल ४३ को स्वीकृत किया गया । 
अपनी रिपोर्ट में स्टालिन ने कहा था : 'संविधान में, जो कि कार्यक्रम से 
भिन्न हीता है, जो उपलब्धियाँ पहले ही हो चुकी हैं और जो बातें तथ्य में जीती 
जा चुकी हैं, उनका रजिस्ट्रीकरण और विधायी समावेश होना चाहिए। इस प्रकार 
सन्‌ १४३६ के संविधान में उन परिवर्तनों को परिलक्षित और रिकार्ड करता था 
जो कि देश की सामाजिक और आधिक संरचना में सन्‌ १६२४ के बाद हो चुके थे । 
उसने यह भी कहा कि शोषण का अन्त हो जाने के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग को 
सर्वहारा वर्ग (970०८०7४४४) कहना उचित न रह गया था। उसका अधिनायक 
तन्त्र दूसरी मंजिल--समाजवाद में प्रवेश कर चुका था, जिसे उसने साम्यवाद की 
पहली मंजिल भी कहा। अस्तु, नये संविधान में श्रमिक वर्ग के प्रजातन्त्र के लिए 
व्यवस्था की गई थी । 
संविधान के प्रारूप को सर्वोच्च सोवियत के सामने रखते हुए, स्टालिन ने 
अग्नरलिखित बातों की सराहना की--(१) अब हमें साम्यवाद के ध्येय को स्थापित 
करना है; उसका आधार होगा “प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य 
करे और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार मजदूरी मिले 7 (२) यह वर्गं-विहीन 
समाज पर आधारित है; और इसके अन्तर्गत किसान व श्रमिक ही सत्ता का प्रयोग 
करेंगे । (३) यह ऐसी अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा पर आधारित है जो किसी भी प्रकार के भेदों 
के रहते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीयता को मान्यता प्रदान करता है। (9) अपने स्वरूप मे 
यह पूर्णतया प्रजातन्त्ात्मक है । (५) इसका वल इस वात पर है कि सभी नागरिक 
मूल अधिकारों का उपभोग कर सके । उसने आलोचनाओं का भी उत्तर दिया । 
अन्त में, संविधान को ५ दिसम्बर सन्‌ १5३६ को अंगीकृत किया गया । 
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संविधान की घसुख्य विशेषतायें 


समाजवादी राज्य--विशिस्की के शब्दों में सोवियत संघ एक नये प्रकार का' 
राज्य बना | सोवियत संघ के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि यही 
प्रथम संविधान था जिसमें पूर्णरूप से समाजवादी सिद्धान्तों को अपनाया गया ।९ 
इस संविधान के द्वारा सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त कर दिया गया 
सारी भुमि, प्राकृतिक साधनों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में शोषण का अन्त किया यया, जैसा कि संविधान के प्रथम अध्याय में 
सोवियत समाज के सम्बन्ध में दिये गए अग्नलिखित आधारभुत सिद्धान्तों (93आ0० 
एापंगरथ65) से पता लगता है--सोवियत समाजवादी संघात्मक गणर।ज्य 'सजदूर 
और किसानों का समाजवादी राज्य है ।# श्रमजीवबियों के प्रतिनिधियों की सोधियतें 
समाजवादी संघ की राजनीति 'का आधार हैं अर्थात्‌ सोवियत संघ भें सारी शक्ति, 
जिनका प्रतिनिधित्व ये सोवियतें करती हैं, नगरों और ग्रामों में श्रमजीवबियों के हाथों 
में हैं। संघ के आथिक आधार ये हैं--सामाजिक, आथिक और उत्पादन के साधनों 
का 'साम्यवादी स्वामित्व” जो पूँजीवाद अर्थात्‌ “मनुष्य द्वारा शोषण” को मिठाकर 
स्थापित किया गया है। सामाजिक स्वामित्व (50०ंधां४/ 09703॥79) दो प्रकार 
का है--राज्य का स्वामित्व तथा सहकारी समितियों अथवा सामूहिक खेतों का' 
स्वामित्व | सारी भूमि, खनिज पदार्थ, वन, कारखाने, रेल, यातायात के साधन व 
सब उद्योग राज्य की सम्पत्ति (६४886 7709४) घोषित किये गये: हैं । राज्य की 
सम्पत्ति का अर्थ सारे राष्ट्र की सम्पत्ति से है। सामूहिक खेत और सहकारी समितियों 
के उद्योग, उसके पशु, औजार, उपज और मकान इत्यादि सामुहिक खेतों व सहकारी 
समितियों की समाजवादी सम्पत्ति हैं। यहाँ पर कुछ प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
(ए४5074] 9700०: ४५) पर नागरिकों का अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जैसे' 
अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, घर गृहस्थी का समान; निजी उपभोग और: 
आराम की वस्तुयें तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का उत्तराधिकार, इत्यादि। 

सम्ाजवाद और आर्थिक नियोजन--सोवियत संघ ही- प्रथम देश' है जहाँ 
समाजवादी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप मिल पाया है।' मनुष्य द्वारा मनुष्य के 
शोषण का अन्त ही व्यवहार में समाजवाद है। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत' 
सोवियत संघ में बेकारी का प्रायः अन्त हो गया है और सर्वसाधारण जनता के: 
कल्याण व संस्कृति की वृद्धि हुई है। दोनों प्रकार की समाजवादी सम्पत्ति पर 
आधिपत्य कुछ विशेष व्यक्तियों का न होकर जनता का है। राज्य की सम्पत्ति काः 
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अर्थ सम्पूर्ण जनता के स्वामित्व से है, सहकारी और सामूहिक फार्मों पर स्वामित्व 
सार्वजनिक संगठनों का है । दोनों ही प्रकार के उद्योगों में कार्य करने वालों को 
पारिश्रमिक संविधान में चणित समाजवादी सिद्धान्त 'प्रत्येक से उसकी योग्यता के 
अनृसार कार्य लेवा और उसे उसके कार्य के अनुसार देवा! के अनुसार मिलता है। 
दोनों ही प्रकार के उद्योगों को एक ही राष्ट्रीय आथिक नियोजन के अनुसार 
सम्पादित किया जाता है। अतएवं सोवियत संघ की आश्थिक व्यवस्था की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता अर्थथक मियोजन द्वारा आथिक जीवन का निर्धारण और 
नियन्त्रण है। आथिक नियोजन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य बताये गए हैं-- 
सार्वजनिक सम्पत्ति को बढ़ाना, श्रमजीवियों की आथिक और सांस्कृतिक दशा को 
बराबर उन्नत करना और सोवियत संघ की स्वतन्त्रता तथा रक्षा के साधनों को 
सुहढ़ बनाना । 
संघात्सफ शासन--सन्‌ १८5३६ के संविधान के अनुसार सोवियत संघ एंके 
संघात्मक राज्य बना जिसका आधार सम-अधिकार रखने वाले सोवियत समाजवादी 
गणराज्यों का ऐच्छिक संघ (एगणाद्राए 888००॑ंक्ांणा) था। यहाँ की संघीय 
प्रणाली भी अन्य देशों की संघीय प्रणालियों से भिन्न रही है। इन गणराज्यों 
((०08६४४00००६ ॥२०७प७॥०४) की सन्‌ १८३६ में संख्या ७ थी, जो आगे बढ़कर 
१५ हो गई | संविधान द्वारा गणराज्यों के अतिरिक्त अग्नलिखित प्रकार की स्वाधीन 
इकाइयाँ भी मान्य हैं--स्वशासित गणराज्य (8000707700$ :८एप०॥०४), 
स्वशासित प्रदेश (7०270705) और राष्ट्रीय क्षेत्र (08807) 87245) । अकेले रूस में 
इस प्रकार की स्वशासित इकाइयों की संख्या लगभग दो दर्जन है। इन : 
इकाइयों की सरकारे अपने-अपने क्षेज्राधिकार में स्वाधीन है । संवैधानिक दृष्टि से 
संघीय गणराज्यों ((07४प४0९०४६ 7२०००४७॥४८४) का दर्जा समान है और उनके 
अधिकार बराबर हैं, यद्यपि यूक्रेन और बाइलो-रशिया को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 
पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं| क्षेब्रफल, जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से 
रूस सबमें प्रमुख तथा सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य है । 
सोवियत संघ की विधायथिका अर्थात्‌ सर्वोच्च सोवियत (997970०76 
8०शं०0--यह अन्य देशों की विध्ययिका से बहुत भिन्न है। यद्यपि अधिकतर दूसरे 
राज्यों की विधायिकाओं के समान वह भी दो सदन वाली है, फिर भी दो बातों 
में उसका संगठन विलक्षण है। प्रथम बात तो यह है कि उसके दोनों सदनों की 
शक्तियाँ प्री तरह से सम हैं। स्विटजरलेंड में भी ऐसा ही है, किन्तु वहाँ पर 
च सदन के सदस्यों की संख्या वहुत्त कम है, परन्तु सोवियत संघ में ऊपर वाल 
सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन के सदस्यों की संख्या के लगभग बरावर 
है । दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन के विराम काल (7९055) 
में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग एक समिति करती है, जिसे प्रेत्तीडियम 
(?८अंठीएण) कहते हैं 4 यह प्रेसीडियम सोवियत संघ के शासन विधान मे एक 
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बिल्कुल नई प्रकार का निकाय (5009) है, जिसकी तुलना अन्य किसी देश के 
किसी भी निकाय से नहीं की जा सकती | यह सर्वोच्च सोवियत की एक समिति 
है, जिसे वेधानिक तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त हैं । भतः यह कहा जा सकता 
है कि सोवियत शासन की पद्धति को एक विशेषता यह है कि यहाँ की व्यवस्थापिका 
द्वारा अपनी शक्तियाँ एक छोटी स्थायी समिति को प्रदान (06८]६४०४८) की गई है । 
सोवियत संघ में प्रजातन्त्र--सोवियत नेताओं के मतानुसार पश्चिमी देशों में 
मध्यवर्गी प्रजातन्‍त्र (90फ्रा8००05 १०770०8०9) है, अर्थात्‌ राज्य सत्ता पर एक 
वर्ग का नियन्त्रण है, जिसे वे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत, सोवियत 
नेता सिद्धान्त में वर्ग-भेद को स्वीकार करते हैं औौर उसका अन्त करने में विश्वास 
करते हैं । इस हष्टिकोण से पश्चिमो देशों में केवल प्रजातन्त्रवाद का औपचारिक 
रूप (यात्री त०ा०००४००) है, जबकि सोवियत संघ में पूर्ण प्रजातन्त्रवाद 
(070प्थ्शाइणाइक्‍ 06०० ४धंधए7) है । सन्‌ १5६३६ में संविधान द्वारा संघ की 
निर्वाचन-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुए। जिन लोगों को पहले मताधिकार 
प्राप्त न था, उन्हें भी विना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया, अप्रत्यक्ष चुनावों 
के स्थान पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और प्रतिनिधित्व भी गाँव व नगर निवासियों 
के लिए एक समान कर दिया गया। प्रत्येक नागरिक को जिसकी अवस्था १८ वर्ष 
हो चुकी हो, विना किसी प्रकार के जाति, राष्ट्रीय, वर्ग, धर्म, शिक्षा, निवास-स्थान, 
सामाजिक-स्तर, जन्म, भूतकाल के कार्य या राजनैतिक विचार के भेद-भाव के मत 
देने का अधिकार मिला। केवल पागल या न्यायालय से दण्डित या निर्वाचन 
अधिकारों से वंचित व्यक्ति मत नहीं दे सकते । चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की 
आयु सन्‌ १८६४७ के संशोधन द्वारा १८ वर्ष के स्थान पर २३ वर्ष कर दी गई। 
' गाँव और शहर की सोवियतों से लेकर सर्वोच्च सोवियत (8097०7स्‍6 $6एशां०) 
तक का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
गुप्त मतदान द्वारा शुरू हुआ । (लाल सेना में काम करने वाले सैनिक तथा अन्य 
सरकारी सेवकों को मताधिकार तो प्राप्त हुआ ही, उन्हें दूसरे नागरिकों के समान 
निर्वाचित होने का अधिकार भी मिला ॥7 
अधिकार और कत्तंव्य--सन्‌ १६३६ के संविधान में नागरिकों के अधिकारों 
का विस्तृत वर्णन है । सभी नागरिकों को ये अधिकार समान छूप से बिना 
किसी भेद-भाव के प्रदान किए गए। संविधान की एक विशेषता यह भी है कि 
वहाँ पर नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं दिए गए बल्कि उनकी रक्षा का भी 


7, नल €8चव्यंव बात परयतेशाल्याब छाल्-शांालाणट. 0 50रांटा पैद्या०तद2३०2 
९णाञंड$ 0 पाल 8०६ ताक 0ि पील वरिए पंवार 8 गरंडताए चार प्रधा0ा (4 0.5)॥ 2 प्रणो 
टथ्ाए०५ 596 हणश्टाप्राटां वंप्ता० लींट०६ व ३5 0जछा7 क्‍प्रॉधिट55, तहएशंपढ8 €+ए्ण- 
पहा5 गा पाला एांयी्डरड पाते बतरथा2865.7 4. 7. 20457 776 पए्थ्श 
णी 6 80060 $88/९, 90- 4 ४ 


१६९ ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


समुचित्त प्रबन्ध कर दिया गया। इस संविधान में अधिकारों के साथ नागरिकों 
के कत्तंव्यों का भी समावेश किया गया। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का 
यहाँ केवल उल्लेख करना ही काफी होगा, क्योंकि नये संविधान में उनका विस्तार 
कया गया है । 
नागरिकों को सन्‌ १६३६ के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार ये थे-- 
(१) काम पाने का अधिकार, (२) विश्राम का अधिकार, (३) सामाजिक सुरक्षा 
का अधिकार, (४) शिक्षा पाने का अधिकार, (५) अन्तःकरण की स्वतन्त्ता 
(६) शरीर, घर व पत्र व्यवहार की स्वतन्त्रता, (७) भाषण, प्रेस, सभा, प्रदर्शन और 
जलूस आदि की स्वतन्त्रता । संभिधान द्वारा दिए गए अधिकारों की मुख्य बातें ये 
थीं---प्रथम सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सम अधिकार 
दिए गए । दूसरे, अन्य देशों की तुलना में इन अधिकारों का बल सामाजिक और 
आश्थिक लाभों पर था। एक लेखक ने तो इन्हें संवैधानिक कानून के बजाय राज्यीय 
नेतिकता कहा ।॥* 
संविधान के प्रारूप पर बोलते हुए स्टालिन ने नागरिकों को दिए जाने वाले 
अधिकारों के विषय में कहा था कि नागरिकों को केवल अधिकार नहीं प्रदान किए 
जा रहे हैं, वरन्‌ उनके समुचित उपयोग की दशायें और आश्वासन भी । इस कथन 
में सत्य का अंश है, व्योंकि काम पाने और विश्राम आदि अधिकारों के उपयोग के 
लिए समुचित व्यवस्था की गई।” विशिस्की ने भी इन अधिकारों को सच्चा 
अधिकार-पत्च (8भापां76 ठाक्या67० 07 66 72/5) बताया | निःसन्देह पुर्वंगामी 
संविधानों की तुलना में यह एक अति महत्वपूर्ण प्राविधान था। इन अधिकारों में 
आ्थिक अधिकारों का विशेष महत्व था, क्योंकि तत्कालीन आथिक कठिनाइयों के 
काल में काम पाने के अधिकार, विश्राम के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के _ 
अधिकार वास्तव में देश की अधिकांश निर्धन और बेकार जनसंख्या को प्राप्त हुए 
वहाँ बेकारी का अन्त हो गया, श्रमिकों के लिए काम के घण्टे कम हुए और काम 
करने की दशाओं में सुधार हुआ। इन अधिकारों के महत्व को पूरी तरह से 
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जार-कालीन रूस के मजदूरों और किसानों की स्थिति की तुलना से ही समझा 
जा सकता है । 5५ ८ 
आालोचकों ने यह भी माना कि सिद्धान्त रूप में तो अधिकार महत्वपूर्ण थे 
और वे प्रायः सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतन्त्नताओं को प्रदान करते थे, किन्तु 
व्यवहार में स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार वास्तविक नहीं थे | सोवियत संघ में 
साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी अन्य दल को संगठित न होने देने, संगठन की. 
स्वतन्त्रता के अधिकार को अवास्तविक बना दिया है। ऐसे ही वहाँ पर भाषण व 
समाचार पत्रों की स्वतन्त्रतायें भी दिखावटी थीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शासन की 
आलोचना नहीं कर सकता था और समाचार-पत्न शासन की नीति के विरोध में 
कोई बात नहीं प्रकाशित कर सकते थे । वास्तव में, सभी समाचार-पत्न एक ही प्रकार 
के समाचार और मत प्रकाशित करते थे और उनका मुख्य उद्देश्य शासन की नीति 
व कार्यक्रम का समर्थन करना होता था। . 
कत्तंव्य -- सोवियत संघ के संविधान में सोवियत संघ के नागरिकों के लिए 
भग्नलिखित कत्तंव्य निर्धारित किये गये हैं--(१) सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक 
का कत्तंव्य है कि वह सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्री संघ के संविधान के अनुकूल 
चले, कानूनों का पालन कर श्रम सम्बन्धी अनुशासन को माने, ईमानदारी के साथ 
अपने सार्वजनिक कत्तंव्यों को पुरा करे और समाजवादी आचार-व्यवहार के नियमों. 
का सम्माव करे। (२) सोवियत व्यवस्था के पवित्न और अनुल्लंघनीय आधार के 
“डेप में, सभी श्रमिकों की समृद्धि और संस्कृति के स्रोत के रूप में --सार्वजनिक 
तथा समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करना और उसे सुहढ़ बनाना, सोवियत संघ 
के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। (३) सार्वजनिक, समाजवादी सम्पत्ति को हाचि 
पहुँचाने वाले व्यक्ति जनवा के शत्रु हैं। (४) सार्वजनिक सैनिक सेवा कानून द्वारा 
अनिवाय है । (५) सोवियत संघ की सैन्‍्य-शक्ति में फौजी सेवा करना सोवियत 
संघ के नागरिकों का सम्मानजनक कत्तेव्य है। (६) देश की रक्षा करना सोबियत 
संघ के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कत्तंव्य है। मातृभूमि के साथ गद्दारी करना, 
 वफ़ादारी की शपथ को भंग करना, शत्रु से मिल जाना, राज्य की सैन्य-शक्ति को 
हानि पहुँचाना, जासूसी करना सबसे घृणित अपराध है और इनके लिए कानून में 
कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ह 
शक्ति विभाजन का सिद्धान्त--संविधान में कहा गया था कि विधायी शक्ति 
का प्रयोग केवल सर्वोच्च सोवियत करेगी, मन्त्रि-परिपद्‌ शासन की सर्वोच्च 
कार्यकारिणी तथा प्रशासकीय प्तमिति होगी और न्यायाधीश स्वतन्त रहेंगे, परन्तु 
, अवहार में ऐसा नहीं था। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तो केवल कागज पर ही 
थी। अधिकतर कानून सर्वोच्च सोवियत द्वारा नहीं वनाये गये, बल्कि मन्त्रि-परिपद 
कम्युनिस्ट पार्टी की सलाह से अनेक आज्ञप्तियाँ (6८८८८४) जारी करती थी । कभी- 
केभी तो कार्यकारिणी द्वारा जारी की गई आज्ञप्तियाँ संविधान में संशोधन का प्रभाव 
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रखती थीं। वहाँ की सर्वोच्च सोवियत को विधायिनी शक्तियों के साथ कार्यपालिका 
तथा न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थीं। यह मन्त्रियों और प्रेसीडियम के सदस्यों को 
नियुक्त करती थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा प्रोक्यूरेटर-जनरल को 
भी वही नियुक्त करती थी। इस सम्बन्ध में अन्तिम परन्तु सबसे महत्वपुर्ण बात 
यह थी कि प्रेसीडियम (77६अंठांपग) एक ऐसी संस्था रही जो शक्ति-विभाजन के 
सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत विधायी तथा प्रशासकीय कार्य करने के अनेक अधिकार 
रखती थी । अतः यह कहना उचित है कि सोवियत संघ में शक्ति-विभाजन सिद्धान्त 
को केवल ऊपरी या बहुत सीमित रूप में मान्यता प्रदान की गई । 
अन्य विशेषतायें--सोवियत शासन-पद्धति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त लोक- 
तन्त्रात्मक केन्द्रीकरण (वल्या०गक्षांट ०थाध्क्ांग्ा) था। यह सिद्धान्त साम्यवादी 
दल के संगठन में भी लागू किया गया । सोवियत शासन-पद्धति की एक दूसरी 
विशेषता यह थी कि वहाँ पर केवल एक ही राजनैतिक दल रहा । साम्यवादी दल 
शासन के सभी अंगों से गूँथा हुआ (70279०0) था। अन्त में, यद्यपि सोवियत 
शासन-पद्धति संघात्मक थी, फिर भी वहाँ पर पुनरावलोकन (]एतांटांडां 72४6७) के 
सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया । वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को स्वतन्त्न व निष्पक्ष 
नहीं माना गया। उसे संविधान का निर्वंचन करने वाला तथा उसका संरक्षक भी 
नहीं माना गया। वास्तव में, वहाँ की न्यायपालिका भी विशेष प्रकार की थी । 
सोवियत संघ में सरकार ने संविधान को अपनी छाया में ले लिया और सरकार ' 
को ही नागरिकों के आदर व आज्ञापालन पर एकाधिकार प्राप्त हुआ ।९ 
संविधाव में संशोधन-विधि (4गाधातवाएह ए90०००६४)--सोवियत संघ के 
संविधान इस दृष्टि से अन्य संघात्मक संविधानों से बहुत श्रिन्न था। वहाँ पर 
संविधान की संशोधन-विधि अत्यधिक सरल थी । संविधान के अनुच्छेद १४६ में 
कहा गया--'संविधान में कोई भी संशोधन सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत 
कर सकती है; उसके लिए केवल यह आवश्यक है कि संशोधन प्रस्ताव को दोनों 
सदनों में २/३ के बहुमत से समर्थन प्राप्त होना चाहिए । ! यह विधि देखने में 
अचमनीय (एं80) थी; परन्तु इसमें अनमनीयता नाम की ही थी, क्योंकि सर्वोच्चि 
सोवियत के दोनों सदनों में प्रायः सभी सदस्य साम्यवादी होते रहे और वे दल के 
आदेश के अनुसार ही कार्य करते थे । अतएवं साम्यवादी दल किसी भी संशोधन 
प्रस्ताव को बिना कठिनाई के पास करा सकता था। 
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इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से उत्लेखनीय थी । वह यह कि सोवियत 
संघ का संविधान संघात्मक था और उसके अनुसार संघ व संघीय गणराज्यों के 
बीच शक्तियों का वितरण हुआ । भारत में शक्तियों के वितरण से सम्बन्धित संशोधन 
प्रस्ताव का संसद में पास होने के वाद कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं 
द्वारा भी स्वीकृत होना आवश्यक है । सं० रा० अमरीका में सभी संशोधन प्रस्तावों 
का पुष्टिकरण कमर से कम ३/४ राज्यों की विधायिकाओं अथवा उनके द्वारा बुलाये 
गये राज्य सम्मेलनों द्वारा होता है। परन्तु सोवियत संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
थी । संशोधन प्रक्निया में गणराज्यों का कोई भाग नहीं था । 'इसका अर्थ यह हुआ 
कि संघीय सरकार अकेले ही शक्तियों के वितरण में जैसा चाहे संशोधन या परिवर्तन 
कर सकती थी । इसी कारण यह कहा जाता था कि सोवियत संघ में संघात्मक 
सिद्धान्त को सच्चे अर्थ में लागू नहीं किया गया। 

इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के संविधान में प्रेसीडियम भी आज्नपष्ति द्वारा 
छोटे-मोटे संशोधन कर सकती थी । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६४६ के बाद 
प्रेसीडियम ने अपनी एक आज्ञप्ति द्वारा सोवियत के सदस्यों की आयु की निम्नतम 
सीमा १८ वर्ष के स्थान पर २३ वर्ष कर दी। इसी आधार पर अगली बार चुनाव 
हुए और बाद में सर्वोच्च सोवियत ने इसी जह्ेश्य से एक संशोधन पास कर दिया । 
सन्‌ १६४४ में सर्वोच्चि सोवियत की प्रेसीडियम ने दो आज्ञप्तियाँ जारी कीं, जिनके 
“परिणामस्वरूप विदेश सम्बन्ध, जो उस समय तक अनन्यतः संघ सरकार के 
अधिकार क्षेत्र में थे, गणराज्यों को हस्तान्तरित किये गये। प्रथम आज्नप्ति के 
अनुसार गणराज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि वे विदेशी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकते थे और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते भी ॥ दूसरी आज्ञप्ति द्वारा उन्हें पृथक्‌ 
सेनिक संगठन संगठित करने की शक्ति दी गई। तदनुसार उनकी शक्तियों में भी 


आवश्यक परिवततेन किये गये । ५ 
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को, संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है: (१) आज की विश्व राजनीति में 
सोवियत संघ का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है; विश्व के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों में 
इसे दूसरे स्थान पर रखा जाता है। -सन्‌ १४१७ की क्रान्ति के बाद से इस देश में 
नये प्रकार की शासन सत्ता स्थापित हुई; वास्तव में यही प्रथम साम्यवादी देश है 4 
इसमें गत ५८ वर्षों में सभी देशों की तुलना में अभूतपूर्व विकास हुआ है 
(२) इसका आकार सबसे बड़ा है और इसकी जनसंख्या भी विश्व में तीसरे स्थान 
पर है । इसमें अनेक राष्ट्रों व उपराष्ट्रों के लोग स्वेच्छापुर्वक एक संघात्मक शासन 
,के अधीन रहते हैं। “इसका नया संदिधान गहराई से देखने पर अन्तर्राप्ट्रवादी 
है । इसका आधारभूत सिद्धान्त यह है कि सभी राप्ट्रों व मूलजातियों के अधिकार 
सम हैं ! (३) इसकी शाप्तन पद्धति के प्रशंसकों ने इसे सच्चा प्रजातन्त्र दताया 
किन्तु आलोचक इसे सर्वाधिकारवादी अधवा अधिनायकतन्त्री राज्य कद्ते हैं । 
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(9) इसकी शासन संस्थायें नये नमृने की हैं, जिनमें प्रेसीडियम विशेषतः अनोखी 
संस्था है, जो शक्ति पृथक्‍्करण सिद्धान्त का पूर्णतया अतिक्रमण करती है। सर्वोच्च . 
सोवियत भी दो सदन वाली है, फिर भी दो बातों में उसका संगठन विलक्षण है | 
प्रथम बात तो यह है कि उसके दोनों सदनों की शक्तियाँ पुरी तरह से सम हैं। 
स्विट्जरलेंड में भी ऐसा ही है, किन्तु वहाँ पर उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 
बहुत कम है। सोवियत संघ में ऊपर वाले सदत के सदस्यों की संख्या निचले सदन 
के सदस्यों की संख्या के बराबर है। दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च सोवियत के 
अधिवेशन के विराम काल में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग एक समिति करती 
है, जिसे प्रेसीडियम ([4८8तांपया) कहते हैं। यह श्रेसीडियसम सोवियत संघ के 
शासन विधान में एक बिल्कुल वई प्रकार का निकाय है, जिसकी तुलना अन्य किसी 
देश के किसी भी निकाय से नहीं की जा सकती । यह सर्वोच्च सोवियत की एक 
समिति है, जिसे वैधानिक तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त हैं। अतः यह कहा 
जा सकता है कि सोवियत शासन की पद्धति की एक विशेषता यह है कि वहाँ की 
विधायिका द्वारा अपनी शक्तियाँ एक छोटी स्थायी समिति को प्रदाव की गई हैं। 
गणराज्यों के संविधान में भी इसी तरह की शक्ति प्रदान की गई है । 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 
१, सोवियत संघ और उसके निवासियों के बारे में आप क्या जानते हैं ? 
२. सोवियत (साम्यवादी) क्रान्ति से पुर्वे के जार-कालीन रूस के शासन की उन मुख्य बात्तों॥ 
व दशाओं का वर्णन कीजिए जिनके परिणामस्वरूप वहाँ सन्‌ १६१७ की क्रान्ति हुई । 
सन्‌ १६१८ भोर सन्‌ १६२४ के संविधानों की मृख्य बातों का वर्णन कीजिए 
सन्‌ १९३६ के संविधान की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए । 
५, सन्‌ १६३६ के संविधान से सोवियत संघ में हुए सामाजिक, आधिक और राजमीतिक 
परिवतेनों का वर्णन कीजिए 


हटा 


२, नया संविधान--निर्माण, आधारभूत सिद्धान्त, 
विशेषतायें और महत्व 


१. नये संविधान का निर्माण ओर उसकी विषय सूची 


सन्‌ १४३६ के पूर्वगामी संविधान में समय-समय पर अनेक संशोधन हुए । 
व्यवहा रत: प्राय: सभी अध्यायों को संशोधित किया गया और उनमें महत्वपूर्ण बातें 
जोड़ी गई । फिर भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तेत राजकोय संरचना (8० 
87 परट८ावा०) और सोवियत राजकीय अंगों (80श ० ४4० ०7847) से सम्बन्धित 
अध्यायों में किए गए। नागरिकों के अधिकारों व कत्तंव्यों और निर्वाचन पद्धति में 
भी संशोधन किए गए। सन्‌ १४३६ के संविधान को अंगीकार किये जाने के समय 
से सन्‌ १६७७ तक सोवियत संघ के सावंजनिक जीवन के प्रत्येक पहलू में मूलभूत 
* मंहंत्व के प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई 
कि इन परिवतंनों को नये संविधान में परिलक्षित किया जाए । 


रु यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सन्‌ १८६३६ का संविधान अंगीकार किये 

"जाने के समय सोविय्रत संघ ने समाजवाद के आधारों ([0ए0044४०॥5 ० ४००) 
की रचना को तभी पूर्ण किया था। सामूहिक फार्मों (००॥6०४४० थ्या$) की 
पद्धति को तब तक समेकित न किया जा सका था और ओऔद्योगरिकी ((८०४४००8५) 
की हृष्टि से सोवियत संघ एक पिछड़ा हुआ देश था । परन्तु सन्‌ १८६७७ में वह 
स्थिति पूर्णतया बदल चुकी थी । एल० आई० ब्रेजनेव ने प्रारूप संविधान पर 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ठीक ही कहा था : “देश की अर्थव्यवस्था इतनी 
बदल चुकी है कि उसे पहचानना कठिन है । इसमें समाजवादी स्वामित्व की 
सर्वोपरिता है। इसका वैज्ञानिक और गौद्योगिकी की क्रान्ति के मेल द्वारा विकास 
हो रहा है और उसके साथ समाजवादी पद्धति के लाभ जुड़े हैं। देश की सामाजिक 
संरचना में भी परिवतंन हुआ है । सोवियत समाज में बढ़ती हुई सामाजिक 
एकरसता (300०ंश ॥077028०0०४) इन सभी परिवर्तनों की सामान्य बोधक है । 
श्रमिक वर्ग, सामूहिक फार्मो के किसानों और जनवादी बुद्धिजीवियों तथा व्यवसाथियों 
की नष्ट न होने वाली मित्नता पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो गई है। आधारभूत 
सामाजिक समूहों के वीच अन्तर क्रमिक रूप से विलोपित हो रहे हैं। इस देश के 
सभी राष्टों व उपराप्ट्रों के जीवन का प्रवाह उन्हें एक दूसरे के अधिक निकट ला 
रहा है । एक नये ऐतिहासिक समुदाय, सोवियत जन की स्थापना हुईं है । 
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“पृर्ण समाजवाद के प्राप्त हो जाने तथा जनसंख्या के सभी विभागों (8००४०॥5) 
द्वारा श्रमिक वर्ग की वैचारिक और राजनीत्तिक स्थितियों के अंगीकार किये जाते से, 
हमारा राज्य, जिसका अस्तित्व 'स्चेहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्नर! के रूप में हुआ 
अब सम्पूर्ण जनसमुदाय का राज्य बन गया है । सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
' और सम्पूर्ण विश्व के सामाजिक आर्थिक रूप सें उम्र परिवर्तत हुए हैं। सोवियत 
संघ के पूंजीवादी देशों हारा घेरे का अन्त हो चुका है और समाजवाद एक विश्व 
पद्धति बन गई है ।'*'परिणामस्वरूप विश्व में शक्तियों का सन्तुलन पूर्णतया बदल 
गया है ।” 

उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत 
ते नये संविधान का प्रारूप तैयार कराने तथा उस उद्द श्य से एक आयोग नियुक्त 
करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया । आयोग का सभापति मि० ब्रेजनेव को 
बनाया गया गौर उसमें प्रमुख राजनीतिज्ञों व सार्वजनिक नेताओं को सदस्य बनाया 
गया । साम्यवादी दल की २५वीं कांग्रेस ने आयोग को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश 
दिये । २४ मई १८६७७ को नये सविधान का आरूप साम्यवादी दल की केस्रीय 
समिति की प्लीनेरी मीटिंग. (शिक्षाक्षए खाब्लांग्रह ण ॥96 (ए5ए ८०77%/ 
(०णआाए8००) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । प्रारूप को जनता का मत जानने के 
लिए प्रसारित किया गया । 

प्रारूप संविधान पर राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद हुआ जिसमें सोवियत जनता ने 
सक्तिय भाग लिया । इस बात का अनुमाव तो इससे लगाया जा सकता है कि देश, 
की लगभग ८० अ्रतिशत वयस्क जनता १४ करोड़ स्त्रियों व पुरुषों ने इसमें भाग 
लिया । प्रारूप पर श्रमिकजनों की लगभग १५ लाख बैठकों में विचार-विमर्श किया 
गया । सम्पूर्ण साम्यवादी दल इस वाद-विवाद में अन्तग्रेस्त रहा । इस प्रयोजन से 
लगभग ४३ खुली बैठकें हुईं, जिन्हें ३० लाख पुरुषों व स्त्रियों ने सम्बोधित किया। 
ऐसे व्यापक राष्ट्रीय वाद-विवाद का संविधान के अन्तिम रूप पर प्रभाव पड़ा। 
उसमें संशोधन हेतु लगभग ४ लाख सुझाव आये । उनके परिणामस्वरूप संविधान 
की ११० धाराओं को संशोधित किया गया और एक नई धारा भी जोड़ी गई। 
सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र में संविधान के अन्तिम रूप को ७ अवतूबर 

सन्‌ १८६७७ को अगीकार किया गया। उसी दिन संविधान लागू हो गया; उसके लागू 
होने से पूर्व के वे सभी कानून जारी रहेंगे, जो नये संविधान के किसी भी श्राविधान 
से असंगत नहीं हैं। 

संविधान की दिषय सूची 


संविधान के प्रारूप को संवधानिक आयोग ने तैयार किया भर सर्वोच्च सोवियत 
(संघ की विधायिका) ने उसे अंगीकार किया । उतः यह एक विशेष निकाय हीरा 
निर्मित (आ४०८०) हैं । जसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इसके निमाण में 
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जनता ने व्यापक आधार पर सक्तिय भाग लिया । निर्मित होने के साथ-साथ संविधान 
पूर्णतया लिखित है। यह लगभग २४ मुद्रित पृष्ठों में है। इसमें कुल १७४ 
धाराएँ (८४०८४) हैं, जो &€ भागों व २१ अध्यायों में विभाजित हैं। यहाँ 
पर उनका संक्षिप्त परिचय देना उचित भौर आवश्यक प्रतीत होता है, जो 
निम्नलिखित. है-- 

भाग शीर्षक 

(१) सोवियत संघ की सम्ाजिक संरचना व नीति के सिद्धान्त--अध्याय १. 
राजनीतिक पद्धति, २. आर्थिक पद्धति, ३. सामाजिक विकास और संसुक्ृति, 
४. थधिदेश नीति, ५. समाजवादी मातृदेश की प्रतिरक्षा 

(२) राज्य ओर नागरिक--अध्याय ६. सोवियत संघ की नाग्ररिकता, 
नागरिकों के आधारभूत अधिकार ७. स्वतन्त्न॒ताएँ और कत्तेंग्य ॥ 

(३) राष्ट्रीय-राज्य संरचना--अध्याय, ८. संघात्मक राज्य, ४. संघीय सोवियत 
समाजवादी गणराज्य, १०. स्वशासी सोवियत समाजवादी गणराज्य ११. रुवशासी 
प्रदेश और स्वशासी क्षेत्र । 

(8) जन प्रतिनिधियों की सोचियतें और निर्वाचन प्रक्रिव--अध्याय १२. ' 
जन प्रतिनिधियों की सोवियतों की पद्धति और उनके कार्य के सिद्धान्त, १३. निर्वाचन 
पद्धत्ति और १४७. जन प्रतिनिधि ॥ 

..._ (५) राजकीय सत्ता के उच्चतर निकाय और सोवियत संघ का प्रशासन-- 
अध्याय १५. सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत, १६. सोबियत संघ की मन्त्रि- 
परिषद ॥ | 

(६) राजकीय सत्ता के निकायों की संरचना के आधारभृुत सिद्धान्त और 
संघीय गणतन्तरों में प्रशासन--अध्याय १७. राजकीय सत्ता के उच्चतर निकाय 
और संघीय गणततन्त्र का प्रशासन, १८- राजकीय सत्ता के उच्चतर निकाय और 
स्वशासी गणतन्त् का प्रशासन, १४. राजकीय सत्ता के स्थानीय निकाय और 
प्रशासन । 

(७) न्याय, पंच-निर्णय और भप्रोक्‍्यूरेटर का परिवीक्षण-- अध्याय २०. न्यायालय 
और पंच-निर्णय, २१. प्रं।क्यूरेटर का पद । 

(८) राज्य चिन्ह, झण्डा, ओर सोवियत संघ की राजधानी । 

(६) संविधान की सर्वेधानिक शक्ति और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया । 


संविधान को प्रस्तावता और सामाजिक 
संरचना व नीति के सिद्धान्त 


भस्तावना--इसका सारांश इस प्रकार है : महान अक्तूबर की समाजवादी क्रान्ति 
ने पूँजीवादी व भू-स्वामियों के शासन को उखाड़ फेंका। ग्रह-युद्ध में विजय प्राप्त 
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करने और सामप्राज्यवादी हस्तक्षेप को पीछे हटा देने के' बाद सोवियत शासन ने 
दूर-गगामी सामाजिक व आ्थिक परिवर्तन किये और सदैव के लिए मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के शोषण, विभिन्‍न वर्गों के बीच शत्रुता और राष्ट्रीयताओं के बीच संघर्षों का 
अन्त किया । अपने रचनात्मक प्रयत्नों को जारी रखते हुए श्रमिकजनों ने देश के 
द्रुत और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बनाया और समाजवादी पद्धति में लगातार 
सुधार किया । सोवियत संघ में विकसित समाजवादी समाज का निर्माण हुआ है। 
यह एक ऐसा समाज है जिसमें शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों और प्रगतिशील विज्ञान 
व संस्कृति की रचना हुई है । यह ऐसा समाज है जिसमें जीवन का कानून प्रत्येव 
व्यक्ति की भलाई सबकी चिन्ता का विषय है और प्रत्येक को सबकी भलाई की 
चित्ता है ।? यह सच्चे प्रजातन्त्र का समाज है । विकसित समाजवादी समाज साम्य* 
वाद के मार्ग पर एक स्वाभाविक और तकंसंगत मंजिल है ॥ सोवियत राज्य क। 
सर्वोच्च ध्येय एक वर्ग-विहीन साम्यवादी समाज का निर्माण है । 
सोवियत जनता ने, वैज्ञानिक साम्यवाद के विचारों से मार्ग-द्शन पाकर और 
अपनी क्रान्तिकारी परम्पराओं के प्रति सच्चे रहकर; समाजवाद के महान सामाजिक 
आधिक और राजनीतिक लाभों पर निर्भर करते हुए; समाजवादी प्रजातस्त् के 
भागे विकास के लिए प्रयत्न करते हुए; समाजवाद की विश्व पद्धति में सोवियत 
संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा अपने अच्तर्राष्ट्रीय उत्तर- 
दायित्व के प्रति चेतनाशील होकर; पूर्वंगामी संविधानों के विचारों व सिद्धान्तों की 
निरन्तरता का परिरक्षण करते हुए; इसके द्वारा सोवियत संघ की सामाजिक संरचना 
व नीति के सिद्धान्तों में आस्था प्रकट की है और उन्होंने नागरिकों के अधिकारों, 
स्वतन्त्नताओं व दायित्वों तथा सम्पूर्ण जनता के समाजवादी राज्य के संगठन के 
सिद्धान्तों और इसके उद्देश्यों को पारिभाषित किया है तथा इनकी इस संविधान में 
उद्घोषणा की है । 
उपरोक्त प्रस्तावना में सन्‌ १८६१७ की कांति और उसके बाद समाजवादी समाज 
व राज्य की स्थापना तथा विकसित समाजवादी समाज (6०ए०॥०9८१ 80णंक्षोंश॑ 
502००५५) , भावी साम्यवादी समाज के आधारभूत सिद्धान्त, सच्चे प्रजातन्त्र के 
समाज और वर्ग-विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना के ध्येय का हवाला देते हुए 
कहा गया है कि सोवियत जनता ने वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद के लाभों, 
समाजवादी प्रजातन्त्न के भावी विकास, पुर्वंगामी संविधानों के विचारों व सिद्धान्तों 
की निरन्तरता को बनाये रखने तथा नागरिकों के अधिकारों व दायित्वों को ध्यान 
में रखते हुए इस संविधान को स्वीकार किया है। इस प्रकार इसमें सोवियत 
समाजवादी राज्य के सिद्धान्तों व भावी विकास और ध्येय का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन 
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करादा गया है । प्रस्तावना का इसी कारण से बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें संविधान 
के लक्ष्यों को मली प्रकार से पारिभाषित किया गया है । साथ ही इससे स्पष्ठ है 
कि संविधान के अंगीकार करने में जनता की सहमति निहित 

राजनीतिक पद्धति के सिद्धान्त (शिग्रलंछा९5 ० पाढ 790म०4 8ए#/67)-- 
संक्षेप में, ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं--- (१) सोवियत संघ सम्पूर्ण जनता का समाज- 
वादी राज्य (5००५४ ४938) है | (२) सोवियत संघ में सभी शक्ति जनता की 
है । (३) सोवियत राज्य प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रवाद (ठ&0शक्षां० वथाधरधां) के 
सिद्धान्त पर संगठित है और उसी के अनुसार कार्य करता है। राजकीय सत्ता के 
सभी निकाय निर्वाचित हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं | साथ ही नीचे के 
स्तरों के निकायों का यह दायित्व है कि वे उच्चस्तरीय निकायों के निर्णयों का 
पालन करें। इस सिद्धान्त में केन्द्रीय नेतृत्व के साथ स्थानीय पहल और रचनात्मक 
गतिविधियों को मिलाया गया है । 

(४) सोवियत राज्य और इसके सभी निकाय समाजवादी कानून के आधार 
पर कार्य करते हैं॥ (समाजवादी कानून का न्यायपालिका के अन्तर्गत विवेचन क्रिया 
गया है) | (५) राज्य के अति मद्द॒त्वपुर्ण मामलों को राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद के लिए 
प्रस्तुत किया जाबगा और उन पर लोक-निर्णय (#«/०7०09) कराया जायेगा । 
(६) सोवियत समाज को नेतृत्व प्रदाव करने बाला व मार्ग-दर्शन देने बाला तथा 
राजनीतिक पद्धति और सभी राजकीय साव॑जनिक संग्रठनों का केन्द्र बिन्द्र 
(770]6058) साम्यवादी दल है | साम्यवादी दल का अस्तित्व जनता के लिए है और 
यह उसकी सेवा करती है | मा्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्तों से युसज्जित साम्पवादी 
दल समाज के विकास के सामान्य परिप्रेक्ष्यों और गृह तथा विदेश नीति के मार्ग की 
निर्धारित करती है । यही सोवियत जनता के रचनात्मक कार्य का निर्देशन करती द्ै 
और उसके साम्यवाद की विजय द्वेतु सघर्प को नियोजित,  ऋ्रमबद्ध और संद्धान्तिक 
रूप प्रदान करती है । 

(७) ट्रेंड यूनियनें, अखिल-संघीय लेनिनिस्ट युवा साम्यवादी लीग, सहकारी 
संगठन और अन्य सार्वजनिक संगठन राजकीय थीर सार्वजनिक मामलों के प्रवन्ध 
तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ओर संस्क्ृतिक मामलों पर निर्णय करते में 
भाग लेते हैं । (८) कार्यों से सम्बन्धित सामूहिक संगठन (9०८ ००0०४८७) 
राजकीय व सार्वजनिक मामलों पर वाद-विवाद करने -ओऔर उन पर निर्णय लेने, 
उत्पादन और सामाजिक विकास की योजना बनाने में भाग लेते हैं। (८) राजनीतिक 
पद्धति-के विकास की प्रमुख दिशा समाजवादी प्रजातन्त्र का विस्तार है; अथति 
राज्य और समाज के मामलों के प्रवन्ध में नागरिकों का अधिक वृहत भाग 
लेता ॥7 
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आधथिक पद्धति के सिद्धास्त--इन्‍्हें संक्षेप में, इस प्रकार रख सकते हैं--(१) 
सोवियत संघ की आश्िक पद्धति का आधार उत्पादन के साधनों का समाजवादी 
स्वामित्व (50०ंगांग ०ज्यद्ाए णी धार ग्राध्या& ० ए0०707०ां००) है। इसके 
तीत रूप हैं--अ. राजकीय सम्पत्ति, ब. सामृहिक फार्म और स. सहकारी सम्पत्ति । 
(२) राजकीय सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रमुख रूप है। भूमि, खनिज, जल 
भौर वन राज्य की अनन्य सम्पत्ति हैं। (३) सामूहिक फार्मों के अधिकार में भूमि 
उन्हें स्थायी रूप से मिली है| राज्य सामूहिक फार्मों व'सहकारी सम्पत्ति के विकास 
को प्रोत्साहन देता है। (४) मेहनत से कमाई गई आय («थ ४९०० 7000776) चागरिकों 
की वैयक्तिक सम्पत्ति (7श5$०9 97079) का आधार है। इसमें प्रतिदिन के 
प्रयोग की वस्तुएँ, औजार, मकान, छोटा सा भू-खण्ड आदि सम्मिलित हैं। 
(५) सामाजिक धन और जनता के कल्याण के विकास का स्रोत शोषण रहित 
सोवियत जनता का श्रम है । (६) सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का रूप एकीकृत 
है, जिसमें सामाजिक उत्पादन, वित्तरण और विधविमय के सभी तत्व सम्मिलित हैं। 
(७) सोवियत संघ में कानून दस्तकारियों, कृषि, जनता की सेवाओं के लिए 
व्यवस्था भादि में व्यक्तिगत श्रम की आज्ञा देता है। (5) वर्तमान व भावी पीढ़ियों 
के हित में देश की भूमि और उसके खनिज व जल साधनों आदि की रक्षा व उचित 
प्रयोग के लिए आवश्यक पग उठये जाते हैं ।९ 
सामाजिक विकास और संस्कृति के सिद्धान्त--ये इस प्रकार हैं : (१) सोवियत 
संघ का सामाजिक आधार श्रमिकों, किसानों व बुद्धिजीवियों की न टूटने वाली 
मित्रता है। (२) साम्यवादी आदशे के अनुसार “प्रत्येक का स्वतस्त्न विकास सबके 
स्वतन्त्न विकास की शर्त है । (३) ये काम करने की दशाओं में सुधार सुरक्षा भर 
मजदूरों का रक्षण, काम का वैज्ञानिक संगठन और मशीनीकरण व स्वचालित यंत्रों 
के द्वारा कड़े परिश्रम को कम करते हुए अन्त में समाप्त करना ऐसे काय॑ हैं जिन्हें 
राज्य करेगा । (9) ऐसे कार्यक्रम को संगत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है कि 
कृषि कार्य को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्यों में बदला जा सके । शैक्षिक, 
सांस्कृतिक और चिकित्सक संस्थाओं के जाल का विस्तार किया जाय और ग्रामीण 
क्षेत्रों में व्यापार, सार्वजनिक भोजनालयों, सेवा और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं 
का विस्तार हो । (५) उत्पादन में वृद्धि द्वारा जनता के वेतन स्तरों और वास्तविक 
भायों को ऊपर उठाया जाय । (६) देश में स्वास्थ्य रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामु- 
दायिक सेवाओं और सुविधाओं की राजकीय पद्धतियों को विस्तृत किया जा रहा 
है। (७) देश में सावंजनिक शिक्षा की एकरूप पद्धति है, जिक्षमें लगातार सुधार 
किया जा रहा है। (५) समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञान के नियोजित 
विकास और वैज्ञानिक कामिक के प्रशिक्षण के लिए राज्य व्यवस्था करता है । 
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(८) जनता की नैतिक और सौन्दर्य-परक शिक्षा के लिए राज्य समाज के सांस्कृतिक 
धन को रक्षा, वृद्धि और विस्तृत प्रयोग के लिए कार्य करता है ॥* 


विदेश नीति और प्रतिरक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त---(१) सोवियत संघ लगन के 
साथ लेनिनवादी शान्ति की नीति का अनुसरण करता है और राष्ट्रों की छुरक्षा व 
बहत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुहृढ़ बनाने का समर्थक है । इसी कारण सोवियत संघ 
में युद्ध-प्रचार की मनाई है | (२) सोवियत संघ के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध इन 
सिद्धान्तों पर आधाररत हैं : प्रभुत्वपृर्णणमता, बल के प्रयोग अथवा धमकी का 
पारस्परिक आधार पर त्याग, राज्यों की सीमाओं की अनतिक्रमणीयता, राज्यों की 
भूमिगत अखण्डता, विवादों का शान्तिपूर्ण निर्णय, आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न 
करना, मानव अधिकारों और मुल स्वतन्त्तताओं के (लिए आदर, राष्ट्रों के समान 
अधिकार, राज्यों के वीच सहयोग, भादि । (३) विश्व की समाजवादी 
पद्धति और समुदाय का अंग होने के नाते सोवियत संघ अन्य समाजवादी 
राज्यों के साथ मित्नता, सहयोग, पारस्परिक सहायता भादि को प्रोत्साहन देता है 
और उन्हें सुदृढ़ बनायेगा । (9) समाजवादी मातृदेश की प्रतिरक्षा राज्य के सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है भोर यह सम्पूर्ण जनता का कार्य है । (५) राज्य 
देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा क्षमता को सुनिश्चित बनाता है।* 


उपरोक्त सिद्धान्तों का महत्व--ये सिद्धान्त राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 
संरचना के आधार हैं। इन्हीं के अनु तार सोवियत संघ की सरकार की नीति का 
निर्धारण होगा। ये संघ व संघातरित ग्रणराज्यों की सरकारों के लिए मार्ग-दर्शक 
रेखायें हैं, जिन पर उन्हें चलना ही चाहिएु॥ परन्तु ये उस अर्थ में मूलभूत 
(०7०थ7०॥४8)) नहीं हैं, जिसमें कि भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों 
के मूल अधिकार हैं । उन अधिकारों को न्यायालयों द्वारा मनवाया जा सकता है; 
इन सिद्धान्तों के लागू कराने में देश के न्यायालय कोई भाग नहीं रख सकते । इस 
दृष्टि से ये सिद्धान्त भारत के संविधान में दिये गये राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों 
से मिलते हैं । इस प्रकार के नीति सम्बन्धी सिद्धान्त अन्य राज्यों के संविधानों में भी 
मिलते हैं। परन्तु इन सिद्धान्‍्तों व राज्य नीति के निर्धारक सिद्धान्तों में एक अन्तर 
यह है कि राज्य नीति के सिद्धान्त तो सरकारों की नीति-निर्धारण में मार्गदर्शन ही 
« करते हैं, किन्तु ये मार्ग-दशेव करने के अतिरिक्त देश की सामाजिक, आर्थिक व 
राजनीतिक संरचना के आधार भी हैं । अतः वे उसके स्वरूप व ध्येय को भी परि- 
भाषित करते हैं। संक्षप में, ये बताते हैं कि विकसित समाजवादी राज्य (प्रजातन्त्र) 
का रूप कया है और वह साम्यवाद के ध्येय की ओर किस प्रकार बागे बढ़गा । 
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३. नये संविधान की विशेषतायें 

इसकी दो विशेषताओं का सविस्तार विवेचन तो पूर्वगामी सैक्शन में किया जा 
चुका है: प्रथम, संविधान निर्मित व लिखित है भौर दूसरे, इसमें प्रस्तावना के 
साथ सामाजिक नीति---राजनीतिक पद्धति, आथिक पद्धति, विदेश नीति और 
' प्रतिरक्षा नीति--के आधारभूत व मार्ग-दर्शक सिद्धान्त दिये गये हैं । फिर भी उनसे 
सम्बन्धित दो विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है : 

(१) जबकि सन्‌ १5६३६ के संविधान की धारा १ के अनुसार सोवियत संघ को 
श्रमिकों और किसानों का समाजवादी राज्य बताया गया था, नये संविधान में उसे 
सम्पूर्ण जनता का राज्य कहां गया है। यह ऐसा राज्य है जो श्रमिकों, किसानों, 
बुद्धिजीवियों तथा देश के सभी राष्ट्रों व उप-राष्ट्रों के श्रमिकजनों की इच्छा और 
हितों की अभिव्यक्ति करता है । आज सोवियत संघ में श्रमिक वर्ग की कुल जनसंख्या का 
२/३ भाग है, जो शिक्षित, तकनीकी दृष्टि से सक्षम और राजनीतिक हृष्टि से परिपक्व 
है और उसका राज्य के मामलों व उसके संचालन में भाग बहुत बढ़ गया है। किसानों 
में भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ है | सामूहिक फार्म के किसान की मानसिक बनावट 
अब समाजवाद पर आधारित है। वह शिक्षित भी है और उसे नई तकनीकी सुविधायें 
प्राप्त हैं । साम्यवाद के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जनता 
के इन सभी वर्गों के बीच अब न टूटने वाली मित्नता है । 

(२) संविधान के अध्याय ४ में विदेश नीति से सम्बन्धित सिद्धान्त दिये गये हैं; 
जिनका पू्वंगामी सैक्शन में परिगणन किया जा चुका है। यह पहला संविधान है 
जिसमें कहा गया है कि सोवियत संघ समाजवाद की विश्व पद्धति का एक भाग है। 
अतः यह अन्य समाजवादी देशों के साथ मित्रता, सहयोग और साथियों जैसी सहायता 
को समाजवादी अनन्‍्तर्राष्ट्रवाद के आधार पर प्रोत्साहन देता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता 
है । इस अध्याय के संविधान में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता इस कारण से 
अनुभव हुई कि सोवियत संघ की अच्तर्राष्ट्रीय स्थिति अति महत्वपूर्ण हो गई है और 
विश्व राजनीति में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा है । 

यद्यपि देश की विदेश नीति का इस प्रकार से संविधान में सविस्तार वर्णन 
करना एक अनोखी बात है, भारतवासियों के लिए यह सनन्‍्तोष की बात है, क्योंकि 
भारत के संविधान में विदेश नीति से सम्बन्धित राज्य नीति का एक निदेशक 
सिद्धान्त है । संविधात की अन्य विशेषताओं का विवेचन इसी संख्या क्रम में 
निम्नलिखित है । 

(३) सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन हेतु आयु की योग्यता में परिवर्तन किया 
गया है। सन्‌ १5३६ के संविधान की धारा १३४ के अन्तर्गत कोई भी ऐसा नागरिक 
चुनाव में खड़ा हो सकता था जिसकी आयु कम से कम २३ वर्ष थी। नये संविधान 
की धारा &६ के अनुसार यह आयु सीमा घटाकर २१ वर्ष कर दी गई। इसी 

प्रकार अन्य सोवियतों के लिए चुने जाने वालों की आयु २१ वर्ष से घटाकर १5 


धया संविधान--निर्माण, आधारभूत सिद्धान्त, विशेषतायें और महत्व [॒ रह 


वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार के अन्तर का कारण यह है कि सर्वोच्च सोवियत 
सम्पूर्ण देश के लिए कानून बनाती है, अत: उसके लिए अधिक परिपक्वता की 
क्षावश्यकता है । 

(४) नागरिकों के अधिकारों से सम्बन्धित प्राविधान विशेष महत्व रखते हैं । 
सन्‌ १६३६ के संविधान में इस पहलू से सम्बन्ध रखने वाला अध्याय १० था और 
उसका शीष॑क था “नागरिकों के मूल अधिकार व कत्तंव्य” । नये संविधान के भाग 
२ में इस विषय से सम्बन्धित धारायें हैं और उसका शीर्षक है : “राज्य और व्यक्ति! 
इससे अधिकारों के प्रति संविधान निर्माताओं की आधारभूत पहुँच (०४० 
877709०॥) में परिवर्तेत का पता लगता है। इस भाग के प्रथम अध्याय का सम्बन्ध 
"नागरिकता और नागरिकों की समता' से है। इसके दूसरे अध्याय में “नागरिकों 
के आधारभूत अधिकार, उनकी स्वतन्त्नतायें व उनके कत्तेव्य दिये गये हैं। दोनों 
संविधानों में दिये गये अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का घ्यानपूर्वक अवलोकन करने के- 
बाद यह कहना उचित होगा कि अब उनमें बहुत सुधार किया गया है । इस अध्याय 
में नागरिकों के सामाजिक और आथिक अधिकारों को जनत्ता के जीवन की 
आवश्यकताओं से जोड़कर विशद रूप में दिया गया है। नागरिकों के अधिकारों में 
सुधार और विस्तार देश में विकसित समाजवाद के निर्माण से सम्भव हुआ है । 

तया संविधान “पुर्वंगामी की भाँति! इस आधार पर बना है कि नागरिकों के 
अधिकारों और स्वतन्त्ताओं का प्रयोग देश की सामाजिक पद्धति के विरुद्ध कभी 
भी नहीं किया जा सकता और न कभी इस प्रकार से कि सोवियत जनता के हितों 
को ही हानि पहुँचे । इसी कारण संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 
नागरिकों द्वारा उनके अधिकारों व स्वतन्त्नताओं का प्रयोग उनके कर्तव्यों के पालन 
और दायित्वों से कभी भी पृथक नहीं हो सकता । अधिकारों के प्रयोग से समाज 
व राज्य के हितों को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए और न ही उससे दूसरे नागरिकों 
के अधिकारों में हस्तक्षेप होना चाहिए। नागरिक को राजनीतिक स्वततन्त्नताओों 
की प्रत्याभूति श्रमिकों के हितों से मेल खाते हुए रूप में दी गई है और उनका प्रयोजन 
समाजवादी पद्धति को समेकित करना है । नागरिकों के अधिकारों, उनकी 
स्वतंत्रताओं और उनके करत्तेव्यों का विस्तारपूर्वंक विवेचन अध्याय ४ में किया 
गया है । 

(५) नये संविधान में यह बात स्पष्ट रूप में कही गई है कि सोवियत संघ में 
साम्यवादी दल की भूमिका नेतृत्व व मार्ग-दर्शन प्रदान करने वाली (]6७9778 270 
एणंवागड़ 7०७ ० [8० ए०ण्गञणांध एशए) है। इस संविधान में, जैसा वि 
पूवंगामी संविधान में न था, सोवियत समाज व राज्य साम्यवादी दल की यथाश 
स्थिति को पारिभाषित किया गया है | इस प्रकार की व्यवस्था चीन के सन्‌ १६७४ 
में बने संविधान में भी है। 


३० ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


(६) सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वया संविधान सोवियत संघ में 
विकसित समाजवादी समाज (66ए९]०फ९८१ 800०ंथ5६ 5०००9) के निनित हो 
जाने के आधार पर बना है। एसे सम्पूर्ण जनता का राज्य घोषित किया गया है 
मौर इसका सर्वोच्च ध्येय. साम्यवाद की स्थापना बताया गया है। समाजवादी 
निर्माण की प्रारम्भिक मंजिलों में सोवियत जनता को अपने सभी साधनों और 
प्रथत्तों को अत्यन्त अविलम्ब कार्यों पर केन्द्रीभूत करना पड़ा, ये ऐसी बातें थीं जिन 
पर कि राज्य का अस्तित्व ही निर्भर था। आज विकसित समाजवाद की दशाओं 
में यह सम्भव हो सका है कि जनता की अनेक और विभिन्न भौतिक व सांस्कृतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में देश की अर्थ-व्यवस्था को मोड़ा जा सका है । 
दूसरे शब्दों में, समाजवादी उत्पादन के सर्वोच्च ध्येय को आज साम्यवादी दल की 
नीति के अनुसार केन्द्रीय महत्व प्रदान किया जा सका है। उत्पादन के ढंग व जीवन 
शैली के रूप में समाजवाद के ऐतिहासिक लाभों व उसके मानवतावादी सार का अब 
अधिक पूर्णता और नाटकीय रूप में पता लगा है। सोवियत जनता का भौतिक व 
आध्यात्मिक जीवन एक भति ऊँचे स्तर तक उठ गया है ।*९ 

अन्त में, नये संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के बारे में बहुत कम प्राविधान 
दिये गये हैं । शासन की प्राय: सभी सस्थायें पूर्ववत कायम रहेंगी और किसी नई 
'संस्था की रचना नहीं की गई है। सोवियत संघ की शासन पद्धति पहले जैसी ही है । 
अतएव उसकी मुख्य विशेषतायें वही हैं जो सन्‌ १६३६ के संविधान के अन्तर्गत थीं 
और जिनका विवेचन पूर्वगामी अध्याय में किया जा चुका है। फिर भी हम यहाँ पर 
उल्लेख करना ही आवश्यक व पर्याप्त समझते हैं: (१) सोवियत संघ एक संघात्मक 
((८०१८:४)) राज्य है। (२) इसकी शासन पद्धति पाश्चात्य नमूों--सांसद, राष्ट्रपतीय 
व स्विस--में से किसी के भी समान नहीं है। केवल देखने में ही इसकी शासन 
संस्थायें सांसद नमूने की हैं। (३) शासन की तीनों प्रमुख शाखाओं के बीच शक्तियों 
का पृथक्‍्करण नहीं (7० 5९फथ्ाधध०7 ० 709०७) है । (9) शासन का आधार 
प्रजातन्त्रात्मक  केन्द्रवाद (तव्या०्थबां० व्याशन्ीधा) का सिद्धान्त है। 

(५) सोवियत संघ में एक नये प्रकार का प्रजातन्त्र है। जिसका आधार आर्थिक 
धिक है और राजनीतिक स्वतन्त्तायें सीमित रूप में । (६) संविधान में संशोधन 
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नया संविधान--निर्माण, आधारभूत सिद्धान्त, विशेषतायें मौर महत्व [ ३१ 


की विधि सरल व सुसंशोध्य है, जबकि संघात्मक संविधानों में यह दुःसंशोध्य होती 
है और होनी चाहिए। (७) सोवियत संघ में कानून की धारणा भी पाइचात्य देशों 
की धारणा से भिन्न है और इसकी न्यायपालिका न तो स्वतन्त्त है और न ही उसका 
वह महत्व है जो कि संघात्मक संविधान में होना चाहिए । 


परोक्षोपयोगी प्रश्न 

१. सोवियत संघ के नये संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ ? 

ए. नये संविधान की प्रस्तावना और उसकी विषय सूची का वर्णन कीजिए । 

३. संविधान में दिये गए राजनीतिक पद्धति के मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए और उनका 
महत्व बताइए । 

४. संविधान में दिये गये आथिक पद्धति के सिद्धान्त क्या हैं ? उनका महत्व समझाइए ॥ 

४. विदेश नीति और प्रतिरक्षा के बारे में संविधान में दिये गये नीति के सिद्धांन्तों का उल्लेख 
कीजिए और उनका महत्व बताइये । 

६. नये संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए । 

७. सोवियत संघ के नये संविधान का महत्व समझाइए । 


८. सोवियत संघ के शासन की मुख्य विशेषताओं का संझ्ञिप्त किन्तु आलोचनात्मक विवेचन 
कीजिए 


३. सोवियत संघ की सरकार 


१. संघीय विधायिका--सर्वोच्च सोवियत - 

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत (8पछ्ाथा० $80जं& ० 76 0$5%₹2) 
राजकीय सत्ता का उच्चतम निकाय है ।* यह दो सदन वाली विधायिका है; सदलों 
के नाम ये हैं : लोकप्रिय सदन--संघ की सोवियत (36 ० ४० ए7#०७) 
और उच्च सदन--राष्ट्रीयताओं को सोवियत (3०झंत णी ए४४०४४॥7०७) । 
जबकि पू्वंगामी संविधान के अन्तर्गत दोनों सदनों की सदस्य संख्या में अन्तर था । 
(सन्‌ १८६५० में चुनी गई संघ की सोवियत और राष्ट्रीयवाओं की सोबियत में 
सदस्यों की संख्या क्रमशः ६७१ और ६४५७ थी) नये संविधान की धारा ११० के 
अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या सम होगी। संघ की सोवियत का निवर्चिन 
तो सम्पूर्ण जनसंख्या द्वारा बराबर संख्या वाले निर्वाचन-क्षेत्रों से होगा। राष्ट्रीयताओं 
की सोवियत में विभिन्न संघांतरित इकाइयों का प्रतिनिधित्व निम्न आधार पर 


होगा : 
प्रत्येक संघीय गणराज्य ३२ प्रतिनिधि 
४. स्वशासी ,, ११ & 
». स्वशासी प्रदेश > 
» ॒ स्वशासी क्षेत्र पृ, 


सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों में श्रमिकजनों के प्रायः सभी मुख्य विभागों 
का प्रतिनिधित्व होता है। सन्‌ १5६७० में चुनी गई सर्वोच्च सोवियत में १५१७ 
निर्वाचित प्रतिनिधि थे; उनमें विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था-- 
उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक ४८१; किसान २८२; वैज्ञानिक, कलाकार, 
लेखक आदि १४६; सोवियत संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारी (०६९८ए॥४८४) 
२१७; सैनिक अधिकारी ५७; फैक्टरियों के प्रबन्धक और विशेषज्ञ ७३; सोवियत 
साम्यवादी दल के अधिकारी २४१; और ट्रेड यूनियनों व युवा साम्यवादी लीग 
के प्रतिनिधि २०। सन्‌ १६६२ में चुनी गई सर्वोच्च सोवियत के श्रतिनिधियों का 
व्यवसाय-वार वितरण अग्रांकित तालिका में दिखाया गया है : 
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सोवियत संघ की सरकार [ 3३ 











व्यवसाय प्रतिनिधियों की संख्या 
हाथ से काम करने वाले, खान खोदने वाले, इत्यादि र्प५्‌ 
साम्पवादी दल का पूरा समय काम करते वाले अधिकारी रष्ड 
सरकारी अधिकारो रश्३२ 
किसान और फार्मों में काम करते वाले २१९ 
राजकीय व सामूहिक फार्मो के संचालक ११७ 
सैनिक अधिकारी द३ 
संस्थानों व अस्पतालों आदि के संचालक ; २५ 
फैक्टरियों के संचालक ब्भ्‌ 

अन्य 584 
योग प्‌,४४३ 





प्रत्येक सदन सदस्यों के चुनाव की वैधता की जांच करने के लिए एक प्रमाणी- 
करण समिति ((6१७४४४५ (00णयरं5&४०7) को चुनता है; यह समिति सदस्यों 
(१०७7/6७) के चुनावों की वंधता से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय देती है। यदि 
किसी मामले में चुनाव कानून का उल्लंघन किया गया हो त्तो सम्बन्धित सदस्य के 
चुनाव को यह समिति अवैध घोषित करती है। 
>>... संगठन (078क7एं54४००)--सर्वोच्च सोवियत का श्रत्येक सदत एक चेयरमैन 
और चार वाइस चेयरमेन चुनता है। प्रत्येक सदव का सभापति अपने सदन सें 
बैठकों का सभापतित्व व संचालन करता है। संयुक्त बैठकों में दोनों सदतों के 
सभापति वैकल्पिक क्रम से (७०780 ए०॥ए) सभापतित्व करते हैं। सर्वोच्च सोवियत 
के सत्र वर्ष में दो बार होते हैं। उसके विशेष सत्न उसकी प्रेसीडियम (276अं0/ांपाए) 
के द्वारा उसके विवेक में अथवा किसी संघीय गणतन्त् (एंग्रांगा ०एण०ण४०) या 
किसी सदन के १/३ सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाये जा सकते हैं। सर्वोच्च सोवियत 
के सत्न में उसकी संयुक्त बंठकें, दोनों सदनों की पृथक बैठकें और सदनों व सर्वोच्च 
सोवियत की स्थायी समितियों. ($श्रात्र8 0०णाजांड्भं०॥5) की बैठकों को 
सम्मिलित किया जाता है। उसकी बैठकों में प्रायः सभी सदस्य भाग लेते हैं और 
उनमें से अनेक विचाराधीन प्रश्नों पर बोलते हैं। उसके सत्न खुले होते हैं; सोवियत 
नाभरिक, सावेजनिक संगठनों के नेता, विदेशी दूतालयों के सदस्य और सोधियत तथा 
विदेशी समाचार-पत्नों व रेडियो के प्रतिनिधि उनमें दर्शक रहते हैं। उसके सत्त 
साधारणतया अल्प-कालीन ८५-१० दिन चलने वाले होते हैं ॥ उसकी बैठकों में सांसद 
> पद्धति वाले देशों की विधायिकाओं की भांति खूलकर वाद-विवाद नहीं होता और 
न ही सरकार की विपक्ष द्वारा आलोचना, वर्योकि वहाँ इस प्रकार का भच्तर ही 
नहीं है । है 


३४ ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


सर्वोच्च सोवियत की शक्तियाँ तथा उसके अन्य कार्य (?20ए05 थात॑ 
धि९८(078)--सर्वोक्षच सोवियत को सोवियत संघ के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले 
सभी मामलों के वारे में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। संविधान को अगीकार 
करना व उसमें संशोधन करना; नये संघीय या स्वशाी गणतन्तों, प्रदेशों व क्षेत्रों के 
संध में प्रवेण और उनका निर्माण; आथिक व सामाजिक विकास के लिए राजकीय 
योजनाओं की स्वीकृति; संघ के बजट की स्वीकृति; उसके प्रति उत्तरदायी निकायों 
की स्थापना, ऐसे विषय हैं जिन पर सर्वोच्च सोवियत को ही अनन्य शक्ति प्राप्त है । 
संघ के लिए कानून सर्वोच्च सोवियत ही बनती है अथवा उन्हें सर्वोच्च सोवियत 
के निर्णय के आधार पर कराये गये लोक-निर्णय (7 थथातंघाग) द्वारा बनाया 
जाता है ।* ॥ 
इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों 
सदनों की शक्तियाँ पूर्णतवथा समान हैं। इसी कारण उन्हें उच्च व, निम्न नहीं कहा 
जाता (००6७ 45 7० #फरके फ्रांगड़ 35 ब। पएए७7 थ्यात ॥0ज9७7 ॥075०) ! 
दोनों सदनों में विचाराधीन प्रश्न पर मतदान अलग-अलग होता है, जिससे कि 
दोनों सदनों के अन्तर व क्षमता की रक्षा की जा सके । दसरी उल्लेखनीय विशेषता 
यह है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च सोवियत तीन प्रमुख कार्य करती है--- 
प्रथम, वह कानून ([495) बनाती है । दूसरे, वह आाज्ञप्तियाँ (68०००७) स्वीकार 
करती है; इसमें अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति सम्बन्धी कार्य सम्मिलित हैं। 
तीसरे, सर्वोच्च सोवियत के देख-रेख सम्बन्धी कार्य हैं; इसमें सर्वोच्च सोवियत के 
अधीन संगठनों की रिपोर्टों की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव आदि आते हैं।? भतएव 
सर्वोच्च सोवियत की प्रथम महत्वपूर्ण शक्ति कानूच पास करने (]६8॥4ए6 90५०7) 
की है । 
सर्वीच्च सोवियत की विधि निर्माण सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ इस प्रकार 
हैं--(१) देश के आधथिक और सांस्कृतिक जीवन का निदेशन करने के हेतु सर्वोच्च 
सोवियत निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आधारभूत सिद्धान्तों (28४० 
ए7एथंए८$) का निर्धारण करती है--भूमि-व्यवस्था ([8976 (७7076), वन, खनिज 
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ब जल आदि के प्रयोग के बारे में, जिन पर सम्पूर्ण जनता का अधिकार स्थापित 
हो गया है। (२) सर्वोच्च सोवियत शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, श्रम, 
त्याय-पद्धति और कानूनी-प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुलभूत सिद्धान्तों (#प्रतत॑क्षया०गत्रों 
एाएणंएा०४) की स्थापना करती है। (३) संघीष नागरिकता, विदेशियों के 
अधिकार, विवाह और परिवार के सम्बन्ध में विधि-निर्माण के सिद्धान्तों का निर्धारण 
भी सर्वोच्च सोवियत के अधिकार-क्षेत्र में आता है। 
सर्वोच्च सोवियत के अन्य कार्यों में ये महत्वपूर्ण हैं---(अभ) संघीय गणतल्त्रों की 
सीमाओं में परिवर्तनों का अनुसमर्थन (०07गिएा&7०॥), संघीय गणतन्त्रों के विदेशी 
राज्यों से सम्बन्ध स्थापना के लिए साधारण सिद्धांन्तों का निर्धारण । (आ) सर्वोच्च 
सोवियत का सोवियत संघ के संविधान के पालन पर नियन्त्रण है और उसे यह भी 
देखना होता है कि संघीय गणतत्त्रों के संविधान सोवियत संघ के संविधान के विरुद्ध 
न हों। (इ) सर्वोच्च सोवियत को राज्य के सभी अंगों व अधिकारियों के ऊपर 
सर्वोच्च नियन्त्रण की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी अधिक्रार की पूर्ति के हेतु वह 
प्रेसीडियम द्वारा सर्वोच्चि सोवियत के दो सत्नों के बीच में जारी की गई आज्ञप्तियों 
के बारे में रिपोर्ट सुतती है और उनका अनुसमर्थन करती है। (ई) सोवियत संघ 
की मन्त्रि-परिषद्‌ सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार सर्वोच्च 
सोवियत संघ सरकार पर नियन्त्रण करती है। उसके नियन्त्रण का प्रयोग ४ प्रकार 
से होता है-- (१) सर्वोच्च सोवियत मन्त्रियों को नियुक्त करती है। (२) उसके 
“दोनों सदनों की स्थायी समितियाँ सरकार के प्रशासनिक कार्यो पर नियन्त्रण करती 
हैं। (३) सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मन्तियों से प्रश्न (#09८४ा०78) पूछ 
सकते हैं और इस अधिकार का बहुधा प्रयोग किया जाता है | (9) सर्वोच्च सोवियत 
प्रशासनिक कार्यों की छानबीन कराने के हेतु भायोग (#7ए6४४84778 ए०7- 
ग्रांडआ०॥8) भी नियुक्त कर सकती हैं । (उ) दोनों सदन संयुक्त बैठक में प्रेसीडियम 
को चुनते हैं। (ऊ) सर्वोच्च सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय और विशेष 
न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनती है । (ए) सर्वोच्च सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर- 
जनरल को भी नियुक्त करती है ॥ (ऐ) सर्वोच्च सोवियत संघीय संविधान में संशोधन 
'करती है। , (ओ) प्रतिवर्ष सर्वोच्च सोचियत राज्यीय बजट (&ध्वा० 8008०) पर 
कानून स्वीकार करती है अर्थात्‌ करों और आय स्रोतों का निर्धारण करती है और 
व्यय पर स्वीकृति देती है। सोवियत संघ में बजट आधिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक विकास की वित्तीय योजना होता है । 
सर्वोच्च सोवियत की प्रक्रिया सम्बन्धी बातें--विधि-निर्माण हेतु पहल करने 
का अधिकार दोनों सदनों, सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम, सर्वोच्च सोवियत की 
मन्त्रि-परिषद्‌, संचीय गणतन्‍्तों को राजकीय सत्ता के उच्चतर निकायों द्वारा, 
सर्वोच्च सोवियंत की समितियों, सदनों की स्थायी समितियों, सर्वोच्चि सोवियत के 
सदस्यों, सर्वोच्च सोवियत के सर्वोच्च' न्यायालय व उसके प्रोक्‍्यूरेटर-जनरल में 
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निहित है । सावंजनिक संगठन भी अपने अखिल-संघीय निकायों हारा इस अधिकार 
का प्रयोग कर सकते हैं। विधेयकों और अन्य मामलों पर जो कि सर्वोच्च सोविण्त 
में पेश किये जाते हैं सदनों में प्रथक््‌ से अथवा उनकी संयुक्त बैठकों में वाद-विवाद 
हीता है। आवश्यकतानुसार किसी विधेयक या विचाराधीन विषय को प्रारम्भिक 
अथवा अतिरिक्त विचार हेतु एक या अधिक समितियों को सुपुर्द किया जा सकता 
है। किसी भी विधेयक को तब पारित माना जाता है जबकि सदन की कुल संख्या 
का बहुमत उसके पक्ष में मत देता है। सर्वोच्च सोवियत के निर्णयों व अन्य कार्यो 
को भी उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ही अंगीकार किया जाता है । 
सर्वोच्च सोवियत के निर्णय था प्रेसीडियम के पहल या संघीय गणतन्त्व के 
प्रस्ताव पर किसी विधेयक या महत्वपूर्ण मामले को राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद 
(78707ए7006 ०48०प्र<ञंणा) के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । सर्वोच्च सोवियत 
के दोनों सदनों की शक्ति बराबर है। यदि किसी विचाराधीन मामले (प्रश्न) पर 
दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो उस मामले को दोनों सदतों के बराबर 
सदस्थों से बनी समझौता समिति (००णालाग&धंणा ००णागांडआं०7) की उस पर 
फैसला करने के लिए सौंपा जाएगा। उसके बाद उस मामले पर दोनों सदन संयुक्त 
बैठक में विचार करेंगे। यदि फिर भी समझौता न हो सक्रे तो उस मामले को 
सर्वोच्च सोवियत द्वारा अगले सत्न में विचार हेतु स्थगित कर दिया जाएगा या 
सर्वोच्च सोवियत उस पर राष्ट्रव्यापी मतदान (#ढश्ष०गतग्रा) करा सकेगी । 
सोवियत संघ के कानूनों और सर्वोच्च सोवियत के निर्णयों को विभिन्न संघीय 


गणतस्तों की भाषाओं में प्रकाशित कराया जाता है। 

सर्वोच्च सोवियत की कार्य-सूची (88०709) में कानून बनाने के प्रस्ताव 
(8॥॥5) बहुत कम होते हैं, उसकी कार्य-सूची में अधिकतर विषय सरकारी कार्यो की 
रिपोर्ट सुनने से सम्बन्धित होते हैं। साधारणतया रिपोर्ट को कोई मन्त्री प्रस्तुत 
करता है; उसके बाद कोई सदस्य खड़ा होकर उसके कुछ पहलुओं की प्रशंसा करता 
है ओर प्रस्ताव पेश करता है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए। यह प्रस्ताव 
साधारणतया सर्वेसम्मति से स्वीकृत हो जाता है । सर्वोच्च सोवियत इतने कम कानून 
पास करती है कि इसका विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य महत्वहीन समझा जाता है । 
उदाहरण के लिए, सर्वोच्च सोवियत ने सन्‌ १5८४८ में अपने प्रथम सत्र में केवल 
५ कानून पास किए, जिसमें से एक वाधिक बजट के बारे में था, दूसरे का सम्बन्ध 
दो गणराज्यों की सीमा में परिवर्तन, तीसरे और चौथे प्रेसीडियम के आदेशों की स्वी- 
कृति तथा पाँचवें का संविधान के संशोधन से सम्बन्ध था। इनके अतिरिक्त सर्वोच्च 
सोवियत मन्त्रि-परिपद्‌ व प्रेसीडियम द्वारा जारी की गई आज्नप्तियों पर ओऔषपचारिक 
स्वीकृति प्रदान करती है। कानूवी प्रस्तावों पर दोनों सदनों में थोड़ा सा वाद-विवाद 
होता है और उसके बाद उन पर मतदान कराया जाता है। मतदान पहले प्रत्वक 
घारा पर होता है और बन्‍्त में सम्पूर्ण विधेयक पर । 
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साधारण वाद-विवाद के दौरान ५० सदस्यों के प्रत्येक समूह को एक रिपोर्टर 
छाँटने का अधिकार है, जो वाद-विवाद में भाग लेता है। इन रिपोर्टरों को आरम्भ 
में १-१ घण्टे तक भाषण देने और वाद-विवाद के बाद आधे-शभाधे घण्टे तथा सारांश 
देने के लिए समय मिलता है।. कुछ ज्येष्ठ सदस्यों की एक समिति ((०पालो| ० 
पछ्ाव०5) कार्य-सूची तैयार कराती है। सर्वोच्च सोवियत का कोई भी सदस्य किसी 
मन्ती से सूचना माँग सकता है| सम्बन्धित मन्त्ती या अधिकारी, जिसे कोई पूछताछ 
सम्बोधित की जाती है, के लिए उसका मौखिक या लिखित उत्तर देना आवश्यक 
है। वास्तव में सन्‌ १६५७ तक कभी भी मन्त्रियों से प्रश्न नहीं पूछे गये थे । अब 
भी प्रश्तों की संख्या बहुत कम होती है और उनका उद्देश्य केवल साधारण सूचना 
पाना होता है। यद्यपि अंग्रेजी में इस अधिकार की फ्रांस की तरह ““इण्टरपैलेशन” 
(./श7००]४४०॥) कहा गया है, किन्तु सर्वोच्च सोवियत में फ्रांस की पालियामेंट 
की तरह प्रश्न पूछने का परिणाम कभी भी वाद-विवाद अथवा मन्‍्त्नी का अपदस्थ 
होना नहीं होता । 

नई सर्वोच्च सोवियत के प्रथम सत्र में साधारणतया इस कार्यक्रम का पालन 
होता है। सर्वोच्च सोवियत के चुनाव के बाद पहले दीनों सदनों की बैठक अलग- 
अलग होती हैं जिनमें वे अपने अधिकारियों का चुनाव करते हैं, कार्य-सूची अथवा 
समय-क्रम को स्वीकार करते हैं और समितियों की छाँट करते हैं ॥ अगली बैठक में 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसमें बजट पर रिपोर्ट सुनी जाती है। 
इस दौरान सदस्य अपने सुझाव देते हैं और बजट प्रस्तावों की साधारण आलोचना 
* भी करते हैं। इसके बाद वित्त मन्त्री आलोचना का उत्तर देता है और सुझावों के 
सम्बन्ध में कुछ आश्वासन भी । अन्त में, दोनों सदनों की अलग-अलग बैठक होती 
हैं, जिनमें बजट स्वीकार कर लिया जाता हैं। इसके बाद दोनों सदनों की पृथक 
बैठकों में प्रेसीडियम द्वारा जारी की गई आशज्ञप्तियों पर स्वीकृति दी जाती है और 
कुछ कानून भी पास किये जाते हैं। सत्त की अन्तिम बैठक में सर्वोच्चि सोवियत 
प्रेसोडियम के सदस्यों के नामों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करती है और इसी 
प्रकार मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों के नाम भी स्वीकार कर लिए जाते । कभी-कभी 
महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में भी सर्वोच्च सोवियत प्रस्ताव 
(7650]7007) स्वीकार करती है । 

सर्वोच्च सोवियत की स्थायी समितियाँ (8870778 (07रग्रां5आ४०१8)-- भेन्य 
राज्यों की विधायिकाओं की तरह सोवियत संघ भी सर्वोच्च सोवियत समितियों का 
प्रयोग करती है । सर्वोच्च सोवियत के सत्नों के अन्तकाल में भी ये समितियाँ अपने 
कार्य करती रहती हैं। दोनों सदन अपनी-अपनी स्थायी समितियाँ नियुक्त करते हैं; 
उनमें से मुख्य समितियाँ ये हैं---विधायी प्रस्ताव समिति, बजट समिति, प्रमाणीकरण 
समिति ((7८व०७ा85 (०८7ए४ं5४००), वैदेशिक मामलों की समिति प्रश्तों पर 
प्रारम्भिक विचार करती हैं और उन्हें सदन के समक्ष पेश करने के लिए तैयार 
करती हैं ॥ सदच ही उन पर अन्तिम निर्णय करते हैं। इस प्रकार समितियों को 


श्प ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


विधायी प्रस्तावों को आरम्भ करने का अधिकार प्राप्त है। समितियाँ प्रशासमिक 
विभागों तथा अधिकारियों से विधायी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकारी आलेख व 
सामग्री और लिखित सूचना माँग सकती हैं। इसी बीच में वे सरकार और विभिन्न 
वैज्ञानिक तथा सावेजनिक संगठनों के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट भी सुनती हैं। 
समितियों में सभी विपयों पर निर्णय बहुमत से किये जाते हैं । प्रत्येक समिति अपने 
कार्यों के लिए सम्बन्धित सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और सत्नों के अच्तर्काले 
में सदन के सभापति के प्रति । 
विधायी प्रस्ताव समितियाँ (,685]47ए6 ?27090845 ('णगांड४०78)--- 
ये स्वयं विधायी प्रस्ताव तैयार करती हैं और अन्य अंगों द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों 
पर भी विचार करती हैं। ये विचारहीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा 
भेजे गये पत्नों पर भी ध्यान देती हैं। दोनों १०-१० सदस्यों की विधायी प्रस्ताव 
समितियाँ नियुक्त करते हैं। बजठ समितियों के कार्य का बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष 
ये सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट की जाँच करती हैं, गत वर्ष के बजट की 
क्रियान्विति की रिपोर्टों पर विचार करती हैं और नये बजट की आय तथा व्यय 
की मदों पर भी विचार करती हैं । समितियाँ अपने निष्कर्षो के बारे में सम्बन्धित 
सदन को रिपोर्ट देती हैं। प्रत्येक सदन की बजट समिति में १३ सदस्य होते हैं । 
वंदेशिक सासलों की समितियाँ वेदेशिक नीति सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर प्रारम्भिक 
विचार करती हैं । उनके सम्बन्ध में कभी-कभी आवश्यक कानून और प्रस्ताव भी 
ये समितियाँ पेश कर सकती हैं। संघ की सोवियत और राष्ट्रीयताओं में क्रमशः 
११ और १० सदस्य होते हैं । 
सदस्पों के विशेष अधिकार और कत्तंव्य--सोवियत संघ के संविधान के 

अन्तर्गत सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार अथवा विमुक्तियाँ (#ग्राग्रापातर88) प्राप्त 
हैं। सर्वोच्च सोवियत का कोई सदस्य जिन दिनों उसका सत्र होता है, उसकी 
सहमति के बिता न तो बन्दी बनाया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध अन्य 
कानूदी कार्यवाही की जा सकती है। जिन दिलों सर्वोच्च सोवियत का सत्र नहीं 
होता, सदस्यों को बन्दी बनाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रेसीडियम 
की सहमति आवश्यक है। सदस्यों के कुछ विशेष कत्तंव्य भी हैं। प्रत्येक सदस्य 
को चुने जाने पर उसके तिर्वाचक आदेश (77046) भी दे सकते हैं अर्थात्‌ उसे 
क्या कार्य करने हैं इस सम्बन्ध में निर्वाचकः सुझाव दे सकते हैं और उसका यह 
कत्त॑व्य है कि वह उन्हें पुरा करने के लिये प्रयत्त करे। जन प्रतिनिधियों की 

सोवियतें (सर्वोच्च सोवियत) तथा अन्य निर्वाचकों के आदेशों की परीक्षा करती हैं, 

आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाओं व बजट को तैयार करते समय वे उनका 

ध्यान रखती हैं; उनके कार्यान्वयन को संगठित करती हैं और नागरिकों को इस 

बारे में सूचित करती हैं । 
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सोवियतों के सदस्यों जनता निर्वाचकों के सर्वेशक्तिमान प्रतिनिधि (एंशाए0लशा- 
पिशाए 7007९5७०४॥४८७) हैं । वे राज्य सम्बन्धी मामलों, सामाजिक व आथिक 
विकास के कार्यो पर निर्णय लेते हैं और सोवियतों के निर्णयों के कार्यान्वयन 
को भी संगठित करते हैं । सदस्य इन कार्यो को अपने नियमित रोजगार या कत्तेब्यों 
का पालन करते हुए ही करते हैं । सोवियत के सत्त के दौरान उन्हें नियमित रोजगार 
या कर्त्तव्य पालन से मुक्त कर दिया जाता है। उन्हें अपने काम करने के स्थायी 
स्थान पर उन दिनों के लिए औसत आय पाने का अधिकार है । कोई भी सदस्य 
उपयुक्त राजकीय निकायों व अधिकारियों से पूछताछ कर सकता ह जिसका जवाब 
देवा उनके लिए अनिवाय है। सदस्यों के लिए ऐसी दशाओं को सुनिश्चित बनाया 
गया है जो उनके अधिकारों व कत्त॑व्य-पालन के प्रयोग को वाघारहित व प्रभावी 
बना सकें । सदस्यों की उन्सुक्तियों व उनके कार्यों से सम्बन्धित प्रत्याभूतियों 
(2ए४787(०९४७) को काचूनों ([.8ए ०॥ ध6 $(ए४ ० 96एफपप6४ शात ताशः 
]6ष्टांशवाप्रा०. 2०७) में पारिभाषित किया गया है । सदस्यों के लिए यह 
आवश्यक है कि वे अपने कार्य तथा सोवियत के कार्यों के बारे में अपने निर्वाचकों 
तथा उन काम करने के सामूहिक संगठनों ("०४-८००॥५९८४४९४) और सार्वजनिक 
संगठनों को जिन्होंने उनकी नामजदगी की, रिपोर्ट दें । ऐसे सदस्यों को जो अपने 
नर्वाचकों के विश्वास को न्यायोचित ठहराने में विफल रहें कानून द्वारा स्थापित 
प्रक्रिय के अनुसार अपने निर्वाचकों के बहुमत निर्णय से वापस बुलाया जा सकता 
है (४७५ ७७ 7608060) । &700७४ 03-07. 
२. कार्यपालिका-मन्त्रि परिषद्‌ 
रचना--सन्‌ १८४६ से सोवियत संघ की का्यंपालिका के सदस्य, जो पहले 
जनता के कमिसार (?००[०४ (०एा755875) कहलाते थे, मंत्री कहलाने लगे। 
तभी से पाश्चात्य राज्यों की तरह मंत्रियों को सामूहिक. रूप में संत्रि-परिषद 
(००ण्णणं] ० १/एगंशशा$) कहा जाने लगा । सम्पूर्ण परिपद्‌ में एक सभापति 
अथवा प्रधान मंत्री ((कश्याएाका 0 शं॥6 शिंपंआ८ा), प्रथम उप-सभापति, 
उप-सभापति अनेक विभागीय मन्त्री तथा समितियों व आयोगों के अध्यक्ष (९३१5 
ण (णर्रॉ6९४ धात (०ग्रा॥8४0०॥9) होते हैं, जिनकी संख्या ३० के लगभंग 
होती है। इसके अतिरिक्त १६ संघीय गणराज्यों के प्रधान-मन्त्री उसके पदेन सदस्य 
(०७०००) होते हैं। इस प्रकार कुले मन्त्रियों की संख्या लगभग ४० होती है, 
जितमें १६ पदेन होते हैं । प्रधान मन्त्री, उप-सभापतियों आदि से मिलकर एक 
हक न 305 अल या 840 कल किस 4 ५ 
सत्र में अपना त्याग-पत्र देती है; उसके बा दर हो. हक 05 कि रा 
मे सोच अरिविट का लिमाणि होय हा ह दे स च॑ सोवियत की संयुक्त वैठक 
कक हे -प रेपद्‌ सर्वोच्च सोवियत के प्रति और 
तर न हो रहा हो (08 ्रढथा 5६४आंणा$ 0 (86 5पछालता८ 50शंण) 
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उसकी प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है। यह नियमित रूप से अपने कार्यों की 
रिपोर्ट सर्वाच्चि सोवियत के सम्मुख रखती है ॥! 

दो प्रकार के मंत्री (/9० ५०6४ ० शिापं४०४$)--विभागीय मन्त्रियाँ में 
दो प्रकार के मन्त्री होते हैं--प्रथम, अखिल संघीय मन्‍्त्री (8॥-(70॥ '(प्रं#०5) 
अर्थात्‌ ऐसे विभागों अथवा मन्त्नालयों के मन्त्री जो केवल संघ सरकार के ही अधीन 
हैं (गणराज्यों में नहीं)। इन विभागों में मुख्य ये हैं---हवाई जहाज उद्योग, प्रति- 
रक्षा उद्योग, समुद्री बेड़ा, विदेशी व्यापार, रेडियो इंजीनियरिंग उद्योग, परिवहन, 
मशीन उद्योग, पैट्रोल उद्योग, संचार के सामान का उद्योग, कृषि मशीन उद्योग, 
रसायन उद्योग, बिजली उद्योग, कोयला उद्योग जादि। दूसरे, संघीय-गणतन्त्रीय 
मन्त्री (ए्राणा-रे ००एघ०॥४० )(१४४५४४६:७) अर्थात्‌ उन विभागों के मन्द्री जो संघ 
तथा गणराज्यों दोनों ही सरकारों के अधीन होते हैं। इनमें कुछ मुख्य विभागों के 
नाम इस प्रकार हैं--आनन्‍्तरिक मामले, उच्चतर शिक्षा, राज्य-सुरक्षा, सावंजनिक 
स्वास्थ्य, न्याय, हल्का उद्योग, खाद्य उद्योग, कृषि, राज्यीय फार्म, व्यापार, वित्त 
इत्यादि । इस प्रकार के मन्त्नी भारत सरकार के भी होते हैं, जसे शिक्षा, स्वास्थ्य, 


कृषि, श्रम आदि विभागों के मन्तरी । 
मन्त्रि-परिषद्‌ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सभापति अथवा प्रधान भन्‍्त्री का 


होता है । उसका पद अत्यधिक शानदार होता है। उसकी सिफारिश पर ही अन्य 
सन्त्रियों को मन्त्रि-परिषद्‌ में लिया जाता है और उन्हें अपदस्थ भी किया जाता है । 
उप-सभाप तियों में से एक वैदेशिक मामलों और दूसरा आस्तरिक मामलों से सम्बन्ध 
रखता है। भनन्‍्य उप-सभापतियों का सम्बन्ध भी विभागों में समन्वय स्थापित करनें-< 
से है। मन्त्रि-परिषद्‌ के प्रमुख मन्त्रियों से मिलकर उसकी प्रेसीडियम बनती है। 
प्रेसीडियम में पहले & सदस्य होते थे । अब धारा १३२ के अनुसार उसमें सभापति, 
प्रथम उप-सभापति और अन्य उप-सभापति होते हैं । यह मंत्रि-परिषद्‌ की एक 
स्थायी समिति के रूप में कार्य करती है और इसका सम्बन्ध मुख्यतः अर्थव्यवस्था का 
मार्ग-दर्शन करने वाले प्रश्नों और राज्य प्रशासन के अन्य मामलों से है। प्रेसीडियम के 
सदस्य दल की प्रेसीडियम के भी प्रमुख सदस्य होते हैं। वास्तव में, इन्हीं के द्वारा 
दल मन्त्रि-फरिषद्‌ को अपनी नीति व निर्णयों से प्रभावित करता है भर्थात्‌ ये मन्ती 
मुख्यतः दल की इच्छा के अनुसार सरकार को चलाते हैं। साथ ही इन मन्त्रियों 
के द्वारा दल को सरकार के त्रिस्तृत और पूर्ण कार्यक्रम का पता रहता है। फाइनर 
के मतानुसार सोवियत संघ में मंत्रि-परिषद्‌ की प्रेसीडियम ब्रिटेन व फ्रांस की मंत्रि- 
परिषद्‌ के बहुत समान है। इसी के ह्वारा साम्यवादी दल निर्णयों के निर्धारिण व 
कार्यान्विति में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है ।* 


4. &7४0०७ 430 
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सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ की साधारणतया प्रति सप्ताह एक बैठक होती है। इस 
प्रकार सभी भन्त्री नीति-निर्धारण अथवा मननात्मक (66॥#9०शभ्वां१७ धि।०४07) 
कार्य में भाग लेते हैं । अत: सामूहिक रूप में मन्त्रि-परिषद्‌ कार्यपालिका सम्बन्धी 
नीतियों पर विचार तथा वाद-विवाद और निर्णय करती है। मन्त्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य अर्थात्‌ भन्त्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अतएव प्रजातन्त्री राज्यों की 
केबिनेटों की तरह सोवियत संघ में भी मन्त्रि-परिषद्‌ के दो प्रकार के कार्य हैं-. 
सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत मन्त्रियों के विभागों के अध्यक्ष के रूप में ।९ 


मंत्रि-परिषद्‌ की शक्तियाँ और उसके कार्य : 


मंत्रि-परिषद्‌ को राज्य प्रशासन के उन सभी मामलों के बारे में शक्ति प्राप्त है 

जो सोवियत संघ के अधिकार क्षेत्न के भीतर हैं, किन्तु उस सीमा तक जहाँ तक कि 
वे संघ की सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम की सक्षमता में नहीं आते ( 5०0 थिए 85 
॥6ए 0 ॥0 ०0०76 ज्ाँग्रां। 9४ 20779श४था० ०६८ 0776 90ए/था6 50एंंटॉ, 
ठः 48 ए6८४०४०) । अपनी शक्तियों के भीतर मंत्ति-परिषद्‌ ये कार्य करती है: 
(१) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा को निश्चित करना; 
जनता के कल्याण और सांस्कृतिक विकास हेतु आवश्यक पणों के प्रारूप तैयार 
करना और उन्हें कार्यान्वित कराना; विज्ञान और इंजीनियरिंग का विकास करना; 
कीमतों, मजदूरी (७४९०४) और सामाजिक सुरक्षा के बारे में. एकरूप नीति का 
अनुसरण करना; औद्योगिक, निर्माणात्मक और खेतिहर उद्यमों के प्रबन्ध को 
* संगठित करना; इत्यादि । (२) देश के आधथिक और सामाजिक विकास हेतु चालू 
तथा दीर्घकालीन थयोजनायें व बजट तैयार करके उन्हें सर्वोच्चि सोवियत के सामने 
रखना; उनके स्वीकृत हो जाने पर उन्हें कार्यान्वित कराना । (३) राज्य के हितों 
की प्रतिरक्षा के लिए पगों को कार्यान्वित करना; समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा 

करना; सार्वजनिक व्यवस्था बनाये. रखना और नागरिकों के अधिकारों व 

स्वतन्त्रताओं की रक्षा करना । (४) राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए 

पग उठाना । (५) देश की सशस्त्न सेताओं के विकास पर सामान्य निदेशन का 

, प्रयोग करना । (६) अन्य राज्यों से सम्बन्ध वेदेशिक व्यापार और अन्य राज्यों के 
साथ सहयोग हेतु सामान्य निदेशन की व्यवस्था करना । (७) आवश्यकतानुसार 


एछाल्ञवांपाय 0 प्र (०0फारं! 07 /ाफंडाटाड ३43 6 प्रााढ९] ए0फ्ट्री3 एंटी 0८ 
एवा9 ढंतांणा 6ड९००(5 785 शा] 07 ग्राणठ 59००० लमच्राए]शांणा शात रजष्टा- 
ह07...म. ##0# : पता ॥/७॥0०7 00ए९ए॥77९०88 6 एछप7079०, 97. 626-27. 


6. ६6 ०४०ां॥्रटाड थ. 6 तहा0ठटा2एं8४, धी6 20070] 0 क्रांप्रांडाॉट$ ४ 3 तपवां 
॥#06,.  &5 8 ट्टा009, ॥7:4758 टाशाए९० एशात पाल तठंडलाइगंणा दाद 3007०णा 6 
लूश्टाप्रल एणांटंटड, जरगं€ ॥5 वंग्तांशंतएड प्र्याएथड बार 96 4९8035 0 80शाप्रांड- 
प्र&0४९ 66ए92ग्राहा 0828 < 27 : /ै/0007 #6टछां589 00एश77675, 9, 866, 
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देश के आथिक मामलों, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास और प्रतिरक्षा भादि के 
सम्बन्ध में समितियाँ या केन्द्रीय बोर्ड बनाना और विभाग खोलना ।? | 

मंत्रि-परिषद्‌ के अन्य कार्यों को सक्षेप में, इस प्रक्रार रखा जा सकता है। 
(अ) यह देश के कानूनों और सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम के निर्णयों के आधार 
पर तथा उन्हें लागू करने के लिए निर्णय और अध्यादेश जारी करती है तथा उनकी 
कार्यान्विति के सत्यापन को देखती है | (ब) सोवियत संघ के अधिकार-दक्षेत्र के भीतर 
आने वाले मामलों के बारे में संघीय गणराज्यों की मंत्रि-परिषदों के निर्णयों व अध्या- 
देशों की कार्यान्विति को स्थगित कर सकती है और संघ के मंत्रालयों व राजकीय 
समितियाँ तथा अन्य अधीन निकायों के कार्यों को रह (7०5०४००१) कर सकती है। 
(स) यह सभी मंत्रालयों (श-एकरांणा 200 एग्रांए0 7१००७पएं॥००४४) व सोवियत 
संघ की राजकीय समितियों और अन्य अधीन निकायों के कार्यों में समन्वय स्थावित 
करती है तथा उनके कार्यों का निदेशन करती है ।* मंत्रि-परिषद्‌ के निदेशों का 
सम्बन्ध सामान्‍य व्यवहार के नियमों से है और भादेशों का विशिष्ट नामों से है।* 

मन्त्रि-परिषद्‌ के अन्तर्गत जायोग और सम्िितियाँ  ((07रष्ांड्शं008 भाते 
(०ग्रारा०८5)--मंत्वि-परिषद्‌ के साथ बहुत-सी समितियाँ और आयोग लगे हुये 
हैं । उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं---राज्यीय नियोजन समिति (0059]9॥), राज्यीय 
बेंक का बोर्ड (80470 ० 0० 8806 8477), कला-समिति ((०ऋापरा॥66 ि 
76 ४॥9) , राज्यीय नियन्त्रण समिति, आर्थिक परिषद्‌ (20०7०7र० (०07०) 
इत्यादि । इन निकायों के अध्यक्ष मंत्रि-परिषद्‌ की बैठकों में नियमित रूप से भाग 
लेते हैं; क्प्रोंकि वे भी उसके सदस्य हैं। सन्‌ १६४६ से शिक्षा-ससिति का सभापति 
भी मंत्रि-परिषद्‌ का सदस्य बन गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ समितियाँ इन 
विषयों के बारे में हैं---नाप और तौल, भूगर्भ सम्बन्धी मामले, ब्राडकास्टिग, स्टालित 
पारितोषिक । इनमें से अधिकतर का सम्बन्ध अखिल संघीय मामलों से है, किन्तु 
कुछ का ऐसे मामलों में भी है जो अधिकांशतः गणराज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आते 
हैं, जैसे शारीरिक व्यायाम और खेल । ये समितियाँ साधारणतया अपने से सम्बन्धित 
विभागों के कार्यो की देख-रेख करती हैं; इनके कार्य प्रशासनिक नहीं हैं । 

उपरोक्त निकायों--कमीशनों, बो्डों व कमेटियों की स्थापना मंत्रि-परिपद्‌ ने 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर की है। भाथिक परिषद्‌ के कर्तव्य इस प्रकार 
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हैं (अ) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी वाधिक और त्लैमासिक योजनाओं पर विचार 
करना, (आ) योजनाओं का अनुसमर्थन और (इ) आशिक योजनाओं की पूर्ति 
सम्बन्धी मामले । यह तो ऊपर बताया जा चुका है कि प्रत्येक संघीय गणराज्य की 
मंत्रि-परिषद्‌ का सभापति संघीय मंत्रि-परिषद्‌ का पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार 
संघीय सरकार की नीति के निर्माण में गणराज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। साथ 
ही यह व्यवस्था भी है कि प्रत्येक अखिल संघीय मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि 
(92०7) प्रत्येक संघीय गणराज्य में रहे, जो सन्‌ १६३६ के संविधान के अनुसार 
गणराज्य की सन्त्रि-५रिषद्‌ के सदस्य होते हैं । संघीय गणराज्यीय मन्त्नालयों के 
प्रतिरूप मन्त्रालय और मनन्‍्त्री गणराज्यों में होते ही हैं । इस प्रकार संघ सरकार 
व गणराज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्य व उनके कार्यों में समन्वय स्थापित 
होता है । 
३. एक अनोखा निकाय-प्रेसीडियम 


रचना-- सोवियत संघ में प्रेसीडियम एक अनोखा निकाय है, क्योंकि इसके 
समानान्तर निकाय अन्य संसदीय पद्धति वाले राज्यों में नहीं है । स्टालिन तथा अन्य 
लेखकों ने इसे सोवियत संघ का सामूहिक प्रधान (06988 ?76अंतथया) बताया 
है॥ वास्तव में, यह सर्वोच्च सोवियत की एक स्थायी समिति (एथाययध्वाशा। 
(00गरणगं०९ ० 486 $87/7९०76 $80५०४) है, जैसा कि इसकी रचना और कार्यों 
से स्पष्ट होगा, किन्तु यह बात भी पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी सदस्य 
सर्वोच्च सोवियत के सदस्य नहीं होते । प्रेसीडियम के सदस्यों का चुनाव सर्वोच्च 
सोवियत के दोनों सदतों की संयुक्त बेठक में नई सर्वोच्च सोवियत के प्रथम सत्र के 
अन्त में होता है । प्रेसीडियम में एक सभापति, १ प्रथम उप-सभापति, १५ डप- 
सभापति, १ सेक्रेटरी और २१ अन्य सदस्य हैं अर्थात्‌ इसके कुल सदस्यों की संख्या 
इस समय ३८ है । पहले प्रथा यह थी कि १५ उपसभापतियों में प्रत्येक संघीय 
गणराज्य की प्रेसीडियम का सभापति होता था। परन्तु नये संविधान की धारा 
१२० में कहा गया है कि १५ सदस्यों में से एक प्रत्येक संघीय गणराज्य से होगा । 

सभापति--प्रेसीडियम स्वयं, जंसा कि ऊपर बताया गया है, एक सामूहिक 
प्रधान (70]6९०7४४० ए7९अं१९7०५) है । परन्तु प्रेसीडियम का सभापति ही सोवियत 
संघ का प्रधान कहलाता है । उसे अन्य राज्यों के अध्यक्षों (०४०७) की तरह कोई 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसके विशेष काये ये हैं---(१) उसके हस्ताक्षर से 
सर्वोच्च सोवियत के कानून प्रकाशित होते हैं। (२) वह. प्रेसीडियम की बैठकों में 
सभापत्ति रहता है | (३) वह अन्य कानूनों व आदेशों आदि पर हस्ताक्षर करता है । 
(४) विदेशी राज्यों के दूतों के प्रमाण-पत्न वही स्वीकार करता है । (५) प्रेतसीडियम 
के निर्णयों की कार्यान्विति पर देख-रेख करता है । विशिस्की के मतानुसार प्रेंसी डियम 
का निर्माण सोवियत संघ के बहु-राष्ट्रोय राज्य के सिद्धान्त के अनुरूप है। इसके 
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उप-सभापति विभिन्न संघीय गणराज्यों के प्रतिनिधि हैं | प्रेसीडियम की रचना से 
यह भी स्पष्ट है कि सोवियत संघ में सभी राष्ट्रों (संघीय गणराज्यों में रहने वाले 
निवासियों) का पद सम है । परन्तु इसकी विशेषता इसका सोवियत संघ के सर्वोच्च 
सत्ता के अंगों में प्रमुख स्थान है । यह अपने सभी कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत 
के प्रति उत्तरदायी है । 


प्रेसीडियम की शक्तियाँ और उत्के कार्य (20९5 ध्यात॑ क्पराए075 ० [॥6 
?/€शंताणा॥)--घ्सकी शक्तियों भौर कार्यो को अग्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा 
जा सकता है : विधायी शक्तिया--सर्वोच्च सोवियत के सत्तों के बीच में अर्थात्‌ वर्ष 
के लगभग ११ माह के दौरान सर्वोच्च सोवियत की सभी संवैधानिक शक्तियाँ 
प्रेतीडियम में निहित रहती हैं। इनमें ये उल्लेखनीय हैं : (१) जब कभी आवश्यक 
हो यह देश के वर्तमान कानूनों में संशोधन कर सकती है। (२) संघीय गणराज्यों 
के बीच सीमाओं में परिवर्तनों पर स्वीकृति देती है | (३) मंत्रि-परिषद्‌ की प्िफारिश 
पर मंत्नालयों का बचाव व उन्मूलन कर सकती है । संघ की राजकीय समितियों 
के बारे में भी इसे यह शक्ति प्राप्त है। (8) मंत्रि-परिषद्‌ के सभापति की सिफारिश 
पर उसके सदस्यों को उनके उत्तरदायित्व से हटा सकती है तथा नये मंत्री नियुक्त 
कर सकती हैं ।९ इसके. सभी कार्यों पर सर्वोच्च सोवियत के अगले सत्र में स्वीकृति 
ली जाती है, किन्तु यह स्वीकृति सदा ही मिल जाती है। इस प्रकार राजनीतिक 
हृष्टि से प्रेसीडियम का महत्व सर्वोच्च सोवियत से अधिक है। व्यवहार में इसकी 
वास्तविक सत्ता का कारण यह है कि साम्यवादी दल इसे ही शासन का अधिक 
प्रभावी अंग बनाना चाहता है ।/ सोवियत संविधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत 
के सूत्रों के बीच में संघ की मन्त्रि-परिषद्‌ इसी के प्रति उत्तरदायी रहती है । (5 
80०००प7॥989]6 8700 #76590ण750]6 07 थ बड उढाशंधंद& ६0 ॥6 6४ं- 
0ाएण) । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रेसीडियम मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्णयों को, यदि 
वे कानून के विरुद्ध हों, रह कर सकती है । प्रेसीडियम संघीय गणराज्यों की मन्त्रि- 
परिषद्‌ के निर्णयों को भी इसी प्रकार रह कर सकती है, यदि वे भी सोवियत 
कानूनों के विरुद्ध हों । 


कार्यपालक (2:7००प४४) शक्तियाँ--प्रेसीडियम की शक्तियाँ केवल विधायी ही 
नहीं, कार्यपालक शक्तियाँ भी हैं। विदेशी सरकारों के दूत और प्रतिनिधि 


0, &ए00006 422. 
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प्रेसी डियम के सभापत्ति से सरकारी रूप में भेंट करने आते हैं; विदेशी राज्यों से 
शिष्टाचारिक संदेश (०शथा7०07ंध 7705588८5) भी उसी के पास क्षाते हैं और 
वह उनका उत्तर देता है । इस प्रकार प्रेसीडियम सोवियत शासन का औपचारिक 
व सामूहिक अध्यक्ष है। इस दृष्टि से उसका स्थान ब्रिटिश राजा अथवा रानी के 
समान है । ?* इस क्षेत्र में प्रेसी डियम के अन्य अधिकार ये हैं---(१) यह सर्वोच्च 
सोवियत के चुनावों के लिए आदेश निकालती है उसके सत्न आहृत करती है और 
इसे सर्वोच्च सोवियत का विघटन करने की शक्ति भी प्राप्त है। (२) सर्वोच्च 
सोवियत के सत्नों के बीच में उसे युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है। यह 
सेनाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से युद्ध के लिए गतिमान कर सकती है। 
(एक ग्रत6 एधधं॥) 0 इथाथबों 7०00॥58007) । (३) यह सशस्त्न सेनाओं 
के सर्वोच्च कमाँडरों को हटा व नियुक्त कर सकती है । (9) यह सोवियत सरकार 
के विदेशों में राजदूत नियुक्त करती है और उन्हें वापस भी बुला सकती है। 
(५) वदेशिक मामलों के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण समझौतों का पुष्टिकरण भी करती 
है। (६) यह संघ की “प्रतिरक्षा परिषद! (00णातल] ० 70७0॥००) का निर्माण 
करती है । उसकी रचना का अनुसमर्थन करती है; और सशस्त्र सेनाओं के उच्च 
कमान को नियुक्त व अपदस्थ करती है। (७) देश की प्रतिरक्षा के हित में सम्पूर्ण 
देश या उसके किसी भाग में सैनिक कानून (गर्व ।89) को लागू करती है । 
(८) सोवियत संघ की संधियों की पुष्टि अथवा उनकी निन्दा करती है। 
(४) सोवियत संघ के कानूनों का निर्ववचन्न करती है। (१०) सोवियत संघ की 
मंत्रि-परिषद्‌ व संघीय गणराज्यों की मंत्रि-परिषदों के निर्णयों व अध्यादेशों को 
रद (70५0०) कर सकती है, यदि वे कानून के अनुरूप न हों। (११) नव-निर्वाचित 
सर्वोच्च सोवियत को चुनाव के दो माह के भीतर पूर्वंगामी प्रेसीडियम ही आाहूत 
करती है ॥१ 
न्यायिक और अन्य कार्य--यथार्थ में, सोवियत संघ का उच्चतम न्यायिक 
निकाय प्रेसीडियम ही है । सर्वोच्च सोवियत द्वारा बने कानूनों की संवैधानिकता 
पर सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, बह तो ऐसे मामलों 
को प्रेसीडियम के सामने लाये जाने की सिफारिश करती है। संविधान का निर्वेचन 
यथार्थ में प्रेसीडियम ही करती है। इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम को क्षमादान 
(०भ१0०7) का भी अधिकार प्राप्त है। अन्य कार्यों में ये मुख्य हैं--(१) यह 
सोवियत नागरिकों को सम्मानसूचक उपाधियाँ और पदक आदि प्रदान करती है 
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(४५/४70$, 06९९0दी०णा5$, ग्रास्तह8$ शातव इ5डए॥75 परा68 0 #०7०ए०) 
(२) सोवियत संघ की नागरिकता पाने व छिन जाने आदि प्रश्नों का निर्णय करती 
है । (३) अपने पहल अथवा किसी संघीव गण ।ज्य की माँग पर यह किसी प्रश्न 
पर लोक-निर्णय (ए८(००१णा) करा सकती है। (४) यह कानूनों के आधार पर 
आज्ञप्तियाँ (१6००९८५) जारी करती है, परन्तु जिन आज्ञप्तियों का स्वरूप विधायी 
होता है उन्न पर आगामी सत्त में सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति मिलना आवश्यक 
है ४ इसके अतिरिक्त मन्वियों की नियुक्ति व उनके अपदस्थ करने सम्बन्धी 
आश्षप्तियों पर सर्वोच्च सोविश्त की स्वीकृति पाना भी आवश्यक है । 

अन्य बातें--प्रेत्ती डियम की सत्ता सर्वोच्च सोवियत की अवधि के अन्त अथवा 
उसके विघटन के बाद तक कायम रहती है। वास्तव में, यह तब तक कार्य करती 
है जब तक कि नई सर्वोच्च सोवियत का चुनाव न हो जाये और उसका सत्न न हो। 
सर्वोच्च सोवियत पहले ही सत्त में प्रेसीडियम का उनाव करती है। इसकी शक्तियों 
में ये बहुत महत्वपूर्ण हैं---(१) यह मन्त्रि-परिषद्‌ और गणतन्त्र सरकारों के निर्णयों 
को रह कर सकती है) यह बहुत से उच्च अधिकारियों व सेनापतियों को नियुक्त 
करती है । (२) यह युद्ध की घोषणा कर सकती है और कूटनीतिक सम्बन्धों का 
प्रशासन भी । (३) मसन्त्रि-परिषद्‌ इसके प्रति उत्तरदायी है। (9) यह भाज्ञप्तियों 
(6९८7९४७) को प्रख्यापित (एा05्ञप8०8७) करती है और निर्णयों को अंगीकार 
करती है | संक्षेप में, प्रेसीडियम को शासम के प्राय: सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियां 
प्राप्त हैं और यह लगभग निरन्तर कार्य करती रहती है। अस्तु, सोवियत संघ के 
शासन में उसका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।7९ 

' भाइकेल स्टीवार्ट के अनुसार प्रेसीडियम राज्य के अध्यक्ष और सर्वोपरि 
विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करती है। यह सर्वोच्च सोवियत हारा पास 
किये गये कानूनों के अन्तर्गत प्रादेश (6८०८८८४) जारी करती है और उनका निर्वेचन 
भी देती है। यह सर्वोच्च सोवियत के साधारण सत्र बुलाती है और असाधारण 
सत्र भी। यह संघीय गणतन्त्रों की प्रार्थना पर किसी भी मामले पर लोक-निर्णय 
(८शिश्ातपा) करा सकती है। यह संधियाँ करती है सशस्त्र सेनाओं का 
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नियन्त्रण करती है, युद्ध और शान्ति अथवा सैनिक कानून की घोषणा के प्रश्न तय 
करती है और यही राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह सम्मान सूचक 
उपाधियाँ दे सकती है और क्षमादान कर सकती है; फिर भी यह प्रशासनिक विभाग 
को प्रशासित नहीं करती, यह॒ कार मन्त्रि-परिषद्‌ का है। परन्तु यह मन्त्रि-परिषद्‌ 
की रचना में परिवर्तत कर सकती है। यह मन्त्रि-परिषद्‌ तथा गणराज्यों की मन्त्रि- 
परिषदों के निर्णयों को रह कर सकती है। सोवियत शासन की संस्थाओों में, जहाँ 
तक शक्तियों मौर कार्यों का सम्बन्ध है, प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत की अपेक्षा 
ब्रिटिश पालियामेंट के अधिक समान है। सर्वोच्च सोवियत त्तो फेचल प्रतिनिधियों 
का सम्मेलन है, जो एक संस्था को चुनती है जो कि विधान-मण्डल और कार्यपालिका 
पर देख-रेख करने वाली है ।!" जब सर्वोच्च सोवियत एकत्नित होती है तो यह 
बजट स्वीकार करती है और कानून पास करती है। सर्वोच्च सोवियत के कानून व 
प्रेसीडियम के प्रादेश न्यायालयों द्वारा समान रूप से लागू किये जाते हैं । 


४. समालोचना 

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को वहाँ की संसद कहा गया है औौर 
उसके हृत्यों व शक्तियों की सूची काफी बड़ी है; किन्तु वास्तव में वह अन्य राज्यों 
की राष्ट्रीय विधायिकाओं की तरह नहीं है। उसके वर्ष में केवल २ अल्पकालीन 
सन्न होते हैं, वह कानून भी कम बनाती है और जो भी बनाती है उनका आरम्भ 
>५ सरकार करती है। सर्वोच्च सोवियत में विधेयकों पर बहुत ही कम वाद-विवाद' 
होता है, वे साधारणतया सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाते हैं। सोवियत संविधान 
और लेखक उसे “राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग! बताते हैं। न्यूमेन इस मत को 
नहीं मानता, क्योंकि उसके अनुसार सर्वोच्च सोवियत नीति का निर्धारण नहीं: 
करतो ।?” अन्य पाश्चात्य लेखकों के मतानुसार सर्वोच्च सोवियत का विधि-निर्माण 
में भाग महत्वहीन है । फाइनर के अनुसार सर्वोच्च सोवियत की विधायी 
शक्तियों में दो कारणों से अस्पष्टता है--(अ) इसे विधि-निर्माण के अतिरिक्त अन्य 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। (व) संविधान ने अन्य अंगों को भी विधायी शक्तियाँ प्रदान की हैं 
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प्रेसीडियम आज्ञप्तियाँ बना सकती है और मन्त्रि-परिषद्‌ कानूनों के आधार पर 
और उनकी पूर्ति के लिए निर्णय कर सकती है तथा आदेश निकाल सकती है 
(66९८०अंगा$ 07 6 08४६ 0 70 7 णिगीशशा: ० ]89$ ॥] /00०), जिन्हें 
तुरन्त लागू किया जाने लगता है और बाद में सर्वोच्च सोवियत से उनका पुष्टिकरण 
कराया जाता है। कहने का तात्पय यह है कि सर्वोच्च सोवियत वास्तव में पाश्चात्य 
राज्यों के समान विधायिका नहीं है। फाइनर ने लिखा है कि प्रजातन्त्रों में संसदों 
का एक महत्वपूर्ण लाभ सदन में मन्त्रियों और विरोधी पक्ष के नेताओं के मतों की 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति और उनका प्रकाशन है (6ए 6 प6 ईणप्रा॥5 ० एपणण 
णी हाल इंपालापं0ा5 गाते ग्रातपएथतंगाहड 0 6 80एथताशलान ६0ए007॥605 
धात (४० ००7०भंध्र००) । परन्तु सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत में शायद ही 
कभी वाद-विवाद होता है; कानून बिना वाद-विवाद के ही बनाये जाते हैं, केवल 
कुछ कानून बनाये जाते हैं और उन्हें उचित रूप में कभी भी प्रकाशित नहीं किया 
जाता है।?* 
जूलियन टाउस्टर के मतानुसार भी अभी तक सर्वोच्च सोवियत ने इस 
प्रकार कार्य किया है कि यह मुख्यतः पुष्टिकरण व प्रचार करने वाला निकाय है । 
इसका मुख्य प्रयोजन, ऐसा प्रतीत होता है, समय-समय पर जब आवश्यकता हो 
सरकारी नीति पर प्रतिनिधि सभा के रूप में अपनी स्वीकृति देना है ।? हारपर 
और टॉमसन लिखते हैं कि सर्वोच्च सोवियत की दो विशेषतायें हैं-- (१) प्रतिनिधि 
रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें वास्तविक मननात्मक कार्य (768 १०॥०श'४९० 
+07०४०४) नहीं होता; (२) व्यवहार में, सर्वोच्च. सोवियत में सभी प्रश्नों के पक्ष 
में मतदान सर्वसम्मति से होता है। यह इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि सम्पूर्ण 
सोवियत विधि-निर्माण दलीय नीति के अनुसार होता है (था $5०फझशं6६ [6ट्डांश॑बर्प07 
5 ध6 'छथाला्श गरध6 0 06 एथा9) यद्यपि सोवियत पद्धति में संसदीय रूप 
पर बहुत बल दिया गया है फिर भी सोवियत पद्धति परिचित पाश्चात्य प्रजातन्तों 
से बहुत भिन्न है ।? फाइनर ने लिखा है: 'प्रजातन्त्ात्मक पद्धतियों में विधायिका 
का कार्यपालिका पर प्रभुत्व होता है; सोवियत संघ में, व्यवहार में संवैधानिक दृष्टि 
से भी प्रेसीडियमों का सोवियतों प्रभुत्व पर है। दूसरे शब्दों में, देश पर दल और 
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प्रशासन द्वारा शासन होता है, जबकि सोवियतें केवल 'हाँ कहती हैं और विरोधी 
मत प्रकट करने वाला तथा अनुपस्थित रहने वाला कोई भी सदस्य नहीं होता है ।*” 
सुनरो और सहयोगी लेखक का मत है कि सोवियत शासन बिना सर्वोच्च 
सोवियत के भी सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो सर्वोच्च 
सोवियत का अस्तित्व क्‍यों है ? इसके कई कारण हैं--प्रथम, यह सोवियत 
नागरिकों की साधारण सभा है जो सत्न के बाद अपने-अपने क्षेत्ञों में शासन की 
सफलताओं और उनकी भावी योजनाओं के लिए जोश लेकर लौटते हैं। सर्वोच्च 
सोवियत्त के सदस्य मतदाताओं में सोवियत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वे' 
मतदाताओं के प्रतिनिधि नहीं होते। संदस्यों और उनके द्वारा मतदाताओं में कुछ 
इस प्रकार की भावना पैदा होती है कि वे शासन में भाग लेते हैं ।/” बरनन बी० 
एस्पेटुरियन के शब्दों में : "सर्वोच्च सोवियत एक ऐसी संस्था है जो औपचारिक 
एप में प्रजातनन्‍्त्र और चैधता का चिन्ह है यह दल की इच्छा को कानूनों में 
परिवर्तित करती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जन-साधारण के प्रतिनिधियों 
ने बनाये हैं। सर्वोच्च सोवियत राज्य शक्ति की अभिरक्षक है, तल कि सोवियत 
समाज में सर्वोच्च शक्ति की । यद्यपि यह उच्चतम कानूनी अंग है, सोवियत 
शक्ति और वैधता का वास्तविक स्रोत साम्यवादी दल है। अत्तएवं, सर्वोच्च 
सोवियत ऐसी संस्था है जिसका प्रयोजन जन-साधारण में यह विचार पैदा करना 
» है कि वे शासन में भाग लेते हैं ।४ अन्य लेखकों के अनुसार सर्वोच्च सोवियत की 
बैठकों का प्रयोजन सदस्यों को प्रेरणा देना और उन्हें तथा उसके निर्वाचकों को 
शिक्षित करना है ।” परन्तु ऑग ओर जिक का मत है कि चाहे सर्वोच्च सोवियत 
पाए्चात्य हृष्ठि से सच्चा मननात्मक निकाय न हो, फिर भी यह नहीं मानना 
चाहिये कि यह सार्वजनिक सामलों पर उचित माता में प्रभाव नहीं डालती ॥7 
हमारे विचार में यह मत बहुत ठीक और सन्‍्तुलित है । । 
संविधान में कहा गया है कि मन्त्रि-परिषद्‌ सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी 
है । व्यवहार में मन्त्रियों की नियुक्ति साम्यवादी दल की प्रेसीडियम द्वारा की 
जाती है और वही मन्तियों को अपदस्थ करती है। औपचारिक रूप में मन्त्रियों 
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की नियुक्ति आदि सर्वच्चि सोवियत द्वारा की जाती है आज तक किसी भी 
मत्ति-परिषद्‌ अथवा मन्त्ी को सर्वोच्च सोवियत के विरुद्ध मत्त अथवा आलोचना 
व निन्‍दा के कारण पद-त्याग नहीं करना पड़ा है। इस आलोचना में बहुत सत्यांश 
है कि सोवियत संघ में मन्त्रि-परिषद्‌ अन्य संसदीय राज्यों के समान संसद के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है ।” अन्य लेखक भी यह नहीं मानते कि मन्त्रि-परिषद्‌ 
वास्तव में सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। उनके अनुसार यह एक 
संवैधानिक भाषा की काल्पनिक रचना है और औपचारिकता की वात है।” 
सरकार की नीति तो साम्यवादी दल निर्धारित करता है, सम्भवतया यह तो 
साम्यवादी दल के निर्णयों का अनुसमर्थन करती है । वैसे भी मन्त्रि-परिषद्‌ तो 
इस काम के लिए बहुत ही बड़ा और भारी भरकम निकाय (00 [श्ा8९ शाएँ 
०ए्रणा०ा5०ग्रा०) है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सोवियत सरकार का 
बाह्य रूप. (९:०9] ई07775 ० 78777725) तो मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति जैसा 
है, परन्तु यथार्थ में वास्तविकता यह नहीं है । स्कॉड के मतानुसार तो मन्त्ि- 
परिषदें जार की मन्‍्त्री समिति की तरह सामुहिक रूप में, साम्यवादी दल की 
नीति के अनुसार आज्प्तियाँ आदि जारी करती हैं ।*" अन्त में, प्रेसीडियम की 
रचना, पाश्चात्य लेखकों के अनुसार, इस बात की प्रत्तीक है कि साम्यवादी दल 
किस प्रकार से सोवियत शासव पर नियन्त्रण करता है, यह कार्य दल के प्रभाव- 
शाली नेताओं को शासन के कई पदों पर रखकर किया जाता है। यह सच है कि 
दल के प्रमुख नेता सर्वोच्च सोवियत, मन्सत्रि-परिषद्‌ व प्रेसीडियम के महत्वपूर्ण 
सदस्य होते हैं ।/ तीसरे खण्ड में यह विस्तृत रूप से बताया गया है कि इसके 
कार्य कितने विस्तृत हैं और इसका सोवियत शासन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है| 
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हि (०३) 


सोधियत संघ की सरकार [ ५१ 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 


, सोवियत संध की सर्वोच्च सोवियत की रचना और संगठन का वर्णन कीजिए + 


सर्वोच्च सोचियत में विधि-निर्माण किस प्रकार होता है ? क्या उसकी विधायी प्रक्रिया फी 
प्रजातन्व्वात्मक कह सकते हैं । 

सर्वोच्च सोवियत की शक्तियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये | 

सोवियत संघ को मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण किस प्रकार होता है ? उसकी शक्तियों भर 
कार्यों का वर्णन कीजिए । 

भन्त्रि-्परिषद्‌ में प्रधानमध्ती (उसके सभापति) को कया स्थान है ? भन्त्रिपरिषद्‌ की 
बंगये-प्रणाली बताइये । 

मन्त्रि-परिपद्‌ का सर्वोच्च सोवियत और साम्यवादी दल से पया सम्बन्ध है ? वया भन्ति- 
परिपद्‌ सांसद पद्धति वाले राज्यों को मन्त्रि-परिषद अथवा केविनेट के अनुरूप है ? 
प्रेसीडियम का निर्माण किस प्रकार होता है ? उसकी शक्तियों का वर्णव कीजिए । 

सोवियत संघ के शासन में प्रेसीडियम को अनोखा निकाय क्‍यों कहते हैं ? यह शर्क्ति 
पृथवकरण सिद्धान्त का फिस प्रकार अतिक्रमण करती है ? 

प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत और मन्ति-परिषद्‌ से सम्धन्ध बताइये । 


, क्‍या सोवियत शासन पद्धति को सरसिद पद्धति कह सकते हैं ? अपने उत्तर के पक्ष मोर 


विपक्ष में तकों को दीजिए | 


४, न्यायपालिका, नागरिकों के 
अधिकार व कत्तंव्य 


१. कानून की धारणा और न्यायपालिका की विशेषताएँ 


कानून की धारणा--सोवियत संघ में शासन के अन्य अंगों की तरह, 
न्‍्याय-पद्धति भी अन्य राज्यों से भिन्‍न है। सोवियत संघ की न्याय-पद्धति भी 
साम्यवादी सिद्धान्तों से प्रभावित है । वास्तव में, वहाँ पर न्याय व कांनून की 
धारणा (००7०००४ ०/ ]0४४0०७ ७70 99) अन्य देशों की तरह नहीं है, जैसा कि 
अग्नलिखित विवेचन से स्पष्ट होगा । माक्सवाद-लैनिनवाद में कानून की स्पष्ट 
परिभाषा दी गई है। यह बताता है कि कानूनी सम्बन्धों की जड़ जीवन की भौतिक 
दशाओं में होती है और कानून केवल प्रभुत्वपूर्ण वर्ग की इच्छा होती है । 
अतएय न्यूमेन के अनुसार सोवियत न्‍्याय-शास्त्न स्वतन्त्र 'कानून के विचार! को 
अस्वीक्ृृत करता है अर्थात्‌ कानून की आथिक व्यवस्था और वर्गीय रचना से अलग 
कोई स्वतन्त्र धारणा नहीं हो सकती । कानून, राज्य की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ प्रभुत्व 
पूर्ण वर्ग की इच्छा भौर अभिव्यक्ति होता है ।* सार में, सोवियत कानून वह है जो 
साम्यवादी कांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाये । न्यायपालिका कानून की दूसरी धारा 
में न्यायपालिका के ये मुख्य कार्य बताये गये हैं--(१) प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप 
के विरुद्ध सोवियत संघ के सामाजिक और राजकीय संगठन, साम्यवादी सम्पत्ति 
और समाजवादी आथिक पद्धति की रक्षा करना; (२) नागरिकों के हिंतों और 
अधिकारों की रक्षा करता; (३) राजकीय संस्थाओं व उद्योगों, सामूहिक फार्मो 
आदि की रक्षा करना । सोवियत संघ में न्यायालयों की आवश्यकता दो भ्रयोजनों 


न्‍ 
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न्यायपालिका, नागरिकों के अधिकार व. कत्तेव्य [ ५४३ 


के लिये है--प्रथम सोवियत शासन के शत्रुओं से. संघर्ष करना और दुसरे नई 
सोवियत पद्धति को सुदृढ़ बनाना ।* विशिस्की के अनुसार समाजवाद के अन्तर्गत 
राज्य के हितों और सर्व साधारण के हितों में, जैसा कि शोषक देशों में है, कोई 
पारस्परिक विरोध नहीं है । 'समाजवाद व्यक्तिगत हितों को मना नहीं करता-- 
साधारणतया यह उन्हें सामूहिक हितों से मिला देता है | 

निष्पक्षता, कानून की उचित प्रक्रिया और ऐसे ही पूँजीपति कानूनी- पद्धतियों 
के सुन्दर वाक्यांश सोवियत कानूनी पद्धति में महत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान 
पर आते हैं । कानून लैनित के कथताचुसार, एक राजनैतिक साधन है अथवा 
कानून राजनीति है ।* सोवियत संघ की वर्तमान न्याय-पद्धति सन्‌. १5३६ के 
संविधान और सन्‌ १७३८ में बने न्यायपालिका काबूना (प्॒र७ ॥.8फछ ० ६6 
उ्तांत्ंधाए ० 6 ए.5.5.7.) के अन्तर्गत संगठित हैं । न्यायाधीश स्वतन्त्र और 
केवल कानून के अधीन! ([906एथातश्या बाते 5प०0]०० ०77 40 (86 ]89७) होते 
हैं । परन्तु सोवियत धारणा के अनुसार स्वतन्त्न कानून या न्याय, का विचार मान्य 
नहीं है । वास्तव में, जबकि अन्य राज्यों में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता एक आधार- 
भूत सिद्धान्त है और न्यायाधीशों को सरलता से अपदस्थ नहीं किया जा सकता 
सोवियत संघ में न्यायाधीश स्वतन्त्र नहीं होते और उन्हें सरलता से हटाया जा 
सकता है । यथार्थ में, न्यायाधीश भी अधिकतर साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं । 
चाहे वे दल के सदस्य हों या न हों, उन सभी का लक्ष्य समाजवाद को भाग्रे बढ़ाना 
है । न्यायपालिका राज्य सत्ता का एक अंग है, अतएवं वह राजनीति से बाहर नहीं 
हो सकती । ह हि 

न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं है । इसे कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतन्त्र 
नहीं माना जाता; इससे भी बढ़कर बात यह है कि न्यायपालिका साम्यवादी 
दल के प्रभाव से स्वतस्त्र नहीं है । फाइनर के अनुसार इसका एक स्वरूप कुछ ऐसा 
है जैसा कि किसी पराधीच प्रदेश की न्यायपालिका का होता है; जहाँ पर न्याय- 
पालिका सम्राट की साम्राज्यवादी नीति के अनुसार न्याय करती है और जहाँ नीति 
के निर्धारण में जनता से कोई परामर्श नहीं किया जाता ।* यह बात तो बहुत ही 
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५४ ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 
स्पष्ट है कि सोषियत संघ में न्यायपालिका स्वतन्त्न नहीं है । न्यायाधीशों की नियुक्ति 
साधारणतया कार्यपालिकाओं द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल कुछ ही 
वर्षों तक के लिये सीमित है | सबसे नीचे के धरातल पर न्यायाधीशों को जनता 
चुनती है और उन्हें वापस भी बुला सकती है। न्यायाधीश निष्पक्ष और स्वतन्तत 
नहीं होते । न्यायालयों का उद्देहय ही समाजवाद की रक्षा करना तथा साम्यवाद 
के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होना है। सम्पूर्ण न्यायपालिका पर प्रोक्यूरेटर- 
जनरल के विभाग की देख-रेख रहती है। सोवियत संघ में संघात्मक संविधान 
होते हुए भी न्यायपालिका को विशेष रूप से उच्च और स्वतन्त्न स्थान प्राप्त नहीं 
है । न्यायपालिका संविधान का निर्वाचन नहीं करती; इसे कानूनों को अवैध घोषित 
करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 

करती है । परन्तु नीचे के स्तरों पर न्यायालयों के कार्य में स्थानीय नेताओं का 
हस्तक्षेप नहीं होता, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय पर सर्वोच्च नीति-निर्धारण करने 
वाले निकाय-- सर्वोच्च सोवियत का बहुत नियन्त्रण रहता है और सर्वोच्च सोवियत 
में ८० प्रतिशत सदस्य साम्यवादी दल के होते हैं ।९ 

सोचियत संघ की न्यायपालिका राज्य सत्ता का एक उपकरण है, इसलिये उस 

पर देश के शासन और राजनीति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। सोवियत 
संघ में न्यायाधीश शासन से अलग नहीं होते, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 
साथ प्रोक्यूरेटर जनरल और संघीय न्याय-मन्त्री का निकट सम्पर्क रहता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि कार्यपालिका न्यायालयों के कार्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालती 
है । वास्तव में, सोवियत न्यायपालिका सर्वेहारा वर्ग की अधिनायकशाही के हाथों 
में सशक्त भस्त्र है। 'इसलिये सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को शासन का 
एक सहायक उपकरण समझा जाता है, न कि शासन से उच्चतर अथवा शासन के 
प्रभाव से स्वतन्त्र उपकरण ।” सोवियत न्याय-पद्धति की अन्य प्रमुख विशेषताओं 
का सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है-- 
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(१) न्‍्याय-पद्धति सामान्य प्रशासव की एक शाखा के रूप में है। वास्तव में 
वहाँ पर शक्तियों का पृथवकरण नहीं है और न्यायाधीशों को सिद्धान्त तथा 
व्यवहार में प्रशासन की एक शाखा समझा जाता है । उनके ऊपर प्रशासनिक देख- 
रेख की व्यवस्था है और यह अधिकार सोवियत संघ के प्रोक्यू रेटर-जनरल मे निहित 
है,' जिसके अधीन सभी स्तरों पर प्रोक्यूरेटर हैं । (२) सोवियत सघ के न्यायालय 
तागारेकों के अधिकारों की वहाँ तक तो रक्षा करते हैं जहाँ तक कि कोई नागरिक 
दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, परन्तु उनका यह कत्तेव्य नहीं हैं कि वे 
सरकार द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें? क्योंकि 
सोवियत सिद्धान्त के अनुसार नागरिकों को ऐसी रक्षा की कभी आवश्यकता ही 
नहीं पड़ सकती है। (३) संविधान के अनुसार मुकदमों की सुनवाई खूले भर्थात्‌ 
सार्वजनिक रूप से होती है, यदि कानून द्वारा किनन्‍्हीं सुकदसों के लिये विशेष 
व्यवस्था न हो । बहुधा मुकदमों की सुनवाई मिलों, कारखानों और कोलखोजों में 
होती है जिससे सम्बन्धित मामले के निर्णय में रुचि रखने वाले नागरिक अधिकतम 
संख्या में उपस्थित हो सकें । प्राय: सभी न्यायालयों में, साधारणतया मुकदमों की 
सुनवाई में जनता के असेसर भाग लेते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ नहीं होते। 
सन्‌ १६५४५ तक असेसरों (885०४५०7७) का चुनाव सोवियतों द्वारा होता था परन्तु. 
तब से उनका चुनाव २ वर्ष की अवधि के लिये श्रमिक जनों व किसानों की सभाओं 
में होता है । 

3. (४) सोवियत संघ का प्रत्येक नागश्कि जिसको साधारण मताधिकार प्राप्त 
हो, किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश या असेसर निर्वाचित हो सकता है।, वहाँ 
पर न्यायाधीशों के लिये कोई विशेष योग्यता का होता आवश्यक नहीं है। 
(५) प्रत्येक न्यायालय में कई न्यायाधीश अथवा असेसर होते हैं। धरातल के 
न्यायालयों को छोड़कर ऊपर के सन्नी स्तरों के न्यायालयों में न्यायाधीशों की 
नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। न्यायाधीश जितनी अवधि के लिये चुने 
अथवा नियुक्त किये जाते हैं, न्यायालयों के नियमित सदस्य (#68प्रॉंधा 7707॥70०:8) 
रहते हैं, परन्तु असेसर प्रतिवर्ष केवल १० दिन ही कार्य करते हैं। उन दिनों उन्हें: 
वही भत्ता मिलता है जो वे अपने पेशे में कमाते हैं | प्रत्येक न्यायालय में मुकदमों 
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५६ | सोवियत संघ की शासन पद्धति 


की सुनवाई न्यायाधीशों के समूह (उ00ांथं॥] ००॥०४०) द्वारा होती है जिनमें 
साधारणतः एक न्यायाधीश तथा दो असेसर रहते हैं, अतिरिक्त उन मुकदमों के 
जिनकी सुनवाई के लिए कानून द्वारा यह आवश्यक बना दिया गया है कि ज्यूडि- 
शियल कालेज में तीनों ही सदस्य न्यायाधीश हों । (६) न्यायाधीशों या असेसरों को 
निर्वाचक (7208!) वापस बुलाकर उतके पदों से हटा सकते हैं । न्यायाधीशों 
और असेसरों के विरुद्ध फौजदारी कानून की कार्यवाही केवल उपयुक्त प्रोक्यूरेटरों 
द्वारा (वह भी प्रेसीडियम की अनुमति से) आरम्भ की जा सकती है। 

(७) सन्‌ १८६३८ के न्‍्यायप्रालिका कानून द्वारा सोवियत संघ की न्यायव्यवस्था 
में जो सुधार किये गये हैं वे इस प्रकार हैं--(अ) कानून की दृष्टि से सब नागरिक 
बरावर हैं; (आ) न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, भव न्यायाधीश केवल कानूनों के 
पावन्द हैं; (इ) न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है; 
(ई) प्रतिवादी (त6०ावेशआ) को साधारणतः अपने बचाव के लिए वकील करने 
का अधिकार है और (उ) न्यायालयों की कार्यवाही प्रकाशित की जाती है। 
(5) संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरह सोवियत 
संघ का सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पास किये गये कानूनों 
को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रखता । वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने 
मन्ति-परिषद्‌ द्वारा जारी की गई अनगिनत आज्ञप्तियों (66०००४) अथवा 
अध्यादेशों (ण40०70८४) की वैधता के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया है 
शर्थात्‌ वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन ([एरगंलंक्ष 7०एं०७) 
को शक्ति प्राप्त नहीं है। संवेधानिकता के प्रश्व अथवा संविधान के निर्वेचर्स 
(7० एा०थ४ं०४) की शक्ति प्रेसीडियम को प्राप्त है। (४) सोवियत न्याय- 
व्यवस्था में भी उच्च मात्रा का केन्द्रीकरण (७ कांड 0627०७ ०णी ०७॥॥797 58007) 
है। सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को उच्च श्रेणियों के सभी न्यायालयों की 
देख-रेख का अधिकार है। प्रोक्‍्यूरेटरों की व्यवस्था भी इसी दिशा की भोर संकेत 


करती है । ९ तो 
(१०) एक बड़ी ही रोचक बात यह है कि सिद्धान्त रूप में साम्यवादी वकी 


को बहुत उपयोगी नहीं मानते, क्योंकि उनके विचार में वे पूँजीवादी पद्धति से 
सम्बन्धित हैं । फिर भी व्यवहार में उन्हें उनकी आवश्यकता को स्वीकार करना 
पड़ा है, यद्यपि उनकी संख्या सीमित कर दी गई है और उनके कार्यों का क्षेत्र भी 
बहुत कम कर दिया गया है। जिन्हें राजनीतिक दृष्टि से विश्वसनीय समश्ना जाता 
है वे ही इस व्यवसाय में आ सकते हैं। उनके लिए निम्नतम ग्रशिक्षण और अबुभव 
निर्धारित कर दिया गया है । इससे भी बढ़कर दिलचस्प वात यह है कि वकीलों 
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की फीस मुवक्किलों की देने की क्षमता के अनुसार नियमित कर दी गई है। वास्तव 
- में, वकीलों को व्यवस्थित प्रेक्टिस का अधिकार नहीं है । वकीलों को अपने काम के 
अनुसार “एडवोकेटों फी संस्था ((०॥०28९ ०एी 586ए००४४४७) से एक प्रकार का 
वेतन मिलता है | प्रत्येक स्थान पर (जहाँ न्यायालय होते हैं) वकीलों के संघ हैं जो 
न्यायालयों की देख-रेख में कार्य करते हैं ॥ वकील संघ के सदस्यों के लिए उन सभी 
व्यक्तियों को जिनकी आवश्यकता पड़े कानूनी सहायता देना अनिवार्य है और वे 
नियत फीस से अधिक फीस नहीं ले सकते ।यदि न्यायालय यह निर्णय दे दे कि 
कोई व्यक्ति फीस देने योग्य नहीं है तो उससे फीस नहीं ली जायेगी ।” (११) यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि सोवियत संघ में अपराध (०7765) दो प्रकार के 
होते हैं-- किसी व्यक्ति की जान या माल लेने के सम्बन्ध में किये गए अपराध अथवा 
क्रान्ति द्वारा स्थापित समाजवादी व्यवस्था को पलटने सम्बन्धी अपराध । प्रथम 
प्रकार के अपराधों के लिए दूसरे प्रकार के अपराधों की अपेक्षा अधिक नरम दण्ड 
(#ह्रा।थ' एप्पांधाा०7) की व्यवस्था है। सरकारी सम्पत्ति की चोरी, धन के 
गबन या हत्यारों के लिए साधारणत:ः मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता है। (१२) न्या- 
यालयों का संगठन ऊपर से नीचे तक एक पिरेमिड के समान है (77 4 #राशबाणाओ) । 
सबसे ऊपर सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय है; उसके नीचे संघीय गणराणज्यों 
के न्यायालय तथा विभिन्न धरातलों पर अधीन न्यायालय हैं । (१३) इसके अतिरिक्त 
कुछ विशेष न्यायालय भी हैं। उद्यमों, संस्थाओं और संगठनों के बीच आथिक 


विवादों को कानून द्वारा निर्मित विभिन्न राजकीय न्यायाधिकरणों (80806 /॥0॥74* 
प07 8006७) द्वारा निणित किया जाता है। - 


२. न्यायालयों का संगठन 

सबसे ऊपर संघ का सर्वोच्च न्यायालय तथा संघीय विशेष न्यायालय है और 
सबसे नीचे के धरातल पर जन-नन्‍्यायालय (?००७।०४ (०४7७) हैं। इनके बीच में 
विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों (89्रंग्रांआ/«टए6 पया5) के अपने-अपने न्यायालय 
हैं । न्यायपालिका के संगठन को भली प्रकार से समझने के लिए नीचे से ऊपर की 
ओर को चलना उचित होगा। अतः सबसे पहले जन-त्यायालयों (९०००० 
००ए7४७) का संगठन दिया जाता है--ये ही प्रारम्भिक न्यायालय (८०एा७ ० 
पि४६ गर&970००) हैं । इनके न्यायाधीश जिले के मतदाताओं द्वारा सीधे 
चुनाव व गुप्त मतदान की प्रणाली से ५ वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं । 
इनके न्यायाधीशों तथा अस्लेसरों की संख्या गणराज्यों ((०70एरशा६ ॥९९०ए०॥०) 
की मन्ति-परिषद्‌ वहाँ के न्‍्याय-मन्त्रालय के परामर्श से नियत करती है । इनका 
क्षध्िकार-क्षेत्र दीवानी (०ंस)) तथा फौजदारी (०ग्मांम8)) दोनों ही प्रकार के 
4., 00०6६८५ एज 806ए४004९५ 876 बए्थोगएण० ६०0 शाएट 62व 5३ांडाॉंशा९26 (0 लांप्रस्शा$ बरा06 
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मुकदमों पर है। पहली प्रकार में मामूली चोरी, डकती, शारीरिक हमलों (85587|0) 
अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुसपयोग अथवा कत्तंन्य पालन न करना आदि हैं। 
दूसरे प्रकार के मुकदमे सम्पत्ति के अधिकार, श्रम-नियमों का उल्लंघन आदि से 
सम्बन्धित होते हैं । 
जन-न्पायालयों तथा गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच के न्‍्यायालय-- 
जन-त्यायालयों के ऊपर क्षेत्रीय (छप्रा079)), प्रान्तीय (जा०्शा॥लं»), प्रादेशिक 
(7०९870798]) और स्वाघीन प्रदेशों (8ए0॥०70गर005 २०६९ ०॥७) के न्यायालय हैं । 
इन न्यायालयों के न्यायाधीश तथा असेसर क्रमशः उनकी सोवियतों के द्वारा चुने 
जाते हैं । इनकी अवधि ४ वर्ष की होती है। उनके प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में कुछ 
अधिक गम्भीर अपराध वाले मुकदमे जैसे समाजव।दी व्यवस्था के विरुद्ध की गई 
कार्यवाहियाँ (००प7८७-7०४०एह०ए०थाए ब०ांशंधं०३), समाजवादी सम्पत्ति की 
चोरी और वे दीवानी मुकदमे (०ंशं। ०४५०७) जिनमें राज्य या सावंजनिक संस्थायें 
बादी या प्रतिवादी हों, आते हैं। ये न्यायालय अपने-अपने क्षेत्रों के जन-त्यायालयों 
के लिए पुनविचार (7८एं०७) का भी कार्य करते हैं। ऐसे न्यायालयों में एक अध्यक्ष, 
एक उपाध्यक्ष, कई न्यायाधीश अथवा भसेसर होते हैं । 
स्वाधीन तथा संघीय गणराज्यों के न्यायालय (8फ्नाशा०8 (०एा ०, 
6प0000700$ शव एमंणा 7२००ए७॥०४)--स्वाधीन गणराज्यों और संघीय 
गणराज्यों में से प्रत्येक में अपना-अपना सर्वोच्च न्यायालय (8097677० (00ए/) 
होता है। इनके न्यायाधीशों का निर्वाचन वहाँ की सर्वोच्च सोचियतें ($097०7० 
8०शं८$) करती हैं। इनकी अवधि भी ४ वर्ष होती है। ये न्यायालय भारत के 
विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों (प्रां४0 2007$) की तरह होते हैं | 
इनके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के विशेष 
महत्व के मुकदमे आते हैं । इन न्यायालयों को अपने-्भपने क्षेत्र में नीचे के सभी 
न्यायालयों के निर्णयों को रद्द करने के अधिकार के साथ-साथ उनके न्याय-वितरण 
के कार्यो के निरीक्षण का भी अधिकार है । 
सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय (5पका०व० (00007 ० [॥० 
ए. $. 5. 72.)--यह सोवियत संघ का उच्चतम न्यायालय है। इसके न्यायाधीशों 
का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत करती है और उनकी अवधि ४ वर्ष होती है । इसमें 
एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई न्यायाधीश और जन असेसर होते हैं । सन्‌ १६४६ में 
सर्वोच्च न्यायालय में ६६ न्यायाधीश तथा १५ असेसर थे । सर्वोच्च न्यायालय के 
अधिकार-श्षेत्र के अन्तर्गत गणराज्यों के वीच के झगड़े तथा विशेष महत्व के गम्भीर 
42, थपाढ डफाशार णए ० प्राढ एडछार आभाशा 88 ९०९९०९०४ 987 6 570एाशा6 
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मुकदमे आते हैं। इनके अतिरिक्त रसे सभी प्रकार की अपीलें सुनने का भी अधिकार 
है। सर्वोच्च' न्यायालयों को नीचे के सभो न्यायालंयों के निर्णय पर पुनविचार 
(०४7०७) का भी अधिकार है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालयों को सर्वोच्च सोवियत के 
बनाये कानूनों को संवैधानिक दृष्टि से अवैध (एक्‍००॥४४ए४०॥४]) घोषित करने 
का भी अधिकार नहीं है| यह न्याबालय मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्णयों (06०४५४०७७) और 
आशज्ञप्तियों (6००४०५) को भो रद्द नहीं कर सकता है। इस कारण सोवियत संघ के 
सर्वोच्च न्यायालय का महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा 
वहुत कम है। सोवियत संघ में सर्वोच्च न्यायालय संघीय शासन की रचना से गुंथा 
हुआ है और साधारणतः संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम स्वतन्त 
है ।!8१ सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सभी गणराज्यों के न्यायालय द्वारा न्याय वितरण 
सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण की भी जिम्मेदारी है। यह अपने नीचे के न्यायालयों 
को भारत. के सर्वोच्च न्यायालय की तरह से उनकी कार्ये-प्रणाली के सम्बन्ध में 
आवश्यक निदेश भी दे सकता है । 

सोषियत संघ के विशेष न्‍्यायालय--पहले इनमें सैनिक न्यायालय, स्थल 
परिवहन सम्बन्धी न्यायालय तथा जल परिवहन सम्बन्धी न्यायालय ()श9 
(०05, रिक्षोंन0०8१ पफश्ाए०06 0007 874 फ्रेश प799०7 (८०४75) 
आते थे) सैन्य न्यायालयों के अधिकार-द्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित मुकदमे आते 
हैं--सेवा सम्बन्धी अपराध, सेना में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा शासन-व्यवस्था 
के प्रत्ति किये जाने वाले संगीन अपराध, देश में विद्रोह, शत्रु को सूचना देना 

इत्यादि । किन्तु अब इस श्रेणी में केवल सैनिक न्यायालय ही रह गए हैं” 
प्रोक्यूरेट र-जनरल (7॥6 770८प7/४/0-027078))--सर्वोच्च सोवियत संघ के 
क्यू रेटर-जनरल को ५ वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करतों है। उसके विभाग 

का कार्य पूर्णतया केन्द्रीकृत (०७४॥४४॥5०0) है क्योंकि वही गणराज्यों व प्रदेशों 
आदि के प्रोक्‍पूरेटरों को नियुक्त करता है और नीचे के स्तरों पर अर्थात्‌ जिलों, 
क्षेत्रों, शहरों बादि- के प्रोक्‍्यूरेटरों को सम्बन्धित गणतन्त्रों के प्रोक्यूरेटर नियुक्त 
करते हैं, किन्तु उनकी नियुक्ति पर प्रोक्यूरेटर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक है । 
ये सभी ५ वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सोवियत संविधान के 
अन्तर्गत प्रोक्‍्यूरेटर-जनरल सोवियत संघ का अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारी है। 
उसके विभाग को यह देखने की शक्ति प्राप्त है कि सभी अधिकारी, संस्थायें और 
नागरिक सोवियत काननों का छीक-ठीक पालन करते हैं । मनन्‍्य राज्यों मे यह कार्य 
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स्पायालयों का होता है। प्रोक्यूरेटर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी अभियोग 
लगा सकते हैं, यदि उन्हें यह सन्देह हो जाये कि किसी अधिकारी ने कानून के विरुद्ध 
आचरण किया है। उनका यह भी कत्तंव्य है कि वे प्रशासनिक विनियमों और 
भादेशों (7०४०४7078 270 ०0०5) पर भी नजर रखें जिससे प्रशासन द्वारा 
कानूनों का उल्लंघन न हो । उनका यह देखना भी कर्तव्य है कि न्यायालय कानूनों 
का ठीक अर्थ लगाते हैं या नहीं । यदि किसी को यह सन्देह हो जाये कि किसी 
अधिकारी ने कानून के विरुद्ध आचरण किया है। उनका यह भी कत्तंव्य है कि वे 
प्रशासनिक विनियमों और आदेशों पर भी नजर रखे जिससे प्रशासन द्वारा कानूनों 
का उल्लंघन न हो । उनका यह देखना भी कत्तंव्य है कि न्यायालय कानूनों का ठीक 
भ्र्थ लगाते हैं या नहीं। यदि किसी नागरिक को अन्यायपूर्ण ढंग से नजरबन्दी 
(0८७८7007) में रखा गया है ऐसे मामले में प्रोक्‍्यूरेटर हस्तक्षेप करते हैं। यदि वे 
ऐसा अनुभव करें कि किसी अभियुक्त को अत्यधिक कठोर अथवा अपर्याप्त दण्ड 
दिया गया है तो वे ऐसे मिर्णेयों का पुनरवलोकन करा सकते हैं । 

प्रोक्यूरेटर विशेष रूप से क्रांति-विरोधी अपराधों के प्रति सजग रहते हैं । 
कार्रपसकी के अनुसार प्रोक्‍्यूरेटर फौजदारी के मुकदमे चलाता है, ऐसे मामलों की 
छावबीन कराता है और अपराधियों व उनके साथियों का पता लगाता है। 
प्रोक्यूरेटर न्यायालयों में राज्य की ओर से आधभियोक्ता (9708807007) के रूप में 
कार्य करता है। जब न्यायालय निर्णय देता है तो वह यह भी देखता है कि निर्णय 
न्याय के अनुसार है या नहीं । प्रोक्यूरेटर ही निर्णयों के अधीन दण्ड की व्यवस्था 
कराता है अथवा निर्णय को क्रियान्वित कराता है। यदि वह समझे कि निर्णय - 
अनुचित है, तो वह उसके विरुद्ध अपील दायर करता है। इस प्रकार प्रोक्‍्यूरेटर- 
जनरल सम्पूर्ण न्यायपालिका पर प्रशासनिक देख-रेख करता है। न्याय-पद्धति की 
एकरूपता (एण/णिएां9) बनाये रखने में उसका विशेष योग रहता है। 
विशिस्क्री के मतामुसार, 'सोवियत आभियोक्ता सोवियत समाजवादी बैधता का 
प्रहरी है, साम्यवादी दल और सोवियत सत्ता का नेता है और समाजवाद का वीर 
योद्धा है ।7* 

सोवियत संघ में न्यायपालिका 
निर्वाचक कार्य काल न्यायालय 


सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ५ वर्ष सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय 
संघीय गणतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत ,, संघीय गणतन्त्र का सर्वोच्च न्यायालय 
स्वाधीन गणतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत ,, स्वाधीन गणतन्त्र का सर्वोच्च न्यायालय 


45, साधारणतया न्यायाधीश ५ वर्ष की अवधि के लिए बौर जन-मप्तैसर २2 वर्ष की अवधि के 
(लए चूने जाते हैं । 
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प्रदेश की सोवियत भर वर्ष प्रदेश का न्यायालय 
स्वाधीन प्रदेश की सोवियत ». स्वाधीन प्रदेश का न्‍्यायात्रय 
जातीय क्षेत्ञ की सोवियत » जातीय क्षेत्र का न्यायालय 
साधारण मतदाता ». जन-न्‍्यायालय 


नागरिकों के अधिकार, उनकी स्वतन्त्नतायें 
और उनके कत्तंव्य 


._'सोवियत संघ के निवासियों के लिए एकरूप नागरिकता (प्राशणिया ०0१७० 
शंधं2०75॥77) की स्थापना हुई है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक कानूनों 
के समक्ष बराबर हैं (८९०७ ७०४०:० (06 89) । स्त्रियों और पुरुषों को सम 
अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही, विभिन्न मूल जातियों ब राष्ट्रीयताओं के नागरिकों के 
अधिकार भी सम हैं। अन्य देशों के नागरिकों और राज्यहीन व्यक्तियों (४90०]855 
ए०४0॥5) को कानून द्वारा अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति (0४४8768) 
प्रदान की गईं है; परन्तु उनके लिए संविधान के प्रति आदर रखना आवश्यक है | 
ऐसे विदेशियों को, जिन्हें श्रमिकों के हितों या विश्व शान्ति का बचाव करने या 
क्रांतिकारी और राष्ट्रीय स्वातन्त्य आन्दोलन में भाग लेने के लिए सताया गया हो, 
सोवियत संघ में शरण पाने (88शाणा३) का अधिकार मिला है ।?९ 

नागरिकों के आधारभूत अधिकार व उनकी स्वतंत्नताएँ (8880 शिं8॥5 
'  ध60 776९१०॥४)--मुख्य अधिकार और स्वतंत्नताएँ संक्षेप में, इस प्रकार हैं ३ 
(१) उन्हें काम पाने का अधिकार (7ं877 [0 ए०7०) है, भर्थात्‌ उन्हें रोजगार 
और उनके कार्य की मात्ना व गुण के अनुसार पारिश्रमिक (वेतन) देने की गारंटी 
'है। (२) उन्हें आराम व अवकाश | (76४६ 870 ]05४7०) का अधिकार है। 
.(३) उन्हें स्वास्थ्य की रक्षा का अधिकार मिला है। (9) उन्हें बीमारी, बुढ़ापे, 
और अंगहीन होने की दशा में जीविका पाने का अधिकार है । (५) उन्हें सांस्कृतिक 
लाभों के उपभोग का अधिकार है। (६) साम्यवाद के निर्माण के उद्देश्यों के अनुसार, 
नागरिकों को वैज्ञानिक, तकनीकी व कलात्मक कार्य की स्वतन्त्नता प्रदान की गई 
है । (७) नागरिकों को राज्य के ब सार्वजनिक मामलों के प्रवन्ध व प्रशासन में 
भाग लेने का अधिकार है । (5) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि राजकीय 
निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार करने व. उनकी कमियों की 
आलोचना करने सम्बन्धी प्रस्ताव उनके सामने रख सके ।** 

(८) जनता के हितों के अनुसार तथा समाजवादी पद्धति को सुहृढ़ बनाने और 
उसका विकास करने के लिए, नागरिकों को भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्नता, 
एकत्रित होने, सभा करने, गलियों में जलूस निकालने व प्रदर्शन करने की गारण्टी 





6, &700०६४ 33-38, 
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मिली है । (१०) साम्यवाद का निर्माण करने के उद्देश्यों के अनुसार मागरिकों 
को ऐसे सार्वजनिक संघ बनाने की स्वतन्त्रता है जिनके द्वारा उनकी राजनीतिक 
गतिविधियों व पहन्न को प्रोत्साहन दिया जा सके और उनके विभिन्न हितों को 
संतुष्ट किया जा सके । (११) नागरिकों को अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता मिली है, 
अर्थात वे चाहें तो किसी धर्म मे विश्वास करें अथवा न करें। (१२) परिवार को 
राज्य के रक्षण का उपभोग करने का अधिकार है; विवाह स्त्री व पुरुष की स्वतन्त्र 
सहमति पर आधारित है और पारिवारिक सम्बन्धों में स्त्रियों व पुरुषों को पूर्ण 
समता प्राप्त है। (१३) नागरिकों को उनके शरीर की भनतिक्रमणीयता (#7शं0०|8- 
छाए? ० 86 ए४5०॥) की गारन्टी है; किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय 
था प्रोक्‍्यूरेटर द्वारा जारी किये गये वारंट के बन्दी नहीं बनाया जा सकता। 
(१४) नागरिकों को घर की अनतिक्रमणीयता (॥ए09099 ० #॥6 ॥०70०) 
की गारण्टी मिली है; किसी व्यक्ति के घर में कोई अन्य व्यक्ति बिता कानूनी 
आधार के प्रवेश नहों कर सकता | (१५) नागरिकों को पत्न-व्यवहार, दूरभाष पर 
बात करने, व तार द्वारा संचार को गुप्त रखने में कानूनी रक्षण प्राप्त है। 
(१६) व्यक्ति के लिए आदर तथा नागरिकों के अधिकारों व स्वतन्त्रताक्षों की रक्षा 
करना सभी राजकीय सिकायों, सार्वजनिक संगठनों व अधिकारियों का कत्तंव्य है । 
(१७) नागरिकों को सरकारी अधिकारियों, राजकीय व सावंजनिक निकायों के 
विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है ।?? 

नागरिकों के कत्तंव्य--- (१) नागरिकों द्वारा अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का 
प्रयोग उनके कत्तंव्यों और दायित्वों के पालन से पृथक नहीं है ।? नागरिकों का 
यह दायित्व है कि वे देश के संविधान व कानूनों का पालन करें, समाजवादी 
आचरण के मानकों (#970270$) को मानें तथा सोवियत नागरिकता के मान व 
प्रतिष्ठा को ऊपर उठाये रखें ।. (२) प्रत्येक योग्य शरीर वाले वागरिक का बहू 
कत्तंव्य है और उसके ज्िए सम्मान की वात भी है कि वह अपने द्वारा चुने गये 
समाजोपयोगी व्यवसाय में आत्मा के साथ कार्य करे (एठ]0 ००5०ं०ा7०0५५४) 
और श्रमिक अनुशासन का कठोरतापूर्वक पालन करे । (३) नागरिकों का दायित्व 
है कि वे समाजवादी सम्पत्ति का परिरक्षण व रक्षण करें। नागरिकों का कर्तव्य 
- है कि वे राज्य या सामाजिक स्वामित्व अधीन सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने दें 
और जनता के धन का बचततपूर्ण प्रयोग करें । (9) नागरिकों का यह दायित्व ६ 
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कि वे राज्य के हितों की रक्षा करें तथा उसकी शक्तिव प्रतिष्ठा को बढ़ावें । 
मातृदेश की प्रतिरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पवित्न कर्तव्य है और मातृदेश 
के प्रति विश्वासघात करना जनता के विरुद्ध सबसे गम्भीर अपराध है। (५) सेना 
में भरती होकर सेवा करता नाग्रिकों का सस्मानअद कत्तेव्य है। (६) प्रत्येक 
नागरिक का यह कत्तंव्य है कि वह अच्य नागरिकों की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का आदर 
करे तंथा बहुराष्ट्रीय सोवियत संघ के राष्ट्रों व उपराष्ट्रों के वीच मित्रता को सुदृढ़ 
बनावें । (७) नागरिक का यह दायित्व है कि वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों व 
कानूनी हितों का आदर करे । (5) नागरिकों का यह कत्त-य है कि वे अपने बच्चों 
का ठीक से पालन करें और उन्हें समाजोपयोगी कार्य के लिए प्रशिक्षित करें। 
बच्चों का यह दायित्व है कि वे अपने जनकों का ध्यान रखें और उनकी सहायता 
करें। (४) नागरिकों का यह दायित्व है कि वे प्रकृति की रक्षा करें और उसके 
धन को बनाये रखें. (छाणलल आभ्रांए० बात ०णाइलाए० वर5 प्रंटा८४) ॥ 
(१०) ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य सांस्कृतिक मूल्यों के परिरक्षण के लिए चिन्ता 
व कार्य करता सभी नागरिकों का कर्तव्य है । (११) नागरिकों का यह अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्तव्य है कि वे अन्य देशों की जनता के साथ मित्रता व सहयोग को प्रोत्साहन दें 
तथा विश्व शान्ति बनाये रखने व उसे सुहृढ़ करने में सहायता दें 27 
8. नागरिकों के अधिकारों, उनकी स्व॒ृतन्त्रताओं और 
। उनके करत्तंव्यों का महत्व 

नागरिकों के अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को ध्यानपुर्वक देखने तथा उनकी 
सन्‌ १८३६ के संविधान में दिये अधिकारों से तुलना करने पर, यह कहना उचित 
होगा कि उन्हें पूर्व की अपेक्षा अधिक विस्तीर्ण बनाया गया है और उनमें बहुत 
सुधार भी किया गया है| संविधान के अध्याय ६ में नागरिकों की समता (०५००४॥७ 
ए लंधंटणआा5) पर बल दिया गया है। यह घोषित करता है कि नागरिक किसी 
प्रकार के भेदभाव बिना जीवन के सभी क्षेत्ञों में कानून के समक्ष बरावर (४५०७॥ 
09४६076 ६४6 89) हैं । स्त्रियों व पुरुषों को बरावर अधिकार मिले हैं; इसे स्त्रियों 
को शिक्षा, रोजगार और पारिश्रमिक आदि में बरावर समता प्रदान करके सुनिश्चित 
बनाया गया है । ऐसे ही, विदेशियों के लिए शरण का अधिकार सन्‌ १८६३६ के 
संविधान में भी था, परन्तु अब उसका विस्तार बढ़ा दिया गया है। यह अधिकार 
केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिन्हें श्रमिकों के हितों का बचाव करने के लिए सताया 
जायें या जो राष्ट्रीय स्वातंल्य के लिए संघर्ष कर रहे हों, वरन्‌ उनके लिए भी जो 
शान्ति के पक्ष में लड़ रहे हों या जो क्रान्तिकारी आन्दोलनों में भाग ले रहे हों तथा 
जो प्रगतिशील, सामाजिक व राजनीतिक कार्यों के लिए सताये जायें । 
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उपरोक्त के अतिरिक्त अब एक और अध्याय 'तागरिकों के आधारभूत 
अधिकारों, उनकी स्वतन्त्रताओं और उनके कर्तव्यों! के बारे में सम्मिलित किया 
गया है । इस अध्याय में सम्मिलित अधिकारों में सन्‌ १४३६ के संविधान में दिये 
गये अधिकारों को बहुत सुधारा गया है। नागरिकों को अनेक सामाजिक और 
आश्िक अधिकार प्रदान किये गये हैं और उन्हें नागरिकों के जीवन की आवश्यक 
बातों से जोड़ा गया है। अधिकारों के उपभोग को सम्भव बनाने के लिए पूर्वंग्रामी 
संविधान में भी प्राविधान दिये गये थे। किन्तु अब ऐसे प्राविधानों का विस्तार 
किया गया है। जैसा कि कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होगा । सन्‌ १5३६ के संविधान 
की धारा ११८ में काम पाने का अधिकार दिया गया था, जिसे ग्रत्याभूत किया गया 
था । नये संविधान में उसे अधिक . बढ़ाकर दिया गया है; सागरिकों को अपने 
व्यवसाय, व्यापार, पद (09) या काम को अपनी योग्यता, प्रशिक्षण, शिक्षा और 
झुकाव के अनुसार चुनने का अधिकार मिला है, किन्तु समाज की आवश्यकताओे 
के लिए उचित ध्यान रखते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। अब यह अधिकार 
पहले से कहीं अधिक सार्थक हो गया है। ऐसे ही सन्‌ १६३६ के संविधान की धारा 
१२० में बुढ़ापे, बीमारी या असमर्थता (08899) की दशा में जीवन निर्वाह के 
लिए व्यवस्था (78॥0 (0० ए्रशं7०770००) का अधिकार था | अब नये संविधान की 
धारा ४२ द्वारा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा का अधिकार मिला है और धारा 
9३ से बुढ़ापे, बीमारी, पूर्ण अथवा आंशिक (शारीरिक) असमर्थता अथवा रोटी 
कमाने वाले (968-छांग्राथ) के खो जाने पर नागरिकों को जीवन-निर्वाह का 
अधिकार मिला है। आगे, सन्‌ १&३६ के संविधान ने नागरिकों को शिक्षा के 
अधिकार की गारण्टी दी थी। नये संविधान ने इस अधिकार को अधिक बढ़ाकर 
दिया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है--सर्वव्यापी और अनिवाये माध्यमिक शिक्षा 
(प्राएशइश ग्राएप50ए 8९८०णात॑ाए स्ताट्बवधं०) तथा व्यावसाथिक प्रशिक्षण 
का विस्तारपूर्ण विकास और उच्चतर शिक्षा । 

सोवियत संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसने नागरिकों को गृह का 
अधिकार (78#£ 00 ॥०एञ्मंग्ड) प्रदान किया है। इसका बड़ा महत्व है। इसे 
सुनिश्चित बनाने के लिए समाज के स्वामित्व अधीन गुृहों (50०॑ंब्राए 097०6 
#0एआगड) की व्यवस्था, व्यक्तिगत व सहकारी गृह-निर्माण के लिए सरकारी 
सहायता और गृह-निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने की व्यवस्था को गई है । सम्बन्धित 
धारा (470०० 44) में यह भी कहा गया है कि नागरिक अपने मकानों को अच्छी 
दशा में रखने के लिए उचित ध्यान देंगे । 

नये संविधान की धारा 9८ के अनुसार नागरिकों को राज्य के तथा सार्वजनिक 
मामलों के प्रवन्ध और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला है। उसी के साथ 
घारा ४८ के अन्तर्गत नागरिकों को राजकीय निकायों व सार्वजनिक संगठनों को 
उनके काम करने में कमियों और उनके कार्यो की आलोचना के आधार पर 
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सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने. का अधिकार मिला है। धारा ५८ के अनुसार 
सोवियत नागरिक को अधिकार है कि वह सरकारी अधिकारियों, राजकीय निकायों 
ओर सार्वेजनिक. निकायों के विरुद्ध शिकायत कर सके और उनके विरुद्ध न्यायालयों 
से उपचार: प्राप्त कर सके | धारा ५७ के अनुसार नागरिकों को उनके सम्मान और 
ख्योति पर हस्तक्षेप को रोकने में न्यायालयों का रक्षण प्राप्त है । 
जहाँ तक ऊपर चणित सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का सम्बन्ध है, यह 
सभी स्वीकार करेंगे कि सोवियत संघ का सन्‌ १७३६ का संविधान इस क्षेत्र में 
». अग्रणी था। नये संविधान ने इन अधिकारों को अधिक चिस्तृत, सारपूर्ण और 
प्रत्याभूत किया है। इन अधिकारों के मिलने के वाद यह कहना संर्वधा उचित है 
कि सोवियत संघ में सामाजिक और आशिक प्रजातन्त्र की सच्चे अर्थ में स्थापना 
हुई है । परन्तु पहले की भाँति अब भी देखना यह है कि नागरिकों की राजनीतिक 
और वैपक्तिक .स्वतंत्नताओं में किस प्रकार विस्तार हुआ है और उन्हें किस प्रकार 
और किस सीमा. तक प्रत्याभूत्त किया गया है। यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 
जिसका उत्तर निम्न प्रकार दिया जाता है | नागरिकों की सुविदित स्वतंत्नरताओं--- 
भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्नता, एकह्तित होने की स्वतन्त्रता, आम सभाएं 
संगठित करने और उनमें भाग लेने की स्वतन्त्रता, गलियों में जलूस निकालने और 
प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता को सन्‌ १६३६ के संविधान में भी सम्मिलित किया गया 
था और अब उन्हें पूरी त्तरह से दोहराया गया है । सोवियत्त नागरिक को धर्म के 
५ पालन की स्वतन्त्ता है और उसे अपने घर तथा शरीर का अतिक्रमण न किये जाने 
का.भी अधिकार मिला है। संविधान ने उसे अपने पत्र-व्यवहार, तार व टेलीफोन 
द्वारां संचार आदि को जनता से गुप्त रखने का अधिकार भी दिया है । 
परन्तु प्रश्न यह'उठता है,कि. .क्या नागरिक के ये अधिकार केवल कागज तक 
ही हैं, क्योंकि अतीत में:“उनका!ब्रहुधा अतिक्रमण किया जाता था । इस बात का 
ध्यान मि०. ब् जनेत' को था, इसलिए संविधान के प्रारूप को राष्ट्रव्यापी वाद-विचाद 
'के लिए. प्रस्तुत करते समय उसने कहा था, 'साथियों हम जानते हैं कि सन्‌ १६३६ 
'का संविधान अंगीकारः:किये; जाने के बाद वाले कुछ वर्षो को अवैध .दमनकारी 
कार्यों और समाजवादी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अतिक्रमण. से अंधियारा बनाया 
गया था'*'ऐसा संवैधानिक, प्राविधानों का अतिक्रमण करके किया गया । साम्यवादी 
“दल ने ऐसे. व्यवहार (प्रथाओं) की निन्‍द्ा की और उनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं 
' होनी चाहिए । यह बात भ्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारी केन्द्रीय समिति, सर्वोच्च 
'सोवियंत व सोवियत सरकार ने कानूनों का सुधार करने में और नागरिकों के 
अधिकारों में किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के विरुद्ध पक्‍की गारन्टियाँ देने के लिए 
कितना बड़ा कार्य किया है | इन गारन्टियों का सामान्य रूप यह है कि संविधान 
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व कानूनों के पालन को राज्य के सभी अंगों और अधिकारियों, आम संगठनों व 
नागरिकों के लिये कत्तव्य बनाया गया है ।/2 

परन्तु नया संविधान भी इस आधार पर बना है कि नागरिकों के अधिकारों 
व स्व॒तन्त्रताओं का सोवियत सामाजिक पद्धति के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा 
सकता गौर न ही ऐसा किया जाना उचित है। इसीलिए संविधान में स्पष्ट र्पे सेः 
कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों व स्वतन्त्रताभों के प्रयोग को उनके कर््तंव्यों 
व दायित्वों के पालन से पृथक नहीं किया जा सकता | यह उचित ही है कि अधिकारों : 
के उपभोग से राज्य के अथवा दूसरों के हित्तों को हानि नहीं ण्हुंचनी चाहिए 
नागरिकों को राजनीतिक स्वतसन्त्रताओं की गारण्टी श्रमिक जनों के हितों के अनु. 
रूप दी गई है और उसका प्रयोजन समाजवादी पद्धति को समेकित करना है 
इसकी पूर्वधारणा यह है कि प्रत्येक सोवियत नागरिक को यह मानना चाहिये वि 
उसके अधिकारों की मुख्य गारण्टी समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्वों की पूर्ति है । 
इसलिए संविधान की धारा ६० में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य 
है कि वह अपना काय ईमानदारी व लगन से करे और श्रमिक अनुशासन के! 
पालन करें ।४ 

अन्त में, यदि हम इस प्रश्न के संद्धान्तिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार 
करें तो हमारे ध्यान में ये बातें आात्ती हैं। दोनों ही दृष्टियों से पूर्व वर्णित 
स्वतन्त्रताओं का वास्तविक होना प्रजातन्त्र की आवश्यकं शर्ते है। ये स्वतन्त्नताय 
उसी सीमा तक वास्तविक हैं जिसमें शासन और सत्तारूढ़ दल (साम्यवादी दल) की 
खुलकर आलोचना और उनका विरोध न किया जाए। सोवियत संघ में किसी 
प्रकार के विंपक्ष का अस्तित्व नहीं है और वहाँ की दशाएँ भी बहुत कुछ ऐसी रे 
कि विरोधी दलों का निर्माण नहीं हो सकता | फिर भी व्यक्तियों तथा उनके समूहों, 
विशेषकर बुड्धिजीवियों, द्वारा शासन की नीति और कार्यक्रम की आलोचना की 
जा सकती है और की जानी उचित है। परन्तु अभी तक सोवियत शासनने इस 
प्रकार की स्वत्तन्त्रता प्रदान नहीं की है। वतंमान स्थिति को इस आधार पर 
न्‍्यायोचित ठहराया जाता है कि सोवियत संघ एक समाजवादी देश है जो साम्यवाद 
की स्थापना के ध्येय की ओर अग्रसर हो रहा है। समाजवादी पद्धति पूँजीवादी 
पद्धति से कहीं अधिक अच्छी है और उसी के विश्व में स्थापित हो जाने से सर्वसाधारण 
जनता--बहुत बड़ी जनसंख्या का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा और विश्व में शान्ति 
स्थापित हो सकेगी। इस तक में काफी सार है। पूंजीवादी देशों ने ही शोपण पर 
आधारित साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को फैलाया तथा रंग-भेद (78०8 
त8077४790४०॥) घादि को प्रोत्साहन दिया | अब विश्व के जनेक देशों ने साम्यवाद 


23, 7... 7. फ्ारंयीक्रिए : र्छुणण था. पाल. 09. (०॥रष्चाणाण्य ० एछ.,5.5४ऐ५ 
24 ७9०, 977. 
24, 866 गाइशाव्राव आँवाशाब : पिटएछ 360एूट 007्50प्007, 97. 48-9, 


स्थायपालिका, नागरिकों के अधिकार व कत्तेंव्य [ ६७ 


था समाजवाद के विभिन्न रूपों को अपनाया है । अधिक्रतर अविकसित और विकास- 
शील देश उसी में अपना हिंत देख रहे हैं। | 
जिन देशों, समूहों या व्यक्तियों के पास खूब धन और सांसारिक सुखों की प्रचुरता 
है, उनके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का पूर्व वणित सीमाओं से बढ़कर होना 
आवश्यक है । इसीलिए उदारवादी या “पाश्चात्य ढंग के भ्रजातन्त्रों में दो या अधिक 
राजनीतिक दल हैं और वहां विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं या वादों को प्रश्नय 
दिया जाता है और सैद्धान्तिक हृष्टि से ऐसा स्वेथा उचित है। परन्तु भूखे, नंगे 
घ्यक्तियों के लिए पहले खाना कपड़ा और मकान की आवश्यकताएँ पूरी ,होनी 
चाहिएँ । अत: अविकसित और निध॑न राष्ट्रों की बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार 
के साधन, जीवन की सिम्नतम आवश्यकताएँ जुटाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करने 
चाहिएं। जैसे-ज॑से इस ध्येय की प्राप्ति होगी, वैसे ही सर्च-लाधारण का जीवन-स्तर 
ऊपर उठेगा और उन्हें दूसरी प्रकार की (बौद्धिक) स्वतन्त्रताएँ भी मिलेंगी और 
मिलनी चाहिएँ ।, यहाँ पर यह.बात भी ध्यान में रखने:की है कि समाजवादी देशों 
की प्रगति में पूंजीवादी देश बाधा डालते रहे हैं और भागे भी डालते रहेंगे। अतः 
उनके बुरे इरादों के विरुद्ध अविकसित और विकासशील देशों को सावधान व सेनिक 
दृष्टि से तैयार रहना जरूरी है। यदि समाजवादी पद्धति को बनाये रखने या आगे 
बढ़ाने के हित में नागरिकों की रांजनीतिक स्वतंन्त्ताओं को सीमित किया जाता है, 
तो उसके लिए औचित्य है । अन्य प्रजातस्त्री देशों में भी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं 
५१९ राज्य के हित में विभिन्न प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाये जाते हैं । 
जहाँ तक नागरिकों के कत्तंव्यों का सम्बन्ध है, सोवियत संघ ही पहला देश है 
जिसके सन्‌ १४३६ में बने संविधान में कर्च्तव्यों को पहली वार सम्मिलित किया गया 
था। उसके बाद अन्यं साम्यवादी राज्यों के संविधानों में उन्हें उपयुक्त स्थान दिया 
गया। भारत के मौलिक संविधान में कत्तंव्यों का समावेश नहीं किया गया था; 
उस कमी को सन्‌ १८७६ में हुए 8२वें संशोधन से दूर किया गया । सोवियत संघ 
के नये संविधान में कर्तव्यों की सूची को भी विस्तृत्त बनाया गया है। जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है, सबसे प्रमुख बात यह है कि अधिकारों व स्वतन्व्रताओं 
के प्रयोग को कत्तंव्यों व दायित्वों के पालन से अपृथकनीय कहा गया है । वास्तव में 
होना भी यही चाहिए। नागरिकों के कत्तंव्यों का महत्व तो उनके उल्लेखमात्र से 
ही स्पष्ट हो जायेगा । संक्षेप में, कत्तंव्य ये हैं--अपने व्यवसाय या कार्य को लगन 
व्‌ ईमानदारी से करना; समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करना; राज्य के हितों का 
संरक्षण करना; सैनिक सेवा, अन्य राष्ट्रों व राष्ट्रीयताओं की प्रतिष्ठा का आदर 
करना दौर उनके बीच मैत्री को सुहढ़ बनाना, अन्य नागरिकों के अधिकारों व 
कानूनी हितों का आदर करना, अपने वच्चों का अच्छी प्रकार से पालन करना और 
सन्‍्तान को अपने जनकों का ध्यान रखना व उनकी सहायता करना, प्रकृति की 
पता करना, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना और अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता 
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व सहयोग को सुदृढ़ बनाना । इप्त प्रकार विभिन्न कत्तंव्यों का सम्बन्ध राज्य, समाज, 
परिवार, प्रकृत्ति और विश्व समाज से है। सभी कर्त्तव्य सवंधा उचित और 
आवश्यक हैं । 
परीक्षोपयोगी प्रश्न 
१, सोवियत संघ में कानून की घारणा (0०॥०००४ ०। 89) क्या है ? उसके बारे में अपना 
मत दीजिए । 
२. सोवियत संघ की न्यायपालिका की मुख्य विशेषतायें दीजिए । 
३. न्यायपालिका के संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
४. सोवियत संघ के शासन में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की आलोचनात्मक परीक्षा कौजिए। 
५. प्रोक्यूरेटरजनरल के पद और कार्यों का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व बताइये । 
६, नये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गए मुख्य अधिकार बताइये । 
७, नये संविधान के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा प्राप्त राजनीतिक और आ्िक अधिकारों का 
विवेचन कीजिये । 
नागरिकों के अधिकारों को किस प्रकार सुनिश्चित अथवा वास्तविक बनाया गया है ?' 
€, नागरिकों के राजनीतिक अधिकार किस सीमा तक वास्तविक हैं ? क्‍या उन्हें मूल मधिकाद 
कह सकते हैं ? 
१०. अधिकारों के महत्व को समझाकर लिखिए । 
११, नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं? उनका महत्व बताइये । 


जे 
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१. सोवियत संघ में राष्ट्रीयताओं की समस्या 

क्रांति के पृ्व--रूस में क्रान्ति के उपरान्त अनेक समस्याओं में से एक का 
सम्बन्ध रूसी साम्राज्य में अनेक राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व से था। क्रांति से पूर्व 
जार-कालीव रूस में अ-रूसी अल्पसंख्यकों पर बलपूर्वक एकता थोपने का प्रयोग 
किया जाता था और उनके राष्ट्रीय अधिकारों की घोर अवहेलना की जाती थी । 
ण-रूसी राष्ट्रीयताओं के प्रति जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी थी, 
रूसीकरण ([२४४४70००४07) की नीति बरती जाती थी; आर्थात्‌ उन्हें धामिक, 
सामाजिक, भाषा व सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया हुआ था। संक्षेप में, उन 
पर रूसी संस्कृति और भाषा लादने के प्रयत्वत किये जाते थे। सोवियत लेखकों ने 
जारकालीन रूस को *राष्ट्रीयताओं का कारागार' बताया है, अत: यह स्वभाविक 
था कि राष्ट्रीयतायें कभी-कभी विद्रोह करती थीं, किन्तु उनके विद्रोहों को कठोरता' 
पूर्वक कुचल दिया जाता था। अ-रूसी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयत्तायें रूसी साम्राज्य में 
विवशता के कारण ही सस्मिलित थीं और उनमें अपने हीत पद की गहरी चेतना 
विद्यमान थी ॥! 

कऋरांति के बाद--रूसी क्रांतिकारी व साम्यवादी जार की रूसीकरण नीति के 
विरोधी थे और उनका विश्वास था कि यह नीति असफल रही थी। साम्यवादी 
नेताओं और शासन ने आरम्भ से ही पूर्वकालीन नीति के विरुद्ध कार्य किया है। 
उनकी नीति यह रही है कि पुर्वकालीन रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों व 
उप-राष्ट्रों (२४६०78 क्ात ॥0079[7888) को कायम रहने दिया जाये और उनका 
विकास किया जाये । सन्‌ १८६१ ६-१७ में लैनिन ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण 


. इस प्रकार किया था : 'हम अपनी ओर से-प्रृथकत्व बिल्कुल भी नहीं चाहते, जितना 


घड़ा राज्य सम्भव हो उतना बड़ा राज्य, जितना सुहढ़ (००४०) सम्भव हो उतना 
सुहंढ़ संघ, महान्‌ रूस के पड़ोसियों की सबसे अधिक संख्या हम प्रजातन्त् और 
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समाजवाद के हित में चाहते हैं । परन्तु हम ऐच्छिक मेल चाहते हैं और इसलिए 
हम प्रथक्‌ होने की स्वतन्त्रता को मान्यता देने को बाध्य हैं ।!* 

सन्‌ १८४१८ की “कड़ा परिश्रम करने वाली और शोपित जनता के अधिकारों 
की घोषणा (प॥6 ए96०ब्रा॥707 0 ॥॥6 रिव5 णी 6 7तरीगए्‌ शात 
2%90७४१ ९००७९) में, जिसे लैनिन ने लिखा था, कहा गया है कि रूसी सोवियत 
गणततन्त्र का निर्माण स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वतन्त्र संघ के सिद्धान्त पर राष्ट्रीय गणतन्त्रो 
के संघ रूप में किया जायेगा । वास्तव में, रूसी क्रांतिकारी नेताओं ने अल्पसंख्यक 
राष्ट्रीयताओं के आन्दोलन को सर्वहारा वर्ग के आन्दोलन का. मित्र समझा था और 
इस मत की घोषणा नये शासन ने शक्ति पाने के शीघ्र बाद ही कर दी थी । उ्त घोषणा 
(06० 8थांणा ० 6 एरा875 ० 6 ए6०965 0 7९७७४४8) में नये शासव 
ने इन बांतों का विश्वास दिलाया-- (१) नये राज्य में सभी राष्ट्रों की समता और 
प्रभुता, (२) सभी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय-धामिक विशेषाधिकारों व प्रतिबन्धों का 
उन्मूलन, (३) सभी राष्ट्रोय अल्पसंख्यकों व जातीय समुहों (#॥०4० 7०075) का 
स्वतन्त्र विकास और (४) विभिन्न राष्ट्रों को पूर्ण स्वभाग्य निर्णय का अधिकार 
(शा 0 06 शब्ााए०ए०5 968096 $0 ॥॥] 5लॉ-व66प्राधं।थां०7), यहाँ तक 
कि वे चाहें तो अलग होकर स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण कर सकें। 

उपरोक्त आधारभूत सिद्धान्तों पर पहले रूसी संघ का निर्माण किया गया और 
बाद में सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ का । वतमान संविधान की विशेष- 
ताओं में एक यह है कि इसका स्वरूप अन्‍्तर्राष्ट्रवादी है। इसका आधार यह है 
कि राष्ट्रों और जातीय समूहों के अधिकार सम हैं । अतः रंग, भाषा, सांस्कृतिक 
स्तर, राजनीतिक विकास के स्तर अथवा किसी और आधार पर राष्ट्रीय व जातीय 
समृहों के बीच असमान राष्ट्रीय अधिकारों को न्‍्यायोचित नहीं समझा जाता ।* 
सोवियत संघ की रचना में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है! वहाँ संघीय 
गणराज्य, स्वाधीन गणराज्य, स्वाधीन प्रदेश व राष्ट्रीय क्षेत्र आदि को उचित स्थान 
मिला है। विभिन्न स्तरों की इकाइयों को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के 
' द्वितीय सदन में सम प्रतिनिधित्व प्राप्त है । इसके अतिरिक्त सभी सोवियत नागरिकों 
के अधिकार बरावर हैं | सोवियत संवैधानिक पद्धति की यह अत्यधिक महत्वपूर्ण 
सफलता है कि उसके अनुसार अनेक राष्ट्रीयवाओं को मिलाकर सोवियत संघ एक 
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' सुहृढ़ राज्य बना है । दाउस्टर के अनुसार *राष्ट्रीयता का सिद्धान्त सोवियत 
रचना ' की राजनीतिक शक्ति के आधारभूत स्तम्भों में से एक है ।५ सोवियत संघ 
एक बहुराष्ट्रीय. राज्य (शगाग्गिन्रांणाथ 886०). है, जिसमें लगभग १८४ 
राष्ट्र व उपराष्ट्र अथवा राष्ट्रीयतायें तिवास करती हैं । एक लेखक के अनुसार 
सोवियत संघ की कुल जनसंख्या में मुख्य राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या का प्रतिशत 
: इस प्रक्रार है--रूसी ५१, यूक्रेतियन २१, श्वेत रूसी ३, फिन ३, तातारि ३, 
' जाजियन १, उजबेक आदि ३ कुछ राष्ट्रीय अल्पसख्यक करोड़ों में हैं तो कुछ 
लाखों में । 
कुछ आलोचकों के अनुसार साक्से तो अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वाप्त करता था, 
, अतएवं उसके अचुयायियों, लैंनिन और स्टालिन ने राष्ट्रीयत्ताओं के स्वभाग्य-निर्णय 
* सम्बन्धी अधिकार को केवल इसलिए स्वीकार किया कि जिससे सोवियत संघ का 
निर्माण ऐच्छिक आधार पर सम्भव हो । इसी कारण आरम्भ में कुछ राष्ट्र रूसी 
संघ से पृथक हो गए थे और उनके ऐसे अधिकार को माना गया। आलोचक यह 
भी कहते हैं क्रि सोवियत नेता समाजवाद के सिद्धान्त को राष्ट्रीयता के सिद्धान्त से 
उच्चतर मानते हैं। सन्‌ १७३३ में स्टालिन ने लिखा था--'ऐसे उदाहरण दिये जा 
_ सकते हैं जब स्व-भाग्य निर्णय का अधिकार मजदूर-वर्ग के उस दूसरे किन्तु श्रेष्ठ 
“अधिकार का, जिसके द्वारा वह अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए शक्ति- 
शाली होना चाहता है, विरोध करे; ऐसी परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि स्व-भाग्य 
निर्णय का अधिकार सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही के अधिकार में न तो बाधा 
डाल सकता है और न उसे बाघा डालनी चाहिए ॥' 
हमारे-विचार में, सोवियत नेताओं को उनकी सफल और शान्‍्तिपूर्ण नीति के 
लिए श्रेय देता चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ सोवियत समाजवादी 
राष्ट्रों का भ्रातृत्वपुर्ण परिवार (छथ्वाा॥]97 ० १४४०75) वन सका है। उन्होंने देश 
ओर समाज की परिस्थितियों को समझा और बुद्धि व शुझ से काम लिया, अत्एव 
वे प्रशंसा के पात्त हैं। भारतवासियों के लिये तो उनका ज्दाहरण गनुकरणीय है। 
हमारे देश के कर्णधारों, ने भी इसी कारण संघात्मक राज्य की स्थःपन्रा की है तथा 
राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ. है । 
नये संविधान फ्री धारा ७० के अनुसार सोवियत संध एक अखण्ड, संघात्मक 
भौर बहुराष्ट्रीय राज्य (था ग्राव्डाशं, ्तिद्ावी, ग्राणागराह0087 डॉं०) है 
जिसका निर्माण समाजवादी संघवाद के आधार पर राष्ट्रों के स्वतन्तध्र भाग्य-निर्णय 
(पि९७ 5९ िल॑शपरंावंण ता गर200०75) और बराबर के सोवियत समाजवादी 
गणराज्यों के ऐच्छिक सहयोग के परिणामस्वरूप हुआ है । सोवियत संघ में सोवियत 


4, पाल एएं॥09]6 णीप्र400)्रशाज 5 गार ण (86 एजेंट फंड ता (96 $0सांठ[ 
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जनता की राजकीय एकता (586 धा्ा9) समाविष्ट है और इसने संयुक्त रूप से 
साम्यवाद निर्माण हेतु राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं को एक साथ मिलाया है ।* 
२० सोवियत संघ का स्वरूप । 

रूस के साम्यवादी नेताओं ने राष्ट्रीयताओं की समस्या का हल संघवाद भर्थात्‌ 
विभिन्न राष्ट्रों के संघ की स्थापना में पाया। सिद्धान्त रूप में साम्पवादी संघात्मक 
शासन में विश्वास नहीं करते । साम्यवादी सिद्धांस्तों के अनुसार ससमाजवाद और 
साम्यवाद की स्थापना के लिए पहले एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार अथवा सर्वहारा 
वर्ग की अधिनायकशाही आवश्यक है और वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद 
राज्य के मुझे की दिशा में बढना है। साक्से के सहयोगी एन्जेल्स (8०४8) ने 
स्पष्ट लिखा है कि 'सवेहारा वर्ग तो केवल एक औरं अविभाज्य गणराज्य के रूप का 
ही प्रयोग कर सकता है! (॥फ6 छाणलकयंतरा टवा ५० जाए ॥6 गा रण 
[76 णा6 एताशंआ56 7८एए०॥८) । परन्तु लेनिन ने रूस की वास्तविकताओं 
को समझा और आरम्भ में ही राण्ट्रों के स्वभाग्यः निर्णय के सिद्धान्त को 
अपनाया । लेनिच और स्टालिय संघ को एकात्मक राज्य को अपेक्षाकृत कमजोर 
शासन प्रणाली मानते थे, फिर भी राष्ट्रों की समस्या को हल करने के उद्देश्य से 
उन्होंने संघवाद का सिद्धान्त अपनाया | स्टालिन यह समझता था कि यदि कमजोर 
राष्ट्रीय समृहों को स्वभाग्य निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार अलग' होने दिया गया 
तो यह सम्भव था कि उन्हें कोई दूसरा साम्राज्य अपने अधीन कर लेता ।" इसी 
कारण साम्यवादी लेखक सोवियत संघ को “रूप में राष्ट्रीय परन्तु सार में समाजवादी' 
(पि्मांगणार की कण 9 $00॑45 ग॥ 5प०5४80०९४) बताते हैं । 

संघ के अन्तर्गत संघीय गणराज्य तथा अन्य उप-विभाग--संविधान “की धारा 
१३ में 'सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ (ए. &, 8, 7२.) को संघात्मक राज्य 
बताया गया है, जो सम समाजवादी गणराज्यों की ऐच्छिक एकता पर आधारित 
है । इसमें इस समय १५ गणराज्य सम्मिलित हैं, जिनके नाम ये हैं--रूस 
(९. $. छ. 8, 7.), यूक्रेन, वाइलोरूस, (श्वेत रूस), उजबेक, कजक, जाजिया, 
“अजरवेजान, लिथुनिया, मोल्दावी, लेटविया, खिरगरिज, तदजिह॒क, भर्मीनिया, 
तुकभेत, और स्टोनिया । इन्हें संघीय गणराज्य (एग्रणा ॥२९०9४७॥०७) कहा जाता 
है । संविधान की दृष्टि से ये एक दूसरे के सम हैं, यद्यपि आकार व जनसंख्या तथा 
अन्य बातों में इनके बीच विभिन्नतायें हैं । इनमें सवसे बड़ा रूस है, 'जो सोवियत 
संघ के कुल -क्षेत्रफल के लगभग ३/9 भाग में फैला हुआ है और जिसमें कुल जन- 


संख्या का ३/४५ भाग रहता है। हि है 
संघीय गण्राज्यों के उप-विभाग हैं, जिनके प्रकार और संख्या -यहां दिये जाते 


हैं--ठेरीटरी (प०प्रॉ०7०5) ६, प्रदेश (०४०78) १२४, स्वाधीन गणराज्य 
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सोवियत शासन के अन्य पहलू [७३ 


* (6प्रा07077005 .7७०प७०॥०७४) १५, स्वाधीन प्रदेश & और -राष्ट्रीय क्षेत्र 
: (ए४४0०74। 27०४5) १०। सोवियत्त संघ का सीधा सम्बन्ध संघीय गणराज्यों से 
-. है; अन्य सभी निम्त स्तेरीय इकाइयों की रचना संघीय गणराज्यों द्वारा की गई 
' है; परन्तु: इन्हें भी सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन में (50झा6 
' 0 पिधं०7०॥४7७४) में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। इसी कारण सोवियत संघ को संघों 


का संघ (९०१७ ९४४०7०४७ ०0 72८0०79079) कहते हैं। उदाहरण के लिए, अकेले रूसी 
संघ (॥२, 5. 7. 8. 7२.) मे ५ टेरीटरी, २७ प्रदेश, १७ स्वाधीन गणराज्य और 
६ स्वाधीन प्रदेश सम्मिलित हैं । सम्पूर्ण सोवियत संघ में १५ संघीय गणराज्यों के 
बभतिरिक्त कुल टेरीटरी ६१, प्रदेश २२, स्वाधीन गणराज्य &, स्वाधीन प्रदेश तथा 


, कई 'राष्ट्रीय जिले हैं । 


शक्तियों का विभाजन--प्रत्येक संघीय गणराज्य का अपना संविधान है; 
परन्तु इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिसका संघीय संविधान से विरोध हो 


: (जशांका क्रापई 9४28 गा 0०0एरगरायाए जात पर6 0णाउ्रोप्राणा ० ४6 


ए. 8. 8. 7९.) । किसी भी संघीय गणराज्य की सीमाओं में उसकी सहमति के बिना 
कोई परिवर्तन नहीं हो सकंता | धारा ७२ के अनुसार प्रत्येक संघीय :गंणराज्य के 
लिए स्वतंत्नतापूवंकं संघ से विच्छेद करने का अधिकार कायम है| धारा ७४ के 


. अनुसार सोवियत संघ के कानून सभी गणराज्यों में एक-समान रूप से लागू और 
' प्रभावी हैं। यदि किसी संघीय कानून और किसी संघीय गणराज्य (ए70॥ 
* 7०7० ०७॥०) के कानून के बीच में अन्तर हो तो सर्वसंघीय कानून ही लागू रहेगा। 


सम्पूर्ण सोवियत संघ की भूमि ((&709) एक इकाई है, जिसमें संघीय गणराज्यों 


: की भू-सीमायें सम्मिलित हैं । सोवियत संघ की राजसत्ता सम्पूर्ण राज्य पर लागू 
. है। संघीय गणराज्य को दूसरे .राज्यों से सम्बन्ध कायम करने, उनसे संधियाँ 
* करने और अत्तर्राष्ट्रीय संघों में भाग लेनें का अधिकार है। संघीय गणराज्यों के 


न्न 


' अ्भुृत्वपूर्ण अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सोवियत संघ पर है ।” सिद्धास्त रूप में 


- सोवियत संघ की शक्तियाँ स्पष्ट और परिगणित हैं, जबकि शेष शक्तियाँ गणराज्यों के 
' लिए आंरक्षित हैं। सोवियत संघ के अधिकार-द्षेत्र में ये शक्तियाँ आती हैं : (१) नये 


गणततस्तों का संघ में प्रवेश, संघीय गणतन्त्नों के भीतर स्वशासी नणतन्‍्त्नों व प्रदेशों 


के निर्माण का समर्थन (७॥१०7४७॥०॥ । (२) संघ की सीमाओं का निर्धारण और 


* संघीय गणतन्त्रों की सीमाओं में परिवर्तेत की स्वीकृति ॥ (३) राजकीय सत्ता की 


7. 8 एगांण ए९एए्ांठ ह45 पा प्रांडा]॥0 थादा वंघ्रा० वक्‍लधाणा छत 0गषाठ #शा65, 
. ००णणतव6 पढ्गां65 शा 07, ०एऐाीका86 तांछाणर३ध० पते 2णा5प्रोध्चा 729/65९४(9- 
' ए४5, चा0त [6९ फचए मा. 6 जणार णाी वाशिाबणावे णष्टवरमांपद्वा।0ा5. प्र 


ल्‍"+50एछशंशा ग्रंष्ा।08 ण एगरांणा 8े०८एप्एण॥05 भात्रा] 86 54 ०४प४7१९०0 99 (४6 ए, 5, 5. 7२,! 
570065५ 80-8], 


॥ 
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गणततन्तीय व स्थानीय निकायों के संगठन व कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य 
सिद्धान्तों की स्थापना । (४) सम्पूर्ण संघ में विधायी प्रतिमानों (]०8 ४896 
707775$) को सुनिश्चित वनाना और संघ व संघीय गणतन्त्रों के विधायन की आधार- 
भूत वातों की स्थापना (९४४०णांशायशा। 0 पित्ंक्ा ७ा॥5 0 िशांड०धणा) । 
(५) एकरूप सामाजिक और आश्थिक नीति का अनुसरण तथा देश की अर्थ व्य॑व॑स्था 
का निदेशन । (६) सोवियत संघ के संचित बजट (०0०780069/20 5प्रत8०) का 
मसौदा बनाना तथा उसे स्वीकार करना । (७) अर्थव्यवस्था के सेक्टरों (86००8 
० 6००००7०५) व उद्यमों का निदेशन। (5) युद्ध व शान्ति के प्रश्न और सोवियत 
संघ की प्रभुता की प्रतिरक्षा । (€) राज्य की सुरक्षा । (१०) सोवियत संघ *का 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रतिनिधित्व; संघ के अन्य राज्यों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
से सम्बन्ध । (११) संघ के संविधान के पालन पर नियन्त्रण। (१२) सर्व-संघाय 
महत्व के अन्य मामलों को सुलझाना ।* 
सोवियत संघ की शक्तियाँ को 9 समूहों में रखा जा सकता है--प्रथम, सोवियत 
संघ का अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रतिनिधित्व, अन्य राज्यों से सन्धियाँ करना .और 
उनका पुष्टिकरण, युद्ध और शान्ति से सम्बन्धित मामले, प्रतिरक्षा का संगठन भौर 
सशस्त्र सेनाओं का निदेशन और राज्य की सुरक्षा का रक्षण। अन्तिम -शक्ति के 
अन्तर्गत सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम को सम्पूर्ण संघीय क्षेत्ञ अथवा किसी प्रदेश 
में संघ की सुरक्षा के हित में सैनिक कानूत लागू करने का अधिकार भी प्राप्त है 
दूसरे समूह में समाजबादी आथिक व्यवस्था से सम्बन्धित शक्तियाँ सम्मिलित हैं । 
सघीय शासन के मन्त्रालय (ग्रांग्रंई7788) दो प्रकार के हैं--अखिल-संघीय (5॥- 
एएर००) जो केन्द्रीक्ष (८्थाए्रश्ां5००) है और संघ-गणराज्यीय (ए70ा- 
77०9००॥०), जिनका सम्बन्ध उन विषयों से है जो साधारण रूप में संघीय गणराज्यों 
के अधीन हैं । सोवियत संघ राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था की इन शाखाभों में अविभाज्य 
निदेशन की शक्ति रखता है--संचार के साधन, जल-परिषहन, भारी और प्रतिरक्षा 
उद्योग, मशीन-निर्माण और खाद-रसद | तीसरे समूह में दो बातें उल्लेखनीय हैं-- 
(अ) राजकीय सत्ता और प्रशासन के गणतंत्नीय व स्थानीय निकायों के संगठन और 
कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य रिद्धान्तों का निर्धारण । (ब) सम्पूर्ण देश में 
विधायी श्तिमानों (6९84#ए6 70778) की एकरूपता को सुनिश्चित बनाना तथा 
विधि-निर्माण- की आधारभूत बातों (पि।तंब्ाध्या5 07 ]6ट5]48007) को स्थापित 
करना । चौथे समूह में संघ और संघीय गण-राज्यों के वीच पारस्परिक सम्बन्धों 
के क्षेत्र में संघ की सर्वोपरिता सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बाते हैं । नवदाहरण के 
लिए, सोवियत संघ में नये गणराज्यों का. प्रवेश, संघीय संविधान के पालन पर 
नियन्त्रण, यह देखना कि संघीय गणराज्यों के संविधान संघीय सविधान के विरुद्ध 
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न हों, संघीय गणराज्यों के बीच सीमा-परिवतंनों का अनुसमर्थन (०णपवीष्माक्धांणा) 
और संघीय राज्यों के भीतर टेरीटरियों, प्रदेशों, स्वाधीन गणराज्यों आदि की रचना 
का अनुसमर्थन । 


संघीय गणराज्यों की शक्तियाँ--अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक गणराज्य 
को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं--यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की योजना और गणराज्य 
के बजट को निश्चित करता है; यह सोवियत संघ के कानूनों के अनुरूप राज्यीय 
व स्थानीय करों . और अन्य आय स्रोतों को स्थापित करता है; यह बीमे और 
बचतों का प्रबन्ध करता है; भूमि का प्रयोग प्राकृतिक खनिजों, वनों और 
जल-साधनों का प्रयोग किस क्रम से हो, यह निर्धारित करना--इन विषयों में वह 
संघ सरकार द्वारा स्थापित आधारभूत सिद्धान्तों से मार्ग-दर्शन ग्रहण करता है 
संघ के अधीन उद्यमों की दशाओं और प्रशासन को नियश्त्रित करता है और उनका 
अधीक्षण भी; और यह मार्गों के निर्माण को पूरा करता है तथा स्थानीय परिवहन 
और संचएर का निदेशन करता है ! इसके अतिरिक्त संघीय गणराज्य अपने अधीन 
सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संगठनों व संस्थाओं का भी निदेशन करते हैं । 
उन्हीं के हाथों में सामाजिक बीमे व शारीरिक व्यायाम और खेल आदि का निदेशन 
है। अन्त में, संघीय गणराज्य अपने अधीन उप-विभागों की सीमाओं भादि को 
निश्चित करते हैं । 


सोवियत संघ का सच्चा स्वरूप--प्राय:ः सभी विदेशी लेखक यह मानते हैं कि 
सोवियत संघ सच्चाई में  संघात्मक राज्य नहीं है, वास्तव में प्रायः सभी महत्व- 
पूर्ण शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित हैं। सच तो यह है कि सोवियत संघ में 
कई अनोखी विशेषतायें हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है। एक ओर 
तो सोवियत संघ का संविधान संघात्मक शासन की दिशा में विश्व के अन्य संघीय 
राज्यों से आगे बढ़ गया है, जैसा कि इन बातों से स्पष्ट है--प्रथम, संघीय गण- 

' राज्यों को स्वतन्त्रतापूर्वकक संघ से अलग होने का अधिकार है। अभी तक इस 
अधिकार का प्रयोग नहीं हुआ है; आलोचकों की दृष्टि में ऐसा कभी हो भी न 
सकेगा, क्योंकि यह अधिकार केवल दिखावे के लिए है। कुछ भी हो, अन्य 
संघात्मक संविधानों में इस प्रकार का प्राविघान भी नहीं है | दूसरे, सन्‌ १४४४ में 
स्वीकृत संशोधन द्वारा.संघीय गणराज्यों को दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई-- 
(१) धारा १८ के अन्तर्गत संघीय गणराज्यों को विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करने, उनके साथ कूटनीतिक व वाणिज्य दूतों का विनिमय करने और 
उतसे सन्धियाँ करने के, मधिकार.मिले हैं । (२) धारा १८ व के. अन्तर्गत संघीय 
गणराज्यों को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर नियन्त्रण का अधिकार है। इन्हीं संशोधनों 

' के परिणामस्वरूप यूक्रेन और बाइलो रूस को संधुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता श्राप्त 


७६ ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


हुई । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के अधिकार अन्य किसी संघ राज्य में संघाम्तरित 
इकाइयों को प्राप्त नहीं हैं ।९ ह 

दूसरी ओर सोवियत संघ के संविधान में कई ऐसी वातें हैं अथवा आवश्यक 
बातों का अभाव है जिनके कारण इसे आलोचक सच्चा संघ नहीं मानते । सोवियत 
संघ के संविधान में संघात्मक संविधान की सर्वमान्य दो वातों का स्पष्ट अभाव 
है--प्रथम, सोवियत संघ में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक नहीं बनाया गया 
है, अर्थात्‌ उसे संघ व गणराज्यों के कानूनों पर न्यायिक पुनरवलोकन (उफ्ठांलंश 
०४०४) की शक्ति प्राप्त नहीं है। सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति 
से वंचित है; साथ ही उसे संविधान की धाराओों के निर्वंचन की शक्ति भी प्राप्त 
नहीं है | दूसरे, संविधान में केवल संघीय सर्वोच्च सोवियत ही अकेले किसी भी 
प्रकार का संशोधन कर सकती है, अर्थात्‌ संघव गणराज्यों के बीच शक्तियों 
के विभाजन से सम्बन्धित कोई भी संशोधन बिना गणराज्यों की सहमति अथवा 
जन-निर्णय से किया जा सकता है। इन दोनों आवश्यक बातों के अभाव के कारण 
सोवियत संघ संघात्मक संविधान के मान्य प्रतिमानों से गिरा हुआ है अथवा सच्चे 
अथ में संघात्मक नहीं है । 

उपरोक्त के भतिरिक्त आलोचकों की दृष्टि में, व्यवहार में, सोवियत संघ में 
प्राय: सम्पूर्ण महत्वपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में मिहित हैं। अधिक से अधिक 
संघीय गणराज्यों का सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। इस मत के पक्ष में ये 
तर्क दिये जाते हैं--(१) सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही है, 
जिसका अर्थ, व्यवहार में, साम्यवादी दल की अधिनायकशाही से है । यह सच है 
कि साम्यवादी दल की स्थिति ऐसी है कि कोई भी क्षेत्र उसके प्रभाव से बाहर नहीं 
है । विभिन्न राष्ट्रों को अपनी भाषा व संस्कृति के विकास के लिए स्वाधीनता प्राप्त 
है, किन्तु उनकी वह सीमित राष्ट्रीय स्वाधीनता कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में 
अभिव्यक्त नहीं हो सकती ।' इस बात को इस प्रकार आसानी से समझा जा 
सकेगा । सोवियत संघ में भारत व संयुक्त राज्य अमरीका आदि संघात्मक राज्यां 
की भाँति यह सम्भव नहीं है कि किसी भी गणराज्य में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 
किसी विरोधी दल का शासन स्थापित हो सके। ऐसा कभी भी सम्भव नहीं हो 
'सकता; क्‍योंकि वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल है और सभी नेताओं की दृष्टि में 
संघवाद साम्यवाद के ऊपर नहीं है । (२) संघ सरकार को सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के 


8, बब ये बातें नये संविधान की घारा ८५० में सम्मिलित की गई हैं, जिसे पूर्वंगामी पृष्ठों में 
दिया जा चुका है । 
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लिए आथिक योजनायें बनाने की शक्ति प्राप्त है. और सोवियत संघ में नियोजन 
सम्पूर्ण जीवन्न तक विस्तृत है, अतः गणराज्यों के प्राय: सभी महत्वपूर्ण कार्य नियोजन 
के अन्तर्गंत भा जाते हैं ४४९ 
(३) यदि दो संघीय राज्यों अथवा संघ व गणराज्यों के बीच शक्तियों व 
अधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे तो उसका निर्णय संघ सरकार करती 
है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि वहाँ सर्वोच्च न्यायालय को आवश्यक 
शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। (9) संघ सरकार को अनेक विषयों के बारे में भी, 
आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। (५) अन्‍य अनेक बातों में 
संघ सरकार गणराज्यों की सरकारों के मार्ग-दर्शन हेतु सामान्य सिद्धान्त निर्धारित 
करती है । संघ की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम को गणराज्यों की मन्त्रि- 
परिषदों के निर्णयों को रह करने की शक्ति प्राप्त है। (६) सोवियत संघ में इन 
सभी बातों तथा प्रोक्‍्यूरेटर-जनरल की स्थिति के कारण, जिसे सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में 
सोवियत के कठोर क्रियात्मक रूप की देख-रेख के अधिकार प्राप्त हैं, वर्तमान 
प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ओर है । 
अन्त में, हम इस विषय में कुछ मान्य लेखकों के मत देते हैं । सेक्स वेलॉफ का 
मत है, 'सोवियत संविधान की. दूसरी विशेषता नाममात्र का संघात्मक तत्व है 
जो पुराने रूसी संघ (7२. 8, ए. 8. 7२.) में विद्यमान था और जो आज भी सोवियत 
संघ तथा संघीय राज्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। वास्तव में, वह्‌ 
- क्रातिकारी काल की अस्थायी परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ। इसका उदय मावस 
व लैनिन के सिद्धान्तों से नहीं हुआ है, जिनका स्वरूप केन्द्रीक् और संघ-विरोधी' 
है । व्यवहार में सोवियत संघवाद इतना सीमित है कि सोवियत संघ को संघात्मक 
शासन के उदाहरण रूप में पहचानना कठिन है ॥7? ब्हीयर ने इसे अद्धं-संघ बताया 
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है; और उसके अनुसार, 'सोवियत संघ को किसी भी दशा में संघात्मक शासन नहीं 
माना जा सकता ।?४ जॉग के अनुसार, 'संघात्मक रूप के वावजुद भी सोवियत संघ 
में सत्ता का जितना अधिक केन्द्रीकरण है, उसके बराबर संसार के अन्य किसी 
राज्य में हो सकता है, किन्तु उससे बढ़कर तो कहीं कठिनता से ही होगा ।* 
च्चेवार्ड इस विषय में इन निष्कर्षों पर पहुँचा : (१) संघवाद शब्द के साधारण 
पाइचात्य अर्थ में सोवियत संघ में संघवाद नहीं है। इसे बहु-राष्ट्रीय एकात्मक राज्य 
कहना अधिक अच्छा होगा। जब तक वहाँ पर लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद का सिद्धान्त 
लागू रहता है तब तक सोवियत पद्धति एकात्मक ही रहेगी। (२) हाल में किए 
गये वृद्धिपूर्ण विकेन्द्रीकदरण का आधार आथिक है। (३) सन्‌ १४६४ में केन्द्रीकृत 
औद्योगिक मन्त्नालयों के पुनर्स्थापन के साथ औद्योगिक प्रबन्धकों की निर्णय करने की 
शक्ति में भी वृद्धि की गई | सन्‌ १६६४ के सुधारों ने आथिक न्यागमन्न (०००॥०रं९ 
06ए०!एव०॥) के ध्येय की ओर भिन्न पहुँच अपनाई, केवल 'उद्योगों पर केन्द्रीकृत 
नियन्त्रण के पुराने ढंग को नहीं अपनाया गया ।* ' 


३. सोवियत पद्धति और लोकतान्द्रिक केन्द्रवाद 


सोवियत पद्धति की प्रृष्ठ-भूमि--सोवियत संविधान 'में प्राविधान है कि 
सोवियत संघ की राजनैतिक आधारशिला (7०॥४८०४] ॥07709807) श्रमिक जनों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतें (50शंट$ ० जरगाताह ?००१०४ 7कणा०७) 
हैं जितका विकास जमींदारों और पूंजीपत्तियों की शक्ति उखाड़ फेंकने और स्वहारा 
वर्ग की विजय से हुआ |! 'सोवियत” शब्द रूसी भाषा का है जिसे अंग्रेजी में कॉंसिल 
अथवा हिन्दी में परिषद्‌ कहते हैं। यह एक प्रकार की विधायिका है। जिसे 
पाश्चात्य देशों में एसेम्बली या पालियामेंट कहते हैं, उसे रूसी भाषा में 'सोवियत 
कहते हैं । आरम्भ में सोवियतों के सदस्य केवल श्रमिक जन थे और सोवियतें ही 
मंजदूर.संघों का कार्य बररती थीं। उस समय॑ उनका कार्य शासन का विरोध 
करना अथवा क्रांतिकारी था, अतएव वे आवश्यक रूप से राजनीतिक संगठन थीं॥ 
प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान जन्न हड़तालें व्यापक रूप में फैलीं तो विभिन्‍न कारखानों 
के प्रतिनिधियों के निर्वाचन से, श्रमिक जनों के प्रतिनिधियों की सो वियतों (80शं०$ 
० ए०ा7७०६ 70697 88) का निर्माण हुआ। रूस की राजधानी सेंट पीटसवर्ग 
में ऐसा ही संगठन पहले पहल बना और वह नमूना बड़े औद्योगिक नगरों में 
फल गया | इस संगठन के सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी अतएव 
उसके सत्नों के बीच के काल में उसका काये करने के लिये एक कार्यकारिणी समिति 
होती थी । 


तर 
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प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान कानून वंनाने के लिये सरकारी ड्यूमा थी, परल्तु 
सोवियतों की शक्ति बढ़ रही थी। उनमें सिपाहियों के प्रतिनिधि भी लिये गये 
और वे 'श्रप्तिक जनों -व सिपाहियों के प्रतिनिधियों की सोबियतें' कहलाने लगीं। 
सन्‌ १८१७ की फरवरी में रूप्ती क्रांति हुई और अस्थायी सरकार बनी जो स्थिति 
पर काबू न पा सकी । लैनिन आदि नेताओं ने यह नारा लगाया. कि सम्पूर्ण शक्ति 
सोवियतों को. सौंपी जाये और उसके वाद बोल्शेविक क्रांति हुई। शासन सत्ता, 
संम्पूर्ण रूस के श्रमिक जनों और सिपाहियों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की कांग्रेस 
(5व एए5४ंद्ा। 0.ग्राष्टाढ्घ8. ० $0रशंच5ड ० एताखछाड. ब50 $0]कंशर 
0२९७/०४७7१ ४४४८५) के हाथों में आईं ॥ अब सोवियत शासन में नीचे से लेकर ऊपर 
तक विभिन्‍न स्तरों पर शासन का प्रमुख अंगः सोवियतें हैं। वर्तमान संविधान के 
अन्तगंत सर्वोच्च सोवियत के दो सदन हैं--'संघ की सोवियत (806 ० ॥#6 
ए7०9) और 'राष्ट्रोयताओं की सोवियता (80शं& ० १४४०74॥768) | प्रथम 
सदत में सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र का भूमिगत आधार पर प्रतिनिधित्व है और दूसरे में. 
विभिन्‍न गणराज्यों व प्रादेशिक इकाइयों अथवा राष्ट्रों व उप-राष्ट्रों का। इसी 
प्रकार संघीय गणराज्यों और अन्य उप-विग्मागों की सोवियतें हैं किन्तु वे सभी एक 
सदन वाली हैं । 

सोवियत पद्धति और उनके कार्य करने के सिद्धान्त--सभी सोवियतें---गांव की 
* सोवियत से लेकर संघ की सर्वोच्च सोवियत तक राजकीय सत्ता की एकल पद्धति के 
- निकाय हैं ((008006 8 भा।हषा6 $एशशा 0 90968 ० 58० 2ए 079) । संघ 
व गणराज्यों की सोवियतों की अवधि ५ .वर्ष है और नीचे की सोवियतों की भवधि 
२६ वर्ष है। प्रत्येक स्तर की सोवियत अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले सभी 
महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व निर्णय करती है। सोवियतें स्थायी समितियाँ चुनती हैं, 
कारयकारी प्रशासनिक और अन्य निकाय बनाती .हैं जो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी 
हैं । सोविय॑ते.जन नियन्त्रण: निकाय (9609]6४” . ८शाप8। 9006०9) बनाती हैं, 
जिनमें राजकीय नियन्त्रण और श्रमिकों- का * उद्यमों, सामुहिक: फार्मों, संस्थाओं व 
संगठनों के लिए मिला-जुला नियन्त्रण है ये सोवियतें प्रत्यक्ष रूप में या अपने द्वारा 
संस्थापित निकायों द्वारा राज्य. के सभी सैवटरों तथा आथिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक. विकास: का निदेशन करती हैं। सोवियतें खूले रूप में, सामूहिक, 
स्वतन्त्र, रचनात्मक वाद-विवाद और निर्णय करने के आधार पर, कार्य करती हैं । 
वे ऋमबद्ध रूप में अंपने कार्यों के बारे में जनता को रिपोर्ट देती हैं और वे जनता 
को बड़े पैमाने पर अपने कार्यों में अन्तग्रस्त करती है । 

चुनाव पद्धति और जन-प्रतिनिधि--सभी सोवियतों के सदस्य (6८००ए॥८3) 

सर्वव्यापी, सम, बौर प्रंत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुप्त मतपत्न द्वारा चुने जाते 

हैं । प्रत्येक मतदाता का एक मत है; चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। सदस्यों का चुनाव 
निर्वाचन-क्षेत्रों से होता है; उनकी नामजदगी साम्यवादी दल, ट्रेड यूनियनों, युवा 
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साम्यवादी लीग, सहकारी अन्य सार्वजनिक संगठनों हारा की जाती है। साधारणतया 
किसी व्यक्ति को एक ही समय दो से अधिक सोवियतों का सदस्य नहीं चुना जाता। 
निर्वाचक अपने प्रतिनिधियों को आदेश (7्राथ704०) देते हैं । प्रतिनिधि को 
जनता का सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि कहा गया है। वे सदस्य रूप में अपने कार्य 
को अपने नियमित पेशे, व्यवसाय के साथ करते हैं | वे अपने कार्यों के बारे में अपने 
निर्वाचकों को रिपोर्ट देते हैं और उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है । 
सोवियतों का संगठन--विभिन्‍न स्तरों पर प्रत्येक क्षेत्र के लिये किसी सोवियत 
का होना आवश्यक है। नीचे के स्तरों पर प्रत्येक सोवियत २ वर्ष की अवधि के 
लिये चुनी जाती है। वह अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी सम्तिति का चुनाव 
करती है। इस समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक मन्दत्री तथा कम या 
अधिक साधारण सदस्प होते हैं। यही समिति सोवियत को सौंपे गये प्रशासनिक 
कार्यो के लिये उसी सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है जिसने उसे चुना होता है। 
सोवियत में सभी सदस्य श्रमिक, किसान या बृद्धिजीवी होते हैं। इसमें महिला 
सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी है । 
लोकतसन्‍्त्रात्मक केखवाद ([0000०बव० एथएथांडआ)--सोवियतों के कार्यों 
का संगठन लोकततन्‍्त्रात्मक केन्द्रवाद के सिद्धान्त के अनुसार है। सरल भाषा में 
इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्तर की सोवियत को अपने अधिकार-क्षेत्र के विभिन्‍न 
कार्यों को करने के लोकततन्‍्त्ात्मक अधिकार हैं। किन्तु प्रत्येक स्तर की सोवियत 
पर उच्चतर सोवियत का नियन्त्रण है, यह केन्द्रवाद के सिद्धान्त के अनुसार है। 
इस सिद्धान्त का साम्यवादी दल के संगठन के बारे में विस्तृत विवेचन- आगामी' 
अध्याय में दिया गया है। उसी सिद्धान्त को शासन के क्षेत्र में भी लागू किया गया' 
है । वास्तव में यह विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रशासन व प्रबन्ध का मार्गदर्शक सिद्धान्त है। 
उत्पादन के प्रबन्ध क्षेत्र में इसका अर्थ यह है कि राज्य की राष्ट्रीय आाथिक व्यवस्था 
में केंन्द्रीकृत प्रशासन को स्थानीय संगठनों के अधिकार-क्षेत्र में. अधिकतम. पहल से 
सामंजस्यपूर्ण मेल है। एक सोवियत लेखक के अनुसार इस सिद्धान्त के द्वारा राज्य 
के हितों और विभिन्‍न प्रदेशों के हितों के बीच सन्तुलित व्यवस्था है। समाजवादी 
केन्द्रीकरण नई सामाजिक व्यवस्था के प्रजातन्व्रात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। 
र्रवाद का श्रमिक जनों के हित में प्रयोग होता है और यह सर्व-साधारण गति- 
विधियाँ और बढ़ते हुए पहल से मेल खाता है ।** - 
विशिस्की के अनुसार यह केन्द्रवाद का सिद्धान्त पूँजीवादी देशों के नौकरशाही 
केन्द्रीकरण से भिन्‍न है। वह कहता है कि इससे विभिन्‍न इकाइयों की जनता म 
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स्वाधीनता व स्थानीय स्वयं सेवा - (अर्थात्‌ प्रजातन्त्र) का भाव जागृत होता है 
क्योंकि इसमें विभिन्‍त प्रदेशों की.विशेषताओं और परिस्थितियों का ध्यान रखा 
जाता है। साथ ही केन्द्रवांद का सिद्धान्त राज्य के सभी भागों . की सामान्य चेतन 
इच्छा और हितों को एक राष्ट्र के रूप में मिलाता है; क्योंकि इसमें आधार-भूत 
नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एकरूपता प्राप्त होती है । इसके विपरीत नौकरशाही 
केन्द्रवाद में उच्च अधिकारियों द्वारा « केन्द्रीकरण अधीन प्रशासन अधिकारियों पर 
थोपा जाता है ।?7 


परन्तु आलोचकों के मतानुसार व्यवहार-में प्रजातनन्‍्त्र क्म है और केन्द्रीकरण 
पर अधिक बल है। फेन्सोड का मत है कि प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रवाद में केन्द्रवाद को 
प्रधानता दी जाती है ।?? आग और जिंक कहते हैं : 'वह विश्वात करना कठिन है 
कि प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रचाद में उतना प्रजातन्त्र हो सकता है जितना कि केन्द्रवाद । 
फिर भी जितने तथ्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि पूर्ण रूप से स्थानीय प्रबन्ध के मामलों में किसी सीमा तक स्वतन्त्रता अवश्य 
रहती है ।* सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन पर पूर्ण अधिकार-क्षेत्र संध सरकार 
का है; अतएवं आथिक व्यवस्था में केन्द्रीकरण होना स्वाभाविक है। इस विषय में 
मौलिक नीति का निर्धारण और नियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, अतएव 
विभागों के शासन को जो कुछ भी स्वायत्तता अथवा पहल की शक्तियाँ प्राप्त हैं, 
ही उनका कियात्मक रूफ-संघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप होता आवश्यक है। 
स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों से आथिक विकास की योजनाओं को सोवियत संघ 
के आथिक नियोजन का एक क्षंग होना चाहिए, जो संघीय नियोजन से पूरी तरह 
मेल खाता हो (7९ परन्तु ववदेशी लेखक भी यह मानते हैं कि संस्क्षति, शिक्षा व 
भाषा आवि के क्षेत्र में विभागों की सरकारों को काफी माह में स्वाधीनता प्राप्त है 
भर्थात्‌ उनमें प्रजातन्त्र पाया जाता है । 


8. प्रावेशिक एवं स्थानीय शासन 
संघीय गणराज्यों का शासन--संघीय गणराज्यों को अपने अधिकार-क्षेत्र में 
स्वायत्तता प्राप्त है। प्रत्येक गणराज्य का अपना संविधान है जिस पर उसकी सर्वोच्च 
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सोवियत स्वीकृति देती है और वही इसमें संशोधन कर सकती है । प्रत्येक गणराज्य 
के शासन में प्रशासन व्यवस्था की अपनी संस्थायें हैं। कानून बनामे का कार्य 
गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत्त करती है और यह एक सदन वाला विकाय है। 
कार्यपालिका मन्त्रि-परिपद्‌ कहलाती है, जिसे कानूनों का पालन करवाने और 
शासन-व्यवस्था चलाने का पुरा अधिकार होता है। सोवियत लेखकों के अनुसार 
गणततन्तों की शक्तियों और प्रशासन के अधिकारों में वृद्धि हो रही है। यही कारण 
है कि अब अखिल संघीय मन्त्रालय हटा दिये गये हैं और उनके कार्य संघीय 
गणराज्यों को सौंप दिये गये हैं। पहले जो सेंकड़ों औद्योगिक उद्यम संघात्मक 
मन्त्रालयों के हाथ में थे, अब गणराज्यों के मन्वालयों को सौंप दिये गये हैं। 
प्रत्येक गणराज्य के अपने कानून होते हैं; जिन्हें उसको सर्वोच्च सोवियत 
बनावी है | प्रत्येक गणराज्य का अपना एक अलग राज्यीय चिन्ह, एक राष्ट्रीय 
धवज और एक राष्ट्रीय गान होता है। प्रत्येक गणराज्य को संघ से अलग होने, 
विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करमे और सेना रखने के अधिकार 
प्राप्त हैं । 


शासन के अंग--रूसी गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत में ७०० सदस्य हैं 
और अनेक राष्ट्रीय नेता हैं जो सोवियत संघ व रूसी गणतन्त्न की सोबियतों के 
साथ ही साथ सदस्य हैं। सोवियत संघ में भारत क्री तरह इस प्रकार को सदस्यता 
की मनाई नहीं है । प्रत्येक अन्य गणतन्त्र में भी सर्वोच्च सोवियत है । इन सोवियत 
का सतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका कार्यकाल 8 वर्ष है 
इनमें साधारणतया प्रति १६ लाख व्यक्तियों के पीछे एक सदस्य चुना जाता है 
इन सोवियतों के साधारणतया वर्ष में 9 बार सत्र होते हैं। सोवियतें नीति' 
निर्धारण करती हैं और कानून बनाती हैं। ये अपनी सत्ता के प्रयोग का अधिकार 
प्रतीडियण को देती हैं। सोवियतों के प्रधान या सभापति, एक मन्त्री और अन्य 
अधिकार होते हैं । प्रत्येक गणराज्य में ७-८ या अधिक विभाग होते हैं और प्रत्येव 
विभाग का अध्यक्ष कोई मन्त्रि होता है। मन्त्रियों के अधीन साधारणतया इन 
विषयों से सम्बन्धित विभाग मिलते हैं--शिक्षा, न्याय, आन्तरिक मामले, ऊपि, 
वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, सावंजन्तिक कल्याण और सीमित अर्थव्यवस्था । भत्येक 
गणराज्य में अपना नियोजन आयोग भी होता है, जो केन्द्रीय नियोजन में भी 
सहायता देता है । 


स्वाधीन गणराज्य (6ए०7०77005 7१6०ए७!05)--इनकी संख्या इस 
समय १६ के लगभग है, जिनमें से १२ भकेले रूसी गणराज्य में हैं ॥ इनकी जन- 
संख्या में बड़ा अन्तर है, फिर भी प्रत्येक को सोवियत संघ के द्वितीय सदन में ११ 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रत्येक का शासन प्रायः संघीय गणराज्य के 
समान है; यद्यपि कई वातों में वह छोटे पैमाने पर है। इनकी सोवियतों में 
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प्रतिनिधियों का चुनाव छोटे-छोटे क्षेत्रों से होता है। प्रत्येक . गणराज्य का अपना 
अलग संविधान है । द 

स्वाधीन प्रदेश (&प४0॥070४5 ए6४४078)--इनकी कुल संख्या ८ है 
जिनमें से ६ रूसी गणराज्य में हैं। इनकी संख्या १०,००० से लेकर २-३ लाख 
तक है । प्रत्येक को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन में पाँच 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इनकी अपनी सोवियतें हैं और उनके प्रति 
निधियों का चुनाव प्रति १,५४००-३,००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि के 
आधार पर होता है। 

' राष्ट्रीय जिले (ए4॥०78] 050708)--राष्ट्रीय. उप-विभागों में ये सबसे 
छोटे हैं । इनकी संख्या कुछ समय पूर्व १० थी। प्रत्येक को संघ की सर्वोच्च सोवियत 
के द्वितोंय सदन में एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। इनकी जनसंख्या 
१०,००० से लेकर १,००,००० तक है.। इनकी भी अपनी सोवियतें हैं, जिसके 
प्रतिनिधि ३०० से ३,००० व्यक्तियों तक के द्वारा चुने जाते हैं । 

ओब्लास्ट (0988)--हरूस और यूक्रेन दो बड़े गणराज्यों में जिलों (४०४) 
के ऊपर ओब्लास्ट है, जो पुराने रूसी प्रान्त कहे जा सकते हैं। अन्य गणराज्यों की 
सोवियतों में सीधे जिलों का प्रतिनिधित्व होता है। भोब्लास्ट की औसतन जनसंख्या 
४०,००० है। प्रत्येक ओब्लास्ट की एक सोत्रियत होती है, जिसे ३ वर्ष की अवधि 
के लिए चुना जाता है | सोवियत के अधिकारी व समितियाँ होती हैं । ओव्लास्ट 
के कार्य मुख्यतः ये हैं--इसके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिलों व स्थानीय शासन की 
संस्थाओं पर साधारण देख-रेख। इन्हें स्थानीय व जिलों की संस्थाओं के कार्यो व 
प्रस्ताव पर प्रतिषेध की शक्ति भी प्राप्त है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः इन विपयों 
से है--जन-स्वास्थ्य, सावंजनिक कल्याण, शिक्षा, वित्त, कृषि, न्याय, प्र शासन आदि। 

..हेरीररी (पर्य078& 'टाआ)--ये ऐसे' प्रदेश में हैं जहाँ जनसंख्या कम है 
और जहाँ वर्तंमाव परिस्थितियों में विस्तृत शासनतन्त्र कायम करना उचित नहीं 
है । इनकी भी अपनी सोचियतें हैं, जिनका चुनाव होता हैं। वास्तव में ओोव्लास्ट 
भौर टेरीटरी संघीय गणराज्यों के प्रशासनिक उप-विभाग हैं । 

स्थानीय शासन--जार-कालीन रूस को प्रशासन हेतु प्रान्तों, काउन्टियों या 
केन्टनों और ग्रामीण जिलों में वाँटा हुआ था | साम्यवादी शासकों के स्थानीय शासन 
फा बड़ी माता में पुनर्गठन किया-है । अधिकतर . गणराज्यों में गाँव और शहरों की 
स्युनिसिपल सोवियतों में ऊपर रायोन (74०7) या जिले हैं, जिनके ऊपर रूसी गौर 
यूक्रेनियव जैसे गणराज्यों में ओव्लास्ट हैं । साधारणतया रायोन में २०-२५ गाँवों 
की सोवियतों का क्षेत्र और कुछ में १ से लेकर ३ तक शहरी सोवियतों के क्षेत्र आते 
हैं ।:रायोन को सोवियत के सदस्य मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं गौर उनकी अवधि 
३ वर्ष -है । साधारण नियम यह है कि प्रति १,००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि 
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चुना जाता है, कुल प्रतिनिधियों की संख्या कम से कम २५ भीर अधिक से अधिक. 
६० होती है । 

रायोन के शासन का संगठन--सोवियत का संगठन ऊपर वर्णित अन्य निकायों 
की सोवियतों जैसा है। उनका एक प्रधान या सभापति प्रेसीडियम या कार्यकारिणी 
समिति, एक मन्त्री भौर कई स्थायी समितियां होती हैं | प्रधान बहुत-सा प्रशासनिक 
कार्य करते हैं। रायोन के प्रशासन को चलाने के लिए कम या अधिक सरकारी 
नौकर होते हैं । बड़े रायोनों में विशेषज्ञ भी रखे जाते हैं । रायोनों को गाँव व शहरी 
सोवियतों पर नियन्त्रण के काफी अधिकार हैं | इनके अतिरिक्त उन्हें अपने क्षेत्र में 
जिले से सम्बन्धित मामलों के बारे में भी सत्ता प्राप्त है। सिद्धान्त रूप में वे' इस 
क्षेत्र में प्रायः सभी कुछ कर सकते हैं किन्तु व्यवहार में वे भी अन्य सोबियतों की 
तरह उच्चतर सोवियतों के अधीन हैं ।? उनके बजटों पर ऊपर के अधिकारियों की 
स्वीकृति प्राप्त की जाती है । 

शहरी सोवियतें--म्युनिसिपिल सोवियतों में जनसंख्या के अनुसार सदस्य होते 
हैं, किन्तु सदस्यों की संख्या कहीं-कहीं तो १०० तक होती है। इनमें पूर्ण सदस्यों 
के अतिरिक्त कुल संख्या के १/३ उम्मीदवार सदस्य भी होते हैं। इस प्रकार इनकी 
सदस्य संख्या अधिक बड़ी है। इन सोवियतों में भी एक प्रधान या सभापति एक 
प्रसीडियम और कार्य समिति और भनेक समितियां होती हैं। प्रधान का भाग 
प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण रहता है। इन सोवियतों की स्थायी समितियों का' 
सम्बन्ध साधारणतया इन विषयों से होता है--सा्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक _ 
स्वास्थ्य, स्थानीय उद्योग, शहरी आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, वित्त । बड़ी सोवियतों 
में न्याय, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि अन्य मामलों के लिए भी स्थायी समितियाँ 
होती हैं। इनके अ्रशासन संचालन के लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी होते हैं । ' 
सोवियतों को अपने क्षेत्र में अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु उनका प्रयोग भी उच्चतर 
शासन के प्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों के निरन्तर रोक-थाम के अन्तर्गत होता 
है । फिर भी शहरी सोवियत काफी कार्यशील हैं और अपने-अपने क्षेत्र में उनके 
कार्यों की अन्य देशों की अनेक स्थानीय संस्थाओं से अच्छी प्रकार तुलना की जा 


सकती है। 

ग्रामीण सोवियतें--सोवियत संघ अभी तक मुख्यतः गाँवों का देश है। यहाँ 
पर ग्रामों की संख्या लाखों में है और उनमें से बहुत बड़ी संख्या अच्छे ग्रामों की है। 
छोटे ग्रामों में मतदाता वर्ष में ६-८ बार एकत्नित होते हैं और समुदाय की समस्याओं 
पर विचार तथा निर्णय करते हैं। ३ वर्ष में एक वार वे अपने अधिकारियों को भी 
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' भियुक्त करते हैं। कुछ छोटे त्रामों में इस प्रकार की सभायें पहले से चली आ रही 
हैं। बड़े ग्रामों में अपनी सोवियतें होती हैं, जबकि छोटे ग्रामों के समृहों के लिए 
संयुक्त सोवियतें बंनाई जातो हैं। इनमें भी सदस्य मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं 
ओर सदस्यों के साथ-साथ १/३ उम्मीदवार सदस्य भी होते हैं । इन सोवियतों को 
भी अपने क्षेत्र में बड़ी सत्ता प्राप्त है और ये सोवियतें ग्रामों के लिए अनेक कार्य 
करती हैं। परन्तु व्यवहार में अधिकतर सोवियतें अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रयोग 
नहीं करतीं | प्रत्येक सोवियत एक प्रधान, एक सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी चुनती 
है। प्रत्येक सोवियत एक कार्यकारिणी समिति भी नियुक्त करती है और उसके 
अतिरिक्त अन्य समितियाँ भी जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक शिक्षा, सावेजनिक 
स्वास्थ्य, वित्त, व्यापार, स्थानीय उद्योग, कृषि आदि से होता है । 

. आलोचना-पाश्चात्य लेखकों के अनुसार विभिन्न स्तरों की सोवियतों हारा 
.केन्द्रीय सोवियत के अतिरिक्त, चीति-निर्धारण का काम बहुत कम होता है। विभिन्न 
स्तरों के निकायों का मुख्य कार्य उच्चतम स्तर पर निर्धारित नीति को कार्यान्वित 
करना तथा स्थानीय समस्याओं को हल करता है। परन्तु एक दलीय अधिनायक- 
शाही में उन्हें अपने स्थानीय मामलों के क्षेत्र में भी पर्याप्त स्वतन्त्रता नहीं हो 
सकती । सभी स्त्र॒रों पर दिखावे में सांसद पद्धति को अपचाया गया है और कार्य- 
कांरिणी भिकायों को अपनी-अपनी सोवियत के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है । 
संघात्मक .सिद्धान्त का भी दिखावे में पालच किया गया है, किन्तु किसी भी सोवियत 

' के विर्णयों को उच्चतर सोवियत रह कर सकती है ॥7 


कक, 
बच 0ईरस,नक 
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६. साम्यवादी दल, चुनाव और प्रजातन्त्र 


१. साम्पवादी दल 


सोवियत संघ के संविधान में समाविष्ट समाजवादी सिद्धान्तों का पहले अध्याय 
में विवेचन किया जा चुका है, भ्तएवं यहाँ पर सोवियत संघ के एकमात्र राजनीतिक 
दल का जो सोवियत शासन का संचालक है, संक्षिप्त विवेचन दिया जाएगा। सर्वे- 
प्रथम सन्‌ १६५२ के दलीय संविधान के अनुसार दल की परिभाषा इस प्रकार है-- 
सोवियत संघ का साम्यवादी दल साम्यवादियों का ऐच्छिक व युद्ध में लगा हुआ संघ 
(ए०॥एाधाए ग्रांताशा। णाआं०ा) है, जितके एक समान विचार हैं, जिसमें श्रमिक- 
जन, किसान और बुद्धि-जीवी सम्मिलित हैं (धारा १)। इस समय दल के मुख्य 
कृत्य ये हैं--समाजवाद से साम्यवाद के क्रमिक विकास द्वारा साम्यवादी समाज का 
निर्माण करना, समाज के जीवन-स्तरों और सांस्क्ृतिक-स्तर को निरन्तर ऊँचा 
उठाना; समाज के सदस्यों को अच्तर्राष्ट्रवाद में शिक्षित बनाना एवंसभी देशों के 
श्रमिक जनों से भ्रातृत्व के सम्बन्ध स्थापित करना; और देश के शत्रुओं के विरुद्ध 
सोवियत संघ की सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रत्येक दृष्टि में सुहढ़ बनाना । 


दल के कार्यों का व्यावहारिक रूप-- (अ) न्यूमेन के अनुसार साम्यवादी दल 
सोवियत राज्य और उसके लोगों का मार्ग-दर्शक (8पण्य0०) है; यह सभी सार्वजनिक 
कार्यों का स्पार्क-प्लण ($०27:-0]78) है। इसके मुख्य कार्य अग्नलिखित हैं-- 
(१) जनता की साम्यवादी विचारधारा में शिक्षा (860]0ट्टां०एथ ९१ए०४४०॥ ० 
06 7०००6) का व्यवस्थापक है। बसे तो सभी प्रकार के प्रशासनों को जनता 
का समर्थव पाना आवश्यक है, किन्तु यह वात साम्यवादी शासन के लिए विशेष 
रूप से सच है। चूंकि साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार जीवन के सभी पहलुओं 
और प्रयत्नों को वर्गीय संघर्ष का ही साधन माना जाता है, अतः राजनीतिक 
विचारों, कला, विज्ञान, संगीत आदि सभी बातों को साम्यवादी दृष्टिकोण से 
विकसित किया जाता है। इस कारण साम्यवादी दल के शिक्षा सम्बन्धी कार्य का 
बड़ा महत्व है। वास्तव में, साम्यवादी दल एक अर्थ में जनता का संरक्षक है 
(७शणं5०5 8 7/09386 0४८० ॥86 96०06) । यह उन्हें शासन की प्रक्रियाथा 
में शिक्षित बनाता है 7 (२) दल के द्वारा शासन और दल अपने कार्यों के बारे मे 
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जबता को सूचित करते रहते हैं। शासव और दल को सूचना के प्राय: सभी 
साधनों पर एकाधिकार प्राप्त है। सभी समाचार-पत्न, रेडियो व अन्य संचार के 
साधन शासन अथवा दल के नियस्त्रण में हैं। साम्यवादी दल का मुख-पन्न “प्रचदा' 
सूचना प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दल ही जनता को यह सूचित क*ता 
रहता है कि शासव क्या कर रहा है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दल बड़े पैमाने 
पर प्रचार कार्य करता है। (३) दल के नेता विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 
स्थानीय प्रतिनिधियों को योजनाओों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। 
इसलिए दलीय संगठन: द्वारा दल के नेता सोवियत समाज के सभी महत्वपूर्ण पदों 
अथवा स्थानों पर दल के सदस्यों को रखवाते हैं। (9) दल का यह भी महत्वपूर्ण 
कार्य है कि यह अपने प्रभाव को उन सोवियत नागरिकों तक विस्तृत करे जो दल 
के सदस्य नहीं होते । 
दल की सदस्यता (]/७॥०४7४४७०)--यद्यपि साम्यवादी दल सोवियत संघ का 
एकमात्न राजनीतिक दल है और एक अर्थ में सम्पूर्ण शासन का संचालन करता है, 
फिर भी दल की सदस्यता सीमित है। इसका मुख्य कारण यह है कि दल में 
सदस्यों की भरती बड़े कठोर नियमों के अनुसार की जाती है भौर सदस्यों के लिए 
चफादारी के स्तर बहुत कड़े हैं। साम्यवादी दल के केवल वे ही व्यक्ति सदस्य वन 
सकते हैं जो साम्यवादी सिद्धान्तों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनमें विश्वास रखते 
हैं और उनके अनुसार काम करने को उत्सुक हों | दल के सदस्य साम्यवादी उद्देश्यों 
की प्राप्ति में लगे हुए सैनिकों के समान (#8#ध3 उ0 एशथ्याएजं)8 000 ०07 
थांगा$) हैं। कुछ लेखकों की दृष्टि में साम्यवादी दल की सदस्यता एक प्रकार का 
विशेषाधिकार (एापंश|८४०) है, क्योंकि दल के सदस्यों को ही महत्वपूर्ण और 
अधिक उत्तरदायी पदों पर शासन में नियुक्त किया जाता है। दलीय संविधान की 
धारा २ के अनुसार कोई भी ऐसा सोवियत नागरिक दल का सदस्य हो सकता है, 
जो परिश्रम करता हो और किसी दूभरे व्यक्ति के श्रम का शोषण न करता हो, जो 
दल के नियमों व कार्यक्रम को स्वीकार करता हो, जो उनक्रो कार्यान्वित करने में 
सक्तिय भाग लेता हो, जो दंल के किसी संगठन का सदस्य हो और जो दल के सभी 
लिर्णयों को क्रियात्मक रूप देता हो ॥ 
सन्‌ १८५२ में सोवियत संघ की कुल अनुमानित जनसंख्या २० करोड़ थी, 
जिसमें से लगभग ६5८ लाख व्यक्ति दल के सदस्य थे--अर्थात्‌ केवल ३ प्रतिशत 
और इनमें भी ८ लाख से ऊपर सदस्यता के उम्मीदवार (०8॥0॥0266 7 शा००:5) 
थे। सन्‌ १६५८६ में सदस्यों और उम्मीदवारों की संख्या क्रशः ७६ लाख और 
६ लाख से ऊपर थी। दल के ग्रामीण सदस्यों की संख्या लगभग ३० लाख है, 
जिनमें से लगभग आधे खेतों, मशीन या ट्रेक्टर स्टेशनों पर काम करते हैं। सन्‌ 
१८४८ में (दल की २५वीं कांग्रेस के समय) दल के सदस्यों के लगभग २२ प्रतिशत 
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श्रमिक, १८ प्रतिशत किसान और ६० प्रतिशत हाथ से काम न करने वाले (70णा- 
गधा) व्यक्ति थे ।* ४ 
सदस्यों के कत्तेब्य ([00॥68$ ० प्राध्ाए७४)--नियमों के अनुसार .दल के 
सदस्यों के मुख्य कार्य, संज्षेप में, इस प्रकार हैं--- (१) हर प्रकार से दल की एकता 
की रक्षा करना; (२) दल के निर्णयों की पूर्ति के लिए क्रियाशील संपर्ष-कर्त्ता 
बनना; (३) काम करने में उदाहरण अथवा नमूना बनना; अपने काम की तकनीक 
पर पूर्ण अधिकार पाकर कार्य-क्रुशलता को बढ़ाना और हर प्रकार से सार्वजनिक 
समाजवादी सम्पत्ति को रक्षा करता; (9) सर्वताधारण से सम्पर्क को निरन्तर सुदृढ़ 
बताता; (४) अपनी राजनीतिक जानकारी को बढ़ाना और माक्संवाद लैनिनवाद 
के सिद्धान्तों पर अधिकार प्राप्त करना; (६) दलीय और राजकीय अनुशासन 
का पालन करता; (७) आत्म-आलोचना को विकसित करना; (5) दल के निकायों 
के काम में कमियों के बारे में रिपोर्ट देवा; (5) दल के सामने सच बोज़ना और 
ईमानदार रहना; (१०) जिस स्थान पर भी दल द्वारा रखा जाए, संवर्गों 
की छाँट (5९००८४००._ ० ०४०7७७) में दल के निदेशों के अनुसार काये 
करना अर्थात्‌ मिक्नता, व्यक्तिगत सम्बन्ध भादि ने आधार पर छाँठ न करना। 


दलीय संगठन की प्रारस्भिक इकाइयाँ (शंग्रध्ाए प्राथ्योड 0 0इकश्ां- 
580०॥)--दल के संगठन का रूप पिरेमिड जैसा है। धरातल अथवा सबसे नीचे 
के स्तर पर दल की प्रारश्भिक इकाइयाँ (एंतरक्षाए फल्याए ण80॥8) हैं, जिन्हें 
पहले 'सेल” (००॥5) कहा जाता था। ऐसी इकाइयाँ कारखानों, दुकानों, दफ्तरों, 
स्कूलों, और सेना की टुकड़ियों में बनाई जाती हैं । जहाँ कहीं भी दल के ३ सदस्य 
बन जायें वहाँ ऐसी इकाई का निर्माण होता है । प्रत्येक प्रारम्भिक इकाई एक कार्ये- 
कारिणी समिति अथवा ग्यूरो चुनती है और एक सेक्रेटरी भी जो इकाई का सबसे 
महत्वपूर्ण अधिकारी व सभापति होता है । ब्यूरो केवल अधिक सदस्यों वाली 
इकाई में ही बनती है ! प्रत्येक दशा में सेक्रेटरी ही उसका निदेशक अथवा सबसे 
महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। दल के नियमों के अनुसार प्रारम्भिक इकाइयों के 
कार्य ये हैं-- (१) दल की अपीलों और निर्णयों को क्रियात्मक रूप देने के लिए 
सर्वताधारण में संगठनात्मक व आन्दोलनात्मक कार्य करना । इस कार्य के करने में 
उन्हें स्थानीय समाचार-पत्नों व दीवार समाचार-पत्नों (फव-०४57802०95) की 
समर्थन मिलता है। (२) दल में नये सदस्यों की भरती करना और उनके लिए 
राजनीतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । (३) दल के सदस्यीं और उम्मीदवारों की 
राजनीतिक शिक्षा का संगठत करना, जिससे कि वे माक्संवाद, लेनिनवाद का निम्न- 
तम आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें । (89) राजनीतिक विभाग (7क्षॉ०पा 80700०7) 
को उसके सभी क्रियात्मक कार्य में सहायता देना । 


2. सर, जहा ; (फल ७३४०४ 00एलआायिथधवधा($ 0 २४०९7 क्‍़ृष्ाा002- 07. 663-64, 
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(२) शहर व जिले के संगठन ((ए थ्ात 86 ०हठ॒कांडथवांणा -- 
प्रारम्भिक - संगठन की इकाइयाँ और जिला सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनती 
हैं । सम्मेलंतल एक समिति चुनता है और समिति एक ब्यूरो तथा सेक्रेटरी का 
चुनाव करती है । ये दल के स्थानीय पदों के लिए सदस्यों की नियुक्ति करते हैं । 
इन्हीं संगठनों पर दल में सदस्यों की भरती व उन्हें दल से निकालने के कार्यों का 
उत्तरदायित्व है । नये सदस्यों की भरती के लिए प्रस्ताव प्रारम्भिक इकाई का 
सेक्रेटरी ब्यूरो के सामने रखता है। शहर और जिले के संगठन सदस्यों को निकाल 
भी सकते हैं और वे ऐसे सदस्यों की अपीलें भी सुनते हैं जिन्हें अपने विरुद्ध की गई 
'कार्यवाही के लिये कोई शिकायत है। शहर और जिले के संगठन दल के आधार- 
भूत रेकार्ड कार्यालय का भी काम करते हैं। ये संगठन अपने-अपने क्षेत्र में आथिक, 
'प्रशासनिक और सांस्क्ृतिक कार्यों की देख-रेख भी करते हैं, किन्तु उनका यह अधिकार 
क्षेत्र अनन्‍्य नहीं है ॥ 

(३) उच्चतर सगठन (प्रांहाश ०४्टृआ5)--शहर और जिलों के संगठनों 
के ऊपर क्षेत्रों, प्रदेशों व गणराज्यों के संगठन हैं। जैसा कि ऊत्रर बताया गया है 
प्रत्येक संगठन की एक कार्यकारिणी अर्थात ब्यूरो और सेक्रेटरी होते हैं, जिनकी 
संख्या उच्चतर संगठनों में साधारणतया ३ होती है। एक स्तर का संगठन अपने 
ऊपर के स्तर वाले संगठन के लिए प्रतिनिधि चुनता है और ऊपर वाला संगठन 
नीचे वाले संगठन के कार्यों की देख-रेष करता है। रूसी सोवियत गणराज्य को 
छोड़कर प्रत्येक संघीय गणराज्य का संगठन है, जो सर्व-संघीय संगठन की कांग्रेस 
के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। रूसी सोवियत गणराज्य (२, 8. ए. $. 7२.) सबसे 
बड़ा गणराज्य है, जो कई स्वाधीन गणराज्यों व प्रदेशों में बेटा है। उनके अपने 
संगठन हैं, जिन्हें सर्व-संचीय कांग्रेस के लिए सीधे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
है। प्रत्येक संघीय गणराज्य की कांग्रेस एक केन्द्रीय समिति चुनती है और यह 
समिति: एंक कार्यकारिणी निकाय बर्थात . ब्यूरो चुनती है, जिसमें अधिक से अधिक 
११ सदल्य हो सकते हैं और उन्हीं में ३ सेक्रेटरी भी सम्मिलित हैं | संगठन के 
कार्यों के लिए पहल की शक्ति सेक्रेटेरियट, विशेष रूप से प्रथम सेक्रेटरी के हाथों में 
केन्द्रीभूत होती है। प्रथम सेक्रेटरी .साधारणतया केन्द्रीय संगठन द्वारा छाँटा गया 
व्यक्ति होता है। सेक्रेटरी के बाद व्यूरो का स्थान प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें 
दल के सेक्रेटरी, गणराज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ का सभापति, सर्वोच्च सोवियत का 
सभापति और आचन्तरिक मामलों के मन्त्रि सम्मिलित रहते हैं। गणराज्यों के दलीय 

संगठन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व केन्द्रीय दन के निर्देशों व आज्नप्तियों को 
कार्यान्वित करना है ॥. यही दल के विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर दलीय 
अधिकारियों को नियुक्त करता है। यह दलीय समाचार-पत्न प्रकाशित करता है और 
दल व शासन के सदस्यों के लिए एक राजनीतिक शिक्षा हेतु स्कूल व प्रशिक्षणालब 
संगठित करता है । सर्वोच्च संगठन के नीचे के स्तरों पर विभिन्न प्रकार के संगठनों 
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की संख्या इस प्रकार है--गणराज्य १४५, प्रादेशिक ([(७) ८, रीजनल (०0]4४0) 
१६७, ओक्रग ३६, शहर ५४४, राओन (7007) 9,5८६ और प्रारम्भिक 


२,३१०,२३२०४७ । 

सर्वोच्च संगठन--विभिन्न गणराज्यों के संगठन सर्व संघीय कांग्रेस (]] 
एगरंणा ८णाष्टा८5४) के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं | सर्व संघीय कांग्रेस का अधिवेशन 
साधारणतया प्रति 9 वर्ष में होता है। सर्व संघीय कांग्रेस दल का सर्वोच्च संगठन 
है, इसके सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होती है, जिसके लिए नीति .निर्धारण करता 
कठिन है। प्रति १,००० सदस्यों के पीछे १ प्रतिनिधि चुना जाता है। सन्‌ १४४५४ 
की संघीय कांग्रेस में कुल प्रतिनिधि १,२६८ थे और उनके अतिरिक्त १०६ उसम्मीद- 
वार सदस्प थे | दल के सर्वोच्च संगठन में कांग्रेस के अतिरिक्त तीव अन्य महत्वपूर्ण 
अंग हैं, जिनका संगठन, संक्षेप में, निम्नलिखित है--- ' 

केन्द्रीय सम्रत्ति (00708] (070००) --यह तिद्धान्त में दल का सबसे 
महत्वपूर्ण अंग है; यद्यपि प्रेसीडियम (जिसे पहले पोलिट-ब्यूरो कहते थे) सबसे 
शक्तिशाली और नीति निर्धारित करने वाला अंग है । सन्‌ १६४२ में चुनी गईं 
केष्द्रीय समिति में १२५ सदस्य और १११ उम्मीदवार सदस्य थे । इसके सदस्यों 
का चुनाव दलीय कांग्रेस ही करती है और इनमें सभी महत्वपूर्ण व प्रभावशाली 
पाम्यवादी नेता सम्मिलित रहते हैं। दो कांग्रेस के अन्तर्काल में केन्द्रीय समिति 
दल का सर्वोच्च अंग रहता है। इसके नाम से अनेक आदेश जारी करिए जाते हैं' 
यद्यपि आलोचकों के मतानुसार इसकी बैठक भी बहुत कम होती हैं और यथार्थ * 
अधिकतर भादेश प्रेत्तीडियम अथवा सेक्रेटेरियट द्वारा निकाले जाते हैं ।! दल वे 
नियमों के अनुसार केन्द्रीय समिति (जिन दिनों कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता, 
दल के कार्यों का निदेशन करती है; यह अन्य संगठनों व संस्थाओं से अपने सम्बन्धो 
में दल का प्रतिनिधित्व करती है, यह दल को विभिन्न संस्थाओं को संग्रठित करती 
है और उनके कार्यों का निदेशन भी; दल के समाचार-पत्नों व साहित्य प्रकाशन के 
लिए सम्पादकों की नियुक्ति भी यही करती है; यह दल की मानव-शक्ति और साधनों 
का निदेशन करतो है और केन्द्रीय कोष का प्रशासन भी करती है । 

प्रेसीडियम (?7०»0ए7)--इसे ही सन्‌ १७४२ के पूर्व पोलिट-ब्यू रो कहते 


थे। केन्द्रीय समिति अपने कार्य का निदेशन करने के लिए एक प्रेसीडियम संगठित 
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करती है ( दलीय संगठन का यही अंग केन्द्रीय समिति का सम्पुर्ण काये करता 
है । प्रेसीडियम दल की मानव-शक्ति और साधनों का वितरण करती है और यह 
केन्द्रीय सोवियत संघ में सार्वजनिक संग्रठनों के कार्य का मार्म-दर्शन करती है। 
संक्षेप में, सोवियत शासन के सम्पूर्ण राजतीतिक और प्रशासनिक तन्‍्त्न का संचालन 
यही अंग करता है और यह्‌ कार्य उनमें दल के सदस्यों के समूहों द्वारा किया जाता 
है । प्रेसीडियम दल के संगठन का सर्वोच्च अंग (39८४) है और दल के सर्वोच्च नेता 
इसके सदस्य होते हैं । जिस प्रकार से नीचे के संगठनों में व्यूरो होता है उस्ती प्रकार 
सर्वोच्च संगठन में प्रेश्नीडियम है। सन्‌ १८६५६ में निर्वाचित प्रेसीडियम में ११ 
सदस्य और ६ उम्मीदवार थे । सन्‌ १६६० में सदस्यों और उम्मीदवारों की संख्या 
'ऋमश: १४ और १० थी। फाइनर के अनुसार, प्रेसीडियम को दल का मन्त्रिमण्डल 
समझा जा सकता है । किन्तु सांसद पद्धति, में मन्त्रिमण्डल के अनु्तार यह दलीय 
कांग्रेस अथवा केन्द्रीय समिति की साधारणतया परवाह नहीं करती; वास्तव में इसमे 
दल की अन्य संस्थाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। परस्तु २० वर्ष तक स्टालिन 
मे प्रेसीडियम के सभापति और प्रयम सेक्रेटरी के रूप में प्रेसीडियम पर पूर्ण अधिकार 
रखा (६ कुछ आलोचकों के अनुसार प्रेसीडियम शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। 
'प्रेसीडियम दल की नहीं वरन्‌ शासन की नीति व कार्यक्रम का निर्धारण करती है । 
यह वेदेशिक मामलों और सेना के संगठन में विशेष रूप से दिलचस्पी लेती है। 
अपने विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के हेतु प्रेसीडियम के कई विभाग हैं 
और उनका अपना स्टाफ है। ये विभाग सदप्यों को सभी प्रकार की घठनाओं आदि 
के बारे में सूचना देते हैं । 


सचिवालय ($००४००77४)--देल के संगठत को निदेशित करने का दायित्व 
दल के सचिवालय पर है । दल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते संगठन में स्टालिन 
का स्थान सबसे ऊँचा था.॥ उसी के कार्यकाल में सचिवालय ने नीति को क्रियात्मक 
रूप देने वाले अंग के स्थान.पर फार्यक्रारिणी का रूप पाया था (ए७$ पिश्वाईणिए6ते 
(०0% थ्वा। ६:९०प्र07 (0 7 ७४००॥३४०) । न्यूमेन के अनुसार इसके भूतपूर्वे प्रथम 
सेक्रेटरी निकिता खा श्चोव का स्थान चाहे उतना महत्वपूर्ण न रहा हो जितना कि 
स्टालित का था, सचिवालय दल की सभी कार्यवाहियों का निदेशन करने वाला तथा 
उनमें समन्वय स्थापित करने वाला यन्त्र है ।* 


-4.. स॒. क्यं॥०- : 09. था, , 9. 674. 
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दलीय-नियन्त्रण समिति (॥6 0०0फ्राप्रा।०९० ० एशथ79 0०7४०)--इसका 
चुनाव केन्द्रीय समिति करती है और इसके मुख्य कृत्य ये हैं---(१) दल के सदस्यों 
व उम्मीदवारों द्वारा दतीय अनुशासन की देख-रेख करना और जो साम्यवादी दल 
के कार्यक्रम व दलीय नैतिकता का अतिक्रमण करें उनसे स्पष्टीकरण माँगना। 
(२) प्रादेशिक व गणराज्यों की केन्द्रीय समितियों हारा निकाले ग्रये सदस्यों की 
अपीलों की जाँच करना । (३) गणततन्त्रीय, प्रादेशिक व रीजनल संगठनों में सर्वोच्च 
संगठन के प्रतिनिधियों को नियुक्त करना। सन्‌ १६५२ के पूर्व इसे दलीय नियन्त्रण 
आयोग ((0फग्रांड507 0 ९५ (०४४०0) कहते थे और उनका चुनाव सीधे 
कांग्रेस द्वारा होता था । 


युवक संगठन---उपरोक्त के अतिरिक्त साम्यवादी दल के संगठन का पंरिचंय 
नवयुवकों के संगठनों के बारे में जाने बिना अपूर्ण रहेगा, अतएवं यहाँ पर थंग 
पायेनियर भीर “यंग कम्युनिस्ट लीग” का भी संक्षिप्त परिचंय देना आवश्यक प्रतीत 
होता हैं। यंग पायेनियर (४०7०४ 9/0०॥6०:७) उन स्कूलों के बच्चों को कहा जाती 
है, जो लैनिन यंग पायनियर्स नामक संस्था के सदस्य होते हैं । यह संगठन किशोरों 
का जन संगठन है, जिसमें 5 और १४ वर्ष के बीच की आयु के बच्चे संगठित हैं । 
इस ससय इसकी सदस्यता २ करोड़ से कुछ ही कम है। इस संगठन का मुख्य कार्य 
स्कूलों और अध्यापकों की सहायता करना है। यंग पायेनियर अपने अध्ययन और 
आचरण से स्कूलों के अन्य बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनके सभी 
प्रकार के क्लब हैं यथा किशोर टैकक्‍्नीशियन विमान के नमूने तैयार करने वाले, 
इत्यादि । उनके भवन, पार्क और खेलों के मैदान सम्पूर्ण देश में फैले हैं और 
लाखों यंग पायेनियर गर्मी में कीम्पों में जाते हैं या पर्यटन करने देहातों में निकल 
जाते हैं । 

यंग फम्युनिस्ट, लीग ((४०प्रा8 ८०गाग्प्रां ॥,०४४७०) का ही संक्षिप्त ताम 
“'कोम्सोमोल” (९०7750770]) - है । इसका साम्यवादी दल: से निकट सम्पर्क है और 
यह दल के नेतृत्व में ही चलता है। १४ से २६ वर्ष.तक की आयु के युवक और 
युवतियाँ इसके सदस्य बन सकते हैं । सदस्य बनने के लिए इसके नियमों और कार्य- 
क्रमों को मानना और इसके किसी एक संग्रठन में कार्य करना आवश्यक है। ये 
संगठन फंक्ट्रियों, राज्यीय तया सामूहिक खेतों, संस्थाओं, स्कूलों और उच्च शिक्षा 
के संस्थापनों में स्थापित किए जाते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को देश के प्रति 
निष्ठापूर्ण सेवा की भावना में प्रशिक्षण देना है। यह संगठन देश के राजनतिक 
जीवन व साम्यवादी समाज के निर्माण में सक्रिय हाथ वेंदाता है भौर युवक्रों में 
श्रम के प्रति प्रेम पैदा करता है। इसके एक लाख से ऊपर सदस्य सोवियतों के 
प्रतिनिधि चुने गये हैं और ७,००० सदस्य सोवियत के सोवियत वीर की उपाधि 
पा चुके हैं । प 


सांम्यवादी दल, चुनाव और प्रजातन्त्र [ ढंर३ 


२. साम्यवादी दल--अन्य पहलू 

फाइनर के मतानुसार - साम्यवादी दल की मुख्य विशेषताएँ ये हैं-- (१) यह 
सोवियत संघ की सर्वोच्च सत्ता (80एछांड्ा। &एध07र5) है । (२) यह आकार 
में जानबूझकर छोटा है, क्योंकि, इसमें विशिष्ट व्यक्ति (०॥6) सदस्य होते हैं । 
(३) इसका सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में नियोजित संगठन फंला हुआ है । (9) इसको, 
अधिनायकशाही में सर्वोच्च स्थान केन्द्रीय समिति, प्रेसीडियम भौर सेक्रेटेरियट का 
है । (५) दल “लोकतन्‍्त्रात्मक, केन्द्रीकरण' (॥0070९०४६० व्थाए्रशांडण) और 
'दल के भीतर प्रजातन्त्र' (र7थ-एथाह त८70०००४०७) के सिद्धान्तों के अनुसार 
कार्य करता है ।" (६) इस समय इसका नेतृत्व एक व्यक्ति--प्रयम सेक्रेटरी के 
हाथ में है । (७) यह सहायक संगठनों, सुरक्षा पुलिस, ट्रेड यूनियनों आदि का अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। यह सच है कि सोवियत संघ में केवल 
साम्यवादी दल ही अकेला दल है। 


लोकतन्त्ात्मक केन्द्रीकरण. (0०८क्षां० व्लाप्रभ्ाँंआा)-यह दल के 
संगठन का अति महत्वपूर्ण मार्ग-दर्शक सिद्धान्त है। इसका अर्थ यह है: (अ) नीचे: 
से लेकर ऊपर तक के सभी नायक निकायों (]०४०॥78 एथा(५४ ०००76४) का चुनाव 
होता है । (आ) दल के विभिन्न, निकाय समय-समय पर अपने दलीय संगठन को : 
रिपोर्ट देते. हैं। दल में कड़ा अनुशासन और अल्पमत की बहुमत के प्रति 
» अधीनता (४०० ०४भ०7)-। (ई) उच्चतर निकायों के निर्णयों का निम्न स्तरों: 
के निकायों के द्वारा पूर्ण बाध्यता के साथ पालन (8780 एा०ए णंगवांगढ़) । ' 
लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि दल के संगठन में प्रत्येक स्तर पर लोकतन्‍्त्र है, किन्तु, 
दो स्तरों के संगठनों के बीच लोकतनन्‍्त्, नहीं है; क्योंकि उच्च स्तर वाला संगठन 
अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निम्व स्तरीय संगठनों से अपने निर्णय 
व आदेश मनवा सकते हैं । इस सिद्धान्त के समर्थक यह दावा करते है कि दल के 
भीतर ([)7/80०7गराथः ९7५०) लोकतन्‍्त है, क्योंकि दल के सभी निकायों 
का चुनाव होता है, प्रत्येक विकाय बड़े निकाय के प्रति उत्तरदायी हैं और दल में 
आत्म अ!लोचना का सिद्धान्त, (९89 एएं7०७॥७ ० 5०-०7ंधरंलं5ए) लागू है । 
भलोचंकों का कहना है कि दल में चुनाव वास्तविक नहीं होते; दल के अधिकारियों 
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को वितियुक्त (०0-0.9/) किया जाता है।” पूर्वगामी विभाग में बताया गया है कि 
प्रत्येक इकाई में प्रथम सेक्रेटरी का पद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है और 
साधारणतया वह उच्चतर इकाई की छाँट होता है। जहाँ तक छोटे निकायों का 
बड़े संगठन के प्रति उत्तरदायित्व का प्रश्त है, यह भी दिखावा मात्र है। वास्तव में, 
सम्पूर्ण दलीय संगठन को सर्वोच्च दल के श्रेसीडियम और सेन्रेटरी जनरल द्वारा 
निर्धारित नीति पर चलना पड़ता है । 

दल की रचना इस प्रकार से की गई है कि सारी शक्तियाँ इसी में केन्द्रीकृत 
हैं और यह दल मोनोलिथिक (707०[फरां०) है भर्थात्‌ एक ही पत्थर में से काटे 
गये स्तम्भ की तरह है, क्योंकि इसमें केवल पक्‍के साम्यवादी (जो दल के नेतृत्व को 
स्वीकार करते हों) ही रह सकते हैं। इस बात को दूसरी प्रकार से समझा जा 
सकता है। यह पाश्चात्य देशों अथवा भारत के राजनैतिक दलों की तरह नहीं है, 
जिसमें कुछ सामान्य सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले किन्तु विभिन्न विचांर अथवा 
मत वाले व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। जबकि प्रजातन्त्रीयः देशों के राजनैतिव 
दल सर्वसाधारण के लिये खुले रहते हैं--भरती के लिये बड़े कठोर नियम नहीं 
होते--साम्यवादी दल में प्रवेश केवल पक्के साम्यवादियों के लिये ही सीमित है 
और उनकी भरती के लिये बड़े कठोर नियम हैं ।! दल के भीतर भी गुटबन्दी 
नहीं हो सकती; क्योंकि जो दल की नीति (कक्ाह ॥०) का समर्थन नहीं करते 
उन्हें दल से निकाल दिया जाता है ।? इसी को दल की सफाई (०णा26) कहते 
हैं। स्टेलिन के कार्यकाल में तो विरोधी मत वाले साम्यवादी नेताओं को दल के 
बाहर ही नहीं निकाला जाता था, वरन्‌ उन्हें मरवा दिया जाता था। अब दल 
विरोधी कार्य करने वाले (»एपंथा») नेताओों को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया 
जाता है और उनका सार्वजनिक दृष्टि से अपमान किया जाता है । 

मात्म-आलोचना ($०#-००४ंगंधात) के सिद्धान्त का अर्थ है कि दल की 
सभाओं और सम्मेलनों तथा समाचार-पत्रों में राज्य संस्थाओं या सार्वजनिक उद्योगों 
के काम की खराबियों की आलोचना कर सकते हैं। सदस्य दल के पदाधिकारियों 
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के कार्यों की भी आलोचना कर सकते हैं। सोवियत शासन और साम्पवादी दल 
के आलोचकों ने भी यह स्वीकार किया है कि निःसंदेह सोवियत संघ में आत्म- 
धालोचना का अधिकार है, परन्तु इसको सीमायें हैं। कोई भी सदस्य दल द्वारा 
निर्धारित नीति (छक्वाहए ॥06) अथवा तिण्णय की आलोचना नहीं कर सकता; 
क्‍योंकि ऐसा करके वह नीति से हटने (06एछंबर४0797) का अपराधी होगा। 
वास्तव में इस अधिकार का उद्देश्य दल की नीति व कार्यत्रभ की पूति में रह जाने 
वाली कमियों को दूर कराने में सहायक होना है। भात्म-आलोचना के अधिकार के 
अन्तर्गत बड़े से बड़े पदाधिकारी को आलोचना किये जाने पर अपनी भूल स्वीकार 
करनी होती है । न्यूप्रेत के मतानुसार आत्म-आलोचना का अधिकार दल के भीतर 
लोकतन्त्न की अभिव्यक्ति नहीं है वरन्‌ यह तो दल के अधिकारियों व सदस्यों को 
पूर्णया दल की नीति का आज्ञाकारी बनाने का साधन है ।2९ 


आलोचकों के अनुसार साम्यवादी दल का संगठन लोकततन्द्वात्मक नहीं है । 
उसके संगठन में बल लोकतन्त्र पर नहीं वरन्‌ केन्द्रीकरण पर है। पाश्चात्य बालो- 
चक तो इसे सर्वाधिकारवाद ((04श730ं४आ) का भ्ुच्क मानते हैं । सलें फेन्सोड 
मे लिखा है कि दल में गुट नहीं बच सकते और दल का नेतृत्व किसी प्रकार के 
प्रतियोगियों को सहन नहीं. करता । “लोकतन्त्री केन्द्रीकरण' का सार तो इस बात 
में है कि 'उच्च स्तरीय सिकायों के निर्णयों से तिम्न स्तरीय तिकाय पूरी तरह से 
बंधत हैं 7 

बर्नद वी एस्पेट्रीयन ने इस विषय में कहा है: 'एक दलीय एकाधिकार 
की दशाओं के अन्तर्गत प्रजातन्त् और केन्द्रीकदरण की असंग्रति (70070४0)9 
णी १था००३०ए ध्ात ०७ा7०॥850) आज भी पूर्व की भाँति कायम है; वास्तविक 
अन्तर यह नहीं है. कि ख़ह्चोव के अन्तर्गत अधिक ग्रजातन्त है, वरन्‌ यह कि 
केन्द्रीकरण को कम पाश्विक तथा अधिक दयालु और दुद्धिपुर्ण (तरीकों द्वारा लागू 
किया जाता है | सोवियत पद्धति और दलीय जीवन पूर्व की भाँति अप्रजातन्त्वत्मक 
हैं, परन्तु बोल्शेविक सर्वाधिकारबाद के आतंकवादी पहलुओं को उठा जिया अथवा 
निलम्बित किया गया हैं ।' 
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हम न्‍ ६. 


साम्यवादी दल का संगठन सैनिक नमूने का है जिसमें केन्द्रीय कमान के 
आदेशों को सभी अधीन व्यक्तियों के लिये मानना आवश्यक है। परन्तु फाइनर 
के मतानुसार नाजी और फासिस्ट दल की अपेक्षा साम्यवादी दल में नीचे के 
स्तरों पर लोकतन्‍्त्ात्मक चुनाव होते हैं; किन्तु निर्वाचित अधिकारियों व निकायों 
का अनुसमर्थन उच्च स्तरीय निकायों द्वारा किया जाता है। यह लोकतत्त्नात्मक 
केन्द्रीकरण के सिद्धान्त के अनुसार है; जिसके अन्तर्गत निम्न स्तरीय निकायों को 
ऊपर वाले निकायों के निर्णयों को पुरी तरह से मानना पड़ता है। संक्षेप में, 
फाइनर के मतानुसार भी साम्यवादी दल का संगठव अधिनायक दल जैसा है। यह 
बात दलीय संविधान की प्रस्तावना से ही स्पष्ट है | * 


दल का महत्व--स्टालिन के मतानुसार ऐसे दल के बिना साम्राज्यवाद का 
अन्त करने और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को प्राप्त करने की बात सोचना भी 
वेकार था। साम्यवादी दल की गझुख्य विशेषतार्यें ये हैं--(१) दल श्रमिक वर्ग का 
राजनीतिक नेता व अगुआ है; (२) दल श्रमिक वर्ग की संगठित टुकड़ी है; 
(३) सर्वेहारा वर्ग के वर्गीय संगठन का उच्चतम रूप दल है; (9) यह सर्वहारा 
वर्ग के अधिनायकत्व का साधन है; (५) दल संकल्प या इच्छा की एकता का प्रतीक 
है; और (६) अवसरवादी तत्वों को निकालने या शुद्धिकरण से बल सुदृढ़ बनता 
है । जबकि पूर्वगामी संविधान में दल की शासन में भूमिका के सम्बन्ध में कोई 
प्राविधान व था, नये संविधान की धारा ६ में देश के शासन में साम्यवादी दल की 
भूमिका इस प्रकार बताई गई है ? 'सोवियत समाज के नेतृत्व प्रदान करने और 
उसका मार्ग दर्शन करने वाला तथा सोवियत पद्धति, सभी राजकीय व सार्वजनिक 
संगठतों का केन्द्र-बिन्दु (77067) साम्भवादी दल है । सोवियत संघ का साम्यवादी 
दल का अस्तित्व जनता के लिए है और यह जनता की सेवा करता है। मार्क्सवाद 
लैनिनवाद के शस्त्र से सज्जित साम्यवादी दल समाज के विकास के सामान्य परि- 
प्रेक्यों व आन्तरिक और विदेश नीति के मार्ग का निर्धारण करती है, महान्‌ सोवियत 
जनता के रचनात्मक कार्य का निदेशन करती है और साम्पवाद की विजय हेतु 
उनके संघर्ष को नियोजित, क्रमबद्ध व सँद्धाम्तिक स्वरूप प्रदान करती है । परन्तु 
दल के सभी संगठन संविधान के ढाँचे के भीतर काम करते हैं । ? 


साम्यवादी दल का भावी कार्यक्रम--सन्‌ १४६१ में हुई साम्यवादी दल की 
रश्वीं कांग्रेस ते आयामी २० वर्ष में (अर्थात्‌ सन्‌ १४८० तक) साम्यवादी समाज 
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की स्थापना के लिये कार्यक्रम स्वीकार किया । अपने नये कार्यक्रम में सोवियत संघ 
के साम्यवादी दल ने घोषित किया है : सोवियत लोगों की वतंमान पीढ़ी साम्पवाद 
के अन्तर्गत रहेंगी । सोवियत संघ में समाजवाद पूर्णहूप में तथा अन्तिमरूप 
से विजयी हुआ दो दशियों के भीतर सोवियत संघ में साम्यवादी समाज निर्मित 
हो जाएगा | सभग्रतः विश्व की पूँजीवादी पद्धति सर्वेहारावर्ग की सामाजिक 
ऋान्ति के लिये पक गई है। युद्धों का विलोपन करना पृथ्वी पर स्थायी शान्ति को 
स्थापित करना--स!म्यवाद का- ऐतिहासिक मिशन है। सोवियत संघ्र ने सगत्तमय 
रीति से भिन्न सामाजिक पद्धतियों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का 
अनुसरण किया है और करता रहेगा ।. विश्व की समाजवादी पद्धति पूँजीवाद के 
साथ आशिक प्रतिस्पर्धा में निर्णायक विजय की ओर लगातार बढ़ रही है। यह 
- शीघ्र ही कुल औद्योगिक और कृषि उत्पादन में विश्व की पूंजीवादी पद्धति से 
' आगे बढ़ जायेगी ।"**साम्यवाद एक वर्गहीन सामाजिक पद्धति है जिसमें उत्पादन 
के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व तथा समाज के सदस्यों की पूर्ण सामाजिक 
संमता है। इसके अन्तर्गत जनता के सर्वागीण विकास के साथ निरन्तर विज्ञान 
और औद्योगिकी के द्वारा उत्पादक शक्तियों का विकास चलेगा; सार्वजनिक धन 
के सभी स्रोत प्रचुर मात्रा में बह निकलेंगे और महान्‌ सिद्धान्त “प्रत्येक से उसकी 
योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार' को कार्यान्वित किया 
.. जाएगा । 
उपरोक्त कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादद आदि के लक्ष्य (६४2०७) 
दिये हैं और यह भी बताया गया है कि किस मार्ग पर चलने से जनता को प्रचुर 
मात्रा में खाना, कपड़ा व सुत्र और सुविधायें प्राप्त हो सकेगी। कार्यक्रम की 
कुछ मुख्य बातों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--भगले १० वर्ष में औद्योगिक 
उत्पादन २३ गुना हो जायेगा और २० वर्ष में ६ ध्रुता, जिसके परिणामस्वरूप 
सं० रा० अमरीका बहुत पीछे रह- जायेगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये काय- 
क्रम में कहाँ गया है : यह आवश्यक है कि उद्योगों में श्रम का उत्पादन (9060०- 
' शशाए 6 प89077४) अगले १० वर्ष में १०० प्र० श० और २० वर्ष में ३००-३५० 
प्र० श० बढ़ाना आवश्यक है! कषि के ,क्षेत्र में उत्पादन और भी तेजी से बढ़ाना 
है। खेदों पर काम करने वाले श्रमिकों का उत्पादन १० बप॑ में १५० प्र० श० 
और २० वर्ष में ००--५०० प्रे० श० बढ़ाया जायेगा । उद्योगों व कृषि फार्मो में 
उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की सभी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति 
हो सकेगी । इसके फलस्वरूप यह सम्भव होगा कि फुंविट्रयों व दफ्तरों में काम करने 
वालों को मुफ्त भोजन मिलेगा । इसके* अतिरिक्त राजकीय फार्मों की वस्तियों 
ओर सामूहिक फार्मो के गाँवों में बोडिज्-स्कूल, वलव, अस्पताल और अवकंाश- 
गृह (४०689 ॥रणगथ्छ) बनेंगे। ऐसा होने पर क्रमशः गाँव और शहर के वीच 
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मन्तर समाप्त हो जायेगा। साम्यवादी दल कृषि में उत्पादक शक्तियों को 
प्रोत्ताहन देगा जिससे दल इन दो महान्‌ कार्यों की पूर्ति कर सकेगा--(१) सम्पूर्ण 
जनता के लिये अच्छे खाद्य-पदार्थों गौर उद्योगों के लिये कच्चे माल का प्रचुर 
मात्ना में उत्पादन। (२) सोवियत पग्रामों में वर्तमान सामाजिक सम्बन्धों का 
क्रमशः: साम्यवादी सम्बन्धों में परिव्तंत और मुख्यतः गाँव तथा शहरों के बीच 
अन्तर को दूर करना । ह 
३. सोवियत संघ के चुनाव 
मताधिकार--सन्‌ १८३६ के संविधान में एक प्रकार से क्रान्तिकारी परि- 
वर्तंन हुये; क्योंकि इसके अन्तर्गत पूर्व संविधान के विशेष समूहों को मताधिकार 
से वंचित करने वाले, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और ग्रामीण क्षेत्रों की भपेक्षा शहरी क्षेत्रों 
के लिये अधिक प्रतिनिधि सम्बन्धी प्राविधानों का अन्त कर दिया गया । अब प्रत्येक 
नागरिक को जिसकी आयु (८ वर्ष हो चुकी हो, लिंग, मूल जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, 
शिक्षा, निवास, सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति और पूर्वकालीन गतिविधियों का कोई 
ध्यान न रखते हुये मताधिकार प्रदान किया गया है । केवल पागल व दण्ड भोगने 
वाले व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक 
विभिन्न सोवियतों के सदस्यों को सर्वव्यापी, सम और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार 
पर गुप्त मतदान द्वारा चूना जाता है। सशस्त्न सेनाओं के सदस्यों को मताधिकार 
प्राप्त है और वे पदों लिए के निर्वाचित भी किये जा सकते हैं। मताधिकार की दृष्टि 
से सोवियत संघ के प्राविधान सं० रा० अमरीका की तुलना में आगे हैं; क्‍यों कि 
सं० रा० अमरीका में अभी तक सर्वव्यापी मताधिकार पर व्यवहार में कई प्रकार 
के प्रतिबन्ध हैं और नीग्ो जाति यथार्थ में मतदान के भधिकार सीमित रूप में ही 
प्रयोग कर पाती है । 
निर्वाचन पद्धति---सोवियत संघ के कानूनों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण 
भूमिगत आधार पर है और निर्वाचन क्षेत्र एक-पसदस्यीय हैं। निर्वाचन क्षेत्र और 
उनके विभागों को इस प्रकार बनाया जाता है कि सभी नागरिक सुविधापूर्वक 
मतदान कर सकें। निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सभी नागरिक वे चाहे 
जहाँ हों, चाहे यात्रा कर रहे हों अथवा स्वास्थ्य लाभ केन्द्र में हों, मतदान कर 
सकते हैं । निर्वाचन सम्बन्धी काननों व नियमों के पालन की देख-रेख का उत्तर- 
दायित्व निर्वाचन आयोगों पर है। चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय केन्द्रीय 
निर्वाचन आयोग करता है । केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में एक सभापति, एक उ4- 
समापति, एक सेक्रेटटी और १२ सदस्य होते हैं । आयोग में मजदूर संघों, सहकारी 
समितियों, साम्यवादी दल के संगठनों, नवयुवक संग्रठनों, विभिन्न सांस्कृतिक, 
तकनीकी और वैज्ञानिक सोसाइटियों और मजदूरों व किसानों के अन्य संगठनों 
के प्रतिनिधि रहते हैं । इसी आधार पर केन्द्रीय, निर्वाचन-क्षेत्रीय तथा वार्ड चुनाव 
ध्वायोग बनाये जाते हैं। सोवियत संघ के निर्वाचन कानून के अनुसार सोवियत 
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संघे की सर्वोच्च सोवियत में प्रत्येक निर्वाचन क्षेज्ञ की सम प्रतिनिधित्व का 
अधिकार प्राप्त है। अब साधारणतया प्रति ३,००,००० जनसंख्या के पीछे एक 
प्रतिनिधि संघीय सोवियत (86जां०६ ० ॥06 एगरंणा) के लिये चुना जाता है। 
राष्ट्रीयताओं की सोवियत ($0जां० 0० 'प7०78)॥00०8) में जो सर्वोच्च सोवियत 
का द्वितीय सदन है, प्रत्येक संघीय गणराज्य, स्वाधीन गणराज्य, स्वाधीन प्रदेश 
'और राष्ट्रीय क्षेत्र को सम प्रतिनिधित्व का अधिकार है ] 
सोवियत संघ में उम्मीदवारों की नामजदगी (ग0ग्रगां)ध/०8) का अधिकार 
सार्वजनिक संगठनों और काम करने वालों की सोसाइटियों में निहित है ।” 
'साम्यवादी दल के संगठन मजदूर संघ, सहकारी संगठन और सांस्कृतिक सोसाइटियाँ 
विभिन्न स्तरों की सोवियतों के लिये उम्मीदवारों को नामजद कर सकते हैं। 
इस प्रकार किसी भी पद के लिये साम्यवादी दल अथवा अन्य संगठनों द्वारा एक 
- से अधिक उम्मीदवारों को नामजद किया जा सकता है। परन्तु विभिन्न उम्मीदवारों 
की व्यक्तिगत योग्यताओं पर सार्वजनिक रूप से विचार होता है भौर साधारणतया 
एक पद के लिये किसी एक उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाता है। मतपत्न 
पर केवल एक ही उम्मीदवार का नाम दिया होता है । मतदाता को मतदान करते 
समय उसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देना होता है याचह उसका नाम काट सकता 
है । इस प्रकार चुनाव केवल एक औपचारिक क्रिया है । 
आलोचना---सोवियत पद्धति की इस आधार पर तीत्र आलोचना की जाती 
है। यह कहा गया है कि सोवियत संघ के चुनावों में केवल एक ही राजनंतिक दल 
भाग लेता है| अन्य सार्वजनिक सम्रठन भी उम्मीदवारों की नामजदगी में भाग ले 
सकते हैं, किन्तु वे सभी साम्यवादी दल के समर्थक होते हैं (8 90० ० 
(०्गाशणा।55$ क्रात ॥0ण्राकृथाए ए960०फॉ6, ज्ञा०0 लात 6 ८56 ०0 
,०७॥ ४7१ 8७0॥॥) । चुनावों में साम्यवादी दल से वाहर के सदस्य भी चुने 
जाते हैं, विशेषकर निम्न स्तरीय सोचिण्तों में ऐसे सदस्यों की संख्या ऊपर की 
सोवियतों की अपेक्षा बड़ी होती है । परन्तु आलोचकों की दृष्टि में इन सदस्यों 
का चुनाव साम्यवादी दल की कृपा अथवा समर्थन से होता है। अतएव फाइनर 
के मतानुसार, “सोवियत संघ में ऐसे चुनावों पर आधारित सरकार को ध्वतन्त्र नहीं 
कह सकते ॥२ 3 
प्रचलित पद्धति के पक्ष में एक सोवियत समर्थक का कथन इस प्रकार 
है; 'सोवियत निर्वाचन कानून के अनुसार नामजद किये जाने वाले उम्मीदवारों 
की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगी है । तथ्य यह. है कि अपने निर्वाचन सम्मेलन 
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| 
में मतदान स्वयं ही एक व्यक्ति के नाम को सबकी सहमति से स्वीकार कर लेते 
हैं । सम्पूर्ण सोवियत समाज की नैतिक और राजनैतिक एकता की दशाओं में, 
जेसी एकता का पूंजीवादी संसार को ज्ञान नहीं है। उसी लेखक के अनुसार 
सं० रा० अमरीका सें उम्मीदवारों की नामजदगी का अधिकार दोनों पूँजीवादी 
राजनीतिक दलों को प्राप्त है, जिसका अर्थ केवल आय वाले पदों को आपस में 
बांटना है। इसके विपरीत सोवियत संघ में स्वयं जनता अपने उम्मीदवारों को 
तामजद करती है । सं० रा० अमरीका की कांग्रेस में एक भी श्रमिक नहीं, जबकि 
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में सभी श्रमिक, किसान, साम्यवादी दल के 
पदाधिकारी, वैज्ञानिक, डाक्टर, कलाकार, सरकारी नौकर--पुरुष और स्त्रियां हैं। 
वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व ही स्टालिन ने एक बार कहा था कि 
सोवियत संघ में विरोधी दल नहीं हैं; क्योंकि वहाँ पर अब एक ही वर्ग का समाज 
है । विभिन्न दल वहीं होते हैं, जहाँ कई वर्ग हों क्योंकि दल वर्ग का ही' अंग होता 
है । सत्‌ १८६४६ के चुनाव में किसी भी मत-पत्र पर एक से अधिक वाम अंकित ने 
था । चुनाव में &<5"*७ प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया और लगभग द॑४&'२ 
प्रतिशत मत “'साम्यवादी दल और उसके समथथंकों के समूह के उम्मीदवारों के पक्ष 
में डाले गये । सन्‌ १६५४ में सर्वोच्च सोवियत के चुनावों में द४'&८ प्रतिशत 
मतदाताओं ने मतदान किया । चुनावों में मतदाताओं का इतना बड़ा अतिशत भाग 
लेता है, किन्तु चुनाव, पाश्चात्य प्रतिमानों के अनुसार, स्वतन्त्र नहीं होते । मतदान 
का अधिकार केवल 'साम्यवादी दल और उसके समर्थकों के समूह” द्वारा नामजद., 
उम्मीदवार को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तक ही सीमित है। कुछ लेखकों के' 
अनुसार सोवियत सरकार चुनावों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन तथा सरकार में नये 
अधिकारियों की भरती के लिये करती है ।2* 
हेजाड्ड के अनुसार, 'सोवियत संघ के निर्वाचन कानूनों के अन्तर्गत चुनावों का 
रूप लोकतत्त्नात्मक है, किन्तु उन पर ऐसे प्रतिबन्ध और विरोधी भार लगे हैं कि 
चुनाव स्वतन्त्र नहीं हो सकते ।7* इस विषय में आऑँग और जिक्त ने लिखा है: 
सोवियत पद्धति वास्तव में उससे कम लोकतन्त्रात्यक है जितनी कि यह दिंखाई 
पड़ती है (६ 8एडशा। 688 तल्गाठलबा० पा व/ 4776875) । इन बातों का 
स्मरण न रखने से निर्णय करने में भूल होगी--(१) पाश्चात्य देशों की तरह 
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बहुदलीय पद्धति का पूर्णतया अभाव; और (२) साम्यवादी दल व उनके अधिकारियों 
द्वारा चुनाव-पद्धति पर प्रायः पूर्ण नियन्त्रण भौर प्रतिबन्धों का प्रयोग । निःसन्देह 
बाद के निर्वाचन कानूनों में पूर्वकालीन पद्धतियों की तुलना में लोकतस्‍न्‍्त्ात्मक रूप 
की व्यवस्था की गई है और इ्सके लिये सोवियत संघ के कर्णधारों को उचित 
श्रेय देना चाहिये | परन्तु कठोर दलीग्र अधिनायकशाही के अन्तगंत यह सम्भव नहीं 
हो सकता कि बहुसंख्यक निर्दलीय निर्वाचक्रगण अपने राजनीतिक अधिकारों का 
बिना मार्ग-दर्शन व प्रतिवन्ध के प्रयोग कर सकें। यदि वहां प्रजातन्त् है तो यह 
शक्ति के साम्यवादी एकाधिकार के लौह ढांचे के भीतर है ।7 ० 
... प्रत्यांबतंत (२९८४॥) -- सोवियत संघ में नीचे की सोवियतों के प्रतिनिधियों 
को वापस बुलाने के लिये व्यवस्था पहले ही थी । सन्‌ १६३६ के संविधान में उच्च 
स्तरीय सोवियतों के सदस्यों को वापस वुलाने---प्रत्यावतंन की व्यवस्था भी की गई 
है, किन्तु भब इस उपबन्ध का वहुत कम प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च सोधियत 
के सदस्यों के प्रत्यावर्तत के सम्बन्ध में आवश्यक कानून सन्‌ १७४४ में बनाया गया | 
इसके अन्तर्गत किसी भी निर्वाचन जिले के मतदाता बहुमत निर्णय से अपने प्रति- 
' निधि को किसी समय भी वापस बुला सकते हैं | वे ही संगठत जो उम्मीदवार को 
नामजद करते हैं, इस प्रकार के प्रश्त को उठा सकते हैं । 
४. अधिनायकतन्त्न बनाम प्रजातन्त्र 
सोवियत संघ के शासन के विषय में यह प्रश्न सबसे अधिक महत्व का है 
कि वहाँ पर अधिनायकतनन्‍्त्न है अथवा भ्रजातन्त्र । इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, जो एक 
: दूसरे के विरोधी हैं। एक ओर तो सोवियत संघ के नेता और साम्यवाद के समर्थक 
सोवियत शासन-पद्धति की सच्चा प्रजातन्त्रवाद बताते हैं, दूसरी ओर उसके 
आलोचक सोवियत संघ में प्रजातन्न्न के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और यहाँ 
की शासन-पद्धति को अधिनायकतन्त्र मानते हैं। इस प्रश्त का ठीक-ठीक उत्तर देना 
बड़ा कठिन है, अतएव दोनों प्रकार के विचारकों व लेखकों के मतों के आधार पर 
ही इसका निर्णय किया जा सकता है | पहले हम उनके मतों और तकों का विवेचन 
करेंगे जो यह मानते हैं कि सोवियत संघ में सच्चा प्रजातन्त्र है । 
सोवियत संघ में प्रजातनत्र है--सन्‌ १८६३६ में वर्तमान संविधान के प्रारूप 
पर बोलते हुये स्टालिव ने कहा था कि नये संविधान के प्रारूप की पाँचवी विशेषता 
उसका तकंमय और पूर्णरूपेण प्रजातन्‍्त्रवाद (5 ढणाओंडशल्य ध्यात 070णस्‍हठा- 
8०78 १6४०० धंधा) है; क्योंकि उसमें बिना किसी प्रकार के भेद-भाव तथा 
प्रतिबन्ध के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं । 
वहां पर अधिकतर अधिकारी निर्वाचित होते हैं बौर प्रत्यावतंन का भी अधिकार 
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१०२ | सोवियत संघ की शासन पद्धति 


है,* 7 सोवियत पद्धति के समर्थकों के अनुसार स्थानीय .सोवियतों के प्रतिनिधियों 
की संख्या सें बड़ी वृद्धि हुई है, अब इसके लगभग साढ़े तीव लाख सदस्य हैं। इन 
सोवियतों का काम सुधारने, जनता के साथ उनके सम्पर्क सुहढ़ करने; सोवियत 
जततन्त्न का विकास बढ़ाने और सोवियतों के व्यावहारिक काम में श्रमिक जनों को 
अधिक विस्तृत रूप से जुटाने के उद्देश्य से यहाँ यह पथ उठाया गया है । सोवियत 
नेताओं के अनुसार विभिन्‍न स्तरों की सोवियतों को अपने-अपने क्षेत्ष में जन-कल्याण 
के विभिन्न कार्यों को करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस विषय की विवेचना पूर्वगामी 
अध्याय में की जा चुकी है। सांस्कृतिक सुविधाओं से सम्बन्धित कुछ कार्य सार्वजनिक 
संगठनों को सौंपने की दिशा में प्रगति की जा रही है। शारीरिक व्यायाम और 
खेल-कूद की राज्य समिति के कार्य ऐच्छिक खेल-कूड संस्थाओं के संघ ने अपने हाथ 
में ले लिये हैं । 
किन ये इन संघ में एक दलीय पद्धति के समर्थेक मानते हैं कि सोवियत संघ में 
समाजवादी समाज का निर्माण हो जाने से स्वभावतः वर्ग-आधार ही समाप्त हो 
गया जिस पर दूसरे राजनीतिक दल बन सकते हैं । सोवियत समाज में अब कोई 
शोषक वर्ग नहीं है, वहाँ केवल दो मंत्तीपूर्ण वर्ग हैं--श्रमिक जन और किसान 
एक सामाजिक समुदाय है और श्रमिक बुद्धिजीवी दूसरा) इन सभी के समान हित हैं 
और वे एक. ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं-- अतएवं यह स्वाभाविक है कि वहाँ एक ही 
रजनी तिक दल साम्यवादी दल है--जो इन हितों की रक्षा करता है और जिसके 
सार्म-दर्शव में सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना हो चुकी है] साम्यवादी 
पद्धति के प्रशंसक यह कहते हैं कि सोवियत सधघ में बेकारी का अन्त हो गया हैं; 
सम्पूर्ण जनता को काम पाने का अधिकार, विश्वाम का अधिकार और सामाजिक 
सुरक्षा का अधिकार वास्तव में प्राप्त हो गये हैं। संक्षेप में, वहाँ पर सच्चे आथिक 
प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हो गई है। क्षोवियत संघ में केवल श्रमजीवियों का समाज 
है; वहाँ पर पाश्चात्य राज्यों की तरह पूजीपतियों का शोषण करने वाला वर्ग 
नहीं है। समाज में सभो का स्थान समान है, सभी में बन्धुत्व की भावठा है और 
चूंकि वहाँ शोषण नहीं है और जीविकोपार्जन को परतन्त्रता नहीं है, इसीलिए उस 
समाज में ही वास्तविक स्वतन्त्रता, समता व बन्धुत्व की भावना है । आथिक विकास 
की गति में सोवियत संघ अन्य सभी पूंजीवादी देशों से बढ़ा हुआ है गौर आ्थिक 
शक्ति में उसका संसार के देशों में दूसरा स्थान है। इतनी आश्चर्यजनक उन्नति 
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साम्यवादी दल, चुनाव और प्रजातन्त्र [ १०३ 


'केवल ४० वर्ष में हुई है और एक अत्यन्त पिछड़े हुए देश में यह साम्यवादी दल के 
सफल नेतृत्व का प्रमाण है । 
सिडनी और बीट्रिस वेब ने अपने महत्वपूर्ण अ्न्ध में यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि वहाँ पर प्रजातन्त्र है। उनके अनुसार सोवियत संघ सरकार की विशेपता 
“बहुरूपी प्रजातन्त्र' है। प्रत्येक नागरिक तीन प्रकार से सामाजिक तथा राजनीतिक 
संगठन सें भाग लेता है। नागरिक की हैसियत से वह सोवियत संघ की विभिन्न 
सोवियतों के चुनावों व कार्यों में भाग लेता है, उत्पादक की हैसियत से वह श्रमिक 
के रूप सें श्रमिक संघ के कार्यों में भाग लेता है, उत्पादन स्वामी के रूप में उत्पादकों 
की सहकारी समितियों और ऋषि क्षेत्र में सामूहिक फार्मो में भाग लेता है और 
उपभोक्ता की हैसियत से वह उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों में भाग लेता है । 
' इनके अतिरिक्त वह साम्पवादी दल के सदस्य के नाते साम्यवादी दल के संगठनों 
' के चुनावों तथा कार्यों में भाग लेकर दूसरों का नेतृत्व करता है १ इस दृष्टि से 
सोवियत संघ में बहुरूपी प्रजातन्त्र की स्थापना को स्वीकार किया जा सकता है, 
. किक्तु प्रश्न वेसे राजनीतिक प्रजातन्त का है जैसा कि परिचमी देशों में पाया जाता 
है। इसका उत्तर “नहीं” में देना पड़ेगा । 
सोवियत संघ में प्रजातन्त्र नहीं, अधिनायकशाही है। इस मत के पक्ष में] 
अधिकतर पाश्चात्य लेखक हैं. जो विभिन्न तकों द्वारा यह घिद्ध करना चाहते हैं कि 
सोवियत संघ में प्रजातन्त्र नहीं है । प्रथम, हेजार्ड के मतानुसार आज विश्व की 
सभी जातियों की जबान पर 'प्रजातन्त्र! शब्द चढ़ा है। यद्यपि सोवियत संघ में 
बाहर के विचारों के प्रवेश पर भी कठोर सीमायें लगी हैं, सोवियत नागरिक जानते 
. हैं कि मनुष्य मात्र अच्छे शासन को इस दृष्टि से जांचते हैं कि राज्य की जनता को 
छपने नेताओं को चुनने तथा नीति को प्रभावित करने का अवसर मिलता है । 
५. सोवियत संघ में आन्तरिक व्यवस्था बताये रखने की समस्या को बढ़ाना होगा, 
यदि वहाँ जनता को प्रजातन्त्र से सम्बन्धित समस्‍यायें प्रदान न की जायें । ऐसा न 
होने पर सोवियत नीतियों को पावचात्य देशों की जनता का समर्थन भी न मिलेगा । 
- इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल ने सोवियत राज्य के ढांचे को इसलिए काप्म रखा 
, हुआ है कि यह दल के प्रभाव को दल से वाहर बड़े सक्रिय जन-समूहों को प्रभावित 
करता है और इसलिए भी यह तक दिया जा सकता है कि सोवियत संघ में प्रजा- 
तन्त्नात्मक संस्थायें हैं ।!* 
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(दुसरा, फाइनर कहता है कि, अधिनायकशाही राज्यों में संघ बनाने, सभा 
करने, सहमति प्रकट करने और शासन की इच्छा त्निर्माण करने वाले स्वातन्ह्य 
अधिकारों को नष्ट किया जाता है। अधिनायकशाही के पीड़ित व डरे हुए प्रजाजन 
जीवन में आने वाली नेतिक छांटें नहीं कर सकते । अधिनायकशाही का आधार यह 
है कि एकाधिकार प्राप्त दल मनुष्य मात्र के राजनतिक भाग के बारे में अन्तिम सत्य 
को मानते हैं! उसके मतानुसार सोवियत संघ में साम्यवादी दल की अधिनायकशाही 
है ४४" एक अन्य लेखक के अनुसार सोवियत संघ में बौद्धिक स्वतन्त्रता (7०००४ 
76८००7॥) नहीं है । जहाँ तक प्रेस की स्वतन्त्रता का प्रइन है, इस विषय में अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है ॥ नहीं है ) क्रान्ति से पूवें जारशाही के अन्तगंत बड़ी रोकथाम 
(०थ॥६०४४9) के बावजूद भी समाचार-पत्नों में विभिन्न मत प्रकाशित होते थे 
किन्तु अब सोवियत संघ में सेन्सरशिप की आवश्यकता नहीं, क्थोंकि वहाँ पर 
केवल साम्यवादी पत्र ही प्रकाशित हो सकते हैं। पाठक को प्रवदा या इजवेस्तिया 
देखने के बाद अन्य हजारों समाचार-पत्न देखने में समय छोना होगा, क्योंकि वे सभी 


एक ही बात कहते हैं |” 
“तीसरा, आएवर जेनिग्स के अनुसार, जब तक ब्रिटिश पालियामेंट में विरोधी 


पक्ष हैं, वहाँ केबिनिट की अधिनायक्रशाही कायम नहीं हो सकती । किसी देश में 
प्रजातन्त्न है या नहीं ? इसकी पहचान विरोधी पक्ष के होने या न होने से होती है । 
इसी करण आलोचक यह मानते हैं कि सोवियत संघ में प्रजातन्त्र नहीं है। 
'क्लोरिस्की के अनुसार, राजनैतिक अ्रजातन्त्र का सार इसमें है कि जनता को सत्ता- 
रूढ़ दल के विरुद्ध मत रखने और उसे अभिश्यक्त करने का अधिकार हो । आधुनिक 
प्रजातन्त्रात्मक पद्धति का जीवनदायिनी तत्व संगठित विरोध (ठाइ्क्रवं5०० ००70- 
8807 8 06 शंधिों ल॒ब्याद्यां 0 गत्ते त640०लवा० 5५४०) है रद 
यह सच है कि सोवियत संघ में एक हद्वी दल है, जिसे शक्ति का एकाधिकार प्राप्त 
है । सोवियत सघ मे एक दलीय पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता से एक ही 
उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने या उसका नाम काटने की बात पाएचात्य 
प्रजातन्‍्त्री देशों के नागरिकों की दृष्टि में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली नहीं है। वे 
अवश्य हो यह तक देंगे कि इस प्रकार से मतद्यन करने से निर्वाचकगण एक रबर 
की मोहर के समान हैं जिसे मत देने फी- स्वतन्क्नता प्राप्त नहीं है। मतदान का 
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आकार ही &७-८े5% मतदाता द्वारा सत्तारूढ़ शासक बन्द को एक मत से स्वीकृति 
देना इस बात का प्रमाण है कि यह सम्पूर्ण क्रिया एक प्रकार का प्रहसन है ।?8 

चौथा, शासन पर नियन्त्रण साम्यवादी दल का रहता है, स्टालिन की 
अधिनायक शक्तियों का आधार ही उसका दल पर नियन््रण था। स्टालिन के 
व्यक्तित्व में तो शासक वर्ग और शासक दल दोनों का ही मेल था (००कशराध- 
प्रणाम, एपॉफ्ड लैंब55 88वें कयांयड एश्ाए गा कांड 0एा एथ580०7) । वास्तव में, 
साम्यवादी दल का इतिहास ही सोवियत ' संघ का इतिहास है। पहले साम्यवादी 
दल क्रान्ति का अग्ुआ (57९८४ ० 76 76५०[प्र/०00०) था और भब वह 
स्थापित व्यवस्था की प्रधान शक्ति है । न्यूमेतर के अनुसार साम्यवादी दल का प्रमुख 
भाग इस वात से स्पष्ट होता है कि वह राज्य और जनता का मार्ग-दर्शक है। 
सोवियत जीवन के सभी सार्वजनिक कार्यों और कभी-कभी व्यक्तिगत क्षेत्न का भी 
स्पाकं-प्लग अर्थात्‌ घिजली शक्ति प्रदान करने वाला साम्यवादी दल है। 
साम्यवादी दल के नेताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि शासनतन्त्र की 
चालक शक्ति दल है, यद्यपि सोवियत निकाय और समितियाँ आदि उनके अन्य 
अंग हैं ।* एक बार स्टालिन ने स्वयं कहा था : यह दल खुले रूप में स्वीकार 
करता है कि वह शासन को सामान्य निदेश देता है और उसका मार्ग-दर्शन करता 
है (पा 4 8पांत68 04 छांएठ5 इथालबों ता-.8टांणगा 70 6 80०एव्गाप्राध्या) । 
आग और जिन्क के अनसार सोवियत संघ में कागज पर दल और शासन एक 
इसरे से अलग हैं और केवल एक दूसरे के पूरक हैं । तथ्यों की दृष्टि से, सभी बातों 
में केवल वाह्य रूप को छोड़कर दल ही शासच है और साम्यवादी अधिनायक- 
शाही है! 

अन्‍य लेखकों ने भी उपरोक्त मत का समर्थन किया है। हारपर व टॉमसन 
ने लिखा है कि सोवियत संघ में वास्तविक नीति निर्धारण करने वाला निकाय दल 
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फा पोलिट-ब्यूरो है,” जिसे अब प्रेसीडियम कहते हैं। नाम के लिए दल और 
शासन का प्ृथक-पृथक्‌ संगठन है जो ऊपर से लेकर नीचे गांव तथा कस्बे तक 
समानान्तर रूप से फैला है--दोनों के अपने समाचार-पत्र हैं; सम्मेलन व सभायें हैं 
और उनके प्रथक्‌ कृत्य व संगठन हैं; परच्तु चूंकि दोनों में एक ही व्यक्ति-समुह 
सदस्य हैं; दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए हैं; विशेषकर ऊपर के स्तरों पर । दोनों की 
सदस्यता में इतनी अधिक समानता है कि व्यवहार में यह कहा जा सकता है कि 
शासन के प्रायः सभी उच्च स्तरीय तथा अधिकतर निम्न अधिकारीगण सास्यवादी 
दल के सदस्य हैं । ?* कार्टर और सहयोगियों के मतानुसार भी सोवियत संघ में 
शासन करने वाला दल है (कुद्याए 85 80एथ7ग07) । कहने को मन्त्रि-परिषद्‌ 
सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है; किन्तु आज तक सर्बोच्च सोवियत ने किसी 
मन्त्री को भी अपदस्थ नहीं किया है। दोनों सदन स्वतन्त्न हैं, किन्तु उनके बीच 
कभी भी किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं होता । वास्त॒व में, वहाँ पर “वफादार 
विरोधी पक्ष'-(098] ००7०आं0०॥) का अस्तित्व ही नहीं है । विधि-निर्माण और 
प्रशासन दोनों में सदैव दल ही यह निर्णय करता है कि क्या करना है, कब करना 
है, कैसे करना है और किसके द्वारा ?? प्रायः सभी लेखक यह मानते हैं कि सभी 
राजनैतिक संस्थायें दल के नियन्त्रण में हैं । 
जहाँ तक प्रशासन का सम्बन्ध है, मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति साम्य- 
वादी दल के सत्ताधारी अंग--प्रेसीडियम द्वारा की जाती है और वही इन्हें 
उनके पद से हटा भी सकता है; यद्यपि संवैधानिक हष्टि से जिन दिनों सर्वोर्ड+ 
सोबियत का सत्न होता है, मन्त्रि-परिषद्‌ उसके प्रति उत्तरदायी रहती है और अन्य 
समय सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम के प्रति शासन व प्रशासन के सभी महँत्व- 
पूर्ण पदों पर साम्यवादी नेता व कार्यकर्त्ता आसीन रहते हैं। सरकारी भ्धिकारियों 
व कर्मचारियों में भी अधिकतर साम्यवादी दल के सदस्य अथवा उसके समर्थक हैं। 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्न पर दल का प्रभुत्व है। विधि-निर्माण क्षीत्न में, 
संविधान की दृष्टि से, सर्वोच्च कानून बनाने का कार्य सर्वोच्च सोवियत करती है । 
कानून बनाने की औपचारिक कार्येवाही होती है, किन्तु यह सच है कि नीति का 
निर्धारण साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता व अंग करते हैं । यह तथ्य विधायी प्रक्रिया 
से भी सिद्ध होता है। सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के साधारणतया दो सत्र 
होते हैं और प्रत्येक सत्न लगभग ८५-१० दिन तक चलता है। बत: सत्रों का कीच 
अत्यन्त अल्प है; विधेयकों पर बहुत कम वाद-विवाद होता है, केबल अभिरूचिहीन 
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प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही पूरी की जाती है। व्यवहार में, वहाँ पर सर्वोच्च 
सोचियत स्वतन्त्र विधायी कार्य नहीं करती ॥?" टाउस्टर ने भी लिखा है कि सर्वोच्च 


सोवियत का मुख्य प्रयोजन, ऐसा प्रतीत होता है, कभी-कभी जैसा कि आवश्यकता 
पड़े, शासन की नीति पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना है ॥१? 


पाँचवा, साम्पवादी दल अपनी गतिविधियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा 
सम्पूर्ण शासन व प्रशासन पर नियन्त्रण रखता है। साम्यवादी दल का गुप्त पुलिस 
और सेना पर भी नियन्त्रण है। राजरन॑तिक और आशिक सभी प्रकार के कार्यो का 
संचालन करने वाले मन्त्नालयों व नियन्त्रण अभिकरणों (००॥7०॥॥8 88०7०८5), 
राजकीय नियोजन आयोग और राजकीय मनन्‍्त्नालय पर साम्यवादी दल का ही 
नियन्त्रण है। गुप्त पुलिस और सेना द्वारा तो साम्यवादी नेता जनता को आतंकित 
और भयभीत रखते हैं । सभी अधिनायकशाही वाले देशों में ऐसा होता है | सोवियत 
संघ में तो साम्यवादी दल क्राँति के बाद से देश में समाजवाद और साम्यवाद की 
स्थापना में लगा है, अतएवं वह इनके विरोधियों को क्रुचलने में विश्वास करता 
है । शासन के अन्य विभागों व अभिकरणों द्वारा साम्यवादी दल सोवियत समाज 

के प्राय: सम्पूर्ण जीवन पर नियन्त्रण रखता है ।# 


छठा, सोवियत संध में प्रजातन्‍्त्र है या अधिनायकशाही--इस प्रश्न का उत्तर 
स्वयं समाजवादी नेताओं ने ठीक-ठीक नहीं टिया है । साम्यवादी मत के अनुसार 
सोवियत संघ में_सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही (कालकाणशांए ० ॥8 
970८४) है और साथ ही साथ वे इसे प्रजातन्त्र भी बताते हैं[ स्टालिन ने 
इसे अधिनायकशाही और पूर्ण प्रजातच्त्र बताया है। इन दोनों बातों में असंगति 
है, यह स्पष्ट है। साथ ही यह बात स्पष्ट है कि साम्यवादी नेता 'प्रजातन्त्न शब्द 
का कुछ भिन्न अर्थ लेते हैं | वे प्रजातन्‍्त्र को उस रूप में नहीं स्वीकार करते जिसमें 
कि इसे पाश्चात्य विचारक समझते हैं । साथ में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि 
साम्यवादी दल और शासन एक दूसरे से पृथक नहीं हैं तो फिर साम्यवादी नेताओं 
ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है। इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है $ 
(१) शासन वह महत्वपूर्ण साधन है जिसके हारा सम्पुर्ण जनता में दल के प्रभाव 
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पृ०८ ] सोवियत संघ की शासन पद्धति 


को फैलाया जा सका है । (२) इसके आधार पर साम्यवादी नेताओं के लिए यह 
तर्क देना सम्भव हो सका है कि सोवियत संघ में प्रजातन्त्र का अस्तित्व है। सातवाँ, 
कुछ लेखकों के मतानुसार सोवियत संघ स्वेच्छाचारी शासन का सबसे महत्वएूर्ण 
उदाहरण है। इसमें असभ्यकालीन हृदय की कठोरता, पूर्वात्य देशों की चाल और 
पाश्विकता भौर माक्संवादी पृर्णंता से जानबूझ कर निकाली हिदंयता का मेल है। 
इस शासन-पद्धति ने लाखों मनुष्यों का संहार किया है और लाखों को भूख और 
मौसम की कठोरताओं से मरने के लिये छोड़ दिया है ॥* यह मत अतिवादी अमरीकी 
आलोचकों का प्रतिनिधित्व करता है । 

निष्कबं--हमारे विचार में सोवियत संघ में बड़ी मात्ता में आथिक और सामा- 


जा आह या पा 
मनुष्य के शोषण का अन्त कर दिया गया है और सर्वताधारण जनता को 
सामाजिक सुरक्षा और आधिक चिन्ताओं से मुक्ति प्रदान की गई है। बाज सुरक्षा और आर्थिक चिन मुक्ति प्रदान की गईं है । आज की 
कठिन आथिक परिस्थितियों में आधिक अ्जतिन्त अथवात समता व स्वतस्त्ता का 
महत्व राजनैतिक प्रजातन्त् से कम नहीं हो सकता है| इस बात का वहाँ और भी 
अधिक महत्व है, क्योंकि जार-कालीन रूस में स्वसाधारण जनता को दशा बड़ी 
ही दयनीय थी। साथ ही सोवियत संघ में सभी नागरिकों को बिना किसी भेद- 
भाव के समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों तथा विभिन्न 
राष्ट्रीयताओं के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जाता । 
इसके अतिरिक्त वहाँ पर सम्पत्ति के आधार पर ऊंचे व नीचे वर्गों का अन्तर समाप्त 
हो गया है। सोवियत संघ ही एक ऐसा देश है जहाँ श्रमिक जन, किसान और 
वुद्धिजीवियों का समाज है और जिसमें श्रमिकों व किसानों को सम्मानित पद 
प्राप्त हुआ है । 

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सच है कि वर्तमान संविधान में प्रजातन्त्रात्मक 
पद्धति का रूप अवश्य ही अपनाया गया है; किन्तु पूर्व वणित विभिन्न तर्को के 
आधार पर कहना टीक है कि सोवियत संघ में राजनैतिक स्वतन्त्रता का अभाव है. 
तागरिकों को स्वतन्त्र रूप से मतदान का अधिकार नहीं है और निर्वाचन पद्धति 
रैसी है जिसे प्रजातन्त्रात्मक नहीं कहा जा सकता । सोवियत नेताओं के इस तक 
में सत्य का कुछ अंश है कि वहाँ विभिन्न वर्गों की समाप्ति के बाद विरोधी दलों के 
लगे आधार नहीं रहा है; परन्तु राजनैतिक प्रजातन्त्॒ को वास्तविक तभी माना 
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साम्यवादी दल, चुनाव और प्रजातन्त्न [ १०८ 


जा सकता है जबकि जनता को स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रकट करने व संगठित 
होने का । गा र प्राप्त हो । अतएव वहाँ पर राजनैतिक दृष्टि से प्रजातन्त्त 
नहीं है। वास्तव में, साम्यवादी दल का सम्पूर्ण शासन पर प्रभुत्व तथा नियन्त्रण 
कायम है। अस्तु, इस कथन में अत्ययुक्ति नहीं है कि सोवियत संघ में साम्यवादी दल 
का धभधिवायकशाही है, जिसे साम्यवादी नेता सर्वहारा-वर्ग की अधिदायकशाही 
कहते हैं । 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 


१. साम्यवादों दल के संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

२. सोवियत संघ के शासन में साम्यवादी दल की क्या भूमिका है ? 

३. सोवियत शासन ओर साम्यवादी दल के बीच सम्बन्ध को समझाकर लिखिए ॥ 

४, सोवियत संघ की चुनाव पद्धति का वर्णन कीजिए । 

धर, क्‍या सोवियत सघ में चुनाव प्रज!तन्त्नात्मक ढंग से होते हैँ ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? 
६... सोवियत संघ में प्रजातस्त्र किस रूप में है ओर किस सीमा तक ? 

७... क्या सोवियत संघ में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुई है ? 

८. 'सोवियत संघ में प्रजातन्त्र” विषय पर एक निबन्ध लिखिए | 


स्विटजरलेंड 
का 
शासन 


("5095६ दावबीविट्राषाा 07 5४४770.8370) 


१, परिचयात्मक 


१. देश और निव्रासी 
* देश--स्विटजरलेंड यूरोप महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है । इसका 
कुल क्षेत्रफल १,४१,३०६ वर्ग किलोमीटर है। आकार में यह हॉलेंड या डेनमार्क 
या सं० रा० अमरीका के मेरीलेंड नामक राज्य के वराबर है, किन्तु इसका क्षेत्नफल 
न्यूयाक॑ राज्य का केवल १/३ है। यह देश यूरोप के मध्य में स्थित है, अतएवं एक 
लेखक ने इसे यूरोप का भौगोलिक केन्द्र बताया है और दूसरे ने यूरोप का हृदय 
(सथ्था। ० 8प्ा079०) । एक स्विस लेखक ने अपने देश का परिचय इन शब्दों में 
दिया है; 'एक छोटा महाद्वीपीय देश, प्राकृतिक साधनों में निर्धन, विरोधी बातों में 
धनी विश्व के राष्ट्रों में स्विटजरलंण्ड एक विश्येष स्थान रखता है ।” सम्पूर्ण देश 
पहाड़ी है और आह्प्स (॥796 ७98) पर्वतमाला तथा उससे निकलने वाली नदियों 
की घाटियाँ सम्पूर्ण देश में फैली हुई हैं । इसकी सीमा समुद्र तट से बहुत दर है, 
जिस कारण यह चारों ओर भूमि से घिरा हुआ देश हैं| चूंकि सम्पूर्ण देश पहाड़ी 
है, अतएवं एक चौथाई भाग तो बिल्कुल अनुपजाऊ है और शेष का अधिकांश केवल 
वनों अथवा चरागाहों के लिए ही उपयुक्त है । अस्तु, केवल ३५ प्रतिशत भाग ही 
खेती के काम में आता है | स्विटजरलंड में कोयला व लोहा धातुर्य भी नहीं मिलतीं 
इस लिये यह देश उद्योगों का विकास भी नहीं कर सका । परन्तु यहाँ पर जल-विद्य त 
शक्ति का प्रचुर मात्रा में विकास हो पाया है। ऊंचा-नीचा भूमितल होने के कारण 
यहाँ रेल अथवां अन्य मार्गों का निर्माण भी कठिन का्य॑ है । इस प्रकार प्राकृतिक 
साधनों की दृष्टि से स्विटज रलेंड एक निधन देश है । 
परन्तु स्विटजरलेंड अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है । 
सम्पूर्ण देश सुन्दर दृश्यों, मनोरम घाटियों और मनोहर स्थानों से भरा आत्प्स 
पव॑त के ऊँचे शिखर स्विटजरलेंड के मुख्य भूमि-चिन्ह हैं। स्विटजरलेंड में लगभग 
४० नवियों के श्रोत और ५५ झील हैं । एक लेखक के मतानुसार स्विटजरलेंड की 
सुन्दरता ही उसकी चविर्धनता का कारण है । परन्तु इसकी प्राकृतिक सुन्दरता के 
कारण हो सम्पूर्ण यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों से लाखों यात्री वहाँ सैर को जाते 
हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यंटच (प0णा8गा) स्विटजरलेंड का सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण उद्योग बन गया है और स्विटजरलेंड के होटल जगत प्रसिद्ध हैं। इसी कारण 
सम्पूर्ण स्विटजरलेंड में मार्गों व रेलमार्गों का विकास हो गया है | कृषि के अतिरिक्त 
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9 ] स्विटजरलेंड का शासन 


प्विटजरलेंड में वनों और अंगुरों की खेती को भी बहुत विकसित किया गया है। 
प्राकृतिक साधनों के अभाव में भी स्विटजरलेंड अब एक समृद्धिशाली देश है और 
वहाँ के निवासियों को किसी भी दृष्टि से निर्धन नहीं कहा जा सकता । 

स्विटजरलेंड की प्राकृतिक बनावट का वहाँ के निवासियों के सम्पूर्ण जीवन पर 
गहरा प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक इष्टि से स्विटजरलेंड में बहुत समय से अनेक 
स्वाधीन केन्टनों व कम्यूनों का विकास हुआ है । स्विटजरलेंड में संघात्मक शासन 
का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पर एकात्मक शासन की स्थापना के लिये उपयुक्त 
भौगोलिक दशायें विद्यमान न थीं । एक दूसरी महत्वपूर्ण बगत यह है कि स्विटजर- 
लंड तीन बड़े शक्तिशाली राज्यों---जमंती, फ्रांस और इटली--से घिरा है औ 
इसकी जनसंख्या में जर्मन, फ्रांसीसी व इटेलियन जातियों के सदस्यों का बड़ा भाः 
है, अतएवं स्विटजरलेंड ने बहुत समय से तटस्थता (7एथआधबया9) की नीति के 
अपनाया है और वह उस पर सफलतापूर्वक चल सका है । 

निवासी--सनु १४५१ में स्विटजरलेंड की कुल जनसंख्या ४६ लाख से कुछ हूं 
ऊपर थी; किन्तु अब यह ६० लाख के लगभग है | जैसा कि ऊपर बताया गया है 
स्विटजरलेंड में अधिकतर निवासी तीन मूलवंशों (78०४] &४/००(८४)--जरम न, फ्रांसीर्स 
और इटेलियन--के हैं । इस प्रकार वर्तमान स्विस जाति तीन राष्ट्रों से मिलकः 
बनी है । स्विटजरलैंड के निवासियों में मूलवंश के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के 
विविधतायें भी पाई जाती हैं । वहाँ पर ४ भाषायें बोली जाती हैं--जमंत ७२५८ 
फ्रांसीसी २९९, इटेलियन ६५% और रोमांच्य १% । इन चारों ही भाषाओं के 
संघ के शासन व प्रशासन के सम्बन्ध में राज-भाषाओं (०लंब) [07804805, 
का पद प्राप्त है। अधिकतर शिक्षित स्विस साधारणतथा दो या अधिक भाषाओं 
का प्रयोग करते हैं । 

वहाँ पर घधामिक अन्तर भी महत्वपूर्ण है । स्विटजरलेंड में प्रोटेस्टेल्ट और केथों 
लिक ईसाइयों की बड़ी संख्या है और उनके भी कई सम्प्रदाय हैं आथिक दृष्टि से 
स्विटजरलेंड की बहुसंख्यक जनता शहरी है और व्यापार तथा उद्योगों में लगी है 
(7००6 बा6 658थांवोीए पराफेशा बात ग्रणा-बढांप्पाप्राव)) । सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण उद्योग मशीन बनाना, धातु का काम, घड़ियाँ, सूती, रेशंमी और ऊनी 
कपड़े बनाना है । स्विटजरलेंड में तीव सामाजिक वर्ग ये हैं--किसान शहरी 
(0७॥8 96096) और श्रमिक । वहाँ पर साधारण व्यक्ति का जीवन स्तर अन्य 
देशों के समान व्यक्तियों के स्तर से कुछ ऊंचा ही है । 

यद्यपि स्विटजरलेंड के निवासियों में कई प्रकार की विविधतायें पाई जाती हैं। 
भाषायोी डॉष्ट से स्विटजरलेंड वहुभाषी देश (709800 ०णाग्रा9) है; और वहाँ 
चार प्रमख भाषाएं हैं । भुमि की रचना, वस्तुकला और प्रथाओं में विभिन्न प्रदेशा 
के बीच बड़े अन्तर हैं, फिर भी स्विस जाति में एक सामान्य भावना और दृष्टिकोण 
की समता है। स्विटजरलेंड के बारे में यह कहा जा सकता है कि “यह विविधता में 
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एकता का सबसे सच्चा उदाहरण है ।' अब उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत 
सुरढ़ है और सभी निवासी अपने को एक राष्ट्र का सदस्य मानते हैं। उनमें 
राष्ट्रीया और देश-भक्ति की सुच्ढ़ भावनायें मिलती हैं। ब्राइस के अनुसार इस 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता के पीछे गत ६०० वर्षों से अधिक को घटलायें हैं।* 
यद्यपि स्विटंजरलेंड के निवासियों में एकता स्थापित हो गई है, परन्तु वे एक-रस 
नहीं हैं ((॥0प8॥ एज्रॉट6 ॥6ए क्षा8 ॥0 ए6६ ॥070806005) । स्विस राष्ट्र 
के बारे में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसमें स्थानीय स्वतन्त्नता का प्रेम 
([0५७ ० ]0८४] ॥9079) बहुत गहरा है । इसी कारण वहाँ अभी तक कुछ केन्टनों 
और अनेक कम्यूनों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र प्रचलित है। कुछ केन्टनों में स्वशासन की 
परम्परा ६०० वर्ष से भी पुरानी है। स्विटजरलेंड में प्रजातन्त्ात्मक तथा संघात्मक 
शासन पद्धति ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बड़ा योग दिया है । 


२. संवेधानिक विकास 
स्विटजरलेंड का राष्ट्रीय और संवैधानिक विकास, भारत की तरह, एक दूसरे 
से गूथे हुए हैं। वहाँ पर संबवंधानिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता का विकास 
हुआ है । स्विटजरलेड के संवैधानिक विकास का संक्षिप्त अध्ययन निम्नलिखित 
शीकों के अन्तर्गत सुविधापुर्वक किया जा सकता है-- 


संघदन की उत्पत्ति (07873 ० 0०ग्रा०्व७-४४०१)--आधु निक स्विटजरलेंड 
> का विकास केन्टनों के क्रमिक एकीकरण से हुआ है। इस दिशा में प्रथम पग सन्‌ 
१२४१ में उठाया गया था जबकि उरी, श्विज और अन्टरवाल्डेन नाम के तीन 
केन्टनों ने एक स्थायी इकरार (?&9००४।॥ (०ए»॥270) किया, जिसके अनुप्तार 
उन्होंने आपत्त में एक दूसरे के अधिकारों और विशेषाधिकारों की अपने सामन्‍्ती 
शासकों के विरुद्ध रक्षा करने की शपथ ली । आगामी शत्तियों में केन्टनों के बीच 
नये इकरार हुए और उन्होंने विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान 
चलाये । नये केन्टनों के प्रवेश से देश का विस्तार बढ़ता गया। सन्‌ १५७३ में 
स्विस संघठन (8जछ55 (०गराल्वधाा०7) में १३ केन्टन सम्मिलित हो गये थे; वे 
सभी जर्मन भाषा-भाषी थे । उनमें से प्रत्येक केन्टन प्रभुत्वपूर्ण (50ए&०ंट्ा)) था 
और उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं । 
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उन केन्टनों ने मिलकर एक छोटा सा राष्ट्र-संघ (ऐशशांबापा० [,68876 ०ी 
पिक्षा005) बनाया हुआ था | उनकी अपनी स्वाधीनता की मात्रा इतनी अधिक थी 
और उनका संघात्मक संघटन इतना ढीला था कि इतिहासकारों ने यहाँ तक घोषित 
किया है कि स्विटजरलेंड नाम का कोई राज्य ही न था ।' उनका कोई प्रतिनिध्या- 
त्मक शासक न था, न कोई संघीय सावंजनिक सेवा ही थी, न संघीय सेना थी, न 
संघीय वजट था और न राष्ट्रीय नागरिकता ही. थी। प्रत्येक केन्टन अपने-अपने 
अधिका<-क्षेत्न में स्वयं स्वामी था आन्तरिक मामलों में ही नहीं वरन्‌ वाणिज्य 
नीति सम्बन्धी विदेशी मामलों में भी । उनके राष्ट्रीय अर्थात्‌ सामान्य मामलों पर 
कभी-कभी होने वाली डायट (7967) की बैठक में ही विचार होता था और उसमें 
प्रत्येक केल्टन को प्रथक व सम प्रतिनिधित्व प्राप्त था । १५४ वीं १४वीं शताब्दियों 
में स्विटजरलेंड सैनिक शक्ति में बढ़ा हुआ था, परन्तु उसकी कई बार पराजय हुई 
और वह क्रमशः शान्तिपूर्ण प्रयत्नों का नेता बन गया । 
जब सन्‌ १७४८ में फ्रांस की क्रान्तिकारी सेनाओं ने स्विट्नरलेंड पर आक्रमण 
क्रिया तो पुराना संघटन शीघ्न ही भंग हो यया । फ्रांसीसियों ते स्विस जाति को एक 
संविधान दिया जो उनके अपने नमूने पर भआाधारित था। तब स्विटजरलेंड में एक. 
केन्द्रीयक्षत राज्य (2०7042०0 8040०) की रचना हुई, जिसके परिणामस्वरूप केन्टनों 
का प्रभुत्वपूर्ण और स्वतन्त्र पद समाप्त हो गया और वे एक केन्द्रीय सरकार के 
प्रशासनिक उप-विभाग बन गये । कुछ व्यक्तियों ने इस संविधान का स्वागत किया 
परन्तु संघवादियों मे इसका विरोध किया | यह संविधान केवल ५ वर्ष तक चला । 
केनद्रवादियों और संघवादियों के बीच तो तनाव रहा ही, उसके साथ स्विस , 
निवासियों और उनके फ्रांसीसी स्वामियों के बीच खुला संघर्ष आरम्भ हो गया।.. 
“स्विम जाति में फ्रांस द्वारा थोपे गये संविधान के विरुद्ध इतनी तीज्र प्रतिक्रिया 
पैदा हुई कि सन्‌ १८०३ में ही नेपोलियन को स्विस केन्टनों की स्वतन्त्रता फिर से 
स्वीकार करनी पड़ी | सन्‌ १८०३ के मध्यस्यता कानून (शिव्तांबांणा 6० ०. 
803) के अन्तर्गत फ्रांसीसी और इटेलियन भाषायें बोलते वाले प्रदेशों के केन्टन 
और स्विस संघटन में मिल गये और नेपोलियन के पतन के बाद हेल्वेटियन गणतत्त्र 
का भी शीघ्र ही अन्त हो गया । सत्‌ १८१४ में ३ अन्य पश्चिमी राज्य केन्टनों 
की तरह स्विस संघटन में सम्मिलित हुए और इस प्रकार उनकी कुल संख्या २२ 
- हो गई । 
सत्‌ १८४८ का संविधान (7]6 (८०ाष्धाप्ांणा 07 848)---इस संविधान का 
प्रारूप डायट ने तेयार किया था, जिसे लोक निर्णय के आधार पर अपनाया गया 
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था। रेपर्ड के अनुसार इस संविधान के निर्माताओं के सामने वैसी ही समस्या थी 
जैसी कि सन्‌ १७८८ में सं० रा० अमरीका के संविधान निर्माताओं के सामने आई 
थी । उन्हें अत्यधिक क्षीण और ढीले-ढांले संघटन तथा असमान राजनीतिक 
इकाइयों से एक सुद्ढ़ और सन्तुलित संघ का निर्माण करता था। अतएवं सनु १८५४८ 
के संविधान के अन्तर्गत द्विलसदनात्मक संघीय विधायिका स्थापित की गई, जिसके 
ऊपर वाले सदन में सभी छोटे-बड़े केन्टनों को २-२ स्थान दिये गये और निचले 
सदन में जनसंख्या के भाधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई । एक ७ सदस्यों 
वाली कार्यपालिका (ए€्व००, (००7०) की रचना की गई, जिसके सातों सदस्यों 
का दर्जा बराबर रखा गया और यह भी प्राविधान बचा कि किसी भी केन्टन का 
एक से अधिक प्रतिनिधि कार्यपालिका में न रह सकेगा । 


इस संविधान के निर्माताओं. के. सामने दो मुख्य प्रयोजन, रेपर्ड के अनुसार ये 
थे--प्रथम, सच्ची राष्ट्रीय सरकार की.. स्थापना, जो संघीय एसेम्बली, संघीय 
कौन्सिल और संघीय ट्रिब्युनल-की रचना द्वारा की गई | दूसरा, केन्टनों की लीग 
को संघीय राज्य में परिवतंन-करना और सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में नागरिकों को कुछ 
मूल अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का माश्वासन देना. | इस इष्टि से सन्‌ १८४८ के 
संविधान में विभिन्न प्राविधानों द्वारा. इन स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति दी गई है-- 
उद्योग और व्यापार, अन्तर्रात्मा, समाचार-पत्रों व याचिका इत्यादि की स्वतन्त्रता । 
सन्‌ १८४८ के संविधान ने बड़े और छोटे केन्टवों के बीच पुराने संबर्ष का सं० रा० 
“अमरीका के नमूने पर संघात्मक राज्य की रचना करके अन्त कर दिया । संघात्मक 
शासन की स्थापना से दलीय और राष्ट्रीय एकता सुरढ़ हुई । उसके अन्तर्गत संघीय 
डाक सेवा कायम की गई, टेलीग्राफ का राष्ट्रीयकरण किया गया और एकरूप नाप 
तोल व सिक्‍कों की पद्धति लागू की गई | इस संविधान द्वारा संघटन को संघ में 
परिवर्तित कर दिया गया, यद्यपि क्रभी तक इसे कन्फंडरेशन ही कहा जाता है ।* 


सन्‌ १८७४ का संवंधानिक परिवर्तन ([॥6 0०0्रश्याप्राणा् ह०शंणंणा ० 
874)--सच्‌ १८७४ में स्विटजरलेंड के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनके 
चार लक्ष्य थे--राष्ट्रीय केन्द्रीयकरण, विस्तृत प्रजातन्त्न, शक्तिपूर्ण धर्म-विरुद्ध 
कार्यवाही जौर सामाजिक तथा आश्थिक क्षेत्रों में राज्य का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप । 
इसके अन्तगंत पूर्व की अपेक्षा संघ की शक्तियाँ "विस्तृत हो गईं; और वैदेशिक 
सम्बन्धों, सैनिक मामलों, मुद्रा, दीवानी व फौजदारी कानून, संचार तथा वाणिज्य, 
उच्चतर शिक्षा, देशीकरण, प्राकृतिक साधनों का रक्षण आदि पर संघ सरकार का 
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घ] स्विटजरलेंड का शासन 


नियंत्रण. स्थापित हुआ । विभिन्‍न केन्टनों में लोक-निर्णय और भ्रस्तावांधिकार को 
अपनाने के पक्ष में चले आन्दोलन के फलस्वरूप इन संस्थाओं को संघीय क्षेत्र में भी 
महत्वपूर्ण स्थाव मिला । सन्‌ १८७४ के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष प्रजातन्त्न की सुविधायें 
बढ़ीं । सन्‌ १८४८ के संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक परिवतंनों के लिये लोक- 
निर्णय अनिवार्य था, परन्तु कानून के बारे में इसकी व्यवस्था न थी । परिवर्तित 
संविधान की धारा पर्द के अनुसार विधायी मामलों में भी ऐच्छिक लोक-निर्णय की 
व्यवस्था हो गई है। इस प्रकार के लोक-निर्णय की माँग ३०,००० मतदाता था 5८ 
केन्टन कर सकते हैं । चूंकि केथो लिक अल्पसंख्यक जाति सभी उदारवादी सुधारों 
का विरोध करती थी, अतएवं सन्‌ १८७४ के-संविधान में उनके विरुद्ध शक्तिपूर्ण 
प्राविधान सम्मिलित किये गये । समाजवाद के प्रभाव में राज्य के कार्यों का क्षेत्र 
विस्तृत हुआ और राज्य को आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की 
विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हुईं । 

सन्‌ १८७४ से संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं । इन्होंने संघीय सरकार की शक्ति 
में और भी वृद्धि की है। उनके द्वारा आथिक विनियमन और सामाजिक बीमे के 
क्षेत्र में सरकार को नये कार्य सौंपे गये हैं। उसके साथ विधि-निर्माण कार्य में 
जनता के प्रत्यक्ष भाग में भी वृद्धि हुई है । सन्‌ १४३४ में उन समृहों ने जो केन्टनों की 
शक्तियों में वृद्धि चाहते थे, संविधान के प्रस्तावाधिकार द्वारा पूर्ण दोहराये जाने की 
श्रार्थना की थी; परन्तु उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया । 


२, शासन की विशेषतायें 


१, शासन के अध्ययन का महत्व 


स्विटजरल॑ण्ड के शासन के अध्ययन का महत्व कई कारणों से है, जिनका 
संक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है : 

अनेक विविधताओं के होते हुए भी सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता (आ/078 गरधांणा॥&। 
प्रतीए वी। शआ०6 णी गाए तएशञ०5)--स्विटजरल॑ण्ड में रहने वाले तिवा- 
सेयों में, जैसा कि पहले अध्याय में बताया जा चुका है, कई प्रकार की विविधतायें 
हूं, फिर भी वहां सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गईं | स्विटजरलैण्ड की शासन 
पद्धति का अध्ययन इस दृष्टि से बहुत ही अभिरुचिपूर्ण है कि वहाँ के निवासियों ने 
पंसार को यह दिखा दिया है कि अनेक विविधताओं के होते हुए भी उनमें घनिष्ठ 
पहयोग सम्भव है ।' स्विटजरल॑ण्ड में एक असम्भव वात सम्भव हुई है, इसोलिये 
कुछ विदेशी उसे स्विटजरलैण्ड का चमत्कार कहते हैं। न्यूमेन ने लिखा है; 
'केवल स्विटज रलेण्ड ही एक चमकदार अपवाद है। वहाँ पर तीन महत्वपूर्ण समृह-- 
जर्मन, फ्रांधीसी और इटेलियन भाषा-भाषी जिनकी भाषा व संस्क्ृति में बहुत अन्तर 
है और जो संख्या में भी बहुत कम या अधिक हैं, एक साथ सराहनीय सामंजस्य में 
रहते हैं। जहाँ कहीं भी सम्भव होता है, स्विस सरकार (फंडरल कॉसिल) और 
बहु-भाषी केन्टनों की कार्य-पालिकाओं में विभिन्‍न भाषा समूहों के प्रतिनिधि 
तम्बरवार सरकार के प्रमुख रहते हैं, जो उनके सामंजस्य का दृष्टिगोच र होने वाला 
रूप है । कदाचित यह कहा जा सकता है कि स्विस जाति ने अपनी अल्यसख्या की 
समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है क्योंकि उन्होंने वहु-संख्यक जाति की 
धारणा अर्थात्‌ शासक समूह के विचार को कभी भी नहीं पैदा होने दिया । वास्तव 
में, यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि विभिन्‍न भाषा-भाषी जन स्विटजरलड का 
अपना प्रिय देश मानते हैं । यह बात भारतीय विद्यार्थियों के लिये विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण है। 

प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की संस्थायें (7805 ० लए [धप्र०८००१ 
संसार में स्विटजरलैंड अपनी प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं, विशेष रूप से प्रत्यक्ष 
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प्रजातन्‍्त्, के लिये प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त् की संस्थाओं में एक और लेंड्स- 
जमींडे ([.8052०7006) नाम का प्रत्यक्ष अथवा विशुद्ध प्रजातन्त्र अभी तक कई 
कंन्‍्टनों में प्रचलित है और इस प्रकार का अनुपम उदाहरण है। दूसरी ओर, वहाँ 
पर जनता विधि-निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेती है । प्रत्यक्ष-विधि निर्माण (6० 
: [6टां59007) की संस्थाओं में लोकनिर्णय (7२०(७७०7०ण०ा॥) और प्रस्तावाधिकार 
(7रं7४0४०) अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक लेखक (70०॥7 87097 )8807) के 
अनुसार जब संयुक्त राज्य अमरीका ने राष्ट्रीय जीवन आरम्भ किया तो उसका 
गणतन्त्रीय संविधाव अनग्रिन राजतन्त्रों में अकेला था, परन्तु उस समय स्विटजरलेड 
में गणतन्त्रीय संस्थायें ५०० वर्ष से भी अधिक पुरानी हो चुकी थीं। यह सच है 
कि अन्य देशों की अपेक्षा स्विटजरलेंड में गणतन्त्रीय भावना की जड़ें अधिक गहरी 
गड़ी हैं । 

यूरोप में स्विटजरलेंड ही ऐसा राज्य है जो सदा ही गणतन्त्रीय रहा है। ब्राइस 
के अनुसार आधुनिक प्रजातन्त्रों में, जो सच्चे बर्थ में प्रजातन्त्र है, स्विटजरलेंड 
की शासन पद्धति के अध्ययन के लिये सबसे अधिक औचित्य है ।' यह सबसे प्राचीन 
प्रजातन्त्र है, क्योंकि वहाँ ऐसे समुदाय रहते हैं जिनमें जनाप्रेय शासन संसार के अन्य 
यूरोपीय राज्यों की अपेक्षा अधिक दूरी तक ले जाया गया है और अधिक संगत रूप 
में कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वह संघात्मक राज्य है, इसकी 
संकुचित सीमाओं के भीतर प्रजातन्त्वात्मक सिद्धान्तों पर आधारित विभिन्‍्त्र प्रकार 
की संस्थायें मिलती हैं । जकंर ने तो कहा है कि हाल में 'स्विटजरलेंड और प्रजातन्त्त 
पयायंवाची हो गये हैं ।* 

स्विटजरलेंड की अनोखी कार्यपालिका (एग्रांवुणए० +ए9० ०णी ऋ०्टाएंए७6 व 
$ज्रॉटथ।०7१)--स्विटिजरलेंड में एक अनोखी प्रकार की कार्यपालिका है, जिसे 
बहुल-कार्यपालिका (.ए7४ ७६८०ए7४४८) कहते हैं । इस कार्यपालिका में अमरीकत 
पद्धति के स्थायित्व (इंकंताए) और ब्रिटिश पद्धति के उत्तरदायित्व (76590शॉं- 
छाप्रा५) का सुन्दर मेल है । इस प्रकार यह कार्यपालिका न संसदात्मक है और न 
अध्यक्षात्मक, किन्तु इसमें दोनों पद्धतियों की अच्छी बातों को मिलाया गया है । 
इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें सभी महत्वपूर्ण दलों का प्रतिनिधित्व रहा है । 
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उनमें मतभेद होते हैं किन्तु राष्ट्रीय भावना उन सब पर विजथी रहती है। कार्य- 
पालिका का विस्तृत विवेचन दूसरे अध्याय के दूसरे खण्ड में किया गया है | 
. स्थायी तटस्थता--स्विटज रलेंड ही एक ऐसा देश है जिसने बहुत समय से 
स्थायी तटस्थता (शाप्राक्षाश॥ 76ए08॥9) को अपनाया हुआ है और वह उसका 
सफलतापूर्वक पालन कर सका है । स्विटजरलेंड की तटस्थता की सन्‌ १८१५ में 
वियना की कांग्रेस ने प्रत्याभूति दी और सन्‌ १७२० में राष्ट्र संघ ([.6876 ० 
०७४०॥8) ने भी उसको पुष्टि की। तटस्थता का सिद्धान्त दोनों विश्व-युद्धों में 
स्विटनरलेंड की विदेश नीति का आधार बना रहा। दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान 
हिटलर के जरमंनी ने भी उसकी तटस्थता का मान किया । इसी कारण स्विटजरलेंड 
दोनों विश्व-युद्धों से अपने को अलग रख सका । अब भी स्विटजरलेंड दोनों शक्ति- 
गुटों (00४ 000:5) से अलग है । स्विस संविधान की धारा १०२.में कार्यपालिका 
के लिये तटस्थता की नीति पर चलने का निदेश दिया गया है। इसी कारण सन 
१६२० में स्थापित राष्ट्र संघ का केन्द्रालय स्विटजरलेंड के प्रसिद्ध नगर जेनेवा में 
स्थित रहा और अब भी अनेक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जेनेवा में होते हैं । 
शासन पद्धति का स्थायित्व--यही कारण है कि महाद्वीपीय यू रोपियन राज्यों में 
स्विव्जरलंड की शासन पद्धति सबसे अधिक स्थायी रही है । दूसरे शब्दों में, वहाँ 
पर सबसे अधिक राजनीतिक स्थायित्व मिलता है । जबकि चारों भोर युद्ध और 
भशाच्ति का वातावरण फंला है, स्विटजरलेंड ही एक ऐसा देश है जहां इन वातों का 


.... अधिक से अधिक अभाव है; वह अशान्‍्त समुद्र में एक सुखी द्वीप के समान है। इस 


रष्ट से भी भारतीय विद्याथियों के लिये स्विटजरलेंड की शासन पद्धति के अध्ययन 
का विशेष महत्व है । 

अन्त में, स्विटजरलेंड का संविधान ऐसा है जिसके लिये प्रायः अनोखे शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है। कहने को इसका सविधान संघटन ((०॥/८0७:७॥४०7) 
है, किन्तु वास्तव में संघात्मक है | इसी देश में बहुल कार्यपालिका है । इसके अतिरिक्त 
इततके संविधान का आधुनिक संविधानों पर काफी प्रभाव पड़ा है--विशेष रूप से 
ब्रिटिश उपनिवेशों ([7०ण्ंणं07$) और जमंनी के वैमर गणतन्त्र (४०ावाशः 
7१९७ए७॥०) पर; किन्तु यह प्रभाव उनके संविधानों के साधारण रूप पर पड़ा है, न 
कि विस्तार की वातों पर। प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के तरीकों ने विश्व के विभिन्न 
संविधानों में स्थान पाया है, यथा आस्ट्रेलिया और सं० रा० अमरीका के राज्यों में 
कुछ विचारकों ने भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय कार्यपालिका को स्विस 
कारयपालिका के नमूने पर बनाने का सुझाव दिया था और अब भी सांसद ब्रणाली के 
दोषों को देखते हुए हमारे सामने सं० रा० अमरीका व स्विटजरलेंड की ही पद्ध- 
तियाँ नमने के रूप में सामने आती हैं । 

द २. संविधान की मुख्य विशेषतायें है 

रिविटजरलैंड की शासन पद्धति की प्रमुख विशज्ञेपताओं का संक्षिप्त विवेचन 

अग्नलि खित है-- 
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(१) लिखित संविधान--स्विटज रलेंड का संविधान लिखित है; वास्तव में 
संघात्मक शासन एक प्रकार का इकरार होता है जिसका आधार लिखित आलेख 
होना जरूरी है | स्विटजरलेंड का लिखित संविधान मौलिक रूप में सन्‌ १८४८५ 
सें बना था, जिसमें सन्‌ १८७४ में अनेक परिवर्तन किये गये और उसके 
बाद भी उसमें बहुत से संशोधन हो चुके हैं । इस दृष्टि से स्विटजरलेंड का लिखित 
संविधान एक सम्मानित आलेख है और केन्द्रीय यूरोप के सबसे पुराने लिखित 
संविधानों में से एक है। इस संविधान की सबसे बड़ी सफलता इस वात में 
रही है कि इसके द्वारा स्विटजरलेंड में संघठन के स्थान पर वास्तविक संघ की 
स्थापना हुई। स्विटजरलेंड के संविधान में १२३ धारायें हैंओर यह लगभग 
३० पृष्ठ में आता है। इस प्रकार यह संविधान सं० रा० अमरीका के संविधान 
से अधिक लम्बा है और इसमें विस्तार की बातें भी दी गई हैं, जबकि 
सं० रा० अमरीका का संविधान अति संक्षिप्त है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बाते 
भी छूट गई हैं । स्विटजरलेंड के संविधान में, भारत के संविधान की तरह बहुत सी 
अनावश्यक बातें भी सम्मिलित की गई हैं, जैसे शराब के उत्पादन व॑ बिक्की की 
मनाही, शिक्षा, नागरिक पद का विनियम आदि । प्रधानतः लिखित होते हुए भी 
अन्य संविधानों की तरह, स्विस संविधान में भी कुछ अलिखित अंश जुड़ गये हैं 
अर्थात्‌ कुछ चलनों ब प्रथाओं का विकास हो गया है। उदाहरण के लिये स्विटज र- 
लेंड की संघीय कौन्सिल में, प्रथा के अनुषार, ज्यूरिच व बन॑ जैसे बड़े केन्टनों से, 
सदा ही एक-एक सदस्य लिया जाता है । दूसरी प्रथा यह है कि उसमें से ५ से 
अधिक जमंन भाषा-भाषी केन्‍्टनों के प्रतिनिधि नहीं लिये जाते । 

स्विटजरलेंड का लिखित संविधान स्विस संघ का मूलभूत कानून (]्प0ंध- 
77079] !89) है। कानूनी दृष्टि से यह संघ और केन्‍्टनों की सरकारी के लिये 
सर्वोच्च कानून (80.77थ76 ]89) होना चाहिये । परन्तु इसकी सर्वोपरिता केवल 
औपचारिक है, क्योंकि इसकी सर्वोच्चता की रक्षा के लिये अपनाये गये साधन पर्याप्त 
नहीं हैं । वात यह है कि स्विटजरलेंड की संघीय ट्रिब्यूनल (सर्वोच्च संघीय न्यायालय) 
को इस सीमा तक तो संविधान की रक्षा का अधिकार है कि किसी भी कैन्टन का 
कानून सविधान का अतिक्रमण न करे, परन्तु उसे संघ सरकार के कानून को अवैध 
घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है । दूसरे शब्दों में सर्वोच्चि न्यायालय को सीमित 
न्यायिक पुनरवलोकन (जप्तांशंश] 7०शं०छ) की शकित प्राप्त है; वह संघीय सरकार के 
कानूनों के विरुद्ध संविधान की संरक्षक (00क्षतांधा ०ी 6 (!०75#0ए॥०0॥) नहीं 

है | इस प्रकार स्विस संवैधानिक सिद्धान्तों के अनुसार स्विटजरलेंड में, अन्य मदा- 
द्वीपीय राज्यों की तरह, विधायी शाखा (7.68597ए6 छाक्ाणा) को सर्वोच्च माना 
जाता है, जबकि सं० रा० अमरीका वभारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चिता मान्य है । 

(२) इुस्संशोध्य संविधान (शांत 007रशा।एांण)-सभी संघात्मक संविधान दुस्तं- 

शोध्य होते हैं, स्विटजरलेड का संविधान भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें संशोधन के लिए 
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एक विशेष प्रक्रिया विहित है | संघात्मक संविधान में संघ व इकाइयों की सरकारों 
के बीच शक्तियों से वितरण से सम्बन्धित संशोधन संघ व इकाइयों की सरकारों 
की स्वीकृति से होना चाहिए । स्विटजरलेंड में संशोधनों के लिए ऐसी ही व्यवस्था 
है | यद्यपि यह सच है कि ३०,००० मतदाता ऐच्छिक लोक-निर्णय के अधिकार के 
बनुसार साधारण कानून पर भी जनत्ता द्वारा मतदान अर्थात्‌ लोक-निर्णय की मांग 
बार सकते हैं, किन्तु संवैधानिक संशोधनों से सम्बन्धित कानूनों के लिए लोक-निर्णय 
अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संशोधन तभी वैधमाने जाते हैं जबकि उन्हें मतदान में 
भाग लेने वाले मतदाताओं की वहुसंख्या और साथ ही केन्टनों की बहुसंख्या स्वीकार 
कर ले । इससे यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून 
की अपेक्षा अधिक कठिन है । 

(३) संशोधन की प्रक्रिया (8॥7थ9/78 970००58)--म्ं विधान में संशोधन की 
पद्धति साधारण कानून के बनाने की प्रक्रिया से, जैसा कि ऊपर बताया ग्रया है, 
कठिन है, किन्तु सं० रा० अमरीका की तुलना में यह काफी सरल है। स्विटजरलेड' 
के संविधान में दो प्रकार के संशोधन हो सकते हैं--पूर्ण (70 :€शंशंणा) और 
आंशिक अर्थात्‌ किन्‍्हीं १-२-४ धाराओं में परिवर्तन | पूर्ण परिवर्तन के लिये 
संशोधन प्रस्ताव का आरम्भ संघीय कौन्सिल या संघीय एसेम्बली कर सकती है । 
दोनों ही दशाओं में संशोधन के सम्बन्ध में एसेम्बली में वैसी ही प्रक्रिया का पालन 
होता है जैसा कि साधारण कानून के लिये विहित है ॥ परन्तु जब संशोधन प्रस्ताव 

“संघीय एसेम्बली द्वारा पास कर दिया जाता है तो संशोधित संविधान पर अनिवार्य 
रूप से लोक-निर्णय प्राप्त किया जाता है। यह तभी लागू होता है जबकि लोक- 
निर्णय में भाग लेने वाले मतदाताओं की बहुसंख्या और केन्टनों की बहुसंख्या उसके 
पक्ष में मत दे । लोक-निर्णय में क्रेन्टन के वहुप्ंख्यक मतदाताओं के मत को केन्टन 
का मत समझा जाता है और अद्ध॑-क्रेन्टन का मत आधा माना जाता है। पूर्ण 
संशोधन के लिये ५०,००० मतदाता भी प्रस्तावाधिकार के अनुसार प्रस्ताव रख 
सकते हैं। मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव अर्थात्‌ याचिका को संघीय एसेम्नली साधारण 
मतदाताओं के निर्णय के लिये पेश करती है। यदि मतदाताओं का बहुमत उसे 
स्वीकार करले तो संघीय एसेम्त्रली नये संविधान का निर्माण करती है और तब 
उस पर लोक-निर्णय कराया जाता है । संशोधित संविधान मतदाताओं और केन्टनों 
के बहुमत से स्वीकृत ही जाने पर लागू होता है । 

जहाँ तक आंशिक संशोधन का सम्बन्ध है, उसके लिये भी संघीय एसेम्बली, 
संघीय कौोन्सिल और ५०,००० मतदाताओं को पहल करने का अधिकार है । 
पहली दोनों दशाओं में उसे साधारण कानून की तरह पास किया जाता है और 

'> वाद में उस पर लोक-निर्णय कराया जाता है। मतदाताओं द्वारा प्रस्ताव को 

साधारण भाषा में अथवा पूर्ण विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। पहली 
दशा में प्रस्ताव प्र संघीय एसेम्बली विचार करने के वाद उसे स्वीकार या अस्वीकार 
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कर सकती है । यदि वह उसे स्वीकार कर लेती है त्तो वह उसके अनुसार विधेयक 
तंयार करती है और उस पर लोक-निर्णय कराती है । यदि एसेम्बली उसे अस्वीकारं 
करे तो भी संघीय कोन्सिल इस प्रश्न पर लोक-निर्णय कराती है कि उस प्रकार 
का संशोधन किया जाये अथवा नहीं । यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं 
का बहुमत इस पक्ष में हो कि चाहा संशोधन किया जाये तो संघीय एसेम्बली उसके 
अनुसार विधेयक त॑यार करती है और उस पर लोक-निर्णय कराती है। यदि जनता 
आशिक संशोधन के ग्रस्ताव को पूर्ण विधेयक के रूप में पेश करती है तो संघीय 
एसेम्बली उस पर सीधे लोक-निर्णय कराती है । 

(४) गणतन्त्रीय संविधान (२००प७॥०एव४॥ ००॥४ाप४०४)-जसा कि गत 
पृष्ठों में बताया जा चुका है, स्विटजरलेंड का संविधान गणततन्त्रात्मक है, साथ ही यह 
योरप का सबसे पुराना गणतस्त्ात्मक संविधान है। स्विटजरलेंड के संघीय शासन 
में राजत्व का कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से यह संविधान सें० रा० अमरीका 
और भारत के संविधानों के समान है, किन्तु ब्रिटेन" के संविधान से भिन्‍न है। 
स्विटजरलेंड के संविधान की धारा ६ में यह प्राविधान है कि संघीय सरकार केन्टनों 
के संविधानों की संरक्षा की प्रत्याभूति (8पध६7(०७) करे, परन्तु केन्टनों के संविधानों 
के लिये यह आवश्यक है कि वे राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग केवल गणतन्त्रीय 

अर्थात्‌ प्रतिनिध्यात्मक अथवा प्रजातन्त्रात्मक रूपों द्वारा ही करें, सरल शब्दों में, 
स्विटज रलेंड के संघीय शासन तथा केनन्‍्टनों के शासन में राजतन्त्न को नहीं अपनाया 
जा सकता ।* 

(५) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ([)7€० ॥067008००)--स्विटजरलेंड का संविधान 
गणतन्‍्वात्मक है और राज्य-सत्ता जनता में निहित है। स्विटजरलेंड तथा प्रजातन्त्र 
कुछ समय से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। स्विटजरलेंड में जनता की 
प्रभुता के सिद्धान्त को अन्य सभी प्रजातन्तों से कहीं अधिक व्यावहारिक रूप प्रदान 
किया गया है । कुछ केन्टनों में तो आज भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्न प्रचलित हैँ. और संघ 
तथा केन्टनों के संविधानों में कानूनों तथा संवैधानिक संशोधनों के बारे में भत- 
दाताओं को लोक-निर्णय (7२७०४०ए77) एवं प्रस्तावाधिकार (फ्रप्रंश/४०) की 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं । इन दोनों संस्थाओं को स्विटजरलेंड में इस सीमा तक 
विकसित किया गया है कि अब उन्हें वास्तव में स्विस संस्थाओं के रूप में समझा 
जाता. है.। इन विषयों का विस्तृत विवेचन आगे के अध्यायों में यथास्थान पर किया 
जायगा | 

3. पार छऋल्तरूभ (णाष्धएतेंगा छ/९४ता०९5 60 ताला (प्था[075) ए/३( व577 <गीं८०( 
4 तेराा०लबा।ए ०0080प09070, 07 69 गाघई फाएप॑एट [0 ग्रादा700व 27व0॑ 
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: (६) संविधान में अधिकारों का स्थान--स्विटजरलेंड के संविधान में विज्ञेप 
रूप से अधिकार-पत्नर का अभाव है । किन्तु संघ व केन्टनों के संविधानों में नागरिकों 
के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को इधर-उधर बिखरी हुई विभिन्‍न धाराओं के 
अन्तर्गत वे सभी सामान्य अधिकार व स्वतन्त्रतायें प्राप्त हैं, जो कि साधारणनया 
अन्य प्रजातन्त्रों के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक, 
सामाजिक और आशिक अधिकार व स्वतन्त्तायें निम्न प्रकार हैं: 

धारा ४८ के अनुस्तार सभी नागरिकों को अन्तर्रात्मा और घामिक स्वतन्त्रता का 
अधिकार है; परन्तु इस स्वतन्त्रता के होते हुये भी नागरिकों को आवश्यक नागरिक 
कत्तेंग्यों, जैसे सेनिक-सेवा का पालन करना पड़ता है । धारा ५५ के द्वारा समाचार- 
पत्नों की स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति दी गई है। घारा ४ के अनुसार सभी स्विस 
नागरिकों को कानून के समक्ष समता का अधिकार (८पुएथ।ए ७९००० 8५/) प्राप्त 
है । अन्य महत्वपूर्ण अधिकार ये हैं--भापण की स्वतन्त्रता, संघ बनाने की स्व- 
तन्त्रता, विवाह की स्वतन्त्रता, व्यापार व उद्योग की स्वतन्त्नता, वैयक्तिक ओर 
पारिवारिक स्वतन्त्रता । उनका एक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि वे केन्‍्टनों 
सार्वजनिक स्कूलों में निःशुल्क एवं अ-साम्श्रदायिक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर 
सकते हैं । 

हेन्स ह्यू बर के मतानुसार स्विटजरलेंड ही यूरोप महाद्वीप में शायद अकेला देश 
है, जिसमें व्यक्ति की धामिक, बौद्धिक और आधिक स्ततस्त्वता की सं० रा० अमरीका 
के बरावर रक्षा की जाती है और जिसकी कानूनी पद्धति, जहाँ तक स्वतन्त्रता का 
सम्बन्ध है, सं० रा० अमरीका से :वहुत मिलती है। यदि किसी अधिकार का 
अतिक्रमण हो तो प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय--संघीय ट्रिब्यूनल में शिकायत 
ले जा सकता है और यदि उसकी शिकायत का आधार उचित हो तो यह भी सम्मव 
है कि जनता द्वारा स्वीकृत कानूत भी गिरा दिया जाए। ये अधिकार भाषायी 
धामिक, राजनीतिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों की वहुसंखयक अधिनायकशाही के 
विरुद्ध रक्षा करते हैं । 

(७) स्विटजरलेंड. के संविधान के अन्तर्गत नागरिकता और मताधिकार 
नागरिकता---धारा ४३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी कैन्टन की नाग- 
रिकता प्राप्त हो, स्विटजरलेंड का नागरिक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति 
स्विटजरलेंड का देशीकृत नागरिक (ए४एणवा260 लंधंट००) वनना चाहें तो, उसके 
लिये यह आवश्यक है कि वह पहले किसी कम्यून (स्थानीय समुदाय) और केन्टन का 
सदस्य बने, तभी उसे केन्टन व संघ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है । दूसरे शब्द 
में, कोई भी विदेशी स्विटजरलेंड का तब तक नागरिक नहीं वन सकता जब तक उसे 
कोई कम्यून अपना सदस्य न बना ले । 

संघीय संविधान के अन्तगंत स्विटजरलॉंड में प्रत्येक पुरुष को २० वर्ष की दक 
पर वयस्क माना जाता है और उसे सैनिक प्रशिक्षण के लिये बुलाया जाता हूं। 


१६ |] स्विटजरलेंड का' शासन 


तभी उसे संघ के शासन में भाग लेने के लिए मताधिकार प्रा८्त होता है। परन्ठ 
कुछ केन्टनों में विधायिका तथा शासन में भाग लेने के लिए मताधिकार पाने की 
निम्नतम आयु-सीमा अधिक ऊंची है--कहीं-कहीं २५ वर्ष और २७ वर्ष भी । जिन 
व्यक्तियों को किन्‍्हीं भी कारणों से उनके केन्टनों द्वारा नागरिक अधिकारों से वंचित 
किया गया हो वे संघ, केन्टन व कम्यून के चुनावों तथा अन्य मामलों में भी भाग 
लेने के लिये अयोग्य ठहराये जाते हैं । किसी व्यक्ति को नागरिक अधिकारों से वंचित 
करने के लिए साधारणतया इसमें से कोई भी आधार हो सकता है--जब नागरिक 
को संरक्षक के अधीन रखा जाय, वह अपराधी हो या दिवालिया हो अथवा उसने 
कर न चुकाए हों । 

इस सम्जन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि स्विटजरलेंड में अभी 
तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं प्रदान किया गया । नेशनल कौंसिल ने सन्‌ १६५० 
में भी इस आशय के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया । परन्तु घोष के अनुसार, इस 
जमन विश्वास का कि स्त्री का उचित का्यं-क्षेत्र घर है, धीरे-धीरे अन्त हुआ है। 
स्विस स्त्रियाँ ग्रामीण स्कूल व चर्च के चुनावों में भाग लेती रही हैं। कुछ केन्टनों 
में अब उन्हें श्रमिक पंच त्यायालयों का सदस्य भी चुना जाता है । संयुक्त राष्ट्र संघ 
के मानव-अधिकार घोषणा-पत्र (एम्राएलइद्ों 062टाक4707 ० वराशा।5$ 0979 ४6 
एछ. [४. 0. ०॥. 76०. 0, 948) ने स्त्री-मताधिकार आन्दोलन की प्रगति को 
बहुत बढ़ाया । स्त्रियों के लिए मताधिकार न होने का यह अर्थ कदापि नहीं था कि 
स्विटजरलेड में स्त्रियों की परवाह नहीं की जाती थी अथवा उनके प्रति बुरा व्यव- 
हार किया जाता था। सन्‌ १६३१ के एक संशोधन से स्विटजरलैंड में महिलाओं को भी 
मताधिकार मिल गया है । सन्‌ १६७२ के आम चुनावों में ११ महिलाओं को संघीय 
एसेम्बली के निम्न सदन का सदस्य भी चुना गया। यहाँ यह,भी उल्लेखनीय है कि 
स्विटजरलेंड में मतदान एक कत्तंव्य है। परन्तु संघ सरकार ने यह दायित्व केन्दटनों 
पर छोड़ा है कि वे मतदान को अनिवाय बचायें अर्थात उचित कारण बिना मत न 
देने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था करे। १० केन्टनों में मतदान को अनिवाये 
बनाया गया है और वहाँ मतदान का प्रतिशत सबसे ऊंचा है । 

(८) तटस्थता की नीति (?०॥09 ० ए८एा४५)--सभी लेखकों ने इस बात 
पर भी जोर दिया है कि स्विटजरलेंड ने स्थायी तटस्थता (?िशावरक्षाशा गरढ्यत4- 
पाए) की नीति को अपनाया हुआ है और स्विटजरलेंड की सरकार ने उसका अभी 
तक सफलतापूर्वक पालन किया है। ब्यूएल के अनुसार स्विटजरलेंड की एकता को 
बनाये रखने में संघात्मक सिद्धान्त के साथ तटस्थता के सिद्धान्त ने भी योग दिया 
है । मध्य युग में स्विटजरलेंड से यूरोप की बड़ी शक्तियों को किराये के सैनिक 
मिलते थे; परन्तु बड़ी शक्तियों के झगड़ों में पड़ने से स्विटजरलेंड ने यह अनुभव 
किया कि तटस्थता की नीति अधिक वुद्धिमत्तापूर्ण होगी। सन्‌ १८१५ में हुई वियना 
की कांग्रेस में बड़ी शक्तियों ने उसकी स्थायी त़टस्थता को स्वीकार किया। 
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१८४८ के संविधान में नये सैनिक समर्पणों पर रोक लगा दी और सन्‌ १८५४ से 
विदेशी शक्तियों के लिए स्विटजरलैंड में सैनिकों की भरती पूर्णतया बन्द हैं। सन्‌ 
१८६२० से राष्ट्र-संघ ने स्विटजरलेंड की तटस्थता को मान्यता दी और जैनेवा 
: उसका केन्द्र-स्थान बना । दूसरे विश्व-युद्ध में भी स्विटजरलेड पूर्णतः: तटसथ रहा । 
(४) शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त का अभाव--स्विटज रलेंड के शासन में शक्ति- 
पृथक्‍्करण सिद्धान्त ([00८फगञौ ठ 86एथाबांणा ० ए०ए९ा$) लागू नहीं है। 
शामन की तीनों प्रमुख शाखाओं का पद न तो सम है और न॒वे अपने कार्यों में 
एक दूसरे से स्वतन्त्न हैं | यथार्थ में, फ्रेडरल एसेम्बली की शक्तियाँ अन्य दोनों 
शाखाओं से अधिक हैं । यह प्रायः सभी प्रकार के कार्य करती है। कार्यपान्षिका तो 
इसके अधीन है; कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन 
नहीं है । उदाहरण के लिए, फेडरल कौंसिल और फेडरल ट्विव्यूनल के वीच अधिकार 
क्षेत्र सम्बन्धी सभी विवादों का निर्णय फेडरल एसेम्बली करती है। फेडरल कॉसिल 
फेडरल रेलबे प्रशासन. और कुछ बातों में केन्टनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती 
है। फंडरल द्विब्यूनल को फेडरल एसेम्बली द्वारा पारित कानूनों पर न्यायिक पुनर- 
वलोकन (एतांलंत्रा 7००) का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
(१०) संघात्मक संविधान (77०0०८७| 007४४0ए0०१)--स्विटजरलेंड के संविधान 
की अन्तिम परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसका संघात्मक होना है। इंसरे 
, खण्ड में यह्‌ बताया गया है कि स्विट जरलेंड में राष्ट्रीयता और संघात्मक संविधान 
“” का विकास साथ-साथ हुआ है। सन्‌ १८४८ में ही स्विटजरलेंड मे संघात्मक 
संविधान स्वीकार कर लिया था, यद्यपि इसका नाम अभी तक “स्विस 
कन्फेडरेशन' चल रहा है । सन्‌ १८७४ और बाद के परिवर्तनों से संध की शक्तियों 
में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में कई बातें विचारणीय हैं | प्रथम, स्विटजरलेंड का 
संविधान संघात्मक होने के कारण लिखित और दुष्परिवतेनीय है । उसे स्विटजरलीड 
का मूलभूत कानून (ितंक्ाा०प्राववं 4७) माना जाता हैं, किन्तु जैसा क्रि लिखित 
संविधान शीरषक के अन्तर्गत विवेचन किया गया हैं, संविधान उस अथें में सबोपिरि 
कानून नहीं है जिसमें कि सं० रा० अमरीका का संविधान है । इसका कारण यह है 
कि स्विटजरलेंड में न्यायिक सर्वोपरिता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया। 
वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विधायिका द्वारा पास किए कानूनों को, यदि 
वे संविधान का अतिक्रमण भी करें, अवैध घोषित करने की शक्ति अथवा न्यामिक 
पुनरवलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं। इस शक्ति का केवल केन्द्रों के काडूनां मे 
विरुद्ध ही प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार संघीय ट्विव्यूनल को संविधान का 
निरवंचक (पशफ्रा८श) और संरक्षक (20870780) नहीं कह सकते । 
मा अन्य संघात्मक संविधानों की तरह स्विटजरलेंड में भी संविधान हारा 
्रक्तियों का चितरण किया गया है। ब्राइस के अनुसार संत्र और केन्द्रनों की 
ररकारों के बीच शक्तियों का वितरण अमरीकी ओर आस्ट्रेंलियन 


वे 
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है । संघ सरकार को स्वतन्त्र केन्टनों से अनेक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन शक्तियों 
में मुख्य संघ सरकार की अनन्य शक्तियाँ («ल॒प्रशंए० 90ए०४) हैं, जिनका 
संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जाता है। संघीय सरकार को वैदेशिक सम्बन्धों पर 
नियन्त्रण प्राप्त हैं, किन्तु संघ सरकार की स्वीकृति से केन्टन आपस में तथा पड़ौसी 
राज्यों से सीमा व पुलिस आदि के बारे में समझौते कर सकते हैं। संघीय सरकार 
ही युद्ध की घोषणा कर सकती है, शान्ति सन्धि कर धकती है और वही राष्ट्रीय 
सेना का प्रवन्ध करती है। कोई भी केन्टन संघ की आज्ञा के बिना ३०० सैनिकों 
से अधिक की सेना नहीं रख सकता । एक-दो रेलवे मार्गों को छोड़कर सभी रेल 
सार्गों का स्वामित्व तथा संचालन संघीय सरकार के हाथों में है। संघीय सरकार 
सभी संघीय सम्पत्ति का प्रशासन करती है; डाक और तार, कापीराइट, मुद्रा 
और राष्ट्रीय वित्त, बंक भौर आयात क निर्यात महसूल आदि भी संघीय सरकार 
के अधीन हैं । संघ सरकार का ही जल-शक्ति पर नियन्त्रण है और उसे शराब व 
बारूद के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त है। संघ सरकार को वाणिज्य पर कानून 
बनाने की शक्ति प्राप्त है और उसने पूर्ण नागरिक संहिता (००म्राफ़ोंश6 लंशों 
००१७) का निर्माण किया है । संघ सरकार ही संविधान का अर्थ लगाती है। 
उपर्युक्त अनन्य शक्तियों के अतिरिक्त संघ सरकार को कुछ समवर्ती 
(००ा०प्रापथ्या) शक्तियाँ भी प्राप्त हैं अर्थात्‌ संघ सरकार कुछ शक्तियों का प्रयोग 
केन्टनों की सरकारों के साथ-साथ करती है । इस क्षेत्र में ये विषय सम्मिलित हैं-- 
औद्योगिक दशायें, बीमा, राज्य मार्ग आदि की देख-रेख और समाचार-पत्रों १ 
शिक्षा का विनियम । जब संघ सरकार ऐसे विषयों के बारे में कानून बनाती है तो 
उसके कानूनों को केच्टनों के कानूनों के ऊपर मान्यता मिलती है। भारत के 
संविधान में इन शक्तियों की सूची काफी बड़ी है। संविधान की धारा ४२ के 
अनुसार संघ सरकार की आय के स्रोत ये हैं--(१) डाक, तार, टेलीफोन आदि 
संघीय सम्पत्ति से आय; (२) रेलवे; (३) संघीय आयात और निर्यात महसूल; 
(४) बारूद के एकाधिकारी उत्पादन; (५) सेनिक सेवा से युक्त व्यक्तिंय पर 
क्ैन्टनों द्वारा लगाए गए करों का आधा भाग; और (६) केन्टनों पर उनसे धन, 
जनसंख्या और साधनों की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान। 
पूं० रा० अमरीका की तरह स्विटजरलेंड की संघीय सरकार भी नागरिकों पर 
प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती । 
तीसरे, संघ सरकार की शक्त्यों में वृद्धि के कारण--उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है 
कि संघ सरकार की शक्तियाँ काफी व्यापक हैं। किन्तु स्विटजरलेंड में स्पप्ट और 
निद्वित शक्तियों का अन्तर (कंशागरत्वंग्ा 96एढशा. काएा655 जात ग्ग्ु॥ध्त 
०००५) महत्वहीन है। संक्षेप में, संघीय शक्तियों में वृद्धि के कारण ये रहे हैं-- 
(१) राष्ट्रीय एकता के लिए व॒द्धिपूर्ण इच्छा के साथ-साथ केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति 
में विकास हुआ । स्विटजरलेंड में राष्ट्रवाद और पड़ीौसी राज्यों में एकॉकरण दा 


ञ 


शासन की विशेषताय पे 


प्रभाव से गत वर्षों में केन्द्रीय शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई है। (२) परिवहन के साधनों 
में सुधार, व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं और आश्थिक संकटों के दौरान में 
एकरूप तथा कुशल आथिक नीति की आवश्यकता ने केन्द्रीय शक्ति के विस्तार में 
योग दिया है| (३) दोनों विश्व-युद्धों के दौरान में भी संघीय सरकार की शक्तियों 
में बड़ी वद्धि हुई। सन्‌ १६१४ में और विशेष रूप से सन्‌ १४३४८ में संघीय 
एसेम्बली ने संघ सरकार को देश की सुरक्षा, एकता व तटस्थता की रक्षा के हेतु 
अनेक असाधारण शक्तियाँ प्रदान कीं । जब युद्ध समाप्त हुआ तो संघ सरकार की 
शक्तियों का विस्तार फिर कम हुआ, किन्तु पुरानी सीमा तक नहीं अर्थात्‌ पहले की 
भपेक्षा कुछ शक्तियाँ बढ़ी हुई रहीं । 

(४) ब्हीयर के अनुसार समाजवादी विचारधारा ने भी संवीय शासन के 
क्षेत्राधिकार को बढ़ाया है। हाल ही में संधीय सरकार को सामाजिक विधायन 
(४००७) 6889007) के क्षेत्र में संविधान से व्यापक शक्तियाँ प्र।प्त हुई हैं। इसी 
के परिणामस्वरूप एक ओर तो प्रजातन्त्र की भावना वलवती हुई है और दूसरी 
ओर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की माँग भी होने लगी है। (५) संघीय सरकार की 
शक्तियों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि संघीय ट्रिब्यूनल को संघ 
सरकार के कानूनों पर न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है । इसके अभाव 
में जब कभी भी संघ सरकार ने कोई ऐसा कानून वनाया जो संविधान का अति- 
चऋमण करने वाला हो तो भी केन्‍्टनों को उसके विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा- 


'हैतु न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं हैं। अतएवं संत्र सरकार के लिए अपनी 


शक्तियों की सीमा से वाहर जाना कठिन नहीं है । 
प्रश्न 
१. स्विटजरलेड की शासन पद्धति के अध्ययन का वया महत्व है ? 
२. स्विटजरलेड की शासन पद्धति को मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए । 


३. स्थिटजरलैंड के संघात्मक संविधान में संघ और केन्टतों का क्या स्थान है ? उनके बीच 
शक्तियों का विवरण किस प्रकार हुआ है ? 


४. स्विटज रलेंड में संशोधन की विधि का वर्णन कीजिए । . 
५. निम्नलिखित को समझाकूर लिखिए-- 
(अ) ल्विटनरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त हे । 
>बि) स्विट्जरलैंड का संविधान सघात्मक है । 
(स) ध्विटजरलेंड का संविधान संघात्मक होते हुए भी सर्वोपरि नहीं है । 
(द) स्विट्जरलैंड का संविधान दुस्संशोध्य (घंझ0) है।. _.* 


३. संघीय शासन 


१. विधायिका--फेडरल एसेम्बली 
फंडरल एसेम्बली (#60१७4] /5४७४09) संघ सरकार की विंधायिका है ओर 
इसके दो सदन हैं--नेशनल कौंसिल, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और 
कौंसिल ऑफ स्टेट्स, जो केन्टनों का प्रतिनिधित्व करती है । दोनों सदनों की रचना 





नेशनल कौंसिल (ए४४008] (!०णाथं।)--सन्‌ १४५१ के संशोधन के अनुसार 
इस सदन के कुल सदस्यों की संख्या १८४६ है और साधारणतया एक सदस्य २२ 
हजार से लेकर २४ हजार तक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है । प्रतिनिधियों 
का चुनाव पुरुष मताधिकार (पाक्मा7004 548०) के आधार पर होता है। 
मतदाता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रीति से गुप्त मतदान द्वारा चुनते हैं। 
प्रत्येक पुरुष स्विस नागरिक, जिसकी आयु कम से कम २० वर्ष हो और जिसे केन्टच 
के मताधिकार से वंचित न किया गया हो, नेशनल कौंसिल के चुनाव में भाग ले 
सकता है। प्रत्येक केन्टन और अद्ध-केन्टन एक निर्वाचच-जिला होता है। कैन्टनों 
को २७,००० जनसंख्या के पीछे १ प्रतिनिधि के हिसाब से स्थान मिले हैं, किन्तु 
जिनकी जनसंख्या इससे भी कम है, उन्हें एक-एक स्थान मिला है । 

चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (707907॥0रश॑ ३ 0एा०४९॥/ध07) 
पद्धति का प्रयोग होता है। जिन केन्टनों को केवल १ स्थान प्राप्त है, वहाँ 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन नहीं किया जा सकता। शैीष केन्‍्टनों में 
सूची पद्धति ([॥50 5छ&््या) के अनुसार चुनाव होता है। प्रत्येक बड़ा केन्टन 
२, ३े, 9 या अधिक प्रतिनिधि चुनता है । वर्न और ज्यूरिच दो बहुत बड़ी जनसंख्या 
वाले केन्टन हैं और उन दोनों को कुल स्थानों के लगभग १/॥३ स्थान प्राप्त हैं। 
प्रत्येक केन्टन में विभिन्न दलों को डाले गए मतों के अनुपात में स्थान मिलते हैं । 
प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत प्राप्त होते हैं, जितने उस निर्वाचन-क्षेत्र से 
प्रतिनिधि चुने जाने हों । विभिन्न सूचियों में से वह किसी एक सूची के पक्ष में मत 
देता है | सूची में सभी या कम स्थानों के लिए उम्मीदवारों के नाम दिए जा सकते 
हैं। चुनाव प्रति ४ वर्ष में अक्तूबर मास के अन्तिम रविवार को होते हैं । यदि 
अपने कार्यकाल के बीच में नेशनल कौंसिल का कोई सदस्य त्याग-पत्न दे दे या 
किसी सद॑स्व की भृत्यु हो-जाए, 'तो' उसी केन्टन से न चुना गया वह उम्मीदवार 
जो उस सूची में अगले स्थान पर हो, रिक्त स्थान को भरता है। अतः स्विटजरलंड 
में उप-चुनाव की भावश्यकता नहीं पड़ती । 

कौंसिल ऑफ स्टेट्स (00ण्ालो एी $4०४)--प्रत्येक के्टन २ और प्रत्येक 
अद्ध-केन्टन १ प्रतिनिधि इस सदन में भेजता हैं। अद्ध-केन्टन वह द्वोता है जिसे 
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द्वितीय सदन में एक अतिनिधि भेजने तथा संघीय संविधान के संशोधन पर हुए 
लोकर्--णंयों में केवल आधा मत प्राप्त होता है। केवल तीन केन्टन २-२ अद्ध - 
केन्टनों में विभाजित हैं। विभिन्न केन्टनों में प्रतिनिधियों का चुनाव भिन्न-भिन्न 
प्रकार से होता है। कुछ केन्टनों में इन प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी बड़ी 
कौंसिलें (57680 (०णानं--]-6ट्वां४/४प्रा55) करती हैं अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष ढंग से 
होता है। अन्य केन्टनों में ये प्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, और लैंड्स- 
जमींडे वाले केन्टनों में प्रतिनिधियों का चुनाव ,लेंड्सजमींडे करती हैं। कौन व्यक्ति 
प्रतिनिधि वन सकते हैं, इस वारे में भी केन्टनों के अपने-अपने कानून हैं। इसके 
अतिरिक्त सदस्यों का कार्य-काल भी केन्टनों के कानूनों द्वारा विनियमित होता है। 
भधिकतर केन्टनों में प्रतिनिधियों का कार्य-काल ४ वर्ष है, कुछ दूसरों में ३ वर्ष 
और कुछ में केवल १ ही वर्ष है । 

इन बातों से यह स्पष्ट है कि स्विटजरलेंड सें कौंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों 
की निर्वाचन प्रणाली सं० रा० अमरीका से कई बातों में भिन्न है। सं० रा० 
अमरीका (और भारत) में द्वितीय सदन के सदस्यों की निवचिन प्रणाली और उनका 
कार्य-काल संघीय सविधान तथा कानून द्वारा विनियमित हैं। सं० रा० अमरोका 
की सीनेट और भारत की राज्य-सभा के १/३ सदस्यों का चुनाव प्रति दो वर्ष बाद 
होता है । 

नेशनल कौंसिल की सदस्यता के लिए कोई विशेष अ्हता आवश्यक नहीं है; 
उम्मीदवार मतदाता होना चाहिए । परन्तु संविधान के अनुसार चर्च पादरी अथवा 
चर्च अधिकारी उसकी सदस्यता के लिए नहीं खड़े हो सकते । कौंसिल ऑफ स्टेट 
की सदस्यता के लिए विभिन्न केन्टनों के अपने-अपने कानून हैं; उन्हीं के अनुसार 
चर पादरियों और केन्टन अधिकारियों को सदस्य बनने का अधिकार या न बनने 
की मनाही है। कोई एक व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह 
सकता । फेडरल एसेम्बली का कोई सदस्य संघ सरकार का अधिकारी नहीं रह 
सकता; यद्यपि कॉंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य केन्टनों की सरकार में पदाधिकारी हो 
सकते हैं । 

सदनों का संगठन (08थ॥75470०ा॥ 07 ]6 प्र07६८५)--दोनों ही सदन एक- 
एक सभापति (?7«अंतथगा) और उप-सभापति (श८९८-०९»००७४) चुनते हैं । 
सभापतियों को सं० रा० अमरीका के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष (59०4८८०) की 
तरह कोई विशेष अधिकार अथवा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, वे सदन की बैठकों का 
सभापतित्व करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत (०३६५६0०९ ५०६) दे 
सकते हैं, फिर भी उनका पद सम्मानित है। साधारण नियम यह है कि सभापति 
विभिन्न दलों व केन्टनों से समय-स्तमयम पर क्रमवार चुने जाते हैं। धारा २२ के 
अनुसार कौंसिल ऑफ स्टेट के सभापति और उप-सभापति का चुनाव सदस्यों में से 
प्रत्येक सत्र के लिए होता है; परन्तु यह अभिप्तममय (०07ए6०४०7) पड़ गया है कि 
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वे एक वर्ष तक अपने पदों पर रहें | नेशनल कौंसिल के सभापति और उप-सभापति 
के लिए व्यवस्था इस प्रकार है--कोई सभापति अगले वर्ष सभापति अथवा उप- 
सभापति नहीं चुना जा सकता और कोई एक व्यक्ति दो वर्ष तक लगातार उप-सभापति 
नहीं रह सकता । संविधान के अनुसार तो इस सदन के सभापत्ति और उप-सभापति 
का चुनाव भी प्रत्येक सत्न के लिए होना चाहिए; परन्तु अभिसमय के अनुसार 
उनका चुनाव भी एक वर्ष की अवधि के लिए होता है । 
सत्न (58550॥5) आदि---स्विटजरलेंड की फेडरल एसेम्बली प्रतिवर्ष, नियम 
के अनुसार नियत दिन, साधारण सत्न के लिए एकत्रित होती है। नेशनल कौंसिल 
के १/४ सदस्यों अथवा ५ केन्‍्टनों की प्रा्थंवा पर फेडरल कोंसिल उसका! 
असाधारण सत्न बुला सकती है; परन्तु ऐसा सत्र बहुत ही कम होता है। दोनो 
सदनों का सत्ावसान और विघटन उनके समवर्ती प्रस्तावों से होता है न कि कायें- 
पालिका के आदेश से, जैसा कि भारत और ब्रिटेन में होता है (76 ॥9० 
जाद्रा7796078 ॥997 928 970708760 07 ठा550]ए960 9ए धाल्या/ 0 ००४०ए7थआ 
7650०]78075) । दोनों सदनों में गणपू्ति के लिए बहुसंख्या की उपस्थिति आवश्यक 
है और निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होते हैं। संघीय 
एप्तेम्बली के प्रतिवर्ष साधारणतया चार सत्न होते हैं और एसेम्बली कुल मिलाकर 
य॑ सें १०-१२ सथ्ताह कार्य करती है । सदस्यों को विभिन्न भाषाओं में बोलने का 
अधिकार है, परन्तु सरकारी आलेख केवल तीनों राज-भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच और 
इटेलियन) में ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि एक चौथी राष्ट्रीय भाषा है, किन्तु वह 
राजभाषा नहीं है। सदस्य अपने-अपने स्थान से खड़े होकर बोलते हैं। सदमों में 
सदस्यगण दलीय आधार पर अथवा सरकारी और विरोधी पक्ष में नहीं बँठते, वे 
निर्वाचन जिलों अथवा केन्टनों के अनुसार बैठते हैं। सदस्यों को प्रश्न पूछने 
(77०7थीव्रां०0) का अधिकार है, किन्तु फेडरल एसेम्वली में फ्रांस की तरह 
प्रश्नों से उत्पन्न वाद-विवाद के आधार पर मसन्त्रिमण्डल में विश्वास और अविश्वास 
का प्रस्ताव नहीं उठता । 
दोनों सदनों के बीच सम्बन्ध (२९४४० 9९फ़९शा [76 (ए० (॥क7025)-- 
फेडरल एसेम्बली के दोनों सदनों की शक्तियाँ पुर्णंतया वरावर हैं । अन्तर यह है कि 
जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो वे बड़े सदन के भवन में एकत्रित 
होते हैं और नेशनल कौन्सिल का सभापति संयुक्त बैठक का सभापततित्व करता है । 
कोई भी कानून अथवा प्रस्ताव तब तक पास नहीं होता जब तक कि दोनों सदन 
उसे स्वीकार त करले । दोनों सदनों में से किसी एक को दूसरे पर किसी भी वात 
में प्राथमिकता प्राप्त नहीं; वजट सम्बन्धी मामलों में भी दोनों की शक्तियाँ 
पूर्णतः सम हैं । प्रत्येक सत्र के आरम्भ में दोनों सदनों के सभापति सहमति के आधार 
पर कार्य-विभाजन कर लेते हैं। उदाहरण के लिये, प्रयानुसार जब साधारण बजट 
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पर नेशनल कौन्सिल में वाद-विवाद होता है तो कौन्सिल आफ स्टेंट में संघीय रेलों 
के बजद पर वाद-विवाद होता है । 

यदि किसी विचाराधीन विषय पर दोनों सदनों के बीच मत-भेद उत्पन्न हो जाय, 
तो उस प्रश्त को दोनों सदनों के बरावर सदस्यों की पंचसमिति (शारजो20॥- 
००णारा०८) को सुपुर्दे कर दिया जाता है। यदि फिर भी कोई सहमति-पूर्ण 
समझौता नहीं हो पाता तो उस प्रश्न को समाप्त कर दिया जाता है। गतिरोध 
बहुत ही कम होते हैं ओर जब कभी मत-भेद उत्पन्न हुआ है दोनों सदनों का मान्य 
समझौता सम्भव हुआ । ऐसे अवसर आये हैं जब कि कौंसिल आफ स्टेट ने नेशनल 
कौंसिल की बात मान ली है और उससे बढ़कर राष्ट्रीयता का परिचय दिया है । 
वास्तव में अधिकत्तर राज्यों के द्वितीय सदनों से कौंसिल आफ स्टेट एक वात में 
भिन्‍न है। यह उनकी तरह प्रथम सदन से अधिक अनुदारवादी (०078०/ए०(४०) 
नहीं है । कोई भी उसे प्रतिक्रिया का गढ़ या उन्नति के पहिये पर ब्रक नहीं 
कह सकता । 

फेडरल एसेम्बली फी शक्तियाँ (209०५ 0०4 46 866७४] 4४४९०४७]५)-- 
घारा ७१ के अनुसार फेडरल एसेम्बली जनता और केन्टनों के अधिकारों के अधीन 
संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। दोनों सदनों को उन सभी विषयों पर 
मननात्मक जौर विधायी (व्ला०८४ए९ 276 6!_597४०) शक्तितियाँ प्राप्त हैं जो 
संघ के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और जिन्हें विशेष रूप से अन्य किसी संघीय 
अधिका री (#6१७९४। 2००7४) को नहीं सौंप गया है। इच विपयों में ये 
सम्मिलित हैं--संघीय अधिकारियों के चुनाव, वेतन और कार्य-काल से सम्बन्धित 
मामले; संघीय संस्थाओं का संगठन; विदेशी राज्यों से समझौते और संधियां; देश 
की प्रतिरक्षा; संघीय संविधान को लागु करना; संघीय सेना; रेलें, आय और व्यय 
आदि । इस प्रकार संघीय एसेम्वली का मुख्य कार्य संघीय विपयों पर कानून बनाना, 
प्रशासन के बारे में रिपोर्ट लेला व उसकी आलोचना करना और संवैधानिक प्रश्नों 
का निर्णय करना है । 

फेडरल एसेम्बली सभी संघीय कानूनों और अध्यादेशों (07074706७५) को पास 
करती है, इनमें वे कानून भी सम्मिलित हैँ जिनका सम्बन्ध वापिक बजट और 
लेखों से हो। इसके अतिरिक्त फेडरल एसेम्बली सभी संघीय और संवैधानिक 
संशोधनों पर भी मतदान करती हैं । अतएव उसकी विधायी शक्तियाँ असाधारण रूप 
से पूर्ण हैं। इस विषय में घोष ने लिखा है--'यदि संवैधानिक संशोधनों पर इृप्टि 

4. . प7 8जासलांवात धार ॥45 छाप2४४ छलशा 8 पढाए 5999 80]ग्रशंगादा। 2०० 
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डालें तो पता लगेगा कि समय बीतने के साथ संघीय कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो 
गया है, यहाँ तक कि स्विटजरलेंड में एक पुलिस राज्य का उच्च केन्द्रीयकृत 
सामाजिक-सेवा राज्य ने स्थान ले लिया है।” विधायी क्षेत्र मे ब्र्‌क्स कहता है, 
स्विव्जरलेंड की, संघीय सरकार की शक्तियाँ सं० रा० अमरीका की सरकार से 
अधिक व्यापक हैं । 

फंडरल एसेम्बली के कार्यपालिका और प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण 
कार्य हैं। इनमें से ये मुख्य हैं--फेडरल कौंसिल के सदस्यों, फेडरल ट्रिब्यूनल वे 
न्यायाधीशों, नागरिक सेवा के चांसलर अथवा अस्थायी अध्यक्ष और युद्ध की दशा 
अथवा युद्ध के खतरे में सर्वोच्च सेनापति का निर्वाचन करना; युद्ध की घोषणा 
करना, सामूहिक क्षमादाव (60 छा00८०थवांगा ॥7697685) घोषित करता; संघीय 
कानूनों के विरुद्ध अपराधों को क्षमा करना, केन्टनों के संविधानों की प्रत्याभूति देना 
(0 इफश'हा066 6 ८३70० 74 ००7६/078078), संघीय सेता समाप्त करता 
और संघीय नागरिक सेवा एवं संघीय ट्रिब्यूनल की देख-रेख करना । 

अन्त में, फेडरल एसेम्बली की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जिनमें ये उल्लेखनीय 
हैं--यह जनता की याघिकाओं पर निर्णय करती है; कुछ प्रकार के प्रशासनिक 
विवादों (807्रगांपरंह।47४० 059ए6४) में यह फंडरल कौंसिल के निर्णय के विरुद्ध 
अपीलें सुनती है; और संघीय प्राधिकारियों के बीच अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों 
पर न्यायिक निर्णय देती है। इनके अतिरिक्त संघीय एसेम्बली न्यायिक कार्यों की 
देख-रेख भी करती है । 

कार्य-प्रणाली (70००१ए:८)--निम्नलिखित कार्यों को करने के लिये संघीय 
एप्रेम्बली एकात्मक निकाय (एाग|7ए 90०69) की तरह कार्य करती है अर्थात्‌ दोनों 
सदन संयुक्त बैठक में ये कार्य करते हैं--(१) कार्यपालिका, न्यायिक और संघ के 
अन्य अधिकारियों को चुनने की शक्ति का प्रयोग करते समय, (२) सामूहिक क्षमा- 
दान तथा साधारण क्षमादान जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, और 
(३) अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवादों का निर्णय करते समय । अन्य सभी कार्यों को 
करने के लिये दोनों सदन अलग-अलग बैठते हैं। दोनों सदनों के सामने अधिकांश 
कार्य फेडरल कौंसिल से आता है; क्‍योंकि उसका यह कत्तंव्य है कि वह प्रशासन के 
बारे में अनेक रिपोर्ट एसेम्बली के सामने प्रस्तुत करे और उसका यह विशेषाधिकार 
भी है कि वह विधि-निर्माण में पहल करे। विधि-निर्माण में पहल करने का 
विशेषाधिकार दोनों सदनों और उनके सदस्यों को भी प्राप्त है। सिद्धान्त रूप में 
केन्टनों को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त है। 

किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के दो रूप हो सकते हैं--- 
पोस्ट्यूलेट (205प8०) अथवा मोशन (]४०४०॥) । पोस्दुयुलेट को स्वीकृति के 
लिये पेश किये जाने वाले सदव का बहुमत ही आवश्यक है भौर यह एक प्रकार 
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की फेडरल कौंपसिल के प्रार्थना होती है कि वह उस आशय के विधायी प्रस्ताव का 
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प्रारूप तैयार करे, किन्तु फेडरल कौंसिल को यह विवेकीय शक्ति प्राप्त है कि वह 
ऐसा करे या न करे। परन्तु मोशन के पास होने के लिये दोनों सदनों का बहुमत 
उसके पक्ष में होना आवश्यक है और उसके पास होने पर फेडरल कौंसिल के लिये 
यह आवश्यक है कि वह उसके अनुसार विधेयक का भ्रारूप तेयार करके संघीय 
एसेम्वली में लाये इस से यह स्पष्ट है कि श्रत्येक दशा में, विधायी पहल की शक्ति चाहे 
जहाँ निहित हो, कार्यपालिका को ही यथार्थ में विधेयकीं के प्रारूप तैयार करने 
ओर उन्हें फेडरल एसेम्बली में पेश करने के विशेषाधिकार का एकाधिकार प्राप्त है । 

समितियों का प्रयोग --दोनों ही सदलों में कार्यक्रम के अधिकतर प्रश्नों को पहले 
समितियों के सुपुर्द कर दिया जाता है। समितियों में सभी दलों का प्रतिनिधित्व 
रहता है। जब ये समितियाँ एकमत निर्णय पर पहुँचती हैं तो वे एक रिपोर्टर 
चुनती हैं, जो उनके दृष्टिकोण को सम्पूर्ण सदन के सामने रखता है। महत्वपूर्ण 
प्रश्नों के सम्बन्ध में दो रिपोर्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनमें से एक जमंन भौर दूसरा 
फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला होता है । जब कोई मामला महत्वपुर्ण होने के साथ-साथ 
प्रवादमय भी होता है, तो समितियाँ बहुमत और अल्पम॒त रिपोर्ट देतो हैं, जिनके 
लिये अलग-अलग रिपोर्टर होते हैं । चूंकि कौंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या 
बहुत कम है, इस लिये प्रत्येक सदस्य के पास दूसरे सदन के सदस्य की तुलना में 
अधिक सीमित कार्य होता है । 

दोनों सदनों में वाद-विवाद के समय पूर्ण व्यवस्था कायम रहती है। सदस्यों का 
व्यवहार बड़ा शिष्ट और एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण होता है, दोनों सदन शान्त 
वातावरण में .कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं (॥॥6 9700०७४१४४६8 ०॥ ॥॥6 क्न0०0६७४ 
धा6 वाध्ा60 फड शाबएशाॉज, तांह0ाए 06 छ>प्रशं655-॥#86 6गि८०४८५) । सनरो 
और अयस्ट के अनुसार फंडरल एसेम्बली में प्रक्रिया की चार विशेपतायें ये हैं-- 
(१) दोनों सदनों में अधिकतर विधेयक एक साथ पेश होते हैं। (२) विधेयकों के 
प्रारूप तैयार करने और पेश करने में प्रधान प्रभाव फेडरल कौंसिल का रहता है । 
(३) दोनों अपना बहुत-सा कायं समितियों द्वारा करते हैं। (9) दोनों सदलनों में 
विधायी मतभेद बहुत कम होते हैं । 

समालोचना--स्विटजरलेंड की फेडरल एसेम्वली की समालोचना हम निम्न- 
लिखित दो शीर्पकों के अन्तगंत करेंगे--- 

रचना के सम्बन्ध में--प्रथम, नेशनल कौंसिल के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक्र 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है | इसके गुण और दो4ष दोनों ही हैं, जिनका 
अति संक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है। गुण--(१) नेशनल कौंसिल में जनता 
के विभिन्‍न मतों का भली प्रकार प्रतिनिधित्व होता है; अल्पमतों को भी उचित 
प्रतिनिधित्व मिलता है । फलतः वहाँ पर उन दोपों का अभाव है जो कि ब्रिठेत व 
भारत जैसे देशों में एकल-निवांचन क्षेत्रों की पद्धति के कारण उत्पन्न होते हैं । 
(२) स्विटजरलेंड में यह्‌ पद्धति फ्रांस व इटली आदि राज्यों की तुलना में मविक 
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सफल रही है। इस पद्धति ने चुनाव में न्याय की भावना को पंदा किया है और 
लोक-निर्णय की दुराइयों को कम करने में बड़ा योग दिया है, क्योंकि लोक-निर्णय 
में निर्णण बहुमत से होते हैं। दोष--(१) आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के 
परिणामस्वरूप कार्यपालिका अनिवायंत: कमजोर होती है, क्योंकि इसका आधार 
समझौता होता है । परन्तु स्विटजरलेंड में मिली-जुली कार्य-पालिका होते हुए भी वह 
स्थिर रहती है, क्योंकि वहाँ पर कार्यपालिका के सदस्यों को विरोधी बहुमत के 
कारण पद-त्याग नहीं करना पड़ता । (२) इस पद्धति के कारण अतिवादी मतों का भी 
शासन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप देश कमजोर होता है। 
दूसरे, चूंकि स्विटजरलेंड में स्त्रियों को मताधिकार नहीं मिला, नेशनल 
कौंसिल के चुनाव में केवल १/४ भाग से भी कम जनता भाग लेती है। इस प्रकार 
कानून बनाने का कार्य उसी भाग के प्रतिनिधियों के हाथ में है; यद्यपि स्विटजरलेंड 
के निवासी यह समझते हैं कि वे प्रजातन्न्न में रहते हैं। तीसरे यह बड़ी सराहनीय 
बात है कि कौंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य केन्टनों के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें वहीं 
से वेतन मिलता है, फिर भी वे अपने-अपने केन्टनों के प्रवक्ता (590/:68 ग्राथा) 
नहीं होते । यह सच है कि संविधान फेंडरल एसेम्बली के सभी सदस्यों के लिये इस 
बात की मनाही करता है कि वे किसी से आदेश लें अर्थात अपने निर्वाचकों के 
आदेशानुसार काये करें। 
शक्तियों के सम्बन्ध में--जैसा कि पहले बताया जा चुका है फेडरल एसेम्बली 
नागरिकों और केन्टनों के अधिकारों के अधीन सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। 
इसके कानून बनाने की शक्तियाँ काफी विस्तृत और व्यापक हैं; और इसे अन्य 
प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विधायी क्षेत्र में इसकी शक्तियाँ संयुक्त राज्य 
अमरीका की कांग्रेस से अधिक व्यापक हैं, क्योंकि संविधान के अन्तिम निर्बवचन का 
अधिकार भी एसेम्बली में निहित है । परन्तु दूसरी इृष्टि से उसकी शक्तियाँ कम 
भी हैं, क्योंकि इसकी कानूनी शक्ति के ऊपर लोक-निर्णय व प्रस्तावाधिकार की 
दुधारी तलवार लटकी रहती है| जबकि अन्य राज्यों, विशेषकर कनाड।, आस्ट्रेलिया 
व भारत में दूसरे सदन की शक्तियाँ प्रथम से वहुत कम हैं, किन्तु स्विटजरलैंड ही 
(सोवियत संघ को छोड़कर) ऐसा अकेला राज्य है जहाँ दोनों सदनों की शक्तियाँ 
पूर्णतया सम हैं। इस दृष्टि से स्ट्टांग के अनुसार स्विटजरलेंड की फैडरल एसेम्बली 
अनोखी है । उसका यह भी कहना है कि कौंसिल आफ स्टेट्स सच्चे अर्थ में न तो 
संघीय सदन ([०06:8] ८7४770०7) है और न ही यह दूततरा सदन है । चूँकि यदि 
यह संघीय सदन होता तो इसका कुछ कार्य राज्यों के हितों की रक्षा करना अवश्य 
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होता; और यदि यह दूसरा सदन होता तो इसे निम्न सदन द्वारा पारित विधेयकों 
को दोहराने या उन पर प्रतिषेध (ए०४०) का कुछ अधिकार मिला होता । 
यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्विटजरलैंड में कार्यपालिका के सदस्यों 
का चुनाव एसेम्बली करती है और वे उसके कार्य में मन्त्रियों की तरह से भाग लेते 
हैं, किन्तु बहुमत विरोध में होने पर भो उन्हें पद-त्याग नहीं करना होता ।' इस 
इृष्टि से स्विटजरलेंड की विधायिका ब्विटेत व सं० रा० अमरीका की विधापिकाओं 
से भिन्‍न है । फिर भी कार्टर और हज का मत है कि 'स्विटजरलेंड में शायद सबसे 
अधिक सच्ची सांसद पद्धति (#प९४ एवापक्षा/०णालषिए 5५७९८) है, क्योंकि उसकी 
संत्द (छ&0०र्था 555०79]9) को ही सभी प्रकार के महत्वपृर्ण निर्णय करने 
की शक्ति प्राप्त है और कार्यपालिका दो उसकी एक समिति है, जिसकी अपनी कोई 
आक़ांक्षायें नहीं हैं। परन्तु सिद्धान्त रूप में यह सच होते हुए भी कि फेडरल 
एसेम्बली फंडरल कौंसिल की रचना करती है और उस पर नियन्त्रण भी; व्यवहार 
में, फेडरल कौंसिल की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़े हैं । रेपर्ड ने लिखा है कि 'फेडरल 
एस्रेम्बली के सभी विशेषाधिकारों के बावजूद, नेतृत्व स्पष्टतः: फेडरल कॉसिल के 
हाथों में आ गया है।'* 
अन्त में, ब्राइस के अनुसार साधारण स्विस सदस्य में कई व्यक्तिगत ग्रुण पाये 
जाते हैं। वह ठोस, चतुर और अ-भावुक होता है| वह प्रश्नों के प्रति व्यावहारिक 
और सामान्य बुद्धि अथवा मध्य वर्गीय व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाता है । व्यक्तियों 
के इन गुणों ने स्विटजरलेंड की राष्ट्रीय विधायिका को विशेष ग्रुण प्रदान किया है। 
स्विटजरलेंड की विधायिका संसार की विधायिकाओं में सवसे अधिक कार्य कुशल 
विधायी निकाय (७प्रश।858-॥॥:8 ]688496 ४००9) है और अपना कार्य शांति- 
पूवेक करती है । विधायिका में तैयार अथवा आलंकारिक भाषणों का प्रयोग नहीं 
किया जाता; बोलने वालों को वीच-बीच में करतल ध्वनि अथवा अन्य प्रकार से 
रोका नहीं जाता । सदस्यगण एसेम्बली की बैठकों में समय पर और नियमित रूप 


से उपस्थित रहते हैं । मी हि 
२. कार्य-पालिका-फेडरल कोन्सिल 

बआइस के मतानुसार फंडरल कौंसिल स्विटजरलेंड की संस्थाओं में से एक 

संस्था है, जिसका अध्ययच किया जाना सर्वाधिक उचित है। स्विटजरलेंड की 
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सामूहिक कार्यपालिका, जिसे बहुल कार्यपालिका (प्रश वब्टाएले भी 
कहते हैं, आधुनिक प्रजातन्त्र की सबसे अधिक आकर्षक राजनीतिक संस्थाओं में से 
एक है ।' 

फेडरल कौन्सिल की रचना--इसमें ७ सदस्य होते हैं, जिनको फंडरल एसेम्बली 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्वाचित करती है। इनका कार्य-काल ४ वर्ष 
होता है, यदि इनकी गवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नेशनल कौंसिल का विघटन नम हो 
जाय । संविधान के अनुसार फंडरल एसेम्बली के सदस्य कौंसिल के सदस्य 
नहीं बन सकते; परन्तु व्यवहार में यदि एसेम्बली का सदस्य कौंसिल के लिये चुन 
लिया जाता है तो वह एसेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्न दे देता है। सदस्यों का 
साधारणतया प्रुनर्निवाचन हो जाता है, फलत: कोई व्यक्ति एक बार उसका सदस्य 
चुने जाने पर प्राय: तब तक फिर से निर्वाचित हो जाता है जब तक कि वह चाहे । 
सन्‌ १८४८ से १४३७ तक केवल १६ व्यक्ति फंडरल कौंसिल के सदस्य चुने 
गये । 

सदस्यों के निर्वाचन के बारे में दो अलिखित कानूचों--अर्थात्‌ प्रथाओं का पालन 
हुआ है । प्रथम, तीन महत्वपूर्ण केन्टनों--बन, ज्यूरिच और वॉद के एक-एक 
प्रतिनिधि सदा ही फंडरल कौंसिल में सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा, जर्मन-भाषी 
केन्टनों से ५ से अधिक सदस्य नहीं लिये जाते । रेपर्ड के मतानुसार इन प्रथाओों ने 
फेडरल कॉंसिल में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित स्थायी तथा अस्थायी 
सदस्यों की पेचीदा और कठिन समस्या का अच्छा हल निकाला हैं। 

फेडरल कॉसिल के सदस्य संघ अथवा केन्टनों की सरकार के आधीन अथवा 
निजी प्रकार का अन्य कोई पद नहीं धारण कर सकते और न ही अन्य व्यवसाय 
कर सकते हैं। फेडरल कौंसिल अर्थात्‌ कार्यपालिका के सदस्यों को एसेम्बली के 
दोनों सदनों में स्थान प्राप्त है और उन्हें उनकी कार्यवाही में भाग लेने का भी 
अधिकार है, किन्तु चूंकि ये उनके सदस्य नहीं होते, इसलिये उन्हें किसी भी प्रश्न 
पर मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इध समय प्रत्येक सदस्य को 
८०,००० फ्रोंक वाधिक वेतन मिलता है। यह पहले की अपेक्षा अधिक है, किन्तु 
देश के आथिक स्तर को देखते हुये ऊँचा नहीं है । इसी कारण फेडरल कॉौंसिल के 
सदस्य बहुत शान से नहीं रहते और न ही वे अधिक व्यय करते हैं । ऐसा कहा 
जाता है कि जब एक सदस्य से यह पूछा गया कि वह तृतीय श्रेणी में क्‍यों यात्रा 
करता था तो उसने उत्तर दिया कि चूंकि वहाँ चौथो श्रेणी नहीं है । जब वह सदस्य 
सन्‌ १६१२ में जरंन कसर से मिलने गया तो उसने बहुत सुन्दर पौशाक न पहनी 
हुई थी, क्योंकि स्विटज रलेंड में इसे असाधारण वात समझा जाता है । 
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फेडरल फौसिल के प्रधान ओर उपप्रधान (गिल्जंतंला गात॑ शा ?श०शं(था 
ण ध6 एटवलाण (एज्पाणी)--फेडरल एसेम्बरली प्रति वर्ष फेडरल कौंसिल के 
सदस्यों में से एक को सभापति जौर दूसरे को उपसभापति नियुक्त करती हे । कौंसिल 
का सभापति ही स्विप्त संघ का प्रधान (/लहंतला। एी (॥0 (णा्तिशा9(०0॥) 
होता है । संविधान में स्पप्ट रूप से इस बात की मनाही की गई है कि प्रधान या 
उपप्रधान का पुननिर्वाचन (8९-०८८ांणा) हो । परन्तु चलन के अनुसार उपप्रधान 
अगले वर्ष प्रधान चुन लियां जाता है। इस प्रकार दोनों पदों पर कोई सदस्य स्थायी 
रूप से नहीं रहता । यद्यपि संघ के प्रधान अथवा राष्ट्रपति पद की विशेष प्रतिष्ठा 
है, फिर भी प्रधान को केवल कुछ औपचारिक विशेषाधिकार ही प्राप्त हैं उनमें से 
मुख्य ये हँ--- (१) वह राज्य के भीतर तया बंदेशिक सम्बन्धों में राज्य का घ्वज- 
धारी (धापाश) अध्यक्ष होता है : (२) वह फेडरल कौंसिल की बंठकों में सभापति 
रहता है। (३) उसे फंडरल कौंसिल की बैठकों में आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक 
मत देने की शक्ति प्राप्त है । 

- उपयु'क्त के अतिरिक्त उसकी कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां नहीं हैं । वह 
अन्य राज्यों के अध्यक्षों की तरह न तो अधिकारियों को निपुक्त करता है, न उसे 
विधेयक्षों पर प्रतिपंध का अधिकार है और न ही वह कूटनीतिक वार्ता चलाता है। 
उसकी वास्तविक शक्तियाँ तो केवल फेडरल कौंसिल के सदस्य के रूप में एक विभाग 
का अध्यक्ष होने के नाते हैं | प्रधान को वर्ष में अन्य सदस्यों से १०,००० फ्रेंक अधिक 
चेतन और ५,००० फ्रेंक अतिथियों आदि के सत्कार हेतु मिलते हैं | घोष के अनुसार 
स्विस निवासी राजतन्त्री व अधिनायकतंत्नी विचारों के विरोधी हैं। उपप्रधान 
कौंसिल की बंठकों का सभापतित्व तब करता है जबकि प्रधान उपस्थित न हो । 

फेडरल कौंसिल की शक्तियाँ और उसके कार्य --इसकी शक्तियाँ, जैसा कि होना 
ही चाहिये कार्यपालिका और प्रशासन सम्बन्धी हैं, किन्तु इसे कुछ शक्तियाँ, विधायी 
व न्यायिक क्षेत्रों में भी प्राप्त हैं। विभिन्‍्व प्रकार की शक्तियों का संक्षिप्त विवेवल 
तिम्तलिखित है:-- 

कार्यपालिका शक्तियाँ--स्विस संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता होने के नाते 
फेडरल कौंसिल वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करती है, कानूनों को लागू करती है, 
सेना का नियन्त्रण करती है और उन सभी संघीय अधिकारियों को नियुक्त करती है, 
जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुसार फंडरल एसेम्वली द्वारा नहीं की जाती । 
फेडरल कौंसिल ही प्रति वर्ष संघ सरकार का वजट तैयार करती है और यही बजट 
वित्त विभाग के अध्यक्ष कौन्सिलर द्वारा बाद में एसेम्वली के दोनीं सदनों के सामने 
पेश किया जाता है । वही कौंसिलर सदनों में उसे समझाता है और उसके पक्ष में 
तर्क देता है । वजट पास हो जाने पर फेडरल क्रंसिल उसके अनुसार आय एकत्रित 
कराने और व्यय की देख-रेख करने के लिये उत्तरदायी है| कौंसिल प्रति वर्ष सदनों 
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के सामने विदेशी तथा आच्तरिक मामलों के बारे में भी रिपोर्ट पेश करती है और 
इस रिपोर्ट पर दोनों सदन ध्यानपुर्वंक विचार करते हैं । 
विधायी शक्तियाँ--जैसा कि पहले खण्ड में बताया जा चुका है सदनों के सामने 
आने वाले विधेयक कौंसिल ही तैयार करती है । एसेम्बली के सदस्य तो केवल 
'पोस्ट्यूलेट' या 'मोशन' ही पेश करते हैं, जिनके अनुसार विधेयक तैयार कराना 
कौंसिल का महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में, विधेयकों के प्रारूप कानूनी विशेषज्ञों 
द्वारा बनाये जाते हैं । फंडरल एसेम्बली हारा पास किया गया कोई भी विधेयक 
ऐसा नहीं होता जिस पर कौंसिल ने पहले विचार न किया हो । किन्तु इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं कि फंडरल कौंसिल के सदस्यों को विधि-निर्माण पर कोई प्रतिषेध् 
जैसी शक्ति प्राप्त है; क्योंकि कभी-कभी तो उन्हें एसेम्बली के सदस्यों की प्रार्थना 
पर ऐसे विधेयक भी तैयार करने होते हैं, जिन्हें कौंसिल स्वयं स्वीकार न करती हो 
और वे कभी-कभी पास भी हो जाते हैं। फेडरल कौंसिल विधि-निर्माण में सक्रिय 
भाग लेती है, परन्तु यदि इसका पराभर्श न माना जाये तो वह बुरा नहीं मानती । 
कौंसिल के सदस्य अपने अभिमान की परवाह नहीं करते और विधायिका के निर्णय 
अथवा इच्छा का पालन करते हैं । जैसा किसी ने कहा है, स्विटजरलेंड की फंडरल 
कौंसिल तो कानूनी परामर्शदाता के समान है, जिसका परामर्श लिया जाता है, 
परन्तु यदि वह परामर्श माना न जाये तो उसे अपना पद त्यागवे की आवश्यकता 
नहीं है । इनके अतिरिक्त, फंडरल कौंसिल को फंडरल कानूनों को लाग्रू करने के 
लिये बहुत से विनियम (7२८४०।४४०॥७) निकालने पड़ते हैं । 
न्यायिक शक्तियाँ--फेडरल कौंसिल को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । 
पहले तो फेडरल कौंपिल ही संवैधानिक कानूनों से सम्बन्धित प्रश्तों के बारे में 
उठने वाले विवादों अथवा प्रवादों का निर्णय किया करती थी, किन्तु काफी वर्ष पूर्व 
यह कार्य संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्ञ में आ गया। पहले फेडरल कौंसिल 
संघ के मुख्य प्रशासनिक न्यायालय का भी कार्य करती थी, किन्तु इस क्षेत्र में भी 
अब इसका अधिकार-द्षेत्र बहुत सीमित रह गया है। सन्‌ १६१७ के संबंधानिक 
संशोधन हारा प्रशासनिक न्याय के लिए एक संघीय न्यायालय की रचना की 
व्यवस्था की गई थी। बाद में ऐसा न्यायालय तो स्थापित नहीं किया गया परल्तु 
यह अधिकार क्षेत्र भी नियमित संघीय न्यायालय को सौंप दिया गया है। वही भव 
- सार्वजन्तिक अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर 
निर्णय करता है । 
इस समय कॉौंसिल के न्यायिक कार्य, संक्षेप में ये ढैं--(१) केन्टनों हारा आपस 
में किह गए समझौतों अथवा कैन्‍्टनों और पड़ौसी राज्यों के वीच किए गए 
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समझौतों की यह इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि वे संविधान के विरुद्ध तो नहीं 
हैं।॥ (२) कोंप्तिल संघीय प्रशासनिक विभागों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा की जाने 
वाली अपीलें तथा संघीय रेलवे प्रशासन के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों को भी' 
सुनती है । (३) निम्नलिखित बातों के बारे में केन्टनों के निर्णयों के विरुद्ध भी इसे 
अपीलीय अधिकार-द्षेत्र प्राप्त हैं--(अ) प्रारम्भिक स्कूलों में घामिक आधारों पर 
होने वाले भेद-भाव; (भा) केन्टनों के चुनाव; (इ) व्यापार, पेटेण्ट आदि के सम्बन्ध 
में उठने वाले मत-भेद आदि । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संघीय कॉंसिल की शक्तियाँ बहुत विस्तृत हैं, 
परन्तु जैसा ज्ञाइस ने वहा है, कानूनी दृष्टि से कौंसिल फेडरल एसेम्बली की 
सेवक है यद्यपि व्यवहार में यह लगभग उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि 
ब्रिटिश केविनेट । यह एसेम्बली का नेतृत्व भी काफी करती है और उसके निर्णयों 
का पालन भी । यह साधव होने के साथ साथ एसेम्बली की मार्ग-दर्शक भी है और 
बहुधा विधेयकों को सुझाव देती है और उनके प्रारूप भी तैयार करती है । कौंसिल 
एसेम्बली के अधीन है. ((ऋरटप्राए6 8$ 8ए्र०/णवांगन्‍०७ 400 06 7,625]80076) । 
इस विषय में कोई मतभेद नहीं है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कौंसिल 
सावंजनिक मामलों पर कोई प्रभाव नहीं रखती । 

एसेम्बली अधिकतर विधेयकों के लिए पहल करने का अधिकार कौंसिल को 
देती है और कौंसिल ही शासन का संचालन करती है, ये बातें कौंसिल को 
सावंजनिक नीति की दिशा निर्धारित करने के अवसर हैं। कौंसिल के प्रभाव को 
बढ़ाने वाला एक कारण उसके सदस्यों का लम्बा कार्य-काल भी है। अन्त में, यह 
भी ध्यान रहना चाहिए कि स्विटजरलेंड उस वर्तमान विश्व-व्यापी प्रवृत्ति से बचा 
नहीं रह सकता, जिसके अनुसार सभी राज्यों में कार्यपालिका की शाक्तियाँ सुरढ़ 
हो रही हैं । इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सन्‌ १८६३४ में राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गंत फेडरल एसेम्बली ने कौंसिल को देश की प्रतिरक्षा, 
स्वतन्त्रता और तटस्थता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक पग उठाने की शक्ति 
प्रदात की थी । उसके अधीन कभी-कभी कौंसिल ने अध्यादेश जारी करके व्यक्तियों 
के निजी अधिकारों को भी विनियमित किया | 
.स्विस कार्येपालिका की विशेषतायें ((7४78००८7७7०5)--इसकी विभिन्न लेखकों 
ने भिन्न-भिन्न विशेषताओं पर वल दिया है। हम यहाँ उनका संक्षिप्त विवेचन 
देते हैं। (१) स्विटजरलेंड की कार्यपालिका सच्चे अथं में सामृहिक्र क!य॑ है। इसके 
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सातों सदस्यों की वास्तविक शक्तियाँ वरावर हैं और उनमें कोई भी प्रधानमन्त्री 
नहीं है। सभापति अथवा प्रधान को एक वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे 
केवल कुछ औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त हैं (२) स्विटजरलेंड में, ब्रिटेन की तरह, 
ध्वजधारी और वास्तविक कार्यपालिक ज॑सा भेद नहीं है। स्विटजरलेंड की 
फेडरल कौंसिल वास्तविक कायपालिका है, प्रत्येक सदस्य एक संघीय विभाग का 
बध्यक्ष होता है। स्विटजरलेंड में कौंसिल का प्रधान संघ का सरकारी बरध्यक्ष 
(0#0०9] ॥०४०) है। (३) स्विटजरलेंड में कार्यपालिका शासन की अन्य दोनों 
शाखाओं से स्वतन्त्र व पृथक नहीं है । वास्तव में, स्विटजरलेंड में सं० रा० अमरीका 
की तरह से शक्तियों के पृथक्करण सिद्धान्त को लागू नहीं किया गया। फेडरल 
कोौंपिल संघीय विधायिका की सेवक है और उसके प्रति उत्तरदायी है। परन्तु 
स्विटजरलेंड में उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को उस अर्थ में नहीं समझा जाता जिसमें 
कि उसे ससवीय पद्धति वाले राज्यों में समझा जाता है। 

(४) स्विटजरलेंड की फेडरल कौंसिल भारत तथा ब्रिटेन की तरह से केविनेट 
अथवा मन्त्रिपरिषद्‌ नहीं है। यह फेडरल एसेम्बली के प्रति उत्तरदायी होती है, 
किन्तु विरोध में बहुमत होने पर भी पद त्याग नहीं करती । अन्य राज्य की 
मन्त्रि-परिषदों की तरह स्विस फेडरल कौंसिल के सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों 
प्रकार के कृत्य हैं। इसकी नियमित रूप से बैठक होती है और निर्णय बहुमत से 
होते हैं । प्रधान को सभी प्रश्नों पर मत देने का अधिकार है और यदि किसी प्रश्न 
पर बराबर मत हों तो वह अतिरिक्त मत भी दे सकता है; परन्तु फेडरल कौंसिल 
मान्य अथे में ब्रिटेन जैसी केबिनेट नहीं है। इसके सदस्य एक दल तथा सामान्य 
राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं बंधे होते, वास्तव में वे कई दलों के प्रतिनिधि होते 
हैं । यह साधारण अर्थ में मिली-जुली सरकार (ए०9व्वा।णा इ8०ए०्याणां) भी 
नहीं होती, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य बहुमत निर्णय का विरोधी होते हुए भी 
त्याग-पत्न नहीं देता । वास्तव में फेंडरल कौंसिल के सदस्य, केविनेट की तरह, 
संयुक्त उत्तरदायित्व (ट06लाए€ 07 [गंगा 76597०रष्मंणातर/) के सिद्धान्त से नहीं 
बँधे हैं। इसके घदस्य एकमत बिर्णय भी करते हैं, परन्तु यदि निर्णय बहुमत से 
होता है तो विरोधी मत वाले सदस्य अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं और उन्हें 
त्याग-पत्न देना आवश्यक नहीं है । 

(५) इसमें ब्राइस के अदुसार ब्रिटिश केविनेट और अमरीकन कार्यपालिका की 
कुछ वातों का मेल है, परन्तु यह दोनों से भिन्न है, क्योंकि इसका कोई विशेष 
दलीय स्वरूप नहीं हैं। ब्युएल के अनुसार अमरीका की अध्यक्षात्मक और फ्रांस व 
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इंगलेंड की सांसद पद्धतियों के बीच में होने के कारण स्विटजरलैंड की कार्यपालिका 
सत्ता. न. तो राजा, न राष्ट्रपति और न प्रधानमन्त्ती में निहित है । सत्ता ७ सदस्यों 
के आयोग में, जिसे फेडरल कौंसिल कहते हैं, निहित है।' स्विटजरलेंड की 
का्यंपालिका की संवैधानिक स्थिति और उसके कार्य बड़े सराहनीय हैं । 
इसमें ब्रिटिश केविनेट पद्धति के लाभ तो हैं किन्तु हानियाँ नहीं हैं। स्विटजरलेंड 
में का्यंपालिवा और विधायिका के बीच वैसा ही सहयोग है जैसा कि सांसद 
पद्धति में होता है। परन्तु जबकि केबिनेट में एक ही बहुसंख्यक दल या मिले-जुले 
दलों ((०४॥४०7) के सदस्य होते हैं, इसमें उन सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि 
रहते हैं जो मिलकर एक सामान्य कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं। अतएवं इस 
प्रकार की कार्यपालिका पद्धति में विपक्ष (097०भा70०7४) के लिए स्थान नहीं है । 
वास्तव में यह तो सभी मतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पक्ष-विहदीन निकाय 
है । इसी कारण लॉबेल ने इसे राष्ट्रीय सरकार की मुख्य कमानों और सन्तुलन 
चक्र (पराक्ां। छाया द्यात॑ ऐव्वांब्राट8 ए6० 0 (6 गर्व 80एशपाएटा) 
कहा हैं। इसका दूसरा बड़ा लाभ इसका स्थायित्व (४4७69) है, जो अमरीकी 
कार्यपालिका की विशेषता है। परन्तु उसमें वह कमी नहीं जो कि अमरीका में 
पाई जाती है अर्थात्‌ कार्यपालिका और विधायिका के बीच मतभेद और खिचाव । 

(६) सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्विटजरलेंड की कार्यपालिका का स्थायित्व है। 
फेडरल कौन्सिल की यह विशेषता संविधान की देन है; क्‍योंकि स्विटजरलेंड में 
“कभी भी मन्त्रिमण्डल का संकट उत्पन्न नहीं हो सकता । इस स्थायित्व के कारण 
शासन और प्रशासन का कार्य बिना रुकावट वृह॒त्‌ रृष्टिकोण से चलता है। यहाँ 
यह भी उल्लेखनीय है कि फंडरल कौंसिल के सदस्य बड़े अनुभवी होते हैं और 
अपना काये व्यावसायिक कुशलता से करते हैं। बात यह है कि वे अपने पदों पर 
साधारणतया दो या अधिक अवधि के लिए चुने जाते हैं । 

३. न्यायपालिका--फेडरल टिब्यबल 

विशेषतायें---प्रथम स्विटजरलेंड में केवल एक ही संघीय न्यायालय है, जिसे 
'फेंडरल ट्रिब्यूनल” (ह60७/४! प्रत9ए7०]) कहते हैं। यह स्विटजरलेंड-की सर्वोच्च 
न्यायालय है, जिसकी वर्तमान रूप में स्थापता सन्‌ १८४७ में हुई। इस दृष्टि से 
स्विटज़रलंड .की न्यायपालिका सं० रा० अमरीका की न्यायपालिका से भिन्न है । 
स० रा० अमरीका में. न्यायालयों की दृहरी व्यवस्था है--एक ओर संघीय कानूनों 
के अनुसार न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ओर उसके आधीन जिला व 
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सक्तिट न्यायालय हैं और दूसरी ओर राज्यों की अपनी-अपनी न्याय व्यवस्था है। 
परन्तु स्विटजरलेंड में संघीय न्यायालय केवल एक ही है; नीचे के स्तरों पर केन्टनों 
के भयायालय हैं, जो संघीय कानूनों को भी लागू करते हैं। इस प्रकार स्विटजरलेंड 
में न्याय की एकता (एग्मा( ० गाडं०७) है । इस दृष्टि से वहाँ को तथा भारत 
की न्यायपालिका में बड़ी समानता है; क्योंकि भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के- 
अधीन राज्यों में उच्च और जिला न्यायालय हैं, जो एक ही पद्धति में संगठित 
(77/6278/९०) हैं, अन्तर की वात यह है कि भारत के उच्च न्यायालय एकरूप हैं, 
जबकि स्विटजरलेंड के केन्टनों के न्यायालय उनके अपने संविधानों के अन्तर्गत 
स्थापित हैं । 

दूसरी, स्विटजरलेंड में फ्रांस की तरह, प्रशासनिक कानून (&क्ाआंगरांशाक्षाए6 
89) की पद्धति है, जो ब्रिटेन, भारत और सं० रा० अमरीका से भिन्न है। 
जबकि इन देशों में सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून व न्यायालय 
हैं, स्विटजरलेंड में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई के लिएं 
प्रशासनिक कानून और न्यायालय हैं । तीसरी, हेन्सह्मयू बर के मतानुसार स्विटज रलेड 
में भी न्याय का प्रशासन वैसे ही स्वतन्‍्त् और निष्पक्ष है, जैसे कि इंगलेंड और 
सं० रा० अमरीका में । चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह हैं कि फंडरल 
ट्रिंब्युनल फेडरल एसेम्बली के कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती, यद्यपि 
यह केन्टनों के कानूनों और उनके संविधानों को संघीय सविधान के विरुद्ध अथवा 
उससे असंगत होने पर अवैध घोषित कर सकती है । इस प्रकार फेडरल ट्रिब्युनल 
को न्यायिक पुनरवलोकन का सीमित अधिकार प्राप्त है ।' ; 

फंडरल ट्विब्यूनल को फेडरल एसेम्बली द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित 
करने का अधिकार तो है ही नहीं; संविधान के अनुसार उसका यह भी एक 
विशिष्ट कत्तंव्य है कि वह सभी संघीय कानूनों को वैध मानकर उन्हें लागू करे । 
इस प्रकार देखने से ही पता लगता है कि स्विटजरलड' में न्यायपालिका तथा 
संविधान की सर्वोपरिता ($09०-78०9) नहीं है। परन्तु व्यवहार में ऐसी बात 
नहीं है कि फेडरल एसेम्बली की संविधान के ऊपर सर्वोपारिता हो | यथार्थ में, 
उसे संविधान के भीतर रहकर ही कार्य करना पड़ता है | यदि फेडरल एसेंम्बली 
संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करे तो जनता उस काय॑ में हस्तक्षेप करें अपनी 
सत्ता को मनवाने और संविधान की पवित्नता की रक्षा के लिए कार्य कर सकती 


4.,  इज़रड$ड ब्वागर।शिाी0ता) 0 [ंप््रांएह 45 लीक्षाइटॉल्यंटट6. 8 6 58076 796९79९॥- 
त6€म्26 बाते शए्भाएंव०ए7 35 3&7700-4॥767097.7 
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है.। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन (#०शंधं०7) जनता की सहमति से 
ही हो सकता है और जनता किसी भी साधारण कानून को जिसे एसेम्बली ने 
पास कर दिया हो जनमत द्वारा अवध घोषित करे सकती है । 
ट्रिब्यूनल में न्यायाधीशों के अतिरिक्त ११ से लेकर १३ तक अन्य पूरक नन्‍्याया- 
धघीशों ($॥९8008 07 5ए79ए 6०४०4 ०१९४5) के चुनाव के लिये भी 
व्यवस्था है। फेडरल एसेम्बली न्यायाधीशों में से एक को प्रधान और दूसरे को 
उप-प्रधान भी मियुक्त करती है; जिनकी अवधि २-२ वषं होती है। संघीय 
एसेम्बली & अस्ेसरों और फौजदारी मुकदमों के लिये ज्यूरी भी चुनती है| न्‍्याया- 
धीश अपने कार्यकाल में न तो किसी अन्य पद को धारण कर सकते हैं और न वे 
अन्य व्यवप्ताय ही कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नागरिक जो नेशनल कौंसिल की - 
सदस्यता के लिये योग्य हो न्यायाधीश चुना जा सकता है । 
फंडरल ट्रिब्पूनल का संगठन--फेड रल ट्रिब्यूनल में इस समय २५-२८ न्याया- 
धीश रहते हैं। इन न्यायाधीशों का चुनाव ६ वर्ष की अवधि के लिये फंडरल 
एसेम्बली हरा किया जाता है | संविधान के अनुसार फेडरल एसेम्बली के लिये यह 
आवश्यक है कि न्यायाधीशों में तीनों ही राज-भाषाओं का प्रतिनिधित्व हो। प्रथा 
के अनुसार न्यायाधीशों में केन्टनों और राजनीतिक समूहों का भी प्रतिनिधि(व 
होता है । यद्यपि न्यायाधीशों का कार्यकाल ६ वर्ष है, फिर भी प्रथा यह पड़ गई है 
कि न्यायाधीशों को फिर से चुन लिया जाता है और वे अपने पदों पर तव तक रह 
सकते हैं जब तक वे चाहें । इसलिये यथार्थ में न्यायाधीशों की स्वतन्त्नता के लिये 
वर्ण व्यवस्था हैं । फेडरल ट्रिन्यूनल का मुख्य स्थान लॉसेस (.4प5७॥7०) है, जो 
फ्रेंच भपष -भाषी क्षेत्र में स्थित हैं । वात यह है कि संविधान निर्माताओं ने फ्रेंच 
झाषा-भाषी केन्टनों के भावों का ध्यान रखकर ऐसा किया । वे यह चाहते थे कि 
फ्रेंच भाषा-भाषी केन्टनों में भी संघीय शासन के एक सर्वोच्च अंग का स्थान रहे । 
फेंडरल ट्रिब्यूनल का अधिकार-क्षेत्र जंसा कि आगे बताया जायेगा विभिन्‍न 
प्रकार का है। अतएव यह चार आगारों में बैठता है--चेम्वर आफ एक्यूजेशन 
(५॥७ (फ््माणशः रण 2 ९८प४407) फंडरल पीनल कोर्ट (#ट्तछात्नों ?&॥9! 
(००४८), दी क्रिमीनल चेम्बर और दी कोर्ट आफ केप्तेशन । प्रत्येक न्यायाधीश को 
३०,० ०० फ्रक प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश 
को जो कम से कम १० वर्ष तक फेडरल द्विब्यूनल का न्यायाधीश रहा हों, पद से - 
निवृत होने पर लगभग वेतन से आधी पेन्शन भी मिलती 
फेडरल द्विब्युनल का अधिकार-क्षेत्र--एक आधार पर फडरल ट्रिब्यूनल को 
सौलिक अथवा प्राथमिक (07ंष्टां8)) और अपीलीय (2४०7०]4०) अधिका क्षेत्र 
प्राप्त है । संघीय संहिताओं में सम्मिलित अधिकांश साधारण दीवानी व फौजदारी 
काननों का प्रशासन केन्टनों और अर्द्ध केन्टनों के न्यायालयों द्वारा किया जाता है 
इन न्यायालयों के ऊपर फैडरल द्विब्यूनल को पुनरवलोकन का कैवल सीमित 
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अधिकार प्राप्त है; क्योंकि केन्टनों के न्यायालयों से ऐसे दीवानी मुकदमों की अपीलें 
फेडरल ट्रिब्यूनल में जा सकती हैं जिनमें ऊंची मालियत के प्रश्न अन्तग्रेस्त हों 
(एज ९४६९४ वरएगजशाह 8 उलंब्राए्लश॑ए व86 8्या एथा8 20064408 
0 ॥) । अन्य सभी मामलों में फंडरल ट्रिब्युतल का अधिकार-सश्षेत्र मौलिक अथवा 
प्राथमिक है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है-- 

दीवानी मुकदमों में ([0 लंशं! ०८४४०७)--इसके सामने ऐसे सभी दीवानी 
मुकदमे आते हैं जिनका सम्बन्ध संघ और केन्टनों तथा विभिन्‍न केन्टनों के बीच 
उठने वाले विवादों से हो । इसमें ऐसे भी मुकदमे आते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति संघ 
अथवा किसी केन्टन की सरकार के विरुद्ध दायर करे और उनमें अन्तग्रंस्त मालियत 
४,००० फ्रैँक से अधिक है । 

फौजदारी मुकदमों में ([00079] ०४७०३)--इसका अधिकार-द्षेत्र ऐसे सभी 
समुकदमों तक विस्तृत है जिनका सम्बन्ध देशद्रोह (776850. 484॥५ 6 
ए&त&ाभांणा) संघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह और हिंसा [7०एणां णः 
जा00706 889ांगर (66७:७] धरपा079) तथा राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध दण्डनीय 
अपराधों (?७08] 0ींथि०65 ब8कव05६ (० 8७ 0० ॥400०7$) से हो। ऐसे 
मुकदमों की सुनवाई ज्यूरी की सहायता से की जाती है । फौजदारी के मुकदमे सुनने 
के लिये ट्रिब्यूतनल समय-समय पर देश के ५ विभिन्‍न केन्द्रों में बैठती है। (77० 
तर्क ॥005 95४ं2285 णा। धं॥6 0 धंएाठ)। एसाइज न्यायालय मे 
ट्रिब्यूनल के ३ न्यायाधीश ज्यूरी के १२ सदस्यों के साथ मुकदमों की सुनवाई करते* 
हैं। सन्‌ १६४२ से राजनीतिक अपराधों तथा सामान्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों 
के लिये मृत्यु-दण्ड का अन्त हो गया है; परन्तु युद्ध काल में सैनिक कानूनों के 
अन्तरगंत अब भी मृत्युदण्ड दिया जा सकता है । 

सीमित संवंधानिक अधिकार-क्षेत्र (60 ०0707) उंपरायं50070॥) 
यह ऐसे अधिकार क्षेत्न सम्बन्धी विवादों का निर्णय करती है जो केन्टनों और संघ 
के अधिकारियों के बीच उठे | इसके सामने निम्नलिखित प्रकार के मुकदमें भी आते 
हैं--जो सार्वजनिक कानून सम्बन्धी विवाद केन्टनों के वीच उठें, नागरिक .के 
अधिकारों के अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायतें गौर सावंजनिक काबूनों के बारे. में 
केन्टनों के वीच उठने वाले । विवाद सभी मामलों में ट्रिब्यूनल केन्टनों के संविधानों 
के विछद्ध संधीय संविधान की और केन्टनों के साधारण कानूनों व आज्ञाप्तियों के 
विरुद्ध केग्टनों के संविधानों को मान्यता देती है । 

सीमित प्रशासनिक अधिकारुूक्षेत्र (॥ंगरा४त. 80णाणंशाक्वाएट ण7$ 
कां८४००)--यह ऐसे विवादों में निर्णय देती है, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक 
अधिकारियों की न्यायिक क्षमता (]६४४॥ ८०ण्रए०था८०) से हो। यह रेलो से 
सम्बन्धित मामलों में प्रशासनिक विवादों को भी सुनती है। 
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निष्कषं-- स्विटजरलेंड की फेडरल ट्रिब्यूतल को संघीय कानूनों के ऊपर न्यायिक 
नरवलोकन का अधिकार नहीं है। संघीय कानूनों. की संबंधानिकता का निर्णय 
ट्रब्यूनल नहीं करती, जबकि सं० रा० अमरीका व भारत के सर्वोच्च न्यायालयों 
को यह महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है । इसी कारण सं० रा० अमंरीका में सर्वोच्च 
न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है और उनका बड़ा महत्व है । इस अन्तर 
के परिणामस्वरूप, जैसा कि रेपर्ड ने कहा है, स्विटजरलेंड की ट्रिब्यूनल को अमरीकी 
सर्वोच्च न्यायालय जैसी प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है ।' ब्राइस के मता- 
नुसार भी स्विटजरलेंड के संघीय शासनतनन्‍्त्र में न्यायपालिका अमरीका अथवा 
आस्ट्रेलिया कॉमनवैल्‍थ से कम महत्वपूर्ण अंग है| परन्तु स्विटजरलेंड में संघात्मक 
शासन-पद्धति, फेडरल ट्रिव्यूनल का संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र सीमित होते हुए भी 
सफल रही है। यह तथ्य इस सिद्धान्त की काट करता है कि जब तक कानूनी 
संवैधानिकता अथवा नागरिकों व केन्टनों के अधिकारों की रक्षा के लिये सर्वोच्च 
न्यायालय न हो संघात्मक शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकता ।* 


प्रश्त 


१, स्विट्जरलैंड की फेडरल एसेम्बली की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिये । 

३. फेडरल एसेम्बलो के दोनों सदनों का संगठन किस प्रकार होता है ? उनमें विधायी प्रक्रिया का 
वर्णन कीजिये । 

३. फेडरल एसेम्बली के दोनों सदनों का पोरस्परिक सम्बन्ध बताइये । उनके बीच मतभेद कैसे 
दूर किया जाता है ? 

४. स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की विशेषताओों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये । 

५, फेडरल कौंसिल की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिये । 

६. फेडरल एसेम्बली और फंडरल कौंसिल के बीच सम्बन्ध वताइये। फेडरल कॉंसिल ब्रिटिश 
और अमरीकन केविनेट से किन वातों में भिन्‍न है । 

७, 'फेडरल कौन्सिल की रचना में ब्रिटिश और अमरीका की केविनेट पद्धतियों के गुणों का: 
मेल है? ? इस मत को समझाइये । 

८, स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायपालिका की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिये । 

६, फेडरल ट्रिव्यूबल के संगठन और बधिकार क्षेत्र का वर्णव कीजिये । 

१०, स्विट्जरलैंड में संघीय स्यायपालिका का बया स्थान है? क्यों यह सं० रा० अमरीका की 

न्यायपालिका से भिन्‍न और कम महत्वपूर्ण है ? सकारण उत्तर दीजिये ? 
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४. शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहल 


१, क्वेन्टनों का शासन 


परिचयात्मक--स्विटज रलेंड के संघ की इकाइयों को केन्टन कहते हैं । संघ में 
उनका वही स्थान है जो सं० रा० अमरीका में विभिन्‍न राज्यों का है। यथार्थ में, 
स्विटजरलेंड के निवासियों के लिये तो संघ (007००९४॥४0॥) केन्टनों का संगठन 
अथवा संघ है और वास्तविक राज्य (8968) केन्टन हैं । बहुत से केन्टनों में तो 
कार्यपालिका को कौंसिल आफ स्टेट कहते हैं, जो कि संघ की विधायिका के दूसरे 
सदन का नाम है | बात यह है कि स्विट्जरलैंड के औप्तत नागरिक के राजनैतिक 
जीवन में केन्टन और कम्यून का संघ से अधिक महत्व है। वह संघ का नागरिक 
बनने से पूर्व किसी कम्यून व केन्टन का नागरिक होता है।' संघीय संविधान ने इस 
प्राथमिकता को धारा ४३ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है; जिसके अनुसार कैन्टन 
का प्रत्पेक नागरिक स्विटजरलेंड का नागरिक है। 


प्रत्येक केन्टन का अपना संविधान है और संघीय संविधान में केन्टनों को 
_प्रभुत्वपूर्ण केन्टन” (80ए७थं87 (08075) कहा गया है । वे उस सीमा तक प्रभुत्व-, 
पूर्ण हैं जहाँ तक कि उनकी प्रभुता को संघीय संविधान सीमित नहीं करता। वास्तव 
में, सं० रा० अमरीका के विभिन्‍न राज्यों की तरह संघ के निर्माण से पूर्व केन्टन 
'स्वतन्त्र थे । स्विटजरलेंड का संघ स्वतन्त्र केन्टनों से मिलकर बना है | उन शक्तियों 
को छोड़कर, जो उन्होंने संघ को दे दीं, शेष अधिकार क्षेत्र में उनकी शक्तियाँ 
सुरक्षित हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं--कानून और व्यवस्था बनाये रखना, सामाजिक 
कल्याण स्थानीय सावंजनिक निर्माण कार्य, चुनावों का नियन्त्रण, सार्वजनिक शिक्षा 
और स्थानीय नियन्त्रण का शासन । 


प्रत्येक केन्टन (और अर्द्धा केन्टन) का अपना संविधान है, जिसकी स्वीकृति 
जनता द्वारा होनी आवश्यक है | इस प्रकार की स्वीकृति संविधान के संशोधनों के 
बारे में भी आवश्यक है और उन पर संघ सरकार की भी स्वीकृति आवश्यक है। 
केन्टन के संविधान पर संघ सरकार की स्वीकृति वैसी ही है जैसी कि संयुक्त राज्य 
अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के संविधानों के सम्बन्ध में संवैधानिकता 
के प्रश्नों का निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। स्विटजरलेंड में संघीय सरकार 
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शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू [ रेढे 


किसी सशोधन पर अपनी स्वीकृति रोके रखने का अधिकार रखती है। यदि 
(१) संशोधन सम्बन्धी धारा संघीय संविधान के प्रतिकल हो । (२) वह जमता के 
राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप करती हो । और उसे जनता ने स्वीकार 
न किया हो । 
साधारणतया केन्टनों के संविधान में नागरिकों का अधिकार-पत्न [छात्र ० 
7288॥5) होता है। प्रत्येक केन्टन की अपनी शासन-पद्धति पूर्ण है---उसकी अपनी 
कार्यपालक विधायी और न्यायिक शाखायें हैं । उन्हें अपने शासत संचालन के लिये 
कर लगाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आज भी केन्टनों व स्थानीय शासन का कितना 
महत्व है इस बात से पता चलता है कि उन सबका मिलकर वाधिक व्यय राष्ट्रीय 
सरकार के व्यय के लगभग बराबर होता है। संविधान में केन्टन के शासन के 
विभिन्‍न अंगों की शक्तियों और उनके आपसी सम्बन्धों की रूपरेखा दी होती है । 
स्विटजरलेंड के संघ में इस समय १४ पूर्ण और ६ अछं-केन्टन सम्मिलित हैं । एक 
दूंसरे आधार पर हम केन्‍्टनों को दो समूहों में रख सकते हैं । एक समूह में तो 
लेंड्सजमींडे वाले केन्टन हैं और दुसरे में प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र वाले । 
लेंड्सजमींडी (,87058०7०॥06) केन्टन--स्विटजरलेंड के इन केन्दनों में 
अभी तक सबसे पुराने और विशुद्ध प्रजातन्त्र की प्रणाली प्रचलित है ।' लेंड्सजमींडी 
का शाब्दिक अर्थ मतदाताओं की खुले मैदान में लोक-प्रिय सभा है, जो बहुत पुराने 
., समय से चली आ रही है (णव 6कुछा-था ए०एणेवद्या' 485९07॥75|9 एा ४0९४४) । 
एक केस्टन और चार अर्द्ध-केन्टय अपने अधिकारियों का चुनाव ऐसी खुली सभाओं 
में करते हैं। उन्हीं सभाओं में वे अपन। वाषिक बजट स्वीकार करते हैं और 
आंवश्यक कानून भी पास करते हैं । उनमें प्रत्येक साधारण मतदाता को शासन के 
कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भाग लेने का अवसर मिलता है। वास्तव में, इन 
केन्टनों का शासन मतदाता स्वयं चलाते हैं, उसका संचालन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं 
: होतां। ये सभायें सं० रा० अमरीका के न्यू इंगलेंड के नगरों की सभावों तथा 
आरत के बड़े गाँवों की सभाओं के समान हैं, किन्तु उनके वारे में महत्वपूर्ण बात 
यह है कि स्विटजरलेंड की ये सभायें स्विटजरलेंड के संघ की इकाइयों (राज्यों) के 
शासन से सम्बन्ध रखती हैं जव॒कि नगर-सभाओं या गाँव सभाओं का सम्बन्ध 
स्थानीय स्वशासन से होता है । 
इस प्रकार की सभायें प्रति वर्ष अप्रैल या मई मास में किसी रविवार को होती 
हैं। इनका सभापतित्व केन्टन सरकार के अध्यक्ष (.क6ग॥) करते हैं और 
सभाओं में संजीदगी का वातावरण रहता है। साधारणतया उनका आरम्भ प्रार्थना 
अथवा सामूहिक शपथ द्वारा होता है। इनकी कार्य सूची पहले ही तैयार कर ली 
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४० | स्विटजरलेंड का शासन 


जाती है। यह कार्य एक निर्वाचित परामशंदात्नी परिषद्‌ कार्य-पालिका अधिकारियों 
की सहायता से करती है। वास्तव में, ये परामश्शदात्री परिषदें खुली सभा में आने 
वाले सभी प्रस्तावों पर विचार कर लेती है और उनके बारे में अपनी रिपोर्ट 
रखती हैं। अतएवं उनका खुली सभा में मतदाताओं द्वारा किये जाने वाले मनन 
तथा विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सभाओं में सभी प्रश्नों पर हाथ 
उठाकर मतदान कराया जाता है। इन खुली सभाओं की विभिन्‍न केन्‍्टनों में उनके 
संविधान के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ हैं। साधारणतया उनकी शक्तियों में ये 
सम्मिलित हैं--संविधान का संशोधन, विधि-निर्माण, कर लगाना और व्यय स्वीकार 
करना और अधिकारियों तथा परामर्शंदात्नी परिषदों को चुनना अथवा वियुक्त 
करना । शासन करने वाले निकायों के नव-निर्वाचित सदस्य खुली सभाओं के सामने 
अपने .कार्य सच्चाई से करने की शपथ लेते हैं । 
साधारणतया इन सभाओं को देखकर विदेशी दर्शक, यदि वे प्रजातन्त के 
समर्थक हैं, प्रसन्‍न होते हैं और प्रभावित भी । वास्तव में उनको ध्यान से काये 
करते देखना और उनकी कार्यवाही को सुनना एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। ये 
सभायें किसी सुन्दर चरागाह में होती हैं और उनका वातावरण भी गम्भीर और 
शान्‍्त होता है। बच्चे और स्त्रियाँ, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, इन 
सभाओं में दर्शकों के रूप में सम्मिलित होते हैं । भावी नागरिक इनमें नागरिकता 
के प्रथम पाठ सीखते हैं; इसीलिए इन्हें नागरिकता के उत्तम विद्यालय कह 
सकते हैं । का 
इन केन्टनों का शासन पूर्णतः प्रजातन्त्र-गणतन्त्न नमूने का है, कम से कम 
संवंधानिक सिद्धान्त तो यही है ।' यथार्थ में शासन का अधिकांश कार्य कार्यपालिका 
व प्रशासन अधिकारी करते हैं और विधि-निर्माण में भी परामश्दात्री परिपदों तथा 
अन्य निर्वाचित निकायों का बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहता है। रेपड्ड के मततानुसार 
इस प्रकार के प्रजातन्त्र के जीवित-रहने के दो कारण हैं--प्रथम इसके पीछे बड़ी 
पुरानी रचनात्मक परम्परा है और दूसरा, इनकी काये सूची तैयार करने तथा इनके 
अच्य कार्य करने के लिए छोटे मननात्मक निकाय हैं । इस प्रकार इनका कारय॑ 
संचालन सुगमता से चलता है, फिर भी लेंडसजमींडी २०वीं शताब्दी की संस्था 
नहीं है और इसका भविष्य अनिश्चित है। इसे राजनीतिक जीवन की  निरम्तर 
बढ़ रही पेचीदगी और जनता के तेजी से बदल रहे चरित्र से खतरा है। भविष्य 
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में इसका दीघंकाल तक जीवित रहना केवल अजायबंघर में रखे पुराने प्रजातन्त् 
- के नमूने अथवा अतीत की याद दिलाने वाली संस्था के रूप में ही सम्भव होगा! 
प्रतिनिधिक केन्टनों की शासन पद्धति--अन्य केन्टनों अथवा अद्धं-केन्टनों में 
प्रतिनिध्यात्मक गणतनन्‍्त्र है, अर्थात्‌ जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो शासन 
का संचालन करते हैं। उनके शासन के तीनों प्रमुख अंगों का संक्षिप्त विवेचन 
निम्नलिखित है--- 
विधायिकायें (.०88[४0०:८७)--प्रत्येक केन्टन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की 
एक सदन वाली (एफंट्शाण०0। 6९9]४0ए०7०) विधायिका है, जिसे अधिकतर 
. कैन्टनों में बड़ी परिषद्‌ (564/0 00०7०!) कहते हैं और कुछ में केन्टन की 
कौॉंसिल । इसका चुनाव आनुपातिक पद्धति से आम मतदाताकों द्वारा होता है। 
इन सभी केन्‍्टनों में प्रजातन्‍्त्र को और अधिक विस्तृत रूप देने के लिये विभिन्‍न 
मात्ना में प्रस्तावाधिकार और लोक-निर्णय जैसी प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की संस्थाओं 
का व्यापक प्रयोग किया जाता है। विधायी-लोक-निर्णय ([6ट847ए७ 
7४शि०7०ंपा7) कुछ केन्टनों में ऐच्छिक है, किन्तु अधिकतर में अनिवायय | फलत: 
प्रतिनिधिक स्विस केन्टनों की शासन संस्थाओं में संघ से अधिक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
की मात्रा पाई जाती है भौर उनमें तथा लेंड्सजमींडी केन्टनों में, जहाँ तक शासन के 
लिये जनता के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का प्रश्न है, बहुत कम अन्तर है । 
कार्यपालिकायें (22०००॥००७)--कैन्टनों में भी बहुत कार्यपालिकायें हैं अर्थात्‌ 
कार्यपयालिका शक्ति .एक कमीशन में निहित है। इनके नाम केन्‍्टनों में अलग- 
अलग हैं--कहीं पर ये कौंसिल (5०एशएए78 0०ए्राली), कहीं छोटी परिपद्‌ 
(89५ (०प्राण्ी) और कहीं कौंसिल ऑफ स्टेट कहलाती हैं । इनके सदस्यों की 
संख्या साधारणतया ५ से लेकर ११ तक होती है और वे सभी जनता द्वारा चुने 
जाते हैं। कौंसिल का प्रत्येक सदस्य प्रशासन के एक विभाग का अध्यक्ष होता है। 
सामूहिक रूफ से कौंसिल विधाथिकों के प्रति उत्तरदायी होती है और उसकी इच्छा 
के अनुसार कार्य करती है। ये, ही कौंसिलें विधेयकों के प्रारूप तैयार करती हैं और 
विधि-निर्माण में पहल करती है । इस प्रकार ये संघीय कार्यपालिका का ही छोटा 
रूप है । 

55 मम (70तांथ्ंधाए)--पूर्वंगामी अध्याय में वताया जा चुका है कि संघ 
का तो केवल एक ही न्यायालय है, जो संघ की न्यायपालिका में सर्वोच्च है । अतः 
न्याय प्रशासन अभी तक प्रधानतः केन्टनों के आधीन है। अधिकतर केन्‍्टनों में, 
शान्ति के न्यायाधीशों अथवा छोटे दण्डाघधीशों (7ए5४॥06 ० ॥॥6 ए९8०९ 07 
9०0५9 र/ध९ 873०७) के न्यायालय कम्यूनों में छोटे दीवानी मुकदमे सुनते हैं। 
उनसे बड़े दीवानी मुकदमों की सुनवाई केन्टनों के जिला न्यायालयों में होती है, 
जिनकी अपीलें और ऊँचे न्‍्यायालय--कैन्टन न्यायालय या दीवानी न्याय के न्यायालय 
में जा सकती हैं । कुछ मामलों की अपील फेडरल ट्रिब्युनल तक जाती हैं। राज्य 


४२ |] स्विटजरलेंड का शासन 


विरुद्ध अपराधों तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिये तीन स्तरों के न्यायालय 
हैं--छोटे अपराधों की सुनत्राई पुलिस या दण्डाधीशों के व्यायालयों में होती है; 
उनसे अधिक गम्भीर अपराधों की सुनवाई सुधार न्यायालय (एटणा«्णांणां 
(००४४) में होती है और अत्यधिक गम्भीर मुकदमों की सुनवाई के लिये फौजंदारी 
न्यायालय (टप्ग्ांत॥] 2०) या कोर्ट ऑफ एसाइजेज (00070 0/ 25४25) 
हैं। गम्भीर अपराधों के लिये लम्बे बन्दीपन और नागरिक अधिकारों का छिनना 
दण्ड हैं, क्य्रोंकि स्विटजरलेंड में मृत्यु दण्ड का अन्त हो गया है । 

ब्राइस के अनुसार स्विटजरलेंड में दीवानी मुकदमों में ज्यूरी का प्रयोग नहीं 
होता। न्याय श्रशासन को कुछ सीमा तक जन-प्रिय बनाने का प्रयत्न किया गया है, 
क्‍योंकि कहीं-कहीं वकालत का व्यवसाय न करने वाले व्यक्तियों को भी न्यायाधीश 
नियुक्त किया जाता है और न्यायाधीशों के साथ असेसरों को भी जोड़ा जाता है। 
कुछ केन्टनों में न्याय का प्रशासन बिना फीस के होता है तथा कुछ में निर्धन 
व्यक्तियों को कानूनी परामर्श व सहायता दी जाती है । न्यायाधीशों के विरुद्ध 
अष्टाचार की शिकायत नहीं है । अस्तु, न्याय प्रशासन के चार गुणों--शुद्धता, 
शीघ्रता, सस्तापन और निश्चितता को ध्यान में रखते हुए स्विस न्याय पद्धति कम से 
पहली तीन बातों में इंगलेंड और सं० रा० अमरीका की न्याय पद्धतियों के समान 
अच्छी या अधिक अच्छी है । * 

२. फ़म्यूनों का शासन 

स्विटज रलेंड को तो विशेष रूप से कम्यूनों का देश कहा जाता है | कुछ स्थानों 
पर तो कम्युन उतने ही पुराने हैं, जितने की केन्टन । कम्यून अभी तक शासन की 
सबसे छोटी इकाई है । छोटे केन्टन में तो कम्यून ही केन्टन के नीचे प्रशासयिक 
विभाग है; बड़े केन्टनों में केन्टन और कम्यूनों के बीच में कुछ बड़े प्रशासनिक 
विभाग हैं । कम्यून सबसे छोटी राजनीतिक तथा भूमिगत इकाइयां हैं । कुल कम्यूनों 
की संख्या ३,१०७ है । इनमें से कुछ थोड़े से बड़े शहर हैं; उनमें कुछ बड़ी संख्या 
में कस्बे अथवा शहरी समुदाय (ए708॥ 0०ण्ग्रपांत68) हैं औौर बहुंत बड़ी संख्या 
गाँवों अथवा छोटे ग्रामीण समुदायों की है। कम्यूनों को सीमित स्वायत्ततां के 
अधिकार प्राप्त हैं। कुछ भागों में तो कम्यून १८ वीं शताब्दी के अन्त तक यथार्थ 
में पूर्णतः स्वाधीन इकाइयाँ (शा079॥ए 50एश०थंडए 58९5, धाए 9परॉ 700007- 
4०7) थीं । अब भी स्विस कम्यून इंगलेंड के पेरिशों, ग्रामीण जिलों व काउन्टियों 
से अधिक स्वतन्त् और संगठन में अधिक प्रजातन्त्रात्मक हैं। स्विस प्रजांतन्त 
पूर्णतया समता पर आधारित है। 
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--मिक्षाऊ स्वत, स्0ज 5जसाएटलटाबाव 45 090ए०४०८१4, 77. 47-78. 
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रेपर्ड के अनुसार कम्यूनों के अग्नलिखित ५ विशेष पहलू हैं--(१) प्रत्येक स्विस 
नागरिक की राष्ट्रीय और केन्टन की नागरिकता के अतिरिक्त कम्यून की 
एक या अधिक नागरिकतायें (006 ० ६5७एशबोी ०णाए्रप्रात्व लंगंटथारईप्र95) 
होती हैं। (२) नागरिक के उद्भव का कम्यून (00ण्रागरा6 0 0ांशग 0 
]076 (१07ग्रण7०) वह है, जिसका की नागरिक जन्म से सदस्य होता है और 
जो उसके तथा उसके परिवार के लिये उत्तरदायी होता है । संघीय संविधान यह 
मानता है कि जब किसी नागरिक की जीविका का कोई साधन न रहे तो उद्भव 
के कम्यून को उसे और उसके परिवार को आश्थिक सहायता देनी चाहिये, वे चाहे 
जिस कम्यून में रहते हों । यदि आवश्यक हो तो उन्हें उसी कम्यून में आकर रहने 
के लिये बाध्य किया जा सकता है । (३) स्विस संविधान दो प्रकार के क्लम्यूनों का 
अस्तित्व स्वीकार करता है--उद्भव का कम्यून (ए०क्रशाएा० ० ०787) और 
निवास का कम्यून (007णप्रा76 0 7८४6०0706) । क्योंकि कोई भी ऐसा स्विस 
नागरिक जो दिवालिया न हो किसी भी अन्य कम्यून में रह सकता है, जहाँ उसे 
निवासी होने के कारण कुछ स्थानीय कर देने होते हैं । (४) कम्यूनों में अनग्रिन 
भेद होते हुए भी उनके प्रशासन की साधारण पद्धतियाँ केन्टनों जैसी ही हैं । 
_ (५) वे अनेक प्रकार के सामाजिक और आशिक कार्यों का संचालन करते हैं | 
कम्यून स्थानीय शासन के बहुत से क्ृत्यों का प्रशासन करते हैं। उनके कार्यों का 
क्षेत्र काफी माता में केन्टनों के कार्यक्षेत्र से मिलता जुलता है। उनके द्वारा संचालित 
सार्वजनिक सेवाओं में प्रमुख ये हैं--पुलिस; शिक्षा; धामिक मामलों का विनियम; 
अजायवघरों, वाचनालयों और नाट्यगृहों को स्थापित करना अथवा सहायता देना; 
अग्नि से रक्षा, जन-कल्याण और निर्धेनों को आ्थिक सहायता (90० 7०४) । 
कम्यूनों को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं । कुछ कम्यूनों के पार अपनी सम्पत्ति 
होती है ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यूनों के आधीन वन एवं चरागाह होते हैं। 
. बड़े कम्यूनों की अपनी जल, विजली और गैस की व्यवस्था है और कुछ में अपनी 
स्थानीय ट्रामवे हैं । 
,... फम्यूनों का प्रशासनिक संगंठन--उंपर्यक्त कार्यो को कंरने के लिएं कम्यूनों के 
बहुत से निकाय हैं। छोटे कम्यूनों में केवल ३ से लेकर ४ सदस्यों तक की छोटी-छोटी 
तगरपालिकार्यें (आएगरंणं०2 ००एपाथा$) हैं, जिनके अध्यक्ष मेयर होते हैं। बड़े 
कम्यूनों में दो कौंसिलें हैं--उनमें से एक स्थानीय विधायी सभा होती है और दूसरी 
कार्यंपालिका । सभी कॉौंसिलें निर्वाचित होती हैं; कभी-कभी नगर कॉौंमिलें कर 
लगाती हैं और कुछ निवासियों से व्यक्तिगत सेवा भी कराती हैं, यथा सड़क व पुल 
आदि की मरम्मत, अग्नि व वाढ़ से रक्षा | इस प्रकार की सेवा कर के बदले में की 
जाने की व्यवस्या है । 
. . उपर्युक्त वणित कार्यों के करने के लिये राजनैतिक कम्यूनों (70भ्रा/०8] ८०ागागरणा९5) 
के अतिरिक्त कुछ कम्यूनों में विशेष सामुदायिक नियम (59००ंध ००8) 
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००7०४ध०॥) अथवा विशेष कम्यून ($96०ंधवं ०ठ्गाएा68) भी हैं। उदाहरण 
के लिये १४ कम्यूनों में नागरिक कम्यून (शंधंटआ) ००ग्राग्रप्रा76) हैं । इनके केवल वे 
ही व्यक्ति सदस्य होते हैं जो नागरिक हों इन नागरिकों के कुछ विशेष अधिकार 
होते हैं जैसे सामुदायिक सम्पत्ति में भाग और आवश्यकता पड़ने पर आ्थिक सहायता 
पाने का अधिकार । विशेष प्रकार के दूसरे सामुदायिक निगम धामिक मामलों के 
लिये होते हैं, जो अपने सदस्यों के लिये सार्वजनिक पूजा आदि का संगठन करते हैं | 
परन्तु अधिकतर फ्रेंच भाषा-भाषी भागों में सभी स्थानीय सेवाओं और कार्यों को 
राजनीतिक कम्यूनों के ही अधीन एकीकृत किया हुआ है । 

अन्त में, ब्राइस के अनुसार स्विटजरलेड में स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक 
महत्व है। यह प्रशासन के ढांचे का आधार ही नहीं, वरन्‌ जनता के प्रशिक्षण का 
महत्वपूर्ण साधन भी है। योरप के अन्य किसी देश में स्थानीय शासन उस सीमा 
तक जनता के हाथों में नहीं है । स्विस निवासी स्वयं इस पर कई कारणों से बहुत 
बल देते हैं। यह सार्वजनिक कार्य में वागरिकों की शिक्षा का साधन है; यह उनमें 
नागरिक कर्त्तव्य पालन की भावना पैदा करता है; और यह सरकारी कार्यों को. 
स्थानीय पहल न खोलते हुए, जनता के हित में कराने में सहायक है । 

३. प्रत्यक्ष विधि-निर्माण - 

लोकनिर्णय और प्रस्तावाधिकार---ये प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की ऐसी संस्थायें हैं, 
जो स्विटजरलेंड में किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से प्रचलित हैं । स्विटजर- 
लैंड से ही ये संस्थायें अन्य देशों, जिनमें सं० रा० अमरीका भी सम्मिलित हैं, में 
गई हैं। वे प्रजातन्त्र की सर्वाधिक उल्लेखनीय संस्थायें हैं क्योंकि उनके द्वारा जनता 
स्वयं प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा विधि-निर्माण में भाग ले सकती है। आधुनिक प्रजातन्तत 
के विद्यार्थी के लिये उससे अधिक शिक्षाप्रद और कोई संस्था नहीं है।' ब्यूएल के 
मतानुसार भ्रस्तावाधिकार और लोक-निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र को लेंड्सजमींडी से 
सम्पूर्ण स्विस राष्ट्र तक विस्तृत बनाने के प्रयत्न के प्रतीक हैं।' दूसरे शब्दों में, 
लेंड्सजमींडी तो छोटे केन्टनों के लिए ही उपयुक्त है, उसे बड़ी जनसंख्या वाले 
केन्टनों तथा संघ शासन में लागू नहीं किया जा सकता परन्तु इन संस्थाओं के द्वारा 
सर्वताधारण मतदाता सम्पूर्ण संघ के शासन अर्थात्‌ विधि-निर्माण में प्रत्यक्ष भाग ले 
सकते हैं । ब्राइस के अनुसार प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की संस्थाओं के अपनाये जाने 
और उनके विस्तार के दो कारण अथवा श्रोत हैं--प्रथम, सम्पूर्ण जनता की प्रभुता 
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का सिद्धान्त और दूसरा, आल्पस पर्वतों में स्थित छोटे समुदायों की प्रजातन्त्रात्मक 
प्रथायें। ' 

लोक-निर्णय (ए८थि०॥0तणा)--यह वह तरीका है जिसके द्वारा विधायिक्ा में 
पास किये हुए कानून पर जनता का निर्णय प्राप्त किया जाता है। इसका संघ 
शासन तथा केन्टनों के शासन में प्रयोग होता है और इसके दो प्रमुख रूप हैं-- - 
ऐच्छिक तथा अनिवार्य (0एणा॥। 8700 ००ग्रएण४09)। अनिवार्य लोक- 
निर्णय की व्यवस्था सन्‌ १८४८ के संघीय संविधान में ही सभी संवेधानिक 
परिवतंनों के लिए थी; इस व्यवस्था को सन्‌ १८६७४ के संविधान में जारी रखा 
गया। अनिवार्य लोक-निर्णय ऐसे संशोधनों अथवा पूर्ण परिवर्तनों के लिए लागू है; 
जिनका प्रस्ताव फेडरल एसेम्बली रखती है। कोई भी संशोधन तभी वैध और प्रभावी 
होता है जबकि सम्पूर्ण संघ के भाग लेने वाले मतदाताओं तथा केन्टनों का बहुमत 
उसके पक्ष में हो | केन्टन और अद्ध केन्टन का मत उसके मतदाताओं के बहुमत से 
जाना जाता है--जो मतदाता लोक-निर्णय में भाग लेते हैं और इस सम्बन्ध में अद्ध 
केन्टन का आधा मत होता है 

पूर्ण परिवर्तन के लिए भी उपर्युक्त प्रक्रिया लागू होती है, जब॒ तक कि फेडरल 
एसेम्बली के दोनों सदनों में मतभेद न हो । जब एक सदन पूर्ण परिवर्तन के पक्ष 
में हो और दूसरा उसका विरोध करे तो लोक-निर्णय इस प्रश्न पर कराया 
जाता है कि परिवर्तव के लिए कार्यनाही आगे बढ़े या नहीं । इस लोक-निर्णय में 
केन्टनों का मत नहीं लिया जाता । यदि लोक-निर्णय इस पक्ष में हो कि परिव्तेंन 
किया जाय तो फंडरल एसेम्बली को संशोधित संविधान का प्रारूप तैयार करके 
लोक-निर्णय के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक है । उसकी स्वीकृति के लिये उसके 
पक्ष में मतदाताओं तथा केन्टनों का बहुमत होना चाहिए । इसी प्रकार केन्‍्टनों में 
उनके संविधानों व उनमें संशोधनों के लिये लोक-निर्णय आवश्यक है, क्योंकि संघीय 
संविधान में ही यह प्रावधान है कि केन्टनों के संविधान जनता द्वारा अनिवायं रूप 
से स्वीकृत होने चाहियें। ८ .केच्टनों में सभी कानूनों व प्रस्तावों के लिए भी 
अनिवाये लोक निर्णय की व्यवस्था है । 

ऐच्छिक्र ,लोक-निर्णय---सुभी संवीय कानूनों और ऐसे प्रस्तावों के लिये, जिनका 
प्रभाव सभी पर पड़ने को हो और जिनके अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक न 
हो ऐच्छिक लोक-निर्णय की व्यवस्था है । ऐसा तभी हो सकता है जबकि कम से 
कम ३०,००० नागरिक या ऊ केन्टन ऐसी माँग करें | ७छ केन्टनों में नागरिकों की 
विहित संख्या द्वारा माँग किए जाने पर कानूनों के लिए ऐच्छिक लोक-निर्णय की 
व्यवस्था है। तीन केन्टनों में कानूनों में इस आधार पर अन्तर किया जाता है कि 
कुछ के लिए लोक-निर्णय अनिवायं है और दूसरों के लिए ऐच्छिक । एक केन्‍्टन में 
कानूनों के लिए लोक-निर्णय की व्यवस्था नहीं है जिन केन्टनों में लेंड्सजमींडी की 
व्यवस्था है, उनमें लोक-निर्णय की आवश्यकता नहीं है । ऐसे भी कुछ केन्टन हैं 
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जिममें महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों के लिये भी अनिवायें प्रशासनिक लोक-निर्णय 
(ए०एरएप्नो509 ब्तठाग्राांशाबवए० पर्शल०व१07॥) की व्यवस्था है । इसके अनुसार 
यदि केन्टन की विधायिका द्वारा स्वीकृत व्यय की राशि एक नियत सीमा से बढ़ 
जाय तो उस पर जनता का मत प्राप्त किया जाता है । 

प्रस्तावाधिकार ([709॥0५०) मनरो व एयर्ट के शब्दों में “प्रस्तावाधिकार 
वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा मतदाताओं को एक विहित संख्या किसी कानून का 
प्रारूप तैयार कर यह माँग करे कि या तो उसे विधायिका स्वीकार करले अथवा 
उस पर जनता का मत प्राप्त करे।' यह एक प्रकार से ऊपर वर्णित संस्था का पूरक 
है; क्योंकि पहली सस्था के अनुसार विधायिका द्वारा पास किये गये संवैधानिक 
सशोधनों एवं कानूनों पर लोक-निर्णय कराया जाता है तो प्रस्तावाधिकार जनता 
को कानून प्रस्तावों में पहल करने का अधिकार देता है । 

संघीय संविधान के सम्बन्ध में प्रस्तावाधिकार ((०7धपि[णाब। ंध।क्षांए०)-- 
५०,००० मतदाताओं के हस्ताक्षरों से संविधान में पूर्ण परिवतेन का प्रस्ताव किया 
जाय तो उस पर वही कार्यवाही होती है जो कि तब होती है जबकि फेडरल 
एसेम्बली का एक सदन पूर्ण परिवतंन का प्रस्ताव रखे और दूसरा उसका विरोध 
करे | यदि याचिका में किसी विशिष्ट संशोधन की माँग की जाय तो आगे की 
कार्यवाही इस पर निभर करेगी कि प्रस्तावित संशोधन को कानूनी रूप से प्रस्तुत 
किया गया है अथवा साधारण शब्दों में | यदि कानूनी रूप में प्रस्ताव पेश किया 
गया है और फंडरल एसेम्बली या उसका एक सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो 
उस पर शीघ्र ही लोक-निर्णय कराया जाता है और मतदाताओं तथा केन्टनों का 
बहुमत पक्ष में होने पर वह प्रभावी हो जाता है। परन्तु यदि फंडरल एसेम्बली 
उसे अस्वीकार करे तो वह जनता से उसे गिराने की मांग कर सकती है, या उसके 
साथ अपनी ओर से वेकल्पिक प्रस्ताव (॥॥077७0५० 709059)) लोक-निर्णय के 
लिए प्रस्तुत कर सकती है और लोक-निर्णय के अनुसार काये होता है । 

जब जनता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव साधारण भाषा में होता है तो एसेम्बली उसके 
सम्बन्ध में भी दो प्रकार से कायंवाही कर सकती है | यदि वह प्रस्तावित संशोधन 
की नीति से सहमत है तो उसके अनुसार संशोधन का प्रारूप तैयार कर उस पर 
जनता व केन्टतनों का निर्णय प्राप्त करना पड़ता है। यदि एसेम्बली प्रस्तावित 
संशोधन से सहमत नहीं है तो उसे जनता का इस प्रश्न पर निर्णय प्राप्त करना 
होता है कि प्रस्तावित संशोधन के बारे में आगे कार्यवाही की जाय या नहीं । यदि 
जनता का निर्णय उसके पक्ष में होता है तो एसेम्बली को उसके अनुम्तार संशोधन 
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शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू [४७ 


का प्रारूप तैयार कर उस पर जनता व केन्‍्टनों का मत प्राप्त करना आवश्यक है। 
संघीय क्षेत्र में साधारण कानूनों के लिये प्रस्तावाधिकार नहीं है । 

 क्षेन्टनों में प्रस्तावाधिकार--जेनेवा को छोड़कर जहाँ प्रति १५ वर्ष में अपने 
आप संविधान को दोहराया जाता है। सभी केन्टनों में नागरिकों की विहित संख्या 
आंशिक अथवा पूर्ण संशोधन की माँग कर सकती है। तीन केन्‍्टनों के अतिरिक्त 
अन्य सभी केन्‍्टनों में कानून व साधारण प्रस्तावों के बारे में प्रस्तावाधिकार की 
व्यवस्था है। 

७. प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की समालोच्नना 
प्रत्यक्ष विधि निर्माण के पक्ष और विपक्ष में बहुत से तके और तथ्य दिये गये हैं; 
उनमें से सभी में सत्य का कम या अधिक अंश है । हम इस विषय का निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत संक्षिप्त विवेचन करेंगे--- 

: प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के गुण--(१) यह सावंजनिक शिक्षा का बड़ा उपयोगी 
साधन है । इसके द्वारा साधारण जनता में शासन व सार्वजनिक मामलों के प्रति 
व्यापक और सक्तिय अभिरुचि का विकास हुआ। (२) स्विटजरलेंड के संविधान 
में विधायिका द्वारा पास किये गये कानूनों अथवा प्रस्तावों पर कार्यपालिका का 
कोई प्रतिबन्ध अथवा राज्य के अध्यक्ष की प्रतिषेध जैसी कोई शक्ति नहीं है । अतएव 
लोक-निर्णय की व्यवस्था विधायिका द्वारा पारित विधियों पर एक उपयोगी और 
आवश्यक रोक है, जिसका प्रयोग साधारण मतदाता विधायिका द्वारा पास किये 
गये अनुचित अथवा ल्ुटिपूर्णे कानूनों के विरुद्ध कर सकते हैं। (३) प्रत्यक्ष विधि 
निर्माण द्वारा जनता में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिला है; क्योंकि जनता 
में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ी है। (४) लोक-निर्णय विधाथिका द्वारा पारित 
कानूनों पर जनमत की स्पष्ट और निश्चित अभिव्यक्ति का अच्छा साधन है। इसके 
द्वारा ऐसे कानूनों पर, जिनके बारे में जनमत का स्पष्ट पता न हो, जनता के मत 
का पता लग जाता है। 

_-(५) इसके द्वारा जनता के विभिन्‍न समूहों में तनाव कम होता हैं और जनता 
के असन्तोष को निकालने के लिए ये तरीके सुरक्षा नली के समान हैं। (६) इस 
व्यवस्था का. होना विधायिकाओं के लिए एक प्रकार की चेतावनी है कि 
जनता . की, भावना ,अथवा समता जनमत से आगे न भागे।' (७) घोष के 
अनुसार स्विटजरलेंड में वर्गीय आधार पर उस प्रकार के कानून नहीं बने 
जेँसे कि सं० रा० अमसीका, फ्रांत व इंगलेड आदि देशों में कभी-कभी बने हैं, 
केयोंकि स्विटजरलेंड में जनता प्रभुत्वपृर्ण तीसरे सदन के रूप में काये करती है। 
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डं८ स्विटजरलेंड का शासन 


(5) ज्ाइस के मतानुसार लोक-निर्णय से सरकार का स्थायित्व बढ़ा है और . दली 
भावना उग्र होने की भपेक्षा क्षीण हुई है। इससे सकार को पूर्णतया लोकप्रिय 
स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसने राष्ट्र को व्यक्तियों में विभाजित करने के स्थान पर 
सभी वर्गों को सामान्य कत्तंव्य-पालन में एक दूसरे से मिलाया है; जिसके कारण 
यह एक संगठनात्मक शक्ति बन गया है । 

प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के दोष--(१) आलोचकों का मत है कि जनता को ऐसे 
प्रश्नों पर मत देने का अवसर मिलता है, जिन्हें वे भली प्रकार समझते नहीं । 
आजकल जबकि विधि-निर्माण का कार्य आथिक और सामाजिक पेचीदगियों के 
कारण बड़ा कठिन हो गया है और विशेष रूप से विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त है, 
जनप्ताधारण से यह भाशा करना कि वे विचाराधीन विषयों को अच्छी प्रकार 
समझकर मत देते होंगे, अधिक उचित नहीं है। (२) प्रत्यक्ष विधि-निर्माण में 
प्रादेशिक और दलीय पक्षपात को बढ़ावा मिलता है और लोक-निर्णय ऐसे अनुचित 
आधारों पर होते हैं । (३) इस पद्धति के प्रयोग में बहुत अधिक व्यय होता है और 
जनता को बार-बार असुविधा भी होती है। (४) लोक-निर्णय के कारण उपयोगी 
कानूनों के बनने में देरी लगती है । (५) कुछ लेखकों के मतानुसार प्रस्तावाधिकार 
द्वारा विधि-निर्माण तथा कानूनों की लोक-निर्णय द्वारा अस्वीकृति बहुधा भल्प मत 
से होती है; क्योंकि साधारणतया ऐसे मत संग्रहों में लगभग 9५% मतदाता भाग 
लेते हैं। ब्राइस के मतानुसार सन्‌ १८७४ और सन्‌ १४१८ के बीच मतदान में भाग 
लेने वालों का प्रतिशत कभी-कभी ३० प्रतिशत तक रहा, अधिकतम प्रतिशत ७४ 
रहा और औसत प्रतिशत ५५। 

इसी कारण लॉबेल का यह कथन उल्लेखनीय है--स्विटज रलेंड (और सं० रा० 
अमरीका) में डाले गए मतों की संख्या से हमारा यह विश्वास टूट गया है कि लोक- 
निर्णय जनमत की सच्ची अभिव्यक्ति का साधन है ।* (६) कई लेखकों के मताचुसार 
लोक-निर्णय की व्यवस्था के अन्तगंत विधायिकाओं के सदस्यों का स्तर गिर जाता है; 
क्योंकि वे अपना काय॑ पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से नहीं कर पाते । स्विटजरलेंड 
की फेडरल कौंसिल के एक प्रतिष्ठित न्यायविद्‌ डब्स ने कहा है---'यदि आप लोक- 
निर्णय लागू करते हैं तो संसद्‌ एक भनन्‍्त्रणा समिति ही रह जाती है। इसका 
उत्तरदायित्व खो जाता है, क्योंकि यह किसी विषय पर निश्चित रूप से निर्णय 
नहीं करती ।* (७) लोकसननिर्णय पूरे कानून पर “हाँ या “ना” में होता है और इस 
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शांसन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू [ अब 


बात की अधिक सम्भावना हो सकंती है कि सम्बन्धित कानून के कुछ अंश आवश्यक 
और उपयोगी हों और कुछ अंश ऐसे हों जो जनमत के विरुद्ध हों। अत: यह पद्धति 
बहुत सीमा तक व्यावहारिक और वांछनीय नहीं । (5) प्रस्तावाधिकार के विरोधी 
यह तक देते हैं कि लोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत कानून पर तो विधायिका में पहले 
ही पर्याप्त विचार हो चुकता है; किन्तु नागरिकों के एक समृह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
ऐसे व्यक्तियों क्री ओर से आता है जिन्हें प्रशासन का अनुभव तथा व्यावहारिक 
कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता । 

निष्कर्ष --सत्‌ १८४८ और सन्‌ १5६४२ के बीच लोक-निर्णय द्वारा मतदाताओं 


ने ४३ संवैधानिक संशोधनों को अस्वीकृत और ४६ को स्वीकृत किया । इन 


संशोधनों का सम्बन्ध, अर्थव्यवस्था, वित्त, सामाजिक कल्याण, साव॑जनिक स्वास्थ्य, 
सावंजनिक नैतिकता, औद्योगिक विधि-निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से रहा । 
इस प्रकार एन क्षेत्रों में स्वयं जनता ने अपने संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं 


- के अनुसार संशोधित किया । उसी काल में, जहाँ तक अन्य साधारण कानूनों का 


सम्बन्ध है, जनता ने १६ संघीय विधेयकों को स्वीकृत और ३१ को अस्वीकृत 


* किया। लेखकों का मत है कि संवैधानिक प्रस्तावाधिकार के सम्बन्ध में मतदाताओं 


टेप 


ने अधिकतम सावधानी से कार्य किया है; क्‍योंकि औसतन प्रति एक ऐसे प्रस्ताव 


“की स्वीकृति के साथ ६ प्रस्ताव अस्वीक्ृत हुए हैं | सत्‌ १८४० के वाद एक शताब्दी 


में संघ की जनता ने प्रस्तावित काननों अथवा संवैधानिक संशोधनों को ६५ बार 
स्वीकार किया और ८५ बार अस्वीकार किया । भविष्य में कुछ भी हो, अतीत में 


: रेकार्ड प्रशंसनीय रहा है। इस रेकार्ड से निर्वाचक मण्डल की स्थिर अभिरुचि, 


मतदान में भाग लेने वालों की बुद्धि और सावधानी व साधारण समझ पर 
आधारित निर्णयों का पता लगता है । 

अधिकतर- विदेशी लेखकों ने, जिनका प्रजातन्त्र में विश्वास रहा है, प्रत्यक्ष विधि- 
मिर्माण पद्धति की स्विटजरलेंड में सफलता को स्वीकार किया है। घोष के अनुसार 
तो प्रस्तावाधिकार व लोक-निर्णय वह चूल है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण स्विस 
शासन-पद्धति घूमती है। स्विटजरलेंड की बहुसंड्यक जनता इस पद्धति से सच्तुष्ट 
है । ब्राइस और ब्र्‌ कस (९, 0.. 80०८४) जैसे अमरीकन लेखकों ने यह माना है 
'कि इस पद्धति से लाभ हानियों से कहीं अधिक हैं ! परन्तु हेंन्स ह्यूबर के अनुसार 


है लाड्ड ब्राइस ने स्विटजरलेंड में अपनी अन्तिम यात्रा के अवसर पर मत प्रकट. किया 
* कि आशिक संघर्षो के युग में लोक-निर्णय व प्रस्तावाधिकार अधिक अनिश्चित अथवा 


शंका के योग्य हो गए हैं । 

यह सच है कि स्विटजरलेंड में इन संस्थाओं की सफलता के लिए उपयुक्त दशाय 
विद्यमान रही हैं । ये संस्थायें छोटे आकार व कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए 
विशेष रूप से उपयुक्त हैं और स्विटजरलेंड इस दृष्टि से एक आदर्श राज्य है । 
साथ ही स्विटजरलेंड ऐसा राज्य है जहाँ दलीय भावना की प्रधानता नहीं है । इन. 
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भ० |] स्विटजरलेंड का शासन 


संस्थाओं की सफलता के लिए स्विट्जरलेंड में अन्य ऐतिहासिक दशायें और जनता 
का चरित्र भी उत्तरदायी हैं। स्विस जाति को प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्न व स्वशासन की 
संस्थाओं का सबसे अधिक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, उसमें सामाजिक समता, 
देश-भक्ति और सावंजनिक करत्तव्य पालन की भावतायें भी सुदृढ़ हैं । अन्य राज्यों में 
इन संस्थाओं को कार्यान्वित करने के अवश्य ही भिन्न परिणाम होते हैं | वास्तव में, 
जैसा ब्राइस ने कहा है, स्विटजरलेंड में इन संस्थाओं का विकास स्वाभाविक है । 
ब्यूएल का भी यह मत है कि स्विटजरलेंड की शासन-पद्धति में समझौता और 
सहनशीलता आवश्यक तत्व हैं । ऐसे राष्ट्र यें जहाँ जनता पूर्ण सिद्धान्तों में अधिक 
विश्वास करती हो अथवा जहाँ जनता का झुकाव सिद्धान्तों पर अतिवादी वाद- 
विवाद की भोर हो, वहाँ स्विस-पद्धति सुचारु रूप से नहीं चल सकती । स्विस 
संविधान में दलों के नाटकीय संघर्षों के लिए स्थान नहीं है, जैसा कि अन्य देशों में 
पाया जाता है और न ही वहाँ जनता के लिए किसी दूरगामी सुधार के पक्ष. 
आन्दोलन के लिए अवसर है । 


अन्त में, यह एक माना हुआ तथ्य है - कि स्विटजरलेंड का संविधान जनता कर 
अपने सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में विश्व के अन्य किसी भी राज्य की तुलन 
में अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करता है । प्रत्यक्ष विधि-भिर्माण की प्रक्रिय 
जनता की प्रभुता पर बल देती है । इसके दो मुख्य लाभ हैं--(१) यह विधायिव 
को जनता से सम्पर्क बनाए रखने में सहायता देती है । (२) यह जनता में इस बा' 
के लिए जीवित अभिरुचि पैदा करती है कि वे अपने देश के सार्वजनिक मामलों : 
सक्रिय भाग लें । आर० सी० ब्र्‌क्‍्स ने सच ही कहा है कि इस पद्धति के लाभ हा' 
से कहीं अधिक हैं। ब्राइस ने लिखा है--'ये दोनों संस्थायें--लोक निर्णय जौ 
प्रस्तावाधिकार, आज की विधि से जिसमें विधायन प्रतिनिधि सभायें करती हू 


प्राचीन विधि की ओर वापसी का प्रयत्न है, जिसमें कि जनता स्वयं कानून बनात 
थी ।!! - 


प्रश्त 
१. स्विस केस्टनों के शासन के बारे में आप क्या जानते हैं ? 

२. कम्यूनों के शासन का वर्णन कीजिए । ; 
३, क्‍या यह सच है कि केन्टनों के शासन में केन्रीय सरकार की अपेक्षा और कम्यूनों 
केन्टनों के शासन की अपेक्षा प्रजात्तन्त्र का अधिक तत्व है ? ४ 
४. प्रत्यक्ष-विधि निर्माण से आप कया समझते हैं ? लोकऋ-निर्णय और प्रस्तावाधिकार का अ 

बताइए । 
५ स्विट्जरलैंड में लोक-निर्णय व प्रस्तावाधिकार फी विधियों का वर्णन कीजिए । 
६. प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के लाभों और हानियों का विवेचन कीजिए। (४ 
७. स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधि-निर्माण पर एक छोटा निवन्ध लिखिए। 
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प, राजनीतिक दल 


.१. दलोय॑ पद्धति की विशेषतायें 

(१) स्विटजरलेंड के राजनीतिक दलों का आधार केन्टन है न कि संघ अथवा 
राष्ट्र ।| इसके लिये ये कारण उत्तरदायी हैं--(अ) साधारण स्विस नागरिक यह 
विश्वास करता -है कि: उसके भाग्य का. निर्धारण अधिकांशत: स्थानीय राजनीति 
द्वारा होता है,-संघीय नीतियों द्वारा नहीं। (आ) दलों के निर्माण और संगठन का 
आधार प्राथमिक रूप में स्थानीय प्रश्न हैं। स्विटजरलेंड में राष्ट्रीय चुनाव होते 
नहीं (8जाडियांबात त065 ॥0 [वा0ज़ गरधांगाल। ०लां०गा53) । अतएव ब्राइस 
का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है: सं० रा० अमरीका में राष्ट्रीय दलों ने 
राज्यीय दलों को घेर लिया है। , इसके विरुद्ध, स्विटजरलेंड में, राष्ट्रीय दलों का 
अस्तित्व ही उनका केन्टनों में अस्तित्व: है । 

(२) स्विटजरलेंड के शासन में दलों का महत्व फ्रांस और इंगलेंड से वहुत कम 
है; क्‍योंकि (अ) कार्यपालिका क्षेत्र. में सदन मन्त्रियों को हटा नहीं सकते और 
(आ) विधायी क्षेत्र में विधायिकाओं.को अन्तिम निर्णय की शक्ति प्राप्त हहीं है, 
जो प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के कारण जनता में निहित है।' सघीय, एसेम्बली के 
दोनों सदनों में दलों का बहुत ढीला ढाला संगठन: है । दलों के न सचेतक होते हैं 
और न अनुशासन ही कठोरं होता है.। इस कारण स्विटजरलेंड में दलीय संघर्ष 
बहुत कम कटु होता है और अन्य देशों की अपेक्षा दलीय भावना भी कम तीक्र है । 
हेन्स हम बर के मतानुसार व्यावसायिक तथा अन्य वाबिक संगठनों के कारण भी 
दलों का प्रभाव कम है। 

(३) स्विटजरलेंड में बहु-दलीय « पद्धति है अर्थात्‌ कई प्रमुख दल हैं । इसके 
लिये भी कुई कारण उत्तरदायी हैं । प्रथम, वंहाँ के निवासियों में अनेक प्रकार की 
विविधतायें हैं। ब्नाइस के मतानुसार बहुत से दलों के उदय के लिये स्विट्जरलैंड से 
अधिक प्रचुर सामग्री योरप के अन्य किसी देश में नहीं. है। दूसरे, स्विटजरलेंड में 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार चुनाव होते हैं और यह मानी हुई वात 
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४२ ] स्विटजरलेंड का शासन 


है कि इसके अन्तगंत छोटे दल भी जीवित रहते हैं तथा यह बहुदलीय पद्धति के 
विकास में बड़ा योग देंती है । तीसरे, वहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य एक दल के 
नहीं होते, वे कई दलों के सदस्य हो सकते हैं। यह भी भावश्यक नहीं कि वे एक 
सामान्य कार्यक्रम को मानने वाले हों । ब्युएल के मतानुसार स्विटजरलेंड इस तर्क 
के विरुद्ध प्रमाण है कि प्रजातन्त्रात्मक शासन केवल बहुमत और अल्पमत दलों के 
आधार पर हो कुशलतापूर्वक चल सकता है ।* फेडरल एसेम्बली के दोनों सदनों 
तथा फेडरल कॉौंसिल में भी कई दलों के प्रतिनिधि होते हैं । ; 

(9) राजनीतिक दलों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है । अन्य राज्यों में भी 
साधारणतया संविधान में दलों के विषय में प्राविधान नहीं है। परन्तु जब से 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया है, तब से राजनीतिक दलों को 
अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में स्थान मिला है । 

(५) स्विटजरलेंड में बावजूद घामिक और जातीय विविधताओं के, जनता में 
अनेक बातों में एकता है । अब वहाँ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहे हैं जो देश की 
जनता को शत्रु शिविरों में विभाजित करें। बहुत्त समय से धर्म एकता को खण्डन 
करने वाला नहीं रहा। वहाँ धामिक सहनशीलता के विकास के, आलनुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति ने अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किये हैं। अब ऐसे 
संवैधानिक प्रश्न जैसे गणतन्त्रवाद और राजतन्त्न तथा केन्द्रवाद व संघवाद जनता 
को उत्तेजित नहीं करते । ऐसे ही आश्थिक क्षेत्र में भी वहाँ तीत्र वर्गीय श्रुतायें वहीं 
हैं, क्योंकि वहाँ धन और निर्धनता की अतियों का अभाव है । - 

(६) ढीला-ढाला संगठन--चूँकि स्विटजरलेंड में भाषा, धर्म, केन्टनों के प्रति 
निष्ठा आदि के कारण कई प्रकार के विभाजनात्मक प्रभाव शेष हैं, अतएवं बड़े दलों 
के समर्थक प्रायः सभी भागों में पाये जाते हैं । जेसा कि पहले बताया जा चुका है, 
दलों का स्थानीय अथवा केच्टनों में संगठन अधिक महत्वपूर्ण है। सिवाय सोशल- 
डेमोक्रेटिक दल के, जिसने केन्द्रीय संगठन को काफी विकसित कर लिया है और 
जिसका यथार्थ में राष्ट्रीय संगठन बन गया है, अन्य प्रमुख दल तो केन्टनों में संगठित 
स्वाधीन दलों और समाज राजनीतिक प्रवृतियों वाले व्यक्तियों के शिधिल संघटन 
हैं । ये ही केन्टनों में संगठित दल धन की व्यवस्था करते हैं और नेशनल कौंसिन 
, के चुनावों में भाग लेते हैं । 

(७) अन्तिम उल्लेखनीय व्रिशेषता यह है कि स्विटजरलेंड में विपक्ष (०990०अं- 
707॥) का अभाव है । ब्रिटेन में तो विपक्ष को सरकारी मान्यता प्राप्त है और बह 
बड़े उत्तरदायित्व से कार्य करता है | परन्तु महाद्वीप के भनेक देशों में विपक्षी दलों 
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में अनुत्तरदायित्व तथा देश के प्रति निष्ठा में कमी को प्रवृत्तियाँ भी दिखाई पड़ती 
हैं ( स्विटजरलेंड में उस प्रकार का संगठित विपक्ष है ही नहीं ज॑सा कि सांसद 
प्रजातन्‍्त्रों में सामान्यतः: होता है । इसका कारण बड़ा सरल और स्पष्ट है। फेडरल 
कौंसिल में सभी महत्वपूर्ण दलों के प्रतिनिधि रहते हैं | केवल श्रमिक (साम्यवादी) 
दल: ही इससे बाहर है । किन्तु वह बहुत छोटा और प्रभाव हीन है । 

अन्त में स्विस दलीय पद्धति में कई गुण हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार 
है-- (अ) स्विटजरलेंड में राजनीति के आधारभूत सिद्धान्त ये हैं--- स्विटज रलेंड की 
स्वतन्त्रता, देश की तटस्थता और उसके व्यापार में वृद्धि । इनके बारे में सभी दल 
एक-मत हैं । (आ) स्विटजरलेंड में अतिवादी दलीय सगठनों का विकास नहीं हुआ 
है--कुछ समय के लिये नाजी दल का उदय हुआ था, जिसे शीघ्ष ही दबा दिया 
गया था। कुछ थोड़े से साम्यवादी भी रहे हैं किन्तु उनकी संख्या और प्रभाव भी 
कम हैं | वहाँ के समाजवादी प्रजातन्त्रवादी (30०७। 77070०2४$) भी माकक्‍तसे के 
सिद्धान्तों को मानने वाले नहीं; वे तो श्रमिकों की दशाओं में सुधार के समर्थक हैं । 
यथार्थ में राजनैतिक अतिवादी सिद्धान्तों में स्विस मतदाताओं के लिये आकर्षण 
नहीं है ।! (इ) स्विटजरलेंड में दलों के चुनाव आदि के तरीके औचित्य की सीमा 
के भीतर रहते हैं, वे अनुचित व्यय नहीं करते और वे राजनीतिक जीवन में 
सच्चरित्नता का भी ध्यान. रखते हैं । 


बाहस के मतानुसार स्विटजरलेंड में राजनीति का संचालन विश्व के अन्य 
किसी भी भाग से कम व्यय में होता है । स्विटजरलेंड में दलीय संगठन अमरीका 
के मशीन जैसे संगठन की बुराइयों से मुक्त है । स्विटजरलेंड के दलों के हाथ में 
अपने समर्थकों को देने के लिए सार्वजनिक पदों की संख्या बहुत कम है, अतएवं दल 
मशीन-राजनीति से दूर रहते हैं और उनके संगठन में शुद्धता है। घोष के मतानुसार 
स्विटजरलेंड में दलीय पद्धति के दोष, जो भ्रन्‍्य सभी जगह पाये जाते हैं, लोक- 
निर्णय की पद्धति द्वारा सीमाओं के भीतर रहे हैं । देश का छोठा आकार स्विस 
लोगों में पारस्परिक सहिष्णुता दलों का ढोला-ढाला संगठन आदिं ऐंसे कारण हैं 
जिन्होंने मिलकर देश में असाधारण सुखमय स्थिति उत्पन्न कर दी है ।' 


3... पफपाल 86०ंबों ए6प्रा०ठसडॉड शशड दिए एठा। त0०टलॉंडाएड रथैंशराश व०पे एश्काए 9 
परलीठ्एफ्रांड 9077 कुब०(७... 6 णांधंएल ०78प7९४ 748ए8 29600 ॥0॥8 8#740[00 
76 6 5ए88 ए००-* रु 
42070 दावे 4टद्राऊ॥, 76 00ए277678 0 27070, 7» पर48, 


2... 'पफाल शावा76358 ठी [९ ९0079, 6 7एएक्षो 0ट8706 फ्रमांपा ६8 97% ६५ 
ग8ए2 0870060 ६0 छाघट[5९, धा€ दिए वां एब्ाधंट४ 26 2005९७ 0520 शा 
३]) [80(078, एशंका #8ए6 #९१ए९० ६0 8तंगह ब०पा मिड ईशाशी0०08 #चा5 0 

: बर्गिक्ा5.,! कि 
ना:वॉंबामड ९ था, सठारांडपघ 00ए0क्‍प्रप्रटाएस्‍ ३ क्षाएं पफललए 82०(४7००००5, 9 422. 
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प्रमुख. दलों का संक्षिप्त परिचय 

रेडिकल डेमोक्नेट्स ((२८०८३| 70070०४५)--यह एक उदार किन्तु उम्रवादी 
अथवा प्रगतिशील प्रजातन्त्रबादी (7०ह65876 ॥0७70०४४०) दल है। सन्‌ १४१४ 
में नेशनल कौंसिल के लिये चुनाव हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के लागू होने 
से पूर्व बहुत समय त्तक नेशनल कौंसिल में इस दल का बहुमत रहा। आज भी 
यह एक प्रमुख दल है । किन्तु यह मुख्यतः केन्टनों का ही दल है। इसके समर्थक 
देश के सभी भागों में हैं और जनता के सभी वर्गों में पाये ज!ते हैं | यह दल केन्द्र 
की वृद्धि पूर्ण शक्तियों का समर्थक रहा है । इसी के भ्रयत्नों से रेलों का राष्ट्रीय- 
करण हुआ । देश में मुद्रा और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का एकीकरण हुआ और अनेक 
सार्वजनिक उपयोगिता व सामाजिक सुरक्षा के कानून पास हुए । यह दल अब भी 
संघ में क्रेन्द्रीयकरण अर्थात्‌ सुरढ़ संघीय शासन का समर्थक है। इस दल का अभी 
तक धर्मनिर्षेक्षा (४००पांश्रांभा), व्यक्तिगत स्वतन्व्रताओं की प्रत्याभुति और 
राजनीतिक प्रजातन्त्र में विश्वास है। ये उग्रवादी पर्याप्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये 
सैनिक संगठन की स्थापना पर जोर देते हैं । 


केथोलिक कअजरवेटिव पार्टी (ए४४०॥० एणाब्शएक्चांए७ ?्ष9)--ईस दल 
में, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, केथोलिक सदस्य हैं और उनका दृष्टिकोण 
कञ्जरवेटिव अर्थात्‌ अनुदारवादी है । इस दल का दूसरा नाम *किश्चियन डेमोक्रेट्स' 
भी है। यह दल केथोलिक चर्च के सामाजिक रिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता है। 
इसने केन्टनों की अधिक स्वतन्त्रता, शराब पर कर और साधारण सामाजिक सुधारों 
का समर्थन किया है। इसकी दो मुख्य मांगें पारिवारिक जीवन तथा सम्पत्ति के 
लिये विशेष रक्षण की हैं । यह केन्द्रीयकत समाजवादी राज्य के विरुद्ध है, परन्तु 
समाजवादियों की तरह यह स्त्री मताधिकार का समर्थन करती है। किन्तु इसका 
कारण यह है कि चर्च का स्त्रियों पर अधिक प्रभाव है, अतः उन्हें मताधिकार 
मिलने से दल की शक्ति बढ़ेगी रेपडे के मतानुसार यह दल न तो व्यक्तिवांदी है 
ओर न उदारवादी, वरंन्‌ ध्वामिक राजनीति में विश्वास रखता है। परन्तु इस दल 
में भी वामपंथी अंग (7.थीं श!ए8) है, जो ईसाई ट्रेड यूनियनों से वना है । इन 
यूनियनों के सदस्य अब वृद्धिपूर्ण कल्याणकारी विधि-निर्माण की माँग कर रहे हैं । 

... लिबरल डेमोक्रेट ([4004] 70७7०००४७)--वास्तव में, जिन लोगों ने प्रति- 
क्रियावादी और संघ विरोधी केथोलिकों का विरोध किया तथा सन्‌ १५४८ के 
संविधान का समर्थव किया वे सभी उदारवादी ([#9&:8]5) अथवा केन्द्रवादी पार्टी 
के सदस्य कहलाये, परन्तु समय बीतने पर ऐसी अनेक आथिक समस्याएँ उठीं कि 
उन्हें उदारदादी निःहस्पक्षेप (755४2 धिएं/2) की नीति द्वारा हल न किया जा 
सका, अतएवं उदारवादियों के दो दल बन गये । एक दल ने, जो उम्रवादी कहलाने 
लगा, रेलों के राष्ट्रीयकरग और सरकार के अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र का समर्थन 
किया। दूसरे दल ने स्वतन्लता का अर्थ भारी कर से युक्ति तथा राज्य के बढ़े हुए 
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हस्तक्षेप के विरोध, से लिया-। उदारवादियों का दक्षिणपंथी अंग ((शा8॥ 9७४78) 
एक प्रकार से समाजवाद का विरोधी है। वर्तमान शताब्दी में उदारवादियों के दल 
का नाम लिबरल-डेमोक्रेटिक पार्टी! पड़ा। यह दल समाजवाद और संघ द्वारा 
प्रत्यक्ष कर लगाये जाने का विरोधी है | यह स्वतन्त्न व्यापार और सामाजिक सुरक्षा 
के क्षेत्र में क्रमिक विधि-निर्माण का समर्थन करता है। इस दल के समर्थकों: में 
अधिकतर धनी प्रोटेस्टेन्ट और उच्चतर मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं । 

सोशल डेमोक्रेट्स (80ल०ंब 0.॥70०४5)--वर्तमान समय: में यह सबसे बड़ा 
दल है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इसने कुछ समय तक माक्संवादी सिद्धांतों--वर्ग युद्ध 
ओऔर क्रांति---को अपनाया, किन्तु बहुत समय से इसने प्रजातन्त्री सिद्धांतों और एक 
प्रकार के विकासवादी-समाजवाद को ही स्वीकार किया हुआ है। स्विटजरलेंड में 
बड़े उद्योगों और भूमिहीन स्वहारा-वर्ग के विकास तथा आर्थिक समस्याओं की 
निरन्तर वृद्धिपूर्ण पेचीदगियों व अविलम्ब कार्यवाही की आवश्यकताओं के कारण 
इस दल का प्रभाव बहुत बढ़ा है। इसका ट्रेड-यूनियनों से निकट सम्पर्क है, जो 
प्रजातन्‍्त्र की समर्थक रही है । आजकल स्विटजरलेंड में यही सबसे अधिक सुसंगठित 
दल है और इसकी शाखाएँ सम्पूर्ण देश में फली हैं। इसके कार्यक्रम में सम्मिलित 
: मुख्य बातें ये हैं-- उद्योगों और निजी एकाधिकारों (छाए 707070॥6$) का 
' राष्ट्रीयकंण, श्रमिकों के लिये उच्च वेतन बेकार, व्यक्तियों के लिये आर्थिक 
सहायता, काम पाने के अधिकार को मान्यता दिलाना, सामाजिक बीमे का विस्तार 
और स्त्रियों के लिये मताधिकार 

पीजेन्ट्स, आर्टिजन्स व मिडिल फ्लास पार्टी (९७8४6 07 68ावांध्ा शषैवपं- 
58॥58 3970 ॥५00]6-0985$ ए॥ा५)--यह किसानों, हस्त कलाकारों और मध्यम 
वर्ग के लोगों का दल है | स्विटजरलेड में किसानों और उनके दल का बड़ा महत्व 
है । घोष के मतानुसार स्विटजरलेंड के किसानों का दल उग्रवादियों (/२8०#0७5) 
की तुलना में अधिक अनुदारवादी है। इसका बल अधिक सुदढ़ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, 
अधिक केन्द्रीयकरण, संघ से इकाइयों को अधिक आर्थिक सहायता, अन्न उत्पादन को 
प्रोत्साहन, कृषि की पैदावार का मूल्य नियत करना आदि पर है। यह मुख्यतः 
किसानों का दल है, किन्तु यह शहरी मध्यम वर्ग के कल्याण का भी समथंक है । 
आशिक प्रश्नों के बारे में इसका दृष्टिकोण मार्क्सवाद का विरोधी है ! 

अन्य दल--मजदूरों का दल एक प्रकार से साम्यवादी दल है। सरकार ने इसे 
सन्‌ १४४० में अवैध घोषित कर दिया था, परन्तु अब यह अवैध नहीं रहा है| इस 
दल का अन्तर्राष्ट्रीय नीति में सोवियत संघ के हितों से मेल खाता है । स्विटजरलेंड 
में साम्यवादी दल की कमजोरी के लिए मुख्य कारण दो हैं : (१) इसे कानूनी प्रति- 
बन्धों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। (२) स्विटजरलेंड में आथिक और राजनी- 
सिक स्थिरता रही है और बहुत कम व्यक्तियों को देश की दशाओं से गहरा 
असन्‍्तोष रहा है | 
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दूसरे विश्व-युद्ध से पूर्व साम्यवाद क्े विरोध और जममंनी में नाजी दल के विकास 
के कारण स्विटजरलेंड में भी ताजी विचारधारा के समर्थकों के छोटे-छोटे दल बने थे 
अथवा आन्दोलन चले थे जो 'यूनियन” फ्रंट कहलाये। नेशनल फ्रंट और स्विस 
नेशनल मूवमेंट” को, जिनका स्वरूप विशेषतया नाजी था, सन्‌ १६४० में अवैध घोषित 
कर दिया गया था। पूर्व वरणित दलों के आंतरिक्त, अन्य कई छोटे-छोटे दल अथवा 
राजनीतिक समूह भी हैं । इनमें हूम उदार समाजवादियों (4902॥ 80०2॥95), 
डेमोक्रेट्स और इन्डीपेन्डेन्स को सम्मिलित कर सकते हैं । 


प्रश्त 
१. स्विट्जरलैंड की दलीय पद्धति की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
.. २. ल्विटज रलैंड की दलीय पद्धति के गूणों भौर दोषों का विवेचन कीजिए । 
३. स्विट्जरलैंड के प्रमुख दलों के नाम बताइये और उनमें से किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त 
टिप्पणियाँ दीजिए । ; 
४. निम्नलिखित वाक्‍्यपों को समझाकर लिखिए :-- 
(अ) ,स्विटजरलैंड में बहु दलीय पद्धति है। 
(व) स्विट्जरलैंड में विपक्ष (०090आं।07) का मभाव है । . 
(स) स्विस राजनीतिक दलों का संगठन केन्टनों पर आधारित और ढीला-ढाला है । 
(द) स्विट्जरलैंड में प्रजासन्त बहुमत और अल्पमत के बीच संघर्ष के बिमा सुचार ढंग से 
चल रहा है । - 


